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अनुवादकों की ओर से 


अस्तत पुस्तक श्री इलयास अहमद द्वाय लिखित १॥७0॥70979 ० (०0ए+. का 
"हिन्दी भाषान्तर है। हिन्दी जगत में इस विषय की पुस्तकों का पूर्ण रूप से अभाव है। 
इस विषय पर हिन्दी के न ता अधिक मौलिक लेखक ही हैं ओर न लिखित पुस्तके ही । 
इसके अतिरिक्त अनुवाद भी पर्याप्त नहीं मिलते। इसका कारण मुख्यतया यह है कि 

पारिभाषिक शब्दों की व्यापकता पर सभी एक मत ४ दी । हे 
 हँघी कक्षाओं में हिन्दी का माध्यम न होने के क्लूरण भी ऐसी पुस्तकों का पठन- 

पाठन और लेखन अभी तक न हो सका। इन सब सीमाओं के भीतर इतनी बड़ी 
पुस्तक का अनुवाद मूल पुस्तक के अनुसार ही हो एक दुष्कर काय था | साथ ही लेखक _ 
'की यह इक्छा थी कि अनुवाद मूल पुस्तक का शब्दश: मापान्तर हो। बिदेशी विचारों 
ही को नहीं बरन्‌ मुहावरों तथा वाक्यांशों को हिन्दी में ज्यों का त्यों परणित कर देना 
सहज कार्य नहीं, फिर एसे विषय पर जिसके पारिभाषिक शब्द नित्य नये ओर सहसोरों . 
की संख्या में बनते चले जा रहे हैं और जिनके भूल आधार विदेशी भाषाओं की धातुएँ 

हुआ क़रती हैं ओर जिनका व्यक्तीकरण भी उन्हीं भाषाओं में प्रचलित हो चुका है.। 
एसे स्थलों पर उपयुक्त अनुवाद की समस्या और भी कठिन हो जाती है । है 
इन कठिनाइयों का सामना करते हुए उपयुक्त पुस्तक का अनुबाद जिस रूप में ह। 
सका है पाठकों के सामने प्रस्तुत है। पुस्तक हिन्दी के विकसित क्षेत्र में यदि किग्ित 

ः. मात्र भी उपयोगी सिद्ध हा सकेगी तो हम अपने इस प्रयास को सफल सममभेंगे। 


विष्णुदत्त मिश्र 
बाबूलाल श्रीवास्तव 


सथा 


कस अध्याय 


अनबादकों की और से बह 


१-- प्रारम्भिक 

२-- शान के रूप 

“इ--प्रजातन्त्र और लोकमत 

४“ राज्य का विधान न 

“५-- शासन के एकात्मक शोर संघात्मक रूप 

“६०-शासन के सभात्मक झोर अध्यक्षात्मक रूप 

&-व्यवस्थापिका ._ 

प+-निर्वाचिका 

६- अत्यक्ष कानून निर्माण 
9० - बल प्रणाली ह 
2१० कायकारिणी 
१२--न्यायकारिणी 
१३--सथानीय शान क्‍ पड 
१४--शासन के कत्त ब्य दल 

परिशिष्ट 

'१, अंग्रेजी विजन को प्रमुख विशेषताओं , 
२, अमरीकी विधान की विशेषतायें हक 
है, डोमिनियन स्वराज्य ह गा 
४. आस्ट्रेलिया तथा कनाड। के विधानों की तुलना! 
५, अमेरिकन तथा स्विस विधानों की तुलना 
६. इंगलेए्ड के जुलाई ४५ के व्यापक निर्वाचन की बियेचना 
७: इटली की कारपोरेशन प्रणाली 


पु 


४ 
६१ 
६१ 


»....११० 


९५्क्क 
१३१ 
रष्च ० 
११४ 
२४६, 
३८२४ 
४४ 
४० 


४, रे 
४9० 
४५७ 
डदे रे 
४ढे के 
४५४ 
४श्ध्प 


अथम अध्याय 


प्रारम्भिक 
राज्य (570'3 77) -समभ्यता-सूचक संस्था (॥08]' [एप ]प0%) 


सारे सभ्य मनुष्य किसी न किसी राज्य के अर््त॑ंगत हैं। लेकिन इसके यह मानी 
नहीं कि मनुष्य सदैव से ही राज्य में रहते आये हैं। मानव जाति के इतिहाप्त में ऐसी 
भी जंगली अवस्थायें आई हैं जब मनुष्य गिरोहों औरे क़वरीलों में रहा करते थे । किन्तु 
हम उन्हें आधुनिक परिभाषा में राज्य नहीं कह सकतें। राज्य वह राजनीतिक 'जाति?_ 
(007777प775859) है जिसकी स्थापना एक सीमित भूभा॥ में क़ानून और शान्ति क्रायम _, 
रखने के लिये की गई है | संगठन तथा क़ानून बनाने और लागू करने का कार्य शासन्‌ 
((+0५९7.07७॥) द्वारा किया जाता है । अतएवब राज्य के कुछ आवश्यक अंग हैं जो 
इस प्रकार हैं :(१) निश्चित जनसंख्या (२) सीमित भूभाग (३) एक प्रकार का शासन _ 
(४) पा (50707०ं४27[9) या ऐक्य (५४४9) जो शासन द्वारा क्रायम रक्‍्खा 
जाता है।. 


शासन--राज्य का पूववर्ती 


अब यह साफ़ जाहिर है कि राज्य स्वतः पूर्ण है और शासन - उसका एक अंग है 
उसी तरह जैसे हाथ और पैर अंग हैं हमारे शरीर के॥ मुंगर एक मानी में शासन राज्य 
का पूव॑वर्ती है। उस जमाने में भी जब मनुष्य गिरोहों (0७०७४) और क़बीलों (६70०8) 
की-ज़िन्दगी बसर करता था निश्वय ही नियंत्रण के कुछ नियम थे, उन्हें हम आज के 
,अथ थें संगठित राज्य भले ही न कहें । खानाबदोशी की हालत में अपने ढोरों को लिये 
हुये चरागाहों की तत्नाश में इधर से उधर घूमने वाले क्बीलों को हम राज्य नहीं कह सकते 
क्योंकि वे किसी निश्चित भूभाग के निवासी न थे। मगर उन पर बड़े-बूढ़ों (॥2]0978) 
का नियंत्रण था और उनका जीवन परम्वरागत रीति-रिवाजों से नियमित था। भिन्न- 
भिन्न कबीलों में, बड़े बूढ़ों का यही नियंत्रण तत्कालीन शासन का स्व॒रूप था हालांकि 
पारिभाषिक तौर पर वे राज्य नहीं कहे जा सकते। इससे यह साफ़-साफ़ जाहिर हों 
जाता है कि शासन राज्य से पुराना है । राज्य का विकाश सभ्यता की. उन्नति के साथ 
साथ शासन के बाद हुआ .... क्‍ 


(के >ममकक आकर ाकाएभमफक न कम +क+क के।कककतक ० 3. सहन 
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१ सी० पी० पेटरसन--श्रमेरिकन गवर्न्मठ पृष्ठ २१ (०0. 7, ९९७६६७४००--।एटएंट्वे 
(70 एथणएएडा/९, 9. 2.). *#- 


शासन-यन्त्र 


गासन की उत्पत्ति पर भिन्न-भिन्न मत 

जिस प्रकार राज्य की 5त्पत्ति१ के बारे में राजनीतिक दाशनिक एक मत नहीं उसी 
तरह शासन की उत्पत्ति के बारे में भी भिन्न-भिन्न रायें हैं। साधारण रूप से हम कह 
सकते हैं कि शासन का अस्तित्व मानव-समाज फी उत्पत्ति का सहवर्ती है क्‍योंकि माता- 
पिता का अपनी संतान पर नियंत्रण ही शासन का पहला स्वाभाविक रूप था । शासन 
की उत्पत्ति के इस मत को 'पैतृक .मत”ः (28॥8॥9] 06079) कहते हैं इसका 
प्रतिपादक अरस्त्‌ (3780076) था। लेकिन दूसरे राजनीतिक दाशनिकों ने शासन के 
आविभाव को अन्य तोन तरीक़ों से समझाने की कोशिश की है* । 

पहला पौराणिक मत ([,08०7087ए ४6079) है। इसकी उत्पत्ति यूनान में, 
हुई । यहाँ स्पाटो ओर एथेन्स के शासनों की बुनियादें कमशः लाइकरगस ([ए70प्राछुप७9) 
ओर सोलन (8007) के नामों से संबंधित हैं। इसी तरह रोस का व्यवस्थापक न्‍्यूमा 
(अधा8) था । इसके यह मानी हुये कि इन जमातों के प्रथम शाप्तव की बुनियादें 
पोराणिक व्यवस्थापकों (],082०77097'9 ॥,628]9॥078) द्वारा डाली गई |, संगठित 
राज्य ये बाद में बनीं | 

दूसरा है 'अतिभोतिक मतः (९६४७0) 980७) ४७००५) | इस मत के प्रन्नि- 
पादकों में हाब्स (न00088), लॉक (],007०) तथा रूसो (।३९०७४४७०७) के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं हव्स के मतानुसाइ शासन की अहमियत ज्यादा और राज्य की 
कम है क्‍योंकि बग्रेर किसी नियंत्रण के राज्य का अस्तित्व केवल तथाकथित है। लॉक 
के अनुसार भी संगठित ज़िन्दगी की ज़रूरत इसलिये पड़ी कि शुरू में न तो कोई 
व्यवस्थापित कानून थे और न कोई न्यायाधीश | अत्येक व्यक्ति स्वार्थी होता है और उसे 
कंबल अपने से हो मुहब्बत होती है । वह दूसरों क्री सम्पत्ति हड़प कर जाना चाहता है । 
इससे हर शख्श का जानोमाल खतरे सें पड़ जाता है और इसलिये इनकी सुरक्षा के लिये 
शासन क्वायम किया जाता है। इसी तरह रूसो ने भी शासन को जनता का ऐसा 
. गुमाश्ता (8.867) क़रार दिया है जो उसके जानोमाल का हिफ़ाजत करता है। उसकी 
. राय में शासन की ग्रवृत्ति पतनोन्मुख होती है और इसे अत्याचारी तथा स्व्रेच्छ[चारी- 
बनने से बचाने के लिये समय-समय पर बदल देने की जरूरत हे । * 

... तीसरा ऐतिहासिक मत” ([8007409] 59079) है । इसका दावा है कि 

शासन की उत्पत्ति समाज के आदिम काल ही में पड़ गई थी। समाज-शांज्म के, अन्तंगत 
को गई खोजों ने यह साबित कर दिया है कि आदि काल में मानव-जीवन वैयक्तिक न 
था । मलुष्य गिरोहों में मेलोमुहब्बद से रहते थे इसलिये उन दिनों समाज की इकाई* 
या तो क्बीला था या 'कुल-॑चन्ह-समूह” (]'०६७॥7 870०9) । सभ्यता के विकास के 
साथ-साथ ये समूह गोत्रों (0]909) में विभाजित हो गये और आगे चल कर यही 

१ देखिये मेरी पुस्तक “फर्ट पिंसपिल्ल आँफ पोलिटिक्स” (॥%6 फएन्‍ए रिंगटां065 
० ?0॥00८8) ह 

९ सी० पी० पेटरसन अमेरिकन गर्वन्मेंट पृष्ठ २० 


पहला अध्याय 


गोन्न भिन्न-भिन्न कुनबों में बैँट गये | इसो मत के आधार पर आधुनिक लेखक अरस्तू 
'पैतूक मत? को नहीं कबूल करते | उनका विश्वास है कि क़वीलों मैं बढ़े-बूढ़ों का 
नियंत्रण शासन का पहला रूप था । कुनबों की उत्पत्ति तो बहुत दिन बाद हुई | 


शासन का पहला रुप 

शासन की उत्पत्ति के विषय में इन भिन्न-भिन्न मतों में कितनी सच्चाई है यह 
कहना कठिन होगा । लेकिन जहाँ तक शासन के प्रथम रूप का सवाल है ल्लेखकों में कोई 
मतभेद नहीं । चाहे यह हक़ीकियों पर बड़े बूढ़ों का नियन्त्रण रहा हो या मनुष्य को 
पाप ओर कुकर्मों से बचाने के लिये परमेश्वर द्वारा भेजे गये किसी पेग़म्बर का प्रतिवन्‍्ध 
अथवा किसो ताक़तबर तथा चतुर मनुष्य का अन्य मनुष्यों पर नियन्त्रण रहा हो 
पर सभी एक मत हैं कि शासन का पहला रूप वेयक्तिक था। यदि वह सुशासन होठा 
था तो उसे एक-तन्+ ( )(०87005 » बादशाही ( हि/8»77 ) या राजत्व 
(/8099)09 ) कहते थे। कुशासन होने पर उसको स्वेच्छाचारी शासन, (]208]000877), 
स्वैरतन्त्र ( 0.प007809 ) या कठोर शासन ( ॥'श7877%9 ) कहते थे । 


शासन के अच्छे ओर बुरे का विचार 

«शासन की स्थापना के साथ साथ उसको अच्छाइयों और बुराइयों पर ध्यान नहीं 
दिया गयौ। इसका कारण प्रारम्भिक समाज का धामिक रूप था। शासक के दुर्गणों 
का विवेचन प्रायः पाप समझा जाता था। अगर राजा अच्छा होता था तो ख्यात्न किया 
जाता थाकि इश्वर ने अपने सेवकों का सच्चिरित्रता स खश होऋर उस्रको भेजा है। 
अगर वह बुरा होता था तो अजा उसकी दुभन अपन कुकेमो का फल्ष सममक कर सह 
लेती थी | इसीलिये अनन्त नारकीय यावना के भय से लोग शासन की सत्ता के खिलाक़ 
आवाज़ न उठात थं। ल्ॉकन सभा जगह एसा न था। कुछ ऐसा भा जगह थीं जहां 
मज़हब का इतना गहरा असर न था और जांवन परम्परागत रिवाज़ों में इतना नहीं 
बँघा था। ऐसी जगहों में ज्ञोगों का विचार-स्वातन्त्य मिल्ला ओर वे शासन की अच्छाइयों 
ओर बुराइयों पर सोचन लग । इसके साथ-साथ जांवन को अधिक सुखा और नेतिक 
बनाने के लिये दूसरे तरीके भो सोचे गये । 


यूनान में राजनोतिक विचारधारा का आरम्भ 


एसी विचारधारा सबस पढ्ले यूनान में शुरू हुइ। इसके कारणा का उल्लेख अगल् 
अध्याय में किया जायगा । आाचीन यूनानियों न, न केवल एक व्यक्ति द्वारा शासन? पर 
ही सोचा बल्किः कुछ व्याक्तियां द्वारा तथा बहुत व्यक्तियों द्वारा! शासनों पर भी गौर 
करना शुरू किया । सिर्फ़ इतना द्वी नहीं, उन्होंने इस पर भी विचार किया के शासन 
आर राज्य 'कुद्रतो हैँ या इक़रार याफ््ता, । अतः कुछ लागों का राय में शासन को हो 
जमात की अच्छाई के लिये सभी काम करने चाहिये थ। दूसरे त्ञागां न वेयांक्तक 
स्वतन्त्रता पर अधिक जोर देकर शासन का “अनिशष्टकारी” क़्ररार दिया। इस तरह 
राजनीतिक विचार धारा दे प्रारम्भ से ही शासन का विषय विवाद अस्त रह।। यह 


छः ह शासन-यन्त्रे 

निश्चित न हो सका, कि शासन निर्विवाद रूप से लाभकारी! है. या पूर्ण रूप से अनिष्टं- 
कारी होते हुते-भी अनिवाय | यह भी न तय पाया गया कि कैसा शासन लाभकारी है-- 
“एक व्यक्ति द्वारा, कुछ व्यक्तियों द्वारा! बहुत व्यक्तियों द्वारा! अथवा इन तीनों का 
एक मिश्रित रूप ( १(560 ईटफ ० (४0ए४67४77७7॥ ) । 


रोम ओर मध्ययुग की विचारधारा 
रोम वालों ने भी शासन-सम्बन्धी यूनानी विचार घारा का अध्ययन किया परन्तु 
उन्होंने शासन के मिश्रित रूप को अधिक पसन्द किया और उन्होंने अपने राज्य के 
संगठन में 'कांसलः ( 00050) ), सेनेट ( 8०0०06 ) और रोमनस पापुलस 
( +00779708 ?090०४७ ) की स्थान दिया | मध्य-युग में शासन के रूप पर ज्यादा 
बाद-विवाद न हुआ और आम तौर से एक व्यक्ति द्वारा शासन' की ग्रथा रही, चाहें वह' 
शासन पोप का रहा हो, चाहे सम्राट का ( श7]08707 )। 


आधुनिक विचारधारा 

आधुनिक युग के आदि काल में भी एक व्यक्ति द्वारा शासन काफ़ी प्रचलित रहा । 
बादशाहों ने बड़े-बड़े राज्य स्थापित कर लिये थे लकिन कुछ ही अरे के बाद जनता से 
राजा का विरोध करना शुरू किया और राजा के निरंकुश शासन के अधिकार को 
मानने से इनकार किया। बादशाहों का दावा था कि वे देवी अधिकार! (॥09४॥0 
फ80% ) से हुकूमत करते है और आज्ञा-पालन ही प्रजा का कर्तव्य है । लेकिन जनता 
का कहना था कि बादशाह उसके गुमाश्ते  ( 88०78 ) हैं और अच्छा शासन उनकी 
जिम्मेदारी हैं। यहीं नहीं, जुल्म करने पर उनका क़त्ल भी जायज है । इस विरोध का 
असर यह हुआ कि कुछ समभदार बादशाहों ने अपने होश संभाले और नेकनीयती 
से हुकूमत करना शुरू कर दिया, प्रजा को सन्तुष्ट करने के लिये भाँति-भाँति के सुधार 
किये । लेकिन जनता उनकी चाल्ाको के फन्दे से दूर रही। इधर कुछ राजाओं ने प्रजा 
से पहले ही से झगड़ा खड़ा कर रकखा था। इनमें सब से पहला नाम इंगल्लैंड के 
बादशाह जेम्स प्रथम का आता है। उसे “यूरोप का सब से शिक्षित मुर्ख/ ( ए७8094 
600! 00 0॥79॥674077 ) कहा जाता हैं। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी चा्स. 
प्रथम को इसी मसल्ले पर अपनी जान से हाथ घोना पड़ा। अन्त यहीं न हुआ ।“ इसी, 
खानदान के दूसरे बादशाह जेम्स द्वितीय को ज्ञान लेकर देश से भागना पड़ा। इस वुरह 
१६८८ को “ोरबपूर राज्य-क्रान्ति! ( (707008 १०ए०।४४०७४ ) के बाद इंगलेंड 
में जनता की प्रतिनिधि सभा, पार्लिमेंट की प्रभुता मज़बूती से क्रायम हो गई*और नये 
बादशाह विलियम का पालिसेंट की राय से हुकूमत करने पर सजबूर द्वोना पड़ा। यहीं 
स इंगलंड में बादशाहों के स्वेच्छाचारी शासन का अन्त होता हू और “उत्तरदायी” या 

पातज्िसेंटरी शासन की बुनयाद पड़ती है । 

अमरीका ओर फ्रांस 

हाला।|क अंग्रेजों ने अपने मुल्क़ में प्रतिनिधि! ओर 'उत्तरदायी! (06]07'0807)48 
पए० 870 0४.०7806) शासन की स्थापना की, लेबिज् वे स्वजनों द्वारा अमेरिका 


कर 


पहला अध्याय ह क् 
में स्थांपित उपनिवेशों को शासन के वही हक़ देने को तैयार न थे । उन्होंने यह आवाज़ 
बुलन्द की कि इंगलैंड की लोकसभा पालिमेंट को, जिसमें उनका कोई 'अतिनिधि नहीं 
बुलाया जाता, उन पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं । इस माँग के न पूरी होने 
पर उपनिवेशों का विरोध घारे-घोरे इतना बढ़ गया कि १७७६ में उन्होंने अंग्रेजों के 
खिलाफ आम बग़ावतखड़ी कर दी और अमेरिका की आज़ादी का एलान कर दिया। 
इसके परिणाम स्वरूप “अमेरिका के संयक्त राज्य? नामक श्रजातंत्र राज्य की स्थापना हुई। 
उन्होंने स्वयं अपने शासन विधान का निर्माण किया | हाल्लांकि उन्होंने भी 'प्रतिनिधि- 
शासन” क़रांयम किया क्षेकिन उसका स्वरूप पालि मटर) 'क्रिध्म का न होकर अध्याज्षात्मक, 
( [77०४ं१6७7४8] ) हुआ। अमेरेका के बाद फ्रानस्स की जनता भी १७८६ में 


अपने अत्याचारी शासक के खिल्लाफ़ उठ खड़ी हुई । वहाँ कई 'शासन-विधानों 


((१०008%0प07078) को अमल में ज्ञाने की कोशिश को गई । इस वल्ञव के पीछे 
भान्टेस्क्यू की विचार धारा थी। उसने फ्रान्स की जनता को समक्राया क्रि फ्रॉस के 
मुक्काविले में इंगलेंड में ज्यादा आजादी ६ । उसकी सममभ में इसका कारण यह था कि 
इंगलेंड में शासन की तीनों शर्क्तियाँ “व्यवस्थापिका! (,08785।9॥96) कार्यकारिणी 
([5०८प४४७) और न्‍्यायकारिणी (वंप०००७7४) एक दूसरे से खतंत्र हैं। इसके 
विपरीत फ्रांस में सारी शक्ति बादशाह के हाथ में केन्द्रित थी । मॉन्ठेस्क्‍्यू को यह घारणा 
गल्त थी । 
शासन की नयी किसमें 


इन तीनों ऋ्रान्तियों ने इंगलेंड, अमेरिका और फ्रांस ही में नये शासनों की स्थापना 
नहीं की बल्कि सारे यूरोप में राष्ट्रीयता और अ्जातन्त्रवादु की लहर दोड़ा दी । शासन 
के वे साधारण रूप जिन पर यूनान में विचार किया जा चुका था, अब जटिलता धारण 
करने लगे। अब उनका वर्गीकरण प्लेटी और अरस्व क॑ क्रायदों स नहीं किया जा सकता 
था क्‍योंकि इन तीन क्रान्तियों से प्रत्येक राष्ट्र का स्वाच्छेत अयोगों क लिये विस्तृत क्ृत्र 
मित्न गया । इस तरह स्विटज्ञरलेंड ले अपनी परम्परा आंर स्थानीय परिस्थितियों के 
अनुसार एक नये ग्रजातंत्रवाद को अपनाया । हाल हा में जापान और जमेनी ने अपने- 


/ 


अपने तरीकों पर प्रयोग करके नये शासन स्थापत किये। सोवियत रूस नेतो नई 


: संस्थाओं का प्रयोग करके एक नई सभ्यता को जन्म दिया है। इटली आर जमेनी के 


तीनाशाहों ने भी प्रजातंत्रवाद के दायरे के अन्दर नये-नये प्रयोग किय हैं अतएब गत 
यद्ध (१६३६-४४) उपनिवेशी ([79५०8) और अनुपनिवेशी ((49५797008) राज्यों को 
हं। लड़ाई नहीं थी बल्क वह आदर्शों, उच्चार्काज्ञाओं, अजातन्त्रवादु और तानाशाही तथा 


उपयोगिता (५०।५७) और शासन के स्वरूपों का संघषे था। 


शासन के नये कठेब्य (४ ए] 000४9 


हमें यह न मान बेंठ लगा चाहिय कि सिफ़ शासन के रूप ही में परिवतेन हुआ 
हूं । शासन के कतेब्यों में भा काफ़ी के आ गया हैँ। उन्नासबीं सदी के पूब्रोा्ध तक 
लं।गों का यह विचार था कि शासन के केवल्ल दा कार्ये दे--पहला मुल्क को हिफ़ाजत 


है शासन-यन्त्र 

। के 
करना और दूकषरा आन्तक्छ शान कायम रखना ।* इसलिए शासन काय में ज्यादा 
आदमियों. की जरूरत न पड़ती थी। लेक १८७० ३० के बाद शासन का काय-क्षेत् 
बहुत बढ़ गया। उसका नियंत्रण हमारे आर्थिक >जोवन पर ही नहीं बल्कि हर एक 
सामाजिक क्षेत्र में है। इसलिये शासन-कार्ये की इस बृद्धि के कारण अगशित क्लर्को 
और अफ़सरों की आवश्यकता होती है और समाज स्वयं एक बड़ा संगठन ((07897- 
28४07) बन गया है। इसीलिए स्वर्गीय प्रोफ़ेसर ग्राहमवालाज ने आधुनिक राज्य 
तथा इसके शासन को राज्य तथा शासन कहना उचित न समझा। उनके सताबुसार 
आज का राज्य एक महान समाज” (!06 (97996 5000909) है और शासन 
उसका संगठन! | (07897729007) 'शासन के इस नये रूप' के साथ उसके कार्यों 
में भी परिवर्तन हुए हैं और इन परिवतेनों ने एक नई सभ्यता का द्वार खोला है । 


निर्माणक नागरिक की आवश्यकता 

.. इससे साफ़ जाहिर है कि पहले कोई भी नागरिक किसी भी शासन के अन्तंगत 
“अप्रतिरोधी” (2888776) बन कर रह सकता था परन्तु आज वह उसके कार्यों तथा 
रूप के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। आज की नागरिकता का आधार “जन-सत्ता 
का धारणा' ((/07089४007 ०0] ?60.9]6 3 50ए6768 709) है। आज का नागन 
रिक निष्क्रिय और विवेकहीन नहीं रह सकता क्योंकि तानाशाहों तक ने भी यहु महसूस 
किया है कि किसी न किसी रूप में शासन के पोछे जनता को अनुमति आवश्यक है । 
अगर अरस्तू के समय में यह जरूरी था # लोग शासन-विधान के तत्व को समझें 
तो आज और भी आवश्यक है कि लोग अपने समय के शासन और उसके विधान 
से भल्ली-भाँति परिचित हों | आज केवल विवधानों में ही जटिलता नहीं आई है बल्कि 
शासन के कार्यों में भी महान परिवर्तेन हो गये हें । आज हमारे समथ को सबसे बड़ी 
साँग है कि आगे आने वाली संतानें केवल अपने ही विधान को न समझ कर सारे 
संसार के विधानों को समझने की कोशिश करें| क्योंकि निर्माशशोल नागरिकता का 
तक्ाजा है कि लोग जीवन के धारे मसलों का समझे ओर उनका निदान ढ़ेढ़ें।इस 
पुस्तक में शासन के सेद्धान्तिक ओर व्यावह।रिक रूपों का तुलनात्मक अध्ययन किया 
गया है। उम्मीद है कि साधारण नागरिक अपने ओर अन्य देशों के 'शासन-यंक्र का हु 
अथे और उंघकी अहमियत का समझ सकेगा । | 





)लास्की--पार्लिमेंटरी गवरन्मेंट इन इंगलेंड पृष्ठ २१ 
.. १६वीं सदो के पुलीस-राज्य (९०॥८९८ 5६७८०) ने बीसवीं संदी के समाज सेवक राज्य 
(50००७) 567ए708 95:806) को स्थान दिया | सनकी 


दूसरा अध्याय 
शासन के रूप 


सब प्रथम यूनानियों में राजनीतिक विचारधारा का आरम्म 


“राजनीतिक बिचारधारा का आरम्भ” जैसा कि बाकर (897:07) महोदय का 
कथन है, “सब प्रथम यूनानियों में हुआ । इसका आदि कारण यूनानियों का स्पष्ट हेतुवाद 
(89॥7079]870) है । भारतीयों और यहूदियों के समान यूनानियों ने घर्मे को अपना 
अध्ययन क्षेत्र नहीं बनाया, संसार के रूप को उन्होंने विश्वास रूप से नहीं देखा वरन्‌ 
चिन्तन का सहारा लिया । उनके मस्तिष्क में दृश्य-जगत के प्रति उत्सुकता जगी और 
उन्होंने तके की सहायता से विश्व को सममने का प्रयत्न किया” ।" इस अन्बवेषक श्रवृत्ति 
तथा भ्रकृन्ि-रहस्योद्घाटक बुद्धि द्वारा उन्होंने न केबल भाषा (396800) और पदाथ 
(७४६०7) के गुणों (777079०7068) पर सनन करके तकशाझ्र (!,0४0) और 
ज्यामिति (७७०77०॥759) को जन्म दिया वरन्‌ राज्य के गुणों का अनुशीज्षन करके 
राज्य-विज्ञान (806706 ०07 5096) का भी स्वरूप-निमोण किया। प्रारम्भ में उन्होंने 
विश्व की प्रकृति ()790७7"०७) और निमौण ((४078%6707) पर खोज की जिसके 
परिणाम स्वरूप एक निश्चित 'भौतिक-विज्ञान-वेत्त-स्कूल” (80000] ० ?॥एश08(3) 
का विकास हुआ । परन्तु शीघ्र ही उनका ध्यान प्रकृति से मनुष्य की ओर अग्रसर हुआ 
ओर “मानव-अकृति-अध्येताओं! (प्लंप्रा7877808) अथवा “कूट तार्किकों! (3090[88) 
का उदय हुआ । 

; यूनान में राज्य-विभिन्नता 


पवत-बाहुलय होने के कारण यूनान में आरम्भ से हो एक-राज्य न स्थापित हो 
सका । वहाँ छोटे-छोटे भूभागों में अलग-अलग नगर-राज्य ((709 809॥68) थे । उनमें 
भिन्न-भिन्न प्रकार के शासन तथा संस्थाय थीं। मानव-संस्थाओं की इस विभिन्नता के 
कारण यूनानियों को केवल तुलना तथा पयोल्रीचन करने का द्वी अवसर नहीं प्राप्त हुआ 
वरन्‌ विभिन्‍न प्रकार के शासन-रूपों के उत्थान-पतन के कारणों, उनके दोष और गुण 
तथा अपने राजनीतिक जीवन को अग्रसर करने के साधनों पर भी बिचार करने का 
अवसर मिला | 


न थआा? ०-५०» ५-3>+ न» पक नरक नर न्‍सनक 3 ४५७७०५१४०७५००१॥+२+कमअकलसनमक+न भार तिलक नमन «कद 


१ अर्नेस्ट बाकर (89४70०४८ 397]:67) कृत प्लेटो ऐणड हिज़ प्रडिसेसस (?]800 2०० 8 
ए77606९७४३०7:3) पृष्ठ १ 


श्छु 


द्द शासन-यन्त्र 


शासनों का वर्गीकरण ; हेरोडोठस (879700॥007 08) ओर 
। सुकरात (8008.77905) 


अतः स्वभावतः यूनानियों ने सर्व श्रथम शासन के विभिन्‍न रूपों का वर्गीकरण 
किया । इसका प्रथम संकेत हेरोडोटस ने दिया है। उसने एक-तन्त्र, कुलीन-तन्त्र; रे तथा 
प्रजा-तन्‍्त्र (१(0797079, 3780007809 ७70 4267007809) के गुणों की 
तुलना करने के पश्चात यह स्पष्ट किया है कि जब राजा बलोन्मत्त हो जाता है तब एक- 
तन्‍्त्र कठोर शासन में बदल जाता है; जब कुत्नीन बर्ग (प0009) का पारस्परिक 
कलह ग्ृहयुद्ध का रूप धारण करता है और कोई अल्याचारी राज्य-सत्ता हस्तगत कर 
लेता है तब कुज्ञीन-तन्त्र कठोर शासन का रूप घारण कर लेता है; ओर जब अज्ञानता' 
तथा पतनवश किये हुए जनता के विद्रोह का नेतृत्व कोई शक्तिशाली पुरुष प्रहण कर 
शासन-सूत्र अपने हाथ में कर लेता हे और भय तथा बल ्रद्शेन ढर शासन करना 
आरम्भ करता है तब प्रजातन्त्र कठोर शासन के रूप में बदल जाता है। इसके बाद 
सुकरात का वर्गीकरण आता है, यह हमें जेनोक्नन (४०7॥00]007) दाराभाप्त हुआ 
है। सुकरात ने भी एक-तन्त्र, कुलीन-तन्त्र और भश्रजातन्त्र पर सर्विस्तार लिखा है । उप्तके 
अनसार शासन का अन्तिम रूप सदैव अहितकर है क्योंकि इसका आधार अज्ञान है । 
बह एक-तन्त्र को अच्छा मानता है क्‍योंकि राजा क़ानून का अनुगामो ओर प्रजा की 
सम्मति से शासन करनेवाला होता है, परन्तु कठोर शासन में वह मनमानी करता है । 
इसी प्रकार कुलीन-तन्त्र उत्तम है क्योंकि इसका आधार योग्यता है। किन्तु अल्प-जन- 
तन्त्र का मूल साधन सम्पति है। सुकरात शासन के केबल पाँच रूपों को स्वीकार करता 
है। वे हैं, एक-तन्त्र तथा कुल्ीन-तम्त्र, जो हितकर है. ओर कठोर-शासन, अल्प-जन-तन्त्र 
तथा प्रजा-तन्त्र जो अहितकर हैं।... 


प्लेटो (?।.070) का आदर्श 


प्लेटो ने तीन प्रसिद्ध पुस्तकें (रिपबलिक!ः (१०००४०॥०७), पॉलिटिकस (0७ 
7०॥४०प४) और 'लॉज' (]॥० ],8ए9७) लिखी हैं। प्रथम पुस्तक में वह तक तर्था” 
ज्ञान की सत्ता का समर्थन करता है। वह चाहता है कि बोद्धिक कुलीन-तन्त्र राज्य पर 
नियन्त्रण रकखे तथा पथ प्रदर्शन भी करे। इससे यह स्पष्ट है कि वह कुल्नीन-तन्त्र को 
शासन का आदशे रूप स्वीकार करता है। परन्तु उसी पुस्तक में वह एक «स्थान पर 
लिखता, है कि (जब तक राजा दाशेनिक नहीं होते और दाशेनिऋ राजा नहीं होते तब 
तक यूनानी नगर ही क्या सम्पूर्ण मानव जाति भी अपने कष्टों से छुटकारा नहीं प* 
सकती! । इससे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि वास्तव में वह एक “आदशे एक- 
तन्त्र” का समर्थक था | यह विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है जब हम देखते हैं कि बह 
'पालिटिकस! में स्वेच्छाचारी शासक अथवा विद्वान राजनीतिज्ञ का समर्थन करता है। 
उसका कथन है कि वास्तविक राजतीतिन्न राजा होता है क्योंकि पूर्ण ज्ञाव उद्रो में 
सम्भव है, वह जनमत से मुक्त तथा क़ानून से अनियन्द्रित हरेता है | 


4 


दूसरा अध्याय 


प्लेटो का वर्गीकरण 


किन्तु यह सब उसके आदर्श के अन्तर्गत था । जब वह आदशे राज्यों के स्थान 
में उस समय के वतमास राज्यों पर बिचार करता + तब उन्हें अपने आदशे राज्य की 
कसौटी पर कसता है। 'रिपब्रलिक' में वर्णित आदश राज्य वास्तविक राज्यों पर निशंय 
देने के लिये मानदण्ड के समान है। यह स्वयं ए+ बर्ग है। च्‌ कि वास्तविक सज्य 
आदशे राज्य की समता नहीं कर लकते इसलिये बह उसका दो वर्गों में विभाजित 
करता है। प्रथम वर्ग सें वे राज्य आते हैं जो आदेश! के अत्यधिक सिक्रट हैं और वूसरे 
वर्ग में वे राज्य आते हैं जो आदश से दूर हैं। इस भकार इसने राज्यों का वर्गीकरण 
शासकों की संख्यानुसार तथा ज्ञान और अज्ञान ( जिनका शासक श्रहण करते हैं ) छ 
सिद्धान्तानुसार किया है। उसके वर्गीकरण का इस निम्नलिलित तोन श्रेणियों में रख 
सकते हैं। ;..... 

१- पूर्ण ज्ञानी राज्य--“रिपबलिक का आदर्श राज्य 

२--अपूण ज्ञानी राज्य->क्रानून पर आधारित 

४---अज्ञानी राज्य--- ह 

चूंकि पूर्ण ज्ञानी राज्य केवल आदर्श ६ इसलिये उस समथ्र के राज्य दो रूपों 
में विभाजित किये जा सकते हैं ;-- 

( अ ) क्रानूनी राज्य (॥,8७ 908008)--कसून-बिद्वित ज्ञान के अनुगामी । 

( व्‌ ) स्वेच्छाचारी राज्य--(()७|)१0४ ०0, 0.7 0[07'97'7 58॥988) क़ानून 
का उल्लंघन करने वाले । 

संख्यानुसार कानूनी राज्य एक-तन्त्र कुलीन-तन्त्र और अ्रजातन्त्र ( संयत ) हैं 
ओर स्वेच्छाचारी राज्य, कठोर शासन वाले, अल्प-जन-तन्त्र तथा प्रजा-तन्त्र ( असंयत ) 
हैं। इस प्रकार आदर्श एक-तन्त्र को छोड़कर उस समय के राज्यों में एक-तन्त्र सर्वोत्तम 
ओर असंयत प्रजातन्त्र निकृष्टतम था । इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटो उस समय 
के शासनों के रूपों का वर्गीकरण दो आधारों पर करता है :--(१) शासकों में झांक, 
का भाव या अभाव, (२) शासक को संख्या | 


“अरस्तू या अरिस्टॉटेल (५ 8&787077.,४) का वर्गीकरण 


परन्तु अरस्तू का वर्गीकरण", यद्यपि कुछ अंशों में प्ज्वेटों से प्रभावित प्रतीत 
बन हे है ३... २०५ दर ७ न 
दोता है, वास्तव में निज का है। सब प्रथम उसने शासनों के वर्गीकरण में भी 
'दिलियोलाज़िकल्ल” ('०]९००४09)) पद्धति का उपयोग किया। प्लेटों के वर्गीकरण 
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१ श्रनेस्ट वाकर--प्लेटो एण्ड अ्ररिस्टाटेल' (?]9८० ४70 /09:0:०) पृष्ठ २७५ और 
उसकी प्लेटो एण्ड हिज प्रेडिसेससं?, पृष्ठ २६० क्‍ 

२ इस सम्पूर्ण वर्गीकरण का आधार बार्कर, की लेटो एणड श्ररिस्टाडेल' है| 
पृष्ठ ३०७ --२३२० | “ 


श् 


९७ | शासन-यन्त्र 


की कसौटी क़ामूल के प्रति श्रद्धा ओर शरस्तू के वर्गीकरण की नैतिक धर्म है क्‍योंकि 

उज्य एक नैतिक समाज है जिसका अस्तित्व सद्गुण की चर्मोश्नति के लिये है । इसलिये 
पूर्ण रूप से आत्मिक विकास को कार्योन्बित करने वाले राज्य साधाग्ण और इस 
इहेश्य से दूरवर्तती असाधारण या निकृष्ट कहलाये | स्वर्य असस्तु का वरतदाएद तक विषय 
में निम्नलिखित विचार है।' 

(७) यह स्पष्ट है कि सम्पूर राज्य में शासत या अधच्चा हा के लिए एक 
सर्व प्रधान शक्ति की आवश्यकता है। यह स्व प्रधान शक्ति अनिवाय रूप स एक या 
कुछ अथवा बहुत मनुष्यों के हाथों में होती हैं। जब राज्य सर्व साधारण के हित 
के लिये अपनी शक्ति का प्रयोग करते है तब वे सुब्यवस्थित कहलाते हैं। और जब 
शासकों के खार्थ के लिए, चाहे उतकी संख्या एक हो, कुछ हो अथवा बहुत, इस 
शक्ति छा प्रयोग होता है तो राज्य कुव्यवस्थित होते है। क्योंकि हसका यह मानना 
पड़ेया कि जो समाज के अंग है वे या तो नागरिक नहीं हैं, नहीं तो उनको शासन ह। 
लाभ व्ठःः छा अवलर मित्नना चाहिये। साधारणतः जन लाथारत के हिंच के लिए 
एक व्यात्त के राज्य को एकतन्त्र ओर एक 7 अधिक किन्तु केवल कुछ हा ल्यक्तियों 
के राज्य 3, शासन 5 सुझोग्य नागरकों के हाथों में होने अथवा नगर निवासियों के 
लिए अत्यन्त हितकर होने के कारण “कुल्लीन-तम्त्र! कहते हैं। जब नागरिक एक परे 
पैमामें पः जनता के हित के लिए शासन कम्ते हैं तब इसे बहुतन्त्र (7009) कह 
हैं.“ “इनके अष्ट रूप हैं कठोर शासृव एंकतन्त्र का, अल्प-जन-तन्त्र कुशीन-सन्त्र 
का और प्रजातन्त्र बहुतन्त्र का। कठार शासन का उद्देश्य केवल एक व्यक्ति का स्वार्थ, 
अल्प जनतस्त्र का केवल धनिक बर्ग का और गजातन्त्र का केवल निर्धेन बर्ग का स्वार्थ 
होता है; परन्तु किसी के दृष्टि में सावेजनिक छित नहीं है / 

इस प्रकार अरस्तू ने विभिन्न शासनों के उद्देश्य पर भी बिचार किया है। 
सार्वजनिक हित का ध्यान रखने वाले शासन साधारण और व्यक्तिगत बल्लबूद्धि के लिये 
संचालित शासन निकृष्ट कहलाते हैं। उसके बिचार में एक तन्त्र, कुज्ञीन तन्‍्त्र और 
बहुतन्त्र ऋमश: स्व जनसाधारण के हित के लिये एक व्यक्ति का शासन, कुछ ब्यापक 
हित के क्षिये बंशागत गुणों से युक्त कुछ व्यक्तियों का शासन तथा स्वंसाधारस की 
भलाई के लिये मध्यम बगे का शासन हैं। इसी प्रकार कठोर शासन-अल्प-जन-तन्त्र 
तथा प्रजातन्त्र शासनों से उसका तात्पय क्रमशः व्यक्तिगत बल्ल-बृद्धि के लिये तथा 
निर्धन वर्ग के स्वार्थ के लिये शासनों से है* । | 


९फ् 


१ एढह ? ताएंट8. ० #ै&78४870000,. 5ए6७7ए709728 860) 90... 48.79 ध् 
आरस्टाठेल की पालिटिक्स पुष्ठ ७६-०६ । 


२--ब्लन्द्शलो (8]97५७७॥) का कथन है कि प्रजातन्त्र ननिर्धन या अशिक्षित जनता का 
यनमानी शासन! (0८४४०८००४०५) कहा जा सक्रता है, [568 [%००४५ रा (9७ 35:90८, छए. 33 ). 


इस संध्करण में सार्वजनिक दित का ध्यान रखने वाल शावन का ताम राज्य दिया है | 


श्जरा 
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अतः यहाँ भी ढर्गीकृर्ण की कसौटी तम्पूर्णतया शासक्रों की संख्यानुसार न 
होकर शासतारूढ़ू सामाजिक वे के अनुसार है। अरस्तू का वर्गीकरण इस प्रकार 
है (१) शासन का नैतिक लक्ष्य, (२) शासन कः उद्देश्य, (३) सामाजिक बर्ग का प्रभाव 
ओर शासकों की संख्या । संख्यात्मक वर्गोकरणश का आधार महत्य व है। सीली' 
03४0७]०५) लिखता है कि शासकों का संख्या के अनसार बर्गकरण हमको अरस्तू 
से नहीं मिलता । फिर भी हम अरल्नू के वर्नी रण को तालिका में निम्न जिखित हंग से 
रख सकते हैं-- 









| शासकों की संख्या तथा |. शासन का लक्ष्य तथा उद्देश्य 
सामाजिक वर्ग 









अल वनिक हब कि लनलनल कपल" 


साधारण दशा जिसमें 
सावजनिक द्वित का ध्यान 


विशेष दशा जिसमें शासक | 
अपने ही हित का ध्यान | 


ग्ह्ता रखता है | 
अल्प व्यैक्तियों का शासन कुलोन -तन श्रल्प-जन-तन्त्र 


न 


| 
एक व्यक्ति का शासन | एक-तन्त्र कठोर शासन 


बहु-व्यक्तियों का शासन चहु-तन्तर 








५00७८ ०७५8 3, . 





शासन का चक्र 
अरस्तू ने शासन के रूपों का कवज्ञ बर्गंकरण हो नहीं क्रिया यथ्‌ उप्नने 
यह भी दिखाया है कि किस प्रकार यानव इतिहास में शासम कं एक रू थे दरे रूप 
का स्थान अहण किया है । उसके अनुसार प्राचीन जातियों में शालन का लवंध्रथम रूप 
“मकतन्त्र था। राजा प्रेम ओर न्याय के साथ शासन करता और अपनी अज्ा की सेवा 
का भअरसक प्रयत्न करता था | कालान्तर में उसके उत्तराधिकार। जनता के प्रत अपने 
'कत्तेठ्य सूकने लगे और अपने राज्यों को व्यक्तिगत सम्पत्ति, जी मनमभाना ठवय को जा 
सकती है, समझने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि बे पता के हिल! न रह गये 
वे अत्याचारी हो गये ओर जनता भी उनसे घृणा करने ल्गी। स्वस्ाउत: इसके विरू 
“असन्‍्तोष बढ़ता गया और कुछ योग्य व्यक्तियों या सामन्‍्तों मे उनको लिहालनच्युत 
करके शासनन्सूत्र अपने हाथों में ललिया। किन्तु कालक्रमालुसार उतक अधः्पतन के 
कारण शासन ने अल्प-अन-नन्त्र का रूप ग्रहए किया क्योंकि वे अपन ब्गों छा पत्रपात 
करने लग गये | इसका फल यह हुआ कि लोग उनकी इंसानदारी पर सन्देह करने लगे, 
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१ सीली (56००५) इन्द्रोडक्शन हू पोलिटिकल साइंस पुष्ठ ४५ ([छ0वंधटएं०ा ६० 
?०ा008] 9260८० 0. 45. ), 


५२ शासन-यन्त्र 


अत: उनके विरुद्ध नअसन्तोष बढ़ा और उपयुक्त अवसर पाकर जनता ने उनके विरुद्ध 
खड़े होकर बहुतन्त्र की स्थापना की । यह बहुतन्त्र सम्पूर्ण जाति के हित के लिये हुआ ! 
इसके पश्चात्‌ जनता के इल शासन का अधः्पतन आरम्भ हुआ और अ्संयरत-लसूह 
शासन / ((0970० ) अथवा अज्ञानी शासन ने इसका स्थान लिया । इसके फर्नस्परूप 
समाज को पूर्ण बिनाश से बचाने के लिये एक व्यक्ति का उदय हुआ। इस प्रकार 
सावजनिक हित के लिये फिर एकतन्त्र को स्थापना हुइ। अतः अरस्तू के अनुसार 
शासन के रूप चक्रवत्‌ परिवर्तित होते हैँ और एक पूर्णोचक्र के पश्चात्‌ जनता को 
शान्ति ओर ऐक्य देने के लिये शासन के प्रथम रूप का आगमन होता है। यह 
परिवर्तन चक्र संक्षेप में इस प्रकार है :-- (१) एकननत्र का पतन कठोर शासन के रूप 
में होता है, (२) कठोर शासन का स्थान कुज्ञीन तन्त्र ग्रहण करता है, (३) कुलीन तन्त्र 
गिर कर अल्प-जन-तन्त्र हो जाता हैं, (४) अल्प जन-तन्त्र का स्थान बहुतन्त्र ग्रहण 
करता है, (५) बहुतन्त्र का पतन असंयत-समूह-शासन के रूप में होता है और 
8) असंयत-समूह-शासन का स्थान फिर एकतन्त्र ग्रहण करता है । 
पोलिबियस (7707,श98ए08 ) ७ 

अरस्तू के बाद पोलिबियस ने भी शासन के विभिन्न रूपों पर विचार किया 
हैं। वह अरल्तू के वर्गीकरण को स्थोकार करता है परन्तु फिर कहता है कि हमको 
उसी शासन को सर्वश्रेष्ठ समकना चाहिए जिसमें तीनों अंगों--एक-तन्त्र, कुलीन-तन्त्र 
ओर प्रजातन्त्र-का समन्वय हो। यह शासन का मिश्रित रूप है। रोम के शासन 
विधान में ( जिसका वह अनुशीलन कर रहा था ) 'कांसलो ( 0075पो ) एकतन्त्रीय 
शक्ति का प्रति रूप था, सेनेट”ः ( 8079॥6 ) प्रकृति में कुज्ीन “ल्‍्त्रात्मक थी और 
'पापुलस रोमेनस रचना में अज्ञा-तन्त्रात्मक् थी। इसलिये पोलिब्रियल के अनुसार 
रोम राष्य की श्रेष्ठता का कारण उसके शासन का मिश्रित रूप था । 

मेक्यावेली, बोदाँ ओर मॉन्‍्टेश्क्यू 
(00.8 09.83 ४४8॥,,], 000॥7४ 37९४॥2 ॥0एपए४8(00790 ) 

पोलिबियस के पश्चातू ओर बहुत स बिबारक हुए। इन्होंने शासन के विभिन्न... 
रूपों का वर्गीकरण करने का श्रयज्ञ किया किन्तु जहाँ तक सिद्धान्त का प्रश्न था उर्ममें से. 
किसी ने भी अरस्तू की परम्पत को नहीं छाड़ा। मैक्याबेली ने एकतन्त्र, प्रजालन्त्र - 
तथा शासन के मिंश्रत रूप पर ओर बोदों न एकतन्त्र, कुज्ञीन तन्त्र और प्रज्ञा तन्त्र 
पर विचार किया ह.। उसने एक तन्त्र के तीन भेद किये हूं :--(१) राजकीय एक 
तन्‍्त्र जिससें राजा इश्वरीय नियमा का पालन करता तथा जनता के हित के, 
लिये शासन करता है। (२ स्वेच्छाचारी राजा का शासन जो मनमानी तथा शरक्ति- 
शाला कन्तु अन्यायो नहीं हाता। (३, कठार जिससें राजा इंश्वरीय नियमों का 
उल्लघनकरता तथा जचता पर अपनी सनक के अनुसार राज्य करता है। इस! 
प्रकार मान्देसकयू न शासना का प्रजातन्त्र, एकतन्त्र तथा स्वेच्छाचारी रूप में बाँटा हं । 
भजातन्त्र शासन वे थ जिनमें सर्वबोच्च-शाक्त जनता के हाथ में थी, एक-तन्त्र शासन वे 
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थे जिनमें राजा लोग स्थापित नियमानसार शासन करते थे ओ६ स्वेच्छाचारी वे थे 
जिनमें राजा लोग मनमानी शासन करते थे । 


आधुनिक यग में अरस्तू के वर्गीकरण की उपयक्तता 

अरस्तू के वर्गीकरण की यह सरल रीति ( जिसको बहुत से लेखकों ने 
विभिन्न रूपों में अपनाया है ) आधुनिक शासनों के वर्गीकरण के लिये उपयोगी नहीं है 
क्योंकि इस समय शासनों का रूप-विभाजन नेतिक आधार पर नहीं होता ओर शासन 
यन्त्र तथा संगठन इतने जटिल हो गये हैं कि आधुनिक राज्य की रचना के मूल लक्षण 
तथा तत्व इससे अछूते रह जाते हैं। इसलिये जैसा कि हम अभी आगे . देखेंगे उनका 
वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जायगा। परन्तु इस अवस्था में हम यह जानने 
का प्रयत्न कर सकते हैं कि के वर्गीकरण आधुनिक प्रिस्थितियों में उपयुक्त हे 
अथवा नहीं । 

स्प्रथम जब हम राज्यों का वर्गीकरण संस्कृति राज्य” ((पकपा'० 59॥898) 
ओर 'युद्धराज्यःः ( ए४7 809068 ) ; वेधानिक शासन! ( (॥008#॥79078) 

(+0५०7श7४७॥४ ) और '्वेच्छाचारी शासन! ( ॥085४90006 (७0ए७/॥॥060॥ ) 
में करते हैं तब इन वर्गीकरणों में हम लक्ष्य सिद्धान्त का उपयोग करते हैं । 

०, दूसरे, यद्यपि आधुनिक्रकाल में कुल्षीन-तन्त्र शासन के रूपों में नहीं भिलते हैं 
किन्तु इंगलड की 'ल्ञाड सभा? ( नि०ए5९ ० ॥,07व8 ) आर जापान की (पियर सभा 
. ( म्र०प४७ 0 7०७7७ ) प्राचीन कुलीन समाज, के अविशिष्ट हैं। ये स्वतः शासन 
के रूप नहीं हैं । 

तीसरे, जब पर्जीवादी और समाजवादी राज्यों पर विचार करते हैं तब इस 
वगीकरण में आधार, 'वर्गों होता है । 
चौथे, अरस्तू के अर्थ में अब भो आाधुनिककाल में इब्न सऊद, ज़ाडिर शाह 
सम्राट भिकाडो और सम्राट पष्टम जाजें के शासन एकतन्त्र के रूप में क्रमशः अरब, 
अफ़शानिस्तान, जापान और इंगलेंड में वत्तेमान हैं। इनमें से पहले दो साधारण 
एकतन्त्र हैं क्‍योंकि शासकों पर अधिक अतिबन्ध नहीं हैं किन्तु अन्तिम दो ता केवल 
ःभाम के लिये एक-तन्त्र हैं क्योंकि शासकों के अधिकार लिखित अथवा अलिखित क़ानूनों 
“से सीमित हैं| वे उनके बाहर कुछ नहीं कर सकते । 
पाँचवें, आजकल कठोर शासन अरस्तू के अथ में तो नहीं हैं किन्तु हाल ही 
में हमारे, राजनीतिक जीवन में तानाशाहियों ((900800॥89]8) का उदय हुआ है 
१. विद्यार्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राज्यों का वर्गीकरण कभी नहीं हो 
सकता क्योंकि उनमें समान शअ्रंग होते हैं। उनमें अ्रन्तर केवल विस्तार या शासनों का होता है 
इसलिये 'राज्यों का वर्गीकरण कहना ग़लत है | इसका वास्तविक अर्थ शासनों का वर्गीकरण है । 
२, प्लेटो ने महत्वाकांछ्ी युद्धप्रिय राज्य को “ट्मोक्रेसीः ( पु५७02:2०9 ) श्रथवा 
टिमार्की! ( ]902709 ) कहा है। देखिये फेरल ( एछए०॥, &॥7 पए्ठवेपटएंठा ६० एऐ०- 
709] 7]॥]08070ए ) पृष्ठ ३९ 
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और वे किसी हृद'तक प्राचीन कठोर शासनों के समान हैं। यह सच है कि आधुनिक 
काल में भी प्रजातन्त्र हैं. परन्तु अरस्तू के बुरे अर्थ में नहीं। उसके मतानुसार प्रजातन्त्र 
का अथे था असंयत समूह का ओर निधन वर्ग का शासन । इसीलिये यह शासन 
का निकृष्ठ रूप समझा जाता है। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं उसने सुशासन को 
बहुतन्त्र (20009) का नाम दिया है। किन्तु आधुनिक अथ में प्रजातन्त्र बढ शासन 
है जिसमें सम्पूं जनता अपनी भल्ताई के लिये अपने तरीके पर अपना शासन करे। 
इसलिये इसऊा प्रयोग अरस्तू के बहुतन्त्र के लिये फिया गया है । 


आधुनिक काल में अरस्तू के वर्गीकरण को अनुपयुक्तता 

इन दृष्टान्तों के आंतरिक्त अरस्तू का वर्गीकरण आधुनिक काल में पूर्णतया 
अव्यवहाय है :-- 

१--उसकी योजना में आधुनिक काल की भाँति शासन के मिश्रित रूप का स्थान 
नहीं था जैसे इंगलेण्ड के एक ही शासन-विधान में राजा, पालिमेन्ट और जनता, एक 
व्यक्ति, अल्प व्यक्तियों तथा बहुव्यक्तियों के शासनों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

२--उसने संघ शासनों (#४१७7७) (00ए॥8.। को स्थान नहीं दिया । 

३--बह अतिनिधि---शासन पर बिचार नहीं कर सका क्‍योंकि उसे केवल वरगए- 
राज्य ही का ज्ञान था, आधुनिक राष्ट्रराज्य अथजा बिस्तृत प्रादेशिक राज्य का नहीं । 
अतः बह नहीं जानता था कि स्थानीय शासन आर केन्द्रोय शासन क्या होते हैं । 

४--वह यह भी नहीं सोच सका कि अलिखित शासन विधान भो हो सकता हे 
ओर पूववत्ती दृष्टान्त तथा प्रथाएँ भा उपयोगी हा सकती हैं । 

. #४--उसकी याजना के अन्तगत ब्लन्डशली का बिचार-तन्त्र ([606007809) या 
धर्म-तन्त्र (।॥6007809) भी नहीं आ सकता क्योंकि यह किसी सानब-सता का नहीं 
स्वीकार करता ओर सर्वोच्च-सत्ता को इेश्वर, देवता या सिचार सें निहित समझता है, 
इसमें शासन कार्य चलाने वाल शक्ति के स्वासी नहीं बरन्‌ एक अदृश्य शासक के केवल 

“- दास ओर प्रतिनिधि हैं । 
प्राचीन ओर नवीन ग्जातन्त्रों में अन्तर 
.... शासतों के इस वरगीकर ण के अध्ययन के परचात्‌ हम इस प्ररिश्यम पर पहुँशते * 
६ कि प्राचीन ओर नवीन प्रजातन्त्रों में केबल नामों का हो अन्तर, जैसा कि हम 
अरस्तू के अजातन्‍्त्र शब्द के प्रयोग में पाते है, नहीं है वरन्‌ अन्य दूसर महान 
अन्तर भी हैं :--- 

१“ यूनानी प्रज्ञातन्त्र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र था किन्तु नवीन अग्नल्यक्ष या प्रतिनिधि 
प्रजातन्त्र है ([007808 07 ॥0०७9७7९४०॥६७७४७ 4087700"४०9) | यूनानी राज्य 
के छोटा नगर राज्य था ओर सार नागरिक सावंजनिक सभा में एकत्रित होकर शासन 
के कार्यों पर वादु-विवाद कर सकते थे । आाइस (37968) क शब्दों में यूनानी प्रजातन्त्र 
की प्रधान विशेषता यह थी कि “किसी भी कार्य के लिये सर्वाच्च सत्ता नागरिक-मंडल्ना 
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के ह्वाथ में रहती थी। वह मंडली एक ही में लोक सभा, सरकार, कायकारिशी 
व्यवस्थापिका तथा न्याय समिति थो। कार्यकारिणों रूप में इसक बहुत स कत्तेग्य थ+- 
महत्वपूर्ण प्रश्नों को मत द्वारा सलमातों थी; यह सेनापतियों तथा न्यायाधीशों को 
चुनती ही न थी बरन सेलापतियों को आदेश देता, विदेशों राज्यों के राजदृतों से परामश 
करती, युद्ध की घोषणा करती, सुल्नह करती. सन्धि की पुष्टि करती धार्मिक अथवा 
नागरिक सावजनिऋर उत्सवों के लिये आज्ञा देती तथा साबे#निक आयन्व्ययं का ब्यीरा 
रखती थी । व्यवस्थापिका सभा के रूप में यह स्थायी क़ानून पास करती, अपने दूसरे 
सम्मेलन की अवधि तक के लिये महत्वपूर्ण समस्थायों से सम्बन्धित राज्य-नीति 
निर्धारित करती तथा सामान्य रूप से अथवा किसी विशेष घनिक वर्ग पर कर ल्गांत 
थी। यह संयुक्त रूप में अथवा भाग रूप में न्वायकारिणी समिति का भी कार्य करती 

। संयुक्त रूए में नागरिक मिलकर काय करते ओर भाग्य रूप सें नागरिक संडली %३ 
समितियों में बँटी रहती थी जो बड़े रूप में पंच समुदायों के समान थीं। यह लगभ: 
सभी प्रकार के मुकदमें--शिविल, फ्रोजदारी इत्यादि, सुनती तथा तय करती थी। यह 
नागरिक भंडर्ली अपने संयुक्त रूप में अनियमित ढंग से भी, झुकदमे पर बिना घचार 
किये, राज्षकम चारियों को जिनसे यह अप्रसन्न हो जाती थी मृत्यु-दरड, अथ-दरण्ड, तथा 
नवासन-दरण्ड दे सकती थी और कभी-कभी देती भी थी! । 

किन्तु झ्ाघुनिक राज्य विस्तृत प्रादेशिक राज्य हैँ और सब नागरिकों के लिये एक 
सारवेजनिक सभा के रूप में स्वयं एकत्रित होना असम्भव है। इसलिए प्रतिनिधि- 
प्रणाली अपनाई गई 6 जिसके द्वारा हम अपने व्यवस्थापक्र चुनते है और वे मिलकर 
शासन काये करते हैं। प्राचीनकाल के नागरिक स्वयं उपस्थित होकर सावेजनिक सभा 
में मत दें सकते थे किन्तु वत्तमान काल का मतदाता केबल श्रतिनिधि के लिए मत देता 
है। वह स्वयं व्यवस्थापिका सभा में उपस्थित नहीं हो सकता, वहाँ केवल निवोचित 
प्रतिनिधि ही बैठते तथा मत देते हैं* । 


२--आचोन प्रजातन्त्रों में निर्वाचित न्यायाधीश भी अपने निवोचन के पश्चात्‌ 
जनता का प्रतिनिधि नहीं समझा जाता था क्योंकि उसके कार्यकाल में उसके विरुद्ध 
डलेई कारवाई नहीं की जा सकती थी। वह अपने राज्य-काय की सीमा के भीतर 
ढूुथा अपने कार्यकाल में “राज्य” था! (विल्सन)। यदि वह चाहता तो सभी 
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है ब्राइस-मार्ड्न डेमीक्रेसी ज़ञ (8७ए70०--४०१७७४ 067700798008 ४०], 4 9. 92) जिल्द 
१ पुष्ठ ६ तथा ब्लन्दशली-(3]प0905%त+ प७ 79७००ए ० ६89 5॥8&09 9. 460। 

२---सर्वोत्तम प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रणाली के विषय में ब्लन्द्शली का कहना है कि 
व्राचीन प्रजातन्त्र में समी नागरिक समान रूप से शासन-कार्य में माग ले सकते थे, किन्तु नवीन 
प्रजातन्त्र, में उत्तम प्रतिनिधियों के चुनाव में 'उब्चताः अथवा कुलोनता' का मेद रक्‍्खा जाता 
है | इसलिये प्रजातन्त्र का यह रूप ज्यादा अच्छा है क्योंकि राजसत्ता ता सम्पूश नागरिकों के 
संयुक्त रूप के ह्वाथों में रहती है किन्तु इसका उपयोग केवल सुयाग्य व्यक्ति अर्थात्‌ जनता के 
प्रतिनिधि हो करते हैं। [४0० ॥06०:ए ० ४३४७ 9:20०. 77. 4980-62 
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कानूनों तथा अ्रथाओं का उल्लंघन कर सकता था। जब उसका कायकाल समाप्त हो जाता 
ओर वह एक साधारण नागरिक रह जाता तभी उसके विरुद्ध कोई कारबाई की जा 
सकती थी | उसके कार्य-काल में उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया जा सकता था | 
आधुनिक विचार से जो व्यक्ति शजकीय पदों के लिए निबाचित होते हैं चाहे वे राष्ट्र- 
पति हों चाहे मन्त्री अथवा व्यवस्थापक्र सभी अतिनिधि हँ। कछ राज्यों में 'सूचना', 
(९०/९7/०९०४ १७४) नेव॒त्व! (([70980778) तथा वापसी! (8००७)।) की प्रणालियों 
की व्यवस्था की गई है । इनके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों के कार्य की केवल 
आलोचना हू! नहीं करती बढिकि उन पर नियन्त्रण भी रखती हं ओर क़ानून पास कराने 
में नेतृत्व भी ग्रहण करती हैं । 

३--प्राचीन प्रजातन्त्रों में मत देने का अधिकार सब-साधारण को नहीं प्राप्त था 
परन्तु आजकल सभो को प्राप्त है । हम इस विचार के अभ्यरत से हो गये हैं कि २६ 
वर्ष के सभी ख्ली पुरुषों को मत देने और चुनाव में भाग लेने की स्वतन्त्रता है। प्राचीन 
प्रजातन्त्र में सभी लोग नगर-राज्य के नागरिक नहीं थे। कृषक, कारीगर नागरिक नहीं 
समझे जाते थे | दास* भी नागरिक नहीं थे, स्रियाँ भी शासनकाय में भाग नहीं के 
सकती! थीं | नागरिक केंवल्न वही थे जो मन्त्रशात्मक ओर न्याय सम्बन्धी राज्य के कार्यों 
में भाग लेते थे । इस प्रकार आचीन प्रजातन्त्र केक नाम के लिये प्रजातन्त्र था । 
वह एक वर्ग राज्य अथवा एक कुलीन-तन्त्र था। अल्प संख्यक अपने सवार साधन के 
लिये शासन करता था ओर बहुसंख्यक केवल “खेत जोतनेवाजों और पानी खींचनेवालों' 
से अधिक कुछ नहीं थे। आधुनिक ग्रजातन्त्र में दासता के लिए कोई स्थान नहों है और 
ख्री को भी पुरुष के समान अधिकार श्राप्त है । इस अकार अब नागरिकता अल्प संख्यकों 
का ही अधिकार नहीं है वरन्‌ जेला कि ऊपर कहा जा चुका है बलि ख्री और पुरुषों 
का सावभोमिक अधिकार है। 





१--प्रोफ़ेसर इनशा (सद्क्रतर॥8७) ने यूनानी प्रजातन्त्र और आधुनिक प्रतिनिधि- 
प्रजातन्त्र की अ्समानताश्रों का संक्षिप्त बन निम्न प्रकार किया है ३-७ 


(अ) आधुनिक प्रजातन्त्र अरप्रत्यज्ञ हे और यूनानी प्रत्यक्ष था। वह केवल राज्य का प्रजा 
तंत्रात्मक रूप नहीं बरन्‌ शासन का भी प्रजातन्त्रात्मक रूप था | 


(ब) उसके आ्राधार दासता और शोषण थे इसलिये उस्षमें आधुनिक स्वतन्त्रता, समानता और 
अआतृत्व के सम्बन्ध का अभाव था | द 


(स) उसमें राष्ट्रीयता को कमी थी, बह केवल छोटे छोटे नगर प्रजातन्त्र-रोज्यों तक ही सीमित 
थी | इसी कारण उनमें परस्पर शन्रता रहती थी | 


(द) उसमे एक भयानक वर्ग-संधष आ गया था और वह धघनिक्रों द्वारा निर्धनों के शाषरए 
का एक साबन था! | 
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४-प्राचीनकाल में व्यक्ति राज्य का अनिवाय अंग समझा जाता था। राज्य, 
स्वयं एक लक्ष्य था और उस लक्ष्य को श्राप्त करने के लिये व्यक्ति केवल साधन । 
इसका तात्पय यह हुआ कि व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं थे, केवल कत्तंव्य ही थे ॥ इस 
प्रकार प्राचीन प्रजातन्त्र मनुष्य के व्यक्तित्व की महा को नहीं स्वीकार करता था। 
आधुनिक प्रजातन्त्रात्मक राज्य स्वयं एकलक्ष्य नहीं हे किन्तु लक्ष्य की श्राप्ति के लिये एक_ 
साधन है । आधुनिक विचार यह है कि व्यक्ति के हित के लिये ही राज्य और इसकी 
संस्थायें स्थापित की गई हैं । अतः मनुष्य का व्यक्तित्व राज्य के जीवन में लुप्त होने के 
लिये नहीं है। इसके विरुद्ध प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार अपने व्यक्तित्व 
को विकसित करना है इसलिये उसके कुछ न्यूनतम अधिकार होने चाहिए और राज्य 
को उनका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार नवीन नागरिकता राज्य की अन्धपूना के 
स्थान में निमौणशील और हितकर नागरिकता पर जोर देती है । जहाँ प्राचीन प्रजातन्त्र 
कत्तेडय और क़ानून पर ज़ोर देता था वहाँ नवीन अधिकार ओर स्वतन्त्रता पर ज़ोर देता 
है । ब्लन्द्शली के शब्दों में प्राचीन काल में मनुष्य राज्य से प्रारम्भ करते थे और आपस 
में समानरूप से राजनीतिक शासन को विभाजित करके सब की स्वतन्त्रता ग्राप्त करने का 
प्रयत्न ऋरते थे। अब बे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से आरम्म करते हैं और इस स्वतन्त्रता में 
से राज्य को कम से कम देने तथा जहाँ तक सम्भव है कम से कम उसकी आज्ञा मानने 
कर अयल्न करते हैं) | ह 

४--उपरोक्त भेद के समान ही तथा उससे सम्बन्धित दूसरा भेद प्राचीन और 
नवीन समाज में है । प्राचीन समाज का आधार समष्टि थो इसलिये उसमें राज्य और 
समाज में कोई अन्तर नहीं माना गया। इसके अतिरिक्त, च कि जाति पहले आई इसलिये 
व्यक्ति की गणना समाज के बाहर नहीं की जा सकी । वह समाज में लुप्त हो गया। 
पुरानी समशिभावना के आगे प्रजातन्त्रात्मक विचार के जन्म ने एक श्रकार के व्यक्तिवाद 
पर ज़ोर दिया । व्यक्ति का महत्व धीरे-धीरे बढ़ता गया और आधुनिक काल में वह 
समाज की इकाई हो गया है। व्यक्ति की यह स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रात्मक रूप में बिल्कुल 
नहीं है। अतः इस अथ में आधुनिक प्रत्रातन्‍्त्र प्राचीन ग्रजातन्त्र की अपेक्षा मनुष्य के 
व्यक्तित्व और उसके मूल्य को अधिक स्वीकार करता है | 

«६--अन्त में जैसा कि हम पहले देख चुके हैं प्राचीन प्रजातन्त्र का मुख्य स्वरूप 
कुंतीनतन्त्रात्मक था अर्थात्‌ अल्पसंख्यक वहुसंख्यकों पर शासन करते थे। आधुनिक 
प्रजातन्त्र में बहुसंख्यकों का महत्व है और उन्हीं का नि्णेय स्वमान्य होता है । 


आधुनिक शासनों के वर्गीकरण के आधार 
प्राचीन और नवीन गप्रजातन्त्रों के अन्तरों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ उन विभिन्न 
आधारों को समझना सरल हो जाता है जिनके अनुसार आघुनिक शासनों का वर्गीकरण 
हुआ है। सर्वप्रथम उनका वर्गीकरण विधान के आधार पर हुआ है। वह इस अकार 
है ;-- लिखित विधान वाले ( शञ77॥8०० 007875प४078 ) और अल़िखित 


१ ब्लन्द्शली [७ "॥6०४ए ० 9080०, 9. 458, 
रे 


श्प् शासन-यन्त्र 


विधान वाले, ( (7छ7760080 (00080#0/707)8 ) अपरिवतेनशील ( ४१९ ) और 
परिवर्तनशील ( 7०59]० ) विधान वाले। इसी प्रकार उनका विभाजन एकात्मक 
( ए#597ए ) और संघात्मक ( ए०१978] ), सभात्मक ( रिग्णी07 979 ) 
ओर अध्यक्षात्मक ( 77680670609/ ) शासन में हुआ है । शाध्षन के इन भेदों का 
असली अर्थ तथा इनके वास्तविक स्वरूपों का विशद्‌ वर्शन अलग-अलग अध्यायों में 
किया जायगा | यहाँ पर आधुनिक शासनों की केवल कार्य-प्रणाल्री ओर उनके उद श्यों 
में आने वाले नवीन परिवत्तनों का - अध्ययन करेंगे। इस काल में तानाशाहियों के 


प्रादु्भाव से ये परिवर्तन स्पष्ट है । 


तानाशाहियाँ 


सब जगह तानाशाह या तो सर्वोच्च सत्ता को अपने अधिकार में कर रहे हैं या 
उन्होंने कर लिया है और कठोरता से शासन कर रहे हैं। भारतवर्ष में भी जहाँ कोई 
राष्ट्रीय शासन नहीं है सब दलों में एक एक तानाशाह है। काँग्रेस में गाँधी जी का 
प्रभुत्व किसी तानाशाह की शक्ति से कम नहीं है, इसी प्रकार श्री मुहम्मद अली जिना का 
तानाशाही प्रभुत्व मुसलिम लीग में है। सन्‌ १६३० के सविनय-अवज्ञा-आन्दोक्तन में जब 
गाँधी जो और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तो प्रत्येक आगामी कांग्रेस 
सभापति अपने कार्य-संचालन के लिये एक तानाशाह नियुक्त कर देवा था। इन बातों से 
यह स्पष्ट है कि हम लोग साधारणसमझ में नहीं रह रहे हैं। आधुनिक समय संकट- 
काल है और प्रत्येक राष्ट्र के सामने यह आता है। इसलिये असाधारण परिस्थितियों 
को काबू में करने के लिये असाधारण साधनों की आवश्यकता पड़ती है जैसे कि विषम 
रोग के लिये प्रबल औषध की आवश्यकता होती है। इस प्रकार तानाशाही का उदय 
आधुनिक काल में एक असाधारण घटना है और राम्जेम्यौर ( 0ि७77899 पा ) 
ने तो इसे शासन का एक नया रूप”" कह डाला है । 


यूनान और रोम में तानाशाही 


कहने का तात्पयें यह नहीं कि यह आधुनिक कात्न ही की एक विशेष इपज ४-8 
ओर इतिहास में कभी इसका अस्तित्व ही नहीं था । ऐसा कहना अपने इतिहास विषयक 
ज्ञान का अभाव प्रकट करना है। यूनानी सिनसिनेटस ((70ं879078) को राज्य की 
रक्षा के लिये असीमित अधिकार प्रदान कर दिये गये थे और सब वैधानिक क्रेद स्थगित 
कर दी गई थीं । किन्तु जेसे ही संकट-काल समाप्त हुआ साधारण शासन की स्थापना कर . 
दी गई और स्वीकृत नियमों के अनुसार राज्य काय जलने लगा । रोम में सूझ्षा 
(90|8)५ जूलियंस सीज़र (2५) ७8 _(४४.688७॥) आगस्टस (0.५2 ५४४४७) की 
तानाशाहियाँ थीं ; अ्रसिद्ध इतिहासज्ञ मॉमसेन ((०7777567) ने राम की इस तानाशाहदी 
को प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था के अन्तंगत एकतन्त्रात्मक संस्था? कहा है । 
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दूंसरा अध्याय १६ 
इंगलेणड ओर फ्रांस में तानाझ्ाही 


इंगलैण्ड के इतिहास में हम यह जानते हैं कि किस प्रकार क्रॉमबेल ((07077- 
छ6])) लाड संरक्षक ([,07व4 7070॥80007) बन गया था। रंगल्नेण्ड से यदि कभी 
आधुनिक अर्थ में तानाशाही थी तो वह क्रामबेल की तानाशाही थी | इसी प्रकार फ्रांसीसी 
ज्यक्रान्ति के समय में नेपोलियन ने फ्रांस को बरबादी से बचाया था। अल्फ़ड कॉबन 
(8 ]/7०0 000097) ने उसे प्रथम आधुनिक तानाशाह कहा है जों ठीक ही है | कुछ 
समय बाद लुई नेपोलियन (,0प्रां8 '१०90697) भी फ्रांस का सम्राट चुना गया था । 
उसको “छोटा नेपोलियन” (].00)6 )१०७७०।७७7०) की उपाधि दी गई थी क्योंकि बह 
प्रथम तानाशाह का एक 'संज्षिप्त संस्करण (७07708०4 ०७१॥४४07) था 


बीसवीं शताब्दी में तानाशाही 


बीसवीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध (१६१४-१८) के समय में शासनों के ग्रधानों 
को तानाशाही रुद्ष अीहुण करना पड़ा था। इंगलेण्ड में लायड जाज (॥,0ए0 
(+००7४.७), फ्रांस में कलीमेन्सू ( !०७४76॥7008प ) ओर अमेरिका में उडरो विल्सन 
( ए४००१7७०७४ ५ए7]809 ) ने क़रीब हक तानाशाही ढंग से राजनोतिक ज्षेत्र में काम 
क्लिया था । किन्तु सोवियत रूस में श्रमजीब ( 7?70)997790) वानाशाही की स्थापना 
. हुई और * लेनिन तानाशाह के रूप में शासन का प्रधान बना । उसको मृत्यु के पश्चात्‌ 
सेलिन ने रूस के राजनीतिक क्षेत्र में श्रसिद्धि श्राप्त की ओर ट्वराटरकी (770७79) 
के शब्दों मं उसने 'सोवियत बोनापाटशाही' (80ए96$ 30709.977 877) स्थापित 
की । इस प्रकार वह एक नई भाँति का प्रथम तानाशाह हुआ जिसका निर्णय अल्लंध्य है 
ओर वह यदि सम्राट नहीं तो प्रधान मन्त्री के समान तो है ही । किन्तु केवल्न रूस ही में 
तानाशाही शासन की स्थापना नहीं हुईं । लगभग उसी समय टर्की में भी कमाल अततुर्क 
ने तानाशाही को स्थापित किया। इन्हीं के सभान पोलेण्ड,. यूगोस्लाविया और स्पेन में 
भी तानाशाहियों का जन्म हुआ | किन्तु ये इटली में मुसोलिनी ढ/रा तथा जर्मनी में 
एडॉल्फ़ हिटलर द्वारा स्थापित तानाशाहियों के सामने कुछ भी नहीं हैं । इन तानाशाहियों 
में केबल राजसत्ता ही जबरदस्ती हस्तगव नहीं कर ली गई है वरन्‌ उनका एक दर्शन 
(770970807975) भी है। आधुनिक काल की तीन तानाशाहियों में रूस की समाजवादी, 
जमेनी की नात्सीबादी और इटलो की फासिस्तवादी है। सन्‌ १६४३ में मुस्तोलिनो के 
पतन के पश्चात्‌ तो इटली की तानाशाही समाप्त हो गई है इसलिये अब केबल शेष दो . 
ही तानाशाहियों का महत्व है। आशा है कि इनमें से जमनी की तानाशाही का भी 
>अन्त होगा । 


तानाशाही की परिभाषा 
आधुनिक काल तक के तानाशाही के इस संक्षिप्त विकास के वर्णन के बाद हम इसकी 
वास्तविक परिभाषा और इसके आकस्मिक उदय और अनेकत्व...के कारणों का अनिश्चित 
करेंगे । तानाशाद्दी की संज्िप्त परिभाषा राज्य के प्रधान द्वारा विधानातिरेक सत्ता को 


ह्न 


२० शासन-यन्त्र 


हस्तगत कर लेना” है+ | लेकिन अल्फ्रड कॉबन इसे और अधिक स्पष्ट कर देते हैं जब 
वे ऋहते हैं कि तानाशाही 'एक ऐसे व्यक्ति का शासन है जो शासक के पद को उत्तरा- क्‍ 
धिकार के नियम से नहीं किन्तु जबरदस्ती या सम्मति अथवा साधारणत: दोनों के 
सहयोग से प्राप्त करता है | पूर्ण राजसत्ता पर उप्तका अधिकार होना चाहिए अर्थात्‌ 
सारे राजनीतिक बल्ल का प्रस्फुटन उसकी इच्छा से होना चाहिए और इस बल का 
उसके कार्यक्षेत्र में असीमित होना आवश्यक है । इसका प्रयोग क़ानून द्वारा नहीं 
परन्तु मनमानी ढंग से घोषणा द्वारा होना चाहिए। अन्त में इसका कार्ये-काल निश्चित 
नहीं होना चाहिए और न उसको किसी सत्ता के सामने उत्तरदायी होना चाहिए नहीं 
तो ऐसी रुकावर्टे उसके स्वतन्त्र शासन में बाधक होंगी* । इस परिभाषा के बाद तानाशाही 
के मुख्य सिद्धान्त समझे जा सकते हैं :--« 

१--यह एक व्यक्ति का शासन है । 

२--इसका आधार जबरदस्ती, स्वीकृति अथवा दोनों एक साथ हैं । 

३--इसके अधिकार अनियन्त्रित और असीमित हैं और यह किसी के सामने 
उत्तरदायी नहीं हैं । ॥॒ 

४--इसमें शासन स्थापित कानूनों की अपेक्षा श्रायः घोषणाओं से चल्नता है। 

४--इसकी अवधि अनिश्चित है । । 

ये सब सिद्धान्त पूर्णरूप से उपरोक्त तीनों वानाशाहियों में पाये ज्ञाते हैं] इसलिए 
ये सब तानाशाही-शासन के मूल सिद्धान्त है। 


तानाशाहियों के उदय के कारण 


लेकिन लोगों ने इतनी बड़ी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में क्‍यों सौंप दी है ? कैसे 
ओर क्यों इतनी अधिक शक्ति का सकेन्द्रण इस काल में सम्भव हो सका है ९ उत्तर है 
संकट काल, जिससे होकर आधुनिक संसार गुजर रहा है। ज्ञीण डी० यच० कोल 
ओर मारभ्रेट कोत्त ( 9. 0.. पर, 00]6 870 9789760 (006 ) ने इन तान- 
शाहियों ( विशेषकर फ़ासिस्तवादी के ) के उदय के निम्न लिखित कारण दिये है 

(-“थोड़े ही समय से लगभग सभी देश चिन्तित हो गये हैं कि आधिक ओर **_ 
राजनीतिक क्षेत्र में संसार कुछ उन्नति नहीं कर सका है। चिन्ता और सन्देह की यहू 
भावना सन्‌ १६३० की विश्वब्यापी आर्थिक मन्‍्दी से और भी बढ़ गई है । 


फ हि 
हक] 


*२--बहुत से लोग सोचते आ रहे हैं कि वत्तमान राजनीतिक, आर्थिक और 
सामाजिक संगठन अपने कत्तेब्य पालन में पूर्णतयः असमर्थ हैं। इसलिये लोक- 
सभात्मक संस्थाओं का आकर्षण घटने लगा है अ,र विशेषकर नवयुवक समाज की | 
यह धारणा बढ़ती गई कि ये संस्थायें न तो अब महत्वपूर्ण काये कर सकतीं हैं भौर न 
महान्‌ उद्देश्य के लिए प्रोत्साहन ही उत्पन्न कर सकती हैं । 
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दूंसरा अध्याय क्‍ श्श्‌ 
३--त्येक उन्नतिशील व्यावसायिक देश में, विशेषकर औद्योगिक शिक्षा प्राप्त" 
लोगों में यह धारणा फेली कि इतनी अधिक और लाभदायक सम्पत्ति 'मू्खता से? नष्ट 
की जा रही है। इसलिये उन्होंने सोचा कि वत्तेमान ब्यवस्था अयोग्य है और उसका 
पुनर्निमाण आवश्यक है।? " 
४--अभी तक जिनके अधिकार सुरक्षित थे वे बहुत भयभीत हो गये । इसलिये 
सम्पत्तिवालों ने चाहे, छोटे रहे हों चाहे बड़े, फ़ासिस्त तानाशाहियों का साथ दिया ।? 
४--साम्यवाद (07777 एशां 800) का डर भी इधर बढ़ा है क्योंकि यह समझा 
जाता है कि यह विदेशों सिद्धान्त सारे संसार में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा । 
इसलिये फासिस्तवादी दशेन ने, जिसका दृष्टिकोण राष्ट्रीय है लोगों की एक बड़ी संख्या 
को अपनी ओर आक्ृष्ट किया है । 
६--बढ़ती हुईं राजनीतिक और आर्थिक गड़बड़ी को देख कर लोग इसके बचाब 
के साधन सोचने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब वे सैद्धान्तिक जोशीले भाषणों से 
अत्यधिक प्रभावित होकर विशेष प्रकार की पोशाक़ पहिन कर एक जुलूस के रूप में 
& से गुज़रते हैं तो अनुभव करते हैं कि बैठे रहने की अ पेक्ता कुछ कर तो 
रहे हैं । क्‍ 
० | »-“इस समय राष्ट्रीयता अपने चरम सीमा पर पहुँच चुकी है और समुदाय- 
प्रवृत्ति अदृष्टपूब सीमा तक जा चुकी है, अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की एकता का भाव कमज़ोर 
होता जा रहा है और जातीय राष्ट्रीयता जोर सकड़ गई है। यह राष्ट्रीय कट्टरता अपने 
उच्छूललल रूप में फैल रही है। . 


ब्स्ठ एट क्वारणों का सारांश 


संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि अव्यवस्थित आर्थिक और राजदीतिक 
परिस्थितियाँ तथा लोगों में बढ़ती हुई असुरक्षिता की भावना आधुनिक काल में ताना- 
शाहियों के उदय के मूल कारण हैं | 


तानाशाहो के चार लक्षण 
. स्वर्गीय डाक्टर बेणी प्रसाद" ने आधुनिक तानाशाही के चार विशेष लक्षण 
ब्बताये हैं।' 

१- प्रत्यक्ष या. परोक्ष रूप से यह युद्धप्रियता (77]08778770) का परिणाम है। 
तानाशाह मातृभूमि को बाहरी आक्रमण और हस्तक्षेप से बचाने बाले के रूप में आता 
है, वह प्रतिशोध की ग्रतिमूर्ति तथा अग्नगामी नीति का प्रतिनिधि दिखाई देता है। 
राष्ट्रीय आत्म-सम्मान और महत्वाकांज्ञाएँ उसी के कण्डे के नीचे सुरक्षित सममी जाती 
है । इनको प्राप्त करना तभी सम्भव समझा जाता है जब शक्ति का केन्द्रीकरण हो । 

२--आन्‍्तरिक कलह को कठोरता से दबाने के लिये तानाशाह तैयार रहता है 
ओर वह लोगों को ऐक्य भाव के सूत्र में बाँधने का प्रयत्न करता है। वह अपने को 
राष्ट्रीय एकता की ग्रतिमूर्ति समझता है । 
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१४ शासन-यन्त्र 

३--तानाशाददी एक सामाजिक सिद्धान्त अथवा सुधार-योजना का 87 है 
करती है चाहे आप उसे सोवियतवाद ( 50फ7०#87/ ) या फ़ासिस्तवाद्‌ (9'880877) 
कहिये अथवा टर्की में प्राप्प केवल आधुनिकवाद ( 06077[97 ॥। यह सिद्धान्त 
में 'हितवादी स्वेच्छाचारिता! ( ह्रश्|ं8066760 ]065000ं87 ) है। इसको नींव 
संगठन के नवीन साथनों तथा श्रचार-कार्य से दृढ़ की जाती है और यह दोनों अन्त में 
कठोर सिद्धान्तों में परिणित हो जाते हैं। इस सैद्धान्तिक कठोरता ने असहिष्णुधम् की 
कट्टरता और उसके अत्याचार का रूप धारण कर लिया है। यही नहीं इसमें पहले 
ही राजनीतिक अनुसन्धान हो रहा है | 

४--अन्त में आधुनिक तानाशाही ने शान्ति और सुरक्षा तथा स्वास्थ्य रहा, 
यातायात, आर्थिक उन्नति और शिक्षा के ( भी ) उत्तम साधनों छारा जन-साधारखस की 
दशा सुधारने का प्रयल्ल किया है|. क्‍ 

संक्षेप में हमारे युग में तानाशाही युद्ध प्रियता, राष्ट्रीय जोश, सामाजिक अस- 
हिष्णुता तथा बोद्धिक दुबेलता'* पर विकसित होती है और विकसित होती रहेगी यदि 
ये कारण दूर नहीं किये जाते हैं। यह तभी सम्भव है जब लोक-समात्मक का प्रणात्ी 
ओर शासन प्रबन्ध के ढाँचे में सुधार किया जाय । 

तानाशाही ओर सभात्मक शासन में अन्तर. * 

क लोक-सभात्मक संस्थाओं के प्रति आस्था के विकास और उचकी उन्नति को 
तानाशांहियाँ कभी नहीं सहन कर सकतीं क्‍योंकि वे अ्जातन्त्रात्मक राजनीतिक जीवन 
के पूर्णरूप से विरोधी हैं। उनके लिये ल्ोक-सभात्मक प्रजातन्त्र छल और धोखा है, 
उनके लिये प्रजातन्त्र अयोग्यता का दूसरा नाम है। इस प्रकार सभी तानाशाहियां लोक- 
समात्मक जोवन और कार्यक्रम को दमन करने में विश्वास करती हैं । 

(१) जहाँ कहीं भी तानाशाही है वहाँ लोक सभा सर्वोच्च सत्ता के अथवा राज- 
नीतिक संगठन के आवश्यक अंग के रूप में नहीं वरन्‌ अनावश्यक और व्यथ संस्था के 


१ राम्ज्ञेम्यौर ने अपनी 5 [00990८:४८ए 8 3श्ंणा७ ? में तानाशाहियों के निम्न 
लिखित लक्षण दिंये हैँ:-- । 


अ--सभी तानाशाहियों में दल-तानाशाही (2४४09 70:४८०7४४%) की समावेश रहता 
है चाहे वह दल “बोलशेविक' हो या, 'फासिस्त' अथवा 'नात्सी/ | ये जनता से अपील करती 
हैं लेकिन यह सब ढोंग है क्‍यों कि सभी विरोधों का दमन किया जाता है और दशडन्दिया जाता 
है। इनका आधार निर्देय-बलप्रयोग है | इनका प्रथम कार्य सब जगह भाषण की, प्रेस की, 
तथा सभा करने की स्वतन्त्रताओं का अपहरण करना रहा है | 

ब--राष्ट्रीय एकता की शआराड़ में इन्होंने सभी संस्थाओं को या तो ख़तम कर दिया है या 
पूर्णतयः अपने अधिकार में कर लिया है । क्‍ क्‍ 

स--अधिकतर ये सब समाजवादी आन्दोलन से उत्पन्न हुई हैं। 

द--इनका आधार चरम राष्ट्रीयता है । 


दूसरा अध्याय ह २३ 
रूप में है। यह दशा रूस, जमेनी" और इटली में है। कोल महोदय के शब्दों में 
लोक-सभा कोच के पाँचवें पहिये के समान हो गई है, मोटरकार के चौथे पहिये के 
समान भी नहीं । शासन के क्रियात्मक रूप में इसका कोई स्थान नहीं है ।” द 

(२) लोक-सभात्मक-शासन का आधार दो राजनीतिक दल हैं। बहुसंख्यक दल 
शासन ग्रहण करता है और अल्पसंख्यक विपक्षी का स्थान लेता है । किन्तु देश में कई 
राजनीतिक दलों के होते हुये भी तानाशाही का आधार एक राजनीतिक दल्ल होता है, 
वह सारे विरोध को ख़तम कर देती है। इसमें खुले रूप से विरोधी दल न रह सकते हैं 
ओर न शासन में समान रूप से भाग ले सकते हैं। इसमें दल-शासन का प्रधान, 
परिचालक और जन-नीति का निर्धारक होता है। सोवियत रूस, फ्रासिस्त इट्ली और 
नात्सी जमेनी में ऐसा ही है, वहाँ अल्प संख्यकऋ दल राष्ट्रीय जीवन पर नियन्त्रण करता 
तथा उस पर ग्रझ्ञ॒त्व स्थापित किये रहा है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ लोक- 
सभात्मक शासन बहुमत के सिद्धान्त पर आधारित है वहाँ तानाशाही अल्पमत* की 
शक्ति पर । ह | 
(३) लोक-समात्मक संस्थाओं में भाषण और संगठन की स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र 
की अथवां स्वस्थ राजनीतिक जीवन का आण सममी जाती है । स्वतन्त्र आलोचना, 
जन-सम्मेलन तथा आंलोचक प्रेस वास्तविक लोकमत (7?7970 (207707) के जन्म 
दत्ता सममे जाते हैं। तानोशाहियों में ये दुर्बत्चता, रोग और छूत को प्रेरणा देने वाले 
सममे जाते हैं इसलिये विरोधी प्रेस का अस्तित्व ख़तम कर दिया जाता है, स्वतंत्रता 
सीमित कर दी जाती है ओर जनता से आलोचना का अधिकार छीन लिया जाता है| 
.._ (४७) लोक-सभात्मक शासन में नीति-निधौरण निर्वाचन-प्रणाल्री द्वारा होता है 
जिसमें या तो सभी बालिग़ों को मताधिकार प्राप्त रहता है या सम्पत्ति बालों तक 
सीमित । तानाशाही में तो केवल राजभक्त सदस्यों की ही राय का बोलबाला रहता है 
ओर विरोधी मत की जड़ें या तो कमज़ोर कर दी जाती हैं या पूर्णत्यः काट ही दी जाती 
है । इसोलिये तानाशाहियों में एक बड़े गुप्चर दल की आवश्यकता रहती है । 

१--डब्छु० आई० जेनिंग्स (ए०, [, [०४०४४७) ने अपने “ब्रिटिश कान्स्टीव्यूशन! 
(शिप्रीर0 (:0&ध:पधंक) पृ० १६५४--?६६ में मंत्रिपरिषद ((29७॥76६) प्रणाली और जर्मन 
तानाशांही की तुलना करते हुये लिखा है कि जर्मनी को युद्ध-काल में तीन लाभ हैं; 
.... (ओ) प्रायः निर्णय का अधिकार एक अकेले व्यक्ति को है किन्तु जहाँ तक हमारा संबंध 
है यह अधिकार एक समिति को दिया गया है। | 

(ब) नेतृत्व के सिद्धान्त के अनुसार निर्णय शीघ्र होते हैं क्योंकि तानाशाही एक सेना 
के समान है जिसमें-आशा का पालन होना चाहिये न कि उस पर वादविवाद | मंत्रि-परिषद्‌ में 
तो गत निरणंयों की भी आलोचना का अधिकार प्राप्त है । 

(स) तानाशाह को लोक सभा की तो ग्रावश्यकता होती नहीं इसलिये जनता को अपनी 
ओर करने का प्रश्न ही नहीं आता। 

२--विद्यार्थी, जो० डी० ए.च० कोल और मारग्रेट कोल की 'ए गाइड ढु मॉर्डन पो लिटिक्स 
( पृ० ४१-४४) को पढ़कर लाभ उठा सकते हैं... ः 


2: शासन-यन्त्र 


(५) लोक-सभात्मक शासनों में, उन लोगों की इच्छा जानने के लिये, जिनके 
हित के लिये शासन की स्थापता होती है, प्रतिनिधित्वअणाली काम में लाई जाती है। 
तानाशाहियों में ऐसी प्रणाली पर विश्वास नहीं किया जाता । उनमें राज-भक्त सदस्य 
समाज के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिये जाते है, वे अत्येक सामाजिक 
संगठन को, जो राज्य के सदस्यों के मत और विचार को प्रभावित कर सकता है, 
ऐसे नेतृत्व के नीचे लाने का प्रयक्ष करते हैं जो प्रभुत्त्र॒ सम्पन्न दल से सहानुभूति रखता 
है और जो इस प्रकार उसकी नीति को दृढ़ करने में सहायक हो सकता है ।' 

(६) अन्त में, लोक-सभात्मक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का प्रश्न वेयक्तिक है 
किन्तु ऐसा नियम तानाशाही शासनों में नहीं है । रूस में प्रतनिधित्व का आधार 
आशिक वर्ग है, और इटली में संगठित-संघ ((2079078007) अ्रथोत्‌ व्यवसाय-संघ 
रहा है | किसी भी दशा में इन देशों में प्रतनिधित्व वैयक्तिक नहीं है, यह समुदाय-रूप 
में रहा है या है । 

नह प्रकार आधुनिक तानाशाही और लोक-सभात्मक शासनों में यही मुख्य 
अन्तर हैं । 


सोवियत और फ़ासिस्त तानाशाहियों में अन्तर 


किन्तु इसका यह अथे नहीं कि इन तानाशाहियों में आपस में कोई अन्तर नहीं 
है। वास्तव में रूस की तानाशाही और जमनी तथा इटली की तानाशाहियों के मध्य 
आकाश-पाताल के अन्तर हैं! । संक्षेप में वे निम्नलिखित हैं-- 


(१) सोवियत तानाशाही श्रार्थिक है किन्तु फ़ासिस्त अधिकतर राजनीतिक 
रही है । 

(२) सोवियत तानाशाही स्थानीय पंचायतों (80708) के स्वराज से आरम्भ 
होती है, इसका क्रम नीचे से आरम्भ होकर ऊपर की ओर जाता है। फ्रासिस्त का 
सिद्धान्त “ऊपर प्रभ्ुत्व स्थापन और नीचे से आज्ञापालन” रहा है । 

(३) जैसा कि वेब-दम्पत्ति का कहना है रूस ने एक नई सभ्यता को जन्म दिया 
है, उसने अपने भूत से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है किन्तु इटली के फ्रासिस्तवाद को 
रोम के सीज़रों ((/8०४०/७) से तथा इसके जमेन-रूप को 'नार्डिक जाति (0२७7०॥०6 
88००) की वर्ण-शुद्धता से प्रेरणा मिल्नी है । | 

(४) ख्रोबियत तानाशाह ने व्यक्तिगत-सम्पत्ति के अधिकोर को ख़तम कर दिया 

है किन्तु फराखिस्त पूंजीवाद की अभिभावक और समर्थक रही है। 


१--विशेष तुलना के लिये देखिये :--- 


जे० एच० जैक्सन--दि पोस्ट वार वल्ड?! ( पु० १८य८-१६० ), जी० डी० एसच० कोल 
तथा मारभ्रेंट कोल--ए गाइड ढु मार्डन पॉलिटिक्स ( पु० ७४-७६ ), “दि इन्डियन जनल आफ़ 
पॉलिटिकल साइंस'--( अक्टूबर-दिसम्बर १६४० ) मि० आकरॉयड का लेख 'एन इन्ट्रोडक्टरी 
नोट आन सरदेन माडन थियरीज़' ( विशेषकर पृ० १४८-१५४० ) । 
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(४) रूस के साम्यवादियों (207770 7४863) का आदश अन्तरोष्ट्रीय है, 
वे सारे संसार को अपने विचारों का अनुगासी बनाना चाहते हैं । किन्तु फ्रासिस्त 
तानाशाही राष्ट्रवादी रही है; उसने अन्तर्राष्ट्रीय एकता पर कभी सोचा भी नहीं; उसका 
आदश वाक्य 'राज्य के बाहर कुछ नहीं” रहा है | 

(६) रूस में अब मध्यम वर्ग (४(00]० (0]888) का अस्तित्व नहीं रहा किन्तु 
इटली और जमेनी में यह फ़ासिस्तवाद का मुख्य आधार रहा है। रूस श्रमजीबी 
बगे के अधिकारों का संरक्षक रहः है और इटली तथा जमनी विशेषकर मध्यम बग के | 

(७) सोवियत तानाशाही विश्व-प्रम के आदर्श को भानती है इसलिये सब 
मनुष्यों, जातियों तथा राष्ट्रों को समानता पर विश्वास करतो है; यह निश्चिन्तता से 
सहयोग में रहते हुये स्व॒तन्त्र व्यक्तियों के समाज को स्थापित करने के लक्ष्य को स्वीकार 
करती है। परन्तु फ्रासिस्त तानाशाही राष्ट्रवादी और युद्धप्रिय होती है इसलिये इसने, 
जाति या राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को एक सूत्र में बाँधने के उद्देश्य से उनके सम्पूर्ण 
जीवन पर नियंत्रण करने वाले राज्य ('009]$877 970 50809) की स्थापना का 
प्रयत्न किया है। ऐसा राज्य सदेव अपनी सुव्यवस्थित शक्ति तथा अपनी श्रेष्ठता पर गये 
करता है; शाष्ट्र के विकास को अपने बल का प्रकटीकरण सममता है, युद्ध की तैयारी, 
सैनिक शिक्षा और युद्ध के खतरा के हँसते हुये मुक्काबिले को जीवन का एक नवीन मार्ग 
समझता है। फ़ासिस्त तानाशाही मनुष्यों, जातियों और राष्ट्रों की “अपरिवतेनीय, 
हितकारी और लाभदायक असमानता' पर विश्वास करती रही है। 

(८) फ्रासिस्त तानाशाही तीन सिद्धान्दों पर आधारित रही है, वे हैं राज्य, प्रभुत्व 
ओर नेता । रूस की साम्यवादी तानाशाही 'एक अस्थायो घटना” सममी जाती है और 
कम से कम सेद्धान्तिक रूप से कालान्तर में इसके राज्य के अन्त की सम्भावना की जाती 
है। इस प्रकार अन्ततोंगत्वा यह स्वतंत्र व्यक्तियों के एक सावभौमिक समाज की 
स्थापना में विश्वास करती है । 

अब हम आधुनिक तानाशाहियों पर विचार करने के पश्चात्‌ शासन के सनातन 
रूपों, जा कुलीनतन्त्र ओर प्रजातन्त्र के गुण ओर दोषों का विवेचन कर 
सकदे 


ह १-एकतन्त्र 
एकतन्त्र के गुण 
एकतन्त्र के विषय में कहा जा सकता है कि यह शासन का सब से अधिक 
पुराना रूप है; इसके अपने निजी गुण हैं? । 

| (१) इसमें उद्देश्य की एकता, ऐक्ये और शक्ति का समावेश रहता है क्योंकि 
विभक्त-सम्मति या विभक्त-छत्तरदायित्व इसके आधार नहीं माने गये हैं । 

(२) इसमें शान्ति तथा शक्तिशाली राज्य-शासन की स्थापना बहुत सरल है 
क्योंकि यह सब राजा के व्यक्तित्व ओर बल पर निभेर है । 


१ विशेष अध्ययन के लिये देखिये ब्राइस-मार्डन डेभोक्रेसीज़ जिलद १, पूृ० भु८७ । 
५ | 


३६ शासन-यन्त्र 


(३) इसमें क़ानून पास करने, उनके पालन कराने और उनके तोड़ जाने पर 
दंड देने के अधिकार प्रायः राजा के हाथों में केन्द्रित रहते हैं इसलिये यह राज्य में 
लक्ष्य की एकता को भल्ती भांति स्थापित किये रख सकता है । 

(७) एकतन्त्रों में वयक्तितत और समाजगत हित अनुरूप होते हैं क्‍योंकि राजा 
के घन-शक्ति और ऐश्वय प्रजा ही को शाक्ति और उन्नति पर निर्भर हैं | कोई भी राजा 
धनवान, ऐश्वयंशाली अथवा सुरक्षित नहीं रह सकता जन्न तक कि उसकी प्रजा ग़रीब 
और उपेक्षणीय रहेगी तथा आन्तरिक.कलह और जोबन के अभावों के कारण शत्रुओं 
का मुक़ाबिला करने में असमर्थ रहेगी । 


(५) राजा अपनी चतुरता और अपने उच्च विवेक से आसानी के साथ सर्वोत्तम 

श्य़ो ९5 सार 

सम्मति प्राप्त कर सकता है और उस पर निभर रह सकता है। किन्तु जन-सभायें 
साधारणतः भावनाओं से प्रेरित होती हैं और वह भी वक्ता के तकों के कारण | 


(६) राजा को अधिकतर अपनी व्यक्तिगत धारणा से प्रेरणा मिलती है किन्तु 
जन-सभा को बहुतों की धारणाओं से | इसका अर्थ यह हुआ कि राजा के द्वारा एक 
सी तथा संगत नीति के अनुगमन की अधिक सम्भावना है किन्तु सभा>«की नीति 
परिव्तनशील रहती है । 

(७) राजा के ग्रतिद्वन्दी हो सकते हैं किन्तु जहों तक उसका व्यक्तिगत सम्बन्ध 
है वह अपने से असहमत नहीं हो सकता । सभा में कगड़ों और ईष्या-देषों की सदैव 
भरमार रहती है और यदि सममोता न*हो सका तो विरोध आपस में बढ़ता है और 
ग्रृह-युद्ध की नोबत आ जाती है । 


(८) विदेशों नीति के निणुय में भी शक्तिशाज्ञी राजा संगत और एक-सी नीति 
का अनुसरण करता है किन्तु सभा या समिति में एक राय असम्भव है इसलिये निर्णय 
में सदेव देर लगती है । 

(६) लाभदायक क़ानूनों से तथा प्रजा की भत्नाई के कार्यों से राजा अपने तथा 
अपने वंश के प्रति ल्ञोगों में श्रद्धा उत्पन्न कर सकता है। इसका अथे यह हुआ कि यदि 
बह अपनी प्रजा के प्रति निष्पक्ष नीति का अनुसरण करता है और अन्याय रोकता है 


तो निःसन्देह उसकी सारी प्रजा उस पर विश्वास करने लग जाती है। एक सभा कभी 
ऐसी व्यक्तिगत राजभक्ति नहीं पा सकती | 


एकतन्त्र के दोष 
किन्तु उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त एक तन्‍्त्र में दोष भी हैं । 
(१) एक निबल राजा राज्य को बहुत हानि पहुँचा सकता है क्योंकि उसको 


हर कर! त 
काय की प्र रणा अपनी सनक से मिलती है न कि आत्म-विचार और हृढ़ निश्चय से 
जो एक शक्तिशाली राजा की विशेषतायें हैं । 


४ (२) शक्तिशाली राजा को भी एक सुयोग्य उत्तराधिकारी न मिलना सम्भव 
है । इसका प्रमाण हमें इतिहास देता है । 
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(३) बहुत से व्यक्तियों की एक सभा की अपेक्षा एक अकेले “व्यक्ति के ग्रल्ती 
करने की सम्भावना अधिक है क्योंकि सभा के सदस्य किसी भी समस्या पर वाद- 
विवाद, उसकी आलोचना तथा उसका पूर्णरूप से निरीक्षण करते हैं। 

(४) राजा सदेव भयीभत रहता है ओर प्रायः सन्देह के कारण अपनो सुरक्षा 
के लिये दमन-नोति का प्रयोग करता है। _, 

(५) शासन की ओर प्रणालियों की अपेकज्ञा एक-तन्त्र में युद्धों की सम्भावना 
' अधिक रहती है क्‍योंक्रि इसमें प्रज्ञा का ध्यान यश और विजय की ओर लगाना 
आवश्यक सममा जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति की गलती सारे राज्य की बरबादी 
करा सकती है । 


तानाश्वाही के शुंग-दोष- 
साधारणतः यह समभा जाता है कि जिस प्रकार सेना की सफलता के लिये एक- 
से आज्ञापालन की आवश्यकता होती है उसी श्रकार संकट-काल में राज्य के अस्तित्व 
के लिये शासन के एक से परिचालन की आवश्यकता होती है। इसी कारण से नाजुक- 
 मोौक्कों पर तानाशाही का जन्म होंता है| तानाशाही भी एक प्रकार का एक-तन्त्र ही है, 
इसलिये इसके भी दोष-गुण एक-तन ही के समान हैं। 


 २-कुलीनतन्त्र - 


कुलीनतन्त्र के शुण - 

जैसा कि हम देख युके है कुल्ीनतन्त्र कुछ सब श्रेष्ठ व्यक्तियों या उच्च वर्ग का 
शासन है । इसमें उच्चता या तो सम्पत्ति की देखी जाती है या बंश की | किन्तु प्लेटो 
बुद्धि की श्रेष्ठता चाहता है उसका विचार है कि राजा दाशेनिक हो | वर्तमान काल में 
कुलीनतन्त्र नहीं पाया जाता किन्तु इसमें मी कुछ अच्छाइयाँ हैं । 

(९) यह अग्रगामी-नीति का समर्थक नहीं होता । यह कभी क्रान्तिकारी रुख 
नहीं ग्रहण करता । यह परिवतेन धीरे-धीरे चाहता है इसलिये यह अनुद्ार (2007- 

“5९7ए७४१४०७) होता है | परन्तु यह अलुदार रुख जनता के युक्ति-शून्य आवेगों को 
रसेकने के लिये बहुत लाभदायक हे । 

(२) यह भूत से सम्बन्ध विच्छेद नहींकरता बल्कि पूचेजों के प्राचीन शासनानु- 
भवों के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुये अपनी संस्थाओं को 
सुधारने का श्रयत्न करता है; उनको पूर्णतया समाप्त कर देने में विश्वास नहीं करता | 
इस प्रकार इसमें शासन की एकसून्रता रहती है क्योंकि प्राचीन प्रथायें तथा परिपाटियाँ 
तोड़ी नहीं जातीं । 

(३) प्राचीन परिपाटी का अनुसरण करने से तथा नोति की एकसूत्रता के कारण 
शासन में दृढ़ता आ जाती है ओर अनावश्यक परिवतेन शासन में नहीं आने पाते। 
फल्न यह होता दे कि असुरक्षितता का डर नहीं रह जाता। इसीलिये मॉन्टेस्क्यू ने 
संयम! (१(०३०७7७४०7) का कुज्ञोन॒तन्त्र का मुझ्य सिद्धान्त कहा है। 


श्श्द् शाखन- यन्त्र 


कुलोनतन्त्र के दोष 


परन्तु यह एक विशेष वर्ग का शासन है इसलिये इसके गुण इसके दोषों के 
सामने छिप जाते हैं । यह बहुत जल्द केवल अपने वर्ग की भलाई चाहने वाले अल्प- 
जन-तन्त्र का रूपग्रह श्‌ कर लेता है इसलिये इसमें बही दोष हैं जो अल्प-जन-तन्त्र में हैं । 

(१) यह एकांगी हो जाता है; अपने वर्ग के सिवाय शेष जनता की उपेक्षा करता 
है ओर इसके परिणाम स्वरूप अल्प-संख्यकों का प्रभ्ुत्व स्थापित हो जाता है । 

(२) इसमें पेतुक अधिकार पर विशेष ज़ोर दिया जाता है क्‍योंकि बह सम्पत्तिगत 
या बंशगत विशेषाधिकारों पर ही तो आधारित है। इस प्रकार इसमें हृदय-संकीण ता, 
स्वार्थपरता और प्रझ्ुत्व स्थापित करने की इच्छा का बोलबाला रहता है । 

(३) अपने बर्ग के विशेषाधिकारों को क्रायम रखने के लिये इसको कठोर शासन 
अपनाना पड़ता है जिससे देश में असन्तोष और विद्रोह की भावना फेलती है । 

(४) इसकी अनुदारता और अपरिवनशीलता इसको आगे बढ़ने से बिल्कुल 
रोक देती है और प्राचीन व्यवस्था को बनाये रखने के लिये यह हर प्रकार के साधनों से 
काम लेता हैं| इस अकार विकास या तो रुक जाता है या बड़ी कठिनतानसे होता है 
जिसके परिणाम स्वरूप विकासोन्मुख और ह्वासोन्मुख शक्तियों में एक इन्द छिड़ जाता 
है जो अवनति की ओर ले जाने वाला होता है । ली 

(४) इसमें ठाट-बाट और ग्रदशन को महत्व दिया जाता है किन्तु इसका अधिक- 
तर भार जनता को ही उठाना पड़ता है | इस प्रकार यदि एक अर्थ में बाहिरी शान से 
राज्य को सम्मान प्राप्त होता है तो दूसरे अथ में व्यर्थ व्यय होता है । 


आधुनिक काल में कुलीनतन्त्रात्मक आभास 


हमारे वतमान समाज्ञ में भी बड़े-बड़े जमींदार, ताल्लुक्रेदार, मिल-मालिक, 
उश्ववंशीय सरदार, उच्चपद्स्थ व्यक्ति, विद्वान और वैज्ञानिकों की कमी नहीं है । कुलीन- 
वर्ग का यह अवशेष हमारे सामाजिक और राजनीति जीवन में अब भी प्रभाव डालता 
है। इसका अर्थ यह हुआ कि आज कुल्लीनतन्त्रात्मक शासन के न होते हुए भी कुलीन- 
वर्ग का समाज में एक सीमा तक अपना स्थान है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
इसीलिये सभात्मक शासन में द्वितीय सभा (8०0070 00877067) की होना 
आवश्यक समझा गया है। यह समझा जाता है कि यह अनुदारदल जन-सश्ना के 
युक्तिशून्य आबेगों को रोक सकता हैं जिससे शासन-कार्य-सं चालन में गम्मीरता, 
हृढ़ता ओर सावधानता आती है। 


३-प्रजातन्त्र 
प्रजातन्त्र की विज्िन्न परिभाषायें 


भिन्न-भिन्न लेखकों ने प्रजातन्त्र की परिभाषा विभिन्न प्रकार से की है | इसलिये 
इसकी सब परिभाषाओं को एकत्रित करने से इसका वास्तविक अथे समझ में आा 
 ज्ञायगा । 






पहला अध्याय ब्‌६ 


१--यूनानियों ने विशेषतः क्षेटो और अरस्तू ने इसे बहुव्यक्तियों का शासन 
कहा है । 
२--सर हेनरी मेन (877 प्र ००७"ए १(७॥706) ने कहा है कि प्रजातन्त्र, शासन 
का एक विशेष रूप है, केवल शासन का एक रूप | 
३--जेम्स रसल लोवेल (398776858 शिप्रछ50) ,0ए७08))) का कथन है कि 
'प्रजातन्‍्त्र शासन-कार्ये सें एक प्रयोग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है! | उसने यह भी कहा 
है कि यह समाज का वह रूप है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने का 
अवसर प्राप्त हे और जिसे वह जानता भी है । 
४--सीली (8००)०४) ने इसकी परिभाषा दी है कि प्रजातन्त्र वह 'शासन है 
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हाथ है! । ह 
४--डाइसी (/00०9) मानता है कि यह शासन का एक रूप है जिसमें 'शासक- 
समुदाय पूरे राष्ट्र का एक काफ़ी बड़ा भाग होता है? । 
६--लिंकन (],700]7) लिखता है कि 'प्रजातन्त्र वह शासन है जिसमें सम्पूण 
जनता अप्ननी मलाई के लिये अपने ढंग पर अपना शासन-प्रबन्ध करे | 
७--ए० बी० हाल (8. 8. प्॒७])) ने लिखा है कि प्रजातन्त्र राजनीतिक 
सुंगठन का वह रूप है जिसमें लोकमत का प्रभ्ञ॒त्व हो! । क्‍ 
८प+-सिसित्न चेस्टरटन (260०)] (0॥6९50९7१07) का विचार है कि प्रजातन्त्र 
का वास्तविक रूप एक शासन है जो जनता के «सामूहिक विचार' के अनुसार होता है 
चाहे जिन साधनों से इसकी स्थापना की जाय.। किन्तु इसके लिये यह आवश्यक नहीं 
कि जनता ही शासन का निर्माण करे ओर कार्य संचालन करे। स्वेच्छाचारी का भी 
शासन हो सकता है और यदि वह सामूहिक विचार के अनुसार है तो वह वास्तविक 
प्रजातन्त्र होगा? । क्‍ 
. ६--प्रो० सी० एक्र० स्ट्रांग (27०. 0. 7. 80708) कहते हैं कि “ज़ातंत्र का 
येह अथे है कि शासन जनता की सक्रिय अनुमति पर आधारित रहेगा अथोत्‌ जनता 
को अपनी सम्मति तथा अपने मतभेद को निबाोचन, भाषण क्र प्रेस आदि द्वारा 
 अकटे करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। इस प्रकार श्रजावन्त्र, शाखन का वह रूप हुआ 
जिसमें राजनीतिक समाज के अधिक से अधिक व्यक्ति शासन-प्रबन्ध में अपने प्रति- 
'निधियों के द्वारा भाग ले सकें जिससे सरकार अपने कार्यों के लिये बहुमत के सामने 
उत्तरदायी रहे । प्रतिनिधि-प्रजातंत्र से जनसत्ता, जिस पर बेधानिक्र शासन आधारित 
होना चाहिये, सुरक्षित हो जाती है । | े 
_ >(०--आइस-(97506, का कथन है कि 'अजातंत्र शब्द का प्रयोग हेरोडोटस के समय 
से शास्नन के उस रूप के लिये होता आ रहा है. जिसमें क़ानून के हारा शासनाधिकार 
किसी विशेष वर्ग या वर्गों को नहीं अपितु समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त हैं। इसका 
अथ्थ यह हुआ कि उन समाजों में, जिनमें निबोचन अ्रणाली प्रचलित है, शासन का 
अधिकार बहुसंख्यक दल को हं।ता है क्योंकि उस समाज की इच्छा को समझना कठिन 
है जा एकमत नहीं है “”। यूनानों एक-तंत्र के सामने अन्ञातंत्र का बुरा समकतेथे क्‍यों ' 


३५० शासन-यन्‍्न्र 


कि पहला एक व्यक्ति का शासन है और दूसरा बहुव्यक्तियों का | दूसरे वे अल्प-जन-तंत्र 
के सामने भी प्रजातन्त्र को बुरा समझते थे क्‍योंकि अल्प-जन-तन्त्र कुछ ऐसे व्यक्तियों का 
शासन है जिनको अपनी सम्पत्ति या अपने वंश के कारण विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं । इस 
प्रकार प्रजातंत्र शासन का वह रूप समझा जाने लगा जिस में बहुसंख्यक ग़रीबों का आधिपत्य 
हो और अल्पसंख्यक धनिक वग को अलग दिखाने के लिये प्रज्ञा या डिमोस ( [287098 ) 
का प्रयोग सम्पूर्ण जनता के अर्थ में नहीं किया गया। आधुनिक काल में भी “वर्गों! 
(0]85865) ने भेद दिखाने के लिये इसका प्रयोग 'धाघारण जनता' (७8869) के लिये 
किया जाता है । किन्तु प्रजातंत्र का प्रयोग वर्गों! और साधारण जनता' के मिश्रित समाज 
में बहुमत के शासन के लिये होना अधिक अच्छा है, इससे कम या अधिक नहीं ।" 


प्रजातंत्र की परिभाषा की क्लिष्टता 
इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रजातंत्र का वास्तविक अथे बताना सरल कार्य नहीं 
है। प्रत्येक व्यक्ति को फ्रीमेन (#79७77&7) का यह कथन सत्य जान पड़ेगा कि “यह 
जानना कठिन है कि आज के लोग ग्रज्ञातंत्र का क्या अथ लगाते हैं। एक ओर तो 
सीली की परिभाषा है जो प्राचीन अथवा अवोचीन किसी भी शासन के लिये ब्लागू नहीं 
हो सकती क्योंकि कोई ऐसा शासन नहीं स्थापित हुआ जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता 
रहा हो | दूसरी ओर सिसिल चेस्टरटन की परिभाषा है। वह तानाशाही को भी प्रजातंश्र 
सिद्ध करता है। मेन और लोवेल तो इसे शासन का केवल एकरूप मानते हैं। इनके 
उत्तर में डिवी ( 700909 ) लिखता है “कि 'प्रजातंत्र को शासन का केवल एकरूप 
कहना घर को इंठों ओर गारे का भौमित ढाँचा अथवा चचे को धर्मोपदेशक के चबतरे 
और सीनारों से युक्त भवन, कहने के समान है | बाकर का कथन है कि “अजातंत्र उन् 
लोगों का बोद्धिक दृष्टिकोण है जो इस पर विश्वास करते हैं! । 
प्रज्ञातंत्र का श्ाब्दिक अथ 
प्रजातंत्र को सममने के लिये उसके शाब्दिक अर्थ को जानना आवश्यक है । डेमोक्रेमी 
( )877007909 ) जिसके लिये प्रजातंत्र शब्द का श्रयोग किया गया है, का शाब्दिक 
अथ इस प्रकार है। डिमोस ([007708 या प्रजा) का अर्थे है जनता और क्रोबिया 
((078॥9 या तंत्र) का शभुत्व । इस प्रकार श्रजातंत्र का उस शासन से तात्पर्य है खिसमें 
जनता का भ्रभुत्व सर्वोच्च हो।... 
प्रत्यक् ओर अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र 


यदि जनता एक सावंजनिक सभा के रूप में एकत्रित होकर शासन-संचालन 
करती है तो ऐसे प्रबन्ध को निर्दोष या भ्रत्यक्ष ()750+) प्रजातन्त्र कहते हैं। यह 
केवल छोटे-छोटे नगर राज्यों में सम्भव है। किन्तु यदि लोग आदेशिक राज्यों में 
संगठित हैं तो उनको एक स्थान पर स्वयं उपस्थित होना असम्भव हो जाता है। इसलिये 
निबाचित श्रतिनिधि शासन कार्य संभालते हैं| जनता के ऐसे शासन को अप्रत्यक्ष या 
प्रतिनिधि ([7087%60॥ 07 +06]07688770907786) प्रजञ्ञातन्त्र कहते नि । द्वॉबह।उस 
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([900॥00806) का कथन है क्रि प्रजातन्त्र के अथ के अन्तर्गत दो बस्तुओं का, जो 
सिद्धान्त में एक हैं, समावेश है या हो सकता है। वे हैं (१) समाज के सार्वजनिक 
जीवन में प्रत्येक साधारण नागरिक का स्वयं भाग लेना और (२) सर्वोच्च जन-सत्ता | 
प्रययक्ष ्रजातन्त्र का चलन यूनानी नगर राज्यों में था और वर्तमान काल में भी स्विट- 
जरलेड के कुछ प्रान्तों (2870078) में भी यह प्रचलित है। आधुनिक काल में 
प्रतिनिधि-प्रजातन्त्र सावंभोमिक हो गया है। केवल ट्वितीय महायुद्ध (१६३६-४४) के 
समय में यह ह्वासोन्मुख प्रतीत हुआ था क्‍योंकि बहुत से प्रजातन्त्र राज्यों को जमनी, 
इटली ओर जापान जैसे फ्रासिस्त राज्यों ने पददरलित कर डाला था ! किन्तु फिर इसको 
सुअवसर प्राप्त हुआ है और फ्रांत तथा बहुत से देश मुक्त हो गये हैं । इटली स्वयं 
प्रजातन्त्रात्मक हो गया है और इसका फ़ासिस्तवादी शासन हमेशा के लिये समाप्त हुआ 
जान पड़ता है। जमनी भी संयुक्त राष्ट्रों की शक्ति के सामने सर क्ुकाये खड़ा है । 


े ग्रजातन्त्र का वास्तविक अथ 


7 श्रजञातन्त्र का वास्तविक अथे सममने के लिये यह जानना आवश्यक है कि इसका 
आधार जनं-शक्ति है, इसका अथ केवल्ल जनता की सम्मति तथा उसका आज्ञापालन 
नहीं हो। सकता । इसका अथ जनता का शासन काये में सक्रिय भाग लेना है । यह उसके 
आत्म निणुय का समर्थक है | अजातन्त्र की माँग है कि जनता जीवन-नाटक की उदा- 
सीन दर्शिका न होकर उसकी संचालिका ओर निर्मात्री हो | प्रजातन्त्र का आधार जनता 
की इच्छा है जो सम्पूर्ण समाज के हित को अँपनी दृष्टि में रखती है । यह सत्य है, 
( जेसा कि ऊपर ब्राइस ने इंगित किया है ) कि यदि किसी विशेष समस्या पर जनता 
एकमत न हो तो व्यवहार रूप में जनता की राय बहुमत से ही जानी जा सकती है । परन्तु 
इसका अथ यह नहीं है कि यह बहुसंख्यकों के कठोर शासन का रूप हागा या अल्प 
संख्यकों की उपेक्षा की जायगी ओर वे सदेव विरोधी दल के रूप में रहेंगे । यदि ऐसा 
हुआ तो ग्रजातन्त्र सावे- जनिक शासन न रहा कर स्वार्थी अल्प-जन-तनन्‍्त्र में परिवर्तित हो 
_ जायगा और लाकमत का अस्तित्व उठ जायगा | इसके विषय में लोबेल का कहना है कि 
पप्रजाठन्त्र में लोकमत को चालक-शक्ति बनने के लिये वास्तव मे सावंजनीन होना चाहिये 
और इसके लिये बहुमत ही पर्याप्त नहां है और न मतैक्य की कोई आवश्यकता है । 
किन्तु मत ऐसा होना चाहिये कि अल्प-संख्यक इसको अपना न मानते हुये भी स्वीकार 
कर सके, डर से नहीं वरेंच्‌ बिश्वास से | यदि प्रजातन्त्र पूर्णो हैं तो अल्प-संख्यक द्वारा 
आत्म-समपंण खुशी से होगा! । 

प्रजातंत्र की अन्तिम परिभाषा 

इस विश्लेषण स यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी अन्य लेखक की अपेक्षा त्राइस 
ओर ग्रो० स्ट्रांग के दृष्टिकोण प्रजातंत्र के वास्तांवक अर्थ के अधिक निकट हैं | इसलिये 
उपरोक्त व्याख्या को हम संक्षेप में इस प्रकार कह सकते है कि ग्रजातंत्र एक. शासन है 
जिसमें जन-शक्ति सर्वोच्च हे; लोग सम्पूण समाज के हित के लिये सक्रिय भाग लेते हैं 


डरे . शासन-यन्त्र 


तथा बहुसंख्यकों और अल्प-संख्यक्रों के मतभेद साबौज्ननिक हित के लिये मिटा दिये 

जाते हैं । क्‍ हि 
इस प्रकार श्रजातंत्र को परिभाषा देने के पश्चात्‌ हम उसके गुणों तथा दोषों का 

विवेचन कर सकते हैं। प्रो० हानेशा, ब्राइस इत्यादि लेखकों ने निम्नलिखित गुण बताये हैं । 


प्रजातंत्र के शुणख... 


१--यह दिलचस्पी' को प्रोत्साहन देता है । सर हेनरी मेन ने भी, जो जनता के 
शाक्षन के विरोधी हैं, स्वीकार किया है कि 'यह बहुत ही दिलचस्प है ।' 

२--इससे “जानकारी” बढ़ती है । फाग्येट (#५2०७०॥) जो इसे “अयोग्यता का मत! 
सममता है, कहता है कि यह जानना आवश्यक हे कि जनता क्या सोचती है ९ क्या 
सममतो है ? क्या सहन करती है ९ क्‍या चाहती हे ? किससे डरती है ! ओर इसकी 

आकांचायें क्‍या हैं ? यह सब केवल जनता ही से जाना जा सकता है | 

.. ३---यह जनता की इच्छाओं का प्रतिबिम्ब है इसलिये इसमें शासन के और रूपों 
की अपेक्षा क्रान्ति का भय कम हैं और राज्य के आज्ञा पालन की अधिक सम्भावना है। 

४->जनता में अपने प्रभुत्व की भावना, देश-प्रम को जाग्रत करती है जो साधारणत: 
किसी और शासन में सम्भव नहीं | इसलिये इसका आधार देश-प्रेम होने के कारण 
सुशासन सुरक्षित रहेगा । ० 

४-और शासन भ्रणालियों की अपेक्षा इसमें राष्ट्रीय जीवन का उच्चतम विकास 
' हं।ता हैं। प्रजातंत्र की शिक्षात्मकु उपयोगिता कें प्रति मित्र (४(3])) का विचार था कि 
सावजनिक कार्यों में भाग लेने से नागरिकों का हार्दिक और बोद्धिक विकास होता है। 
ओर शासन अणालियाँ नागरिक को संकीर्ण हृदय, स्वार्थी, सहानुभूतिरहित, विवेक- 
शून्य और निबेल कर देती हैं। मित्र के अनुसार प्रजातंत्र दो कारणों सं शासन के और 
रूपों से श्रेष्ठ हैः--( १) व्यक्ति के अधिकारों और हितों की रक्षा तभी हो सकती हैं जब 
बह सम्थे दवा ओर (२) व्यक्तिगत शक्तियों के प्रयज्नों की अपेक्षा सावेजनिक उन्नति चरम 
शिखर को पहुँचती और व्यापक हो जातो है । 

६--ओऔर शासनों की अपेक्षा प्रजातंत्र में व्यक्ति के विकास के लिये अधिक अंबस्रर.- 
प्राप्त होते है। इसलिये कभी-कभो यह धार्मिक जोश की दृष्टि से स्वयं एक लक्ष्य समझा 
जाता है किसी लक्ष्य का साधन नहीं | डिवी का कहना है कि“ कुम से कम सिद्धान्त में 
प्जातंत्र सामाजिक संगठन के आदर्श के निकट है जिसमें व्यक्ति और समाज एक दूसरे 
के पूरक अंग हैं” “व्यक्त के अन्दर समाज के हो समान कार्य-प्रणली है'***- बह 
समाज का संक्षिप्त संस्करण है' “अतः प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र हैँ और इस सिद्धान्त | 
की समानता केवल इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण--प्रत्येक मनुष्य इश्वर का पुजारी है--ही 
कर पा हे । प्रो० जिसने ( 70. 27777677) भी ऐसे ही उत्तम ढंग से कहते हैं 
कि मनुष्य की आत्मा का सर्जन विवेक, न्याय, उत्तरदायित्व, नेतृत्व तथा संयम 
के लिये हुआ है, जब ख़तंत्ता के बिना मनुष्य अपने आधे व्यक्तित्व से 


छः 


दूसरा अ्रध्याय । ३३ 


शून्य हो जाता है तो पूर्ण प्रजातंत्र, बह आदशे जिसकी प्राप्ति के लिंये सामाजिक और 
राजनीतिक प्रयत्न होते हैं, स्वतंत्र ख्री-पुरुषों का एक समाज है जिसमें वे एक ही समय 
परस्पर एक दूसरे के शासक और शासित होते हैं और जानते हुये सब के हित के लिये 
अपनी सेवा अपंण करते हैं! 

७--भो० गानेर (397767) का विचार है कि 'सावेजनिक निर्वाचन, नियन्त्रण 
तथा उत्तरदायित्व में दूसरी प्रणाल्ञी की अपेज्ञा शासन-कार्य अधिक उत्तमता से संचालित 
होता है? । ु 

८--लाड त्राइस का कथन है कि “व्यक्ति के राजनीतिक मताधिकार ने उसके 
व्यक्तित्व की महत्ता बढ़ा दी है और उसकों कत्तेव्य का महान्‌ पाठ पढ़ा कर उसके 
नेतिक दृष्टिकोण को ऊँचे उठा दिया है? | इस अर्थ में प्रज्ञातन्त्र का आधार पैयक्तिक 

स्वतन्त्रता है जिसके ऊपर शासन-यन्त्र चलता है। द 

ु &“--प्रजातन्त्र व्यक्ति के कत्तव्य और उत्तरदायित्व पर आधारित है और वह 
इस प्रकार नागरिकता का स्थायी शिक्षण केन्द्र है। 

१०-अजातन्त्र में समानता का स्थान है । जैसा कि डाइसी का कथन है “इसमें 
अधिकारों की सर्वव्यापक्र समानता मिलती है और विचारों तथा भावनाओं की पूत्ति के 
लिये समान अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह कलह, ढ्वेप और पक्षपात का विरोधी 
है जो असभ्नानता और पक्षपात के ही परिणाम हैं । 


क्‍ प्रजातन्त्र के दोष 

:... इन गुणों के होते हुए भी प्रजातन्त्र में कमज़ोरियों और दोषों की कमी 
नहीं है, उनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। टेलीराँ (7'9]०97 ७॥70) ने इसको 
दुराचारियों का कुल्लीन-तन्त्र कहा है। कारलाइल (097]9]9) ने जनसाधारण को “एक 
महान समूह कहा है जिसमें अधिकतर मूख ही होते हैं जो रवय॑ अपना शासन चलाने 
में असमर्थ तथा अपने शासक चुनने के अयोग्य होते हैं? । आधुनिक काल में एच० जी०* 
वेल्स (पल. ७. ५४०॥७) का कथन है कि प्रजातन्त्र के पक्त के तक पाँच मिनट में 
ढुकड़े-ढुकड़े किये जा सकते हैं। लूडोविसी (,प0०४१०७) का तो यहाँ तक कहना है. 

कि यह मृत्यु को लाने वाला है? | किन्तु प्रजातन्त्रशासन के विषय में ये सब कथन 
. तृकपूर्ण नहीं हैं । ये घृणा और पक्तपातपूर्ण अतिशयोक्तियाँ हैं। दोष तो सभी शासन 
: प्रणात्रियों में होते हैं इसलिये प्रजातन्त्र भी उनसे मुक्त नहीं । 


 ग्रो० हनश्ञा द्वारा प्रदर्शित प्रजातन्त्र के संक्षेप में दोष 
प्रो० हनेशा" ने संक्षेप में इसकी निम्नलिखित कमज़ोरियाँ दिखलाई हैं :--- 
१--अ्जातन्त्र सुशासन स्थापित करने में असमथ रहा है कयोंक्रि समाज के 
. डत्तम मस्तिष्क वालों को इसमें कार्ये करने का अवसर ही नहीं दिया गया। कार्लाइल 
न इसे इसलिये बुरा कहा है कि 'शान्त, बुद्धिमान व्यक्तियों की इसमें उपेक्षा की गई है 
ओर उनके स्थान में “व्यथे लम्बी बातें हॉकने वालों और धूत्तों को बिठाया गया है। 


क 
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ईछे ' शासन-यन्त्र 


इसीलिये हांटमैन (स97677977) नें इसको 'चीखनेवालों, बकवादियों, डँची-ऊँची 
बात करने वालों, चापलूसों और चाटुकारों का स्वग! कहद्दा है। गोडकिन (6०0तं0) 
के बिचार में प्रजातन्त्र का अर्थ है नेता तथा अध्यक्ष के हाथों सत्ता साँप देना” | जे० 
एस० ब्लैंकी (3. 8, 8]9050०) अपने तके में इससे भी अधिक बढ़ जाता है। वह 
कहता है कि 'उच्चाभिल्लाषी नेता के उत्तेजक शब्दों से, चापलूसों की चिकनी-चुपड़ी बातों 
से तथा राजनीतिक ज्षेन्र में नाम कमाने वालों के जाल से मुक्त होकर भी जनता के पास 
उत्तम व्यक्ति को अपना नेता बनाने की न शक्ति रह जाती है ओर न इच्छा? । इन 
आलोचनाओं से स्पष्ट है कि प्रजातन्त्र में शासन-सूत्र औसत बुद्धि वालों के हाथ में 
रहता है | 

२--अजातंत्र एक उत्तम दृढ़ नौति की नींव डालने में असफल रहा है।ओर इस बात 
का प्रमाण निम्नलिखित दोषों से मिल्ल जायगा | 


(क) इसमें स्थायी उदासीनता रहती है । 

(ख) इसकी सब से बड़ी कमज़ोरी तअज्ञान है। क्‍ 

(ग) इसका संचालन नौसिखिये राजनीतिज्ञ करते है. जिनमें कार्य कश्ने की कोई 
विशेष दक्षत्रा होती हो नहीं | 

(घ) इसको आदशेवाद और कल्पनिक सिद्धान्तों से प्रेरणा मिल्षतों है। झसके 
अतिरिक्त यह जोशीले शब्दों और नारों का शिकार हो गया है । | 

(७) यह बीर-पूजा का समर्थक है और नेता जनसाधारण को पूज्य मूर्ति हो जाता 
है। यह मूत्ति-पूजा जनता को आकृष्ट 'करनेवाली शक्ति पर अवल्लम्बित है । 

(व) यह परिवत्ततशील है अतः अस्थायी है और इसकी शक्ति का अन्दाज़ा भी नहीं 
लगाया जा सकता । इसमें वे व्यक्ति जो आज आदर पाते हैं, दूसरे दिन घ॒णा की दृष्टि 
से देखे जाते हैं और भुला दिये जाते हैं। 

(छ) इसमें अनुत्तरदायित्व की अधिकता रहती है । 

(ज) लोग आचारश्रष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि लज्जारहित कुकृत्य करने से नहीं 
हिचकते । उन्रके सामने स्वेच्छाचारी शासकों का भी सर कुक जाता है । 

(म) लोगों में सम्मान भावना का अन्त हो जाता है। परम्पराओं की उपेक्षा की 
जाती है, माननीय श्रथायें तोड़ दी जाती हैं; राष्ट्रीय-नीवन का क्रम टूट जाता है और 
सावजनिक जीवन का अंग-विच्छेद कर दिया जाता है।..... 

(व ) यदि लोग इस प्रकार अपने क्रान्तिकारी विचारों को प्रकट करु सकते हैं तो 
इसके विपरीत कभी-कभी वे अनुदारता की सोम भी पार कर जाते हैं और उनको - 
पुराने मार्ग से हटाना असम्भव हो जाता है । 

(2) इसमें असहिष्णुता और असंयम की भी बहुत सम्भावना रहती है और 
बहुसख्यकों के कठोर शासन का अन्त नहीं मिलता । 

(5) अन्त में, लोगों को सर्वेसाधारण के स्थायी हित से नहीं, किन्तु अपने अस्थायी 
तथा स्वाथपू् हितों से प्ररणा मिलती है। इसलिये इस अर्थ में वे अ दूरदर्शी कहे जा 


हे 


सकते हैं । 


दूसरा अध्याय रे 


३--शासन-काय में अधिक हस्तक्षेप होने के कारण प्रजातन्त्र. अपने लक्ष्य तक 
नहीं पहुँच स॒का। प्रजातन्त्र व्यवस्थापकों को विशेष आदेश देने, प्रद्यक्ष रूप से शासन 
विभागों पर नियन्त्रण रखने तथा निर्णीत मुक्कइमों पर फिर से विचार करने पर जोर 
देता है ओर देता रहा है | ार्लिमेंटः के सदस्य और “कांग्रेसमेनः, स्थानीय समितियों 
के आदेशों, निर्वाचकों के ग्रा्थेना-पत्रों, चुनाव के लिये कोशिश करने वाले गुप्त दलों के 
विरोधों, जवाबदेही की माँगों तथा चारों ओर से इसी प्रकार के ओर हस्तक्षेपों से 
परेशान रहते हैं ओर कार्य-संचालन ठीक से नहीं कर पाते। इसका फल यह होता है 
कि शासन अयोग्य तथा कमज़ोर हो जाता है, राज्य में लक़वा-सा मार जाता हे | 
व्यवस्थापिका भयभीत रहती है ओर किसी प्रकार काल-यापन् करने वाली हो जाती 
है, कायकारिणी कमजोर हो जाती है और न्याय-विभाग अन्यायी हो जाता है इसक 

परिणाम होता है पूरी बरबादी । 

४--प्रजातन्त्र में अवज्ञा और अराजकता की भी सम्भावना रहती है। मंत्री या 
ओर पदाधिकारी जनता को अप्रसन्न रख कर नहीं टिक सकते; सदेव आगामी निवाचन 
पर अपनी,दृष्टि में रखते हैं इसलिये अधिक कड़े नियन्त्रण से काम नहीं लेते | परिणाम 
इस ढीलेपन का यह होता है कि प्रज्ञातन्त्र छिन्न-भिन्न हो जाता है | 

» £-प्रजातन्त्र के अन्दर नेतिक पतन भी एक बड़ी मात्रा में वर्तमान रहता है । 

इसमें रिश्वत, दबाव तथा और इसी प्रकार के नीच साधनों से वोट प्राप्त किये जाते हैं | 

इस प्रकार प्रजातन्त्र दृढ़ उद्देश्य शून्य, इष्यौलु, विद्ेषी, साहसहीन, परिवत्तेन 
शील, अपूर्ण, शिथिल्र, अदूरद्र्शी, अनिश्चित लक्ष्य वाला, गलती पर ग़लती करने वाला 
तथा संकोचशील होता हे । इन्हीं दोषों के कारण लोग इसे बुरा कहते हे । 


ओ० गानेर द्वारा-प्रदर्शित मजातन्त्र के संक्षेप में दोष 


हनेशा के अतिरिक्त और लेखकों ने भी प्रजातन्त्र का दोष-द्ग्दिशन किया है। 
प्रो० गानर" ने संक्षेप में निम्नलिखित दोष दिखाये हैं । 

१--प्रजातन्त्र में गुण के स्थान में 'संख्याः को अधिक महत्ता दी गई है | जनता 
का बहुमत चाहे कितना ही छोटा क्‍यों न हो उसका निर्णय क़ानून बन जाता है चाहे 
अल्पमंत की राय बौद्धिक, नेतिक तथा आर्थिक दृष्टि से हितकर हो । 

२--इसका 'समानता का सिद्धान्त' ग़लत है | इसमें शासन-बन्ध में भाग लेने 
की योग्यता के सम्बन्ध में, सब व्यक्ति आपस में समान समझे जाते हैं। अतः राजकमें- 
. चारियों के चुनाव और राज्य को नीति निधोरित करने में सब के मतों का एक-सा 
मूल्य रहता है । इस प्रकार इसमें विशेष ज्ञान और दक्षता की उपेक्षा होती है | इसीलिये 
इसकों नासमझर, अज्ञ तथा अयोग्यों का शासन कहा गया है । ग्रो० बाथलेमी (? 0. 
3970॥6]6779) कहते हैं कि 'अजातन्त्र की कमजोरी, शासकों की अयोग्यता, राजकाये 
में नोसिखियेपन की अधिकता, तथा प्रत्येक व्यक्ति की शासन में भाग लेने की योग्यता 


१ जे० डब्ल्यू० गारनर--पोलिटिकल साइंस एन्ड गवर्मेढ! पु० ३६३-४०३ (0. ज्. 
(च्ना।767--२०॥४ं००७ 520070०6 804 (00ए७:४77670) 


३६ ह शासन-यन्त्र 


के कारण है! | इनके विचार से और शासनों की अपेक्षा प्रजातन्त्र में तो विशेषज्ञों की 
और अधिक आवश्यकता रहती है, किन्तु मिलते हैं इसमें सब से कम विशेषज्ञ | जेम्स 
स्टीफेन (97708 5060॥867) का भी यही मत था। डसका कहना था कि शासन- 
प्रबन्ध के लिये श्रेष्ठ योग्यता और विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है । 

३-जैसा कि प्रो० ए० जी० सेजबिक (?)'0. 5०08 ए०४) ने कहा है प्रजातंत्र 
में ऐसे साधनों का अभाव है जिनसे राजकर्मचारी उत्तरदायी बनाये जा सके। यह काय 
पदाधिकारियों के सार्वेजनिक निर्वाचन, उनके अल्प कार्य-काल्न तथा पदाबतन से 
नहीं हो सकता । हाँ उनके कार्य-काल की सुरक्षिता से खफलता मिल सकती है किन्तु 
दीघ कार्य-काल अप्रजातन्त्रात्मक समझता जाता है 

४-प्रशातन्त्र हानिकर भी समझा जाता है, समाज को विकासोन्‍न्मुख करने के 
स्थान में पतनोन्मुख कर देता है। ट्रोदजकी (07०॥53०7]:०) ने तो यहाँ तक कहा है 
कि शिक्षा, साहित्य और कल्ला की उन्नति के प्रति यह या तो डउदासीन है या उसका 
विरोधी है। द 

६--सर हेनरी मेन ने इसको कमज़ोर माना है। उनका विश्वास हे कि यह 
भविष्य में अधिक काल तक नहीं ठहर सकता क्योंकि राजनीतिक शक्ति टुकड़ों में बँट 
जायगी और प्रत्येक व्यक्ति को एक छुद्र भाग मिलेगा | उनका यह भी विचार हेकि 
इसमें बौद्धिक विकास अथवा वैज्ञानिक उन्नति नहीं हो सकती क्योंकि यह अस्थायी तथा 
मूर्खों और अज्ञानियों का शासन होगा ४ 

७--लेकी (,००८४) ने कहा है कि यह महाद्रिद्रों, मू्लों और अयोग्यों का 
शासन है इसलिये यह और अधिक भयानक है। इसने प्रकृति के नियम--नयाग्यता 
थोड़े व्यक्तियों में होती है अधिक में नहीं--को उपेक्षा को है। यह स्वतन्त्रता का 
विरोधी है क्‍योंकि जन-समूह एक शक्तिशाली नेता के पीछे चलने के लिये सदा तैयार 
रहता है और उन थोड़े से व्यक्तियों का अनुगमन नहीं करता जो सदेव से स्वतन्त्रता के 


,&न्‍न्‍भप्अकारअमलक ७४ कमा "जल कअआ>पम 0म५। 
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समर्थक रहे हैं।.. आया 2 
६ <कागे 07800 एप) की आलोचना 


प्रोफ़ेसर दइनंशा और गानेर की आलोचनाओं के संक्षिप्त विवरण के पश्चात्‌ हम 
'फ्रान्‍न्सीसी लेखक फ्रागे के विचारों को भी देख सकते हैं.। उसने प्रजातन्त्र को 
अयोग्यवा का सत! ((५)४ 0 7700779॥67 06) कहा है। चूकि 'उसका दृष्टिकोण 
अत्यधिक मनोरंजक है इसलिये उसके विचारों पर हम विस्तारपू्वक ध्यान देंगे। 


?--विशेषज्ञता 


फ्रागे प्रारम्भ में द्वी कहता है कि प्रत्येक कारखाने तथा व्यवसाय में सफलता 
प्राप्त करने के लिये योग्य तथा कोशलसम्पन्न कर्मचारियों की आवश्यकता होती है । 
आराणीजगत में भो भिन्न-भिन्न अंग अपने विशेष कार्यो' ही को करते हैं । इसलिये समाज 
के शासन में भी कानून के बनाने तथा फैसला करने के कार्य का विशेषज्ञों ही को दिया 





हक करण 


दूसरा अध्यायनो ... (३७) 
जाना चाहिए। समाज्ञ को प्रकृति के ढंग पर चलना चाहिए जिसकी कार्य-पद्धति 
विशेषज्ञता है । बही समाज अधिक से अधिक उन्नति कर सकेगा जहाँ पूर्णरूप से 
श्रम-विभाजन है ओर प्रत्येक काय का सम्पादन विशेषज्ञ /हारा किया जाता हैं। इस 
दशा में जन-समूह से यह कहना कि तुम्हारा काम शासन करना, क़ानून पास करना 


और उन्हें लागू करना है” उचित न होगा ।7. >2/.004 _ कॉपी | 
किन्तु आधुनिक राज्यों में जनता प्रद्ष रूप ले शाम नहीं करती | वह नि 
चकों को चुनती है आर ये व्यवस्थापकों का चुनाव करते हैं। इस प्रकार जनता के ऊप्पे: 
दो 'कुलीन-तन्त्रों' की स्थापना हो जाती है लेकिन इनका चुनाव शासन-छार्य की योग्यता 
पर निभर नहीं | जन-समूह ने थहाँ उस विश्वविद्यालय को भाँति काम किया है जहाँ 
के अधिकारीवगे अयोग्य होते हुए भी दूसरों को योग्यता की उर्पोधि देते हैं। प्रजातन्त्र 
राज्यों की जनता, दीक्षा देते हुए कहती है, 'क्वानून के पंडित, समाज सुधारक ओर 
राजनीतिज्न तुम्हें में दीक्षित करती हूँ ।! इसलिये जनता द्वारा किये गये चुनाव में नैतिक 
ओर बौद्धिक अयोग्यों का समावेश रहता है क्‍योंकि जन-समूह कभी भी सोच नहीं 
सकता, वह केवल मनोभावनाओं से प्रेरित होता है। यह नेतृत्व नहीं कर सकता इसका 
काम केबल अनुगामी रहना है | इसलिये वह्दी ज्ञोग चुनाव में सफन्न होते हैं जा जन 
समूह से मिलते-जुलते हों, और जो उसको भावनाओं और पक्षपातों को दिल्ल में रखते 
हों। इस भाँति जनता के नेता तथा प्रतिनिधि सर्वोत्तम जानकारी प्राप्त करने के साधन 
हो सकते हैं परन्तु व्यवस्थापक के रूप में 'ृणानके योग्य' होते हैं । 
[ इसके अतिरिक्त, प्रजातन्त्र कृतिम समानता के पक्ष में प्राकृतिक असमानता दी 
उपेक्षा करता है । बुद्धि, साईंस ओर योग्यतें के जिये यहाँ कोई स्थान नहीं | प्रतिनिधियों का 
काम केवल जनता के बिचारों को सब के सामने रखना और उनका समर्थन करना मात्रा 
रह जाता है। वे अपने निवराचकों के विरुद्ध नहीं जा सकते | न उनका स्वयं का व्यक्तित्व 
ही रह जाता है और न वे स्वतन्त्र ही रह जाते हैं । इसीलिये प्रजातन्त्र राजनीतिज्ञों # 
हाथ का खेल हो जाता है। लेकिन ये राजनीतिज्न होते हैं कौन ? ये ऐसे व्यक्ति होते हैं 
जिनकी अपनी कोई राय नहीं होती और न कोई स्वयं का मत होता है। मामूली शिक्षा 
प्राप्त और साधारण बुद्धि के, इन लोगों की भावनायें जनता की भावनायें होती हैं और 
इनका एकमात्र पेशा राजनीति है । अगर इन्हें इस पेशे से बच्चित कर दिया जाय तो थे 
भूर्खों मरने लगेंगे। अतः शिक्षित मजुष्य घृणा के पात्र होते हैँ क्योंकि वे स्वतस्त् 
साबित होंगे न कि पराधीन जिन्हें प्रजातन्त्र पसन्द कर सके। इसीलिये प्रजञातन्त्र 
अक्षमता पर जी रही है। फ़ागे के विचार से शासन-कार्य एक कल्ला हे किन्तु दुर्भाग्यवश 
इसका सम्पादन ऐसे लोगों के हाथ में है जो न कला ही जानते हैं और न विज्ञान ही । 
इस भांति प्रजातन्त्र में राज्यकार्यों में शरण न पाकर योग्यता ग़ैर-सरकारी 
ओर व्यक्तिगत कम्पनियों का सहारा लेती है। यहाँ डाक्टरों और इञ्जीनियरों की 
नियुक्ति उनके राजनीतिक विचारों पर नहीं की जाती । किन्तु सभी सामाजिक कार्यों 
का हक न भी अयोग्यता को ला देगा और किसी क्षेत्र में भी मनुष्य स्वाधीन 
न रह सकेगा। मम 






समय 





३८ शासन-यन्त्र 





२--व्यवस्थापक और क़ानून 


फांगे के मतानुसार व्यवस्थापकों को प्रत्येक प्रमुख राष्ट्र के क्वानूनों का ज्ञान 
होना चाहिए | उनके लिये आवश्यक है कि वे अपने राष्ट्र के अन्तेंगत रहने वाले मनुष्यों 
के स्वभाव, प्रकृति, मनोभावना, आवेग, विचार और प्रथाओं तथा परम्परागत रीति- 
रिवाजों से पूर्णतया भिज्ञ हों । उनको संयत हृदय और मस्तिष्क रखना चाहिए । वे ऐसे 
व्यक्ति हों जो लोगों के प्रेम, भय, श्रद्धा तथा घृणा के बड़े पात्र न हों, तभी वे न्‍्यायपूर्ण 
ओर पक्षपात-रहित हो सकते हैं। किन्तु प्रजातन्त्र में इन सभी गुणों का अभाव रहता है 
ओर. व्यवस्थापकों में अयोग्ववा और अज्ञानता का आदर किया जाता है। इसके 
परिणाम-स्वरूप हमारे कानून केवल विशेष परिस्थितियों तथा समय के लिये होते हैं । 
ब्यवस्थापिका रूपी कारखानों में केवल नवीनतम सामयिक वस्तुओं का उत्पादन होता है । 


३--कार्यकारिणां 
केबल इतना हो नहीं, अयोग्यता शेष कार्यों में भी पाई जाती है। कायकारिणशी 
का सारा काम नौसिखियों द्वारा किया जाता हैं। प्रजातन्त्र की कार्यकारिणी में 
शिक्षा-सन्त्री, बकील होता है, उद्योग-ग्यवसाय का मन्त्री लेखक, युद्ध-मन्त्री डाक्टर ओर 
जल सेना-विभाग पत्रकार के सिपुद किया जाता है। इस भाँति यह कथन कि “आवश्य- 
क॒ता गणशितज्ञ की थी और पद्‌ नृत्यकल्ा प्रवीण को दिया गया! किसी दूसरे शासन की 
अपेज्षा प्रजातन्त्र पर ही लागू होता है ।* 


४--न्याय-विभाग 
इसी अकार की अयोग्यता न्याय-विभाग में भी पाई जाती है ॥ न्यायाधीश स्वतन्त्र 
न होकर एक दूषित प्रणाली का अंगमात्र होता है | न्‍याय के लिये आवश्यक है कि 
न्‍्यायकारी अपन आत्मा के आदेशों को मान सके । किन्तु यह नैतिक स्वतन्त्रता चुने हुए 
न्यायाधीशों में केसे पाई जा सकती हैं “पंच भी उस अनभ्यस्त नट की तरह है जो 
अपने ही जालों में फस जाता है ।” 


४--अ्रथा्यें ओर सदाचार ्ः 

प्रजातन्त्रात्मक राज्य में अयोग्यता संक्रामक रोग साबित हुई है। इसका प्रभाव 
केवल राज्य ओर उसके शासन-विधान पर ही न पड़ कर जाति की समस्त प्रथाओं तथा 
सदाचारों पर पड़ा है। हसारी कमी और कमज़ोरी की जड़ श्रान्त धारणा, भूल और ' 
योग्यता की उपेक्षा है । अगर शिष्य अध्यापकों का निरादर करते हैं, नवयुव॒क वृद्धों की 
उपेक्षा करते हैँ, पत्नियाँ पतियों का आदर नहीं करती, अनागरिक नागरिकों की भ्रद्धा 
नहीं करते, अभियुक्त न्यायाधीशों से नहीं डरते और लड़के माता-पिता की उपेक्षा करते 
है तो इसका कारण यह है कि योग्यता का सिद्धान्त लुप्त हो गया है। आज हमारे 
राज्य का हो आधार योग्यता की उपेक्षा और अयोग्यता का आदर है । हम आज 
अयोग्य के नेदृत्व और शासन की उत्कट अभिलाषा करते हैं । 


धरे 


दूसरा अध्याय ह ३& 
६--परिवार और स्कूल ग 
इसके बाद फ्रागे महोदय का ध्यान प्रज्ञातन्त्र में पारिवारिक जीवन की 
अयोग्यता और सामाजिक सम्बन्धों की अनुपयुक्तता की तरफ़ जाता है। परिवार में 
सब प्रथम नवीनता का आभास हमें स्त्रियों द्वारा समानता की माँग में दिखाई देता 
है। इसके परिणाम-स्वरूप खस्मियाँ पुरुषों का अनादर करने लगी हैं। स्त्रियाँ बुद्धि में 
पुरुषों के बराबर हो सकती हैं किन्तु पारिवारिक जीवन में श्रम-विभाजन दोनों की 
योग्यया पर आधारित है | इसका कुछ खरूयात्न न करके लड़कों को शिक्षा दी जावी है 
कि वे अपने माता-पिता की उपेक्षा करें। उनको परिवार और वंशागत परम्पराओं से 
अलग कर दिया जाता है। सुकरात के विचारों का समथन करते हुए फ़ागे महोदय कहते 
हैं कि “प्रजातन्त्र नीम हकीम और बच्चों को चुराने वाला है। यह बच्चे को परिवार 
से अलग कर उसे इतनी दूर ले जाता है जहाँ उसे अपने घर के आदमियों को देखने 
का अवसर न मिले। वहाँ उसे विचित्र भाषायें पढ़ाई जाती हैं, व्यायाम कराये 
जाते हैं और उसके मुह को रंग कर अजीब वस्त्र पहना दिये जाते हैँ। उसे नट के 
काम में न्पुण कर दिया जाता है ओर इस योग्य बना दिया जाता है कि वह समाज 
में आंकर अपने फ़न से लोगों को बहला सके” | इस प्रकार बच्चे अध्यापकों को 
(लिकम्मा? और 'प्राचीन! समझने लगते हैं किन्तु वास्तव में अध्यापक स्वयं 'प्रजातन्त्र के 
गुलाम' हैं । शिक्षा ने भी एक वूसरा ही रूप धारण कर जिया है। ज्यादा जोर प्रति- 
योगितात्मक परीक्षाओं पर दिया जाता है जिसके परि शाम-स्वरूप लोग बगेर सममे-बूमे 
पुस्तकीय ज्ञान को रट लेते हैं श्रौर चोज़ों के महत्व को न समझते हुए भी परीक्षाओं में 
सफल होते हैं । इस प्रकार आज की परीक्षा भी योग्यता को समाज से बहिष्कृत करती 
है और फ्रागे गये के साथ स्त्रोकार करता है कि वह किसी भी प्रतियोगितात्मक 
परीक्षा में सफन्न नहीं हो सका | इसों भाति बृद्ध-जन भी घृणा के पान्न हो जाते हैं क्‍योंकि 
वे पराम्पराओं के समर्थक होते हें जिन्हें प्रजातन्त्र घुणा की दृष्टि से देखता है| यहाँ 
श्रद्धा और अनुराग को स्थान न मिलकर भक्ति ओर आवबेग का बोल-बाल्ा रहता है 
क्योंकि जन-समूह कभी भी श्रद्धा नहीं कर सकता यह केबल आवेग, जोश और 
फर्मोन्धुता के आगे ही आत्म-समपेण करता है । 
पल ७---चरित्र 
* अयोग्यता ने समाज के चरित्र को भी प्रभावित किया है | नम्नता के लिये यहाँ 
कोई स्थान- नहीं क्‍योंकि दूसरों का आदर करना असमानता का द्योतक प्रतीत होता 


. है और इसलिये अग्रजातन्त्रात्मक है। इसीलिये अशिष्टता प्रजातन्न्नात्मक है| विभिन्न 


ड़ 


पेशों में भी ज्ञान और योग्यता की अपेक्षा चालाकी और मक्कारी का आदर होता है 
ओर अध्यापक परीक्षक ही रहना चाहता है। यह स्वाभाविक ही है क्योंकि परीक्षा 
लेते हुए वह दूसरों की समालोचना करता है और पढ़ाते वक्त उसी की समालोचना 
होती है । 

"क्षेप में, प्रजातन्त्र ऊपर से नीचे तक अयोग्यता और अज्ञानता से पूण है)” 
इसलिये फ़ाग्येट 'कुक्त/न-तत्त्र' का समर्थन करता हे फिस्सु यद कुतञान-तन्त्र! धन और 


के 


धु& शासन-यन्त्र 


बंश का न होकर “योग्यता का होना चाहिए। इसमें राज्य के ऐसे लोगों को रहना 
हुए जा चरत्र ओर योग्यता में सवश्रष्ठ हा । | 
प्रतोक्त कारणों से फागे प्रजातन्त्र को अथोग्यता का मत” कहता है | 


प्रजातन्त्र की असफलता पर राम्ज़म्योर के विचार 


हमारे समय में भो प्र उतम्त्र के विरुद्ध एड प्रकार को प्रतिक्रिया का जन्म हुआ 
है। विभिन्न देशों में वानाशाही की उन्नति इस प्रतिक्रिया का जीता-जागता प्रमाण है। 
इससे स्पष्ट है कि लोगों का विश्वास अजातन्त्र से हटता जा रहा है। अतः हमारे लिये 
आवश्यक हो जाता है कि हम बन आधुनिक लेखकों क॑ विचारों पर ध्यान दें जिन्होंने 
प्रजातन्‍्त्र की असफक्षता के कारणों को समझने का प्रयत्न किया है। उनमें से राम्जे- 
म्यार एक हैं जिनके घिचार निम्नलिखित है * 

प्रथम विश्व युद्ध (१६१४ १८) में मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य संसार को अजाउन्त् के 
लगे सुरक्षित' बनाना था; किन्तु आज इंगलेण्ड में ही पार्लिमेंट की प्रतिष्ठा श्रौर सत्ता को 
बड़ी शीघ्रता से गुप्तरूप से क्षति पहुँच रही है । प्रजातन्त्र के विरोधियों दो आलोचना 

ने रूय ग्रहण करती है | 

१--प्रजातन्त्र सें बाद-विवाद की अणाल्ी सुस्त और अनिश्चित रहती है जिससे 

तत्पर और निश्चित निणंय असम्भव हूं। जाते हैं । इसलिये यह अच्छा होगा कि सारी 


ह, 


अंक 


१ संयुक्त-अमे रिकन-राज्य, फ्रान्स, स्विट्जरलैंड, कनाडा, आष्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड 
में प्राप्य प्रजातन्त्र के व्यावहारिक दोषों के लिये ब्राइस की ॥(०१०७४४७ 700000"8008, 
ए०. [ 9. 248, देखिये । 

अपनी “अमेरिकन कामनवेल्थ! ((809000007 ("०णा००- ए०७।४७) जिल्द २ पृष्ठ 
६०३-६२१ में वह कहता है कि ज्ेटों से लेकर आज तक के राजनीतिक दाश निकों ने प्रजातन्त्र 
के निम्नलिखित दोष दिखाये हैं :-- 

१--विशेष अवसरों पर कमज़ोरी | तत्परता तथा निर्णय से काम न कर सकना | 

--अस्थिरता और चंचलता, मतों का प्राय: बदलना और राज्य कार्य तथा अ्रफ़सरों 

की अत्यधिक तबदीली 6 

३--अ्रान्तरिक मतभेद, सत्ता का उल्लंघन, हिंसा के प्रयोग का अराजकता और सैनिक- 
शासन में समाप्त होना 

४--समानता की इच्छा और महानता को न बर्दाश्त करना |... » 

५--बहु-संख्यकों का अल्प-संख्यकों पर अन्याय । 

६--नेवीनता से अत्यधिक प्रेम जिसके फलस्वरूप पुरानी संस्थाश्ं और प्रथाश्रों को 
बदलने की उत्कट अमिलाषा | 

७--अशानता और मूर्खता, जिससे वक्ता लोग जनता को उकसा कर और आवेग में 
लाकर आसानी से धोखा दे सकते हैं ओर उन्हें बेवक़ुफ़ बनाते हैं । 

ब्राइस की सविस्तर टिप्पणी के लिये कृपया पुस्तक ही को देखिये | 


२ रास्ज़ेम्योर लिखित [ 4207700780ए 8 #'कांप/०७९ पृष्ठ १४-२० | 
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शक्ति को एक योग्य पुरुष के हाथों सोंप दी जाय जो अपने निशणुय द्वारा काय करने 
' से घबड़ाये नहीं। उसे अधकवचरे राजनोतिज्ञों की आलोचना से भी सतन्त्र होना 
चाहिये । इस पर राम्जेम्यार का प्रश्न है कि क्या यह योग्य पुरुष अनुत्तरदायी अधिकार 
ते दूषित नहीं हो जञायगा १ कया इससे लोगों डी आत्म-निर्भरता ओर मौलिकता का 
हास नहीं होगा ? क्‍या निरंकृुश शासक के. अच्छे शासन को अ्रपेक्षा लोगों द्वारा 
दोषपूर्ण शासन, जिसमें वे उत्तरदायित्व सीख सके अच्छा नहीं है ? ,निरंकुश शासक 
का उत्तराधिकारी कैसा होगा यह कौन जान सकता है ? 
२--असंख्य निवाचक समुदाय उन जटिल श्रश्नों को, जिन पर उनकी राय ली 
जाती है कदापि नहीं समझ सकता | इस दलील में कुछ तथ्य मालूम पड़ता है किन्तु 
यह केसे माना जा सकता है कि हिंसा के बल पर राज्यशक्ति प्राप्त करने वाज्ञा बलोन्मत्त 
राजनीतिक दल ( जैसा कि हमने आधुनिक तानाशाहियों में देखा है ) अधिक बुद्धिमान 
होगा ? वास्तव में प्रजातन्त्र का अभिप्राय है कि निरवाचक सबश्रेष्ठ और योग्य प्रति- 
निधियों को चुनें । अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो दोष प्रजातन्त्र के अन्त्र का है, 
प्रजातंन्त्र का नहीं । ॥ 
३--दलबन्दी से राष्ट्र की एकता का हास होता है | किन्तु इसके निवारण के 
लिये एक द्वल द्वारा शासन का समथन किया गया है । कया दवा मजे से भी बुरी 
नहीं है ! ु 
इस प्रकार रास्जे म्योर यह कदृकर समाप्त करते हैं कि इत सब दोषों के होते हुए 
भी आदेश द्वारा शासन की अपेक्षा वादविवाद द्वारा शासन कहीं ज्यादा अच्छा है। 
परिवर्तन अजातन्त्र के यन्त्र में होना चाहिए। प्रजञातन्त्र के विरुद्ध प्रचलित असनन्‍्तोष 
के मुख्य तीन कारण हैं :-- । 
?--अच्छे नेतृत्व का अभाव--साधारण योग्यता के लोग अधिकार प्राप्त कर 
लेते हैं ; 
२--निर्वाचकों की सावजनिक विषयों के प्रति उदासीनता और 
> +» >>-पाक्तिंमेंटरी बादविवाद की स्पष्ट असारता ( क्योंकि प्रायः सभी लोक-समायें 
गयबाज़ी के स्थान मात्र हो गई हैं )। 
” किन्तु ये सभी असन्‍्तोष प्रजातन्त्र के विरुद्ध नहीं हैं; ये केवल ग्रजातन्त्र को - 
संस्थाओं के-विरुद्ध है जिनके द्वारा प्रजातन्त्र व्यावहारिक रूप में आता है। पालिमेंट के 
कार्यों का संगठन इस प्रकार होता है कि योग्य पुरुष उघर आकषित ही नहीं होते । 
इसलिये प्रज्ञातन्त्र में योग्य पुरुषों का अभाव नहीं है, आवश्यकता केवल इस बात की 
है कि चुनाव के नियम तथा कायप्रणाली को इस भाँति बनाया जाय कि योग्य पुरुष 
इसकी ओर आकर्षित हों | दलों के अधिष्ठाता भी ग्रायः ऐसे आदमियों को चाहते हैं 
जो स्वतन्त्र विचार के न होकर उन्हीं की हां में हाँ मिलायें । इसीलिये सारी खराबी है। 
त्िर्बाचक्रों में भी उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने के लिये चुनाव प्रणाली में परि- 
ब्रतेन होना चाहिए । इसी तरह « बादविवाद द्वारा शासन को वास्तविक बनाने के लिये 


६ 


्ँ 


हर « शॉसन-न्यन्त्र 


कुछ परिवतेन आव्वश्यक हैं | विशेषकर राम्जे म्योर" चुनाव श्रणाली में ऐसा परिवतेन 
चाहते हैं जिससे (१) बे लोग जो देश में अल्प संख्या में हें पार्लिमेंट में बहुसंख्यक 
होकर अपनी तानाशाही न स्थापित कर सकें; (२) प्रतिष्ठावान तथा विख्यात लोग पार्लि 
मेन्ट के सदस्य हो सकें; (३) दल्लबन्दी की तीत्रता कम हो; और (४) प्रत्येक वोट 
मताधिकारियों के दृष्टिकोण का भत्नी भाँति प्रतिनिधित्व कर सके। राम्ज़े म्योर की राय 
में 'खमानुपातिक निर्वाचन (?/000077079] ०७7७४७॥७४07) के किसी भी 
रूप से इन सब उद्देश्यों की ग्राप्ति हो सकती है। 


आधनिक गप्रजातन्त्रों को असफलता पर टाक्टर बेनीज़ (0". 8707075) का विचार 


डाक्टर बेनीज़* ने प्रजातन्त्र की असफलता के कारणों को. चार वर्गो' में इस 
प्रकार रक्‍्खा है क्‍ 

१--साम्यवाद ने १६१४-१८ के युद्ध को प्रजातन्त्र का युद्ध न समझ कर श्रमिकों 
के शोषण पर आधारित मध्यमवर्ग के दो विपक्षी दलों का युद्ध समम्का था | उसका 
विश्वास था कि यह युद्ध दलित-राष्ट्रों के अधिकार और न्याय के लिये नहीं लड़ा गया 
था | इसी लिये प्रत्येक देश में सामाजिक क्रान्ति कराने का प्रयत्र ही साम्धवादी दलों 
की युद्धोत्तर नीति रही है | 

२--आर म्भ से ही फ़ासिस्तंवाद ने प्रजातन्त्र विरोधी नीति का पालन कियातओर 
सभी अनुदार शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसने राष्ट्रीयर्ता के जोश को 
बढ़ा कर मध्यमवर्ग वालों को साम्यवाद की सामाजिक क्रान्ति के विरुद्ध अपने पक्ष में 
कर लिया । 

३--व्यक्तिगत प्रजातन्त्रों के दोष, कमजोरी और ग़लती । इनमें (श्र) दलबन्दी 
की ज्यादती, इसकी त्रटियाँ और अद्योक्ति; (ब) संकटकाल में प्रजातन्त्रात्मक शासन की 
सस्ती ओर अयोग्यता तथा तत्पर और निश्चित निणय की आवश्यकता के वक्त इनका 
अभाव; (स) दूषित दलबन्दी से प्रभावित 'कमंचारी वग का पक्षपात, उनकी अयोग्यता 
तथा घूसखोरी; और (द) प्रजातन्त्र के नेताओं की अयोग्यता, साधारण बुद्धि और 
त्र॒टियाँ, प्रमुख 

४--पश्चिसी यूरोप के प्रजञातन्त्रात्मक राज्यों की व्यक्तिगत तथा अन्तराष्ट्रीय 
महासभा में युद्धोत्तर वेदेशिक नीति की ख़ामियाँ और त्रटियाँ 

इन कारणों में से तीसरे ओर चोथे से हमारा प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध है | प्रजातन्त्र 
के ये दोष अब भी पाये जाते हैं । हम देखते हैं कि डाक्टर बेनीज़ ने दूसरे लेखकों द्वारा 
दिखाये गये दोषों को केवल समान लिया है । उन्होंने प्रजातन्त्र में एक और अपमानजनक दोष . 
निकाला है। यह प्रजातन्त्र की कायरता है । जहाँ कहीं भी शक्तिशाली तानाशाही ने इसे 
निणयपूवक डराया वहीं प्रजातन्त्र पीछे हट गया है। प्रजात॑त्र केवल देखने में ही शक्तिशाली 


१ रैम्ज़े म्योर कृत 'इज़ डेमोक्रेसी ए. फ़ेलियर !? पृष्ठ २६-२७ । अँग्रेज्ञी प्रजातन्त्र की 
सविघ्तार आलोचना के लिये कृपया देखिये “7079 शेंगर8/8700 8 (+09७7७7७० ?! ([२७॥.8 9.9 
पाए) 

२ इ%:९ वेतो ज्ञ '090०07%०७४ 70०३१७ए »४0१ '०:॥७770ण, इृडे रै६-११ | 
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थे, वास्तव में असातरधानता, नैतिक कमज़ो री, ऐक्य की कमी, स्वार्थी अहंवाद और 


. निबलता के शिकार हूं। रहे थे। वे आपत्तिकाल में अपनी रक्षा तथा एक दूसरे की 
सहायता करने को तैयार न थे । 


प्रजातन्‍्त्र पर दूसरे आरोप ओर उनका उत्तर 


अन्त सें हम इस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि आधुनिक युग में श्रजातन्त्र को 
लक्ष्यही न, अयोग्य और आर्थिक दृष्टिकोण से अनुचित कहा गया है। पहले आरोप 
का उत्तर लाड हैलीफ़ाक्स ([,070 प॒७)95), ( जिन्हें हम हिन्दोस्तान में लाई्ड 
इरबिन के नाम से जानते हैं) ने दिया है । उनका कहना है कि प्रजातन्त्र 
कदापि लक्ष्यहीन नहीं है । इसका लक्ष्य शासन के सभी रूपों से अच्छा है ओर यह 
स्वतन्त्र व्यक्तियों का विकास है। अयोग्यता के आरोप के उत्तर में सर विलियम 
बेवरिज (87 ७/!॥97 3०ए०7४१2०) कहते हैं कि अज्ञातन्त्र में योजनायें उतनी 
ही सम्भव हैं जितनी किसी अन्य प्रकार के शासन में । तीसरे आरोप के विरुद्ध 
मेजर एटर्ली ()8]07 &॥006) का दावा है कि प्‌जीवादी अजातन्त्र में लोगों को 
अवसर को समानता नहीं प्राप्त होती, किन्तु प्रजातन्त्र तो केबल राजनीतिक साधन हैं 
जिसके द्वारा आर्थिक समानता प्राप्त की जायथी । 

प्रजातन्त्र के ये गुण-दोष जिन पर हम विचार कर चुके हैं केवल प्रतिनिधि 
प्रजातन्त्र के गुण-दोष हैं। यद्यपि व्यापक दृष्टि से इसमें प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के गुण-दोष 
भी आ जाते हैं फिर भी स्पष्टता और आसानी के लिये हम प्रत्यक्ष :जालन्‍्त्रों के गुणों 
तथा दोषों का विवरण नीचे देते हैं :-- 
प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के गुण 
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१-भ्रत्यक्ष अजातन्त्र का पहला और सबसे बड़ा गुण शासनकाय की उस शिक्षा 
ओर अनुभव में है जिसे प्रत्येक नागरिक प्राप्त करता है| वह ;जीवन की समस्यायों के 
सम्पक में आता है और अपनी जाति तथा देश की सेवा के लिये क्रियाशील और 
बिसोणुशील नागरिक के रूप में तैयार होता है । 
* ६--अत्येक प्रस्ताव पर सावेजनिक रूप से बहस हो जाने के पश्चात्‌ सभी पास 
किये गये क़ानून हितकर और युक्तिपूर्ण होते हैं | चूँकि क्वानून सभी लोगों की राय से 
पास किये जाते है इसलिये उनके उल्लंघन की सम्भावना नहीं रहती । 
... ३--एक ब् द्वारा क्वानून बनाने और अत्याचार करने के अवसर भी बहुत कम 
हो जाते है क्योंकि सभी लोग आखानी से अल्प-संख्यकों द्वारा धोखे में नहीं डाले जा 
सकते । 

४--प्रजातन्त्र हमेशा प्रभुत्व की अपेक्षा स्वतन्त्रता को पसन्द करता है! यह 
हमेशा स्वाधीनता की रबच्छ वायु का सेवन करता है और सत्ता द्वारा दूषित 
वातावरण में दम नहीं घुटाता । चूँकि इसकी उन्नति व्यक्तियों पर निर्भर है इसलिये यहाँ 
ब्यक्तित्व-विकास का अवसर मिलता है।.. 


४४ शंसिन-यंन्त्रे 
४--अन्त में, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र में मनुष्य के व्यक्तित्व से बहुत सी आशाये की जाती 


हैं। क्योंकि प्रत्येक नायरिक को समंस्यायों को सममते के लिये योग्य, बुद्धिमान तथा 
तंत्पर रहना आवश्यक है | इस प्रकार यहाँ उत्तरदायित्व की भावना भी जागृत होती है । 


प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के दोष _ 


किन्तु उपरोक्त अच्छाइयों के अलावा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के कुछ दोष भी हैं ।' 
१--चूँ कि लोग अपीलों ओर मनोभावनाओं से ज्यादा अ्रेरित होते हैं इस लिये 
उनके जोश और सनक -से खतरे का अन्देशा रहता है। ल्ोंग झूठी प्रतिज्ञायों 
ओर ग़लत प्रचार के शिकार बनते हैँ । तक के लिये कोई स्थान नहीं रहता और समुदाय 
प्रवृत्ति (9 870 050700) शक्तिशाली दो जाते है । जनसमूह भेड़ों के कुएड की तरह 
व्यवहार करता है | इसीलिये बक (307:6) ने कहा था कि “पूर्ण श्रजातन्त्र संसार 

की सबसे निलेज्ज और सबसे निडर वस्तु है (”* 

२--समानता के आवेश में धनिकों ओर प्रतिष्ठावान पुरुषों के साथ अन्याय हो 
जाने को सम्भावना रहती है। इस मानी में प्रजातन्त्र औसत दर्जे के आद्मियों का 


१ प्रजातन्‍्त्र के इन सभी दोषों को स्विज्ञरलैश्ड ने कूठा साबित कर दिया है। वहां 

दोनों रूप में प्रजातन्त्र सफल रह्दा हे | इसका कारण ब्राइस इस प्रकार देते हैं :-... , क 

(अ) वहाँ के 'कम्यून' ने आदि काल से ही लोगों को स्वशासन की कला में शिक्षा दी है | 

..वहाँ के लोग स्थानीय कार्यो में दिलचश्ती ही नहीं लेते वरन्‌ उन्हें अ्रच्छे से अच्छे दंग 
' से करने का प्रयत्ञ करते हैं 

(ब) सामाजिक समस्याश्रों में इस प्रकार की दिल्लचस्प्री होने से वहाँ के लोग अच्छे और निर्माण- 
शील नागरिक ही नहीं हुए, वरन्‌ वे देशभक्ति और नागरिक कर्त्तव्यों की भावना से 
ओ्रोतप्रोत भी हैं। । 

(स) लगातार स्थानीय स्वशासन होने के कारण लोगों में राष्ट्रीय चेतना और जाग॒ति आा गई 
है। यंह चेतना वहाँ के राष्ट्रीय मस्तिष्क और चरित्र की एक अंग सी बन गई है | यही 
कारण है कि इतना जातीय और साम्प्रदादिक भेदभाव के होते हुए भी वहां की राष्ट्रीय 
एकता में कोई कमी नहीं आई है। ््श्ि 

(4) आर्थिक असमानता के अभाव से वहाँ पूंजी और अ्रम के भाग़े नहीं हुए हैं। चूँकि 
अधिकतर लोगों की जीविका-निर्वाह का साधन खेती ही है इसलिये वे लोग स्वभावतः 
शान्ति के पक्ष में हैं और क्रान्ति नहीं पसन्द करते । ७ 

(६) राजनीतिश दलबन्दी का उस देश में अभाव रहा है। इसलिये वहाँ वक्ताओं और पेशेवर 
राजनीतिशों की अधिक नहीं चली है क्योंकि वे लोगों के मनोभावनाश्रों और आदेशों 
से नाजायज़ फ़ायदा उठाने में असमर्थ रहे हैं । 
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समथन करता है और गुणी तथा असाधारण योग्य पुरुषों की उपेक्षा करता है। इस 
नीति का बुरा प्रभाव जाति की उन्नति पर पड़ता है | 

३--केवल संख्यामात्र पर जोर देने से सारा राजनीतिक और सामाजिक जीवन 
बरबाद हो जाता है । तक ओर बुद्धि के स्थान पर अज्ञानता का प्रभाव बढ़ता है और 
चरित्र तथा उत्तरदायित्व का स्थान अशिष्टता द्वारा ले लिया जाता है। इस वाताबरण 
में स्वतन्त्रता का अथ्थ नियन्त्रण का अभाव हो जाता है ओर यह उच्छु'खरूलता 
का रूप ग्रहण कर लेती है । 

४--जोश ओर दलबन्दी के कारण प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र अयोग्य ही नहीं वरन्‌ 
अस्थिर और क्षण-स्थायी भी हो जाता है । जनता अवसरवादी और स्वार्थी नंताओं के 
प्रभाव सें आकर राज्य के हित को भूल जाती है । इस भाँति राज्य के हित को सदैव ज्ञति 
पहुँचती रहती है और राज्य -के अन्तगत रहने वाले व्यक्तियों के उन्नति की कोई 
आशा दृष्टिगोचर नहीं होती । 


&५ 


तीसरा अध्याय 
प्रजान्तत्र ओर लोकमत 


ब्रायन्द (858४ ४४7) महोदय के प्रजातन्त्र पर विचार 
पिछले अध्याय में हमन देखा है कि प्रजातन्त्र बह शासन है जिसमें जन-सत्ता 


सर्वोच्च होती है, जनता साव॑जनिक हित के कार्यों में सक्रिय भाग लेती दे बहुमत 
तथा लोकम॒त के अन्तर स्वंसाधारण के हित के लिये समाप्त कर दिये जाते हैं। इसको 
भी भाँति समभझने के लिये आवश्यक है कि हम कुछ और अंधिक विचार करें | 
बआयन्ट' महोदय ने कहा है कि मनुष्य एक चेतन ग्राणी है। उसकी अपनी आवश्य- 
कतायें होती हैं और वह सुख-दुःख तथा आशा-आकांक्षा का अनुभव करता है। उसकी 
आवश्यकतायें तीन प्रकार की हैं । स्व प्रथम शारीरिक आवश्यकतायें हैं जैसे भोजन 
बख, आश्रय तथा सुरक्षा, दूसरी मानसिक हैँ जिनमें चल्लने फिरने, बोलने सुनने और संसंगे 
स्थापित करने की स्वतन्त्रता है । अन्तिम  आवश्यकतायें आत्मिक हैं जो उसकी अध्या- 
त्मिक उन्नति में सहायक होती है। इस प्रकह्कर की आवश्यकताओं में धार्मिक स्वतंत्रता 
ओर देशभक्ति है। इनके , लिये मनुष्य “अपनी दूसरी आवश्यकताओं का बलिदान तक 
कर सकता है। इस प्रकार ब्रायन्ट महोदय का विचार है कि प्रजञातंत्र शासन का वह" 
रूप है जिसमें उसके अन्तगंत रहने वालों को तीनों प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण 
के किया का समुचित अवसर श्राप्त हो। श्रजातन्त्र के अतिरिक्त किसी दूसरे शासन-रूप 
में यह तीनों कभी भी एक साथ नहीं पूरी हो सकी है। > 


प्रजातन्त्र के अथ पर बसेट (88887) महोदय के विचार 


बैसेट* महोदय ने प्जातन्त्र के अर्थ को और भी सरल बनाने का प्रयत्न किया 
है। वे कहते है कि प्रायः सभी शासन साबेजनिक हैं तथा सर्बंसाधारण के हित के लिये - 
हूँ किन्तु उनमें से सभी जनता द्वारा धंचालित नहीं हैं । यह बात प्रजातन्त्र के दृष्टि- 
कोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है परन्तु यहाँ सी हम कठिनाईयों से मुक्त नहीं हैं क्योंकि 
संभव है कि प्रत्यज्ञ शासन भी वास्तविक रूप में प्रज्ञातन्त्रात्मक न हो सके। शासितों 
की स्वीकृति केवल नाममात्र के लिये हो सकती है और इस पर भी बह सब की नहीं 
हंती। प्रतिनिधियों में भी मतभेद हो खकता है और ऐसे अवसर पर निर्णय बहुमत 
द्वारा किया जाता है। इससे प्रकट है कि श्रजातन्त्र न तो जनता द्वारा प्रद्म्ष शासन है 
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ओर न यह ऐसा ही शासन है जो जनता की राय से होता है। इसको , बहुमत-द्वारा 
शासन कहता भी ठीक न होगा। वास्तव में प्रजातन्त्र एक शासन-प्रणाली है जिसमें 
प्रत्येक नागरिक को अवसर मिलता है क्रि वह बादविवाद में भाग लेकर समस्याओं पर 
स्वतः ऐसे समकौते को निकाल सके जो समाज के लिये हितकर सिद्ध हो । यह व्यवहार 
रूप सें विवाद और सुलह द्वारा समझौता प्राप्त करने का निरन्तर प्रयत्न है। 


प्रजातन्‍्त्र के ग्रुख्य सिद्धान्त 

इस परिभाषा से प्रजातंत्र के निम्नलिखित सिद्धान्त निकलते हैं । 

१--थयह आवश्यक नहीं कि शासन-प्रबन्ध में राज्य के सभी व्यक्ति भाग ले 
परन्तु सब को भाग लेने का अवसर अवश्य मिज्ञना चाहिये। द 

२--राज्य के अन्तगत व्यक्तियों की स्वीकृति निष्क्रिय नहीं होनी चाहिये। उन्हें 
क्रियात्मक ढंग से विचाय विषयों के निर्णय में भाग लेना चाहिये । 

३-जनता की स्वीकृति का अथ है जनता का सहयोग, जिसके द्वारा सर्बंसाधारण 
की अधिक से अधिक लाभदायक समस्याओं पर सममोता हो सके । इसका वास्तविक 
अभिप्राय मतभेदों को समझ कर एक सममौता प्राप्त करना है। ॥ 

४--इसका अथ यह है कि .बहुसख्यकों का निर्णय केवल उन्हीं के हित के 
लिये न होकर सर्वेसाधारण के हित के लिये हो । 

४--क्रेवल सावभौमिक मताधिकार के सिद्धान्त पर मत देना ही पर्याप्त नहीं 
है। यह अधिकार तो तानाशाही राज्य भी दे सकते हैं। श्रजातन्त्रा्मक प्रणाली का मूल 
सिद्धान्त निरन्तर बादबिवाद है जिसमें कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिये । 

.. संक्षेप में प्रजातन्त्र के सिद्धान्त १--अवसर की समानता, २--सक्रिय सहयोग, 
३--सहिष्णुता और सममोता, ४७--सार्वजनिक हित और ४--स्वतन्त्र तथा निरंतर 
. वादविवाद है । 


प्रजातन्त्र--शासन, राज्य तथा समाज के रूप में 


» . अजातन्त्र का वास्तविक अथ समभ लेने के पश्चात्‌ हम सामाजिक भ्रजातन्त्र, 
राजनीतिक प्रजञातन्त्र तथा आर्थिक प्रजातन्त्र पर विचार कर सकते हैं। सामाजिक 
: प्रजाबन्त्र का तात्पय है कि प्रजातन्त्र केबल शासन का ही एक रूप नहीं है बरन्‌ यह 
समाज का भी एक रूप है। इस प्रकार के समाज का आधार समानता है । इस भाँति 
इस्लाम को हम सामाजिक प्रजातन्त्र के रूप में देखते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति 
' बराबर समझा जाता है चाहे उसका सामाजिक स्तर कुछ भी हो | सामाजिक प्रज्ञातन्त्र 
का शासन किसी भी रूप का हो सकता हे--एकतन्त्र, कुज्नीनतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र । 
इसके अतिरिक्त राजनीतिक" प्रजातन्त्र भी होता है और इस अथ में यह राज्य का एक 


१ लोबेल का कहना है कि राजनीतिक प्रजातनत्र लोकप्रिय शासन है और सामात्रिक 
प्रजातन्त्र अवसर की समानता हे--'?प्रा>!० णुणंपांका धयवे रे०्फपाधाः (30एशएप्राथा(, 


पु० ५७ । ; 


घू८ च शासन-यन्त्र 


रूप है। इसका अभिप्राय यह है कि राजसत्ता जनता के हाथ में है और वही इस बात का 
निर्णय करती है कि शासन किस प्रकार का होना चाहिये । इस भाँति इज्नलेंड के शासन 
का रूप एकतन्त्रात्मक होते हुये भी राज्य का रूप प्रजातन्त्रात्मक है क्‍योंकि वहां की 
जनता पार्लिमेंट ( लोक-सभा ) के द्वारा शासन पर अपना निर्य॑त्रण रखती है।इस 
प्रकार, जैसा कि प्रो० गिडिंग्स (?0. (४00788) ने कहा है, प्रजातन्त्र के तीन 
रूप हैं 

(१) यह शासन का एक रूप है जिसमें जनता स्वयं ही शासन प्रबन्ध करती है 
. जैसा कि प्रत्यक्ष प्रजातत्रों में है); ५ 

(२) यह राज्य का एक. रूप है और 

(३) यह समाज का भी एक रूप है । 


आशिक प्रजातन्त्र 


प्रजातन्‍्त्र का एक रूप आर्थिक प्रजातन्त्र है। हॉब्सन (00807) ने तो यहाँ 
तक जोर दिया है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक प्रजातन्त्र व्यर्थ है। एक 
भूखा व्यक्ति स्व॒तन्त्रता लेकर क्‍या करेगा। न तो बह इसे खा सकता है और न पी 
सकता है? । आर्थिक म्रज्ञातन्त्र की माँग ने तीन रूप अहण किये हें | ” 

सब प्रथम इसकी माँग है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित भोजन, वश्ध तथा आश्रय 
मिले और व्यक्तित्व के विकास के लिये अधिक से अधिक अबकाश ग्राप्ठ हो । 

दूसरे, इसका दावा है कि अल्पसंख्यकों के हाथों पूजी का संचय राजनीतिक 
प्रजातन्त्र को बबोद कर देगा | उससे बचने के लिये आश्िक उन्नति के लिये अबसरों की 
समानता आवश्यक है । 

तीसरे, इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि उद्योग और व्यवसाय में भी किसी न 
किसी प्रकार का स्वशासन होना चाहिये (प्रो० जी० डी० एच० कोल ने इस पर 
सबिस्तार लिखा है ) । 

इनमें से पहिली माँग तो प्रज्ञातन्त्रात्मक विचारधारा का सार ही है और प्रत्येक .. 
प्रजातन्त्रवादी का विश्वास है कि हर एक नागरिक के पास कुछ धन होना आवश्यक है ॥ 


प्रजातंत्र का राजनीतिक, नेतिक, सामाजिक ओर धामिक रूप 


इसके अतिरिक्त प्रो० गानर* कहते है कि प्रज्ञातंत्र को लोगों ने राजनीतिक स्तर, 
मैतिक धारणा और सामाजिक अवस्था भी कहा है । मेज़िनी ((०2277) ने तो प्रजा- 
तंत्र को धार्मिक सिद्धान्त भी मान लिया था। राजनीतिक स्तर इस अथ में है कि यह 
शासन ओर राज्य दोनों का ही रूप है। डिची के कथनानुसार 'प्रजातंत्र व्यक्तित्व ही 
को प्रथम और अन्तिम सत्य मानता है इसलिये यह एक नैतिक धारणा भी है । व्यक्ति- 


| 


१-- (20080 0९:९९ [268790९०:8८९ए*, ३० २१-२२ | 


२--जे ० डब्छु० गानंर 'पोलिटिकल साइंध एंड गवमैंढः पृ० ३१२ 


तीसरा अध्याय ७9६ 


गत उत्तरदायित्व और वेयक्तिक नेतृत्व प्रजातंत्र के मुख्य लक्षण हैं ।. व्यक्तित्व का यह 
महत्व प्रजातंत्र के शेष गुणों--समानता, स्वतंत्रता तथा आतृत्व का उद्गम स्थान है | ये 
तीनों केबल जनता को मंत्रमुग्ध करने क॑ लिये जोशीले नारे ही नहीं, वरन्‌ मनावता के 
सर्वोत्तम नेतिक आदर्शों के लक्षण हैं जिनका अभिप्राय है कि व्यक्तित्व ही स्थायी महत्व 
की वस्तु है और प्रत्येक मनुष्य अपना निजी व्यक्तित्व रखता है। सामाजिक अवस्था 
यह इस अथ में है कि इसमें ऊंच-नीच, बुरे-मल, अर्मार और ग्ररीब का कोई भेद नहीं 
होता ओर न किसी को विशेषाधिकार ही प्राप्त होते हैं। 7 ८ःहिछ जीवन में प्रत्येक मनुध्य 
बराबर सममभा जाता है। धार्मिक सिद्धान्त के अथ में प्रजातंत्र व्यक्ति के नैतिक मूल्य 
का समर्थक है अतः यह एक आध्यात्मिक सिद्धान्त है क्‍योंकि इससे साधारण मनुष्य 
में ४५१३ बढ़ता है ! यह उसको सम्मान और प्रतिष्ठा देता है और उसकी नैतिक उन्नत्ति 
करता है । 


प्रजातंत्र के मूल-तत्व | 
अ्जातंत्र के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने के प्रश्चांत्‌ हम हनंशा 
के राजनीतिक प्रजातंत्र के मूल-तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं। थे चार हैं-- 
(“साधारण मनुष्य की स्वाभाविक न्याय प्रियता, २--साधारण मनुष्य का व्यवह्यरिक 
ज्ञान, ६--जाति में ऐक्ये भाव ओर ४--सामूहिक विचार का अस्तित्व । 
पहले का अभिश्राय है कि प्रजातंत्र ऑसत मनुष्य को उपेक्षा की दृष्टि से निर्बल 
नहीं सममझता वरन्‌ उसे सावजनिक हित के लिये सहायक सममता है। औसत मनुष्य 
न्‍्याय-प्रिय होता है ओर कल्नह नहीं चाहता | हालाँकि हॉब्स का यही विचार था। 
मनुष्य में निजी न्याय-शभ्रियता होती है ओर बह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर 
सकता है । क्‍ 
दूसरे का अथ यह है कि औसत मनुष्य साधारण बुद्धि रहित्‌ और विवेक शून्य 
नहीं होता । जनता को मुख सममना ग़रज्ञत है । लिकन (॥700]9) ने ठीक ही कहा था 
कि आप “कुछ व्यक्तियों को हमेशा के लिये बेवक्क बना सकते हैं, सब को कुछ समय के 
, लिये, परन्तु सभी व्यक्तियों को सदैव. के लिये मूर्ख बनाना. संभव नहीं है? | इसलिये 
प्रज़ातंत्रबाद का विश्वास है कि देनिक समस्याओं पर लोग बुद्धि से काम लेंगे और 
इसी लिये प्रजातंत्र में बहुमत के निर्णय पर भरोसा किया जाता है । 
.. ज्ञाति में ऐक्य भाव का तात्पय है कि वेयक्तिक न्‍्याय-श्रियता और बुद्धि अलग 
वस्तुएँ नहीं हैं । व्यक्ति परस्पर सम्बन्धित हैं। लोगों में जाति-चेतना, मेल और 
' एकता का दृढ़ भाव होना चाहिये । कुलों के आपसी कलह, साम्प्रदायिक दुलबन्दी, 
वर्गंसंघण ओर सामाजिक झूगड़ों से प्रजातन्त्र कमज़ोर हो जाता है | इसको जीवित 
रखने के लिये जनता में एकता की दृढ़ भावना का होना आवश्यक है । 
अन्त सें जाति के सामूहिक बिचार का होना इसलिये आवश्यक है कि लोग 
आपसी मतसेद के होते हुये भी सावजनिक समस्याओं पर एक स्वर से बोल सके और 
आपस के मतभेद को जाति की भलाई के लिये भुला सकें । इसके लिये सामूहिक चेतना 
की 


० शासनं-यन्त्रे 


का होना आवश्यक है जो सारे जन-समुदाय को एकता के सूत्र में बाँध सके । ईसका 
असिप्राय है कि समाज में एक ऐसा सार्वजनिक विचार होना चाहिये जिसमें प्रत्येक 
व्यक्ति की शुभाकांक्षाओं का समावेश हो | इसका यह भी अर्थ है कि समाज आंगिक 
सममभा जाय ओर पारस्परिक कलह न हो । यह तभी सम्भव है जब समाज में एक ऐसी 
सामाजिक चेतना या स्पष्ट लोकमत हो जो पूरे समाज के हित को अपना लक्ष्य बना 
सके | इसी कारण प्रजातन्त्र को लोकमत का शासन भी कहा गया है | 


लोकमत का अथ 
परन्तु आखिर लोकमत है क्या ? इसका आविर्भाव कैसे होता होता है ? और 
इसका स्वभाव क्या है ? इन प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है। अतः हम लोकमत के 
अथ को समझने का प्रयत्न करंगे। 


ब्राइस का विचार # 

ब्राइस का कथन है कि 'ल्ोकमत' शब्द का प्रयोग श्रायः सार्वेजनिऋ हिलों पर 

लोगों के एकत्रित विचार को सूचित करने के लिये किया जाता है । इसके व्मनुसार यह 

हर प्रकार की विभिन्न धाराओं, भाववाओं, सतों तथा आकांक्षाओं का ढेर होता है यह 
अस्पष्ट, असंबद्ध तथा बेडोल होता है और दिन प्रतिदिन, सप्ताह प्रति सप्ताह बदलता रहता 

है। परन्तु इस अस्पष्टता और विभिन्नता के होते हुये भी अत्येक सहत्यपूर्ण प्रश्न पर 

विचारों को स्पष्ट करके उनका एकीकरण किया जाता है। इसके परिणाम-स्वरूप कुछ 

विचार अथवा अन्तेसंबन्धित बिचार-समूह एक निश्चित रूप धारण कर लेते हैं ओर 

राज्य के नागरिक दल-रूप में इनका समर्थन करने लगते हैं। इस प्रकार के विचार 

समूह को जिनका समथन बहुमत करने लगता है लोकमत कहते हैं। लोकमत विभिन्न 

अस्तावों को स्वीकार या अस्वोकार करके शासन के संचालन का अधिकार अपने हाथ में 
लेता है । समस्त राष्ट्र के मत को हम प्रुथक-प्रथक मनोभावों के प्रवाहों के प्रथक-प्रथक 
रूप में भो देख सकते हैं। इनमें से प्रत्यक्ष किसी न किसी विचार या वठ्यवहारिक 
अस्ताब को अंगीभूत करके उसका समर्थन करता है। इन्हीं में से कुछ अधिक समथकों 
अथवा दृढ़ विश्वास के कारण दूसरों की अपेज्ञा अधिक शक्तिशाली हं। जाते है | इस भाँदि- 
जब कभी एक विचारधारा सबंशक्तिशालिनी हो जाती हे ता उसे सर्वश्रेष्ठ लोकमत कहा 
जाता है । ऐसा लोकमत नागरिकों की एक बड़ी सख्या के विचारों को अंगीभूत करकत है* | 


लोवेल का विचार के 


इसी अ्रकार अन्थ लेखकों ने भी अपने-अपने ढंग से लोकमत की परिभाषा देने 
की प्रयत्न किया है। जैसा कि हसने पिछले अध्याय में देखा है लोवेल के विचार से 
'ल्लोकमत का स्वनामथन्य होने के लिये तथा प्रजातंत्र की चालक शक्ति बनने के लिये 
सर्वेजनीन होना चाहिये । न बहुमत ही पर्याप्त है और न मतैक्य ही की कोई आवश्यकता 


१--आशइस-'माडरन डिमो क्रेसीज्ञ' जिल्द १ / पृ० १७३ ! 
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है बरन्‌ मत ऐसा होना चाहिये जिसे अल्पसंख्यक अपना न मानते , हुये भी स्वीकार 
कर सकें, डर से नहीं वरन्‌ विश्वास से। यदि प्रजातंत्र पूर्ण है तो अल्पसंख्यकों 
द्वारा आत्मसमपंण खुशी से होगा?" | इस परिभाषा से स्पष्ट है कि ब्राइस और 
लोवेल दोनों ही बहुसंख्यकों के निर्णय को सार्वजनिक मत का प्रकाशन स्वीकार करते 
हैं । किन्तु लोवेल का दावा है कि लोऋमत को वास्तव में सर्वजनीन होने के लिये अल्प- 
संख्यकों का साथ रहना अत्यन्त आवश्यक है। इसका तातय है कि अल्पसंब्यकों के 
वरिनां या उनके विरुद्ध लोकमत का अस्तित्व ही नहीं रह सकता । इसको राष्ट्रीय मत का 
रूप देने के लिये अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के मतभेदों का अतु कलन आवश्यक है। 
_लिपमैन (7.?7)॥ & ४४) का विचार , 

आधुनिक लेखक वाल्टर लिपमैन ने भरी लोकमत की परिभाषा विशेष ढंग से दी 
है । उसका कथन है कि जिस विश्व से हमको राजनीति के द्वारा निपटना है वह हमारी 
दृष्टि से ओकल ओर पहुँच के बाहर है। साधारणतः यह हमारे मस्तिष्क से भी दूर 
है । इस दशा में इसका अनुसंधान किया जाता है और उसके विवरण के आधार पर 
कल्पना की “जाती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क में वाह्म 
संसार का एक चित्र अंकित कर लेता है। लिपमैन के अनुसार मनुष्यों के मस्तिष्क में 
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१--ए० एल० लोवेल---'पत्रलिक आ्रोपीनियन एएड पापुलर गवर्न्मैट! पृ० १४-१५ | 
लोकमत के पूर्ण अध्ययन के लिये दूसरा और, तीसरा अध्याय देखिये । 
तीसरे अध्याय में लोवेल ने लोकमत के लिये निम्नलिखित आवश्यकतायें रखी हैं ;--.. 


(अ) राज्य के निवासियों में साइश्य होना चाहिये जिससे बहुसंख्यकों के निर्णय को 
अल्पसंख्यक स्वीकार कर सकें। “जन-संख्या के सभी अंगों के लक्ष्यों और आकांत्षाश्रों में 
साहश्य होना चाहिये, उनकी राजनीतिक परम्परा एक होनी चाहिये और उनको विचार-विनिमय 
के लिये तत्पर रहना चाहिये | उनको पारस्परिक मित्रता में अवरोध उत्पन्न करने वाले वंशगत 
विचारों और पक्षपातों से मुक्त रहना चाहिये तथा उनमें जातीय या साम्प्रदायिक वैर और 

विरोधी स्वार्थों का अभाव होना चाहिये ।' द 
:.. 7 (€अ) समी को मतभेद प्रकट करने की ख्वतंत्रता होनी चाहिये। अल्पसंख्यकों को इस 
बात का अधिकार होना चाहिये कि वे अपने विचारों का सभो उचित तथा शान्तिपूर्ण साधनों से 
प्रचार कर सकें | इसके अन्तर्गत भाषण स्वातन्त्य, प्रकाशन तथा संगठन के अधिकार हैं। 
अपनी पुस्तक पब्लिक ओपीनियन इन वार एन्ड पीस!ः--(?७०॥० ()एांपएा0०7 ३9 'एछ३० 
#&7त॑ ?०४००) के १० ११-१३ में लोवेल लोकमत के अर्थ पर विचार करता है और उसकी निम्न- 
लिखित परिभाषा देता है :-- 

“मस्तिष्क द्वारा ग्रहण किये जाने योग्य, दो या अधिक अ्रसंगत विचारों में से एक को 
स्वीकार कर लेना लोकमत है। यदि एक ही विचार तक द्वारा सत्य मानने योग्य है तो यह मत न 
होकर केवल प्रदशन का परिणाम है। मत में विभिन्न विवेकपूर्ण विचारों में से चुनाव का 
समावेश रहता हे । इस चुनाव को वाहे जानकर किया जाय या अनजान में । 


ना 


छः शासन-यन्त्र 


अंकित ये चित्र जो उनके तथा दूसरों के और उनकी आवश्यकताओं, अभिप्रायों तथा उनके 
संबंधों के चित्र हैं, उनके लोकमत हैं। ये चित्र जब दल के नाम पर व्यक्तियों के 
कार्यों के आधार हो जाते हैं तो बड़े अक्षरों में 'ज्ञोकमत' कहे जाने लगते हैं। 


आइवर ब्राउन (/ ४०४ 88097) का विचार 


अन्त में हम आइवर ब्राउन" के विचार पर ध्यान देंगे। उसका कथन है कि 
मनुष्य परम्परा का अनुगमन करने वाला श्राणी है, साधारण व्यक्ति प्रायः जनश्रृति 
प्रथा तथा आदत से श्रेरित होकर काये करता है न कि विवेक के आदेशानुसार। अतः 
लोकमत की जड़ें युक्तिशून्य प्रथाओं और विश्वासों की दृढ़ भूमि में गड़ी हैं । किन्तु 
यद्यपि प्रथा की दीवाल को तोड़ना कठिन है फिर भी तक के तीत्र कोंके इसको छिन्न- 
मिन्‍न अवश्य कर सकते हैं, शत्ति शाल्ली तथा दृढ-संकल्प कुछ अल्पसंख्यक किसी प्रश्न 
को लेकर आगे बढ़ते हैं, कुछ समय तक अत्याचार और अबज्ञा सहते है किन्तु अन्त में 
बहुसंख्यकों पर विजय प्राप्त करते हैं और उन्हें अपने पक्त में कर लेते हैं.) इस भाँति 
व्यक्तिगत विचार घीरे-घीरे लोकमत को प्रभावित करते हैं और इसी ढंग से सुधारकों 
ने बिरोध को समाप्त करके विजय प्राप्त की है। स्त्रियों के मताधिकार के अन्दोलन के 
साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ । मुद्र॒ण-यंत्र के आविष्कार ने सस्ते साहित्य और प्रकाशन 
द्वारा लोकमत को कम परम्परागत बना दिया है । जो लोग स्वयं नहीं सोच सकते उन 
पर समाचार पत्रों के विचारों का दबाव पड़ता है ओर इस भाँति लोकमत को शुद्वित 
शब्दों द्वारा शीघ्र बनाया ओर बदला जा सकता है। विज्ञापन और प्रचार कला हमें 
निश्चित रूप से बताती है कि किसी कथन को बार-बार दोहराने से लोग तकशक्ति के 
होते हुये भी उसमें विश्वास करने लगते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकमत पर 
शिक्षा ओर अन्दोलन जैसी वाह्य शक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है । लोकमत एक विश्वास 
नहीं है वरन्‌ आशंकाओों अमिलाषाओं, विश्वासों और नेतिक मियां का अस्पष्ट 
समूह है । मानसिक आवेग के समय यह असंयत समूह दृढ़ हो जाता है ओर इसमें 
व्यापक तीज्रवा पेदा हो जाती है। आशंकार्ये भय का रूप घारण करती हैं, अभिलापार्ये 
आवेग हो जाती हैं, अनिश्चित विश्वास घर्म-विश्वास हो जाते हैं और नेतिक निर्णय 
कटु और संकी् तिरस्कार का रूप भ्रहण कर लेते हैं। लोककार्य तभी सम्भव हैँ जब 
प्रस्तुत समस्या पर ल्लोकमत आकार ग्रहण कर स्पष्ट हो जाता है । जब लोकमत किसी 
भी मूल स्थान से निकल्न कर किसी भी शक्ति द्वारा दुर्देमनीय होकर वाह्म नियंत्रण को 
सहन करने से इन्कार करता है ओर स्वशार्सन की माँग करता ह तो इस दशा 
में थे उ्क का आविर्भाव होता है। इस प्रकार लोकमत'” 'लोहसंकल्प' हो 
जाता है। 


१--आाइवर ब्राउन-दि मौनिंग आव डेमोक्रेसी पृष्ठ ३३०३६ 





5. तीसरा अध्याय ४३ 


3. लोकमत के निर्माणक 


लोकमत के अथ तथा स्वरूप पर विचार करने के पश्चात्‌ हम उन साधनों" 
की जानने का प्रयत्न करेंगे जिनके द्वारा इसका निर्माण होता है तथा उन शक्तियों पर 
ध्यान देंगे जिनके द्वारा इसके प्रवाह को सममने में सहायता मिलती है। 

प्रथम, ब्राइस* के कथनानसार लोकमत के विकास सें तीन श्रकार के लोगों का 
हाथ रहता है। 

(१) सब प्रथम वे लोग हैं जो सावेजनिक समस्याओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार 
करते हैं, चाहे ये व्यस्थापिकाओं के सदस्य हों या पत्रकार अथवा अध्यापक । ऐसे लोग 
नागरिकता के कतंव्य का पाज्नन साबेजनिक हित के लिये करते हैं । किन्तु ये लोग प्रायः 
बहुत थोड़े ही होते हैं। परन्तु वास्तविक लोकमत को ऐसे ही लोग जन्म देते है । ये 
समस्याओं पर विचार करते हैं और व्याख्यानों धथा लेखों द्वारा जनता के सामने तथ्य 
और प्रमाण रखते हैं। इनसे जनता प्रभावित होती है । 


(२) इसके बाद वे लोग आते है जिनकी राजनीति में दिलचस्पी निष्क्रिय रहती 
है। वे पढ़ैने और सुनने के बाद दूसरों के दिये हुये तथ्यों पर अपना निर्णय देते हैं । 
ये लोग दलबन्दी की राजनीति से संबंधित रहते हैं। इस प्रकार के लोग लोकमत के 
जज्मदाता नहीं हैं किन्तु ये इसको आकार अवश्य देते हैं । 

(३) अन्त में शेष नागरिक हैं जो सार्वजनिक समस्याओं के प्रति उदासीन रहते 
हैं। ये न अधिक पढ़ते हैं और न सोचते हैं। इनका काम प्राय; अपने वाताबरण के मत 
को मान लेना है चाहे यह मत पड़ोस का, हो, वर्ग का हो अथवा दूकान या कारखाने 
का । इस प्रकार के व्यक्तियों पर व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है | ये लोकमत को न तो जन्म 
देते है और न आकार ही इनका काम किसी राजनीतिक दल की संख्या बढ़ाना मात्र है। 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सबल तथा विधायक मस्तिष्क वाले और नाग- 
रिकता के कतंव्य द्वारा श्रेरित व्यक्ति लोकमत को जन्म देते हैं । 

दूसरे, साधारण नागरिक स्वतः सावजनिक समस्याओं पर निर्णय नहीं दे सकता 
किन्तु ड्से इस श्रकार की शिक्षा३ दी जा सकती है कि वह प्रत्येक विषय के औचित्य 


१ अपनी पुस्तक 'ुफ्नढ्छए बचत ?7४८४८०७ ० '४०व८०७ (0ए७८तशण6७7६७,' में 
फ्राइनर राजनीतिक दलों के अतिरिक्त पुस्तक, समाचारपत्र, स्कूल, क्लब, चर्च, सिनेमा, रेडियो 
तथा जनश्रुति को लोकमत के निर्माणकों में गिनाते हैं । 
२ ब्राइस--मॉडर्न डेमोक्रेसीज्ञँ पु० १७६-७७ 
३--फ्राइनर साधारण मनुष्य के ज्ञान पर दो प्रकार से विचार करता है | 
(१) स्वतः प्रास शान 
(२) शिक्षा और समाचार पत्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान । 
स्वतः प्राप्त ज्ञान ही अच्छा नागरिक होने के लिये पर्यात्त नहीं है--“]]6०79 श्यवे 
?7४८४४०७ ० ४०व९४३ (0एशएपरल्ाए७ जि० १ पु० ४४४-४४६ 


थक 


श््ड शांसन-यन्त्र 


और अनौचित्य को समझ सके। इस भाँति वह उन समस्याओं को अध्ययन" करने 
योग्य हो जाता है और यह निश्चित कर सकता है कि कौन से कार्य जाति के लिये 
हितकर होंगे और कौन अहितकर । लोगों की दिल्लचस्पी बढ़ाने के लिये तथा उनको 
राजनीतिक ज्ञान देने के लिये प्रौद शिक्षा तथा साक्षरता आन्दोलन अच्छे साधन हैं। 
इसलिये भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा लोकमत के बनाने के लिये आवश्यक है । हे 
तीसरे प्रेस* और सामयिक साहिल भी जनता की शिक्षा के अच्छे साधन हें। 
इसलिये जनसाधारण के ज्ञान के लिये अच्छे समाचार पत्रों तथा सस्ते साहित्य का 
प्रबन्ध होना चाहिये। रेडियो की भी सहायता ली जा सकती है। रेडियो से गांव के 
लिये तो भाषण देनों प्रारम्भ ही कर दिया गया है ! इस प्रकार ब्राडकारिटिंग सावंभोमिक 
बनाई जा सकती है । सिनेमा का भी उपयोग जन-शिक्षा के लिये किया जा सकता हे । 
इस भाँति प्रेस, सामयिक साहित्य, रेडियो तथा सिनेमा विचारों के प्रचार के लिये उपयुक्त 
साधन हैं। 
चौथे, मंच तथा सार्वजनिक सभायें, महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर लोगों 
का ध्यान आकर्षित करने के प्रत्यक्ष साधन हैं। भाषणों तथा व्याख्यानों द्वारा लोगों का 
ध्यान समस्याओं की ओर लाया जा सकता है और इनका महत्व उन्हें समकाया जा 
सकता है | 
पाँचवें, राजनीतिक दुल३ भी अपने-अपने विचारों का प्रचार* करते हैं. और 


१ फ़ाइनर ने निर्वाचकों के तीन गुर रक्खे हैं :--- 
- (१) उनको जानना चाहिये कि वे क्‍या चाहते हैं। 
(२) उनको इस योग्य होना चाहिये कि वे अपनी आवश्यकताओं को प्रकट कर सके | 
(३) उनको अपनी आवश्यकताओं में इतनी दिलचस्पों होनी चाहिये कि वे उनकी 
माँग कर सकें | 
बही--जिल्द १ पृ० ४४४ क्‍ 
२ सेट अपनी पुस्तक “#शाल्य॑८80 2४063 ४7० ढॉ०८टं०09' में कहते .हैं. कि 
लोकमत का कार्य समय-समय पर बोट देने तक ही सीमित नहीं। यह समुद्र की भाँति 
अ्शान्त है | समाचार पत्र, व्यक्तिगत समुदाय और राशनीतिक दल इसकी व्याख्या करने में, 
इसको बनाने में तथा इसके ग्रवाह को मोड़ कर इसको शक्ति को शासन में लगाने में निरंतर 
तत्पर रहते हैं ।” | ह 
३ फ्राश्नर की पुस्तक “76 प्ा€ताए ध्यतव 27820८९७ 07 (०4७४7 (00एटआआला:.! ु 
जिल्द १ का १३ वा अध्याय 'लोकमत और राजनीतिकदल' इस दृष्टिकोण से एक . 
अमूल्य अ्रध्ययन है । प्रत्येक विद्यार्थी को इसे पढ़ना चाहिये । 

.. ४ लोवेल आधुनिक युग को-विज्ञापन और दलालों का युग कहता है। हम आर्थिक 
विषयों में ही विशापन और प्रदर्शन से लोगों को आकर्षित नहीं करते और दलालों तथा बैंकरों 
को साधन नहीं बनाते, वरन्‌ राजनीतिक क्षेत्र में भके अपने ध्येय की प्राप्ति के लिये विशापन और 
दलालों की शरण लेते हैं--?00[॥० (2एएॉं०ण्र बयवे ए0फ॒णंबा। ध०एशशाशशा: ,प० ५८-६४ 





तीसरा अ्रध्योय॑ ४ 


सभी उचित अथवा अन्नुचित साधनों को प्रयोग में लाते हैं । इस प्रकार प्रतिह्वन्दी दलों 
के विरोधी सिद्धान्त लोगों के सामने रकखे जाते हैं और च कि उन्हें बोट देना रहता है 
इसलिये वे अपना निणेय किसी न किसी पत्ष में करते हैं । ऐसी दशा में यह भी सम्भव है 
कि लोग आदशं-वाक्यों, पक्चषपात तथा धम-हठ के फेर में पड़ जाये । अपीलें प्राय: दलीलों 
पर नहीं क्रायम रहतीं, उनके पीछे भूठे वादे और नारे रहते हैं जो जनता में भावुकता 
उकसा कर उसे बहकाने का प्रयास करते हैं । अतएवं यह आवश्यक है कि लोगों को 
वास्तविक जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिले। इसीलिये लिपमैन ने “तथ्यान्वेषी 
संस्थाओं? को स्थापित करने की राय दी है जो झूठे प्रचार के प्रभाव को नष्ट कर सके । 

अन्त में, आज हमारा समाज विभिन्न प्रकार के>-राजनीतिक, आर्थिक और 
बोद्धिक समुदायों का जाल हो गया है। इसके परिणाम-स्वरूप नागरिकों के कत्तंठ्य 
अस्पष्ट तथा विरोधी प्रतीत होते है । प्रत्येक समुदाय अपने ध्येय को सम्मुख रख उसे 
प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस दशा में जब कि समाज इस प्रकार स्थान-स्थान पर 
विभक्त है प्रत्येक व्यक्ति को इस योग्य होना चाहिये कि वह अपने कत्तेंब्यों को भल्नी 
भाँति समझ सके ओर विभिन्न समुदायों के प्रति अपने कत्तेव्यों का निणंय कर सके । 
उसके लिये आवश्यक द्वै कि वह प्रत्येक समुदाय के प्रचार की गहराई तक जाय | इसी 
' दशा में वह सफल नागरिक बन सकता है क्योंकि कत्तव्यों का यथायोग्य पालन ही 
आधुनिक नागरिकत्म का महत्वपूर्ण विषय है । 


विरोध अथवा एकीकरण 


किन्तु यदि किसी समाज विशेष में इस प्रकार का विरोध निरन्तर जारी रहता है 
ओर जासि, सम्प्रदाय तथा वण के भेद-भावों का बोलबाला रहता है तो उसमें साबे- 
जनिक शासन अपने सच्चे रूप में न रह कर निकृष्टतम शासन का रूप ग्रहण कर लेता 
 है। प्रजातन्त्रे तभी सफल्न हो सकता है जब विभिन्न मतभेदों का अन्ुकलन करके एक 
स्वस्थ लोकमत को जन्म दिया जाय | यह एकीकरण तथा सममोते पर आधारित है। 
जैसा कि ब्राइस ने कहा है, वास्तविक राष्ट्रीय देशभक्ति आपत्तिकाल में आपसी मतभेदों 
को समाप्त कर देती हे ओर शान्तिकाल में भी कुछ विषयों को राजनीतिक दलबन्दी से 
' दूर रखती है। एसी देशभक्ति को प्रत्येक देश में दृढ़ करना चाहिये और यह तभी 
सम्भव है जब प्रत्येक नागरिक इस योग्य बना दिया जाय कि बह दूसरे के स्वभाव तथा 
लक्ष्य को भत्नी भांति समझ सके | उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि समाज के 
किसी भी ब्ग की उन्नति से उसकी उन्नति होती है! 


प्रजातन्य॒वादी का विश्वास 


हमने देखा, कि प्रजातन्त्र लोकमत द्वारा परिचालित शासन है। दमने उन साधनों 
पर भी ध्यान दिया हे जो स्वस्थ ज्ञोकमत को जन्म देते हे । अब हम अर नेस्ट साइमन" 
(॥777768/ 5707) द्वारा दिये गये प्रजानन्त्रबादी के विश्वास का संक्षिप्त बणन करेंगे। 


$ अरनेस्ट साइमन्‌-- (००073:70८(ए४ [06870९०/००५ अध्याय १ | 


लो 
हु 


४दः शासनन्यन्त्र 


सर्वेप्रथम, . प्रजातन्‍्त्रवादी व्यक्ति में विश्वास रखता है। व्यक्ति के नेतिक मूल्य 
और उसकी मूल महत्ता में विश्वास प्रजातन्त्रवाद का सार है। इसका दावा है कि राज्य 
मनुष्य के लिये है न कि मलुष्य राज्य के लिये। मनुष्य स्वयं लक्ष्य है, किसी लक्ष्य का 
साधन मात्र नहीं ।, वह ऐसा व्यक्ति है जिसके अधिकार और कत्तव्य हैं। राज्य 
उसके व्यक्तित्व को लुप्त नहीं कंर सकता। अत: प्रजातन्त्र व्यक्ति के महत्व और समानता 
पर ज़ोर देता है जा ह | 

7 दूसरे, जब व्यक्ति की महत्ता पर विश्वास किया जाता है तो स्वभावतः सम्पूर्ण 
मानवजाति इस विश्वास के अन्दर आ जाती है। इसका अथे है कि साधारण मनुष्य 
पर्याप्त शिक्षा तथा अनुभव प्राप्त करने के बाद अपने कत्तेव्यों का पालन व्यक्तिगत 
सम्बन्धों में हो नहीं वरन्‌ नागरिकता के कत्तेव्यों का भी पालन करता है । 
तीसरे, एक ग्रजातन्त्रवादी का विश्वास व्यक्ति की प्रतिष्ठा के आधार पर बनाई 

गई सामाजिक व्यवस्था के प्रति भी होता है । उसका विश्वास है कि समानाधिकार-प्राप्त 
स्व॒तन्त्र मनुष्य वाद-विवाद और आपस के सममोते के आधार पर एक ऐसे शासन 
को जन्म देंगे जिसमें प्रत्येक नागरिक को सुन्दर जीवन व्यतीत करने का अवसर मिल 
सकेगा । ः 

चौथ, प्रजावन्त्रवादी आत्म-निणंय में विश्वास रखता है और इसका मत है कि 
अच्छा शासन स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता । ह 

पाँचवें, प्रजातसत्रवादी अपने महान जीवन में भी विश्वास रखता है क्‍योंकि यह 
दूसरों के दुख में दुख और दूसरों के सुख में सुख' के सिद्धान्त पर आधारित हैं । 

अन्त में, सुन्दर जीवन के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को उचित 
भोजन, वशस्च, रज्ञा तथा अवकाश प्राप्त हों | 


प्रजातंत्र और तानाश्ञाही के विरोधों दशन 
अन्त में हम प्रजातंत्रवादी ओर तानाशाह के विश्वासों को तुलना करेंगे। यहाँ 
हमें इन दो दशेनों के आपसी विरोध का आभास मिलता है । 











प्रजातंत्र तानाशाही का 5 
१--मनुष्य स्वयं लक्ष्य है। राज्य १--मनुष्य लक्ष्य का एक साधन मात्र है। 
उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक | उसका अस्तित्व राज्य की शक्ति" तथा ख्याति 
मात्र है । के लिये है और उसका विकास ताना- 
शाह और अपने राज्य की सेवा के द्वारा 
होता है । 
२--संसार की प्रत्येक मूल्यवान वस्तु २--शक्ति ओर युद्ध से ख्याति प्राप्त 


मनुष्यों ओर राष्ट्रों के मेल्र-भाव तथा | होती है। शान्ति की वार्ता श्रजञातंत्र की 
शान्ति पर आधारित है। मानव हितवादी दुबंलता है ।! 


ताखरा अध्याओ 





अजातन्त्र 


कक 


३--प्रजातंत्र मस्तिष्क से काम 
लेना पड़ता है और प्रत्येक वादविवाद तथा 
समालोचना को समझ कर निर्णय देना 
पड़ता है। अजातंत्र के ये साधन ज्ञान 
प्राप्ति के खाधन हैं | ये विज्ञान के मागे हैं । 

४--प्रजातंत्र साधारण सनष्य की 
सदाशयता ओर बुद्धि पर आधारित है 
इसलिये इसमें क्रूठा प्रचार अत्यन्त हानि- 


कर सिद्ध होता है क्‍योंकि इससे उचित 


निर्णय असम्भव हो जाता है। 


४--प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विकास, 


प्रज्ातंत्र की सबसे बड़ी सम्पत्ति हे 


६--अजातंत्र स्वन्नत्रवा का समर्थक है। 


७--प्रजबंर्क,:2श्रक्रिंकारों पर ...जीर 
देता है । 
.. उ*-अजातन्त्र न्याय सहिष्णुता तथा 
लोकहित के लिये अत्याचार ओर अल्कथि 
के विरुद्ध विद्रोह है 


६--प्रजातन्त्र केवल शासन का रूप ही 
नहीं है'वरन यह एक जीवन मांग है जो 
अल्पसंख्यकों, के हित के लिये न होकर 
सार्वजनिक हित के लिये है । 


१०--प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता, समानता 
ओऔर अतृत्व का समथक है: मनुष्य 
स्व॒तन्त्र ओर समान पेदा हुआ है ओर 
डसे सुख और सम्पत्ति प्राप्त करने का 


तानाशाद्दी 


जलन जिलिन लक 


इ--तानाशाही में केवन्न विश्वास की 
आवश्यकता पड़ती है । इसमें किसी एक 
महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिये उत्तेजना, साहस 
तथा त्याग को काम में लाया जाता है। 


४--तानाशाह के लिये प्रचार अत्यन्त 
हितकर है | इसके द्वारा विश्वास उत्पन्न 
करने में सहायता मिज्नती है। प्रचार 
तानाशाहो नियंत्रण का साधन, शासन का 
ढंग ओर तानाशाह की शक्ति की आत्मा है। 
. #--तानाशाही में उय्तिं का सबसे 


| बड़ा गुण पूछ आत्मसमपंण करना और 


राज्याज्ञा पाज्षन करना है । 
६--तानाशाही अनशासन तथा व्याग 


>का समथक है । 


७--तानाञशाही कर्तव्यों प्र ज़ोर 
देती है । 

८--तोनाशाही व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
आर नेतृत्व को समाप्त करती है और 
आलोचना नहीं सहती । यह लोगों 
के बोद्धिक विकास को रोकती है, उनके 
मुंह को बन्द करती है' और उनकी -अन्या 
बना देती है । 

52200: '-केब्रज्ञ शासन का एक 
रूप है | यह जीवन-मार्ग न होकर अन्याय 
ओर अत्याचार का पथ है और यह किसी 
एक व्यक्ति अथवा दल्ल की शक्ति पर 
आधारित हे। 

१०--वानाशाही का आधार दासता, 
ओर निर्विवाद आज्ञापालन, अल्पसंख्यक 
दल का शासन करने का अधिकार और 
बगे॑ वेमनतस्य है। इसके सिद्धान्त के 


कफ 
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अधिकार है । इसका अथ हुआ कि वह | 


राज्य से काम और उचित अवकाश को 


माँग कर सकता है। जीवन; स्वतन्त्रता ओर | 


सम्पत्ति के ये अधिकार तभी प्राप्त दो 
सकते हैं जब लोग स्वयं शासन करते हों । 


पर विश्वास रखता है । इसके सिद्धान्त क्रे 
अनुसार साधारण मनुष्य प्रयज्ञों तथा 


भाँति समझ सकेगा ओर. इसमे निभा 


सर्वोत्तम मार्ग है । 


१२- प्रजातन्त्रात्मक राज्य में सहिष्णुता 
का विकास होता है और क्वानून तथा 
स्वतन्त्रता साथ-साथ पाये जाते हैं। अत्येक 
व्यक्ति को स्वतंत्र विचार और काये का 
अवसर मिलता है। सहिष्णुता के परि- 
णशाम-स्वरूप क्रेदियों, पागलों, ग़रीबों तथा 
दूसरे अभागों के साथ अच्छा व्यवहार 
किया जाने लगता है | ज्ञोकमत दयालु हो 
जाता है ओऔर- मानव-हितवाद, शिक्षा 
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तानाशाही 
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अनुसार मनुष्य का जन्म आज्ञापालन के 
लिये हुआ है और असमानता जमश्मजात 

लक के 
है। केबल कुछ चुने हुये व्यक्ति ही साव॑- 


| जनिक हित को. भल्नी-भाँति समझ 
| सकते हैं । 

११->प्रजातन्त्र मानव स्वभाव ओर | 
सर्वसाधारण की सच्चादे तथा इमानदारी | 


११--तानाशाही बहुसंख्यकों की पशु 
प्रजातंत्रवाद को पागलपन सममभती 


िमज 


अर 


| है | इसके अनुसार साधारण मनुष्य मूख 
| और स्वार्थी होता है ओर असंख्य जन- 
अपनी भूलों से अनुभव आ्राप्त करके | 
स्शासन के उत्तरदायित्व को भलत्नी | होकर बुद्धिहीन पशुसमूह ही जाता है। 
| इसलिये साधारण मनुष्य को शिक्षा तथा 
सकेगा । जनता की सेवा करने का यही | 


समुदाय वक्ताओं के प्रभाव से मंत्रभुग्ध 


अनुशासन की आवश्यकता रहती है। वह 
केबल आज्ञापालन करने के योग्य होता / 
है--एक यंत्र की भाँति जो विशेषज्ञों द्वारा 
जिस दशा में चाहें घुभाया जा सके। उसका 
कतेज्य केवल सुनना है आलोचना करना 
नहीं। नेताओं को स्वाभाविक बुद्धि, ज्ञान 
ओर प्रेरणा प्राप्त रहती है इसलिये वे सबबं- 
साधारण का नेद्त्व भल्नी-भाँति कर सकते 
हैं । अतः साधारण व्यक्ति आलोचना 
करने पर जेल में रक्खा जाने योंग्य है । 


१२--तानाशाही में असहिष्णुता और 
अत्याचार का बोलबाला रहता है। इसमें 
क़ानून और स्वतन्त्रता निरर्थक शब्द हें । 
तानाशाह की इच्छा ही क़ानून तथा नियम 
है। इसके परिणामन्स्वरूप अन्याय और 
सन्देह इतना बढ़ जाता है कि साधारण 
शासन के लिये गुप्तवरों की एक बहुत बड़ी 
संख्या की आवश्यकता पड़ती है । उत्पीड़न, 
अत्याचार ओर यंत्रणा ही शासन के 


थे 


तीसरा अध्याय 






प्रजातन्त्र 





का श्रसार, और स्वतंत्रता का विकास 
होता हे । 


१३---प्रज्ञातन्न का ध्येय उच्च-जीवन 
है। धार्मिक दृष्टिकोश से यह व्यक्ति के 
मूल्य को समझता है और भाई-चारे पर 
जोर देता है। इसके आधार राजनीतिक 
ओर सामाजिक अधिकार हैं| मानवहित 
के दृष्टिकोश से यह न केवल मित्रों के लिये 
वरन्‌ समस्त भानव-जाति के लिये सहानु- 
. झति का समथक है। दाशंनिक दृष्टिकोश 
से प्रजातंत्र आत्म-द्शन पर आधारित है। 
इसमें डचित कार्य केवज्न इसलिये किया 
जाता है कि वह उचित है; सत्य जानने की 


अभिलाषा केवल खत्य के लिये की जाती | 
है और सुन्दर वस्तु का निर्माण कंबल 
सौन्दर्य के लिये किया जाता है। इस | 
प्रकार उच्च-जीवन व्यतीत करना ही भत्येक | 


नागरिक का क॒तेव्य हो जाता है। वह 


अपने मित्रों से सहयोग और पड़ोसियों से | 


| हे 
- प्रेत कर्ता है । 
१४७०७ प्रजातंत्र विकासात्मक है । 


कट: 


१४० चअजातंत्र में सुधार वाद्बिवाद 
ओर विश्वास उत्पन्न करके किये जाते है । 


१६--सुशासन स्वशासन का स्थान 

(५० | ६ 

नेंहीं ले सकता यह श्रजातंत्र का आदश 
वाक्य है । 





बट, 


तानाशाही 
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साधन बनते हैं और विद्वानों तथा बैज्ञा- 


| निकों को आइन्सटाइन (#)780०70) और 
| ट्रॉटस्की (॥7'00+8 79) की भाँति या तो 


स्वयं ही देश छोड़ना पड़ता है या वे ज़बर- 
दस्ती निकाल दिये जाते हैं | 
१३--तानाशाही में इन सभी गुणों 
का अभाव रहता है | श्रृष्ठता, ऋरता 
ओर दबाव इसके आवश्यक लक्षण हें। 
सहानुभूति पर आधारित उच्च-जीवन का 
यहाँ स्थान नहीं क्‍योंकि सारा सामाजिक 
जीवन संदेह, अविश्वास और धोखे पर 
निर्मित है। यह तक और स्वतंत्रता पर 
विश्वास नहीं रखती । यह एक श्रकार का 
ऐसा धर्म है जिसकी नींब अन्यविश्वास है । 


१४--तानाशाही का उदय यकायक 
होता है। इसकी जड़ें लोगों की परम्परा 
ओर परिपाटी में नहीं पाई जातीं । 

१४--तानाशाही अपने लक्ष्य साधन 
के लिये हिंसा ओर शक्ति का भ्रयोग करती 
हे । 

१६--स्वशासन अथात्‌ बहुसख्यकों 
द्वारा शासन निरथक है। केबल कुछ ही 


| व्यक्ति ठीक तरह से शासन कर सकते हें । 


६० ु शासत-यन्त्र 





अजातन्त्र 


१७-समभात्मक् अजातंत्र सं कम-से-कमत 
दो राजनीतिक दल आवश्यक हैं। इसमें 
विरोधी पक्ष सदेव शासन की आलोचना 
करने के लिये रहता है। यह केबल विरोघ 
के लिये विरोधी नहीं है वरच भावी शासक 
वर्ग है। इस प्रकार शासन में परिवर्तन 
बिना हिंसा ओर क्रान्ति के हो जाता है | 

श८--प्रज्ञातंत्र को परिभाषा हम तीन 
नकारात्मक वाक्यों में द सकते हैं : -- 

(१) उस देश सें, जहाँ अत्येक नागरिक 
जो कहना चाहे नहीं कह सकता ग्ज़ातंत्र 
का अभाव रहता है । 

(२) यदि देश में शासन परिवतेनब्के 
लिये शान्तिपूण साधन नहीं हैं तो वहाँ 
प्रजातंत्र नहीं है । 

(३) यदि किसी देश में शासकबग का 
लक्ष्य राज्य-विस्तार ओर अपनी ख्थाति के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है तो वह प्रजा- 
तंत्रात्मक नहीं है । प्रजातंत्र का लक्ष्य 
प्रत्येक नागरिक का हिंत और सुख है और 
वह सस्पूर्णजाति की महानता और सुयश 
का समथक है | 


। 
तानाशाही 





(इक नमन मनमापननलललकक क ०. 


शासन लोगों के हित के लिये होना चाहिये 
लोगों द्वारा नहीं । 

१७--तानाशाही में एक ही राजनीतिक 
दल्ल रहता है। इसमें विरोधी पक्ष को 
कप्रज़ोर ही नहीं किया ज्ञाता वरन उसे 
समाप्त ही कर दिया जाता है । यदि शासन 
असंतोषजनक हो जाता है तो वह हिंसात्मर 
क्रान्ति द्वारा ही बदला जा सकता है। 


१८--तानाशाही अपने विरुद्ध आलो- 
चना करने वालों को समाप्त कर देती है। 
इसमें शान्तिपूण परिवतन असम्भव है। 
यह लोगों का ध्यान आन्तरिक शासनू से 
हटाकर वाह्य विजय और राज्य-विस्तार पर 
लगाती है। इसके फलस्वरूप नागरिकों के 
व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता और 
वे 2 के हाथ की पुतल्ियाँ बन 
ज्ञा 


चोथा अध्याय 
राज्य का विधान 


दूसरे अध्याय में हमने बतलाया था कि आधुनिक राश्यों का वर्गीकरण उनके 
० प है है| घ्‌ ३७ च्ठ ्थ थ्‌ 6 
शासन विधानों की प्रकृति पर आधारित हे। यहाँ हम विधानों के अर्थ तथा भिन्न-भिन्न 


किक 


प्रकार के विधानों के विशेष लक्षणों का अध्ययन करेंगे । 


अररतू 

अरस्तू पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि 'राज्य का रूप उसके (शासन ) 
विधान के अधीन है ।! और उसके लिये विधान “सत्ता की व्यापक श्रणाल्ी है जिसके 
द्वारा राज्य-काय संचालित होते हैं । शासन के विभिन्न अंगों की संख्या तथा उनके 
पारस्परिक सम्बन्धों का निश्चय और सर्वोच्च सत्ता या राज-सत्ता के निवास-स्थान 
का निर्णय विधान द्वारा किया जाता है । 

आधुनिक लेखकगण 

अरस्तू का अनुसरण करते हुए आधुनिक लेखकों ने भी शासन विधान की 
परिभाषा अपने-अपने ढंग से की है : 

(१) डाइसी का कथन है कि (सभी नियम जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राज- 
सत्ता के प्रयोग तथा वितरण को अ्रभावित करते हैं, मिलकर विधान बनते हैं ।” 

(२) लास्‍्की महोदय ने राज्य तथा शासन की परिभाषा देते हुए विधान की भी 
परिभाषा दी है । उनके विचार से राज्य ऐसे. व्यक्तियों का समाज है जो ( आवश्यकता- 
नुसार बल्लप्रयोग से भी ) एक निश्चित प्रकार के जीवन-निर्वाह के लिये बाध्य हैं। 
समाज के सभी आचरण उसी श्रणाली के अनुसार होने चाहिये। वे नियम जो इस 
अणाल्ी के स्वभाव को तय करते हैँ राज्य के क़ानून हैं और स्पष्ट रूप से शेष नियमों 
में मुख्थ हैं। समाज के वे व्यक्ति जो इन क्लानूनों को बनाते और लागू करते हैं शासक 
कहे जाते हैं और क़ानून का बह भाग जो यह तय करता है कि (क) इस भाँति के 
नियम किस अकार बनाये जाय॑गे, (ख) किस प्रकार बदले जायँगे और (ग) उन्हें कौन 
बनायेगा, राज्य का विधान कहा जाता है। 

(३) ऊल्जे शासन-विधान की परिभाषा इस भ्रकार देता है; “उन सिद्धान्तों के 
संग्रह को जिनके अनुसार शासन की शक्ति और शासितों के अधिकारों तथा उनके 
पारस्परिक सम्बन्धों को तय किया जाता हे, राज्य का विधान कहते हैं ।' 

(४) ज्राइस के मतानुसार विधान राजनीतिक समाज का ढाँचा है जिसका 
संगठन क्रानून द्वारा होता हे यानी जिस में क़ानून ने स्थायी संस्थाओं को स्थापित कर 
दिया है तथा जिनके स्वीकृत कतंव्य ओर निश्चित अधिकार हैं | उसका यह भी कथन है 


६२ शासल-यन्त्र 


कि विधान स्थापित -नियमों का एक समूह है जो शासन के कतेव्यों को अंगीभूत करते 
हुए उनकी कारय-पअणाली का निर्देश करता है। 

(४) चाल्स बोरगां (0॥87]68 8072०90००) के विचार से विधान बह बुनि- 
यादी या ग्राथमिक क्वानून है जिसके अनुसार किसी राज्य के शासन का संगठन होता 
है ओर व्यक्ति तथा राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध को तय किया जाता है। यह एक 
कानूनी लेखपत्र के रूप में हो सकता है जिसमें एक या कुछ निश्चित मूल वाक्य हों 
जिन्हें किसी सर्वोच्च सत्ता न एक ही सभय में बनाया हो। यह व्यवस्थापिका द्वारा पास 
किये गये क़ानून, (/,०2/5)8076 .0008), विशेष कालीन क्वानून (0706479709), 
न्यायाधीश के निर्णय (300॥09]! १७०४४।०४9) तथा विभिन्न प्रकार की उत्पत्ति 
ओर महत्व वाली नजीरों और प्रथाओं का समावेशित रूप हो सकता है । 


विधान का स्वभाव 


ऊपर दी हुई परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विधान राज्य के रूप को निश्चित करता 

है ओर इसलिये यह वह बुनियादी कानून है जो शासन की विभिन्न शक्तियों तथा 
शी... ०, शोर लिए ५ (८-७ कक 

शासितों के अधिकारों को निधोरित करता है। यह कदापि आवश्यक नहीं है कि इस 


बुनियादी कानून को एक ही समय बनाया जाय और एक ही लेखपत्र के अंगीभूत क्र_ 


दिया जाय। विधान सदियों के विकास का फल्ल हो सकता है। प्रो० स्ट्रांग ने इस 
दृष्टिकोश को बढ़ी स्पष्टता से रक्खा है ! उनका कथन है कि “विधान एक ही समय 
लिपिबद्ध कया जा सकता हे या वह एक लेखपन्र के रूप में होते हुए भी ऐसा हो 
सकता है जिसमें आवश्यकता के अनुसार परिवतेन किया जा सके। बह विधान 
विभिन्न प्रकार के ऐसे कानूनों का संग्रह भी हो सकता है जिनका एक विशेष महत्व 
रहता है ओर जो विधान के क़ानून कहे जाते हैं। इसके अलावा विधान के आधार 
दो-एक बुनियादी क़ानून बन सकते हैं और परम्परायें और अथाये उसकी नियंत्रक 
शक्ति हो जाती हैं* | 


 उदाहरर 


उदाहरणों की सहायता से हम इस दृष्टिकोण को आसानी से समझ सकते हैं । 
अमेरिका के संयुक्त-राज्य का शासन-विधान १७८७-६६ में बनाया गया था और एक 
लेखपत्र के अंगीभूत कर दिया गया था। लेकिन तब से आज तक उसमें बहुत से छोटे 
बड़े परिवर्तेत आ गये हैं। किन्तु हमारे आज के भारतवर्ष सें इस प्रकार के शासन- 
विधान का अभाव है। १६१६ और १६३४ के क़ानूनों के अनुसार यहाँ शासन किया 
जाता हे--केन्द्रीय शासन १६१६ के क़ानून के अनुसार है और तथाकथित प्रान्तीय 
स्व॒राज (70707709] &प५६४070779) १६३४ के क़ानून द्वारा स्थापित किया गया 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यही दो क्रानून भारतवर्ष के शासन-विधान को निर्धारित 


१ सट्रांग--माडन कास्स्टीव्यूशन्स (006४७ (0780(०७४008), एप्ठ १०। 


हित 


नि] 


कमर 


तीसरा अध्याय है 


करते हैं। इंगलेरड में सारी स्थिति बिल्कुल दूसरी है। बेशक वहाँ भी महान स्वत॑त्रता- 
पत्र (॥॥82702 (09779), अधिकार-बिनज्न (लं] ०0/ 70!9])48), : उत्तराधिकार- 
कानून (0.00 0 5600007670) और १६११ का पार्लिमेन्टीय-क़ानून हैं किन्तु 
इंगलैण्ड में शासन के विभिन्न अंगों के अधिकार प्राय: प्रथाओं और रीति-रिवाजों द्वारा 
ही निर्देशित हैं। 


विधान के उद्देश्य 
प्रो० स्ट्रांग के कथनानुसार विधान का कोई भी रूप क्‍यों न हो, उसमें 
निश्चलिखित तथ्य अवश्य पाये जायँगे। बे हैं : 
(१) शासन के विभिन्न अंगों का किस प्रकांर संगठन होता है ९; 
(२) किस अंग को क्‍या अधिकार सौंपा गया है ? और 
(३) इन अधिकारों को किस प्रकार प्रयोग में लाया जायगा ? 
जिस प्रकार हमारे शरीर के ढाँ चे के अन्तर्गत विभिन्न अवयवब हैं जो स्वस्थ दशा में 
आपस में मिलकर काय करते हैं और अस्वस्थ हो जाने पर नहीं उसी प्रकार एक राज्य 
या राजनीतिक समाज का भी विधान ( ढाँचा ) होता है जिसके विभिन्न अंग आपस 
में मिलकर स्व॒तन्त्रता से कार्य सम्पादन करते हैं और किसी बाहरी निरक्लुश व्यक्ति से 
| आदेश नहीं लेते । विधान का उद्देश्य स्वेच्छाचारी शासन को रोकना है अथवा दूसरे 
शब्दों में शासितों को कुछ न कुछ अधिकार देना है। संक्षेप में यह राज-सत्ता के 
वास्तविक रूप का निणंय करता है! |" इस ग्राँति शासन-विधानों का प्रमुख कार्य 
स्वेच्छाचारी तथा निरक्लश शासकों के अधिकारों को सीमित करना है। विशेषत: ऐसा 
इंगलेएड में हुआ था और वहाँ की पार्लिमेन्ट को स्वतन्त्रता का युद्ध अपने बादशाहों से 
ही लड़ना पड़ा था जो उसके बग्रेर शासन करना चाहते थे। अन्त में पार्ज्िमेन्ट सफल 
रही और सच्‌ १६८८ की क्रान्ति के बाद इंगलैण्ड में वैधानिक शासन की स्थापना हुई । 


वेधानिक-शासन 


अतः वेधानिक शासन का यह अर्थ है कि शासन-कार्य किसी व्यक्ति विशेष की 
इच्छाओं और सनक के अनुसार न॑ होकर क्वानून हारा नियमित है। यह क्वानून का शासन 
है, व्यक्तियों का नहीं। वैधानिक शासन लोगों के हित का ध्यान रखता है और व्यक्तिगत 
स्व॒तन्त्रता को क्रायम रखता है । इस भाँति राज-सत्ता जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में 
आ जाती है और बादशाह तथा दूसरे स्वेच्छाचारी शासक्र मनमानी नहीं कर सकते । 
वे एक अथे में जनता के सामने उत्तरदायी होते हैं क्‍योंकि उनके मन्त्री सार्वजनिक 
कार्यों के लिये जनता के सामने ज़िम्मेदार हैं । जनता उन्हें जब चाहे हटवा सकती है। 
किन्तु आज के युग में भी अरब का बादशाह इब्न सऊद वेधानिक राजा नहीं है क्योंकि 
उस देश में राजा की इच्छा ही कानून है और लोगों का कोई अपना संगठन नहीं हे 
जिससे वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें । वहाँ मन्‍्त्री अपने कार्य के लिये बादशाह 





१ स्ट्रॉंग--)(०व६व॥ (20750६प४०४३, ! पृष्ठ १० | 


६७ शासन-यन्त्र 


के सामने उत्तरदायी होता है ओर वह उसे जब चाहे हृटा सकता है। वह किसी भी 
मनुष्य की गिरफ़्तारी का हुक्म बिना कोई कारण दिखाये दे सकता है। लेकिन इसके 
प्रतिकूल अँग्रेज़ी शासन वेधानिक है | वहाँ का बादशाह पार्लिमेन्ट के विरुद्ध कुछ भी 
नहीं कर सकता । बादशाह को अकारण किसी व्यक्ति को जेल भेजने का भी अधिकार 
नहीं है | वहाँ के नागरिक बंग्रेर मुकदसे में अभियोगी साबित हुए जेल नहीं भेजे जा 
सकते । 

तानाशाही ओर वेधानिक शासन 


किन्तु आधुनिक युग में तो तानाशाही भी अपने को वेधानिक कहने लगी थी। 
तानाशाहों का दावा था कि इनका शासन जनता की इच्छा पर आधारित था | हिटलर 
अपनी रीख को (०0) को वैधानिक जर्मन राज्य? कहता था । वास्तविकता यह है 
कि वाह्य-रूप से ये शासन वैधानिक प्रतीत होते थे किन्तु आन्तरिक स्थिति इसके ग्रति- 
कूल थी। वे अवैधानिक और स्वेच्छाचारी शासन थे । न वे जनता के हित को ध्यान में 
रखते थे ओर न वहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ही उपलब्ध थी। इसलिये यह कहना कि 
मूल रूप में स्वेच्छाचारी होते हुए तानाशाही वैधानिक शासनों की श्रेणी 'में आती है 
उपयुक्त न होगा। इनका कुकाब जनता की स्वतन्त्रता की ओर न होकर स्वेच्छाचारी- 
शक्ति की ओर था । इसलिये वास्तविक वैधानिक राज्य प्रजातन्त्रात्मक ही हो सकते हैं. । 
यह सच है कि इन तानाशाही शासनों का प्रादुर्भाव र। ट्रीय राज्यों ही में हुआ था किन्तु 
बे राष्ट्रीय प्रजातन्त्र-राज्य कदापि नहीं कहे जा सकते | तथाकथित वैधानिक राज्यों का 
अस्तित्व राष्ट्रीय प्रजातन्त्रात्मक राज्यों ही में सम्भव हो सकता है। 


क्या भारतवष एक वैधानिक राज्य है ? 
हमारा देश भी दो कारणों से वेधानिक राज्य नहीं कहा जा सकता:--- 


५ (९) यह अब भी राष्ट्रीय प्रजातन्त्रात्मक-राज्य नहीं है क्‍योंकि भारतव्े का 
गवनेर-जनरल इंगलेण्ड के बादशाह का अतिनिधि है और वह अपने कामों के लिये 
० हे 4 है 
इंगलेंएड की पालिमेन्ट के सम्मुख उत्तरदायी है न कि भारतीय व्यवस्थापिका के | 


(२) गवर्नर-जनरल भारतवर्ष का शासन स्वनिर्भित क्रानूनों द्वारा कर* सकता 
है जो जनता की राय से बनाये हुए नियमित कानून नहीं हैं | प्रान्तीय स्वराज भी 
एक ढकोसला ही है क्योंकि वाइसराय की भाँति सूबों के गबनेर' भी विधान को 
स्थगित कर सकते हैं और मन्त्रियों को हटा कर जनता की अनुमति के बगैर शासन 
कर सकते हूँ । इसलिये, यद्यपि भारतवर्ष में चैधानि के शासन की शुरूआत हो गई 
है किन्तु पूर्यरूप से वैधानिक-शासन अभी स्थापित नहीं हो पाया है। 


(कमान 





5 अक्टूबर १६४३ में सिन्‍्ध के गवर्नर ने स्वर्गीय श्र अल्लाबखश को सूबे के प्रधान-मंत्री 
के पद से दक्का ५२ के अन्तर्गत इटा दिया था| अप्रेल १६४४ में पंजाब के गवनेर ने सरदार 
शोकत हयात ख्राँ को जो वहाँ के मंत्रि -मंइल में थे हटा दिया था | 
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लिखित और अलिखित विधान 
शछाएएणण्म 0४७ एफ जफ़फापाफय 02038007770फ98 

विधान तथा वैधानिक शासन के अर्थ और उद्देश्य को समझ लेने के पश्चात्‌ 
अब हम विधान की क्षिस्मों पर ध्यान दे सकते हैं । 

सबग्रथम, विधानों का वर्गीकरण लिखित और अलिखित विधानों में किया 
गया है। जिन देशों में शासन के विभिन्न अंगों के कायये तथा कार्य-क्षेत्र एक या एक से 
अधिक लेखपत्रों पर अंकित हैं ओर उन्हीं के अनुसार शासन-ऊार्य का सम्पा इन होता 
है वहाँ के विधान लिखित कहे जाते हैं | अलिखित विधान ऐसे देशों में पाये जाते हैं 
जहाँ शासन के अंगों का का्ये-क्षेत्र लिखे हुए क्वानूनों द्वारा नियमित न होकर प्राचीन 
परम्पराओं ओर रस्म-रिवाजों पर निर्भर रहता है। लेकिन इसके यह मानी नहीं कि 
विधान पूर्णतया लिखित या अलिखित होते हैं | सभी विधानों में कुछ लिखित और कुछ 
अलिखित बातें होती हैं,' अन्तर केवल मात्रा का होता है। 

स्ट्रांग का विचार 
हमारे कथन का समर्थन प्रो० स्ट्रांग भी निम्नलिखित शब्दों में करते हैं :-- 
“अय--” आय: विधान लिखित और अलिखित क्रिस्मों में विभाजित किये जाते हैं। 

वास्तव में यह विभाजन ठीक नहीं है क्योंकि कोई भी विधान ऐसा नहीं है जो पूर्णरूप 
स लिखित अथवा पूर्णुरप ले अलिखित हो । प्राथ: ऐसे विधान को लिखित विधान 
कहते है. जो एक ढोखपत्र के रूप में हो और जिसकी विशेष महत्ता समझी जाती हो7 
ऐसे विधान को जो लिखित क़ानूनों की अपेक्षा रीतियों और परस्पराओं पर विकसित 
हुआ है अखिलित विधान कहते हे |? झ्ट्रांग के अनुसार इस प्रफार के विभाजन से तीन 
ग़लत घारणाओं की सम्भावना रहती है * । 

सर्वप्रथम इस विभाजन से हमें यह ग़लत धारणा होती है कि अलिखित विधान 
प्रथाओं, रीतियों और परम्पराओं पर आधारित है और लिखित विधान में ये चीज़ों 

> नाम॒मात्र के लिये भी नहीं पाई जातीं। किन्तु वास्तव में तो जैसा हमने कहा है कोई 

भी विधान पूर्णरूप से लिखित अथवा अलिखित नहीं होता | अत्येक ज्िखित विधान में 
कुछ अलिखित परम्पराओं का समावेश रहता है और अलिखित में कुछ लिपिबद्ध 
क़ानून और नियम रहते हैं। 


१ ब्राइस के विचार से ये शब्द उपयुक्त नहीं हूँ यद्यपि जिस अन्तर को ये प्रऊुद करना 
चाहते हैं वह वास्तविक है | विधानों की इन दो क्षिस्मों को पुथक्‌ करने वाली रेखा स्पष्ट नहीं है 
क्योंकि लिखित विधानों में कुछ अ्लिखित बातें होती हैँ और अलिखित में कुछ लिखित | यद्यपि 
अलिखित विधानों का आरम्म परम्पराओं और प्रथाओ्रों से होता है फिर भी उनमें कुछु लिपिबद्ध 
नियम अवश्य ही रहते हैं |-05६८७१॥९5 0 लाइएणए धाधव ]पा897प्र००7०४-जिलद १ पृष्ठ १४८॥ 
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११ हे 


सरे, इस प्रकार के विभाजन से हमें यह धारणा हो जाती है कि विधान नामक 
अन्तर्गत लाये हुए कानूनों के अलावा विधान के दूसरे कानून नहीं होते । 
सर, इससे हमें यह विश्वास हो जाता है कि क्वामून को हमेशा लिखितरूप में 
चाहिए | रीति-रिवाजों की शक्ति को, जिनका पालन क्रानून ही की भाँति किया 
हम भूल जाते 

प्रो० स्ट्रांग स्वय॑ लिखित विधान को प्रामाशिक (000प7707॥879) और 
अलिखित को अप्रामाशिक (7707-000प776787ए) कहना ज्यादा पसन्द करते हें) | 


गामर का विचार 


इसी भाँति प्रो० गानेर* का भी कथन है कि तथाकथित अलिखित विधान वह है 
जिसमें काफ़ी नियम लिपिवद्ध करके एक या एक से अधिक प्रमाण पत्रों के अंगीभूत 
नहीं किये गये हैं । यह परम्पराओं, रीतियों और न्यायाधीशों के निशेयों तथा विभिन्न 
अदसरों पर पास किये गये विधि-बद्ध क्रानूनों को मिल्लाकर बनता है। इस क्रिस्म के 
विधान एक ही समय पर किसी जिधान-निर्मानत्री परिषद अथवा अन्य सभा द्वारा नहीं 
तेयार किये जाते। सर जेम्स मैकिन्तोश (87 उ87798 (०॥६०४४) का कथ्रुन है 
कि विधानों ८ विकास होता है, वे बनाये नहीं जाते। अलिखित विधान इस मत के 
उपयुक्त उदाहरण 8 । इसके अतिकूल लिखित विधान वह है जिसमें काफ्ठकी व्यवस्कपे 
एक या एके से अधिक क़नून-पत्र में लिपिबद्ध कर दी जाती हैं। यह एक निश्चित रूनय 
में मंत्रणा करके बनाया जाता है और शासन के संगठन तथा संचालन करने के नियम 
निर्धारित कर दिये जाते है।ग्रो० गालेर लिखित और अलिखित विधानों- के अन्तर 
को प्रकार का भेद न मान कर केवल मात्रा का मानते हैं। सभी लिखित विधान 
कालान्तर सें कितने ही अलिखित नियमों, प्रथाओं और न्यायाधीशों की व्याख्या को अपने 
में समावेश कर लेते है और इसी भाँति तथाकथित अलिखित विधानों में कितने ही 
लिखे हुए नियम ओर क़ानून आ जाते हैं3 | इस प्रकार अगर प्रो० स्ट्रांग इस विभाजन 


१ स््रांग--04 6७ (णाइधप0॥8' पृष्ठ ६४ | 


लेखपत्र 
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लिखित विधान प्रथाओं से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। इसका उदाइरण अमरीका के 
विधान में मिलता है। इसी प्रकार इंगलेर्इ के ( अलिखित ) विधान में लिखे हुए नियम 
काफ़ो तादाद में आ गये हैं। आज वे विधित्रद्ध क्रानूव उत्तराधिकार, मताधिकार और निर्वाचन 
के नियम निर्धारित करते हैं, कार्यकारिणी और न्याय-कारिणी की कार्यप्रणाली तथा पार्लिमेन्ट की 
अवधि और दोनों सभाओं के पारस्परिक सम्बन्धों को नियमित करते हैं |................१६०६ के 
बजट ( आय व्यय का व्यौरा ) के ऊपर जो संघर्ष हुआ था उसके फलस्वरूप पालिमेन्ट ने कानून 
पास करके कुछ मसलों पर कामन-सभा को लाड्ड-सभा की सम्प्ति के बिना भी क़ानून बनाने तथा 
पास करने का अधिकार दे दिया था | विधिबद्ध क्वानूनों की शक्ति बढ़ती ही जा रही है । 


ईइ० एम० सेट--?०॥४०४ [08६६प(४07$ पुष्ठ ३२६ | 


कक 


तीसरा अध्याय ह ६७ 


को ग़लत, अमोत्पादक और अ्ान्तिपूर्ण कहते हैं । प्रो” गारनेर इते अस्पष्ठ ओर अवैज्ञानिक 
कहते है* । किन्तु छुछ ऐसे लेखक भी हैं जो इस विभाजन को कायम रखना चाहते हें 
ओर लिखित विधानों को विधिबद्ध और निर्मित विधान कहते हैं तथा आल्िखित को 
सावजनिक क़ानून, विकसित अथवा विकास-शोील और ऐतिहासिक विधान कहते हें 


उदाहरण 

आधुनिक युग में अधिकतर राज्यों में लिखित-विधान पाये जाते हैं। इस प्रकार 
अमरीका के संयुक्त राज्य, जापान, स्विटजरलैरड, टर्की, त्रिटिश डोमीनियनों और भारत- 
वर्ष के विधान लिखित हैं । हमारे देश के विधान का लिखित अंश सन्‌ १६१६ ओर 
१६३४ के कानूनों को मिलाकर बनता है। किन्तु दूसरे देशों की भाँति इस देश में भी 
अलिखित वेघानिक प्रथाओं का विकास होना आरम्भ हो गया है | इस भाँति यहाँ के 
विधान के अनुसार वाइसराय और गवनेर-जनरल की नियुक्ति केवल पाँच साल के 
लिये होती है किन्तु उसकी कार्यकारिणी के सदस्यों की अवधि के बारे में विधान में 
कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वेधानिक प्रथा के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी के 
सदस्यों की नियुक्ति भी पाँच ही साल के लिये होती है। अलिखित विधान का केब॒न्न एक 
ही सर्वोत्तम उदाहरण हमें इंगलैण्ड के विधान में मिलता है। यह अधिकतर राजनीतिक 
: अ“द्ञों पर आधारित है और डाइसी के शब्दों में यह समझौतों, रिवाजों, परि- 
पाटियों और बेधानिक प्रथाओं को मिलाकर बना-है। ये लिखित और क्लानून के रूप में 
न होते हुए भी राजसत्ता तथा इसके विभिन्न अंगीं का नियन्त्रण करते हैं और उनका 
कायक्षेत्र नियत करते हैं परन्तु न्यायालय इनको लागू नहीं करते* | लेकिन हेबियस 
कापस एक्ट, अधिकार-बिल, मताधिकार से सम्बन्धित विभिन्न क्वानूब और १६११ 
का पारलिमेंट-क्रानून तथा सन्त्रियों के पुन: निर्वाचन का क्रानून (१६१६) इंगल्लैण्ड के 
विधान के लिखित अंग के रूप हैं । 

लिखित भोर अलिखित विधानों पर डाक्टर फ़ाइनर का विचार 


लिखित और अलिखित विधान की सारी समस्या को डाक्टर फ्राइनर ने निम्त- 
“लिखित ढंग से रक््खा है :-- 


0000७ आशा आय अल 





. ३ हूँ० एम० सेट का कथन है कि यह सच है कि वकोल लोग अलिखित” शब्द को 
सर्विजनिक क्वानून के श्रथ में, जो कि न्यायाधीशों के निर्ण॑यों से बना है, प्रयोग करते हैं किन्तु इस 
शब्द को विधद्ध क्वानूनों के सम्बन्ध में प्रयोग करने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता | इंगलेंड 
के विधान में काफ़ी मात्रा विधिब्रद्ध क्वानूनों की है।इन कारणों से ऐसे शब्दों का प्रयोग 
छयादा अच्छा होगा जो अ्रभिप्रेत भेदों को भल्! भाँति प्रकट कर सकें। इसलिये इंगलंड के 
विधान को हम “विकीणं” (5००८८०८०८००) और अमरीका के विधान को जिसका विशेष लक्षण यह 
है कि वह एक ही स्थान पर लेखबद्ध है विधिबद्धा कह सकते हैं [--?्ठतापतवव [050६प- 
0००, पृष्ठ ६२३ | 
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शीसलने-यन्त्र 


ल्दी) 
है 


(लिखित और अलिखित विधानों के अन्तर को जानने के लिये आवश्यक है कि 
हम अलिखित विधान वाले केवल एक देश इंगलैण्ड की तुलना और देशों की स्थिति से 
करें | यह अन्तर कैसा है ? इंगलेण्ड की मौलिक राजनीतिक संस्थायें जिनसे राजसत्ता 
प्रवाहित होती है लिखे हुए कानूनों की शक्ति पर नहीं क्रायम है! | इन पर निम्नलिखित 
का नियन्त्रण रहता है । 


(न्यायाधीशों के निर्णय जो प्राचीन राजाओं की भ्रतिज्ञाओं, सावजनिक 
कानूनों ओर पालिमेण्ट के प्रस्तावों के अनुसार होते है | 


२०-कुछ विधिबद्ध क्वानून जो वादविवाद और प्रवचन के फल्नस्वरूप पास किये 
ते हैं ( जैसे उत्तराधिकार का क़ानून, मताबिकार के क़ानून और सन्‌ १६११ का 
पाल्िसेन्ट का क़ानून ) । 


३--अलग-अलग विकसित राजनीतिक प्रथायें तथा परिपाटियाँ। ये तो शासन 
के अधिकतर कार्यों को नियमित करती हैं। पार्लिमेण्ट की सर्वोच्च सत्ता वथा मन्त्रिमंडल 
का पारिमिेण्ट ओर जनता के सामने उत्तरदायित्व इन्हीं प्रथाओं के द्वारा निश्चित किये 
गये हूँ | तुलनात्मक ढंग से देखते हुए 'अलिखित शब्द का प्रयोग जब इंगलैण्ड के 
विधान के सम्बन्ध में किया जाता है तो इसके तात्यय है कि ( १ ) प्रत्येक वस्तु विधान में 
लिपितद्ध नहीं है। कितनी ही चीज़ें जो और विधानों में लिखी हुईं मित्रती हैं यहाँ के 
विधान में नहीं रक््खों गई हैं और ( २) विधान पहले से निश्चय करके क्रिसो विशेष 
अब सर पर नहीं बना लिया गया हैं ओर साधारण क़ानून वथा वेधानिक. क़ानून में 
कोई विशेष अन्तर नहीं है । लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
लिखित ओर अलिखित विधानों के अन्तर केवल्न सापेज्षित हैं और केवल एक की दूसरे 
से तुलना करने पर ही अन्तरों का पता क्गता है?* | 


१०- ब्राइस अपनी पुस्तक '5८७0465 9 [६६०ए 8४० ]परंपवें&प००७! जिल्‍द १, 8 
१५४६-४७ में लिखते हूँ कि जिसे हम इंगलैश्डइ का विधान कहते हैं वह लोगों के मस्तिष्क भें 
व्याप्त अथवा विधितद्ध दृष्टान्तों, शासन कार्य से सम्बन्धित वकीलों अथवा राजनीतिकों के कभ्रन, -« 
प्रयाओं, परिपादियों, समभोतों, विश्वासों तथा बहुत से कानूनों का समूह है। परन्तु क्वाबून भी 
इन्हीं दृष्टान्तों, प्रथाओं और परिपाटियों के अधीन हैं। इनके बिना वे कार्यान्वित नहीं हो.सकते 
थे। यदि होते भी तो उनका वतमान रूप न रहता ।? 


2 


इसी प्रकार एच० आर» स्पेन्सर (न. १. 59678०:) अपनी पुस्तक (309७४0॥76॥05 
87 ए000$ 20708 पृष्ठ श्य में ब्रेटिश विधान को 'एक जीवन-प्रणाली' कहते हैं | 


इसमें लिखे हुए कानून अवश्य हैं किन्तु विधान का अधिकांश परम्परा पर आधारित हे कि 
यंप्रणाल्ी कैसी रही है । 


२--काइनर-- 70609 शायवे 078८४८०७ ० (046४0 00ए७:0776708,' जिहद १ ४ 
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शो 


चक्र 


| शासत-यनन्‍्त 


सिद्ध हुआ इसलिये लाडे ब्राइस ने विधानों का विभाजन परिवत्तनशील और अपरि- 
वत्तेनशील विधानों में किया है | परिवत्तेतशीज' विधान उसे कहते हैं जो सरलतापूर्वक 
साधारण क़ानून-निर्माण-प्रणात्रो द्वारा बदला जा सके । इसके विपरीत जिस विधान का 
बदलना कठिन हो और जिसके संशोधन के लिये किसी विशेष प्रणाली की आवश्यकता 
पड़े उसे अपरिवत्ततशील विधान कहते हैं। जैसा कि इं० एम० सेट लिखते हैं; 
'पपरिवत्ततशील विधान में वेधानिक क़ानून तथा साधारण क़ानून में कोई अन्तर नहीं 
रहता क्योंकि दोनों एक ही ढंग और एक ही व्यवस्थापिक्ा द्वारा पास किये जाते हैं । 
किन्तु अपरिवत्तनशील विधान में वैधानिक कानूनों तथा साधारण कानूनों में काफ़ी 
अन्तर रहता है ओर विधान आसानी से नहीं बदला जा सकतार ९ 


इस अर्थ में भी हम देखते हैं. कि इंगलेण्ड का विधान परिवत्तनशील है ओर 


१--बाकर महोदय कहते हैं कि “परिवत्तनशीलता उस विधान में रहती है जो आसानी 
से लोगों की इृच्छानुसार या उनके प्रतिनिधियों की इच्छा से बदला जा सके | अगर ऐसा नहीं 
होता तो विधान में अपरिवत्तनशोलता रहती है। हमारी परिवत्तंनशीलता के अर्थ हैँ कि राज्य 
जनता की इच्छा के अनुमार कार्य करता है; यह इमारे लिये आवश्यक भी प्रतीत होता है क्योंकि 
इसके अभाव में गतिरोध या क्रान्ति होने का अन्देशा रहता है (?-..'?]४६० ७70 308८०८॥७...... 
पुष्ठ १७० 
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डाइसी का कथन अधिक स्पष्ट है। वह कहता है कि परिवत्तेनशील विधान वह है 
जिसमें किसी कानून को आसानी से नियमानुकूल एक ही समा तथा एक ही कायदे से बदला जा 
सके | हमारे विधान की परिवत्तनशीलता इस बात में है कि 'ताज” (27०७7) और पार्लिमेंट 
को किसी भी कानून को बदलने का अधिकार है। वे उत्तराधिकार के नियम तथा ( स्काटलैण्ड 
से ) संयोग-क्ानून को ठीक उसी तरह बदल सकते हैं जिस प्रकार वे किसो कम्पनी को आक्स- 
फोर्ड से लन्दन तक सड़क बनाने का ठेका दे सकते हैं। इसलिये मारे यहाँ कानून वैधानिक 
इसलिये कहे जाते हैं क्योंकि उनका सम्बन्ध राज्य की मौलिक संस्थाओं मे है और इसलिये नहीं 
कि वे मुश्किल से बदले जा तकते हैँ। वास्तव में इंगलैंड में 'वैधानिक' क्वानून का प्रयोग लिपि- 
बद्ध क्लाबूनों के लिये मुश्किल से ही किया जाता है। अपरिवर्त्नशील विधान उसे कहते हैं._ 
जिसमें कुछ वेधानिक या विशेष कानून होते हैं और वे साधारण क़ानूतों की .माँति नहीं बदले 
जा सकते। बेल्जियम और फ्रान्स के विधान अपरिवत्त॑नशील हैं क्योंकि वहाँ की व्यवैस्थांपिकायें 
कुछ क्रानूनों और नियमों को जो वैधानिक कटह्दे जाते हैं अपनी साधारण हैसियत में नहीं बदल 
सकतीं । अपरिवत्तनशील विधान में वैधानिक” शब्द एक विशेष अर्थ रखता है और इस प्रकार 
के क्वानूनों और नियमों तथा साधारण कानूनों के बीच काफ़ी श्रन्तर रहता हे।नतोये साधारण 
कानूनों की भाँति बनाये ही जा सकते हैं, और न बदले ही जा सकते हैं! [-.....७७ ०६ (० 
(0०78धप६४००', पृष्ठ १२०२--१२३ ( कृपया मैरियट की पुस्तक 7४6 ४६८४४ पांडए 
0 ६४७ 77036770 558८७' भी देखिये जिल्द १ ) इ्ठ ४१ ) 
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अमरीका का अपरिवर्तेनशील' क्योंकि इंगलैण्ड, का विधान पार्लिमेन्ट की किसी भी 
साधारण बेठक में बदला जा सकता है किन्तु अमरीकी-विधान में विवान को बदलने 
तथा उसमें संशोधन लाने के लिये चार विशेष प्रशान्षियाँ निधौरित की गई हैं 
(१) व्यवस्थापिका की दोनों सभाओं के दो तिहाई सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रख सकते 
हैं। (२) दो तिहाई प्रान्तों की ठयवस्थापिका सभायें मिलकर कांग्रेस से प्राथना कर सकती 
हैं कि विधान-संशोधन के लिये महासभा ((१0४४०॥४07) बुलाई जाय । इन संशोधनों 
का पुष्टीकरण (३) तीन चौथाई प्रान्तों की व्यवस्थापिका सभाओं या (४) तीन चौथाई 
प्रान्तों की महासभा द्वारा होना आवश्यक है। 


परिवत्त नशील और अलिखित तथा अपरिवत्त नशील और लिखित 


विधानों के विभाजन को समझने में गड़बड़ी 
विधानों को परिवत्तेनशोल और अपरिवत्तनशील में विभाजित करने से बहुत 


१ वास्तव में अमरीकी विधान केवल सिद्धान्त में दी अपरिव्तनशील है; व्यवहार में तो 
यह इतना परिवर््तनशील साबित हुआ है जितना इसके निर्माताओं ने सोचा भी न था| यह 
'निहिताधिकार के सिद्धान्त (60९(0७४706 0 [770][00 [7098/5) के कारण ही सम्भव हो सका 
है | सर्वप्रथम उडरो विल्सन ने इसकी परिवरत्तनशीलता पर ज़ोर दिया | उन्होंने कह्दा कि हमारा 

>अमरिधान ब्रिटिश विधान से कम जीवित नहीं है | माना कि इसकी जड़ें अ्रलिखित क्वानूनों में न 
होकर लिखित में हैँ किन्तु विधान केवल महा स्वतंत्रता पत्र, और अधिकार-बिल्” को भाँति 
शासन पद्धति का जीवन-केन्द्र मात्र है । शासन-पद्धति में कितनी ही चीज़ें नई आ गई हैँ जिनका 
विधान में नाम तक नहीं है। शासन-सम्बन्धी कितनी ऐससी प्रथाओं का विकास हो गया है 
जिनसे शासन-कार्य बहुत चढ़ गया है, किन्तु विधान में न होते हुए भी इन प्रथाओं ने विधान 
के शब्दों को किंश्वित मात्र भी नहीं बदला है | 

मैरियट ने अमरीकी विधान के इस परिवर्तनशील लक्षण को निम्नलिखित ढंग से रक्‍्खा है । 
अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये जो नियम था उसमें आये हुए परिवर्त्तन पर ध्यान देना 

: आवश्यक है। इसके अलावा परिवत्त न द्वारा ही अमरीका की सेनेट संसार की द्वितीयसमाओं 
(8९८००४०४ (9४7४०९०७) में सब से शक्तिशालिनी हो गई है। निरन्तर विकास ने ही वहाँ के 
संघ-शासनें को अधिक शक्तिशाली बना दिया है और विधान द्वारा सोचे गये प्रतिबन्धों को 
लगाने में प्रान्तीय शक्तियाँ असफल रहीं। निहिताधिकार के सिद्धान्त ने तो अमरीका के वैधानिक 
बिकास में गत्यात्मक शक्ति का काम किया है। संगठित दलबन्दी ने भी शासन पद्धति के रूप को 
बदल ही दिया"है और आज अमरीका की श्रध्यक्ञात्मक प्रणाली में संगठित दल का होना उतना 
ही आवश्यक है जितना इंगलेंड की समात्मक प्रणाली में !---776 )४९८ध्यांड॥ ० (76 
)०686९7४70 502८6 जिलद १, पृष्ठ १२०-१२१, 

ई० एम० सेट ने अमरीकी विधान की प्रथाओं पर ज़ोर देते हुए कहा है कि प्रयाश्रों ने 
अध्यक्ष के चुनाव, उप-अध्यक्ष के कत्तंव्य, मन्त्रि-मंडल, दलों तथा सेनेट के अधिकारों 
को प्रभावित किया है। इन्हीं की वजह से अध्यक्ष तथा संघशासन की शक्तियों में इद्धि हुई 
है-?०(८व पडधाटपरंणा5, ४ ?7४९8०९,.. पृष्ठ ३१६ 


जे , शासनं-यन्त्र 


लेखकों ने यह मात्त लिया है कि परिवत्तशील विधान अलिखित होते हैं और अपरिवत्तेन- 
शील लिखितं। इस गश्रक्ार गिल्क्राइस्ट (5!007730) लिखते हें; एक क्रिस्म को 
परिवत्त नशील कहते हैं, क्योंकि यह ज्चकदार होता है और इसके मूल लक्षण को 
क्रायम रखते हुए भी विभिन्न ढंगों से मोड़ा जा सकता है | दूसरो क्रिप्म को परिवत्तेन- 
शील कहते हैं क्योंकि यह निश्चित और स्थिर होता है | परिवत नशील विधान की किसमें 
पुरानी हैं और दूसरे वर्गीकरणों में इसे अलिखित, ऐतिहासिक या विकसित कहते हैं। 
आधुनिक काल में परिवत्तेनशील विधान प्रायः समाप्त ही हो गये हैं। इसका एक 
उदाहरण हमें इंगलेण्ड के विधान में मिलता है। आस्ट्रियः और हंग्नी के विधान 
महायुद्ध ( प्रथम ) के पू्े परिवत्तनशील थे लेकिन अब वे लुप्त हो गये हैं? ।” यद्यपि 
यह कहना ठीक है कि सभी अलिखित विधान परिवत्तेनशील होते हैं किन्तु यह मान 
लेना कि सभी लिखित विधान अपरिवत्तनशील होते हैं ग़लत होगा । ऐसा कह कर हम 
डाक्टर फ्राइनर के कथन का कि 'किसी विधान का सार उसकी अपरिवत्तेनशीलवा हैर” 
खंडन नहीं करते । प्रत्येक लिखित विधान का तात्पय है कि अस्पष्ट और अनिश्चित 
नियमों को कुछ निश्चित या अपरिवत्तनशील रूप दे दिया गया है। लेकिन यह कहना 
कि सभी लिखित विधान अपरिवत्तनरील होते हैं अत्युक्ति होगी । वास्तब में हमारे युग 
की प्रवृत्ति लिखित किन्तु परिवत्ततशीन विधानों की ओर है और 'परिवत्तैनशील!' 
शब्द का प्रयोग लिखित विधानों के सम्बन्ध में जिनमें संशोधन लाने के नियम जह्खि-- 
नहीं हैं, किया जा सकता है । 

भो० स्ट्रांग भी इसी विचार को इन शब्दों में रखते हैं : “वास्तव में विधानों का 
विभाजन उनके लक्षण के अनुसार परिवत्तेनशील और अपरिव्तनशील क्िस्मों 
में ही हो सकता है। प्रायः लोग प्रामाणिक्त और अप्रामाणिक क्रिस्मों को इसी विभाजन 
का दूसरा रूप सममते हें। अथ एक ही है भेद केवल्न शब्दों का है। लेकिन यह 
धारणा ग़लत है । यह सच है कि एक अग्रामारणिक विधान परिवत्तंनशील् होता है किन्तु 
एक श्रामाणिक विधान के लिये सम्भव हो सकता है कि बह अपरिवर्त्तनशील 
न हो। फिर कौन-सी ऐसी वस्तु है जो एक विधान को परिवर्त्तनशील अथवा 
अपरिवत्तनशील बनाती है? सारा अन्तर इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि 


क्र 
डक 


१--गिलक्राइस्ट 'रिप्रंमटएा०३ 56 ?7गाप्तल्‍8 506०८८! पुष्ठ ११२-११४ 

२--क्राइनर (#68 40607ए 277 978८0०८९ ० ०१६४7 0039ए76700९४७ ( क्णिल्प्द्‌ 
१, पृष्ठ १६३ जप 

- फ्राइनर के इस कथन का अर्थ अक्षरश: नहीं लेना चाहिये। नहीं तो इसके माने हो 

जायेंगे कि (१) केवल लिखित विधान ही विधान कहलाने योग्य हैं और (२) लिखित विधान 
जरूर ही अपरिवत्तेनशील होता है | पहले अ्रर्थ से हम यह मानने लगेंगे कि अलिखित विधान 
हो ही नहीं सकते क्‍योंकि दि तॉकेविल (0८ ॥04००९॥॥९) ने कहा है कि इंगलैण्ड में कोई 
विधान नहीं है। दूसरे अर्थ से हम यह समझेंगे कि लिखित विधान प्रिवत्तेनशील हो ही नहीं 
सकते । ये दोनों धारणायें कमज़ोर और ग़लत हैं । 


तीसरा अध्याय | ७३ 


वैधानिक क़ानून ओर साधारण क़ानून बनाने की पद्धति एक-सी है या भिन्न । 
जिस विधान सें संशोधन या परिवत्तन करने के लिये किसी विशेष पद्धति की आब- 
श्यकता पड़ती है बद अपरिवत्तनशील विधान कहा जाता है। सजसे पहले स्ट्रांग 
इंगलेण्ड के विधान का उदाहरण देते हैं। वहाँ का विधान परिवर्त्तनशीज्ञ है क्योंकि 
इसमें परिवत्तन साधारण क्रानूत पास करने की पद्धति से लाया जा सकता है। फिर 
इटली का विधान हे । यह प्रामाणिक होते हुए सी बंगेर किसी विशेष पद्धति को काम में 
लाये बदला जा सकता है। १६३९ से १६४४ तक में मुसोलिनी ने विधान के शब्दों को 
बग्रेर बदले हुए ही इसकी आत्मा को बिल्कुल बदल दिया था। इपसे स्पष्ट है कि १८5४5 
का इटली का विधान पूर्णतया परिवत्तनशील था। इसके बाद स्ट्रांग अमरीका के विधान 
की तरफ़ संकेत करते है। यहाँ का विधान अपरिवत्तेनशील है क्योंकि यहाँ संशोधन 
ल्ञाने के लिये विशेष पद्धतियों को अयोग में लाना पड़ता है। यहाँ विधान में स॑व-शासन 
के कार्यों को निश्चित कर दिया गया है और अगर इसके प्रतिकूल कोई चीज़ को जाती 
है तो विधान मोड़ा नहीं जाता बरन्‌ तोड़ा जाता है। संक्षेप में, वह विधान जो बगेर 
तोड़े हुए न मोड़ा जा सके अपरिवत्तनशील विधान है*' 


साराश 


>> जो कुछ भी हमने ऊपर अध्ययन किया है उसका सारांश निम्नलिखित है :-- 

(१) अलिखित विधान हमेशा परिवत्तनशील होतें हैं 

(२) लिखित-विधान भी परिवत्तेनशील हो सकते हैं 

(३) परिवर्तनशील को अपरिवत्तशील विधान से अलग करने वाला मुख्य अन्तर 
उनके संशोधन-प्रणाली में होता है। अगर किसी विधान को साधारण क़ानून पाप्त करने के 
ढंग से बदला जा सके तो वह परिवत्तनशील है, अगर ऐसा नहीं हो सकवा और किसी 
विशेष नियमित्त प्रशाज्ञी का प्रयोग आवश्यक होता है तो वह विधान अपरिवत्तेनशील है । 
ऐसा विधान संकट तथा असाध।रण घटनाओं के समय भंग हो सकता है। 


(४ ) विधान का लिखित होना ही उसे अपरिवत्तनशील नहीं बनाता। जैसा 
कि फ़ाइनर ने कहा है: विधानों को परिवत्तत से बचाने के लिये उनका लिखित होना 
“ही नहीं आवश्यक, वरन्‌ उनमें संशोधन लाने के रास्ते में प्रतिबन्ध ज्यादा जरूरी 
इसलिये विधान के स्वभाव को वास्तव में संशोधन-प्रणाज्ञी ही निश्चित करवा है। 
किन्तु विधान को अपरिवत्तेनशीज्ता कुद्ठ और बातों पर भी निभर हे ज्ञो इस 
प्रकार हे :--« 
( अ ) जनता की राजनीतिक प्रकृति 
(ब ) विधान के नियमों की उदारता और उनका लची व़ापन तथा 
( स ) इसकी व्याख्या करने वालों की नोति । 


िनशिनननन नभिनिनी नल ओ नल लज 
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२१० 


-“ परिव्च नशील विधान के गुण तथा अपरिबत नशील के दोष 


परिव्त्तनशील तथा अपरिवत्तनशील विधानों के अन्तर को समम चुकने के 
पश्चात्‌ अब हम इनके गुण-दोष पर भी विचार कर सकते हैं। परिवत्तेनशील विधान 
के मुख्य गुण तथा अपरिवत्तत के दोष निम्न ढंग से दिये.जा सकते हैं :-- 

(१) परिवत्तेनशील विधान का पहला गुण उसका लचीलापन है। यह 
समयानकूल बदलता और विकसित होता रहता है। इसी गुण के कारण इंगलेंर्ड 
विधान सें इतना महान्‌ परिवत्तेन सम्भव हो सका है। इस भाँति विधान की परिवत्तेन- 
शीलता राज्य की प्रगति में सहायक होती है। जैसा कि ब्राइस ने कहा है: 'परिबत्तेनशील 
विधान को आवश्यकतानुसार फैज्ञाया और सोड़ा जा सकता है। जब आवश्यकता! नहीं 
रह जाती तो यह फिर अपने पुराने रूप में आ जाता है। इस किस्म के विधान उस 
पेड़ की भाँति हैं जिसकी डालों को बगैर काटे हुए किसी सवारी को ले जाने के लिये 

ऊपर उठो लिया जाता है और जो बाद में अपने स्थाव पर पहुँच जाती हें* 

एम० एमली बोढमी ()॥. ॥00 80घ779) ने इंगलैण्ड के विधान के 
विकास की प्रशंसा निम्नलिखित शब्दों में को है :-- 

अंग्रेजों ने अबने विधान के विभिन्न अंगों को ठीक उसी स्थान पर रहने दिया 
है जहाँ इतिहास के प्रवाह ने उन्हें छोड़ा था। उन्होंने कभी भी यह अयल्ल नहीं ब्ल्खिकण- 
कि इन अंगों को एकत्रित करके उनका वर्गीकरण करें और उन्हें संगत रूप में रक्खं । 
इस प्रकार के विधान में नियमों की व्याख्या करने वालों की तथा कठिनाई उत्पन्न करने 
वाले की नहीं चलती“ *" * और इसी साधन से “उपयुक्त असंबद्धता! ओर लाभदायक 
असंग त' को क्लायम रक्खा जा सकता है। इनकी उपस्थिति से सामाजिक शक्तियों को 
बल मिलता है किन्तु ऐसी शक्तियाँ अपने नियमित क्षेत्र से बाहर नहीं आ सकतीं और 
पूर्ण समाज के ढाँचे को नहीं हिला सकतीं | इली कारण से अंग्रेज लोग अपने विधान 
पर गे करते हैं और उन्होंने कभी भी इसे लेखबद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया हे ।' 

( २) चूँ कि इस प्रकार के विधान बिना किसी कठिनाई के आसानी से बदले जा 
सकते हैं इसलिये संकटकाल में देश क्रान्ति से बच जाता है। अपरिवत्तनशील 
विधान में परिवत्तेत आसानी से नहीं किये जां सकते इसलिये जनता में असर्न्तोष 
बढ़ने के समय क्रान्ति का भय रहता है और विधान पूर्णरूप से नष्ट किया जा खकता 
है । फ्रान्स की रास्य-क्रान्ति के समय ऐसा ही हुआ था ओर थोड़े ही समय में ।कतिने 
विधान बने ओर बिगड़े । इंगलैण्ड के विधान को ऐसा धक्का कभी नहीं क्षणा और 
इसीलिये इसका एक विशेष लक्षण अविरत विकास है । 

. अतः पीमैन (97०७7087) का कहना है कि यहाँ का राष्ट्रीय जीवन पिछले 
पै।देढ हजार वर्षों से बाह्य आक्रमणों और आन्तरिक क्रान्तियों की परवाह न करके 
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'अपपशकानत 
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अद्वृट रहा है। किसी क्षण भी वहाँ भूत और वत्तेमान का सम्बन्ध नहीं टूटा और 
कभी भी अंग्रेज़ों ने किसी सिद्धान्त के आवेग में आकर एक सम्पूर्ण नये - विधान की 
रचना करने का प्रयत्न नहीं किया। हमारे विकास में प्रत्येक क्रम पहले क़दम के 
परिणाम-स्वरूप उठा है। हमारे विधान और क़ानून में जिदसे परिदत्तत हुए हैं वे- 
बिल्कुल नये न होकर पुराने रूपों पर उन्नति मात्र रहे हैं । 

(३) एक अलिखित परिबवत्तेनशील विधान राष्ट्रीय मस्तिष्क का प्रतिबिम्ब है। 
इसमें हम राष्ट्र की ऐतिहासिक अविच्छिन्नता और समयानुकूल परिवत्तेनों को देख 
सकते हैं। अपरिवत्तंनशील विधानों में वयवस्थापक्रगण एक प्रमाण-पत्र में राष्ट्र के झिसो 
विकास काल के सिद्धान्तों और व्यवहारों को संक्षेप में लिख देते हैं जो कालान्तर 
में नीरस ओर बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसे राष्ट्रों की उन्नति रुक जाती है और 
वे रूढ़िवादी ओर जीवनहीन हो जाते हैं । इसके प्रतिकूल परिवत्तेनशीज्ञ विधान वाले 
राष्ट्र हमेशा विकसित होते रहते हैं और जीदित उथा स्वस्थ रहते हैं। पे 

अपरिवृत्त नशील विधान के गुण तथा परिवच नशील के दोष 
अपरिवत्तंशील विधान के प्रमुख गुण तथा परिवत्तंनशील के दोष निम्नलिखित 


का 
फ्े 


... (१) अपरिवत्तंनशील विधान अलिंखित विधान की भाँति अस्पष्ट और अस्थायी न 


'कआएकपाावद 


मी अं] 


होकर दृढ़ तथा स्थायी होता है। यह प्रायः लिखित और निश्चित होता है क्योंकि 
अधिकतर यह वाद-विवाद और प्रौढ़ विचार के बाद एक लेखपनत्र के अंगीभूत कर 
दिया जाता है । । 

(२) चू कि अपरिवत्तेनशील विधान आसानी से नहीं बदला जा सकता इसलिये 
यह दलबन्दी के दूषित प्रभाव से मुक्त रहता है। राजनीतिक दुल्ल अपने उद्देश्य को हत् 
करने के लिये इसे नहीं बदल सकते । इसके प्रतिकून्न अलिखित क़्रिः्म का परिवत्तेनशील 
विधान ऐसे दूषित प्रभावों से प्रभावित होने के अलावा न्यायाघीशों के हाथ का खिलौना 
बन जाता है; वे अपनी इच्छानुसार इसका अथ लगाते हैं| स्वर्गीय लाड़े बरकेनहेड 
(],070 877०7079688) ने अँगरेजी शासन-विधान को “अनियन्त्रित विधान” कहना 
ज्यादा पसन्द किया था क्‍योंकि यह पालिमेन्ट की इच्छानुसार बदला जा सकता है। 


विश 


इस्रके प्रतिकूल लिखित और अपरिवत्तेनशील विधान को वे “नियन्त्रित-विधान' 


> कहये-थे । 


(३) लिखित तथा अपरिवत्तेशील विधान सभी प्रकार के लोगों के लिये उपयुक्त 
हीता है। इसके अनुसार शासन-कार्य चलाने के लिये यह आवश्यक नहीं होता कि 
जनता बुद्धिमान, अनुभवी तथा उत्तरदायित्व की भावना से पूर्ण हो | किन्तु जैसा कि 
ब्राइस ने कहा हे परिवत्तनशील विधान को चलाने के लिये तीन शर्ते अति आवश्यक हैं : 

(अ) राजनीतिक शिक्षा प्राप्त तथा ईमानदार अल्पसंख्यकों के हाथ में सत्ता 


होना चाहिए | 





१ फ्रीमेन प्रा्डी४9 (07#४0ए४07, पृष्ठ १६ | 


च्क् 


७६ शासन-यन्श् 


(ब) अधिकांश लोगों को राजनीति से परिचित रहना चाहिए तथा इसमें भाग 
लेसा चाहिए । लोगों की राजनीति में दिलचस्पी केवल विशेष अवसरों पर न होकर 
हसेशा होनी चाहिए । े 

(स) यद्यपि वैधानिक रूप से जनता सर्वेप्रधान वे किन्तु इसका काम कंवक्ष 
शासन के नियमों तथा सिद्धान्तों को निधोरित करने तक का है। शासन के विस्तृत 
कार्या' का सम्पादन शिक्षित अल्प संल्यकों द्वारा ही होना चाहिए। इसी लेखक का कहना 
है कि परिवत्तेनशील विधानों के विकास का अच्छा उदाहरण उन राष्ट्रों में मिलता है जो 
रूढ़िवादी हैं, प्राचीन वस्तुओं का आदर करते हैं, जो दृशान्तों को पसन्द करते हैं. और 
उसी परिपाटी के अनुसार काम करना चाहते हैं जिसके अनुसार उनके बुजुर्गों ने किया 
है । इस क्रिस्स के राष्ट्रीय चरित्र से परिवत्तेनशील विधानों का विकास सम्भव होता है । 
चंकि विधान में परिवत्त न करने का अधिकार सदैव रहा है और बुरी तरह से इस्तेमाल 
नहीं किया गया है इसलिये व्यवस्थापिका सँभल-सँमल कर पेर उठाती है ओर 
अनावश्यक परिवत्त न नहीं करती । 


परिवत्त नशील और अपरिवत्त नशोल विधानों के तुलनात्मक गुण 

दोनों प्रकार के विधानों के शु्ों का वर्णन करते हुए हमने तुलनात्मक ढंग से 
उनके दोषों की तरफ भी संकेत किया था किन्तु दोनों में से कोन अच्छा है चहल 
तय करना आसान काम नहीं । इस प्रश्न पर जज जेम्सन (जंप्र0/0 /४७॥॥0४७॥) 
का विचार सबसे उपयुक्त मालूम पड़ता है। उनका कथन है कि “इन दो प्रकार के 
विधानों के गुणों ओर दोषों का विचार करते हुए यह तय करना झुश्किल हो 
जाता है कि कौन अच्छा है। एक ऐसी जाति के लिये जिसकी गाजनीतिक शिक्षा 
उच्च श्रेणी की हुई है अलिखित विधान उपयुक्त होगा। इस प्रकार की शिक्षा के दो 
अंग ऐसे हैं जो उस प्रणाली की रक्षा के लिये आवश्यक है: (१) नागरिकों को अपने 
राजनीतिक अधिकारों वथा कर्तेंब्यों का ज्ञान ओर (२) विधान के उल्लंघन को पता 
लगाने तथा उसको रोकने के लिये उनकी सजगता। इन दोनों के बरोर राज्य-कर्म बारी 
शक्ति को अपने हाथों में करके पूरी प्रणाली को नष्ट कर देंगे। किन्तु एक ऐसी जाति _ 
के लिये जिसकी राज़नीतिक शिक्षा अधूरी रही है और जो बराबर राउवीपिक 
उदासीनता और सुधारों के तीत्र आबेग का शिकार होती है लिखित विधान अच्छा 
रहेगा | चूंकि यह आसानी से नहीं बदला जा सकता इसलिये इसमें यह सम्भव नहीं कि 
राज्य के कमचारी शक्ति को जरद्स्ती हस्तगत कर लेंगे। यह इतना सरल ओर स्पष्ट 
होता है कि नियम भंग करने से और अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाते हुए कमचारी स्व 
डरते हैं। अगर वे ऐसा करें भी तो लोगों का विरोध उन्हें ऐसा नहीं करने देगा। ऐसे 
विधान की अच्छाई केवल इस बात में है कि स्थिरता बुराइयों के होते हुए भी अवेधानिक 
या विवेकशून्य प्रगति से कम खतरनाक होती है? ।? 


अल. कल 0. ेेनकम&-का-3 3.83 “)५७»०-५०७-०५३०५४१क७ करन नाओ५५३५३५३०० ५ +न१७७-५०५७»०» भकक०क, 
विश लाली 


...£ गानर ने इसका उल्लेख अपनी पुस्तक '?०ाप्तत्र इसंल्रा०० शाप (00ए०७१- 
7670, ' के पुष्ठ र८ में किया है | 


तीसरा अध्याय ७७ 
दाह पाए पर ५, एप्पल शा्त थे खा 
जय थी हटना तथा न्यायकारिशी-प्रधान विधान 


विधानों को लिखित और अलिखित तथा परिवरत्तनशील और अपरिवत्तनशील 
क्रिस्मों में विभाजित करने के अतिरिक्त कुद्ध लेखकों ने वर्गीकरण का एक तीसरा आधार 
रक्‍खा है। यह विधान में क्रानूनों की प्रधानता है। वे विधान जिनमें कानूनों का 
आधिपत्य माना जाता हे एक क्रिस्म के है| क़ानूनों का आधिपत्य तभी कायम हो सकता 
है जब शासन के प्रत्येक अंग कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका और न्यायकारिणी इनका 
आदेश मानें । इस आधार के अनुसार विधान दो श्रेणी में आते हैं--ऐसे विधान जिनमें 
विधान के नियमों का आधिपत्य रहता है और ऐसे जिनमें व्यवस्थांपिका के क्लानूनों 
का । पहली श्रेणी के विधानों में न्‍्यायकारिणी सुबप्रधान रहती है बयोंकि विधान के नियमों 
की व्याख्या न्यायकारिणी द्वारा ही की जाती है। दूसरी श्रेणी के विधानों में व्यवस्थाविका 
सर्वश्रधान होती है और यह तय करती है कि शासन के विभिन्न अंगों के कार्य 
वेधानिक हैं या नहीं | विधान-प्रधान देश का सत्रसे उपयुक्त उदाहरण अम्नरीका है। वहाँ 
को प्रधान न्‍्यायाज़य (0 ५])9॥'(१॥)) (? (2077 |) विधान क्रे नियपों क्र सरसदुक के सूप में 
है ओर इस प्रकार न्‍्याव्कारिणो ही सवशक्तिशालिनो है।इंगलेंए्ड के विधान में हमें 
व्ववस्थापिका की ग्रधानता का उदाहरण मिलता है। वहाँ की पालिमेन्ड प्त्येक क्षेत्र में 
सर्वोच्च है । १८७ १-७४ का फ्रान्सीसी विधान जो १६३६ तक चला व्यवस्थातिका-प्रधान 
था क्योंकि वहाँ की राष्ट्रीय सभा (७४०७७) ॥४४०॥॥७]9५) शासन के सभी अंगों में 
प्रधान थी । किन्तु विधान ने दो बातां में इसके अधिकार को नियन्त्रित कर दिया था-- 
न तो यह शासन के रूप को बदल सकती थो ओर न राजवंश में से अध्यक्ष चुन सकती 
थी। इसलिये फ्रान्स की व्यवस्थापिका पूर्ण रूप से सर्वोच्च नहीं थी और इंगलैण्ड 
की पार्शिमेन्ट की भाँति सर्वेशक्तिशालिनी नहीं थी | 

संक्षेप में हम कह सकते हैँ कि विधान के विभिन्न रूपों में अन्तर उनकी मौलिकता 
के कारण होते है । यद्द मोलिकता तीन प्रकार को है :--(१) विधान के लिखित रूप में 
(२) संशोघन-विधि में तथा ,३) वेघानिक नियमों की व्याख्या सें । 


लिखित विधान की ग्रुर्य विशेषतायें 


विभिन्न प्रकार के विधानों के गुणों और दोषों पर विचार करने के पश्चात हम 
लिखित विभान की विशेषताओं तथा उसके दूसरे पहलू पर गौर कर सकते हैं क्योंकि 
आधुनिक युग में लिखित विधान ही साधारण रूप से प्रचलित हैं । आज हम देखते हैं 
कि इंगलेए्ड को छोड़कर समस्त संसार फे राज्यों में लिखित विधान ही पाये जाते है । 
गेटेल ((3०१॥0)) के अनुसार लिखित विधान की निम्नलिखित विशेषतायें हैं :-- 

(१ ) इसका रूप निश्चित होना चाहिए। जहाँ तक सम्प्रव हो लिखित विधान में 
अस्पष्ट वाक्यों तथा शब्दों का अभाव रहना चाहिए। इसके उद्देश्यों का उल्लेख रपष्ट 
रूप से होना चाहिए । 


हि । 


श्र 


्छ शॉासन-य 


(२ ) राजनीतिक संगठन को विवादपूर्ण समस्याश्रों से बचाने के लिये विधान 
को विस्ती्ण' होना चाहिए जिससे शासन के विभिन्न अंगों के कायक्षेत्र स्पष्ट रूप से 
निश्चित कर दिये जायेँ। शासन संगठन के पूण क्षेत्र में विभिन्न अंगों के पारस्परिक 
सम्बन्ध तथा उनके अधिकारों का साफ़ तौर से बणन होना चाहिए। 

(३) विधान को न बहुत संक्षिप्त होना चाहिए ओर न बहुत लम्बा ही | श्रगर 
यह बहुत संक्षिप्त है तो अस्पष्ट हो जायगा और यदि बहुत लम्बा है तो इसमें शासन की 
ऐसी छोटी-छोटी बातों की विस्तृत व्याख्या रहेगी जो समय के परिवत्तन के साथ 
प्रःबीन और बेकार हो जाती है और समाज के विकास तथा प्रगति में बाधक होने 
लगती है । इससे असन्तोष बढ़ता है और समय के प्रवाह में लोग पूरे विधान को नष्ट 
करने के लिये प्रस्तुत हो जाते हैं। इपसे स्पष्ट है कि यदि संक्षिप्त विधान में अस्पष्टता 
ओर ३० रहती है तो बहुत लम्बे विधान में अनावश्यक अपरिवत्त नशीलता आा 
जाती है। 


लिखित विधान के मूलतत्व 


किन्तु लिखित विधान की ये विशेषतायें इसके मूलतत्व नहीं हैं। बे तो केवल 
इसकी ग्रकृृति को निश्चित करते हैं | इसके मूलतत्व तीन हैं :-- हि 

सर्वप्रथम, प्रत्येक लिखित विधान में एक अधिकार-पत्र होना चाहिए जो नागरिकों 
के अधिकारों की रक्षा कर सके ।. « 

दूसरे, इसमें राज्य की विभिन्न शक्तियों के संगठन की रूपरेखा होना चाहिए । 

तीसरे, विधान में संशोधन करने का नियम होना चाहिए। 

बर्जेस (8772688) के शब्दों में पहली विशेषता नागरिक की स्वतन्त्रता की रज््ा 
करती है, दूसरी राज्य के शासन को निर्मित करती है ओर तीसरी राज-सत्ता के भिवास- 
स्थान तथा उसको प्रयोग में लाने वाली शक्तियों को निश्चित करती है| इस भाति 
लिखित विधान स्वतन्त्रता, शासन और राज-सत्ता का एकीकरण करता है । 


लिखित विधान के मूल आधार * 


जब हम देखते हैं कि लिखित विधान की आवश्यकता' राजाओं के अल्याचार को. 
रोकने के लिये पड़ी तो ऊपर लिखे कथन का अथ स्पष्ट हो जाता है। इसलिये लिखित 
विधान का वास्तविक आधार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा जनता द्वारा स्वयं 
शक्ति प्रहए करने की आवश्यकता है | 


१--आशुनिक संसार के लिखित विधानों में १६३५ का भारत-सरकार-क्रानून सबसे 
बढ़ा है | 'श्रखिल-देश-विधान! (0070$00ए७०४७७ ०६ ॥!]] (०७०८८८७) जिल्द १ में (ब्रिटिश 
साम्राज्य ) यह ८६ पूष्ठों में आता है ( २४३-३२६ ) | इससे स्पष्ट हे कि यह एक विध्तृत 
लेखपत्र है संत्तिप्त नहीं है | क्‍ 


च्ं 


जा 


तीसरा अध्याय ु ' ७६ 


इस प्रकार लिखित विधान के मूल आधार निम्नलिखित हैं :-- 

१--राजनीतिक शक्ति का प्रश्न; २--धार्मिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति; ३--सम्पत्ति 
रक्षा (जिसका आरम्भ “बग्गैर प्रतिनिधित्व के कर नहीं? के साथ हुआ) और ४--स्व॒तन्त्रता 
( जिसके अथ हैं (अ) गिरफ्तारी और नज़रबन्दी से स्वतन्त्रता यानी राजकर्मचारियों 
की स्वेच्छाचारिता से रक्षा; (ब) वाद-विधाद, भाषण तथा मत प्रकट करने की स्वतन्त्रता 
ओर (स) पंचनिणय तथा क़ानून के सम्मुख समानता ) । 


का भे | | भ ध 
प्रारम्भिक विधानों में अपरिवत्त नशीलता ओर आधुनिक में 
५ 
प्रिवत्त नशीलता का आधिक्य 
आरम्भ में लिखित-विधान प्रायः अपरिवत्तनशील थे। अपनी खतन्‍्त्रता प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ जनता सरकार का अधिकार-क्षेत्र लिखकर भल्ती भाँति स्पष्ट कर देना 
की है कक ः गे हु 
चाहती थी जिससे शासक-वर्ग विधानों की अवहेलना करके अधिकारों का अनुचित 
प्रयोग न कर बे | किन्तु आधुनिक प्रवृत्ति इस प्रकार के लिखित-विघानों की ओर है 
जो परिवत्तनशील रहते हैँ | कारण यह समझता जाता है कि विधान को सदैव वास्तविक 
परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिये ओर समयानुसार उसमें परिवर्तन होने चाहिये | 
इसको ऐसा अपरिवत्तंनशील न होना चाहिये कि इसे कभी एकदम टूटना पड़े परन्तु 


इसमें अवसर ओर परिस्थिति के अनुसार परिवतेन की गुंजाइश होनी चाहिये। 


प्रो० गिलक्राइस्ट ने कहा है कि आजकल अपरिवर्त्ततशील विघान अच्छे सम मे जाते हैं 
ओर इस प्रकार ऐसा मालूम होता है कि “अपरिवत्तंनशील शासन-विधान, अपरिवर्त्तन- 
शील शासन-विघानों का स्थान ग्रहण कर लेंग!१ | किन्तु यह घारणा ठीक नहीं जान 
पड़ती । प्रो० विल्लोबी * (0704. #', ७. ५४॥॥०प६४४)०9४) यह स्वीकार करते हैं कि 
आरम्भ के विधान अपरिवत्तेनशील थे और वे उनकी अपरिवरत्तोनशीलता के निम्नलिखित 
कारण देते है. -- 

१--आरम्भ में राजनीतिक विचार-धारा अ्रकृति-नियम के श्रधीन थी। लोग 
सममभते थे कि कुछ अधिकार और राजनीतिक सिद्धान्त प्रत्येक समय और परिस्थिति 
के लिये सद्य हैं इसलिये उनकी उपयोगिता सावभोमिक है । “इसी विश्वास पर विधान- 
निर्मातागण इन अधिकारों और सिद्धान्तों को विधान में केवल सम्मिलित ही नहीं कर 
क्षेना चाहते थे वरन्‌ इस प्रकार सम्मिलित करना चाहते थे कि ये अलग न किये जा सके 
ओर यदि किये भी जायें तो बड़ी कठिनता से । 

२--उस समय तक संसार विकास के सिद्धान्त से नहीं प्रभावित हुआ था। लोगों 
ने यह नहीं, सोचा था कि भूत वतमान को जन्म देता है और वर्तेमान भविष्य का 
आधार है| कहने का तात्परय यह है कि उन्होंने यह नहीं अनुभव किया था कि शारीरिक 
तथा राजनीतिक जीवन में वृद्धि और अविच्छिन्नता का सिद्धान्त बतेमान है। अत: ज। 


(२०अढभढमबअतभायस+म्जमाकक पका कम १० /नात ! २१/३३/१४३४ (७४कार 4अ/भे७०५+५७ण गाए एप अन्त क्रम कक लरंक: जध्यपडा95544%/०५०..७/७धस्ाक्त॑०१३११९७ भयरकतिपा उनके, 


१ गिल क्राइस्ट--प्रिन्सपिल्त आफ़ पोलिटिकल साइंस! पु० २२१ । 
२ विलोबी--दि गवनमेन्द आफ़ माडने स्टेट्स! पु० ११४६-२६ | 


च्द्० शासन-यन्त्र 


उन्होंने विधान का मसविदा तैयार करना आरम्भ किया तो उसको स्थायी कला-कृति समझा 
जो उनके विचार से उनके समय की विशेष देन थी और अत्येक काल के लिये सत्य थी। 

३-.आर+म्भ के विधानों द्वारा स्वैरतंत्र के स्थान में सावंजनिक शासन की स्थापना 
की गई थी इसलिये विधान-परिवत्तेन में बड़ी-बड़ी अड़चनें डाल दी गई थीं । रवेरतंत्र 
को सार्वजनिक शासन ने हटा तो दिया था किन्तु यह धारणा जोर पकड़ गई थी कि 
स्वेच्छाचारी शाघन के पुनस्थोपन का डर समाप्त नहीं हुआ है। इसके साथ-साथ दूसरा 
भय यह था कि कहीं जल्ोग असंयम के शिकार होकर (“राजनीतिक प्रज्ञातंत्र' न स्थापित 
कर बैठे | विधान-निर्माताओं की दृष्टि में यह देश को असंयत जन-समूह के शासन की 
विषमताओं के हवाले करना था | 


आधुनिक काल में लिखित-विधान निर्माण करने के कारण 
ऐसा जान पड़ता है कि उपरोक्त कथन के समय प्रो० गिज्षक्राइस्ट ने यह मान 


लिया था कि लिखित शासन-विधान अनिवार्य रूप से अपरिवत्तनशीज् होता है किन्तु 
यह भी विचार, जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, ठीक नहीं है। इसलिये उसने जो 
कारण अपरिवत्त नशील विधान के निर्माण के बताये हैं वे वास्तव में लिखित-विधान के 
निर्माण के कारण हैं | 

निम्नलिखित दलीलों से यह स्पष्ट हो जायगा कि आधुनिक काल में लिखित- 
शासन विधान तैयार करने की ओर सावमोमिक क्कुकाव है? । 

( १) आधुनिक प्रजातंत्र-राज्यों- के नागरिक शासन के प्भुत्व को सीमित करके 
अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं । इसीलिये वे अपने अधिकारों को स्पष्ट 
ओर निश्चित रूप में लिखा रखना चाहते हैं जिससे कोई संशय न रह जाय । 

(९) स्वायत्त-शासन के प्रजातंत्रात्मक सिद्धान्तों के अनुसार कुछ अधिकार 
स्थानीय मंडलों जैसे नगर-मंडलों (म्युनिसपल बोर्ड ) जिला-मंडलों ( डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ) 
को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि अस्पष्टता 

रोकने के लिये ये प्रदत्त अधिकार लिख दिये जाये । 


१-आइस ने भी लिखित-विधान तैयार करने के निम्नलिखित उद्दे श्य बताये हैं ;_... 
(१ ) नागरिकों की स्वेब्छाचारी शासक से अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने 
को इच्छा । लक 


केक 


(२) जनता की अ्रथवा शासक की, शासन प्रणाली को निश्चित' रूप द्वेकर, जनता 
को प्रसन्न करने की इच्छा । 


( ३ ) शासन-प्रणांली को स्थायी रखने के लिये तथा उसको सार्वसाधारण के समझने 
योग्य बनाने के लिये राजनीतिक समाज की स्थापना करने वालों की इच्छा | 


( ४ ) श्रव तक अलग-अलग रहनेवाले प्रान्तों की, संयुक्त तथा व्यक्तिगत अधिकारों आर 
स्वार्थों को सुरक्षित रखने की इच्छा ( संघात्मक शासों में )। 


ब्राइस--स्टडीज़ इन हिस्ट्री एल्ड जूरिसप्रूडेन्स जिल्‍द १, पु० २०१ 


हक 


चौथा अध्याय घ्दर 


(३) जब एक राष्ट्र अपने शासन के रूप को बदलता है तो बह त़ये शासम के 
आधार को स्पष्ट कर देना चाहता है। यह तभी सम्भव है जब नये शासन की स्थापना 
के सिद्धान्त निश्चित रूब में लिख लिये जाये | 

(४) संधात्मक शासन की अगति से लिखित विधानों को और अधिक प्रोत्साहन 
मिल्ना है क्योंकि केन्द्रीय ओर प्रान्तीय शासनों के अधिकारों का अलग-अलग निर्देश 
आवश्यक है। यही नहीं यदि शासन अध्याक्षात्मक है तो शासन के अँगों--ठयवस्था- 
पिका, कार्यकारिणी ओर न्याय कारिण! के अधिकारों और कर्तव्यों की सीमा को पूर्णरूप 
से निश्चित करना आवश्यक है । 


विधान-निर्माण की प्रणालियाँ 
आधुनिककाल में लिखितविधान तैयार करने के कारणों को देखने के बाद उन 
विभिन्न प्रणालियों) को जान सकते हैं जिनके द्वारा विधानों का निर्माण किया गया है 
ओर अब भी किया जा रहा है । 
पहली प्रणाज्ञी तो सदेव क्रान्ति का पथ रही है । जनता अपने शासकों के अद्या- 
चारों और उनकी अयोग्यता से तंग आकर बिद्रोह करती है और एक नया शासन 
-स्थापित करती है। इस प्रकार इंगलेएड को “गौरवपूर्ण राज्यक्रान्तिः का परिणाम हुआ 
अधिकार-पत्र', अमरीका की राज्य-क्रान्ति के पश्चात्‌ संयुक्त राज्य का वतेमान विधान 
तेयार हुआ, फ्रान्सी सी राज्य-क्रान्ति ( १७८६ ) के परिणाम स्वरूप फ्रांस में कई शासन- 
विधान बने ओर रूसी क्रान्ति ( १६१७ ) का परिणाम सन्‌ १६१८ का सेवियत-विधान 
हुआ ( १६३६ में इसमें कुछ परिवर्तन किया जा चुका है ) । 
दुसरे, राजा की स्वीकृति-स्वरूप भी शासन-विधान बनते हैं । जापान का वर्तमान 
शासन विधान मिकाडा का दिया हुआ है । कनाडा, आस्ट्रेलिया, अफ्रोका इत्यादि के 
शासन-विघान भी इंगलेंड की लाकसभा पालिमेंट के मंजूर किये हुये हें । 


४७ 
् 


हे  १--आाइस ने भी लिखा है कि निम्नलिखित चार प्रणालियों में से, किसी एक के द्वारा 
.. विधान का निर्माण हो सकता है :-- 
.. ("३ ) राजा अपनी प्रजा को शासन-विधान मंजूर कर सकता है। (इंगलैंड और जापान) 
(२ ) कोई राष्ट्र क्रान्ति के द्वारा एक विधान निर्मित कर सकता है। ( अमेरिका का 
संयुक्त राज्य ओर सोवियत रूस ) 9 
( ३) एक राष्ट्रात्मक समुदाय, जो श्रव तक राज्य रहित था और अ्रव एक राज्य 
स्थापित करता है, शासन विधान का निर्माण कर सकता है ( पोलेंड और ज़ेकोस्लोवाकिया 
सन्‌ १६१४-१८ के प्रथम महायुद्ध के बाद ) गा 
(४ ) जब क़रीब करीब स्वतंत्र राज्य ( प्रान्त ) एक नवीन राज्य में संगठित होते हैं तब 
एक नये शासन विधान का जन्म द्ोता है। इस ग्रकार एक राष्ट्र-संघ, संघराज्य बन जाता 
है। ( अमेरिका का संयुक्त राज्य ) 
--आइस, “स्टडीज़ इन हिस्ट्री एंड जूरिसप्र डं स,” जिद १ (४० २०१-२०४) 


आलम 


११ 


छ्वरै े शासनब्यन्त्र 


तीसरे, कोई जाति स्वयं अपने विधान का स्वरूप निर्माण करती है| जब अंगजों 
ने अमरीका में उपनिवेश स्थापित करना आरम्भ किया था तो वहाँ उन्होंने अपनी इच्छा- 
नुसार शासन विधान तैयार किया। प्रथम महायुद्ध (१६१४-१६ १८) के समय में जेको- 
स्ोवाकिया के लोगों ने अपना एक अलग शासन विधान तैयार किया। 

अन्त में, शासन-विधानों का घीरे धीरे विकास भी होता है । केवल इंगलेंड का 
ही शासन विधान नहीं वरन्‌ डोमीनियन-शासन-विधान भी विकास के परिणाम हैं और 
वर्तमान स्वरूप धारण करने के पहिले “अधिकार-पत्र' मंजूर किये गये थे तथा क़ानून 
पास करने पड़े थे। भारत का शासन-विधान मंजूर तो अवश्य किया गया है किन्तु 
धीरे धीरे यह विकास का रूप अहण करता जा रहा है। यह क्रम 'नियामक क़ानून! 
(0०४५]०४708 00) और पिट के 'भारत-क़ानून'! (7709 0४) से आरम्भ होकर 
१६३४ के कानून की दशा तक पहुँच गया हैे। यदि १६४२ के क्रिप्स-प्रस्ताव अस्वीकृत 
न किये ज्ञाते तो दूसरा क़ानून पास होता ओर भारत वेधानिक विकास की दूसरी 
अवस्था को पहुँच जाता । 


संशोधन की प्रणालियाँ? (१) परिवतनशील विधानों में 

अब शासन-विधानों के संशोधन की प्रणालियों के अनुर्शलन की आवश्यकता! 
है क्योंकि एक विधान सदेव के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता । राजनीतिक जीवन की 
परिवतनशीज्ष अवस्थाओं में विधान-संशोधन भी आवश्यक है (.खित अथवा 
परिवतनशील विधानों में संशोधन के लिये किसी असाधारण प्रणाल्री का उ। 'ग नहीं 
किया जाता है। एक साधारण क्रानून पास करके संशोधन किया जाता है ७ ता कि 
इंगलड और इटली में होता है। इंगलेड के विषय में ड/० फ़िनर का कहना है कि 
साधारण रूप से ब्रिटिश-शासन पद्धति में कोइ भी संस्या, चाहे बुनियादी हो या रीर 
बुनियादी, चाहे वह पालिमेंट अथवा न्याय कारिणी के निर्णेयों द्वारा ही बुनियादी क्‍यों 
न मान ली गई हो, एक साधारण क्र.नून पास करके बदली जा सकती हे। इतना ही 
नहीं पूरूप से समाप्त भी की जा सकती ढे। अथातू इस काय के लिये लाक-संमा 
(0788 ० (007777078) के केवल एक छीटे स बहमत ओर लाडें-सभा के पार्लिमेंट 
द्वारा विहित साधारण सहयोग की आवश्यकता है । लाड्ड-सभा के प्रधान अधिकारों 
को खत्म करने के लिये अथवा मज़दूर-संघ ([7४०० [7007) के अधिकारों को 
सीमित करने के लिये क़ानून उसी अणाली से पास किया जा सकता है जिसके द्वारा 
विधवाओं की पेन्शन के लिये अथवा सा्वजनिक स्वास्थ्य या शिक्षा के लिये'क्रानून पास 
किया जाता है । यह परिवर्तेनशीलता की चरम सीमा दै। दूसरे शासन विधान किसी 
न किसी ह॒द्‌ तक अपरिवतेनशील हैं ।१ 

प्रो० स्ट्रांग ने फ़िनलैंड और यूजीलेड के शासन विधानों की भी परिवत्नशीलता 
द्‌ खाई है ( इटली के शासत्न विधान के प्रति उनकी राय इसी अध्याय में दिखायी 
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चोथा अध्याय जहा 


जा चुकी है ! | फ़िनलेंड के विधान में, जो सन्‌ १६१६ ई० में बना था, संशोधन प्रणाली 
का कोई उल्लेख नहीं है । इसका अर्थ यह है कि फ़िनलैंड की उ्यवस्थापिका रीशटाग 
(९०0॥8052) साधारण क़ानून पास करने की विधि से विधान में संशोधन कर सकती 
है। इसी प्रकार न्यूज़ीलेंड 7 शासन विधान में, संशोधन की किली विशेष विधि का उल्लेख 
नहीं है। न्यूज लंड का शाप्नन १८४२ इं० के क़ानून के अनुसार तैयार किया गया था | 
इसकी ६८वीं घारा के अनुसार 'धरार्बजनिक समा?! (00॥07थ] 3.98607 0] ए--- 
न्यूज़ीलेंड की उ्यवस्णापिका ) को क़ानूनी अधिकार है कि वह एक या कई क़ानून 
, पास करके विघान में परित्र्तत कर सकती है। प्रो० स्ट्रांग का कथन है #ि 'परिवर्तन- 
शील विधानों में न्यूजीलैंड का विधान बेजोंड है ।जैसा कि हम जानते हैं इंगलेंड का 
शालन विधान एक ही समय में लिखकर तैयार नहीं किया गया है इसलिये साधारण 
विधि से इसमें संशोधन या परिवततंन क्रिया जा सकता है, इटली का विधान भी लिखित 
होने के का(ण प्रमाणित है किन्तु संशोषन-विधि का बणन ही नहीं है | परन्तु न्यूज़ीलेंड 
का शासन विवान लिखित तो है हो उसमें संशाघन-प्रणाली का भी उल्लेख है जिसके 
(लुलार व्यवस्वाविका इच्ड्रावुधार शासन विधान में परिवर्तन ला सकती है । केत्र ज्ञ यही 
एक शासत-बिघान है जिममें विघान-संशोधन के अधिकार का सर्रिस्तार उल्लेख है |+ 


(२) अपरिवतनशील विधानों में 

उपरोक्त कथन से यह ओर स्पष्ट हो गया है कि लिखित विधान के लिये यह आदव- 

श्यक नहीं कि वह अपरिवतेनशील हो । यह परिवतनरील भी हो सकता है ।* इसलिये 

अए रिबतेनशील विधान वे हैं. जिनमें साधारण क्रानून पास करने की तिधि से परिवर्तन 

 /--सट्रॉंग “मार्क्स कान्स ग्रेस्य शन्स! पृष्ठ १४० ( यहाँ पर इटली के शासन-विधान से उस 

विधान से तात्पर्य है जो ( १६३६-४५ ) बाली लड़ाई के पहिले काम में लाया जाता था )। ई, 

एम, से: ने भी अवते (वालिटिकित इस्मीस्यू शन्त --ए प्रीफेस”! १६३८--में लिखा है क्रि लिखित 

शासन-विधानों में नये जी 2, दक्षिणी ग्रफ्तीका, आपरलेंड ओर फ़िनलैंड के विधान परिवर्तनशील हैं | 

२--लिखित विधानों की इस विशेपता के कारण परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील 

 विधानों के अन्तर की भी थ्रालोचना की गई है। इ. एम, सेट ने निम्नलिखित दृष्टिकोणों का 
उल्लेख किया है :--- 

(१ ) प्रेसीडिन्ट लोवेल का कथन है कि यत्रति अन्तर “क्राफी महत्वपूर्ण! है परन्तु 

“ सध्यवती रूपों के निकल आने से प्रथक्र-प्रथक समुदायों के बीच की अ्रसमानता समाप्त हो गई 

है,” केवल माद्गा का अन्तर माना जा सकता है प्रकार का नहीं । 

(२ )प्रो> मेकबेन ओर प्रो० मुनरों ने इसको इसलिये ठीक नहीं समझा क्योंकि 
जहाँ तक संशोधन का प्रश्न है अमेरिका का शासन विधान अंग्रेजी शासन-विधान की भाँति 
कार्यान्वित हुआ है। इसलिये उनकी राय में यह अन्तर बनाव्ी है। 

( ३ ) व्हेयर महोदय इसको लाभ शुन्ध! और अ्रसनन्‍्तोषजनक मानते हैं। 

( ४ ) हारबिल मद्दोदथ इसको इसलिये ठीक नहीं समभते क्योंकि इसका आधार मौलिक 


न होकर आकस्मिक है । 


द्श्ठे शासन-यन्त्र 


या संशोधन सम्भव न हो। उनमें संशोधन की विशेष प्रणालियाँ होनी चाहिये। आधु- 
निक अपरिवतनशील शासन विधानों में चार प्रणालियाँ पाई जाती हैं :-- 


प्रथम, कुछ प्रतिबन्धों के अन्तगंत साधारण क्रानून पास करने की विधि द्वारा संशो घन 
किया जाता है । जैसे किसी-किसी विधान में संशोधन पर विचार करने के लिये सदस्यों 
की एक निश्चित संख्या ((१५००प४॥१) और उसको पास करने के लिये विशेष बहुमत 
की आवश्यकता होती है | उदाहरण-स्वरूप बेल्जियम में (१६३६-४४ के युद्ध के पहिल ) 
संशोधन पर विचार करने के लिये व्यवस्थापिका में प्रत्येक सभा के दो तिहाई सदस्यों की 
उपस्थिति आवश्यक थी और उसको पास करने के लिये दो तिहाई बहुमत आवश्यक था | 
यह शासन-विधान की १३१ वीं धारा से स्पष्ट है | वह निम्नलिखित है :--- 

“व्यवस्थापिका को यह घोषित करने का अधिकार है कि ऐसी वैधानिक 
व्यवस्थाओं का संशोधन जिसकी सूचना बह देगी, नियमानुकूल है । 

इस घोषणा के वाद दोनों सभायें तदनुसार भंग हो जायेंगी । इसके अनन्तर 
४१ वीं धारा के अनुसार दो नई सभायें बुलाई जायेंगी (इसके अनुसार राजा का 
दोनों सभाओं का एक साथ या अलग-अलग भंग करने का अधिकार होगा । भंग 
करने के पश्चात्‌ क्रानून के अनुसार चालीस दिन के अन्दर नया निर्वाचन होगा और द। 
महीने के अन्दर दानों सभायें बुलाई जायेंगी ) | 

ये सभाय राजा की स्त्रीकृति प्राप्त होने पर संशोधन के लिये दिये गये विषयों 
पर विचार करेंगी। 

ऐसी द्शा में जब तक प्रत्येक सभा के दो तिहाई सदस्य उपस्थित नहीं रहेंग तत्र 
तक सभाय॑ परामश नहीं करेंगी ओर कोई संशोधन कार्यान्वित नहीं किया जायगा जब 
तक कि कम से कम दो तिहाई मत इसके पत्त में न हों । 

दूसरे, विधान में संशोधन करने के लिये एक विशेष सभा का निर्माण किया जा 
सकता है जेसा कि अमरीका के संयुक्त-राज्य में है | जैसा कि पहिले इस अध्याय में. 
दिया जा चुका हैं के लिय ु गज रा्ट्राय अहासभा ((१0॥५९॥४0१)) क। बुलान की 
* आवश्यकता पड़ती हैं और कांग्रेस का दो तिहाई और राज्यों का तीन चोथ इ बहुमत 

आवश्यक है | 


े तोसरे, विधान में संशोधन सूचना! (०७६७7:०॥०पा) द्वारा भी कार्या।न्वत 
किया जाता है । इस श्र॒णाल्ी में जनता छे पहुमत का निरुय माना जाता है । यह 
प्रणालो आस्ट्रेलिया, स्विटज्रत्लेंड और आयरलेंड में प्रचलित है । आर्ट्र लिया के 
०350 मर किन 

* आइप-रुडीज़ इन हिस्ट्री एंड जूरिसप्र डेन्स, जिल्द १ » 7० २१०-२१३ | 

उपया 'इंर्डियन जनंल आफ़ पोलिटिकल साइस ( जूलाई-सितम्बर १६१४७ ) भें छा० 
इजचन्दकत (दि अभेन्डिया प्रोसेस आफ़ दि इ रिडियन कान्स्टीव्य शन! देखिये। । 


चीथा अध्याय ८५ 


विधान की १८वीं घारा में इसमें संशोधन अथवा परिवत्तन करने की शर्तों का 
सबविस्तार उल्लेख है। उसका प्रारम्भ निम्न प्रकार से होता है :-- 

“यह विधान निम्नलिखित प्रणाल्ञी के अति रक्त किसी अन्य विधि से परिवतित 
नहीं किया जा सकेगा ।? 

संशोधन के लिये प्रस्तावित क़ानून पार्जिमेंट की दोनों सभाओं में स्पष्ट 
बहुमत से पास होना चाहिये | पार्लिमेंट को दोनों सभाओं में पास होने के बाद 
दो महीने बीत जाने पर परन्तु छः महीने व्यतीत होने के पहिले, प्रस्तावित क़ानून की 
सुचना प्रत्येक राज्य के निवाचकों को दी जायगी और वे प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को 
चुनेंगे ।? 

इसी प्रकार स्विटज़रलेंड के शासन-विधान में ११८ से लेकर १०३ तक की घाराओं 
में विधान-संशोधन पर विचार किया गया है। इन घाराओं में से १९० वीं और १२१ वीं 
घारायें विशेष महत्वपूर्ण हैं। १०० वीं घारा में हे कि 'जब संघ-सभा (7०त०7७) 
.3.89७770)9) का कोइ साग शासन-विघान में पूण संशोधन करने के लिए पस्ताव 
पास करता है ओर दूसरा भाग इससे सदमत नहीं होगा अथवा स्विट्जरलेड के ५००० 
निर्वाचक पूर्ण संशोधन को माँग करते हैं तो इस अश्न को सुलझाने के लिये कि विधान 
में संशाघन किया जाथ कि नहीं, प्रस्ताव से लागों की परामशांथ परिचित करा दिया 
जाता है। वे इसके पत्त में अथवा विपक्ष में मत देते हैं । यदि किसो भी दशा में स्विट- 
जरलेड के नागरिक एक बड़ी संख्या में पक्ष में मत देते हैं त। संशोधन को कार्यान्बित 
करने के लिये दोनों सभाओं का फिर स चुनाव होगा । 

इसी प्रकार १२१ वीं धारा में आंशिक संशोघन की विधि का वर्णन है । 

अन्त सें, संघराज्य के राज्यों के बहुमत के द्वारा भी विधान में परिवत्तन 
किया जाता है। इसलिए यह प्रणाली संघराज्यों में लागू होती है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि विघान में किसा भी संशाघन के लिये अत्येक राज्य से परामशे करना 
आवश्यक है । यह प्रणाली स्विटजरलड, आ्ट्र जिया ओर अमरीका के संयुक्त-राज्य में 
पाई जाती है । स्वटज़रलंड के शासन-विधान की १२३ वीं घारा के अनसार 'संघ-शासन 
का संशोधित-विघान अथवा उसका एक भाग, तभी लागू किया आा सकता है जब इसको 
स्विंटजरलड के निर्वाचक नागरिक्रों को एक बड़ी संख्या ने मान लिया हो और राज्यों 
के बहुमत ने भी स्वीकार कर लिया हो ।' इसी प्रकार आस्ट्रेलिया के विधान की 
१२८ वां घारा निम्नल्नखित है :--- 


पालिमेंट की किसी भो सभा में किसी भी राज्य का समानपातिक प्रति- 
निधित्व कम करने के लिये, प्रतिनिधिल्‍्सभा में राज्य के सदस्यों की संख्या कम 
करने के लिये, किसी राज्य को सीमा घटाने अथवा बढ़ाने के लिये अथवा किसी 
भी प्रकार विधान की लिखित व्यवस्था में परिवत्तन करने के लिये प्रस्तावित संशोधन 
तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक एक राज्य में सत देने वाज्षे निवाचका का 
बहुमत स्वीकार न कर ले |? 


शासलन-यन्त्र 


इंगलैंड के शासन-विधान को प्रथाओं पर एक टिप्पणी 


प्रथाओं के विषय में दाइसी के विचार-- 

डाइसी पहला व्यक्ति है जिसने अपनी पुस्तक 'ला आफ़ दि कान्स्टील्य हान से 
विधान की प्रथाओं का आलोचात्मक ढंग से उल्लेख किया है। उसका कहना हे कि थे 
वे नियम हैं जो बताते हैं कि राजा ( या मंत्रियों के रूप में राजा क नोकर ) को अपने 
स्वतंत्र अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिये | वह जनता अथवा निर्वाचकों 
के प्रमुत्व को सिद्ध करना चाहता था । इन विशेषाधिकार के नियमों के साथ साथ उसने 
पालिमेंट की परिपादी तथा कामन-सभा और लाडें-सभा के संबंध पर भी विचार किया 
है। उसके अनुसार और दूसरी प्रथाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं :-- 

( १ ) कम से कम वर्ष में एक बार पालिमेंट अवश्य बुलाई जानी चाहिये । 

(२ ) यदि मंत्रिमंडल कामन-सभा का विश्वास खो दे तो उसे इस्तीफा दे देना 
चाहिये परन्तु मंत्रिमंडल को यह भी अधिकार हे कि वह कामन-सभा के भंग कश्ने 
की सलाह राजा को दे दे । 

(३ ) पार्लिमेंट की दोनों सभाओं द्वारा पास किये हुये क्नूत के लिग्रे राजा को 
अवश्य स्वीकृति देनी चाहिये । 

(४) मंत्रि मंडल संयुक्त रूप से पार्लिमेंट के श्रति उत्तरदायी है। 

(४ ) कामन-सभा में बहुसंख्यक द्न का नेता ही प्रबान मंत्री बन सकता है 
ओर वह अपने सहकारियों के चुनाव में स्तरतंत्र है । 

(६ ) पालिंमेंट की इच्छा के तिरुद्ग देश को पर-राष्ट्र नीति का निर्णय नहीं 
हो सकता। कामन-सभ्मा को इच्छा के विरुद्ध मंद्रिमंडल न युद्ध को घोपणशा कर 
सकता है न सन्धि कर सकता है। 

जैसा डाइसी का कहना है ये तथा दूसरी प्रथायें वास्तविक क्रानूत" नहीं हैं क्‍यों 





रे 
। 


१--जेनिंग्स ओर कीथ ने क़ानूज़ और प्रथा के मध्य बहुत से अन्तर दिखलाये हैं वे एस 
प्रकार हैं :-- 

(१ ) कानूनों में स्वीकृति की भावना काफ़ी मात्रा में रहती है, उनका उल्लंघन 
सरलता से नहीं किया जा सकता | क्वानून का थ्राज्ञापालन बुनियादी कर्तव्य है । 

( २) क़ानून व्यायालयों के द्वारा मनवाये जाते हैं किन्खु प्रथाश्रों के साथ ऐसी बात . 
नहीं है | ह 

( ३ ) क़ानून पूर्ण रूप से निश्चित और लिपिबद्ध होते हैं। प्रथाओं को लेखबद्ध करने 
की किसकी ग़ार्ज़ पड़ी है । वे अव्यवहाय हो जाती हैं । 

(४ ) क्रानूत़ एक स्पष्ट उद्देश्य के लिये पास किया जाता है किन्तु प्रथा विशेष अवसर 
को थ्रवश्यकता को प्रकट करती है | 

| देखिये धणगां783--04906९ (00ए७776008 00. 3-5 और ००-..॥९ 
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उनके न मानने पर न्यायालय कोई कारबाई नहीं करते। फिर सी इनका पालन किया 
जाता है | ढाइसी के द्वारा दिये गये प्रथाओं के पालन किये जाने के कारणों पर हम 
बाद में विचार करेंगे। यहाँ हम यह देखेंगे कि उसका प्रथाओं को केवल “विशेपाधिकारों 
को काम में ले के नियम? और 'ार्लिमेंट की परिपाटीः? कहना ठीक है या नहीं । 


प्रथाओं के विश्तृत क्षेत्र १९ जैनिंग्स के विचार 
डाइसी ने १६ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग लक विकसित शासन-विधान की 
व्याख्या की है । उस समय तक मी राज्य के कत्तेव्य सीमित थे। परन्तु सर्व प्रथम 
डाइसी ही ने इंगित किया था कि क़ानून समाजवादी रुख ग्रहण कर रहे हैं। उसके 
जीवन काल ही में शासन का हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया था किन्तु वह शासरू-प्रबन्ध और 
सामाजिक जीवन में बढ़ते हुये प्रथाओं के प्रभाव पर ग्रौर नहीं कर सका। क़ानून के 
शासन (परो० 0 ॥.5छ) के जोरदार समर्थन के सामने वह, सामाजिक कार्यों, 
आश्िक योजना तथा शआआन्तरिक शासन के नये पहलुओं से संबंधित व्यवस्थापिका 
द्वारा पास किये गये क्वानून को वह भूल गया था | प्रथाओं के विस्तृत क्षेत्र पर विचार 
करते हुये जेनिंग्स" लिखता हे कि वे जटिल शासन-यंत्र को सरल बना देती 
है. ........... «मंत्रिमंडल की अपनी एक सत्ता है। यह बेब विशेषाधिकारों पर ही 
दृष्टि नहीं रखता वरन यह भी देखता है कि ये अधिकार कानूनी हैं कि नहीं । 
यह शासन-विभागों की नीतियों में समता लावा हैं. ओर बेघानिक व्यवस्था में 
एकता उत्पन्न करता हे,*। राज्य के कार्य बढ़ने के कारण मंत्रिमंडल के अन्दर और 
बाहर उप-समितियाँ बनाने की आवश्यकता पड़ गइ है। अंश्रिप्नंड:: के अन्तेंगत ग्रह- 
शासन ओर परराष्ट्र-नीति संबंधी उपसमितियाँ हैं और इसके बाहर दूसरे विभाग-संबंधी 
उपसमितियाँ हैं। कमी कभी सामाजिक तथा शासन-अबंध संबंधी समस्याओं पर 
प्रकाश डालने के लिये राजकीय कमीशन नियुक्त किये जाते 6 । इनमें से बहुत से तो 
, अथानुसार है परन्तु उनकी रिपोर्टों की उपेक्षा नहीं की जाती। वास्तव में नोति और 
"कानून उन्हीं की सिफारिशों पर आधारित होते हैं । 


ग्रथाओं पर बाड़े के विचार 

डाइसी के “विशेषाधिकार के नियम,” पालियेंट की परिपाटो! और जेनिग्प की 
शासन-अबंध संबंधी उपसमितियों के साथ वाडे३ ( ५४४०७ ) ने डाॉमीनियनों और 
श्गलेंड तथा उनके आपस के संबंध पर प्रकाश डालने वाक्षी चाथी प्रथा सम्मिलित कर 
१. जेनिंग्स ने अपनी पुस्तक 'दि ला एन्ड दि कान्स्टरीव्य शन! के तीसरे अध्याय में इस 
विषय पर विशेष विचार किया है | " 

२. [काप्राप783$-०776 [8 ब7व 76 (.00830६पए:07 ??, 86-88 

रे. डाइसी की पुस्तक [६७ ० ६७6 0०ए४ध८ए८०४ के सन्‌ १६३६ वाले संस्करण 
को वाडे' द्वारा लिखित भूमिका ( पृ० ऋएंड -टंड ) 


ले 
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दी है। उसत्ने दिखाया है कि १६३१ इ० की 'वेस्टमिस्टर-5 बरथा? ( 8॥8॥0(9 ० 
'ए/०8४7778॥9/ ) के पहिले डोमीनियनों को कानून पास करने की स्वतंत्रता थी 
परंतु इसका भी आधार हस्तक्षेप न करने की श्रथा थी | इस प्रथा के अनुसार डोमीनियनों 
के आंतरिक मामलों में इंगलैंड की पालिपेंट हस्तक्षेप नहीं करती थी यद्यपि ऐसा संबंध 
सन्‌ १८६४ के औपनिवेशिक क़ानून ( 000प्रांछ! ॥,8एछ8 ० ५७४०४ ) के 
प्रतिकूल था । इस क़ानून के द्वारा डोमीनियन की ठ्यवस्थापिक सभा द्वारा पास किये 
क़ानून को अस्वोकार किया जा सकता था। अब “वेस्टमिस्टर-व्यवस्था' ने इस हस्तक्षेप 
न करने की प्रथा को कानूनी रूप दे दिया है जिस प्रकार इंगलेंड के सन्‌ १६११ के 
क़ानून ने शवाब्दियों पुरानी प्रथा को क्रानून मान जिया है कि लाड सभा 'राष्ट्रीय-घन! 
()२७४7078] 9१79॥06) संबंधी बिल को अस्वीकृत नहीं कर सकती" । 


प्रथाओं को पालन करने के कारण 

प्रथओं के इस विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करने के पश्चात्‌ डाइसी द्वारा दिखाये 
हुए अ्रथाओं को पालन करने के कारणों का अनुशीलन कर सकते हैं। उसका दावा है 
कि जो कोई भी शासन के मूल सिद्धान्वों और उसको स्पष्ट करने वाली प्रथाओं का 
उल्लंघन करेगा उसका यह काय देश के क़ानून विदृद्ध सिद्ध होगा । इसी कारण राज- 
नीतिक क्षेत्र में अत्यधिक मनमानी करने वाले भी इनकों पालन करने के लिये बाध्य 
हैं। डाइसी के अनुसार प्रत्येक मंत्रिमंडल ने उनका पालन किया है। इसका प्रथम 
कारण “उत्तराधिकार-क़ानून! का डर है क्‍योंकि प्रत्येक मंत्रि-मंडल जानता है कि 
वेधानिक शासन को चलाने के लिये आवश्यक सिद्धान्तों की माँति परम्परा से उनका 
पालन होता »। रहा है इसलिये वह नहीं चाहता कि प्रथाओं के विरुद्ध चलकर जनता 
का विश्वास तथा अपना प्रभाव खो दे क्योंकि उनके विरुद्ध जाने पर राज्य के अटिक्ष 
शासन के संचालन में गड़बड़ी हो सकती है । 

दूसरे, यदि मंत्रिमंडल कामन-सभा की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता ४ तो 
घन व्यय करने का उसका कानूनी अधिकार खतम हो जाता है और ५वार्पिक स्थक्ष 
तथा वायु सेना क़ानून! ( 37778) &77ए 8700 &॥7 ४07७० ७०६ ) क रद 
होने पर फ्रोजों को रखना गैर क्वानूनी हो जाता है । 

तीसरे, अब न्याथकारिणी कार्य-कारिणों से बिल्कुल स्वतन्त्र है और राजा +«- 
के बिल्कुल अधीन नहीं हैं। इसलिये वह ग्रेर कानूनी कार्यों में मंत्रिमंडल का क्रिसी भी 
दशा सें पक्ष नहीं अरहए कर सकती। मंत्रिमण्डत्ञ को इस्तीफा देना पड़ेगा ओर शासन 
प्रबन्ध स्थगित हो जायगा । 

चौथे, राजा स्वयं मनमानी करने वाले मन्त्रिमएडल को अलग कर देगा क्योंकि 
विधान को बनाये रखने के लिए वह बाध्य है । 


. रिजेज्ञ ( 008०8 ) और कीथ के शब्दों में क़ानून के जोर पर द्वी प्रथाश्रों 
१. वही--विशेष अ्ध्यपन के लिये प्रृ० ०४ए--०४०४+ देखिये | 
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का पालन होता है और जब यह कहा जाता है कि प्रथायें देश के कानून के आश्रित हैं 
तो इसका उपरोक्त ही अथे होता है ।* ४ 


कीथ ओर वांग्टेह यू के विचार 


किन्तु प्रधाश्रों को पालन करने के इन कारणों को अधुनिक लेखक नहीं स्वीकार 
करते । कीथ ने भी अपनी पुस्तक (दि कैबिनट सिस्टम? में लिखा है कि प्रथाओं का पान 
उनकी (उपयोगिता के कारण होता हैं ।६ चीनी लेखक वांग्टेह यू ( फ़&ग80०0 एप) 
भी अपनो पुस्तक “दि इंगजलिश कैबिनट सिस्टम” में ।ज्लखता है कि क्वरीब क़रीब सभी 
प्रथाओं का पालन सुविधा के अनुसार किया जाता है ओर इसलिए यह राजनीतिज्ञ के 
व्यक्तिगत दृष्टिकोण और परिस्थितियों के अधीन होता है ।३ 


लास्की का विचार 


इनके अतिरिक्त ल्ास्की और जेनिंग्स भी डाइसी के विचारों से असहमत हैं । 
लास्‍्की का दावा है कि 'डाइसी की भाँति दज्ञील पेश करना कि उनका पाज्नन अवश्य 
होना चाहिए नहीं तो क्रानून मंग द्वोगा, बिल्कुल ग्रलत है। पालिंमेंट को बुलाने के 
लिये 'सेना क्रानून! (77709 ०४ ) को हर साल पास करने की आवश्यकता नहीं 
है । राष्ट्रीय कार्यों के लिये एक साल के स्थान में दो साल के लिये आर्थिक प्रबन्ध 
बड़ी आसानी से क्रिया जा सकता है। यदि सरकार ने एक बार अपना बजट पास कर 
लिया है और रक्षात्मक सेना के अनुशासन सम्बन्धी क्रानूनों को पास कर लिया है 
तो वह पराजित होने पर भी साल भर शासन को बागडोर अपने हाथ में लिये रह 
सकती है। चू कि परिस्थितियाँ इन प्रथाओं को आवश्यक और अलंघनीय बनाती रह्दी 
हैं अर्थात्‌ शासन के लिये लाभदायक सिद्ध हुई हैं इसीलिये ये आदर को दृष्टि से देखी 
जाती हैं। उसका कद्दना है कि सन्‌ १६३१ में मन्त्रिमएडल के सामूहिक उत्तर दाय्रित्व 
सम्बन्धो प्रथा कुछ काल के लिये रद्‌ कर दी गया थी और ऐसा किसी भी संकट काल 
में किया जा सकता है | इसलिये उसका विचार है कि श्रत्येक समय में प्रबल प्रचलित 
विश्वान्ष के, अनुसार इन प्रधाओं का अर्थ निकाला जायगा । जब राजनीतिक वाताबरण 
शान्त होता है तब इनका अथ्थ बड़ी उदारता से लगाया जाता है किन्तु जब वातावरण 
“अश्यान्त होता है तो इनके अर्थ को सीमित कर दिया जाता है यहाँ तक कि एक दल 
का निकाला हुआ अथ दूसरे की समझ में ही नहीं आता 7९ 
१--रव6865 शणते दिल(--(007४४एसंठटाओं 7.8७ ० छिष्टीथाव 99- 4-9 
२-०८ -]४6 छिक्‍0903 (>७०४०९४ 3फ97:6॥0 विशेष अध्ययन के लिये १-४१ पृष्ठदेखिये। 


३--फ४752:०० शए-7॥6९ शाप (४०४०९ 598०० प० रेहप्य 
४-8 वट--.96 ?डक00007ए (90ए०0006ए ए शि््शा् २० ७० 

.. सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रथा को अस्थायी रूप से सन्‌ १६३१ में आयात-कर-विल 
( [7770०:५ 00८८४ 9 ) के कारण रद होना पड़ा था क्‍योंकि मंत्रि-मंडल एक मत नहीं हो . 
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जैनिंग्स के विचार 


डा० जेनिंग्स का भी यही विचार है। उनका कहना है कि 'प्रत्येक कानून मिसाल 
है किन्तु प्रत्येक सिसाल नियम नहीं बना सकती। यदि लार्ड-सभा एक बार कामन- 
सभा से सहमत हो जाय तो इसका यह अथ नहीं कि यह हमेशा सहमत रहे | मिसालों 
से इसलिये नियम बन जाता है क्योंकि यह मान लिया गया है क्रि मिसालों से नियम 
बन जाता दै। फिर भी एक साधारण मिसाल बड़े पुराने नियम को तोड़ फेकती है। 
ऐसा सन्‌ १६३२ में हुआ था जब कि मंत्रिमंडल में मतभेद के लिये समझौता” हुआ 
था। क्या इसका यह मतलब था कि सदैव के लिये सामूहिक उत्तरदायित्व का अन्त हो 
ग़या ? नहीं । संकट-काल में असाधारण परिस्थितियों के कारण माने हुये नियम भी 
अस्थायी रूप से तोड़े जा सकते है। इस प्रकार इस मिसाल से सामूहिक उत्तरदायित्व 
का साधारण नियम नहीं बदला । इससे यह सिद्ध होता है कि प्रथाओं की अपनी कोई 
अहमियत नहीं होती है वरन्‌ उनका अस्तित्व इसलिये है कि उनका संबंध तत्कालीन 
राजनीतिक परिस्थितियों और विचारों से है । वे नियम बना देती हैं क्योंकि वे आ्रावश्यक 
हैं और नियम उन्हीं मिसालों से स्थापित होते हैं जो वैधानिक शासन के विकासशील 
सिद्धान्तों के अनुकूल है। वेधानिक श्रथा को, मिसालों के द्वारा ही नहीं बरन्‌ तक के 
द्वारा भी ठीक समकना आवश्यक है? |! 

.. . अतः यह स्पष्ट हो गया कि डाइसी का विचार कि प्रथायें क़ानून के बल पर मानी 
जाती हैं ठीक नहीं है। उनका पालन ज्ञाभ और सुविधा के दृष्टिकोण से, उनकी समय 
ओर परिस्थितियों के प्रति उपयुक्तता के लिये तथा राष्ट्र की इच्छा प्रकट करने के साधन 
होने के कारण ( अथात्‌ इसलिये कि लोकमत उसके पक्ष में है) होता हैः । 


१ मरभाक कमान काक आफिकद,.वक४7७७-आारवाडक॑न्‍ » 4 काअ हक 


सका। उसका निर्णय जो मतभेद का समझौता, /(५ 87०९००7९०६ 0० [)ि) कहलाता है 
निम्नलिखित है :--- 

मंत्रि-मंडल ने अपनी समिति की रिपोर्ट को सामने रख कर उस पर काफ़ी बाद-विवाद - 
: किया किन्तु समिति की सिफ़ारिशों के ऊपर एक मत नहीं हो सका। हा 

विश्व ओर देश की मवानक समस्याओं के सामने राष्ट्रीय एकता को क्वायम रखने की 
महत्ता को मंत्रि-मंडल खूब समझता है। । 

इसलिये इसने निश्चय किया है कि मंत्रि-मंडल की प्रचलित प्रणाली में कुछ परिवर्तन 
को आवश्यकता है और इसने निर्णय किया कि वे मंत्री जो अपने सहकारियों के बहुमत से प्रस्ता- 
वित प्रश्न पर असहमत हैं, भाषण तथा मत द्वारा अपने विचार प्रकट कर सकते हैं । 

: मंत्रि-मंडल और मासलों में पूर्रूप से एक है इसलिये उसका विश्वास है कि,इस विशेष 

विधि द्वारा वह राष्ट्र की इच्छा और समयकी अवश्यकताओं को पूर्णरूप से स्पष्ट कर रहा है? | 

६--]०गणं8४-- (४०४०६ (00ए०छाप९।( प०६-१२ 

२--अ्रधिक अध्ययन के लिये वेड के [704फ7८४67: 


कक 00 ॥)0०५१ .89५ ० ६॥ 
(००७४६प४०० में (८०६०]-..७5०। पृष्ठ देखिये । हु 


वीडक _्‌लाआात 


५५) 


पॉचवों अध्याय 


शासन के एकात्मक ओर संघात्मक रूप 


राज्य का प्रादेशिक विभाजन 


आधुनिक विधानों के लिखित तथा अलिखित, परिवर्तेनशील तथा अपरिवर्तनशील 
और न्यायकारिणी-प्रधान तथा व्यवस्थापिक-प्रधान रूपों के अनुशीलन के पश्चात्‌ 
अब हम शासन के एक्रात्मक और संघात्मक रूपों का अध्ययन करेंगे। शासन के इन रूपों 
का आधार राज्य का प्रादेशिक विभाजन है. क्‍योंकि बिना केन्द्रीय और प्रान्तीय शासनों 
के पारस्तरिक संबंध के ज्ञान के इनकी प्रकृति नहीं समझी जा सकती। 





प्रादेशिक विभाजन का अर्थ 


प्रादेशिक विभाजन का अर्थ है कि प्रत्येक आधुनिक राज्य विस्तृत-देशीय-राज्य 
होने के कारण शासन-प्रबन्ध को सुचारु रूप से चलाने के लिये छोटे-छोटे क्षेत्रों में बॉटा 
जाता है। प्राचीन नगर-राज्य में, जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, देश के और श्रधिक 
विभाजन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जद्ाँ तक श्रच्छे शासन-प्रबन्ध का प्रश्न था 
नगर की देखभाल और उपका नियंत्रण सरलता से हो सकता था। परन्तु आधुनिक 
राज्य इतना बड़ा होता है कि इसमें विस्तृत भूभाग सम्मिलित रहते हैं। इसलिये यह 
छोटे-छोदे प्रदेशों में विभाजित किया ज।ता है। भारतवर्ष में ऐसा विभाजन प्रान्तों तथा 
और छोटे उप-विभागों में, इंगलेंड में काउन्ट्यों में तथा स्थानीय जिलों में, स्विटजरलेंड 
में केन्टनों में तथा स्थानीय ज्षेत्रों में, फ्रान्स में डिपाटमेंटों तथा और छोटे प्रदेशों में 
ओर अमेरिका के संयुक्त राज्य में राज्यों तथा दूसरे भूभागों में किया गया है। इस 
प्रकार भत्येक देश में एक केन्द्रीय शासन और पग्रान्त, काउन्टी, केन्टन, डिपाटमेंद अथवा 
राज्य के शासन हैं। स्थानीय शासन-प्रबन्ध के लिये ये भी परगनों में विभाजित हैं। 
. इनुमें से केन्द्रीय शासन पूरे राज्य से सम्बन्ध रखने वाले म।मलों की देखभाल करता है 
क्योंकि सुरक्षा, शान्ति और समरूपता के लिये थलसेना, जलसेना तथा वायुसेना ऐसे 
विषयों का प्रब॑न्ध देश की सर्वोश्च अथवा एक ही सत्ता के हाथ में; रहना चाहिये। इस 
शक्ति के विभाजन से राज्य निबेल तथा अस्थायी हो जावेगा। शिक्षा, सावजनिक कार्यों 
तथा स्वच्छता का भ्रबन्ध प्रान्तीय शासनों के हाथ में रहता है क्योंकि केन्द्रीय शासन 
को कमज़ोर किये बिना ये विषय सरलता स्रे प्रान्तीय अथवा स्थानीय शासन-प्रबन्ध के 
अन्दर किये जा सकते है। स्थानीय शासन ग्रान्तीय शासन के सब से छोटे छेत्नों का 
प्रबन्ध करता है और अपने कतेव्यों के पूर्ण पालन के लिये प्रान्तीय शासन के सामने 
उत्तरदायी रहता है । द द 


हे शासत-यन्त्े 


. एकात्मक और संघात्मक शासनों का आधार 
की प्रान्तीय विभागों की प्रकृति 


'इस प्रकार राज्य के आदेशिक विभाजन का अथ है राज्य का केन्द्रीय और 
प्रान्तीय विभाजन (स्थानीय विभाजन प्रान्तीय विभाजन का एक अक्ग है )। आधुनिक 
राज्य का यह दोहरा विभाजन ही एकात्मक और संघात्मक शासनों के स्वरूप का 
आधार है। परन्तु जैसा प्रान्तीय विभाजन होगा उसी के अनुसार शासन का रूप निश्चित 
होगा। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं सभी देशों में मिलाकर दो प्रकार का प्रान्तीय' 
विभाजन है। पहले विभाजन में भारतीय प्रान्त, अंग्रेजी काउन्टियाँ और फ्रांस के 
डिपार्टमेंट आते हैं और दूसरे में स्विटजरलेंड के कैन्टन और अमेरिका के संयुक्त 
राज्य के राज्य आते हैं। पहले वाले भागों का अस्तित्व केन्द्रीय शासन के हाथ में 
है और यह उनको अपनी इच्छानुसार बदल सकता है या बिल्कुल खत्म कर 
सकता है। दूसरे वाले केन्द्रीय शाखन के इतने अधीन नहीं हैं। दोनों के कार्ये्षेत्र 
अलग अलग हैं और एक दूसरे के काय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पहले प्रकार का 
विभाजन एकात्मक शासन में और दूसरे प्रकार का संघात्मक शासन में होता है । 


एकात्मक ओर संधात्मक झासनों में प्रकार का भेद 

किन्तु सर जॉन सीली एकात्मक और संधात्मक राज्यों के बीच कोई बड़ा भेद 
नहीं मानते । उनके विचार से उनके बीच प्रकार! का अन्तर नहीं है और यदि है भी तो 
केवल 'सात्रा” का है । ओर वह भी स्थानीय शासन के सिद्धान्त के उपयोग की सीसा के 
आश्रित है। इसके विरुद्ध ्रो५ स्ट्रांग* इस अन्तर को बहुत महत्वपूर्ण सममते हैं, उनके 
विचार से यह केबल दिखाऊ ओर शाब्दिक ही नहीं है। मेरियट* महोदय जोरदार 
शब्दों में कहते हैं कि अन्तर केवल 'मात्रा? का नहीं है प्रकार' का भी है। शासन के 
इन दोंनों रूपों का अथ सममने के पश्चात्‌ विषय स्पष्ट हो जायगा । 


एकात्मक शासन का अर्थ 
..._ एकात्मक शासन वह है जिसमें केन्द्रीय शासन सर्वेशक्तिशाली होता है। यह. 
पुशने प्रान्तों ओर ज़िलों को खत्म कर सकता है ओर नये बना सकता है। इस अ्कार 
बिना किसी रोक और कैद के प्रान्तीय तथा दूसरे स्थानीय क्षेत्रों के विभाजन में परिवर्तन 
कर सकता है या नया विभाजन कर सकता है? । प्रामाणिक लेखकों ने भी निम्नलिखित 
परिभाषायें दी हैं । ब 
. (१) फिनर का कथन है कि “एकात्मक राज्य वह है जिसमें सम्पूर्ण सत्ता और 
शक्ति एक ही केन्द्र के हाथ में हो और जिसकी इच्छा तथा जिसके कार्यकर्ता सम्पूर्ण क्षेत्र 
में सवंशक्तिमान हों? । 
' ०7008--/0०46०9 (८0780(ए८०78 9. 60 
२. '(शात०--'06 १४९८०४४मांआए ठ ४० )०१९०४ 309६८ ५०) 7. 9 382, 
३. डा० फिनर इस विभाजन को राज्य का "केन्द्रीय स्थानीय प्रादेशिक दाँचा” कहते हैं । 


पॉचवाँ अध्याय ६३ 
(२) डाइसी के अनुसार एकात्मक शासन वह है जिसमें “एक केन्द्रीय शक्ति के 
हाथ नेत्यिक रूप से क्रानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार हो? । हट 

(१) विलोवी के विचार से 'एकात्मक शासन में शासन-प्रबन्ध के सम्पूर्ण अधिकार 
एक ही केन्द्रीय सरकार के हाथ में होते हैं। इसके पश्चात्‌ यदि बह ठीक सममती है 
तो इन अधिकारों को प्रादेशिक भांगों में स्वतंत्रता से बाँट सकती है। एकात्मक-शासन, 
शासन-प्रबन्ध की सीमा के अन्दर आने वाले तथा अपने ही द्वारा निश्चित किये हुये 
अधिकार्रों को कार्यान्वित करने के लक्ष्य से एक ठोस संगठन से सहायता प्राप्त करने 
के लिये, कानूनी तथा सब प्रधान शक्ति के निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है ।! 

(४) ओ० स्ट्रांग इसकी यह्‌ परिभाषा देते हैँ कि 'एकात्मक राज्य वह है 
जो एक ही केन्द्रीय शासन में संगठित हो। श्रर्थात्‌ केन्द्रीय शासन-क्षेत्र के जिलों के 
अधिकार केन्द्रीय शासन के अधीन होते हैं। इसकी सत्ता सर्वोच्च होती है। इसके हिस्सों 
को विशेष अधिकार स्वीकृत करने वाला क्रानून भी इस पर नियंत्रण नहीं रख सकता !? 

(५) गानेर के अनुसार जहाँ शासन विधान द्वारा किसी एक ही केन्द्रीय अंग या 
अंगों को शासन-शक्ति सौंप दी जाती है और किसके हाथ से स्थानीय शासन अपने अधिकार, 
स्वतंत्रता यहाँ तक कि अपना अस्तिव भी पाते है वहाँ एकात्मक शासन-रूप होता है। 


लक्षण 
इन सब परिभाषाओं से स्पष्ट हे कि इसका प्रथम प्रधान लक्षण यह है क्रि इसकी 
कन्द्रीय सरकार स्वशक्तिमान होती है और देश की एकता क्रायम रखती है। दूसरा 
इसी का उपसिद्धान्त है जिसके अनुसार इसके प्रान्त या विभाग इसकी सत्ता को सीमित 
नहीं कर सकते | वे इसके आश्रित अंग हैं जिनका अस्तित्व उसकी इच्छा, आवश्यकता 
अथवा सुविधा पर निभेर है। 
उद्ाहरख 

इसके उदाहरणों में आजकल इंगलेंड, जापान इत्यादि के शासनों का नाम लिया 

जा सकता है। इंगलेंड की पार्लिमेंट देश के भीतर सर्वेशक्तिमान है और इसका 
अज्ुत्व किसी प्रान्तीय अथवा स्थानीय शक्ति से सीमित नहीं है । ऐसा ही जापान में है। और 
फ्रान्स में भी सन्‌ १६३६-४४ के युद्ध के पहिले ऐसा ही था। भारतवर्ष में भी सन्‌ १६४१६ 
के सुधार-क्रानून तक एकात्मक शासन था क्‍योंकि भारतीय सरकार अपनी सुविधा के 
“के अनुसार किसी भी प्रान्त को समाप्त कर सकती थी या उसमें परिवत्तन कर सकती 
थी। किन्तु सन्‌ १६१६ के कानून के साथ विकेन्द्रीकरण का क्रम आरम्भ हो गया था 
ओर सन्‌ १६३४ के क़ानून के अनुसार भारत में संघात्मक-शासन होना चाहिये । अभी 
सन्‌ १६३५ का क्रानून पूणरूप से कायोन्वित नहीं किया गया इसलिये भारतीय शासन 
एकात्मक और संघात्मक शासनों के बीच में है। न्यूजीलेंड और दक्षिणी अफ्रीका का 
संघ दोनों ही एकात्मक राज्य हैं. क्‍योंकि उनके केन्द्रीय शासन अपने-अपने ज्षेत्रों में 
सर्व-शक्तिमान हैं। नये विधान के अनुसार जो द्सिम्बर सन्‌ १६३७ में कायौन्बित किया 

गया था, आयरलेंड भी एकात्मक राज्य बन गया है । 


६४ द शासंन-यन्त्रे 


संधाह्मक शासन 


... एकात्मक्षे शासन की भाँति संघात्मक शासन में पूण सत्ता केन्द्रीय सरकार के 
हाथ में नहीं रहती । इसमें केन्द्रीय ओर प्रान्तीय सरकारों में सत्ता बँटी रहती है और 
ये अपने अलग-अलग नियत क्षेत्रों में कायें संचालन करती हैं | इसका अर्थ यह हुआ कि 
केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार के मामलों में न हस्तक्षेप करती है ओर न कर सकती 
है। प्रान्तीय सरकारें भी केन्द्रीय सरकार के उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं 
जिनका ग्रबन्ध उसके सुपुद्‌ कर दिया जाता है। इसीलिए संघात्मक-शासन को “दोहरा- 
शासन"? कहते हैँ । इसमें आन्तरिक राज-सत्ता दो शक्तियों में बँटी रहती है। एक ओर 
केन्द्रीय या संघ-सरकार होती है और दूसरी ओर प्रान्तीय सरकारें | प्रामाशिक लेखकों 
ने संवात्मकता ( एकात्मकता के विरुद्ध ) को निम्नलिखित ढंगों से समझाया है । 

(१) मान्टेस्‍्कयू के अनुसार शासन का यह रूप एक समभौता है जिसके द्वारा 
छोठे-छोठे राज्य उस बढ़े राज्य के सदस्य बन जाते हैं जिसको वे स्थापित करना 
चाहते हैं ।! 

(२) डाइसी का विचार है कि 'संघात्मक राज्य एक राजनीतिक साधन है जिसके 
द्वारा राष्ट्रीय-सत्ता और एकता का, सद्स्य-राज्यों के अधिकारों के साथ सामंजस्य स्थापित 
किया जाता है ।' 

(३) फिनर का कहना है कि 'संघात्मक राज्य वह है जिसमें सत्ता और शक्ति का 
एक भाग स्थानीय क्षेत्रों को सॉप दिया जाता है और दूसरा केन्द्रीय संस्था को जिसको 
स्थानीय क्षेत्र स्वयं मिल्रकर बनाते हैं | का 

(४) सर हरबर्ट सेमुएल (877 प्७7७०7४ 8970 ८७)) ने इसकी परिभाषा दी है 
कि यह वह राज्य है जिसमें एक केन्द्रीय शक्ति होती है ज॑ पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व 
करती हे, विदेशी मामलो में अपना निर्णय देती है तथा सर्बेस्राधारण के हितों से संबंध' 
रखने वाले आन्तरिक प्रश्नों को सुलकाती है । दूसरी ओर इसमें: प्रान्तीय सरकारें होती 
हैं जिनको विधान द्वारा प्रदत्त-क्षेत्र के भोतर क़ानून पास करने श्रीर शासन-संचालन के 
अधिकार प्राप्त रहते हैं ।' 

(४) श्रो० सट्रांग का कथन है कि 'संघात्मक-राज्य वह है जिसमें समान राव्य 
एक दूसरे से सम्बन्धित उद्देश्यों के लिये एक हो जाते हैं। इसमें इन उद्देश्यों के लिये 
एकत्रित होने वाले इन राज्यों के कुछ अधिकारों की रज्ञा # लिये केन्द्रीय अथवा संघ* 
सरकार की सत्ता को सीमित कर दिया जाता है।इस दशा में एक ऐसी शक्ति होनी 
चाहिये जो इस अधिकार-विभाजन को संपादित करे। यह शक्ति स्वयं शासन-विघान 
होता हे ओर संघ-विधान एक संधि के रूप में रहता है| 

(३) गानेर कहता है कि संघात्मक शासन वह प्रणाली है जिसमें शासनात्मक 
शक्ति-योग को राष्ट्रीय-विधान या इसका निर्माण करने वालो पार्तिमेंट का क़ानून केन्द्रीय 


१--मेरियट ने संधात्मक राज्य को “मिश्रित-राज्य' ((7००7००98(6 (90५०८००७५॥४) कह्दा है 
ओर विलोवी इसको 'एकाधिक शासन? 0४५0७6 (90 ए०८८एा०ा() कहता है । 
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सरकार और भ्रान्तों अथवा दूसरे संघ स्थापित करने वाज़े ग्रादेशिक विभागों की सरकारों 
में बॉँटता है ।! | 
एकात्मक ओर संघात्मक शासनों की तुलना 
एकात्मक और संघात्मक शासनों की इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आधुनिक 
शासनों के इस दोनों रूपों के बीच महान्‌ अन्तर है। 

(9 सर्वप्रथम, 'एकात्मक राज्य में सम्पूर्ण सत्ता केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहती है 
परन्तु संघात्मक-राज्य में अधिकार केन्द्रीय और आन्तीय सरकारों में बँटे रहते हैं। 
जैसा गानेर कहता है आश्रित प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार में अधिकारों का 
कोई वेंधानिक वितरण या विभाजन नहीं होता । संक्षेप में इसमें अधिकारों का उद्गम- 
स्थान एक है और केवल एक सामूहिक विचार। शासन-प्रबन्ध की सुविधा के लिये 
वास्तव में सभी एकात्मक राज्य क्षेत्रों या जिलों में विभाजित रहते हैं ( प्रान्त, डिपार्टमेंट, 
काउन्दी, कम्यून इत्यादि )। इनमें से प्रत्येक को एक सीमा तक स्वराज्य तथा स्वायत्त- 
शासन के सीमित अधिकार भश्राप्त होते हैं किन्तु ये स्थानीय क्षेत्र विधान द्वारा नहीं 
वरन्‌ केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार परिवर्तित अथवा बनाये जाते हैं और जो कुछ 
भी स्वराज और स्वायत्त-शासन के अधिकार इनके पास रहते हैं उनको केन्द्रीय सरकार 
देती है और अपनी इच्छानुसार इनको घटा-बढ़ा भी सकती है? । इसलिये केन्द्रीय 
सरकार के अंग होने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं । फिर गार्नर के शब्दों में 'संघात्मक 
राज्य में स्थानीय सरकारें केन्द्रीय सरकार की बनाई हुई नहीं होतीं। बहुत से संघ- 
शासनों में इसका बिल्कुल उल्टा है अर्थात्‌ संघ-कानन द्वारा संघ के सदस्य बनने वाले 
राज्यों ने केन्द्रीय सरकार का निर्माण किया है। ऐसी दशा में उनका स्थान केन्द्रोय 
संगठन के अंगों अथवा एजेन्टों से ऊँचा है। उनके स्वराज की सीसा केन्द्रीय सरकार 
नहीं निधारित करती वरन्‌ संघ का विधान निश्चित करता है, अथवा अंग्रेज़ी डोमी- 
नियनों की भाँति राजकीय पालिमेंट का क्रानून, जो विधान का काम करता है | 
७) दूसरे, एकात्मक राज्य में शासन के बहुत्व का अभाव रहता है परन्तु संघात्मक 

राज्य सें एकत्त का अस्नाव रहता है, इसमें दोहरा शासन रहता है। पहले में स्थानीय 
शासन सिल कर एक हो जाते हैं और उसका अरितित्व केन्द्रीय शासन की सुविधा पर 
अरक्षभर करता है किन्तु दूसरे में वे अपने व्यक्तित्व को नहीं खोते और कुछ अधिकारों 
का श्रयोग करते हैं. जिनमें केन्द्रीय अथवा संघ-शासन हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इससे 
प्रकट है कि वे शासन-प्रबन्ध की सुविधा के लिये केवल ऐज॑ंट नहीं हैं; उनको एक सीमा 
तक स्वराज प्राप्त है, उनका अपना काय-च्षेत्र हे जिसका वे शासन-प्रबन्ध करते और 
जिसके लिये कानून बनाते हैं। इस प्रकार संघ-शासनों में दो प्रकार की व्यवस्थापिका 
सभायें दह्वोती हैं पहिली “संघ व्यस्थापिका सभा, दूसरी राज्य या प्रान्त व्यवस्थापिका 
सभायें। पत्येक का एक निश्चित कार्य-क्षेत्र होता है ओर उसके भीतर अपने अधिकारों 
का प्रयोग करती तथा कानून बनाने का कार्य करवी हैं। इस प्रका: वे समान हैं 
एक दूधरे के अबान नहीं हैं। परन्चु एक्रात्मक शात्षहरों में केन्द्रीय उग्वस्थापिका 


ध्द शासन-यन्त्र 


सभा प्रान्तीय द्यवस्थापिका सभाओं के ऊपर होती है और ये प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
सभायें केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की अ्रधीनता में क़ानून बनाती हैं। उतको केन्द्रीय 
के बराबर अधिकार नहीं प्राप्त होते। यदि स्थानीय शासनों को काफ़ी स्वराज भी प्राप्त 
हो जैसा कि इंगलेंड में है, तो भी ग्रो० स्ट्रांग के शब्दों में वे क्रानून बनाने वाले संगठन 
न होकर उप-नियम बनाने वाले होते हैं। किन्तु संघात्मक शासन में वे सहायक 
स्व॒तंत्र-संगठनों के समान' हैं, सहायक व्यवस्थापिका सभाओं के समान नहीं!। 
प्रो० स्ट्रांग का कथन है.कि जो हमने “सहायक व्यवस्थापिका सभाओं? और “सहायक 
स्वतत्न संगठनों! में अन्तर देखा है वह एकात्मक राज्य के स्थानीय शासनों और 
संधात्मक राज्य के प्रान्तों के बीच का अन्तर है। ( संघात्मक राज्य में ) प्रान्तीय शासनों 
के अधिकारों को संघ-शासन न घटा सकता है ने बढ़ा सकता है । 

तीसरे, संघात्मक विधान एक संधि अथवा समभोते के समान है. जिसके द्वारा 
कुछ स्व॒तंत्र राज्य मिलकर कुछ एक दूसरे से संबंध रखने वाले उद्देश्यों के लिये एक नये 
राजनीतिक संगठन का निर्माण करते हैं किन्तु अपने कुछ अधिकार सुरक्षित रखते हैं । 
इसलिये विधान को, न संघ-शासन की व्यवस्थापिका सभा ओर न प्रान्तों की व्यवस्थपिका 
सभायें संशोधित कर सकती हैं। विधान में परिवर्तन, संशोधन की किसी एक विशेष 
प्रणाली द्वारा किया जाता है। परन्तु एकात्मक राज्य का विधान किसी तरह से भी संधि: 
नहीं समझा जा सकता ओर इसकी सर्वोच्च व्यवस्थापिका शक्ति इसमें संशोधन सरलता 
से कर सकती है। संघात्मक राज्य के विधान में परिवर्तन करने के लिये अत्येक प्रान्त 
या राज्य को अजुभति या सम्मति बहुत ज़रूरी है परन्तु एकात्मक राज्य में इसी कार्य 
के लिये स्थानीय शासनों की कुछ भी पूछ नहीं होती । 
क्‍ चौथे, संघात्मक राज्य में साधारणत:ः प्रान्तीय शासनों भ्रीर संघ-शासन के बीच 
मंगड़ों को तय करने के लिये एक अलग से शक्ति रहती है। इसको संघ-न्यायालय 
कहते हैं। एकात्मक राष्य में किसी ऐसी तीसरी शक्ति की आवश्यकता नहीं द्ोती । 

पाँचवें, संघात्मक शासन में नागरिक को दो अकार के क़ानूनों का पालन करना 
पड़ता है। उनमें से पहले संघ-शासन के क़ानून होते हैं. और दूसरे अपने राज्य के । 
परन्तु एकात्मक शासन में तो उसको केवल केन्द्रीय सरकार के बनाये हुये क्ान्वुनों को 
मानना पड़ता है। इस प्रक्रार संघात्मक शासन में संघ को बनाने वाले राज्यों के 
क़ानून भिन्न भिन्न हो सकते हैं किन्तु एकात्मक शासन के आन्तों में ऐसी बात नहीं हो 
सकतो, वहाँ केवल्न केन्द्रीय सरकार के बनाये हुये क्रानून भाने जाते हैं |-उदाहरणा स्वरूप 
एक अंग्रेज इंगलेंड में केवल एक क़ानून मानता है परन्तु अमरीका के संयुक्त-राश्य तथा 
स्विटज़रलेंड में नागरिकों को दो प्रकार के क्रानूब का पालन करना पड़ता है--पहला संघ- 
शासन का क़ानून जो सब नागरिकों के लिये एक-सा लागू होता है, दूसरा प्रत्येक राज्य 
या कन्टन का क़ानून जो प्रत्येक राज्य या केन्टन में भिन्न भिन्न दो सकता है। 

संघात्मकता का अर्थ 

एकात्मक और संघात्मक शासनों की तुलना करने के पश्चात्‌ अब हम यह 

जानने +' प्रयज्ञ कर सकते हैं कि संघत्मक-शासन कहाँ तक दूसरे संगठनों से भिन्न है । 
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इसके बिना हम संघराज्य का असली अथ नहीं समझ सकते । पहले हम संघात्मकता- 
के अर्थ से आरम्भ करेंगे। 


संघात्मकता (9७१७४७)१877) " का तात्पय है एकत्र होने का भाव अर्थात्‌ संधि 
या समझोता । आधुनिक संघराज्य की यह विशेषता है कि दो या दों से अधिक स्वतंत्र 
राज्य एक नया राज्य स्थापित करने के लिये समझौता करते हैं ।* परन्तु विभिन्न राज्यों 
के सभी आपसी सममोतों और संधियों से नया राज्य नहीं बनता। इसीलिये लीकॉक 
"महोदय ने कहा है कि विशद अर्थ में संघ के माने दो या दो से अधिक स्ंतंत्र राज्यों का 
किसी भी प्रकार का मेल है...जब हम अलग-अलग राज्यों को आपस में जोड़ने वाले 
मेलों पर बिचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे क्रमानुसार बढ़ने वाली निकटता 
को प्रकट करते हैं| इसलिये आरम्भ में हो एक नया राज्य बनाने वाली संघात्म कता और 
अज्ञानवश संघात्मक कहे जाने वाले मेल के दूसरे सभी रूपों के बीच के अन्तर को 
सममक लेना आवश्यक है । 


अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता 


इस हदृष्टिकोश से सर्वेप्रथम अन्तराष्ट्रीय मित्रता विचारणीय द्वे। यह मेल का 

सबसे कमज़ोर रूप है। इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य किसी विशेष नीति का 
अ्रनुमरण करने के लिये अथवा आक्रमणात्मक और रक्ात्मक मित्रता के लिये मित्र 
सकते हैं क्रिन्तु इससे कोई ऐसा संगठन नहीं बनक्त है जो इनमें से किसी को एक विशेष 
काय-क्रम को पालन करने के लिये बाध्य कर सके। यूरोपीय राज्यों के राष्ट्रीय और 
प्रजातंत्रात्मक आंदोलनों को दबाने के लिये सन्‌ १८१५ में आर्ट्रिया, रूस और प्रशा 
के सम्राटों ने आपस में “पवित्र मित्रता! ( छ0।ए7 &ै॥9706 ) स्थापित का थी 
सन्‌ १६०२ की ऐंग्लो-जापानी मित्रता से इंगलेंड और जापान ने सुदृर-पूतर-नीति के 
महलवपूर्ण मामलों में सहयोग स्थापित किया गया था और इंगलंड, फ्रान्स तथा रूस की 
मित्रता ( 70४99]0 70708०7॥6 ) और जमनी, आरिट्रया तथा इटली की मित्रता 
* (पु०५७]७ &]9700 ) ने उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त और बीसवीं शताब्दी के आरम्भ 
में यूसोप का दो सशक्ष दलों में बाँट दिया था क्योंकि एक मित्र-इल के राष्ट्रीय स्वार्थ दूसरे 
के राष्ट्रीय स्वार्थों के विरुद्ध पड़ते थे। लेकिन ये सब भिन्रतायें केवल राष्ट्रीय स्वार्थों की 
द्धिहीजाने के समय तक कायम रहीं । इसके बाद जैसा कि हमने अपने समय में देखा 
है राब्यों ने इच्छानुसार एक पक्ष का साथ छोड़ कर दूसरे का साथ भ्रहण किया है। आज 
जापान इंगलैंड के विरुद्ध है, वही इटलो जो सन्‌ १६१४-१६ के युद्ध में इंगलेंड और फ्रान्स 
के साथ था ओर सन्‌ १६३६-४४ के युद्ध के आरम्भ में जमेनों का घनिष्ट मित्र था सन्न्‌ 
१६४४ में मुसोलनी के पतन के बाद ही संयुक्त राष्ट्रों के पक्ष में आ गया । इन उदाहरणों 
फेडरलिज्म (7८5०:०४॥७7)) लैटिन मापा के फ़्रोडस (50०50७७) शब्द से निकज्ञा है 

जिसका श्रर्थ संधि या समम्ोता है । 
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१३ 


ध्प शखन-यब्त 


से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय मित्रतायें बहुत ही कमजोर होती हैं और साधारणतः उनकी 
नींव बालू की सी होती है | 


अच्तर्राष्ट्रीय ्षन्धात्मक संघ 

अन्तर्राष्ट्रीय मित्रताओं के अतिरिक्त अन्तरोष्ट्रीय प्रबन्धात्मक संघ हैं जा अपना 
एक संगठन स्थापित करते हैं. ( जो साधारणतः एक व्यूरों या कमीशन होता है. । ) वह 
अन्तर्राष्ट्रीय समाज के सावेजनिक हितों से सम्बन्धित मामलों की देखभाल करता है।:.. 
साधारणतः ये संघ अन्तर्राष्ट्रीय कानफ्रेंसों अथवा सभाओं के द्वारा स्थापित किये जाते 
हैं और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक हितों की देखभाल करते हैं। १८७४ में 
स्थापित 'सा्वेमौमिक-डाक-संघ' (ऐंप्रांए०78७) -?0809॥ एर्००) और १८ए८रे में 
स्थापित “औद्योगिक-सम्पत्ति-रक्षा-संघ ( 79 परर070 607 096 7970॥66%0ं07 ए 
[0008॥779) /0799709 ) ऐसे संघो के अच्छे उदाहरण हे । साधारणत: ये संघ 
सदस्य-राष्ट्रों के चन्दों से चलाये जाते है । 


वेयक्तिक संयोग 


इसके पश्चात्‌ बेयक्तिक संयोगों ( 0678079) 7078 ) ओर वास्तविक 
संयोगों ( ३०७) 07/078 ) पर विचार करना है। मेरियट ने इन दोनों के ब्रीच 
अन्तर नहीं दिखाया परन्तु ब्लंटशल्नी ऐसे लेखकों ने अन्तर दिखाने का प्रयत्न 
किया है। अतः यदि एक ही व्यक्ति दो अलग-अलग राज्यों का उत्तराधिकारी हो 
जाता है तो इन दो राज्यों के मेल को वैयक्तिक संयोग कहते हैं। केवल राजा अथवा 
सम्राट ही दोनों देशों को मिलाने का कार्य करता है नहीं तो दोनों राज्यों की अलग- 
अलग संस्थायें होती हैं। चाल्स पंचम ( १५२०-५६ ) जो वास्तव में स्पेन का राजा था 
मेक्जीमिलियन की मृत्यु के पश्चात्‌ आरिद्रिया का भी सम्राट हो गया था । इसी प्रकार इँग- 
लैंड और हनोवर का सन्‌ १७१४ से १८३७ तक का संयोग केवल वैयक्तिक था क्योंकि 
इंगलैंड के हनोवरबंशीय राजे हनोवर के भी राजा होते थे। परन्तु विक्टोरिया के ' 
सिंहासनारूढ़ होते ही यह संयोग भंग हो गया क्योंकि हनोवर के उत्तराधिकार-नियम 
के अनुसार कोई खी सिहसन पर नहीं बेठ सकती थी। सब लेखकों ने ऐस संयोग 
को अपूर्ण और अस्थायी कहा है। मेरियट ने तो यहाँ तक कह डाला है कि वेयक्तिक. 
संयोग दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्यों को मिलाने का सबसे कमज़ोर साधन दे तथा 
मिश्रित राज्यों का सबसे ज्यादा कमज़ोर रूप है। हे 


वास्तविक संयोग 


इसके विरुद्ध वास्तविक संयोग में एकत्व की भावना अधिक रहती हे । ब्ल॑ंटशली 
का कहना है कि इसमें केवल राजा ही एक नहीं होता हे वरन्‌ सर्वोच्च सरकार भी एक होती 
है। यहाँ तक कि उसके अधिकार क्षेत्र में शासन और कानून भी रहते हैं.। वाह्म मामलों 
में ये राज्य मिलकर एक ही भाँति काये करते है यय्रतरि आन्त रिंह शासत-पबन्त के लिये 


पाँचवां श्रथ्याय ६६ 
अलग-अल्लग क्रानून ओर संस्थायें रहती हैं। ऐसे संयोग का सबसे अच्छा उदाहरण 
आस्ट्रिया और हंगरी का दोहरा-एकतंत्र ( 079। ./०४४97099 ) था.। यह संयोग 
सन्‌ १८६७ में स्थापित हुआ था जो १६१६ तक रहा और १६१४-१८ के युद्ध के बाद भंग 
हो गया। नाबे और स्वीडन का भी संयोग ऐसा ही था | यह १८१४ में स्थापित हुआ था । 
इसके अनुसार स्वीडन का राजा नावें का भी राजा सान लिया गया था लेकिन आन्तरिक 
शासन-अबन्ध के लिये उसकी अपनी संस्थायें थी । लेकिन यह संयोग १६०४ में भंग हो 
गया था क्योंकि नाव अपना अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहता था। 


राज्यसंघ ओर संघराज्य 
( (0४ कफ) 0 7 00 0७ एए)098.60 7॥079 ) 
बेयक्तिक और वास्तविक संयोगों के बाद राज्यसंघ आता है जिसको जर्मन 
पटाटेनबन्ड* ( 5689॥०7 907० ) कहते हैं | ब्लंटशल्ली के शब्दों में “यह राज्यों का 
एक समूह है वास्तविक राज्य नहीं। क्योंकि इसमें क्रानून बधाने, उनको पालन कराने 
ओर उनको तोड़ने वालों को दंड देने वाले अंगों का अभाव रहता है। यह स्थायी 
अन्तरोष्ट्रीय मित्रता ओर विधिवत निर्माणित राज्य के बीच का रूप है इसलिये अपूर्ण या 
अस्थायो है। इसके अन्तर्गत एक सीमा तक समान लोग आ सकते हैं किन्तु इसमें वास्तविक 
संयुक्तराष्ट्र को स्थान नहीं है और सामूहिक जीवन और शक्ति का विकास बड़ी कठिनता 
से होता है ।' संघराज्य में जिसको जमेन “बन्ड्रेस्टाट* ( 3प7008॥986 ) कहते हैं 
एक नये राष्ट्र और एक नये राज्य की स्थापना रहती है। यह इकाइयों के समूद से 
भिन्न है। 'राष्ट्रों के मध्य में इसका एक पूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व है; यह केवल विभिन्न 
राज्यों के बीच का संबन्ध नहीं हे बरन यह स्वयं एक राज्य है। राज्य-संघ और संघ- 
राज्य में केवल एक समानता है। दोनों की स्थापना बिल्कुल स्त्रतंत्र राज्यों के सम्मिलन 
से हाती है। परन्तु राज्यसंघ में ये राज्य व्यवहार रूप में अज्ञग और स्वतंत्र रहते हैं 
ओर संघराज्य में वे मिलकर एक राज्य और एक राष्ट्र का रूप धारण कर लेते हैं । अतः 
स्पष्ट हे कि राज्यसंध राज्यों का केवल एक समृह है ओर संबराज्य एक वास्तविक 
योगनहै जिसका परिणाम एक नवीन अस्तित्व है। राज्यसंघ ओर संघराज्य के अन्तर 
विभिन्न लेखकों ने इस प्रकार दिखाये है:--- 
- (१) लीकॉक का कथन है कि 'राज्यसंघ एक राज्य नहीं है। कुछ शर्तों के साथ 
कुछ विशेष उद्देश्यों के लिये निर्मित पूर्ण स्वतंत्र राज्यों का एक समूह है। इनमें से प्रत्येक 
राज्य जब चाहे तब राज्यसंघ से क्रानूनन अलग हो सकता है। अतः राज्यसंघ स्थायी 
.. 2--जर्मन माषा में 'सटाट! ( 539६) का अ्र्थ होता है राज्य | इसलिये इसके बहुबचन 
स्टाटेन (5:99८९० ) का अ्रर्थ हुआ कई राज्य | बन्ड ( 800 ) का श्र॒र्थ है संघ्र | अ्रतः स्टाटेन- 
बन्ड? का अर्थ हुआ “राज्यसंघ' यानी राज्यों का संघ-। 
२--बन्डेस्टाट! ( छेपा4९४८४४८ ) में 'झटाट! (5098८ ) राज्य के एकवचन के लिये 
प्रयोग किया गया है इसलिये इसका अर्थ राज्यों का संघ नहीं वरन्‌ संघरूपी राज्य या संघराज्य हे | 


१०० शासनबन्यन्त्र 


ओर अदूट नहीं हो सकता क्‍योंकि यदि ऐसा हो तो अंगीभूत राज्यों की राजसत्ता ही 

समाप्त हो जाय । संधराज्य एक पूर्ण राज्य है। इसके अधीन भाग संयोग स्थापित होने 

के पूब ( यद्यपि आवश्यक रूप से नहीं ) पूर्ण स्वतंत्र राज्य रह सकते हैं परन्तु संघराज्य 

स्थापित होने के पश्चात्‌ वे स्वदंत्र नहीं रह सकते । जहाँ तक अल्लग-अह्ग राश्यों के 

शासनों की या केन्द्राय शासन की नीति का संबंध है ऐसा संयोग क्ानूनन अद्वूट द्वो 

जाता है? | जेसा कि विल्सन महाशय कहते हैं संघराज्य में 'सम्मिल्ित होने वाले राष्यों 

को एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अन्तस्संबन्धों मामलों में कार्य करने के अधिकार का 
समपंण करना पड़ता है ओर इसके परिणाम-स्वरूप अन्तस्संबन्धी प्रश्नों के लिये एक 
राज्य में आत्मसात हो जातेहँ । राज्य एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व म घुले-मिले रहते हैं, उनको 
अलग-अलग करन की बाहिरी सीमायें कोई नहीं होतों सब आन्वारक ही होती हैं* ॥? 

(२) संघराज्य में एक नयो राजसत्ता का जन्म द्वोता है परन्तु राज्यसंघ में 
ऐसा होना सम्भव नहीं क्‍योंकि वह स्वतंत्र राज्यों का केवल एक समूह होता है। गानेर 
का कथन है कि “जहां संघराज्य में एक राजसत्ता हाती है वहां राज्यसंघ में एक न होकर 
कई राजसत्तायें होती हैं, जितने राज्य इसमें सम्मिलित होते हैं. उतनी हूं। राजसत्तायें 
होती है। साधारणत: अत्येक सद्स्यराज्य का एक अन्तर्राष्ट्रंयय व्यक्तित्व होता है, यद्द 
विदेशी राज्यों से सन्धि कर सकता है, यहाँ पक कि दूसर सदस्यों से प्रथक रह कर 
युद्ध भी कर सकता है। थदि उनमें स दो या दो स आधक के बीच युद्ध छड़ जाता है 
तो वह गृहयुद्ध न होकर अन्तरोष्ट्रीय युद्ध हता है |” यांद एसा थुद्ध संघराज्य के 
अंगीभूत राज्यों के बीच छिड़ता हैँ तोन यह गृह-युद्ध होगा अन्तर्राष्ट्राय युद्ध नहीं । 
संघराज्य के सदस्यों को राजसत्ता सीमित कर दो जाती है। लीकॉक का कहना है क 
संघराज्य के स्थापित हंने के पश्चात्‌ सदस्य-राज्यों की सत्ता का बिल्कुल अन्त हू जात 
है। न.यह सीमित हो जाती है ओर न बंट जाती हैँ वरन्‌ पूर्ण रूप स समाप्त हो 


क०-ननाननाननननना नाता न सनग ननननीनननानानत लिल्‍लले। 
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४--सभी लेखकों का यह विचार नहीं है कि संघराज्य में अ्ंगीभूत राज्यों कीन्सक्ता का 
पूर्ण अन्त हो जाता हैं। विल्सन का कहना है कि 'राजसत्ता की नई धारणा का जस्म होता है । 
राजनीतिकशक्ति के कार्या का विभाजन हो जाता है। कुछ विषयों के लिये संब-सरकार को“ 
क्रानून बनाने का अधिकार होता है और वे कानून देश के सर्वोच्च क्रानून होते हैं | दूसरे विपयों 
' के संबंध में सदस्य-राज्य स्वतंत्र राज्यों की भाँति अपने अधिकारों को काम में लातें हैँ | पहली 
शक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती हूँ क्योंकि यह सब के ऊपर होती है और अपने अधिकारों की सीमा स्वयं 
निर्धारित करती है। दूसरी कक्षा की शक्तियाँ अपना पूर्ण प्रभुत्व क्रायम रखती हैं यद्याप॑ संकी रण क्षेत्र 
म॑। इनके अन्तगेत अधिकार अनियंत्रित होते हँशर स्वत; पूर्ण | संघ-सरकार के न ये दिये हुये 
होते हैं ओर न यह इन्हें छीन सकती है । इनका प्रयोग इच्छानुसार किया जा सकता ई |? 
( दि रढेट, ६० ४४४३ ) किन्तु यह विचार भी पूर्णृतः ठीक नहीं है क्योंकि यह उन संघराज्यों के 
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जाती है । क्योंकि राजसत्ता या ता होती है या होती ही नहीं । किन्तु नये राज्य में 
राजसत्ता केन्द्रीय सरकार के हाथ में नहीं होती किन्तु उस संगठन के हाथ में रहती है 
जिसे विधान-परिवर्तेन का अधिकार रहता है। यह, राजशक्ति संघ को बिल्कुल तोड़ 
सकती है और प्रत्येक सद्रय-राज्य को उसकी पुरानी स्वतंत्रता वापस कर सकती है । 
यह संबंध-विच्छेद कर लेने के समान नहीं है, परन्तु कानूनन संघ बिल्कुल भंग किया 
जा सकता है। दूसरी ओर राज्यसंघ में अत्येक राज्य पूर्ण स्वतंत्र होंता है और जब 
जाहे संबंध-विच्छेद कर सकता है । 


(३) संघराज्य में एक नया सर्वप्रधान क्रानून बनता हे परन्तु राज्यसंघ में प्रत्येक 
राज्य का क़ानून सर्वोच्च रहता है। विल्सन का कहना है कि संधराज्य में संघक्रानून और 
एक विशेष न्याय-विज्ञान होता है जिनमें राष्ट्रीय सत्ता ओर संयुक्त राज्य का स्पष्टीकरण 
होता है । यह क़ानून सद्स्य-राज्यों की सम्मति का परिणाम नहीं होता वरन्‌ यह समाज 
का स्पष्ट विचार होता है" । 

लीकाक के शब्दों में 'राज्यसंघ में संघात्मक क़ानून नहीं होता। राज्यश्व॑ंघ 
की केन्द्रीय शक्ति कोई ऐसा नियम बनाती द्वे जो राज्यों के सभी नागरिकों पर ल्ञागू 
होता है । यद्द उन नागरिकों के लिये क़ानून का काम करता है क्‍योंकि राज्य उसको 
क़ानून मान लेते हें*। संघराज्य में व्यवस्थापक कानून बनाते हैं परन्तु राज्यसंघ में 
प्रत्येक राज्य के राजदूत नियम बनाते है। संघराज्य में प्रतिनिधियों का दोहरा प्रति- 
निधित्व रहता है। सर्वप्रथम, जनता का प्रतिनिधित्व प्रथम व्यवस्थापिका सभा 
(,0श०7० ॥7008० ) में रहता है ओर दूसरे राज्यों का द्विंतीय व्यवस्थापिका सभा 
( 099०7 म्ि078७ ) में । राज्य संघ में ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं रहता। उसमें प्रत्येक 
प्रतिनिधि अपने राज्य के किसी विशेष उद्देश्य के लिये आता है । 


(४) संघराज्य में एक नयी नागरिकता का जन्म होता हे। इसलिये इसमें. 
दोहरी नागरकता रहती है। पहिल्ली नागरिकता संघराज्य की ओर दूसरी अत्येक सद्स्य- 
राज्य को । ऐसा राज्यसंघ में नहीं होता; उसमें प्रत्येक राज्य के नागांरक केवल अपने ही 
राज्य के नार्गारक रहते हैं। इस प्रकार राज्यसंघ केवल एक राज्य समूह होता है ओर 
इसमें को अन्तस्संबंधी कार्यकारिणी अथवा सबों के लिये एक हा सरेकार नहीं हाती। 
संघराज्य में एक नये राज्य का जन्म होता है अतः इसमें सम्पूर्य क्षेत्र के लिये एक ही 
कायकारणी या एक हा सरकार का नर्माण हाता ६ । इस अरकार विभिन्न राज्यों क 
भी लोग मिलुकर एंक संगठन स्थापित करत हैं ओर इसस्र एक नय राष्ट्र का जन्म हाता 


७७७४७ ०७७७७०७७७७७७७७७७७॥४ 


लिये नहीं लागू हो सकता जद्दों अवशेष अधिकार सदस्य राज्यों के हाथों में होते हैं । प्रो० स्ट्रांग 
का विचार सर्वश्रेष्ठ जान पड़ता है. कि आन्तरिक विषयों में संत्रराज्य की राजसत्ता विभाजित 
रहती है परन्तु वाह्म विषयों के संबंध भे॑ संघराज्य राजसत्ता की एकता को क्रायम रखता दे । 


( देखिय 'साडर्न कान्स्टीव्य शन्स' पृ० ७६ )। 
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। है न है गा 
 है।इसका यह अर्थ है कि संघराज्य का शस्तित्व दो शर्तों पर क्रायम है। व हें ए 
। ५ ि पक आन 
राष्ट्र होने की भावना ओर साथ रहने की आकांज्ञा यदि पृर्ण रूपसे घुलमिल जाने 
की नहीं" । 


सारांश 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हि 

(१ ) संघराज्य एक नया राज्य होता है और राज्यसंघ राज्यों का केवकेल् 
एक गुट |. द 

(२) संघराज्य एक नयी राजसत्ता का निर्माण करता है और राज्यसंघ 
में उतनी राजसत्तायें रहती हैं जितने राज्य उसमें सम्मिलित रहते हैं । 

( है ) संघराज्य में सद॒स्य-राज्यों के क्रानून के अतिरिक्त एक संघ-क्रानून रहता 
है अथोत्‌ संधराज्य के क़ानून के दो पहलू रहते हैं परन्तु राज्यसंघ में प्रत्येक राज्य 
का अपना क्वानन होता है । 

(४) संघराज्य दोहरी नागरिकता को जन्म देता है परन्तु राज्यसंध में प्रत्येक 
राज्य की अपनी अलग नागरिकता होती है। 





१--डाइसी पहला लेखक है जिसने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित शर्तों को आवश्यक 
समा है।--- हा 

सर्व ग्रथम देशों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जो स्थान, इतिहास, जाति इस्यादि 
की दृष्टि से एक दूसरे के इतने अत्यन्त निकट हों ( जैसे स्विट्जरलैंड के केन्टन, थ्रमरीका के 
उपनिवेश अथवा कनाडा के प्रान्त ) कि इनके निवासी एक ही राष्ट्रीय भावना का अनुभव करें | 
साधारणतः यह देखा जाता है कि वे भूभाग जो एक संघराज्य में है. एक अवस्था में कभी गद्दरी 
मित्रता अथवा किसी एक ही राजा के थ्रधीन होने के कारण आपस में बंधे ये | दूसरी शर्त जो 
संघराज्य स्थपित करने के लिये अत्यधिक आवश्यक है वह उन देशों के निवासियों की एक विशेष, 
भावना है जो संघ स्थापित करना चाहते हैं| उनमें मेल स्थापित करने की इच्छा होनी चार्दिए' 
बिल्कुल एक हो जाने की नहीं ।....प्रस्तावित राज्यों के लोगों में बहुत से उद्देश्यों के लिये एक 
राष्ट्र बनाने के लिये आकांक्षा होनी चाहिए परन्तु अपने राज्यों अथवा केन्टनों के व्यक्तिगत 
अस्तित्व को समर्पण करने की भावना नहीं होनी चाहिये | संघराज्य स्थापित कर 
की भावना क़रीब-क़रीब एक से राज्यों के नागरिकों की एक इच्छा हैं| इसके दो पहलू 
हैं जो एक सीमा तक एक दूसरे के प्रतिकूल हैं । पहला पहलू है राष्ट्रीय एकता की इच्छा 
और दूसरा प्रत्येक राज्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्रायम रखने का निश्चय पूर्ण अध्ययन 
के लिये “ला ऑफ़ दि कान्स्टीस्यू शन! पृ० १३७-१ ३६ पढ़िये । 

इन्हीं कैदों के कारण डाइसी ने संघराज्य को 'राष्ट्रीय एकता और सत्ता तथा राज्यों के 
अधिकारों के वीच सामझ्जस्य स्थापित करने का राजनीतिक साधन कहा है । 

प्रो० स्ट्रांग कृत मॉडर्न कान्स्टीव्य शन्स प्रृ० १६६-२०० भी देखिये | 
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(४ ) संघराज्य एक नये राष्ट्र को जन्म देता है परन्तु राज्यसंघ एक सामूहिक 
जीवन तथा सत्ता से युक्त राष्ट्र का नहीं निर्माण करता । 

( ६ ) संघराज्य में सद्स्य-राज्य सरलता से अलग नहीं हो सकते परन्तु राज्य- 
संध में संबंध-विच्छेद में कोई रुकावट नहीं होती । 

(७ ) संघराज्य में सदस्य-राज्यों के मध्य युद्ध, गृहयुद्ध कहलाता है जैसा कि 
सन्‌ १८१२ में-अमरीका के संयुक्तराज्य के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच हुआ 
थुई परन्तु राज्यसंघ के राज्यों के बीच का युद्ध अन्तराष्ट्रीय युद्ध कहल्ावा है | 
... (८) संघधराज्य में वास्तविक व्यवस्थापिका सभा क़ानून बनाती है परन्तु राज्य- 
संघ के राज्यों के मागंद्शन के लिये साधारणत: उन राज्यों के सम्मेल्नन में नियम और 
उपनियम बनते हैं। अथोत्‌ पहले में क़ानून बनाने का कार्ये, व्यवस्थापकों का है और 
दूसरे में सभी राज्यों के पथप्रदर्शन के लिये नियम बनाना उन राज्यों के अतिनिधि 
राजदूतों का काय है । 





राज्यसंध ओर संपराज्य के पीछे शक्ति 

परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि साधारणत: राज्यसंघ संघराज्य के 
पहिले आता है क्‍योंकि पहिला कमज़ोर अथवा ढीला सम्पर्क है। इसकी स्थापना किसी 
विशेष आवश्यकता या अवसर जैसे आत्मरज्षा की समस्या के संबंध में की जाती है । परन्तु 
जब र/ज्यसंघ के सदस्यों से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न ख़तम हो जाता है तो यह किसी 
समय टूट सकता है। परन्तु संघराज्य में, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, मेल के पीछे 
कुछ स्थायी स्त्राथ होने चाहिए। ऐसा एक स्थायी राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक स्वार्थ 
एक राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देता है । 


राज्यसंघ के उदाहरश 

प्रत्येक काल के इतिहास से राज्यसंघ के सैकड़ों उदाहरण एकत्र किये जा सकते 
हैं। उनमें से कुछ निम्न लिखित है;--- 

(१ ) यूनान में बहुत से राज्यसंघ थे। उनमें से 'डेलोस राज्य संघ! ( (/07- 
0007809 00 ॥00]08 ) और “एचीन राज्यसंघ” (30)॥8०7 [,08806 ) बहुत : 
प्रसिद्ध थे । लेखकों ने तो यहाँ तक कह डाला है कि दूसरा राज्य संघ की अपेक्षा संघ- 
राज्य के अधिक निकट था इसका कारण यह था कि इसकी परिषद (/88670]9) 
ने सम्मिलित व्यवस्थापिका 'का और इसके अ्रध्यक्ष अथवा पश्रधानाधिकारी 
( 0४० ७278079॥6 ) ने कायकारिणी का रूप अहण कर लिया था; यहाँ 
तक कि एक सम्मिलित न्यायालय की भी स्थापना हो गई थी । इसके साथ- साथ 
प्रत्येक सदस्य-राज्य का अपना अलग शासन-यंत्र था। फ्रीमैेन महोदय तो इसको 
'एचीन राष्ट्र' कह्दते हें। 

(२ ) मध्य युग में सत्तर नगरों का 'रेनिश-राज्यसंघ (४००78॥ (007- 
60678007) और 'हेनसीटिक राज्यसंघ, ([78780900 ],0880७०) थे। “पवित्र 


१०४७ ; शासन-यन्त्र 


रोमन साम्राज्य (409 [३००7७॥ 77.976) भी सदस्य-राज्यों का एक ढीला राज्य- 
संघ था | सन्‌ ११६ १ में स्विट॒जरलेंड में भी तीन केन्टनों-यूरी (07+), स्त्रिज़ (80॥ 9७9५) 
और युन्टरवाल्न्डन ((7॥87'ए 808 7)--ने सामूहिक रक्षा क्र लिये एक राज्यसंत्र 
स्थापित किया था । काल्ान्तर में इसमें दूसरे केन्टन भी शामिल हो गये किसके एस 


स्व॒रूप स्विटज़रलेंड एक विस्तृत राज्यसंघ हो गया । 


नह 
दुल्वादप, हे हु 
धर च्ध ५ ह ॥ हि ्‌ कम 


३५७ कि ७५४ 

( ३ ) आधुनिक काल के राज्यसंघ का पहला नमूना हमें नोदरलंड में मिलता है 
सन्‌ १५७० में पाँच सूबों ने स्पेन के विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध एक शाश्वत मेल की 
स्थापना की थी । किन्तु श्रेष्ठ आधुनिक उदाहरण जर्मन राज्यसंघ ( १८१५-१८६७ ) और 
अमरीका का राज्यसंघ ( १७८१-१७८६ ) हैं। जमेन राज्यसंघ की स्थापना वाह्य ओर 
आन्तरिक सुरक्षा के लिये हुई थी। इसका काय-संचालन आरस्ट्रिया की अध्यक्षता में 
एक डाइट! ( )07--सभा ) के द्वारा होता था। सदस्य-राज्य सन्धि तो कर सकते 
थे किन्तु युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते थे। यह कार्य डाइट के खुपुर्द था। अमरीका 
के राज्यसंघ की स्थापना भी सामूहिक आत्मरक्षा के लिये हुई थी परन्तु अत्येक सदृस्य- 
राज्य की अपनी राजसत्ता थी और बह पूर्ण स्वतन# था | इब आधुनिक राज्यसंधों में 
से डच राज्यसंघ, जैसे ही स्पेन का डर दूर हो गया, टूट गया परन्तु स्विटजरलेंड, जमेनी 
अमरीका के राज्यसंघ, संघराज्य हो गये। इनमें से स्विटमरलेंड ओर अमरीका का 
संयुक्तराज्य अब भी हैं परन्तु जमेन संघराज्य, जो बढ़कर जमेन साम्राज्य का संधराज्य 
हो गया था और सन्‌ १६१८ तक रहा, सन्‌ १६१६ में लोकतंत्रात्मक जागरण के होते 
हुये भी नात्सीबाद के अन्दर खत्म हो गया। स्विटज़रलेंड और अमरीका के संयुक्त- 
राज्य के साथ-साथ दूसरे देशों जैसे आस्ट्रेलिया और कनाडा में भी संघराज्य की 
स्थापना हुईं। सन्‌ १६३४ के क़ानून के अनुसार हमारा भी देश संबराज्य की ओर 
अग्रसर होगा । 


अंग्रेज़ी साम्राज्य 


इसके अतिरिक्त सन्‌ १८८० से अंग्रेजी साम्राज्य को एक “राजकीय संघराज्य! 
( [790779] ॥'०0७78॥00 ) में परिवर्तित कर देने की बातचीत आरश्भं हुई थी । 
यहाँ तक कि सम्मेलनों में तथा एकान्त में इसकी योजनाएं भी बनाई गई थीं और उन पर. 
वाद॒बिवाद भी हुआ था। परन्तु डोमीनियनों के प्रथक-प्रूथक राष्ट्रों में विकसित होने से तथा... 
पराजकीय-सहयोग' ([7090748) (20-0/0790#07 ) के विचार का जन्म होने से विशेष 
कर १६१७ के बाद से संघराज्य की योजना को एक गहरा घक्का पहुँचा । इसके परिणास 
स्वरूप १६२६ के राजकीय सम्मेलन! ( [7000078] ()07/97'9700 ) में इसको दफ़न 
होना पड़ा । फिर भी यदि साम्राज्य को संघराज्य का रूप देने का प्रयत्न भी किया जाता तो 
सफलता न मिलतो क्योंकि साम्राज्य इतना विस्तृत है कि संघराज्य की आवश्यकताएं 
न पूरी होतीं। ये अवश्यकतायें ब्रिटिश साम्राज्य में कहाँ तक पूरी होती हैं संक्षेप में 
यहाँ हम देख सकते है. । द 


१ 


पाँचवों अध्याय १०७ 


संघराज्य की सफलता की आवश्यकतायें 

(१ ) संवराज्य में सम्मिलित होते वाले क्षेत्रों में भोगोलिक सम्पके 
आवश्यक है। परन्तु ब्रिटिश साम्राज्य में, त्रिटिशा द्वीप समूह, मिस्र, भारतत्र्ष, कनाडा, 
आठ लिया, न्यूज़ीलेंड, दक्षिणी अफ्रीका और दूसरे अधिकृत प्रदेशों को दूसरे देशों और 
समुद्रों ने एक दूसरे से बहुत दूर कर गक्‍्खा था। 

(२ ) मंघराज्य के लिये एक ही रक्त, विश्वास, भाषा और संस्क्ृति वाली जाति 

आवश्यक है। इसके स्वार्थ तथा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समुदाय भी 
एक हीने चाहिए । परन्तु ब्रिटिश साम्राज्य* में इनका अभाव है। जहाँ तक रक्त, भाषा 
धर्म अथवा संस्कृति का सम्बन्ध दे डोमिनियन यूरोपीय कुल के कह्टे जा सकते थे ( यदि 
इंगलिश-कुल का संकीण अथ सें न प्रयोग किया जाय ) परन्तु भारतवर्ष और मिस्र 
इसमें नहीं आ सकते थे। इथी प्रकार दूसरे पहलुओं से भी सामूहिक भावना ओर 
जीवन को स्थान नहों मिल सक। क्योंकि संस्क्ृतियाँ, हित तथा समुदाय प्रत्येक देश में 
तथा प्रत्येक राष्ट्र में भिन्‍न-भिन्‍न थे । 

( ३ ) संघराज्य स्थापित करने वाले श्रदेशों में एक की भावना होनो चाहिये । 
साझ्ाज्य में इसका भी अभाव था। यहाँ तक कि ब्रिटिश डोमिनियन भी बड़े परिश्रम 
थ प्राप्त अपनी स्वतंत्रता के सामने संघराज्य में सम्मिलित होने से हिर्चा»चाते थे । 
तरास्तव में यदि कोइ भावना था भी तो वह थी अपने विकास को राष्ट्रीय भावना: 
साम्राज्य को एक करने की भावना तो थी ही नहीं | अतः भारतवर्ष ओर मिस्र को भी 
एसो क्रत्रिम एकता के लिये दबाया नहीं जा सका । 

( ४ ) संघराज्य स्थापित करने के समय इसप्तमें सम्मिलित होने वाले पन्नों क्र 
मध्य काई असाधारण असमानता नहीं होनो चाहिए। अर्थातअ गाभूज प्रदेशों में 
एक सीसा तक समानता3 होनी चाहिए। इसका भो त्रिटिश साम्राज्य में अभाव था। 


१--संत्र में सम्मिलित द्वोने वाले देशों में प्राकृतिक सम्पर्क अत्यन्त ग्रावश्यक है क्योंकि 
भब शासन को सफलता की पहिली शर्त है? (डाइसी-लॉ श्रॉफ दिकान्स्टस्य रान ) परन्तु 
आधुनिक समय में जल तथा वायु के द्वारा यातायात के साधनों की ब्रद्धि तथा रेडिश्रों के 
आविष्कार में इस तर्क का ज्ञोर कम हो गया है | 

के २--साम्राज्य में ऐसे देश सम्मिलित हैं ज्ञो भौगोलिक दृष्टि से एक नहीं हैं। इनकी 

जलबायु, भूमि, निवासी तथा धर्म भिन्न-भिन्न हैं| उन समुदायों में भी, जिन्होंने स्वराज प्राप्त 
कर लिया हैं, अ्रकेल जाति और भाषा की बिना पर संयुक्त करने की शक्ति का भ्रभाव है। 
“«अग्सक्तिथ | 

:संघराज के शासन की सफलता के लिये सम्पत्ति, जनसंख्या, ऐतिहासिक स्थान की यदि 
पूर्ण समानता नहीं तो निकटतम समानता अ्रंगीभूत प्रदेशों के लिये आ्रवश्यक ही है। कारण 
इसका स्पष्ट है । संबराज्य के पीछे यह सिद्धान्त है कि प्रत्येक राज्य को निकटतम समान राजनीतिक 
झषिकार प्रास होने चाहिये जिससे वह अपनी सीमित स्व्रतंत्रता को कायम रख सके वर्योकि संत्र- 

श्् 


(प्च 5२०४ किंग ५ नम है) काट हे 
४ 2 इकआ, (हम साध 0] 
१७५ 458॥ ०५५६४ ४ ५६! 


क्योंकि क्षेत्रकल और जनसंख्या की दृष्टि से भारतवर्ष और मिस्र का स्थान अधिक 
अँचा' रहता और अंग्रेज़ी भाषा-भाषी डोमिनियनों का भी इतने छोटे भेट त्िटेन और 
आयरलैंड की अपेक्षा अधिक जोर रहता है । क्‍ ््<ः 
(४ ) भागीदार राज्यों में से किसी को इतना *. काफा थे हीता बाहएं कि 
बह केवल अटल ही विदेशी आक्रमण का रोक सके और ऋषती रत॑जवा क्रायम रख सर्के! | 
यर्याव ब्रिटिश साम्राज्य में न कोइ डोमीनियव न भारतवर्ष और न मिस्र ही किसी शाक्ति- 
शाल्ी शत्रु के सामने ठहर सकता था परन्तु पहिले कही २१३ आवश्यकताओं के अभाव* 
से संघराज्य नहीं स्थापित हो सका । आस्ट्रेलिया के राज्यों गे उसीलिये संघराज्य स्थापित 
किया था कि वे प्रशान्त द्वीपसमूह में जमनी की शक्ति के सामने नहीं ठहर सकते थे । 
(६ ) संघराज्य की स्थापना के लिये सदस्य राज्यों के निवासियों में एक उद्च- 
कोटि के राजनीतिक मस्तिष्क का होता आवश्यक है क्योंकि उन्हें अपने-अपने राज्यों 
के अन्तर्गत तथा नवनिर्मित राज्य ( संघराज्य ) के अन्तर्गत अपने अधिकारों और 
कर्तव्यों को जानना चाहिये । ब्रिटिश साम्राज्य में इसका भी अ्रभाव था। अंग्रेज़ी भाषा- 
' भाषी डोमिनियनों को स्वायत्त-शालन की ऊछ शिक्षा सल्ली सी थी परन्तु भारतवर्ष और 
मिस्र को यह भी सुविधा नहीं प्राप्त थी । 
अतः अब स्पष्ट € कि ब्रिटिश साम्राज्य कभी भी संघराज्य नहीं हो सकता 
था। का से अधिक यह एक ही राजा के नीचे एक शिथिल्न राज्य संघ था | यही दशा 
अब भी है | 


राष्ट्रसंघ ह 

ब्रिटिश साम्राज्य के पश्चात्‌ राष्ट्रसंघ ( [0:४४ ४० ० पं ६॥०॥४ ) पर विचार 
कर सकते है। इसकी स्थापना सन्‌ १६-० में हुई था | इसके #र्म-संचालन के लिथ एक 
समिति ( (007९ ) और एक परिषद्‌ ( ॥६४००॥||५ ) थी । कालान्तर में लगभग 
राज्य के समभोते के अनुसार उसकी रक्षा आवश्यक है | इसीलिये अ्रभरीका के संयुक्त राज्य 
के विधानानुसार प्रत्येक राज्य को दो से अधिक यतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं है। चाह कोई 
राज्य इतना बना आाबाद, विस्तृत तथा घनी हो जैसे न्यूथा्क ग्रवधा इतना छोटा दे गैस रोड 
द्वीप जिसमें थोड़े ही नागरिक हैं। वेज्कट (808000) की कथन है कि '्सेनेट में छोटे और 
घड़े राज्य का समान अ्रधिकार कुछ दृष्टिकोण से बुरा हे फिर भी ऐसी व्यवस्था संघ भावना के 
अनुकूल है। यदि संबराज्य का एक राज्य जनसंख्या और घन भें अधिक बढ़ जाय तो संघ- 
राज्य को दो भयों का सामना करना पड़ेगा । प्रभुत्वशाली सदस्य संघराज्य की समानता के 
विरुद्ध जाने वाली शक्ति का उपयोग कर सकता है | परस्तु दूसरी और याँदि दूसरे राज्यों को 
विधानानुसार प्रभुव्वशाली सदस्य के बराबर अधिकार या राजनीतिक शक्ति प्राप्त हैं तो ने मिल 
कर कर या दूसरे ढंगों के द्वारा शक्तिशाली राज्य के भार को अनुचित रूप से ब्रढ़ा सकते हं | 
डाइसी-लोॉं आफ़ दि कान्स्टीव्यू शन । 


१--इस दलील के लिये वर्सफोल्ड ( ७/००४४०० )की पुस्तक “दि इस्पायर आग दे 
ऐनविल' देखिये | द 
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लित नहीं है ) यहाँ तक कि उसने अपने यूरोप के संयुक्तराज्य' के लिये शासन- 

विधान का एक मसविदा भी तैयार कर दिया है। एशिया के बारे में उसका विचार 

है कि जब तक एशियाई राज्यों में प्रजातंत्र की स्थापना नहीं होती तब तक यूरोपीय 

राज्यों के संघराज्य का आधार एशियाई राज्यों में सरलता स नहीं प्राप्त हो सकता । 

माच सन्‌ १६७३ ई० में चर्चिल ने भी एक अस्पष्ट सुझाव प्रस्तुत किया था कि एक 

यूरोपीय परिषद! और एक एशियाई परिषद्‌ होनी चाहिये। दिसम्बर सन्‌ १६४६ 
में सोवियट रूस के कालिनिन महोदय ने सुरक्षा का प्रदिशिक आवार सुझाया था। उससे» 
संसार को चार भागों में बाँटा था--यूरोपीय, अमरी को, एशिया-प्रशान्तीय तथा अफ्रीकी। 

किन्तु ये सुझाव मित्रता के निकट अधिक थे, इनका स््रभाव संघात्मक नहीं था। 


तीसर, एस० जी बेल्स ऐस लेखकों ने एक नवीन विश्व-व्यवस्था” पर विचार 
किया है | उसन अपनी पुस्तक दि ओपिन कान्सपिरेस।' में बहुत पहिले ही अटलांटिक 
जातियों के संघराज्य की सिफ़ारिश की थी। उसका बिचार था कि इससे विश्व-शॉपि 
संभव हो सकेगी। उसने अपने लेख “ैंद ए० बी० सी० आफ़ बल्डे पीस! सें सुझाया 
था कि विश्व-शांति का आरम्भ कम से कम दो अंग्रेजी साथा-भाषों देशों से किया जा 
सकता है | 

चौथे, एक दूसरे आधुनिक लेखक सी० क० स्ट्रीट ने अपनी पुस्तक यूनियन नाउ' 
में बिश्व-शांति के लिये प्रजातंत्रों राज्यों के एका सघराज्य की शिक्रारिश की £ । उसी के 
शब्दों में “अब सुक्ति का मागे प्रजातंत्र राज्यों का संघराज्य है जिसमें उत्तरो अटलांटिक के 
बहुत से प्रदेश सम्मिलित होते देख पड़ते हैं । इन राष्ट्रों के इस संघात्मक जनतंत्र का 
आधार ओर उद्देश्य सवश्रभिप्रेत सिद्धान्त व्यक्ति गत स्वतंत्रता होगी ।! वह संघराज्य 
को पसन्द करता है क्‍योंकि “महान विश्व राज्यों (०707१ 8०७०७ 865 (0) कठोर 
शासन का रूप हागा जिससे व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता असंभव हो जाथगी । राष्ट्र- 
संघ" के विरुद्ध भी वह संघराज्य का पक्ष ग्रहण करता है क्‍योंकि :-- 

( १) संघराज्य में मनुष्य या व्यक्ति इकाई है परन्तु राष्ट्रसंघ में राज्य इकाई है । 
इस प्रकार संघराज्य जनता का शासन है और राष्ट्रसंघ सरकारों का शासन है; * 

( २) संघराज्य जनता द्वारा परिचालित शासन हे परन्तु राष्ट्रसंघ सरकारों 
द्वारा संचालित व्यवस्था हैे। पहिल् में जनता के प्रतिनिधि क़ानून बनात है परन्तु दूसरे 


क्र 


में सरकारों के द्वारा भेजे हुये व्यक्ति उनकी ओर से बोंलत हैं; * 


बह ( ३ ) संघराज्य जनता के हित के लिये होता है परन्तु राष्ट्रसंघ सरकारों के लिय 
ह।ता है। पहिल में व्यक्ति के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता सुराक्षत रहता है परन्तु 
दूसर मे प्रत्यक राज्य के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा की जाती दे । 


१- सौ० हु ० _्रीट--“यूनियन नाउ' ६० २३-२४ | ऐंस हा विचारों के लिये डब्लु० 4० 
करी की पुस्तक “दि केस फ़ार फ़ेंडरल यूनियन? प० १२७-१३० देखिये । 
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संक्षेप में संघराज्य प्रजातंत्रात्मक है क्योंकि इसमें जनता अपने हित के लिये 
अपने ढंग से अपना शासन करेगी परन्तु राष्ट्रसंध अग्रजातंत्रात्मक है क्योंकि इसमें 
सरकारें अपने हित के लिये अपने ढंग की ठ्यवस्या करेंगी | 

अतएव प्रज़ातंत्र राज्यों का संघराज्य निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रेरित है :--- 

( १) भजातंत्रात्मक विश्व में उन क्षेत्रों में एक संयुक्त शासन ही स्थापना के लिये 

जुहा राज्यों की म्व॒तंत्रता की अपेक्षा लोगों की स्वतंत्रता अधिक सुरक्षित रहे; 
( २) दूसरे क्षेत्रों में राष्ट्रीय शासनों को क्रायम रखने के लिये जहाँ लोगों की 
स्वतंत्रता सुरक्षित रहे और 
५ (३) एक ऐसे केन्द्रीय विश्व-शासन के निर्माण के लिये जो आगे चल्न कर 
सावभौमिक विश्व-शासन का रूप धारण कर ले | 
स्ट्रीट महोदय के अनुसार इस केन्द्रीय विश्व-शासन का आरस्भ उत्तरी अटलान्टिक 
के द्स या पन्द्रह प्रजातंत्र राज्यों के संघराज्य से हा सकता है। इसमें अमरीका का संयुक्त 
राज्य, इंगलेंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया न्यूज़ोलेंड,दक्षिणी अफ्रीका, आयरलेंड (अब आ। यर) 
फ्रान्स, वेल्मियम, हालेड, स्वि>ज़रलेंड, डेनमाक, नावें, स्वीडेन ओर फ़िनलेंड होंगे। 
वह इसको निम्नलिखित कारणों से पसन्द करता हैः-- 
( १) भौगोलिक हृष्टि से लगभग सभी देश एक ही समुद्र पर स्थित हैं अत: इनके 
बीच यातायात सरल है । 

(२ ) सांस्क्रृतिक दृष्टि स एकदूसरे के निकट हैं और उनके अ्रमण, अध्ययन और 
मनोरंजन के स्थान लगभग एक ही है । 

(३ ) आर्थिक हृष्टि से ये देश एक-दूसरे के बाज़ार हैं, इनके श्रायात और निर्यात 
ने इनको एक में बाँध दिया है । 

(४ ) राजनीतिक दृष्टि से ये सब भ्रजातंत्र राज्य हैं ओर मनुष्य की विभिन्न 
" स्वतंत्रताओं--प्रेस, सम्मिलन, भाषण, घम्म इत्यादि--के समर्थक है | 
« (& ) ऐतिहासिक दृष्टि स सो वर्ष से अधिक वे आपस में नहीं लड़े। इस 
शांतिसय सम्पक के कारण थे अतिहन्दता, ढेष और दूसरी बहुत सी बुराइयों से जिनका 
नन्‍्मदाता युद्ध है, मुक्त रहे हैंः-- 
इन कारणों को देने के पश्चात्‌ उसने गज़ातन्त्र राज्यों के संघराज्य के पाँच 
आधार बतलाये हैं। 

( १) संघीय नागरिकता; ( २) संघीय रक्षा-सना, ( ३) संघीय करमुक्त 
आशिक व्यवस्था, ( ४ ) संघीय मुद्रा और (४ ) संघीय डाक तथा यातायात-साधन- 
बस । परन्तु डब्लु० बी० करी ने इनको निम्नलिखित नौ अधारों' में विस्तृत कर 

या है-- 
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( के ) सभी देशों के वर्तमान पर राष्ट्र-विभाग समाप्त कर दिये जाने चाहिये 
ओर उनका कार्य विश्व-सत्ता के हाथ में चला जाना चाहिये | 

( ख ) सभी सशख्न सेनाओं का एकीकरण होना चाहिये और स्वतंत्र शाष्ट्रीय- 
हथियार बन्दी का अधिकार नहीं होना चाहिये | 

| ( ग ) राज्यों के आर्थिक संबंध पर विश्व-समाज की सत्ता का नियंत्रण होना 

चाहिये । 

(घ ) काराबार में लगा हुआ अन्तराष्ट्रीय धन तथा बाहर लगा हुआ राष्ट्रीय 
धन विश्व-सत्ता के अधिकार में आ जाना चाहिये। 


( क ) उपनिवेशों के लिये एक नियंत्रक बोडे की स्थापना होनी चाहिये और 
फ़िलहाल उनके निवासियों के हितों को दृष्टि में रखते हुये उनका शासन-अबन्ध अन्‍्त- 
राष्ट्रीय कमीशनों के द्वारा होना चाहिये | परन्तु इसके साथ-साथ मानव-जाति के अन्य 
समुदायों के अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिये। 

( च्‌) सभी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के सावनों का नियंत्रण विश्व-सत्ता 
के हाथ में सॉप दिया जाना चाहिये । 

( छ ) मुद्रा-नियंत्रण अन्तराष्ट्रीय द्वोना चाहिये। 

(ज ) मनुष्यों के एक देश से जाकर दूसरे में बसन का प्रश्न भी विश्व-संघ के 
नियंत्रण में आना चाहिये | मनुष्य देश-सीमाओं के बाहर और भीतर गेंद की भाँति 
नहीं उछाल जाने चाहिये । 

(म) अन्त में विश्व-समाज को लोकमत के विकास के साधनों का सुरक्षित 
करना चाहिये । 

इन आधारों पर प्रजातंत्रराज्यों का संघराज्य अराजकता के बिशुद्ध विश्वशान्ति 
के लिये केवल एक संयुक्त-शासन ही नहीं हागा वरन्‌ यह प्रत्येक प्रज्नातंत्रराज्य का अपने. 
आलन्तरिक शासन के विकास के लिये पूर्ण अबसर देगा, चाहे ये शासन अध्यक्षात्मक या 
मंत्रि-मण्डलात्मक सरकारों से युक्त जनतंत्र अथवा एकरतन्त्र हों, चाहे इनकी श्रार्थिक 
व्यवस्था समाजवादी हो अथवा पूजीवादी। इससे यह स्पष्टहै कि जिस प्रकार 
संघ-शासन ने राष्ट्रीय ज्षेत्र में राष्ट्रीय एकता और सत्ता का सामज्जस्य राज्यों के अधिकारों 
की रक्षा के साथ सम्भव कर दिया है उसी प्रकार विश्व-संघ अन्तर्राप्रीय क्षेत्र में 
विश्व-सत्ता ओर एकता का सामझस्य राज्यों की आधिक्रार-रक्षा के साथ कर सकेगा । 
संक्षप सें विश्व-संघ विश्वनव्यवस्था और राज्यों की स्वतंत्रता के बच सामज्ञम्य 
स्थापित करेगा | इस विचार को स्पष्ट रूप सर किन्तु संक्षेपत: मि० डब्लु० बी० करी ने इस प्रकार 
र्क्खा है--- सम्पूर्ण प्रजातंत्रात्मक त्रिश्व के लिये धंचराज्य-प्रणाली हो उपयुक्त है । मानव- 
समाज को पहिले हो इसका ज्ञान हे गया था कि स्वतंत्रता और शान्ति की स्थापना के लिये 
यही एक मार्ग है। सम्पूर्ण मानव से जाति संबंध रखने वात मामलों को अपने नियंत्रण 
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में लेने से विश्व-संघ-शासल “महान विश्वराज्य”' के समान ही लाभदायक होगा। 
स्थानीय मामलों को उनके हाथों में छोड़ कर राष्ट्रीय शासनों को क्रायम रखने से अधिक 
से अधिक स्वतंत्रता रहेगी और स्थानीय अपनापतन भी क्लायम रह सकेगा । प्रत्येक व्यक्ति 
को अजातत्ाताक अधिकार देकर उसको अपने राष्ट्रीय राज्य तथा संघ-क्षेत्र का सागरिक 
बनाने से उसमें संघराज्य के प्रति राजमक्ति का विकास हांगा। ऐसा होने से एक प्रथक 
राज्य और संघ-शासन के बीच संघर्ष असस्भव हो जायथा |" 


उम्बाटन ओक्स प्रस्ताव 

परन्तु नवीन विश्व-व्यवस्था की इन सब तजबीज़ों का आधार संबात्मकता 
थी । व्यवहारि# राजनोति में ऐसा प्रतीत होता ८ कि विश्वन्संत्र की स्थापना श्र 
भी एक स्वप्न है क्योंकि संयुक्तराष्ट्री के अक्टूबर १६७४८ वाण 'डम्बा्टन ओक्स 
प्रस्तावों में विश्व-संघराज्य का आदश नहीं स्वीकार किया गया था | यद्वां तक कि प्रादेशिक 
संघराज्यों की व्यवद्वारिक महत्ता की भी उपेक्षा की गई थी। इसके स्थान में प्रादेशिक 
सुलहों' की शिक्षारिश की गह्े थी। उन्होंने 'सुरक्षा-परषद' की व्यवस्था करके 
गुटबन्दी को भज़बुत किया था और अन्‍्तरोष्ट्रीय संगठन का आधार पूर्ण॑-स्वतंत्र राज्य 
रक्खा था | 


क्या अन्‍्तरोष्ट्रीय संघराज्य सफल हो सकते हैं ! 


तथापि विद्धत्ता के दृष्टिकोण से जानिंग्स, मेके और स्ट्रीट की अन्तरीष्ट्रीय संघ- 
राज्यों की तजवीज्ों का अपना मुल्य है | हमें अब यह देखना दे कि थ तजबोज़ें कहाँ तक 
सफल संघराज्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करती हे जेसा कि दस ब्रिटिश साम्राज्य 
के संबन्ध में देख चुके हैं । 

सर्वे प्रथम, पश्चिमी यूरोप के संघराज्य अथवा सम्पूर्ण यूरोप के संघराष्य में 
( रुस को छोड़ कर ) हमकी भांगोलिक सम्पर्क मित्रता है। परन्तु अटलांटिक प्रजातंत्र- 
राज्यों के सम्बन्ध में बिखरे हुये प्रदेशों का प्रश्न सामने आयेगा। कयों।क अमरीका के संयुक्त 
राज्य, झआारदू लिया, दक्षिणी अफ्रीका को इंगलेंड, स्केन्डेनोबिया, डेनमार्क इत्यादि के 
साथ संघराज्य में सम्मिलित करना पड़ेगा। परन्तु उनके प्रतिपादकों का कथन है कि 
आज के संसार में ऐसा प्रश्न व्यथे है। क्योंकि प्रृथ्बी, समुद्र और वायु में यातायात के 


१--डब्तु, बी, करी-दिकेस फ़ार फ़ेडरक्त यूनियन, प्र० १३३ 

र--परदिशिक सुलहों' को शान्तियन्त्र का एक अंग सानते हुये ( डम्बाटन ओकस 
प्रस्ताशं भ॑ ) भा संभे १६४५, में अरब गाज्यों--सीरिया, इश्क़, ट्रान्सजाद॑न, सौदी अरब, 
लोबानीज़ जनतंत्र राज्ज मिख ओर येमान के शुटर की सुलह हुई थी। इस सुलह का आधार 
प्रत्येक राज्य की स्वतंत्रता और राजसत्ता है। इस प्रकार प्रंदेशिक गु<बन्दी के सामने प्रादेशिक 
संघ्राज्य की उपेक्षा की गई हे | 


११६ शासनब्युन्त्र 


साधनों के विकास और ठेलीग्राफ तथा रेडिओ के प्रसार ने संसार को इतना छोटा कर 
के ्‌ 8२ छि 

दिया है कि अमरीका निवासी अत्यक्ष रूप से एक ही समय अआरस्ट्रलिया, दक्षिणी 

अफ्रीका अथवा स्क्रेन्डेनेविया के निवासियों से ब्रावचीत कर सकता है। इसका अथ 


यह है कि संसार के बिखरे हुये मनुष्य एक दूसरे के निकट हैं और दूरी उन्तकी एकता में 
रुकावट नहीं है । 


दुसरे, जद्दों तक, संघराज्य की सफलता के लिये एक ही, रक्त, विश्वास, भाधा, 

संस्कृति हित इत्यादि वाली जाति का प्रश्न है स्ट्रीट ने पहले ही बताया है कि अटलांदिक 
& ९७ ० आधार. 

प्जातंत्रराष्यों की एक ही संस्कृति है तथ। उत्तका एक ही राजनीतिक विश्वास है ओर 
आर्थिक ज्षैत्र में भी वे एक दूसरे के अधीन हैं। कठिनता केबल भाषा की की है क्‍योंकि 
लगभग आठ या नौ भाषाओं की समस्या सुलमानी पड़ेगी | डब्लु० बी० करी का 
कहना है कि यह कठिनता अजेय नहीं है। क्योंकि स्विटजरलेंड में सब काम तीन 
भाषाओं सें होता है और आलोचकों ने व्यथथे हो में भाषा के प्रश्न पर इतना अधिक 
ज़ोर दिया है। परन्तु बहुतों। की राय में यह वास्तविक कठिनाई है। क्योंकि किस प्रकार 
एक बड़ी सभा में इतनी भाषाओं का प्रयोग किया जायगा तथा किस प्रकार इतन। 
भाषाओं में कार्य की लिखा-पढ़ी होगी। इस प्रकार जब तक एक भाषा न होगी 
तब तक अन्तर्राष्ट्रीय संघराज्यों को भाषा की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। 
सन्‌ १६४४ का अरब-गुट को, यदि यह एक संघराज्य का रूप घारण कर ले, भाषा की 
कोई कठिनाई नहीं होगी । द 


तीसरे, अटलांटिक प्रजातंत्रराज्यों के संघराज्य में एक बड़ो असमानता रहेगी.। 
क्योंकि अमरीकी संयुक्त राज्य ओर इंगलेंड का जनसंख्या, शक्ति ओर धन की 
दृष्टि से बोल बाला रहेगा। हाँ, पश्चिमी यूरोप के संघराज्य में ऐसी असमानता 


नहीं रहेगी । 


...चोथे, जहाँ तक 'एकता की भावना” का सम्बन्ध है वह अटलांटिक प्रजातंत्र राष्यों 
ओर पश्चिमी यूरोप दोनों के संघराज्यों में रहेगी क्‍योंकि सब को सुरक्षा संघराज्य 
के पीछे रहेगा। 


अन्त में, अटल्लांटिक प्रजातंत्रराज्यों के संघराज्य सें अथवा पश्चिमी यूरोप के संघ 
राज्य में सम्मिलित होने वाले राज्यों का ऊँचा राजनीतिक मस्तिष्क” पर्याप्त विकसित 
है| इसलिये जब उनमें संघराज्य स्थापित करने की दृढ़ सावना है तो वे अपने राष्ट्रीय 
स्वार्थ और नवनिर्भित अन्वर्राष्द्रीय संघराज्य के स्वार्थ के मध्य सामझस्थ भी स्थिर 
कर सकेंगे । 

१-- श्री बी० के० एन० मेनन का (दि मेकेनिज़्म आँव मल्टीलिंगुश्बल' फ़ेडरेशन?! नामक 
लेख “दि इन्डियन जर्नेल आफ फॉलेटिकल साइंस! ( अ्क्टूबर-द्सिम्घर ) प्रृू०. १२७-१३२ 


में देखिये। 


पाँचवाँ अध्याय ११३ 


इस प्रकार इस व्याख्या से स्पष्ट है कि अन्तरीष्ट्रीय संघराज्यों की स्थापना में 
दो वास्तविक कठिनाइयों १ का सामना करना पड़ेगा । पहिली कठिनाई होगी भाषा संबंधी 
ओर दूसरी होगो असभानता की | यदि यह सान भी लिया जाय कि बढ़े राज्य दबाव 
नहीं डालेंगे फिर भो उनका नेतृत्व और प्रभाव अधिक रहेगा ही । 


संघात्मक शासन के आवश्यक तत्व 


राज्यसंघों को अ्रकृषति, उनके ऐतिहासिक विवरण, उनके संघराज्य से अन्तर तथा 
अन्तराष्ट्रीय संघराज्यों के विभिन्न सुझावों की व्याख्या के पश्चात्‌ हम अब संघराज्य 
की व्यवस्था के आवश्यक अंगों का दिग्दश्शन करेंगे :-- 

सर्वश्रथम, एक शासन-विधान आवश्यक है जो राज्य के अधिकारों को 
स्पष्ट करे | 

दूसरे, संघीय शासन और स्थानीय शासनों के मध्य अधिकार विभाजन 
आवश्यक है । 

तीसरे, एक स्वतंत्र न्यायालय द्वोना चाहिये जो संघोय शासन ओर अंगीभूत 

राज्यों के बोच के कगड्ों का निपटारा करे । 
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(--बास्तव में प्रादेशिक राज्यसंघों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में हम कोई सिद्धान्त 
नहीं बना सकते | इम पहले की देख चुके हैं कि अरब संघरीज्य में कोई ऐसी कठिनाई नहीं होगी । 
पाल्कन संघराज्य में घामिक तथा भाषा सम्बन्धी महान कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी | यही नहीं 
आधिक और राजनीतिक स्वार्थों में भी संघर्ष होगा | बाल्टिक संघराज्य में केवल भाषा की ही 
कठिनाई नहीं होगी वरन्‌ आ्रार्थिक और राजनीतिक श्रादर्शों में मी असमानता रहेगी। क्योंकि 
रूस की अपनी एक अलग व्यवस्था है। यदि सारे बाल्टिक राज्य समाजवादी भी हो जायें जैसा 
कि लटेविया श्रौर लिथूनिया ने स्वयं १६३६-४५ के युद्ध में घोषणा की थी तिस पर भी उन 
तवंदा रूस के दबाव का डर लगा रहेगा। फिर भी पूवीय बाल्टिक समाजवादी संघराज्य की 
स्थापना सम्भव है क्योंकि रूसी संघराज्य में सबसे बड़ी बात यह है ( जैसा कि हंस आगे चलकर 
देखेंगे ) कि सदस्य-राज्य अपनी इच्छानुसार इससे सम्बन्ध-विच्छेद कर सकता है' और अलग से 
सन्धियाँ भी कर सकता है| परन्तु भूमध्यसागरीय संघराज्य में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित 
होंगी क्योंकि इसमें दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अ्रक्नीका के देश सम्मिलित होंगे जिनकी संस्कृति 
और सभ्यता भिन्न हैं; और यदि इन दो सम्यताशओं के दो अलग-श्रगल भी संधराज्य स्थापित 
किये जायेँ तो उत्तरी अफ्रीका के राज्य श्ररत्र संघराज्य में सम्मिलित हो जायेंगे परन्तु दक्षिणी 
यूरोप के राज्यों में भाषा तथा आध्धिक आर राजनीतिक स्वार्थों की कठिनाइयाँ सामने आयेंगी | 

विशेष अध्ययन के लिये डा० बी० एम० शर्मा के लेख “एसेन्शह्स आब्‌ ए. वर्ल्ड 
फ्रेडरेशन! को द्‌ इन्डिथन जर्नल आँव्‌ पॉलियिकल साइनस” ( जूुलाई-सितम्बर १६४१ ) 
में देखिये । द 
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शासनन्यन्त्र 


मेरियट के पाँच सिद्धान्त 

परन्तु 'मेरियट ने उपरोक्त सिद्धान्तों की संख्या बढ़ा कर पाँच कर दी है। वे 
सिम्नलिखित हैं-- 

( १ ) संघीय विधान, राजनीतिक उयबस्था के मंत्रणात्मक और सोचे-सम के 
हुये काय का परिणाम होना चाहिये । इसका अर्थ यह है कि इसका विकास अज्ञात रूप 
से नहीं हो सकता | 

(२) इस प्रकार इससे यह परिणाम निकला कि इस मंत्रणात्मक और स्क्रेचे- 
सममे हुये काय के परिणामों को एक प्रामाशिक पन्न में लिपिबद्ध कर लेना आवश्यक 
है। “संघीय विधान पूर्ण स्वतंत्र राज्यों के मध्य संधि के समान होता है और यह स्पष्ट 
है कि संधि की शर्तें लेखबद्ध होनी चाहिये। जब तक कि संघराज्य के सदस्य स्वयं न 
चाहें यह्‌ भो उचित नहीं है कि शर्तें बदल दी जाय॑ ।? 

(३ ) इसका अथ यह हुआ कि संघीय विधान को आवश्यक रूप से अपरिवर्तन- 
शोल होना चाहिये | यद्यपि भिन्न-भिन्न विधानों में अपरिवर्तनशीलता की मात्रा भिन्‍न- 
भिन्‍न हो सकती है | 

( ४ ) इससे यह फल निऋलता है कि ग्रत्येक संघीय विधान में एक ऐसी न्‍्याया- 
त्मक शक्ति को आवश्यकता है जिसको क्वानूनी लेखपत्र अथवा विधानकी रक्षा करने 
तथा इसकी शर्तों' की व्याख्या करने का पूर्ण अधिकार हो। 

(£ ) अन्त सें एक ओर संघीय शासन के विभिन्‍न अंगों--कार्य कारिणी, 
व्यवस्थापिका तथा न्यायकारिणी के मध्य और दूसरी ओर रंघीय शासन और अंगी- 
भूत राज्यों के शासनों के मध्य एक निश्चित अधिकार-वितरण होना चाहिये । 


( १ ) शासन-विधान की सवप्रधानता 


विधान को संघराज्य की अथम आवश्यकता मानने का अर्थ है कि शासन के 
विभिन्‍न अंगों के मध्य तथा संघीय शासन और अंगीभूत राज्यों अथवा ग्रान्तों के मध्य 
सतभेदों या मंगड़ों के संबंध में विधान अधान निर्णायक समझा जाना चाहिये। इसको 
“विधान को खुबप्रधानता” कहते ह। जैसा कि पहिले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि 
संघराज्य की स्थापना सम्मिलित होने वाले राज्यों के मध्य एक समझौता 'या संधि है 
जिसमें व अपने संघ की लेखबद्ध शर्तें अं गीभूत कर लेते है । अतएब संघविधान “वास्तव 
में संधराज्य और राज्य ही सत्ताओं के अधिकारों और कर्तव्यों का प्रामाणिक पतन्न है । 
ये अधिकार और कैतेव्य उचित अनुपात में रक्‍्खे जाने चाहिये” | किप्ती भी सत्ता के 
फतत्य अथवा आंधिकार विधान में दी हुईं तालिका के बाहर नहीं जाने चाहिये। इसका 
अर्थ यह्द है के न संघीय शासन और न राज्य-शासन ही अनियंत्रित हैं; उनकी शक्ति 
“5 डक के आवृत है। अतएवं विरोध की अवस्था में शासन-विधान का 


१--मैरिव-दि मेकेनिज््स आ्रॉवू मान स्टेट, मिल २ , १० ४०६-४१० | 


( २ ) आधिकार-विधाजक्ष 

दूसरे, जेसा कि अभी कहा जा चुका है विधान राज्य के विभिन्‍न अधिकारों को 
निर्धारित करता है। यह “अधिकार-विभाजन? नये समझौते का आधार है और विधान 
में इसका पू्णरूप से निर्देश रहता हे । यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि संघीय 
शासन और राज्य शासनों के मध्य यह अधिकार-विभाजन अकस्सात्‌ नहीं कर दिया 
जा॥। अधिकार-विभाजन के व्यापक सिद्धान्द द्वोते हैं और लीकॉक' के अनसार ये 
निम्नलिखित है 

(१ ) संघराज्य का मुख्य ऐतिहासिक ३द्ेश्य रक्ता रहा है। अत: केन्द्रीय अथवा 
संघीय. शासन के अधिकार में स्थक्सेना नौसेना तथा बायुसेवा का रहना अत्यन्त 
आवश्यक है। इसका यह अथ हुआ कि विदेशी नीति सी इसके नियंत्रण में रहनी 
चाहिये क्‍योंकि यह दूसरे राज्यों के सामने एक पूर्ण राज्य की भाँति खड़ा होगा 
ग कि विभक्त रूप में। इसके धतिरिक्त संघराज्य के पास राजस्व के अपने साधन होने 
धाहिये क्‍योंकि अन्तरोष्ट्रीय युद्ध और शान्ति के लिये पर्याप्त और निश्चित आय की 
आवश्यकता होती हे। संज्ञपर में थ तोन काय--युद्ध तथा रक्षा, विदेशी भीति का नियंत्रण 
ओर कर लगाने का अधिकार अत्यन्त आवश्यक हैं। इसके बिना संघराज्य क्रायम 
नहों रह सकता। 

( २) इसके पश्चात्‌ वे कार्य आते हैं जिनके लिये क्रानून तथा निरीक्षण की 
ए+ रूपता आवश्यक है। व 'ुद्रा-निरयंत्रण, लेखऊोों'ओऔर आविष्कारों की स्वाधिकार- 
रक्षा-ब्यवस्था तथा ड।क प्रबन्ध हैं ।” 

(३ ) इसके पश्चात्‌ बे कार्य आते हैं जिनके लिये प्‌ णे एकरूथता की आवश्यकता 
नहीं होती परन्तु जो 'राष्ट्रीथ उन्नातः में सह्दायक होते हैं। बे हैं रेल, नहर, तार का 
निय॑त्रण, बक-अणाल। का नियमनस तथा अयात-नियात पर कर लगाने की एक व्यवस्था । 
क्योंकि यदि सदस्य-राज्य आयात निर्यात पर कर लगाने का अधिकार अपने हाथों में 
रकखेगे तो एक सुदृढ़ राष्ट्रीय जीवन के विकास में बाधा पहुँचेगी । 

( ४ ) चौथी श्रेणी में वे विषय आते हैं जिनका प्रबन्ध संघीय शासन और प्रत्येक 
राज्य के शार्सन में से क्रिसी के द्वाथ में, परिस्थितियों और लोकमत की दृष्टि में रखते 
हुये सॉप। जा सकता है। इसकी सूची में व्याह ओर तलाक़ व्यवस्था, खावेजनिक शिक्षा 
का नियंत्रण इत्यादि आ सकते हे । 

(४५) अन्त में, थे विषय आते हैं ज्ञो स्थानीय महत्व के कारण अंगीभूत 

ज्यों के हाथों छोड़ दिये जाते है सावेजनिक कार्य, सावेजनिक दान, शराब 
नियंत्रण इत्यादि हू । 
अधिकार-वितरण की तीन प्रणालियाँ 

संसार के वर्तेमान विधानों में अधिकार-वितरण की निम्नलिखित तोन प्रणालियाँ 

पाइ जाती हैं :-- 


अब न] 


१--लीकॉक---एलिमेंद्स श्रॉव्‌ पॉलिटिक्स, १० २३१-२३३ 


११६ शांसन-यन्त्र 


स्व प्रथम, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख रहता है कि लिखित अधिकार केन्द्रीय 
अथवा संघीय-शासन के हाथ में रहेंगे ओर शेष राज्य अथवा प्रान्तीय शासनों के । यह 
अविशिष्ट अधिकार? ( ॥8०७07887ए 2090॥' ) पारिभाषिक रूप में अधिकार 
संरक्षेण” ( (0०४०7४० ० [709७7 ) कहा जाता है। 

ों कक हर 

दूसरे, राज्य अथवा प्रान्तीय शासनों को दिये गये अधिकारों का पूणण रूप से 
उल्लेख रहता है। अधिकार-संरक्षण” संघीय शासन के लिये स्वीकृत किया जाता र्‌। 

तीसरे; संघराज्य और राज्य-शासनों के अधिकारों का अलग-अलग पूर्ण निरूपरे . 
रहता है। उन विषयों का भी उल्लेख रहता है जो एक ही समय दोनों के अधिकार 
क्षत्र" के अन्तर्गत होते हैं । 


उदाहरण 


अमरीका के संयुक्त-राज्य के विधान में संघीयशासन के अधिकारों का स्पष्ट 
उल्लेख है। अवशिष्ट अधिकार सदस्य-राज्यों के हाथों में रहते हैं। इसी प्रकार 
आर्ट लिया के विधान में ३६ विषय संघीय शासन को सौंप दिये गये हैं इसलिये शेष 
विषयों पर राज्यों का एकज्षत्र नियंत्रण है | सन्‌ १६३६ वाले सोवियट विधान में भी 
संघराज्य के अधिकारों का पूर्ण विवरण दिया है। परन्तु कनाडा की दूसरी ही बात 
है । वहाँ १६ विषय निम्नित रूप से अंगीभूत प्रान्तों के हाथों में सौंग दिये गये £ और 
यहाँ तक कि २६ विषय डोमोनियन व्यवस्थापिका को भी दे दिये गये हैं | परन्तु वहाँ के 


१--सद्रपि संघराज्य के विधानानुसार संघीय शासन और सदस्य-राज्यों के शासनों के 
मध्य अधिकारों का वितरण रहता है और प्रत्येक शासन अपने अधिकार-्षेत्र में स्वतंत्र रहता 
है फिर भी संघीय शासन को अंगीभूत राज्यों के कुछ मामलों में हस्तक्षेप करने तथा उन पर 
नियंत्रण करने के कुछ सीमित अधिकार प्राप्त रहते हैं। उदाहरण स्वरूप अमरीका के संयुक्त 
राज्य के विधानानुसार (१) संघीय शासन को यह अधिकार है कि वह देखे कि सदस्य-राज्य 
केवल ग्रजातंत्रात्मक शासन स्थापित करते हैं| (२) दूसरे, किसी सदस्य-राज्य में गड़बड़ी होने की. 
सम्भावना के समय या संघीय क्वानून और न्यायालयों के निर्णयों को मनवाने के लिये 
अथवा अन्‍्तर्राज्य-व्यापार में बाधा पहुँचने पर विधानानुसार संब-कार्यकारिणी अर्थवा अध्यक्ष 
को हस्तक्षेप करने का अधिकार रहता है | 

. स्विट्जरलैंड के विधानानुसार भी केन्टन में आन्तरिक गड़बड़ी होने पर किसी केन्टस 

के ज्यादती करने पर अथवा केन्टन के लोकतंत्र प्रणाली छोड़ने पर संघीय शासग हस्तक्षेप कर 
सकता है। 

इसके अतिरिक्त संयुक्त अधिकारक्षेत्र में, जिसके अन्दर आने वाले विषयों के लिये 
स्थानीय शासन तथा संघीय शासन दोनों ही क्रानूज़ बना सकते हैं, यदि संघीय शासन और स्थानीय 
शासनों के बनाये हुये कानूज्ों में असामजञ्जस्य होता है तो संघीय क़ानून ही माना जाता है। 

स्विय्ज़रलैंड तथा १६१६ के जर्मनी के वीनरी विधानानुसारकुछ विषयों से संबंधित संघीय 
शासन के कुछ सिद्धान्त हैं जिनका पालन स्थानीय शासनों द्वारा श्रवश्य होना चाहिये । 


पाँचवों श्रध्याय ११७ 
विधान में यह स्पष्ट रूप से वर्शित है कि वे विषग्र जो प्रान्तों के लिखित अधिकारों के 
अन्तर्गत नहीं आते वे निश्चित रूप से डोमीनियन व्यवस्थापिका के अधिकार-क्षेत्र के 
अन्तर्गत होंगे । इससे स्पष्ट है कि कनाडा के विधान में अधिकारों का वितरण अधिकार- 
वितरण की दूसरी ओर तीसरी प्राणलियों दारा हुआ है। भारतवर्ष में विशेषकर 
सन्‌ १६३५ क्रानून के अनुसार, अधिकार-वित्रण की तीसरी श्रए्णली अपनायी गई 

है । सन्‌ १६१६ के क़ानून के अनुसार केन्द्रीय ओर प्रान्तीय शासनों के मध्य अधिकार- 
“विभाजन का प्रयत्न किया गया था; प्रान्त-संबंधी विषय प्रान्तीय शासनों को दे दिये 
गये थे और अखिल भारतवर्षीय विषय केन्द्रीय शासन के हाथ सें दे दिये गये थे। 
परन्तु खंघराज्य को प्रारम्भ करने के लिये सन्‌ १६३५ के क़ानून के अनुसार सभी प्रान्तों 
में प्रान्तीय स्वराज स्थापित होना था इसलिये दोनों के अधिकारों का निरूपण 
आवश्यक था । इस प्रकार ५६ विषय स्पष्ट रूप से संघीयशासन के सिपुद्द कर दिये गये 
थे और ४३ विषय प्रान्तों के । ३६ विषय दोनों के अधिकार-क्षेत्र में थे । 
परन्तु चूंकि आ्रान्तीय शासनों तथा संघीयशासन में विशेष उत्तरदायित्व! 
गवरनेरों तथा गवनर-जनरल क हाथों में सॉँप दिये गये हैं अतः वास्तव में “अधिकार 
संरक्षण” केन्द्रीय शासन के हथ में हे। इसका शअर्थ यह हुआ कि यह्द ब्रिटिश 
पालिमेंट के हाथ में है। सन्‌ १६३७--३६ में प्रान्तीय स्वराज के काल में कांग्रेस सरकार 
व्यवसायों या पेशों पर आय-कर लगाना चाहती थी । इसके परिणाम-स्वरूप 
सन्‌ १६३४५ के भारत-क्रानून में संशाघन करना पड़ा ओर यह स्पष्ट कर दिया गया 
कि प्रान्तीय शासनों को ऐसे कर लगाने का अधिकार नहीं है । 


आधुनिक प्रवृत्ति क्‍ 

आधुनिक काल में, यहाँ तक कि अमरीका के संयुक्त राज्य तथा आस्ट्रेलिया में 
भी, केन्द्रीय अथवा संघीय शासन की शक्ति बढ़ाने की भ्रोर प्रवृत्ति है। इस काय का 
सम्पादन, विशेषकर अमरीका के संयुक्त राज्य में /नहिताधिकार *? के सिद्धान्त द्वारा 
' होता है और न्यायालयों ने विधान की इतनी उद्ारता से व्याख्या की है कि इसमें ऐसे 
विषय आ गये हैं जो इसके शाब्दिक अर्थ में कभी सोचे भा नहीं गये । दक्षिणी अफ्रोका 
के संघ' में भी केन्द्रोय शासन की शक्ति बढ़ाने की ओर प्रवृत्ति है। इससे विधान 
संधात्मक रहने की अपेक्षा एकात्मक हो जायेगा। ल्ञीकॉक* के अनुसार इस प्रवृत्ति के 
निम्नलिखितु कारण हैं :-- 

(१) पहला कारण संगठनात्मक' है। जब संघराज्य के सदस्यों में एक बार 
सम्पर्क स्थापित हो जाता है तो उनके विकास की एक घारा हो जाती है और वे एक 
संयुक्त संगठन में बंधते चले जाते हैं | प्रारम्भिक ईष्यों और प्रथकत्व समाप्त हो जाते दें 
और राष्ट्रीय जीवन के विकास के साथ-साथ एक उदार दृष्टिकोण का जन्म होता है। 


ल्‍ा+बसका; सात स। एस ७, २५ 


१--पेटरसन--- अमेरिकन गवर्नमेन्ट, ० १७४-१४७ और १२४-१ २८ 
२--लीकॉक---एलिमेंद्स आँब पॉलिटिक्स 
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स॑ंघराज्य के केन्द्रीय शासन को प्रत्येक नागरिक अपना सममता है और उसके हृदय 
में केवल अपने वर्ग या समुदाय की स्वाथ-सिद्धि की इच्छा के स्थान में उदार देश-प्रेम 
जागरित होता है । 

(२) संघीय शासन के शक्ति-संब्रधेन का दूसरा कारण आधुनिक जीवन की 
भौतिक परिस्थितियों में मिलता है। आजकल माज्न इधर से उधर ले जाने के तेज़ साधन 
उपलब्ध हैं; टेलीग्राफ़ का लाभ प्राप्त हैं तथा उत्पदन और व्यापार इतने ऊँचे पैमाने पर है 
कि विधान निर्माताओं को इनका ध्यान भी न रहा होगा। इनके परिशाम-स्वरूप ये 
अर्थिक रोकें जो किसी समय थीं खतम हो गई हैं। जो जातियाँ पहले आर्थिक और 
सामाजिक जीवन में पूर्णुरूप से अलग-अलग थीं अब उनका पूणरूप से औद्योगिक 
एकीकरण हो गया है। प्रत्येक दूसरे के हिंत का ध्यान रखती है और बदले में लाभ भी 
प्राप्त करती है। जहाँ उद्योग और व्यापार एक ही अर्थिक जीवन में घुल मिल गये हैं 
वहाँ उनके नियंत्रण को प्रान्तों में अलग-अलग कर देना बिल्कुल असम्भव है। इसलिये 
यह अद्यावश्यक हो जाता है कि संघीय शासन के अधिकार इस प्रकार स्पष्ट कर दिये 
जाये या उनको इस प्रकार से व्याख्या को जा सके कि सदस्य-राज्यों की सीमा को 
पारकर राष्ट्रीय रूप घारण करने वाले आर्थिक जीवन को अपने क्षेत्र में कर सकें । इसी 
कारण से संघीय शासन की शक्ति भविष्य में बढ़ती जा रही है। जबरदस्ती प्रवेश 
करने वाली औद्योगिक सभ्यता की घाराओं $ सामने राज्यों की सीमायें व्यथ हो 
रही हैं । ह 
(३) हवाज्न की प्रवृत्ति तो यह रही है कि (एक अधिकार-्षेत्र! की योजना अपना 
ली जाय और इसको केन्द्रीय शासन के हाथ में छोड़ दिया जाय । इस आशा पर कि 
राष्ट्रीय विक्रास के साथ-साथ केन्द्रीय शासन का अधिकार-क्षेत्र भी बढ़ता जायेगा। ऐसी 
प्रवृत्ति जमनी के १६१६ वाले तथा आष्ट्रिया के विधानों में पाइ जाती है । इसके परिशाग- 
स्वरूप संशोधन करने में कठिनाइयों तथा कानूनों की कड्ठी व्याख्या के सामने भी कन्द्रोय 
शासन के शक्ति संवंधन के लिये मार्ग खुला है । दूसरे यह्‌ भी धारणा ज़ोर पकड़ती जा 
रही है कि केन्द्रीय शासन आजकल के महत्वपूर्ण समस्याओं को सुल्लका सकती है इस- 
लिये राज्यों के अधिकारों का विचार ही मस्तिष्क से निकला जा रहा है । । 


न्यायात्मक सर्वप्रधानता 

(विधान की सर्वश्रधानता”! और “अधिकार-विभाजन' के अतिरिक्त जिनके 
अथ तथा जिनकी महत्ता को हम अभी देख चुके हैं, संघेय शासन का तींसरा आवश्यक 
अंग एक स्वतंत्र न्‍्यायाज्य का स्थापना है जो संघीय शासन ओर अंगीभूत 
राज्यों के बीच के कराड़ों का निपटारा कर सके। यह 'न्यायात्मक स्वप्रघानता भी 
कहलाती है क्‍योंकि यह केंबल विभिन्न अधकारों के बीच समता ही नहीं क़ायम किये 
रखती वरन्‌ वास्तव में, यह स्वयं विधान की भी रक्षा करती है ।" इस सिद्धान्त का 
सर्वेश्रथम आरम्भ अमरीका के संयुक्त राज्य में हुआ था क्‍योंकि इसके शासन 


कृ 








१--सद्रांगकझूत मॉडर्न कास्टीब्यू शन्स, १० १०१-१०२ भी देखिये | 


पाँचवाँ अध्याय ११६ 


का ढॉँचा सबसे पहिला आधुनिक संघ था। परन्तु फिर बहुत से संघराज्यों ने किसी न 
किसी हृदू तक इसकी नक्कल की । यहाँ तक कि एक्रात्मक शासनों में भी खतंत्र न्यायालय 
के सिद्धान्त की महत्ता स्वीकार कर ली गई है जिससे यह कायकारिणो अथवा व्यवस्था- 
पिका के नियंत्रण या अधीनता में न रहे । यह केवल विधान ही को नहीं क्रायम रखता 
बरन्‌ नागरिकों को कार्यकारिणी के कठोर शासन से भी बचाता है। इस अर्थ में स्तरतंत्र 
न्यायकारिणी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करती है । 

मा संघराज्य के आवश्यक तत्वों का अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ हम यह देख 

 सफते हैं कि वे आधुनिक संघराज्यों में कहाँ तक पाये जाते हैं । 


उदाहरण ; (१) अमरीकी संयुक्त राज्य 

आधुनिक काल में संघराज्य का सर्वोत्तम ओर पहिला उदाहरण अमरीकी संयुक्त- 
राज्य हैं। इसमें उपरोक्त सभी विशेषतायें पाई ज्ञाती है। इसमें विधान की सर्वप्रधानता 
दें क्योंकि यह संधि के समान है। यह संधि तेरह स्वतंत्र राज्यों के बीच एक नये 
राज्य के निर्माण के उद्देश्य में हुई थी। यह विधान सोच-समम कर निर्मित किया गया 
था और इसकी प्रकृति अपरिवर्ततशील है। इसमें एक स्वतंत्र न्यायकारिणी के लिये 
भी स्थान है। इस प्रकार अमरीकी संयुक्तराज्य का अ्रधान न्यायालय? ( 87070 
(00प्ा5 ) बेघानिक प्रमाण-पत्र का संरक्षक है और इसे इसकी शर्तों की व्याख्या करने 
का पूण अधिकार है। अ्रन्त में इस संघाज्य में केबल कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका 
तथा न्यायक्रा।२णी के ही मध्य अधिकार जिभाजन नहीं है वरन संघीय-शासन और 
प्रान्तीय शासनों के बीच भी है । 


(२) स्विटज़रलेंड और आस्ट्रेलिया 


अमरीकी के बाद दूसरे अच्छे उदाहरण स्विटजरलेंड और आस्ट्रेलिया के 
संघराज्य हैं। स्विटज़रलेंड का विधान स्पष्ट रूप से कहता है कि जहाँ तक केन्टनों की 
राजसत्ता संघ-विधान से सीमित नहीं है बहों तक बे पूर्ण स्वतंत्र हें। इस प्रकार 
वे उन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जो संघो4-शासन को नहीं सोंप दिये गये ।! 
इसी भाँति आस्ट्रेलिया में संघराज्य के अंगीभूत राज्य “रक्षित अधिकारों? का प्रयोग 
करते हैं क्‍्योंक्रि विधान में संघीय-शाप्तन के ही अधिकारों का उल्लेख है और शेष राज्यों 
के हाथों में छोड़ दिये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि इन संघराज्यों के अंगीभूत राज्य 
अधे-खतंत्र हैं जेसे कि हमें अमरीकी संयुक्त-राज्य में मिलते हैं! परन्तु जहाँ तक 
न्‍्यायकारिणी का सम्बन्ध है कुछ अन्तर अवश्य है। स्विटज़रलेंड का 'प्रधान न्यायालय! 
( 8 प7070 (00प्र५ ) विधान का सरंक्षक नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि वह संघीय 
शासन के किसो क्वानून को इस बिना पर नाजायज़ञ नहीं घोषित कर सकता कि वह 
विधान के विरुद्ध है। यह अधिकार केवल संघ-व्यवस्थापिका को है। हाँ आस्ट्रेलिया 
में प्रधान-स्यायाज्य को विधान की व्याख्या करने का उतना ही अधिकार है जितना 


अमरीकी संयुक्त राष्य में | 
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( ३ ) सोवियत रूस 


समकालीन विधानों में सन्‌ १६३६ का सोवियत विधान भी संघात्मक है । 
इसको 'सोवियत समाजवादी जनतंत्र-राज्यों का संघ (पुफ७ एजांता ० 5000 
8०००४४+ 7१७७०००।०७) कहते हैं । तेरहवीं घारा में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि 
'सोवियत समाजवादी जनतंत्र राज्यों का संघ एक संघराण्य है जिसके निमोण का आधार 
सोवियत समाजवादी जनतंत्र राज्यों का इच्छा-जात सम्मेलन और समानधिकार_ 
का सिद्धान्त है! | उपरोक्त देशों के ही समान इसमें भी संघीय शासन ओर राज्य शासनों * 
के बीच शक्ति-विभाजन है क्योंकि 'अवशिष्ट अंधिकर' अंगीभूत राज्यों को आराप्त हें । 
चौदहवीं धारा में संघ-शासन के अधिकारों का उल्लेख है और संघराज्य में सम्मि- 
लित ह ने वाले राज्यों के अधिकारों का विवरण देने वाली २५वीं धार। इस प्रकार है : 
'संघ के जनतंत्र-राज्यों की सत्ता केबल 'सोवियत समाजवादी जनतंत्र-राज्यों के 
संघ के विधान की १४वीं धारा से सीमित है। इसके बाहर प्रत्येक संघ-जपतंत्र राज्य 
स्वतंत्रतापूषक अपनी सत्ता का प्रयोग करता है। सोवियत. समाजवादी जनतंत्र राज्यों 
का संघ जनतंत्र-राज्यों के स्वतंत्र अधिकारों की रक्षा करता है । इतना ही नहीं, 
विधान को १त्रीं घारा के अनुतार प्रत्येक संघ ग्रजातंत्र-राज्य को सोवियत समाजवादो 
जनतंत्र-राज्य के संघ से संबन्ध-विच्छेद कर लेने का पू्ण अधिकार है?। पहलो 
फ़रवरी, सन्‌ १६४४ को संघ के अंगीभूत राज्यों को अलग-अलग सुरक्षा तथा 
परराष्ट्र विभाग खोलने का अधिकार मिल गया था। इसलिये अ्रब रांघ का प्रत्येक 
जनतंत्र-राज्य अपनी सेना रख सकता है और विदेशी राज्यों स संबंध स्थापित कर 
सकता है। इस प्रकार सोवियत रूस संघराज्य के सिद्धान्त से गिरकर केवल राज्यसंन 
के समान हो गया है । 


( ४ ) कनाडा 

कनाडा की दशा उपरोक्त विधानों से कुछ भिन्न है। इसका कारण यह 
है कि अवशिष्ट अधिकार अमरीकी सयुक्त राज्य, स्विटज़रलेंड और आर्ट - 
लिया में अंगीभूत राज्यों या कैन्टनों को दे दिय गये हैं परन्तु कनाडा में ये 
अधिकार संघीयशासन के हाथ में हैं । अंगीभूत प्रादेशिक इकाइयां शआ्रान्त' कहलज्ातो 
हैं और उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं प्रप्प्त जितनी अमरीकी संयुक्त-राज्य या आस्टू 
लिया के राज्यों को। इसीलिये प्रो० स्ट्रांग' ने कहा है कि कनाडा. के डोमीनियन 
को _कैबल सीमित संघात्मकता? प्राप्त है। प्रिवीकोंसिल की न्याय-सर्मिति ने तो 
“यहाँ तक कह डाला है कि कनाडा के डोम्ती नियन में असली संघात्मक लक्षण पाया ही 
नहीं जाता क्‍योंकि संघराज्य में सम्मिलित होने वाले उपनिवेश अपने अपलो विधान 
तथा मयोदा को कायम नहीं रख सके !! परन्तु यह अतिशयोक्ति है। सर जॉन बारो- 


१--स्ट्रांग-मॉडन कान्स्टी ट्यूशन्स, पू० ११३ 


पाँचवाँ अध्याय ' १२१ 


नट की (577 7०४४ 80फएं70॥) जिनसे मेरियट* महोदय भी, सहमत हैं, दृढ़ 
धारणा है कि प्रान्त कभी भी अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को नहीं खोना चाहते थे क्‍योंकि 
'संघ-सत्ता ने श्रान्तीय शासनों का निर्माण नहीं किया वरन्‌ प्रान्तोय शासनों ने संघोय- 
शसन को जन्म देकर उसका अपनी शक्ति, सम्पत्ति और राजस्व का एक भाग सोंप दिया 
है।! मेरियट महोदय का कहना दै कि प्रिवीकोंसिल का निर्णय संघराज्य के दो 
रूपों के अन्तर को नहीं स्पष्ट कर सका । परन्तु यह कहा जा सकता है कि संयुक्त 
सैज्य और शआस्ट्रे लिया के विधान संघराज्य के पूर्णरूप को प्रकट करते हैं और कनाडा 
का विधाम उसके अपूर्ण रूप को ग्रकट करता है। 


(५) दक्षिणी अ्रफ्रीका का संघ 


दक्षिणी अफ्रोका के संघ में, जिसको हम पहले ही एकात्मक शासन की 
श्रेणी में रख चुके हैं, संघराज्य का लक्षण बिल्कुल नहीं पाया जाता | श्रो० कीथ का 
कहना है कि इसका विधान “असली शत्रथ में संघात्मक नहीं हैं* । इसका कारण यह है 
कि इसके विधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका का क़ानून केवल 
तभी तक जारी रह सकता है जब तक वह संघ-व्यवस्थापिक्रा के द्वारा पास किये कानून 
का विरोधी नहीं हे । इसका अथे यह हुथआ्रा कि प्रान्तों को स्व॒राज' नहीं प्राप्त है और 
संघ में सम्मिलित होने वाले उपनिवेश उत्तमाशा अन्‍्तरीप, नेटाल, ट्रान्सवाल और 
आरेन्‍्ज फ्रो-स्टेट अपने पुराने विधानों और अधिकारों की रक्ता नहीं कर सके | 


रे संधराज्य के दो रूप 
उपरोक्त उदाहरणों से अब स्पष्ट हो गया कि संघराज्यों ः दो रूप मिलते हैं, 
पहला अमरीकी रूप और दूसरा कनाडी रूप । 


अमरीकी रूप 

अमरीकी रूप से हमारा यद्द तात्पय है कि संघराज्य स्थापित होने के पूरे 
अमरीका में स्वतंत्र राज्य थे जिनका अपना-अपना शासन था और जिन्होंने बाद में 
आपस- में समझोता करके संघराज्य को जन्म दिया। स्वरभावतः वे अपनी स्वतंत्रता पूर्ण 
रूप से नहीं खोना चाहते थे इसलिये उन्होंने कम से कम उतने हो अपने अधिकार 
संयुक्त शासन का दिये जितने से उसका कार्य चल सकता था और भविष्य में 
संघीय शासन, के नियंत्रण में रहने वाले विषयों को सीमित कर दिया। अतएवं अधि- 
कारावरिष्ट (8637009 ०६ 0७०78) सदस्य-राज्यों के हाथ में रहा। इससे 
डाइसी के कथन का, ह6 संघ-रासन, राज्यों के अधिकारों को सुरक्षा के साथ, राष्ट्रीय 
एकता और सत्ता का सामझ्तस्य स्थापित करने के लिय एक राजनीतिक साधन है, 

१--मेरियट--दि मेकेनिज़्म श्रॉबू दि मॉडन स्टेट, जिल्द २ प० ४११५-१२. 

२--ऐसे ही दृष्टिकोण के लिये स्ट्रांग कृत 'माडन कान्स्टीव्यू शन” प्ृ० ६० देखिये | 
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अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इससे यह भी साफ़ जाहिर है कि संघीयशासन में सदसुय - 
(राज्य? पूर्ण स्वतंत्र नहीं होते वे केवल अधे-स्व॒तंत्र राज्य हैं। पारिभाषिक रूप से उनको 
राज्य” कहना ग़ल्त है । 
कना रूप 
कनाडी रूप में अधिकार-विभाजन के लिये बिल्कुल दूभरो प्रणाली काम में लायी 
जाती है | कुड् निश्चित विषय प्रान्तों के नियंत्रण में कर दिये जाते है ओर फिर केन्‍्द्रीन 
शासन इनमें हस्तक्षेप नहीं करता। परन्तु अधिकारावशिष्ट केन्द्रोय शासन के ही 
हाथ में रहता है। इससे स्पष्ट है कि कनाडा के आन्त' एकात्मक राष्यों के प्रान्तों 
की भाँति, अपने अस्तित्व के लिये केन्द्रीय शासन के आश्रित नहीं है; वे एक सीमा 
तक स्वतंत्र हैं । ु 
गानर का विचार 
प्रो० गर्नर ने इन दोनों रूपों के निर्माण के संबंध में बड़े सुन्दर ढंग से इस 
प्रकार कहा है: संघराज्यों की स्थापना दो प्रकार की रीतियों से हुई है, पहिली प्रचलित 
रीति है जिसके अनुसार कुछ स्वतंत्र राज्यों ने इच्छाजाव सम्मेलन से उनकी स्थापना 
की है । दूसरी रीति विकेन्द्रीकरण है । इसके अलुसार एक पाक्षिक वेधानिक क़ानून के 
द्वारा एकात्मक राज्य के प्रान्तों को स्वत॑त्रराज्यों का रूप दे दिया गया है और एकात्मक 
राज्य की सत्ता तथा उसके अधिकारों में नवनिर्भित राज्यों का भी भाग लगा दिया गया 
है। इस अवस्था में संघ-प्रणाली की स्थापना अंगोमूत सदस्यों के सम्मित्चित कार्य का 
परिमाण नहीं है वरन यह एकात्मक राज्य के केन्द्रीय शासन के नेतृत्व का फल्न है जो 
संघीय शासन का रूप धारण कर लेता है। इस दूसरी रीति का उदाहरण हमको 
ब्राजील में मिलता है। सन्‌ १८८६ में ब्राजील साम्राज्य के भरान्‍्तों को मिला कर संघात्मक- 
जनतंत्र-राज्य की स्थापना की गई थी। इसी से मिल्रव/-जुलज्ञनी रीति के द्वारा ब्रिटिश 
उत्तरी अमरीका के उपनिवेशीय प्रान्तों तथा आस्ट्रोलिया के उपनिवेशों को क्रमश: 
१८६७ और १६०० में संघराज्य का रूप दिया गया था। इन दोनों अवस्थाओ्रों में संघ-' 
राज्य का नि्मोण, पहले से वतमान स्वतंत्र-राज्यों को मिला कर नहीं किया गया था 
जैसा कि अमरोको संयुक्त राज्य ओर जमनी में क्रिया गया था वरन्‌ अवीन उपनिवेशों 
के समूह में से किया गया था ।! 
भारतवर्ष क्‍ 
भारतवर्ध भी इस दूसरी प्रणाली के अन्तर्गत है। यहाँ भी सन्‌ १६३५ के क़ानून 
के अनुसार संघराज्य का “निर्माण? इसके विभिन्न प्रान्तों को मिला कर होता है । परन्तु 
चू कि देशो राज्य भी इस संघराज्य के अंग होंगे इसलिये इसमें अधे-स्त्रतंत्र प्रादेशिक 
इकाइयों भी इसमें सम्मिलित रहेंगी। इस प्रकार यदि भारतीय संघराज्य की स्थापना 
होती है तो इसमें संघराज्य के दोनों रूपों के लक्षण मिलेंगे। 


. १-गानेर--पॉलिटिकिल साइंस एज़्ड गवर्नमेंट, ४० २६१ 
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संघराज्य के गुण 
“>> संघात्मक शासन के इन सब सहत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्त, 
अन्त मे हेम सवात्मक ओर एकात्मक शासनों के गुआ-शोष का भी अध्ययन द 
सकते है. (संघात्मकन्शासन के निर-लिखित गुण हैं 
सर्वेप्रथम, इस संघ-प्रशात्ली क ही द्वारा छोटेन्ड्रोठे राज्य मिलकर एक बड़ा राज्य 
थावित करने में सफल्ल हुये हैं. ओर यदि वे ऐसा न कर सकते तो सम्भव था कि उनमें 


लड़त-मगड़ते रहते । ऊपरी पौर स यह दूख पड़ता ६ कि इन राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता” 
एक राष्ट्रीय अस्तित्व के लिये खो दी हे परन्तु वास्तव में इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को 
जबर॒दरत और महत्वाकांजो राज्या के द्वारा कुचल जाने से “बचा” लिया है। आपस में 
संघ स्थापित करके अपनी एक दूल्लर क॑ प्रात इपों आर वेननस्य की खतम कर दिया है। 
यदि वे अलग-अलग रहूत ता कमजार रहत; एक हा जाने स शाक्तशाल्ी और ऐश्वय- 
शाला हा गये है। उदाहरण कालय हम अबरोका संयुक्त राज्य को ले सकते है । 
अमराकोी संधराज्य का पत्यक (ज्य अलग रह कर कभज़ार हो जाता और उदाहरण 
स्वरूप कनाडा का सामना न कर पाता आर याद्‌ दूसर राज्यों से लड़ता ता या तो हार 
हवा, था अधानता स्वीकार करनी पड़ती अथबा दूसर॑ राज्य के द्वारा हड़प लिया जाता । 
संत्प मे अमराफा राष्ट्र का न फभा जन्म दी हुआ द्वाता ओर न यह्‌ ग्राप्रष्ठा जो उसे 
आज संसार क राज्यों के मध्य प्राप्त है. नसाब हाते। इसस स्पष्ट हो जाता है कि संघ- 
सिद्धान्त के उदय न युद्ध का रज्य-नबस्तार के साथन के रूप में ख़तम कर दिया है और 
राज्य का शान्त द्वार। जस्‍्तुत करन के लिये यह एक अत्युत्तम साधन सिद्ध हुआ है। 
इस उपाय द्वारा कंबल स्थानाय स्वतंत्रता आंर प्रतिष्ठा हा नहीं क्रायम रह सको वरनू 
राष्ट्रय खतंत्रता आर ग्रांतष्ठा की भी रक्षा हा सकी है। राजनीतिक सल्लठन में संघ- 
सिद्धान्त की उपयागिता इस। में है ।क इसभ 'सममोत" का समावेश है क्योंकि यही 
' सद॒स्यां का समस्त शक्तियों का एकत्र करके अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा तथा सावंजनिक हितों की 
रक्षा के किये एक नय राज्य का जन्म दता है। परन्तु इसक साथ यह अंग्रीभूत इकाश्यों 
के ठर्याक्ततव ज्ञावन ओर उनकी राजनॉतिक भावनाओं का बलिदान नहीं होने देता 
इसो कारण सन्‌ १६३६-४४ के युद्ध के आरम्भ सें जब जमेनों ने एक आर डेनमाक, 
बेल्जियम ओर दालेड को तथा दूधरी ओर बाज़कन श्रायद्वीय की अपने अधीन कर 
लिया था तो' यह विचार उत्पन्न हुआ कि जबरदस्त तथा शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से 
अपन को अच्छं। प्रकार न बचा सकने वाले छोटे-छोटे राज्यों के पुनरुद्धार की अपेक्षा 
धवीन विश्व-व्यवस्था में प्रादेशिक संघराज्यों' की स्थापना ही अधिक उपयोगी होगी । 
दूसरे, आथिक दृष2 से भा संघराज्य बहुत उपयागा शिद्ध हुआ है क्‍योंकि १६वीं 
शताब्द। क मध्य मे जब जमन। मं अलग-अलग राज्य स्थापित थे तो उनके बोच “चुगो 
युद्ध! (।8७४ स78) छिंड रहते थ। परन्तु आर्थिक संघ? (:40॥॥ए6777) को 


११२४ शासन-यन्त्र 


स्थापना ने राजज्नीतिक एकता के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। प्रत्येक राज्य में चुगी 
लगाने से केवल राष्ट्रीय एकता ही को हानि नहीं पहुँचती वरन्‌ राष्ट्र की आर्थिक शक्ति 
को भी घक्का पहुँचता है क्योंकि राष्ट्रीय उन्नति के लिये सम्पूर्ण साधनों को एकत्र करना 
असम्भव हो जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यों के अलग-अलग रहने से यातायात के 
साधनों में एकरूपता नहीं आ पाती । इससे केवल व्यापार के समरूप विकास को ही 
हानि नहीं पहुँचती वरन्‌ विभिन्न प्रदेशों की एकसूत्रता भी असम्भव हो जाती है। उद्यु- 
हरण “स्वरूप किसी देश में रेलवे बनवाने के लिये, प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न नीति को 
अनुसरण करने की अपेज्ञा एक सी नीति की आवश्यकता पड़ती है। जब तक अआसस्‍्ट्रो- 
लिया के प्रदेशों ने मिल कर वर्तमान संघराज्य का रूप नहीं धारण किया था तब तक 
वहाँ भो ऐसी ही कठिनाई का सामना करना पड़ा था। अन्त में, संघराज्य स्थापित 
करने से आर्थिक. लाभ भा होता है क्योंकि यद्‌ संघराज्य न स्थापित क्रिया जाय तो 
प्रत्येक राज्य को अलग-अलग राजनीतिक सलाहकार और दूसरे अधिकारियों को 
. बिदेशी राजधानियों में नियुक्त करना पड़ेगा और इस प्रकार व्यथें में उयय-भार उठाना 
पड़ेगा । परन्तु'इसको स्थापना से केवल एक विद्शा विभाग की आवश्यकता रहेगी और 
वह सभी राज्यों के हित के लिये काफ्रो होगा । 

ती धरे, संघीय शासन और राज्य-शासनों के मध्य अधि+ार-विभाजन भी त्ाभ- 
दायक सिद्ध हुआ है । यह राज्यों या श्ान्तों की स्वतंत्रता स्वीकार कर उनको केवल संतुष्ट 
ही नहीं रखता वरन्‌ योग्वता को प्रोत्साद्वित करता हैं । आजकल इंगलेंड में लोग अनुभव 
कर रहे हैं कि पालिमेंट के ऊपर बहुत भार है | इसीलिये यह सोचा जा रहा है कि शासना- 
घिकार वेल्स और रकाटलेंड की स्थानीय पार्लिमेंटों में विकेन्द्रित कर दिये जाय॑ । परन्तु 
अमरोको सयुक्त राज्य के कंन्द्रीय शासन को कोई ऐसी परेशानी नहीं है क्योंकि विधान 
ढारा उसके अधिकार नियत हूँ। राज्य-शासन अपने कर्तव्य स्वयं पालन करते है. ओर 
लक निवासी अपने-अपने राज्यों के अन्तगेत सुयाग्य शासन के लिये प्रयत्नशील 
रहते हैं । 


गा इन गुणों के अतिरिक्त, ब्राइस महोदय ने संघात्मकशासन" के पक्तु में , बच 
लखी हुई दलीलें पेश की हैं :-- 


५९) सघात्मकशासन में श्रजातंत्र राज्यों 4 बिना अपने शासन, व्यवस्था- 
पिका या स्थानाय दुशओभ का त्थागे हुये, एक राष्ट्रीय शासन के नीचे ,एक राष्ट्र में. 
परिणित हाने का अवसर मलता हैं । 


(१) संघात्मक शासन एक नये और विस्तृत देश ही उन्नति के लिये सर्वोत्तम 
लाधन प्रस्तुत करता है । है 
रकम 


५. अइस--अमेरिकन कामन वेल्थ, जिल्द १, प० ३५०-३५३ | पूर्या व्याख्या के लिये 
३०वां अध्याय देखिये। 5 
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( ३ ) संघात्मक शासन नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा: उनके अधिकारों 
को हड़प जाने बाली स्वेच्ड्ारिणी केन्द्रीय सरकार के उदय को राकता है। 

( ४ ) संघात्म+ शासन लोगों का कानून तथा शासनग्रबन्ध में प्रयोग करने का 
अवसर प्रदान करता है । थह्द एक विस्तृत केन्द्रीय देश में सरलता से सम्भव नहीं । 

( ४ ) संघात्मक शासन, थद्‌ एक आर एक राष्ट्र की सामूहिक शक्ति को कम 
क़रता है तो दूसरी ओर इसके विस्तार तथा इत्षके अंगों की विभन्नताओं से उत्पन्न 
होने वाले खतरों का भी कम करता है । इस प्रकार विभकत राष्ट्र एक एस जहाज्ञ के 
समान होता है जिसके कमरे एक दूसरे से बिल्कुल अलग-अगल बने होते है। यदि एक 
कमरे में नीचे छेद हो भी जाय तो केवल उसी में रक्खा हुआ। माल खराब होग। परन्तु 
दूसरे कमरे सूखे रहेंगे अर जहाज का तैराते रहेंगे। अतः याद सामाजिक अनैक्य 
अ्रथवा आर्थिक संकट के कारण संघराज्य क किसो एक राज्य में गड़बड़ी पैदा होती ६ 
या अज्ञानपूर्ण क्रानूब बनते है. ता यह बुराई उसक सामान्त ही में रुक जायगी ओर 
पूरा राष्ट्र दृषित दान से बच जायगा । 

( ६ ) संघात्मक शासन में कइ स्थानीय व्यवस्थापिकायें बनती हैं; उनको काफ़ी 
अधिकार गप्त रहते है; वे राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के शासन-काय के बोक को बाँट लेती 
है । इस प्रकार शासन-अबन्ध आसानो से ओर जल्‍्दा होता है और केन्द्रेय पारषद को. 
अखिल दृशाय समर्स्यों पर मंत्रणा। करने का अवसर मिलता हैं । सा 

(७ ) संघात्मक शासन में स्वराज क। स्थाव नियत है। इसस स्थानीय समस्याओं 
में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती है; स्थानीय राजनीतिक जीवन का प।षण द्व।ता हे; 
नागरिकों को अपने देनिक जीवन में कतेव्यों की शिक्षा मलतों है और उनको यह उपदेश 
मिलता है कि व्र्याक्तमत स्वतंत्रता और सामूहिक उन्नति का मूल्य तत्परता, परिश्रम 
आर अपने समय का बलिदान है । 

(८) संघात्मक शासन में स्वराज के कारण स्थानीय मामलों का श्रबन्ध भरी 
भाँति होता है क्‍योंकि इसमें प्रत्येक क्षेत्र के निवासियों का स्थानीय ग्बन्ध के लय 
सुत्रित अधिकार मिलते है। इसीलिये लोग अब एकात्मक तथा केन्‍्द्रीभूत राज्यों भ 
आधकारों का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं । 


दोष क्‍ 
परन्दु याद संघात्मकशासन में इतने गुण हैं ता इसका यह अर्थ नहीं कि इसमें 
बुराइयाँ नहीं हू । हम पहल देख चुक हूं कि यह केवल मेल है, इस में एकत्व की भावना 
नहीं हूं । इसलिये यह आवश्यक हूं कि ऐसी प्रणाली में कुछ श्न्तव्ती कमज़ोरियाँ ह्ा। 
स्वश्रथम, यद्द शासन का कमज़ोर रूप कट्दा गया है । संघात्मक-शासन में कृन्द्रीय 
ओर प्रान्तीय सरकारों के मध्य अधिकार-विभाजन तथा शासन के समपद्स्थ विभागों 
के मध्य नियंत्रण आर खंतुल्ञन स एक साकभा पक शाक्त का व्यथं व्यय होता हे । 
परन्तु एकात्मक शासन में एस नहीं द्वाता क्याकि सत्ता एक सर्वप्रधान शक्तिमं केन्द्रित 
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रहती है। डाइसी का कथन है कि 'एकात्मक विधान की तुलना में संघात्मक विधान 
एक कमजोर शासन का रूप है. ... ..वास्तविक संघात्मकशासन का आधार अधिकार 
विभाजन है। इसका अथ है संघराज्य के एक राज्य का दूसरे के साथ सामझर्प 
स्थापित करने के लिये राजनीतिज्ञता का सतत ग्रयत्न'। उसने स्पष्टता के लिये 
का उदाहरण दिया है कि “विभिन्न-राज्यों के बीच लाभ-संतुलन क़ायम रखने 
स्विट्जरलैंड के लिये” सदेव एक प्रवृत्ति काम करती रहती है। “प्रतिभा-सम्वन्न! के 
सिद्धान्त का प्रयोग संघराज्य में असम्भव है क्योंकि वह संतुल्लनन में विज्षेतर डाल सकरतां 
है । अतएवं प्रत्येक केन्टन का सम्मुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये सीमाबन्धन 
आवश्यक है । 

दूसरे, उस देश में, जहाँ अंग्रेजी विचारों का प्रचार है, संघात्मकशासन की 
स्थापना का अथ होगा वेधत्व की प्रधानता। दूसरे शब्दों में हम इसे न्‍्यायालयां की 
प्रभुत्व शीजता के सामने कुकना अथाोत्‌ विधान में न्यायकारिणी का प्राधान्य कह सकते 
हैँ। क़ानून के श्रति श्रद्धा हमें अमरोकी संयुक्तराज्य के नागरिकों में एक बड़े रूप में 
मिलती है। परन्तु राजनीतिक विरोध और दल-राजनोति के बीच फ्रान्स ऐसे देशों में यह 
सम्भव नहीं हो सकता। ओर फिर भी अत्येक संघात्मक शासन सें आवश्यक रूप से 
व्यक्तियों की एक संस्था होनी चाहिये जो बता सके कि संघात्मक विधान की शत थानी 
' गई है या नहीं? ॥ अतः यह सम्भव है कि वे के स्वार्थों के सामने न्‍्यायात्मक पक्षपात- 
शून्यता को कुकना पड़े ओर क्रानून-की उपेक्षा हो। इससे स्पष्ट है कि संघात्मक 
शासन सभो राष्ट्रों के लिये उपयुक्त नहीं होता है। यह क्रानून की जगह मुकदमा 
बाज़ी को प्रोत्साहन दे सकता है। क्रानून के अति श्रद्धा रखने वाले लोग ही इसे सफक्ष 
बना सकते हैं । 

तीसरे, 'संघात्मकशासन में शजभक्ति बंट जाती है। यह अवश्यम्भाबी तथा 
अत्यन्त विपक्तिजनक कमज़ोरी हे कथोंकि ऐसे शासन में एक नागरिक की अपने राज्य 
के प्रति राज-भक्ति और उसको संघराज्य के प्रति राज-भक्ति के मध्य संघपे उत्पन्न हू , 
सकता है । इंगलेंड, स्काटलेंड और आयरलेंड के निवासी सोनिकों के रूप में संयुक्त 
मंडे के प्रति सदैव सच्चे रहे हैं। स्विटजरलेंड में “सान्डरबन्डर आर अमरीकी 
संयुक्तराज्य में संबंध-विच्छेद का सम्पूर्ण इतिहास इस बात का साज्ञी है कि उस 
मय उदार सैनिकों को भी कितनी भारी उतल्लकन का सामना करना पड़ा था जब उनसे 
अपने देश के प्रति भक्ति ओर अपने केन्टन या राज्य के प्रति प्रेम में से किसी एक 
को चुनने के लिये कह्दा गया था? । 

चेथे, संघात्मकशासन एक दोहरी शासन प्रणाली हे इसलिये शासन के 
प्रत्येक च्षेत्र मं दोहरापन रहता है । दोहरे राज-कर्मेचारो, दाहरे शाप्तन-यंत्र 
दोहरे निरं'क्षक वर्गे तथा द।हर संगठन रहते हैँ. | इसका परिणाम यह दाता है कि 
देश को व्यथ में दोहरा ख़्च उठाना पड़ता है। इसी दाइरेपन के कारण सबसे 
बड़ी बुराई यह आ जाती है कि अभिप्राय और उद्देय की एकता का अन्त हो 
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जाता है। परन्तु एकात्मक शासन की एक बड़ी विशेषता यही:है कि इसमें अभिप्राय 
और उल्ेश्य की एकता पाई जाती है। एक ही केन्द्रीय नियंत्रण और निर्देश के कारण 
एकात्मक शासन में संघात्मक शासन की अपेक्षा शासनात्मक कार्य में अधिक तत्परता 
ओर शीघ्रता पाई जाती हे क्योंकि संधात्मक शासन में दोहरा उत्तरदायित्व रहता है 
ओर बिना पूणरूप से परामशे किये हये कोई काम नहीं हो सकता। ऐसा करमे में 
अधिकार-नज्क्षेत्र में संघथ अथवा व्याख्या में मतभेद पैदा होना केवल संभव ही नहीं है 
परन्‌ वास्तव में ये सभी संघराष्यों में पैदा होते हैं । 
पाँचवें, संघराज्य में सदेव सम्वन्ध-विच्छेद का डर लगा रहता है परन्तु एकात्मक 
राज्य में कभी कोई ऐसी समस्या नहीं उत्पन्न होती। अमरीकी संयुक्तराज्य में 
सन्‌ १८१२ में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच सम्बन्ध-विछेच्द का युद्ध हुआ था । 
इससे भी बुरी दशा भारतत्रषे में होती यदि माचे-अप्रेल, १६४२ वाले क्रिप्स प्रस्ताव 
मान लिये जाते। इसके अनुसार भारतीय संघ को किसी भी प्रादेशिक इकाई को 
संघराज्य से अलग होने का अधिक्रार रहता यद्यपि यह भो सुविधा कर दो गई थी 
कि कोई भी राज्य यदि चाहे तो भविष्य में भी संघ में सम्मिलित हो सके | परन्तु- 
रतीयसंघ में सम्मिलित हाने बाली इकाइयों को सम्पन्ध-विच्छेद का अ्रधिकार 
दूना कोइ नयो सूक नहीं थी । जैसा कि पहले कहा जा चुका है सोवियत 
समाजवादा जनतंत्र-राज्यों फे संघ के सन्‌ १६३६ वाले विधान की पी के 
हे ही कि लक 
छुठवें, यह भी डर बना रहता है कि संघराज्य के कुछ राज्य मिलकर दूसरों 
को दबा न लें। यही कारण है कि भारतवष में काफ्फी ल्ञोग एक अलग मुस्लिम संघ- 
राज्य स्थापित करने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि यह्‌ विचार किया जाता है कि यह योजना 
केवल गृह-युद्ध ह्वी नहीं ला सकती दे वस्तु इससे एक राज्य को दूधरे को दबाने के लिये 
मौक़ा मिल सकता है।.. (५ ० प्र फेर) - 
सातवें, संघात्मक शासन रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करता है क्‍योंकि इसका 
. विधान अपरिवतेनशीन हं।ता है जिप्रका संशोधन सरलता से नहीं हो सकता | अतएव 
इसकी शर्तें पवित्र समझी जाने लगती हैं, उनके प्रति लोगों में एक अन्धश्रद्धा उत्पन्न 
हो जाती हे । 


एकात्मक शासन के गुण 


संघात्मक शासन के गुण और दोषों" की विवेवना के पश्चातू और यह अध्याय 
समाप्त करने के पहिले हम शासन के एकात्मक रूप के गुणों को अलग से देख सकते हे 


॥2५३३०७व०९+रथा ५७४७७७७७७७ ७७७ 


१--इनके अतिरिक्त ब्राइस ने संघ-प्रणाली में निम्नलिखित दोष दिखाये हें-- 
( क ) परराष्टनीति के संचालन में कमज़ोरी | 
( ख) आन्तरिक शासन में कमज़ोरी श्रर्थात्‌ अंगीभूत राज्यों तथा व्यक्तिगत 
नागरिकों के ऊपर अपूर्ण सत्ता । 





(९८ शासन-यन्त्र 


क्योंकि आप पहिले पढ़ चुके हैं कि हाल ही में संघराज्यों की स्थापना में भी 'एका- 
त्मकता' की ओर प्रवृत्ति हो रही है। पहिले से स्थापित स'घराष्यों में से आस्ट्रेलिया में 
तो एकात्मक शासन की स्थापना के लिये आन्दोलन चल ही रहा है । अमरीकी स'युक्त 
र/ज्य के विषय में तो एफ़० जी० गुडनाई (9. (५. (५००१॥0७ ) ने तो यहाँ तक 
दावा किया है कि यदि इस समय अमरोका के ज्ञोगों को संघात्मक शासन को एक 
योजना तैयार करने के लिये कहा जाय तो वे ऐसी थोजना श्रस्तुत्त करेंगे जो कई मानी 
में उससे भिन्न होगी जिसके नीचे आज हम रहते हैं। यह जमेनी अथवा कनाडा कीं' 
योजना से मिलती-जुलती होगी; इसमें विधान के संशोधन की सरत्न और पर्याप्त व्यवस्था 
होगी और इसके द्वारा अमरीका के संयुक्त राज्य के वर्तमान विधान की श्रपेज्ञा, जेसा कि 

_बहुतों का विचार है, राष्ट्रीय शासन को अधिक अधिकार दिये जायंगे' | बिलोवी" ने 
एकात्मक शासन के निम्नलिखित गुण दिखाये हैं :-- 


(१ 'एकात्मक रूप शासनात्मक संगठन की सबसे मज़बूत क्रिस्म द्वोता है। 
वास्तव में यह बतावा कठिन है कि यह शासन के किस विषय में संघात्मक ऐसे रूपों 
: से श्रेष्ठ नहीं है। सर्वप्रथम, जब एक्रात्मक शासन को स्थापित करने का निश्चय कर 
लिया जाता है तो शासव-सज्लठन की समस्या एक बड़ी सीमा तक सुल्नक जाती है। 
विधान-निर्मात्री-परिषद्‌ के पास केवल एक काम रह जाता है। वह है देश के 
शासन-प्रबन्ध के लिये शासन प्रणाली का रूप निश्चित करना | इसका न देश को राज- 
नीतिक विभागों में विभक्त करने की विधि से सम्बन्ध रहता, न ऐसे विभागों के बीच 
शासन-प्रबन्ध को ठीक से चलाने के लिये शासनाधिकारों के विभाजन से । परन्तु जब 
संघात्मक शासन की स्थापना की जाती है तो विधान-निर्मात्री-परिपद्‌ को केवल दो या 
इससे अधिक शासनों को तैयार करने की ही परेशानी नहीं उठानी पड़ती वरन उनके 
बीच सम्पूर्ण शासनात्मक अधिकारों के विभाजन की विधि भी निश्चित करनी पड़ती 
हैं ।' वास्तव में यह बड़ी कठिन समस्या है। विज्ञोबी का कथन है कि अमरीकी संयुक्त 
( ग ) राज्यों के संबंध-विच्छेद अथवा विद्रोह द्वारा संघ के भंग होने की सम्भावना । 
( व्‌ ) श्रंगीमूत राज्यों में अलग-अलग दलबन्दी हो जाने से इनके समूहों में विभक्त हो 
जाने की सम्भावना | 
( ४ ) कुछ ऐसे विषयों पर क़ानून बनाने की अधिकार-शुन्यता जिनके लिये संघ भर में 
एकरूप कानून की आवश्यकता होती है | 
( च ) राज्यों के कानूनों तथा शासन प्रबन्ध में एकरूपता का अ्रभाव | 
( छ ) कानून बनाने और शासन-प्रतन्ध की दोहरी प्रणाली की जटिलता के कारण 
परेशानी, व्यय, और देरी । 
“अमेरिकन कामनवेल्थ, जिल्द १, प्ृ० ३४१ । पूर्ण जानकारी के लिये पूरा २६ वां 
अध्याय पढ़िये । 


१--डब्लु० एफ़० विलोबी-दि गवन्मेंट ग्रॉवृ मॉडन्न स्टेट्स, पृ० १७७४-७५ 


पाँचवोँ अध्याय १३६ 


राज्य में सवा शताब्दी के बाद भी दो शासनों के अधिकार-क्षेत्रों में. अब भी विषम 
संघष होता रहता है । 

दूसरे, संघात्मक शासन की अपेक्षा एकात्मक अधिक परिवर्तनशीत रहता है। 
संघात्मक शासन में केन्द्रीय शासन और अंगीभूत राज्यों के अधिकार-क्षेत्र विधान 
द्वारा पिल्कुल निश्चित कर दिये जाते हैं । इनमें परिवर्तन तभी सम्भव है जब शासन- 
विधान संशोधित कर दिया जाय। परन्तु एकात्मक विधान नयी परिस्थितियों के 
अनुसार सरलता से संशोधित किया जा सकता है। चू कि एकात्मक शासन को पूर्ण 
: अधिकार ग्राप्त रहते है इसलिये वह क्रिसी समय भी अपने आन्तरिक शासन की योजना 
की परिवर्तित कर सकता है ओर आवश्यकतानुसार अधिकार-विभाजन में संशोधन 
कर सकता है । चूँकि विधान की अपरिवर्तेनशीलता के कारण अमरीका ऊे संयुक्त 
राज्य का शासन सटे देव घाटे में रहा है अतः उसको अनिवायेतः “निहिताधिकार” के 
सिद्धान्त की शरण लेनी पड़ी है । इससे स्पष्ट है कि एकात्मक शासन नवीन परिस्थितियों 
के अनुसार सरलता से निभ सकता है । 

.. तीसरे, व्यवद्वारिक दृष्टिकोण से इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका एकत्व है। 
शासन के सभो अधिकार एक ही शासन संगठन में केन्द्रित रहते हैं। शासन के सभी 
अंग एक ह्वी शासन-यंत्र के भाग होते हैं । इस प्रकार शासन की सम्पूर्ण शक्ति शासन- 
धबन्ध की प्रस्तुत समस्याओं को ओर लगायी जा सकती है। अधिकारों का संघर्ष नहीं 
हैं। सकता, उत्तरदायित्व में गड़बड़ी नदीं हो सकती, अधिकार-्षेत्र को लांघा नहीं जा 
सकता, प्रबन्ध श्रथवा संगठन में दाहरापव नहीं आ सकता जिससे सामझ्ञश््य न 
स्थापित किया जा सके | परन्तु संघात्मक शासन में अधभिप्राय, उद्देश्य अथवा संगठन 
की एकरूपता का अभाव रहता है । इसमें कवल अधिकार, सत्ता, स्वार्थ तथा पद का 
संघर्ष ही नहीं रहता वरन्‌ आपसी सहयोग का भी अभाव रहता है। इसका परिणाम 
होता है विलम्ब और असुरक्षितता । 
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छठवाँ अाश्यार 
शासन के सभातव्मक ओर अध्यक्षा 





हट 


कायोनुसतार राज्य का विभाजन 


शासन के एकरात्मक ओर संघात्मक रूपों का निरूपण करने के पश्चात हम 
आधुनिक शासन के समात्मक (?87॥87707979) और अध्यक्षात्मक (?98[- 
0०7४४9]) रूपों पर विचार कर सकते हैं। शासन के रूपों का यह विभाजन आदेशिक 
न होकर शासन संगठन तथा कार्यानुसार हुआ है। इसका यह श्र्थ है कि प्रत्येक 
शासन का कार्य इसके भिन्न-भिन्न अंगों द्वारा अलग-अलग किया जाता है। ये अंग 
व्यवस्थापिका, ऊायकारिणी तथा न्‍्यायकारिणी के रूप में होते हैं और यही शासन 
के तान अंग कहे जाते है | पहले अंग का काम क्रानून बनाना है, दूसरे का क़ानूनों को 
लागू करना है ओर तीसरे का काम क़ानून की व्याख्या करनी है। इस भांति इन 
तीनों अंगों के पारस्परिक सम्बन्ध के अनुसार विशेष कर व्यवस्थापिका ओर कार्य- 
कारिणी के सम्बन्धानुसार शासन का वर्गीकरण सभात्मक और अध्यक्षात्मक रूपों 
में किया गया है । 5 


राजनीतिक विचारधारा के इतिहास में शांसन-कार्यों का विभाजन 


याद रखना चाहिये कि शासन-कार्यों का विभाजन हमारे युग की चीज़ नहीं है । 
वास्तव में हमें यह विभाजन राजनीतिक विचार घारा के पारम्भ से ही मित्नता है । 


यूनान 


इस भ्रकार अरस्तू, सन्त्रणात्मक अंग, अबन्धात्मक व्यवप्था और न्‍्याूस-विभाग 
का उल्लेख करता है। इनमें से पहला तो केबल नागरिकों की व्यवस्थापिका सभा था 
ओर दूसरे का संबंध कार्यकारणी के उन सदस्यों के साथ था जो व्यवस्थापिका सभा 
द्वारा पास किये गये कानूनों को लागू करते थे। न्यायविभाग पंज-न्यायत्वय था जो 
अपनी आत्मा ओर न्याय भावना के आदेतानुसार मुक्कदमों का फैसला करता था और 
कानूनों को व्याख्या करता था । ५ 


रोम 
का ७ कक  च ५ ४ पध 
शालन के कायों से ठीक इसी प्रकार का विभाजन हमें रोम में भी मिक्षता 


हे । (जहा सेनेट ( व्यवस्थापिका सभा ), ट्रिब्यून (न्‍्यायविभाग ) और कांसल्ञ 
( कायकारिणी का अध्यक्ष ) अपने अपने क्षेत्र में कार्य सम्पादून करते थे । 


_ छुठवाँ अध्याय १३३१ 
यह निश्चित रूप से सत्य अवश्य है कि इस विभाजन के अनुसार शासन के इन 
तीनों अंगों के कार्य पूर्ण रूप से प्रथाउ-प्रुअक नहीं कर दिये गये थे क्योंकि कार्यका रिणी 
विभाग के बांसल कभी कभी बिशेष क़ानूनों क। पास करके ड्यवस्थापिका सभा 
का काम करते थे। किन्तु जैसा कि पोलिजियस कहता है यह सब आकस्मत ही 
नहीं होता था, सारी व्यवस्था शासन के विभिन्‍न आंगों में नियन्त्रण तथा सन्तुलन! 


कायम रखने के सिद्धान्त पर की गई थी। इस प्रकार के संगठन से कोई भी अंग 


सम्पूर्ण राज्य-शक्ति को हभ्तगत नहीं कर सकता था। अगर कांसल फो सेना पर पूरा 
अधिकार था तो सेना की रसद्‌ के लिये सनेट की अनुमति आवश्यक होती थी। 
शासन की दूसरी 738 में भी इस प्रकार की रोक-थाम आवश्यक थी । 
.  मध्यकाल तथा :एशह थुग का प्रारम्भ 

मध्यकाल में ज. साधारण तथा दाशंनिक घार्मिक समस्थायों और साम्राज्य 
तथा चच के मूगढ़ों में इतना व्यस्त रहे कि उन्हें शासन-यन्त्र पर विचार करने का 
अवसर ही न मिला | इसलिये आधुनिक युग के प्रारम्भ में पवित्र रोभन साम्र/ज्य 
के अघः:पतन के कारण स्पेन, फ्रान्ल तथा इंगलेण्ड में स्वेच्छाचारी राजाओं का 
प्रादुर्भाव द्वोना आरम्भ हुआ। इस प्रकार हम देखते है कि आधुनिक युग के 
प्रारम्भ के साथ राज्यशक्ति का केंन्द्रीकरण हुआ ओर राजाओों ने उश्रवस्थापिका, 
कार्यकारिणी तथा न्यायकारिणी के सभो कार्यों का अपने हाथो में ले लिया। फ्रान्ध्त, 
स्पेन तथा कुछ ओर देशों में उनकी स्वेच्छाचारिता सफलता पूर्वक चलता राही 
(यहाँ तक कि फ्रान्स के बादशाह लुई चोद॒हवे ने तो यह कहना शुरू कर दिया कि 
में ही राज्य हूँ? )। किन्तु इंगलेस्ड की परम्परा प्रारम्भ से ही कुछ ऐसीथी कि 
वहाँ इस प्रकार की स्वेच्छाचारिता नहीं चल सकी ओर जनता तथा राज! में संघष 
शुरू हो गया। 

इंगलेएड--एंग्ले सेक्सन काल 

एक समय इंगलैण्ड भी रामन साम्राज्य का एक अंग था। किन्तु आंग्ल तथा 
सेक्सनी के आगमन से राम वालों को हटना पड़ा। रोम वालों के स्थान पर ख्य टानिक 
आक्रमणकारियों का बोलबाला हुआ । उनका राजा वही हाता था जो युद्ध में नेतृत्व 
करता था ओर डसको क़बांले के सरदार या वृद्धयण! चुनते 4। पूरे क्बोत्ते की सभा 
को 'जनसभा+ (#'00777000) कहा जाता था ओर एसी सभाओं का सभापतित्व राजा 
द्वारा किया जाता था। यह जनसभा! क़ानून पांस करती थी, युद्ध ओर शान्ति-झांल् की 
नीति निश्चित करती थी आर गावां तथा प्रान्तों के कगड़ीं की तय करती था। राजाओं 
की चुनने तथा पदुच्युत करन का काभ भी इसी सभा द्वारा किया जाता था | जब 
कई छाटे-छादे राज्य मिल्न कर एक हा गये ता सभा लोगों का एक स्थान पर एकम्र होना 
असम्भव जान पड़ा। अब कंवलल राज्य के योग्य तथा बुद्धिमान व्यक्ति ही एकत्रित 
हो सकते थ और उनकी सभा “बुद्धिमान सभा! ( ए0०४०७&०४7०॥ ) के नाम से 
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प्रसिद्ध हुईं | इस प्रकार आरम्भ ही से बुद्धिमान सभा! प्रतिनिधि सभा थी और इसका 
प्रमुख काय राजा का चुनाव करना था। 


नामन काल 


नामनों की विजय के पश्चात इंगलेण्ड में सामन्तशाही (?०प१७॥४४७) की 
स्थापना हुईं और 'महान्‌ सभा? (9760६ (00प7७/) में वी लोग जाने लगे जिनके 
पास काफ़ी जमीन होती थी | इस सभा में बेरन, अले, तथा बड़े-बड़े सरदारों के अलावा 
आचे बिशप ( बड़े पादरी ) और एबट ( मठधारी ) भी रहते थ । इस प्रकार बुद्धिमान 
सभा परिवतित होकर राज्य की 'महान सभा! के रूप में होगई। इसी सभा से आगे चल 
कर पालिमेन्ट, मन्त्रिमंडल और प्रिवीकोंसिल का विकास हुआ । चंकि इस सभा के 
सदस्यों की संख्या अधिक थी इसलिये इसकी बेठक साल्न में केबल तीन ही बार हो 
सकती थी। इस हालत में राज्य काय के लिये एक स्थायी संस्था को आवश्यकता हुई । 
राजा ने सरकारी अफ़सरों में से कुछ को चुन कर कायथ चलाना आरम्भ किया | ये 
मिलकर “स्थायी परिषद्‌ के नाम से पुकारे जाने लगे। यह परिषद्‌ शासन के सभी कार्यों 
को करती थी। सब्‌ ११०० ३० में हेनरी प्रथम ने अपनी प्रजा की कुछ स्वतन्त्रता प्रदान 
की । किन्तु राजकीय स्वेच्छाचारिता पर वास्तविक नियन्त्रण सन्‌ १२१४ ६० में लगा 
जब बेरनों तथा पादरियों ने मिल्नक्र राजा,जान को “महास्व॒तन्त्रता पत्र! (४७87७ 
08759) स्वीकार करने के लिये विवश किया। यह अधिकार पत्र अंश्जों की स्व॒तन्त्रया 
तथा उनके अधिकार की नींव की 'पहली इंट' सममा जाता है। पहली बार विधान के 
मुख्य नियम लिपि बद्ध किये गये ओर जनता तथा राजा के कत्तंव्य स्पष्ट रूप से प्रकट 
किये गये । इसीलिये मेकाले कहता है कि “अग्नेज़ी राष्ट्र के इतिहास का प्रारम्भ यहीं स 
होता है ।!” नामन बैरन वास्तविक अंग्रेज़ हो गये ओर विदेशी निरंकुश राजा जान 
इंगलेण्ड का वैधानिक राजा हुआ । उसने न केवल “बिना #तिनिधित्य के कर नहीं! के 
सिद्धान्त का स्वीकार किय। वरन्‌ वह अपनी जनता की स्वतन्त्रता तथा पंच-निशेय के' 
अधिकार को भी मानने को तैयार हुआ | 


४५ 


हेनरी तृतीय तथा साइमन ढि मान्टफो्ट 


किन्तु हेनरी तृतीय ने फिर अधिक कर लगाना तथा उद्धत नीति का पालन करना 
आरस्म किया। इसके परिणाम-स्वरूप जनता में असन्तोष की ज्वाला भभक उठी । 
१२६४ इं० में साइमन डि मान्टफोट ने जो पालिमेन्ट बलाई उप्तमें बैरनों तथा बिशपों 
अतिरिक्त प्रत्येक प्रान्त तथा नगर से आम जनता के भो प्र/तनिधि चुलायें गये । इस 
अकार सर्वश्रथम राष्ट्रीय महासभा बुलाई गई । यहीं, से कामन-समभा का प्रारम्भ हं।ता 
ओर इसीलिये साइमन डि मान्टफो्ट को कामन-सभा का जन्मदाता कहते हैं । इसी तिथि 
से इंगलेर्ड का आधुनिक विधान जिसमें राजा, लाड़े तथा कामन ( साधारणजन ) क 
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समावेश है, शुरू होता है और इस पार्लिमेन्ट से इड्ललैणड के विधान ने अपने विशेष 
लक्षणों सहित आज का रूप ग्रहण किया | 


एडवर्ड प्रथम और आदश पालिमेन्ट 

१५६४ ई० में एडबर्ड प्रथम ने मदालतंत्रता पत्र! ( मेग्ना काटो ) को स्वीकार 
किया और कर लगाने के अधिकार तथा शाजकोष को पूर्णरूप से पार्लिमेन्ट के हाथों 
सोंप दिया । सन्‌ १२६४ में उसने लो पार्लिमेन्ट बुलाई उसे अंग्रेज “आदश पार्लिमेन्ट 
के नाम से पुकारते हैं। इसमें धार्मिक लाडे जैसे विशप और आचे बिशप, बड़े-बड़े अल 
तथा बेरन ओर प्रत्येक प्रान्त से दो सरदार ओर प्रत्येक प्रदेश और नगर से नागरिकों 
तथा मध्य श्रेणी के पादरियों के प्रतिनिधियों का समावेश था। इसी कारण के यह कहा 
गया है कि इंगलेंड के विधान को जो रूप प्रथम एडबडड ने दिया वही दो शताब्दियों 
तक बिना किसी परिवत्तन के क्रायम रहा। इतना दी नहीं, एक आधुनिक इतिहासकार 
में तो यहाँ तक कहा है कि 'एडबर्ड प्रथम के शासन के साथ आधुनिक इंगलंड का 
आरम्भ होता है--बह इंगलेण्ड जिसमें हम गहते हैं ।! राजा ने राष्ट्र को इसकी स्वीकृति 
के बगेर कर लगाने के अधिकार का त्याग दिया और इसके उपरान्त अंग्रेज़ी स्वतंत्रता . 
तथा अ्रधिकार की नींब पड़ो । बह यह है क “राजा बिना जनता को विशेषाधिकार 
दिये हुए कर नहीं लगा सकता, वह बगैर शिकायतों को दूर किये हुए कर नहीं लगा 
सकता और एक साल से आअधक के लिए धन नहों दिया जा सकता 


(जकीय प्रशुत्व पर पॉच नियन्त्रणों का विकास 


एडव्ड प्रथम के बाद एडबड द्वितीय राजा छुआ किन्तु पालिमेन्ट ने उसे १३२७ 
हैं० राजच्युत कर दिया और एडवर्ड तृतीय के राजकाल में केवल दो मंत्रियों पर 
अभियोंग लगाकर पाहिसेन्ट ने उन पर मुकदमा ही नहीं चलापर वरन्‌ नगरों 
आने वाले सदस्य अपना बैठक ला सभा से अलग करने लगे। इस प्रकार लाडे सभा 
से भिन्न एक काक्नन्सभा का जन्म हुआ। रियाडे द्वितोय के कुशासन से इंगलेरड में 
एक ऐसी पालिमेन्टीय क्रान्ति हुई जिसके फल्लस्वरूप लंकास्टर बंश का हेनरी चतुथ 
इंगलंए्ड का राजा हुआ। वह पेतक अधिकार तथा विजय के अधार पर नहीं वरन्‌ 
पार्लिमेन्ट की स्वीकृति के आधार पर राजा हुआ था। इस प्रकार, जैसा कि हेलम 
महोदय का कहना है, इस समय तक राजकीय प्रश्ञुत्व पर पाँच मूल नियन्त्रणों को नींव 
पड़ चुकी थी । वे निम्नलिखित थे :--- 


(१) कर--राजा पालिमेन्ट की स्वीकृति के बिना नये कर नहीं लगा सकता था। 


(२) क्वानून पास करना--अत्येक नये क्वानून को पास करने के पूब पालिगेन्ट 
की स्वीकृत आवश्यक थी । 


(३) व्यक्तिगत स्वतंत्रता--फोई भी व्यक्ति क़ानून के विरुद्ध गिरफ्तार नहीं 
किया जा सकता था । 
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(४) पंचों द्वारा निशय--सावजनिक न्यायात्षय में जुर्म का साबित होना 
आवश्यक था । 
(४) मन्त्रियों का उत्तरदायित्व--राजा के हुक्म की आड़ में मंत्री शरण नहीं 
ले सकते थे । 


व्यूटर काल और पालिमेन्ट की अधीनता 


'गुलाबों के युद्ध” से लंकास्टर वंश का अन्त हुआ और याक वंश के एडवर्ड चतुर्थ 
ओर पंचम एक के बाद दूसरे इंगलेड के राजा हुए। किन्तु शीघ्र ही ट्यू डर वंश का 
देनरी सप्तम १४८५ ३० में उन्हें पद्च्युत करके स्त्रय॑ं राजा हुआ। व्यूडर काल निरंकुश 
शासन का समय था। इस काल में हम पालिसेन्ट को अधीनता की अ्रबस्था में पाते हैं । 
लेकिन फिर सडुअटे-काल में जिसका पहला राजा जेम्स प्रथम हुआ राजा तथा पाललिमेन्ट 
का झांगड़ा प्रारम्भ हुआ ओर निरन्तर चलता रहा । 


स्टुअट राजाओं का पालिमेन्ट से झगड़ा 


जेम्स प्रथम के राज-काल में पार्लिमेन्ट की स्वीकृति के बगेर कर तगाने के अधि- 
कार पर आपत्ति की गई। इतना ही नहीं, राजा के मन्त्रियों पर अभियोग लगाने तथा 
उन्हें दुए्ड देने की प्रथा का फिर से जन्म हुआ। किन्तु राजा इन सबसे किशख्ित- 
मात्र भी प्रभावित न हुआ | उसने घोषणा की कि वह सर्वेधाघारण की भलाई के लिये 
शासन कर सकता है, किन्तु उनकी राय से शासन करने को वह तैयार नहीं । जेम्स के 
पुत्र तथा उत्तराधिकारी चाह्स प्रथम ने भी अपने पिता के पद-चिन्हों का अनुसरण 
किया । उसने पाल्िमेन्ट की अनुर्मात के बिना कर लगाना तथा बिना न्यायालय में मुक्त 
दमा चलाये और जुर्म साब्रित किये लोगों को कैद करना आरम्भ कर दिया । इसके 
परिणाम-स्वरूप अधिकार-याचना ( ?6॥४07 ० छांट्टा।(8 ) द्वारा इन अपेघानिक 
कार्यों को बन्द करने की माँग पेश की गई । मेकाल्े ने इस अधिकार-याचना को अंग्रेजों 
की स्वतंत्रता का द्वितीय महा अधिकार पत्र कहा हे। राजा जॉन के महास्वत॑तता-पत्न के 
पश्चात्‌ प्रजा तथा पालिमेन्ट के अधिकारों की इसी नियम के द्वारा रक्षा हुई । चार्ल्स न 
इसको मान तो अवश्य लिया किन्तु उसने शीघ्र ही इसकी घाराओं का उल्लंघन करना 
आरम्म कर दिया ओर बिना पालिमेन्ट के ही शासन करना शुरू किया। राजा तथा 
पालिमेन्ट का झगड़ा बराबर चलता रहा और इसने भयंकर रूप घारण-कर लिया। 
पालिमेन्ट ने राज-मन्त्रियों पर अभियोग लगाना शुरू किया । इस पर राजा ने पालिमेन्ट 
के बहुत से सदस्यों को गिरफ़्तार करने का प्रयत्न किया जिसके परिणाम-स्वरूप इंगलेण्ड 
का गृह-युद्ध आरम्भ हुआ जो १६४४ ई० से लकर १६४६ ई० तक चलता रहा | अन्त 
में राजा का बध हुआ औए ईंगलेण्ड जनतंत्र-राज्य घोषित कर दिया गया । क्रॉमचेल 
लाड सरक्षक ( ,074 /?7006०007 ) हुआ । लेकिन शासन कार्य आसानी से न चल 
सका और १६६० ई० में चाल्से द्वितोय वापस्र बुलाया गया और राजकीय शासन कौ 
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पुनः: स्थापना हुईं। जैसा कि मैरियट का कहना है, इससे यह स्पष्ट हो गया'कि 
अगर वेघानिक राजकीय शासन के लिये पालिंमेन्ट आवश्यक थी तो सभात्मक 
शासन के लिये राजा भी उतना ही आवश्यक था। इसलिये १६६० ह० में राजकीय 
शासन की पुनः स्थापना के साथ सभात्मक शासन की भी पुनः स्थापना हुई । 
फिर भी, चाल्स हितीय के काल में मन्जन्रियों पर अभियोग चलाने की प्रथा 
जारी रही। राजनीतिक दलों का भी जन्म इसो समय हुआ। क्योंकि प्राथियों! 
(?०४४070०78) ने एक दल के रूप में होकर राजा से नई पाकिमेन्ट बुलाने की 
माँग की किन्तु 'घृणालु/ (3&90/077879) राजा के विरुद्ध कुछ भी करने » विचार 
को घृणा की दृष्टि से देखते थे। शीघ्र ही दलों के इन नामों ने ह्विम और टोरी का 
नाम अहण किया। सन्त्रिमंडल् द्वारा शासन की भी नोंब इसी काल में पड़ी क्योंकि 
'केबाल' (09.09)) बार्तब में प्रिबी कोंसिल में से चुने हुए कुछ मन्त्रियों की 'समित्िः 
मात्र हद्वी थी । 


..” गौरवपूण राज्यक्रान्ति तथा पालिमेन्ट की सत्ता 


+-ाल्से द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ जेम्स टछ्वितीय राजा हुआ । इसके समय सात 
पादरियों पर चलाया गया अभियोग गौरवपूर्ण राज्यक्रान्ति का कारण हुआ 
विलियम बुला कर राजा बताया गया। बह इंगलेए्ड का पहला वेधानिक राजा 
हुआ और उसे “अधिकार पत्र! (3]) ०६ ४ंक्08) के सिद्धान्तों को मानना पढ़ा 
प्रारम्भ में तो वह अपने मन्त्रियों को दोनों दल्लों से चुनता था किन्तु बाद में 
सन्‍्डरलेण्ड ने राजा को केवल हिग दल से ही मन्त्रियों को चुनने की सलाह दी 
क्योंकि यही दल पार्लिमेन्ट में बहुसंख्यक था। राजा ने इसको मान लिया और / 
१४६७ ई० का सन्‍्डरलेण्ड-मन्त्रिमंडज़ पहला मन्न्रिमंडल था जिसमें एक ही दल के 
मन्‍्त्री थे। इस प्रकार इससे आधुनिक मन्त्रिमंडल के विकास का एक महत्वपूण / 
अध्याय आरम्भ होता है। लेकिन इसमें इस समय भी दो सिद्धान्तों का अभाव था। , 
यह एक राजनीतिक नेता के आधिपत्य में नहीं था और राजा अब भी सिद्धान्त / 
तथा >उयबहार रूप में शासन का प्रधान था। फिर भी पालिसेन्ट सर्वोच्च 
व्यवस्थापिका सभा त्तथा राज्य कीं प्रधान शक्ति हो गई थी। 'सैनिक विद्रोह क़ानून! 
((०४7०५ ०00) के पास होने से सेना पर भी पार्लिमेन्ट का अधिकार हों गया था। 
संक्षेपत: १७ वीं शताब्दी में पार्लिमेन्ट की शक्ति बढ़ती ही गई । गृह-युद्ध में इसने एक 
राजा का बध किया, राजकीय शासन की पुनः्सथापना के समय इसने राजा को बाहर 
से बुलाया ओर राज्यक्रान्ति के अवसर पर इसने एक राजा को भगा कर दूसरे को 
चुना। अंग्रेजी वेधानिक शासन के कुछ सिद्धन्तों का निश्चित रूप से प्रादुभोव हुआ। 
इनमें से बंघानिक राजत्व सेना तथा व्यय पर पार्लिमेन्ट का नियन्त्रण; सावजनिक 
अपराधों के लिये मन्त्रियों को दण्ड से बंचाने के लिये राजा के हुक्म की असमथता; 
अल 5 दल्नों ढरा शासव तथा बहुसंख्यक दल में से मन्त्रियों के चुनाव के सिद्धान्व 
प्रमुख है । 


१३६ शासन-यन्त्र 


जज प्रथम और मन्त्रिमंडल अणाली का पूर्ण रूप 


स्टुअटे काल का अन्त रानी एन की झत्यु के साथ होता है। एन के बाद 
हनोबर वंश का जाज अथम इंगलेए्ड का राजा हुआ। जर्मन होने के कारण वह 
अंग्रेज्ञी भाषा तथा अंग्रेजी राजनियमों से परिचित न था। अतः उसने शासन का 
भार मन्त्रियों पर ही छोड़ दिया और मन्त्रिमंडल की बैठ 6 में भी भाग नहीं लेता था | 
राजा की अनुपस्थिति में उसका सुख्य अन्त्री वालपोल मन्त्रिमंडल का सभापतित्व 
प्रहण करता था। इस प्रकार प्रधान सन्‍्त्री का नेत॒त्व* सन्त्रिमंडल-पद्धति क्रे शासन की 
एक नई विशेषता हुईं। चुनाव की समस्या पर वालपोल की हार तथा उसके पद्त्याग ने 
यह भी स्थापित कर दिया कि कामन-सभा के विश्वास को खो चुकने के पश्चात्‌ 
मन्त्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रकार वालपोल के मन्त्रित्व में सभात्मक 
शासन (या उत्तरदायी अथवा मन्त्रिमंडल्-शासन ) ने अपना आधुनिक रूप प्रहण 
किया । इसीलिये वालपोल को इंगलैण्ड का प्रथम प्रधान मन्त्रो कहा गया है । 

हर्न महोदय अपनी पुश्तक 'गवरन्मेंट ऑक इंगलेण्ड, में वालपोल-मन्त्रिमंडल के 
महत्व के संबंध में लिखते हैं. कि 'सब्वे प्रथम वालपोल ने अपने विचार से हमारी 
राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार शासन किया। सब प्रथम वालपोल ने देश के 
कार्यों का संचालन कामन-समा में किया। सर्वे प्रथम वालपोल ने उस कार्य संचालन 
के लिये राज्य के उन सभी कमचारियों के सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जो 
पालिमेंट के सदस्य थे । वालपोल ही के काल में कामन-सभा राज्य में सबशक्तिशालिनी 
हुई ओर योग्यता, प्रभाव तथा वास्तविक शक्ति में लाड सभा से बढ़ गई। वालपोक्ष 
ने ही कासन-सभा के विश्वास को खो चुकने के पश्चात्‌ राजा का अमपात्र होने के 
बावजूद भी पद त्याग करने के उदाहरण को रक्‍खा!। 


मन्त्रिमंडल प्रणाली या सभात्मक शासन के मुख्य लक्षण 


इस प्रकार जैसा कि ट्रेल महोदय का कहना है १८वीं शताब्दी के अन्त में 
सन्त्रिमंडल* के बारे में यह राजनीतिक घारणा हो गई था कि मंत्रिमंडल ( केबिनेट ) 


/२म >> ररकेनकआ 4 आ++ 2०५० कमेलकक ९ 


१--कृपया इस अध्याय के अन्त में प्रधान मन्त्री के नेतृत्व पर दी गई टिप्पणी को देखिये | 
२--वांग्टेह यू अंग्रे ज़ी मन्त्रिमंडल की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख करते हैं;-- 
(१ ) प्रधान मन्त्री का आाधिपत्य । हु 
(२ ) सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त । 
(३ ) इसकी बैठकों में की गई बातचीत को गुप्त रखने की शपथ । 
(४ ) इसके सदस्यों का प्रधान मन्त्री द्वारा पार्लिमेन्ट के बहुसंख्यक दल में से चुनाव । 
(५ ) कामन-सभा और निर्वाचकों के प्रति इसका उत्तरदायित्व | 
(६ ) पालिमेन्ट को विसजन करने का अधिकार । 
“दि इंगलिश केबिनेट सिस्टम, पृष्ठ १२६७ | 


छठवाँ अध्याय १३७ 


(क ) व्यवस्थापिका सभा के ही सदस्य रह सकते हैं; (ख) 'उनके एक से 
राजनीतिक विचार होने चाहिए और डनका चुनाव कामन-सभा के बहुसंख्यक 
दत्त में से होना चाहिए; (ग) उन्‍हें एक ही नीति का पालन करना चाहिए; 
(थ ) उनमे संयुक्त उत्तरदायित्व होना चाहिए और पालिसेन्ट के द्वारा अविश्वास का 
प्रस्ताव पास होने पर उन्हें एक साथ परदत्याग करना चाहिए और (७ ) प्रधान मन्त्री 
के नेतृत्थय को मानना चाहिए। संक्षेप में ये विशेषता एकता, समानता, उत्तरदायित्व 
तथा एक प्रधान का नेतृत्व हैं । 


शक्ति-विभाजन पर बोदों का मत - 


इंगलै एड में सभात्मक शासन के विकास को देख चुकने के पश्चात्‌ हम पुन: 
आधुनिक युग के प्रारम्भिक काल पर ध्यान देंगे। हमने देखा था कि आधुनिक युग 
के प्रारम्भ में फ्रान्स, इद्नलेण्ड तथा स्पेन में स्वेच्छाचारों शासकों ने सारी शक्तियों 
का केन्द्रीकरण अपने द्वार्थों में कर लिया था। फ्रास्स में बोंदाँ प्रथम लेखक हुआ जिसने 
उस समय के राजाओं को पहचाना ओर राजसत्ता की परिभाषा उसने क्रानूनों से 
अनियन्त्रित प्रज्ञा तथा नागरिकों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति” के रूप में दी थी। किन्तु 
इस दावे के होते हुए भी उसने इस बात को स्वीकार किया कि राजा के लिये भी कुछ 
मौलिक कानून हैं । उसने यहाँ तक कहा कि राजा को स्वयं न्याय नहीं करना चाहिए 
वरन्‌ यह कार्य एक स्वतन्त्र न्यायाज्य को सॉंप देन” चाहिए। एक साथ व्यवश्थापक 
तथा न्यायाधीश होना न्याय तथा दया के विशेषाधिकार को एक में मिला देना हे, एक 
साथ क्रानून-पालन तथा स्वेच्छा चारिता है । 


शक्ति के केन्द्रीकरण पर हॉब्स 
इश्नलेस्ड में, जैसा कि हम देख चुके हैं ट्य डर काल में द्ेनरी सप्तम, अष्टम और 
एलिजबेथ के राज्यकाल में पार्लिमेन्ट अधीन रही | रढुअट काल में यृहयुद्ध के भय से 
हॉब्स ऐसे लोगों ने स्वेच्छाचारी शासन के श्रति विशेष स्वीकृति प्रकट करना 
आरम्भ किया'। उनके बिचार से राजा की शक्ति अनियमित और अविभाज्य होनी 
चाहिए । किन्तु इस प्रकार की राजसत्ता अंग्रेज़ों की प्रकृति के विरुद्ध थी ओर उन्होंने 
स्वेच्छाचारी रदुअठे राजाओं के शासन के प्रति असन्तोष अकट करना प्रारम्भ किया। 
इन विचारों के संघर्ष से अन्त में १६८८ ३० की गौरवपूर राज्यक्रान्ति हुई जिसके 

परिणाम-स्वरूप इज्जलेंड में वैधानिक शासन की स्थापना हुई । 


इंगलेणड में उत्तरदायी शासन का आरम्भ 
इस प्रकार लॉक का प्रमुख काये शक्ति के केन्द्रीकरण का सैद्धान्तिक स्मंथन 
करना ने होकर देश में पाई जाने वाली वास्तविकता का विश्लेषण करना हो 
जाता है। इस समय तक राजा को अधिकार-घोषणा (जो बाद्‌ में अधिकार-पत्र 
श्फ 


श्श्द्ध शासन-यनन्‍्ञ् 


हुई ) में दी हुई शर्तों को मानने पर विचश किया जा जुका था और सभी विषयों मं 
पालिमेन्ट स्वेशक्तिशालिनी हों चुनी थी। इसके अथ हुए कि वह कायकरारिणी जो 
अब तक सभी शक्तियों को केन्द्रीभूत करके हस्तगत किये थी अब अपने उच्च स्थान 
से नीचे आ चुकों थी और ठयहृस्टारिका के अधोन हो गई थी। इस प्रकार इंगलेण्ड में 
उसरदायी शासन का प्रारम्भ हुआ था | 


पालिमेन्ट और जनता के संबंध में लॉक के विचार 

इसलिये जब लॉक को सीमित शासन का दाशेनिक कहा जाता है तो इसंका यह 
संकेतपूर्ण अथे है कि उसने अपने समय के स्थापित वैधानिक शासनों की केवल 
व्याख्या भर की । उसके अनुसार सर्वोच्च सत्ता जनता की सम्पत्ति है। इसीलिये, 
'समाज या उसके ( जनता ) द्वारा बनाई गई व्यवस्थापिका सभा की शक्ति सावजनिक 
हित से आगे नहीं बढ़ संकती ...ओर जिस किसी के भी हाथ में फिसी राज्य की क़ानून 
बनाने तथा शासन-प्रबन्ध की सर्वोच्च शक्ति दै उसे जनता द्वारा निर्मित तथा स्वीकृत, 
स्थापित और घोषित नियमों के अनुसार शासन करना पड़ता है। शासन, अस्थायी विशेष 
कानूनों तथा ऐसे निष्पक्ष और इमानदार न्यायाधीशों के अनुसार भी नहीं कि चलाया 
जा सकता जिनका काम इन्हीं ( विशेष ) क़नूनों के अनुसार झंगढ़ों को तय करना है । 
इसके अलावा शासन को जाति की शक्ति द्वारा इन कानूनों को लागू करना पड़ता है श्र 
सम्यानुकूज् देश को बाहरी आक्रमणों से बचाना पड़ता है ओर विदेशी अन्यायों को 
दूर कराना पड़ता है ।! इस उद्धरण से शासन के क्ानूव-निर्मोणात्म& अधिकारों की 
सीमा स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है। डाइसी के शब्दों में कहा जा सकता है कि यह 
विचार कि राजनीतिक सत्ता जनता की है और क्वानूनों सत्ता पार्लिमेन्ट की? सच प्रथम 
इसो वाक्य द्वारा स्वीकार किया गया है। क्रानूनी सत्ता ( एक दूसरे स्थान में लॉक इसे 
स्पष्ट कर देता है ) के निम्नलिखित सीमा-बन्धन हैं :-- 

१--इसको स्थापित और घोषित क़ानूनों द्वारा जिनका प्रभाव गरीबों और 
अमीरों पर समान पड़ता हो, शासन करना चा!हए । 

२--इन क्रानूनों का उद्देय जनता का हित होना चाहिए । 

. ३--इसको जनता की अनुमति के बग्रेर उसकी, सम्पत्ति पर नये कर नहीं 

त्ञगाना चाहिए । 


४-३से कानून बनाने के अधिकार को किसी दूसरी संस्था को न सौंपना चाहिए 
ओर न यह सॉप ही सकती है। 

इन शर्तों' से प्रकट है कि पालिमेन्ट के अधिकार मौलिक नहीं थे। पार्लिमेन्ट 
केबल जबता द्वारा सींपे गये अधिकारों की अमानतदार मात्र है। अगर व्यदस्थाविका 
जनता द्वारा सॉपे गये कार्यों के प्रतिकूल जाती है तो लग इस हटा भो सकते हैं | 

शासन की रूपरेखा पर लॉक का विचार 

जनता को चिरस्थायी तथा सर्वोच्च शक्ति पर ज़ोर देन के पश्चात्‌ लॉक शासन की 

रूप-रखा का विश्लेषण करता है। इस अकार, उसके अनुश्तार संवीय शक्ति बिदेशियों 
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तथा विदेशी राष्यों से सम्बन्ध रखती है; व्यवस्थापिका का कार्य देश, के शापन के 
लिए क़ानून बनाता हे ओर कये ८75२: का कार्य इस भाँति बनाये गये कानूनों को 
लागू करना है । लॉक ऋाव्कारे पी और न्यायकारिणी के कार्यों में को$ अन्तर नहीं 
देखता यद्यपि उसने पूर्णरूप से कार्यकारिणी को वयदत्वा पका के अधोय कर रक्‍्खा 
है ओर व्यवस्थापिका के ऊपर जनता की सत्ता स्थापित कर दी है । 

लॉक का विश्लेषण शक्तियों के केन्द्रीशरण की सिद्ध करना है 

अपने समय के शासनों का जो विश्लेषण लॉक ने किया उसपे स्पष्ठ है कि शासन 
की विभिन्न शक्तियों को प्रथक रखना उचित नहीं। इसके प्रतिकूत्न वे एक दूसरे पर 
आश्रित की गई थीं- व्यवस्थापिका जनता के आश्रित थी, कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के 
: अघीन रह कर काय सम्पादन करतों थी और न्यायकारिणी तो कार्यकारिणी का एक 
अंगमात्र थी। एक वाक्य में, उत्तरदायी या समात्मक शासन की स्थापना के अथथ हैं कि 
शासन की शक्तियों का केन्द्रीकरण हो न कि उसका विभाजन | 

मॉन्टेस्क्यू ओर आंग्रेज़ों की स्वतन्त्रता 

किन्तु अगर अंग्रेजी शासन-विधान के व्यावहारि ४ रूप पर एक अंग्रेज्ष का यह 
विचार था तो एक विदेशा आल्लोचक द्वारा की गई एक वूसरी तथा इसके प्रतिकूल व्याख्या 
देख कर सभी का आश्चय होता है | यह आल।चक मॉन्ठेस्क्यू है । उसने इंगलेंड में आकर 
अंग्रेज़ी विधान का निकट से निरीक्षण किया था। उसको विश्वास हो गया था कि अंग्रेजी 
नागरिकों की स्वतंत्रता वहाँ के विधान के कारण है। उस विधान में उसको शक्तिश्रों के 
केन्द्रीकरण के स्थान पर उन्तका विभाजन तथा सन्तुलन दृष्टिगाचर हुआ। फ्रांस में 
स्वेच्छाचारो शासन ( ऐसा शासन जिसमें सभो शक्तियाँ कार्यकारिणी के हाथों में केन्द्री- 
भूत थीं, यानी लुई चोदहवें आर लुई पन्द्रहवें का शासन ) का हास हो गया था और 
उसने अनुत्तरदायी, अत्याचारी तथा पतित शासन का रूप अहृण कर लिया था। उसने 
देखा कि इंगलेंड में स्वेच्छाचारी शासन के विरोध $रने की केवल एक निश्चित प्रथा ही 
नहीं थी वरन्‌ राजनीतिक संस्थाओं का भी शासन-शक्तिओं पर ऐसा प्रभाव पड़ता था 
कि परिणाम' स्व॒तत्रता के अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता था। इसलिये उसको विश्वास 
ही गया कि अंग्रेज़ों की स्वतंत्रता उनकी भावनाओं का फल न होकर अंग्रेज़ी विधान में 
राजनीतिक संस्थाओं के सन्तुलन का परिणाम है। राजा तथा उसके मंत्री, लाडे तथा 
कामन-सभा से ,बनी हुई पालिमेन्ट और न्‍्यायाधोशों को उसने इस रूप में दंखा कि ये 
'शक्तियों का नियन्त्रण तथा सन्तुल्लन करके एक ऐशथी प्रणाली को जन्‍म देते हैं जो पूरा- 
रूप स हृदृता के स्राथ जनता की स्वतंत्रता की रक्षा स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध 
कर सके |! 

मॉन्टेस्क्यू तथा शक्ति-विभाजन का सिद्धान्त 

इसी निरीक्षण के आधार पर, ( यद्यप्रि यह ग्रज्षत था ; मान्देस्क्यू (१७४८) ने 

शक्ति.-विभाजन के सिद्धान्त को स्थापत ।कचा । उसका कथन दे के “याद एक व्याक्त 


१४० शासन-यन्त्र 


अथवा एक शासन-बर्ग को व्यवस्थापिका तथा कायकारिणी के अधिकार सौंप दिये 
जाते हैं तो स्वतन्त्रता असम्भव हो जाती है। डरने का कारण यह है कि एक दी 
राजा या एक ही सेनेट द्वारा कठोर क़ानून जबरदस्ती लागू करने के लिये पास फिये 
जा सकते हैं। और अगर न्यायकारिणी को व्यवस्थापिका या कायकारिणी से प्रथक 
नहीं किया जाता तो भी स्वतन्त्रता सम्भव नहीं। अगर इसको व्यवस्थापिका की 
शक्तियों में मिल्ला दिया जाता है तो नागरिकों के जीवन और स्वतन्त्रता पर स्वेच्छाचारी 
नियन्त्रण लगने का अन्देशा रहता है क्‍योंकि इस दशा में न्यायाधीश ही व्यवस्थापक 
भी होता है। ओर अगर इसको कार्यकारिणी की शक्तियों से मिल्लाया जाता है तो 
न्यायाधीश अत्याचारी हो जञायगा । अगर एक हो व्यक्ति या एक्र ही बग, चाहे वह्द 
अमीरों का हो या जनता का हो, क़ानून बनाने, उन्हें लागू करने, जनताके प्रस्तावों में 
अमल करने तथा अपराधों के लिये दंड देने लगता है तो शासन में गड़बड़ी फेल 
जाती है," । 


भ्क्तिविभाजन पर ब्लेक्स्टन के बिचार 

किन्तु अंग्रेजी विधान के वास्तविक तात्पर्य को समझने म॑ केवल मॉन्टेस्क्यू ही 
असफल नहीं रहा। प्रसिद्ध अंग्रेज़ी न्‍्यायविद्‌ ब्लैक्स्टन (]8.0):800॥6) भी मॉन्टेस्क्यू 
के विश्लेषण से प्रभावित हुआ। उसका भी कहना है कि 'सभी कठोर शालनों से 
सर्वेश्रधान शक्ति यानी क्रानून बनाने तथा लागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति था 
कुछ व्यक्तियों को एक ही मंडली के हाथों में रहता हे । जब इन दोनों शक्तियों का एक 
साथ मिला दिया जाता है तो सावजनिक स्वतन्त्रता नहीं रह सकती ।' अंग्रेज़ी विधान 
बह में भी उसने व्यवस्थापिका में शक्तियों को विभाजित और संतुलित पाया । इस प्रकार 
कहता है कि 'राज्य की व्यवस्थापिका में तीन शक्तियाँ हैं. जो एक दूसरे से पू्णरूप से 
स्वतन्त्र है । पहली शक्ति राजा की है, दूसरी धार्मिक ओर ओऔरकिक लार्डों की जा एक 
प्रकार से जन्म, बुद्धि, सम्पत्ति, और शोये के आधार पर चुने गये कुलांन लोगों को 
एक सभा है ओर तीसरी शक्ति कामन-सभा फी है जा जनता द्वारा स्वतन्त्र रूप 
से निवोचित प्रतिनिधियों की प्रजातन्त्रात्मक्ष सभा है। ओर ये सब मिलकर विभिन्न 
स्वार्थों' को रक्षा करत हुए तथा विभिन्न हेतुओं से प्रेरित हाकर इम्जलेए्ड को पालिमेन्ट 


१ लीकॉक शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त के संबंध में कहता है कि (राजनीति शास्त्र 
का यह एक प्रमुख सिद्धान्त था कि शासन के इंन तीनों अंगों--कार्यकारिणी,- व्यवस्थापिका 
तथा न्यायकारिणी का, एक दूसरे से प्रथक रक्‍्खा जाय | प्रत्येक विभाग को प्रथक-प्रथक 
व्यक्तियों द्वारा चलाया जाना चाहिए और किसी एक विभाग का पूसरें के ऊपर कोई अधिकार 
नहीं होना चाहिए। यह सोचा गया था कि इस दंग से झ्राम जनता की स्वतंत्रता की रक्षा 
को जा सकती है। वास्तव में जनता की स्वतन्त्रता की रक्षा करने का यही एक उपयुक्त साधन 
है। इस को शक्ति-विभाजन का सिद्धान्त कहते ईं |! 

“-एलिमेंट्स श्रॉव पॉलिशिक्स, पृष्ठ १३७ | 
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का रूप प्रहण करते हैं ओर तीनों शासन-काय में हाथ बटाते हैं । इसलिये किसी भी अंग 
द्वारा कोई कठिनाई नहीं उपस्थित को जा सकती | अगर ऐसा होता भी है तो शंष दो 
शक्तियों में ऋ एक उस अबश्य ही समाप्त कर सकती है क्‍योंकि प्रत्येक अंग को यह 
अधिकार है कि बहू किसी भा सवोनता का, जिसे वह खतरनाक या अनुचित समझता 
है प्रतिरोध कर सके ।? इससे स्पष्ट अकट हे कि बेल्कस्टन शस्‍क्ति-विभाजन के छिद्धान्त 
से पूर्णरूप से प्रभावित था । 
अमरीका 
केवल इतना ही नहों, मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव अमरीका के लोगों पर भी पड़ा । 
अलेक्जन्डर हेमिल्टन ( 0 |०5४७॥097 [877]000 ) ने लिखा है कि 'सभी प्रकार 
का व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी तथा नन्‍्यायकारिणी शक्तियों का एकत्री ४ एशु--चाहे बः 
एक के हाथ में हैं), चाद्दे कुछ के या बहुत के, चाहे वंशगत हो, चाहे स्वयं प्राप्त किया 
अथवा चुनाव द्वारा - कठोर शासस की सद्दी परिभाषा कहा जा सकता है |” इस शक्ति 
विभाजन के सिद्धान्त का प्रभाव मैसाचुसेटस ऐसे छोटे-छोटे उपनिवेशों के विधानों पर 
भी पड़ा जहा विधान में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था कि इस राज्य में व्यवस्थापिका 
कभी भी कायकारिणी अथवा स्याव्क्ारिशों के कार्यों को नहीं करेगी और इसी तरह 
यकारिणी और #रिग। भी दूसरे अंगों के अधघकारों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगी 
जिससे मनुष्यों के शासन के स्थान पर क़ानून का शासन सम्मव हो सके ।” अमरीकी 
संयक्त राज्य क बिघान में भी अब १७८७ ६० में सब उपनिवेशों ने मिज़्कर एक नये 
संघराज्य को स्थापना की तो इस सिद्धान्त को माना गया | 


अभरोका के विधान में शक्ति-विभ/जन का सिद्धान्त 

अमरीका के विधान में राष्ट्र की कायकारिणी का प्रधान अध्यक्ष होता है । उसकी 
सहायता के लिये मान्त्रमंडल होता हूं । मंत्रियों श चुनाव तथा उनकी नियक्ति अ्रध्यक्ष हो 
करता ६ आर वे अपने कार्यों के लए अध्यक्ष के सम्मुख उत्तरदायों होते हैं| इंगलेंड के 
मोत्रयों की भाँति अमराका के मंत्री व्यवस्थापिका के सामने उत्तरदायी नहीं होते। 
इसका अथे हुआ क अमरीका में काय कारिणी को व्यवस्थपिका से प्रथक रक्खा गया है। 
प्रांचानघ सा था तथा सेनेट को मिलाकर बनने वाली कांग्रेस अमरीका की व्यवस्थापिका 
सभा है ओर उसका संयक्त राज्य के लिये क्रानून पास करने फा आधिकार है | सप्रस्त राज्य 
के लिये कानून बनाने मे यह मंत्रियों के अभाव ससस्‍वतंत्र रहती है| यहाँ इंगलेंड की भाँति 
नहीं होता कु मंत्रमंडल व्यवस्थापक सभा का नेतृत्व करें। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के 
अविश्वास-अ्रस्तातव का यहाँ के मंत्रियों के ऊपर कुछ भी प्रभात्र नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ 
व्यवस्थापका आर कार्यकारिशों बरावर तथा एक दूसर से स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार अ्धान 
न्यायात्रय” के न्यायाधीश भी अध्यक्ष अथवा व्यत्रस्थापिका के प्रभाव से मुक्त रहते हैं । 

समात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूर्पों को परिभाषा 

इस प्रकार हम देखत है. # अमर जा |बधान के बारे में मॉन्टेस्क्यू की अ्रमात्मक 

धारणा को लागों ने मू्खेता नद्दों स्मफी । वास्तव में तो क्षोगों ने इस घारणा को जनता 


१छर शासन-यब्तर 


की स्वतन्त्रता के हित में अपनाना शुरू किया । इससे प्रजातं॑त्रात्मक शासन के एक नये 
रूप का जन्म हुआ और अमरीही विधान इंगलेंड के विधान के प्रतिकूल इ्स मेक के 
का नमूना हुआ | इंगलेंड के प्रसिद्ध न्यायविद्‌ बेज्फॉट इस अन्तर के संबंध में लिखते हैं 
! कि जिस प्रकार सभात्मक शासन के प्रमुख लक्षण संयोग और मिश्रण हैं उसी प्रकार 

ज्ञात्मक शासन का प्रमुख लक्षण व्यवस्थापिका तथा कार्यकारिणी की स्वतंत्रता है । 
तभी से हम अध्यक्ञात्मक शासन से उस शासन को सममते हैं जिसमें शासन की 
तीनों शक्तियाँ यानी व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी और न्यायकारिणी प्रथक-प्रथक और 
स्वतंत्र तथा एक दूसरे के बराबर द्वोती हैं। इसका यह अर्थ कद्रापि नहीं है कि जहाँ 
कहीं भी प्रमुख कार्यकत्ती अध्यक्ष होता है वहाँ अध्यक्ञात्मक शासन पाया जाता है । 
१६३६-४८ के युद्ध के पहले फ्रांस में अध्यक्ष के होते हुए भी वहाँ के शासन का रूप 
सभात्मक था क्‍योंकि वहाँ का मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका सभा के सम्मुख उत्तरदायी था । 
इसलिये अध्यक्ञात्मक शासन तभी सम्भव है जब शासन के तोनों अंग शक्ति-विभाजन 
के सिद्धान्त पर आधारित हों और अपने क्षेत्र में प्रत्येक अंग स्वतंत्र ही । सभात्मक 
शासन उसे कहते हैं ज्ञिसमें शासन के तीनों अंग ( मुख्यकर व्यवस्थापिका ओर कार्य- 
कारिणी ) एक दूसरे से प्रथकु न होकर सम्बन्धित रहते हैं। इस प्रकार के शासन में 
साधारणतः व्यवस्थत्रिका ही स्वशक्तिशालिनी होती है और इसके अविश्वास प्रस्ताव 
“से मन्त्रिमंडल को त्याग-पत्र देना पड़ता है । 


दोनों रूपों की तुलना... 
अब हम इन दोनों रूपों की तुलना निम्नलिखित हंग से कर सकते हैं ;-- 


( १) अध्यक्ञात्मक शासन शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित होता है, 
सभात्मक शक्ति-संयोग पर | 


(२ ) अध्यज्ञात्मक शासन में राज्य का प्रमुख व्यक्ति यानी अध्यक्ष नाम मात्र 
का अध्यक्ष नहीं होता । सभात्मक शासन में वह नसाभसात्र का अध्यक्ष रहता है । 
अध्यज्ञात्मक शाप्तन में वह वास्तविक रूप से तथा सिद्धान्त में भी राष्ट्र का प्रमुख 
कार्यकर्ता होता है। सभात्मक शासन में सिद्धान्त रूप से राज्य का प्रमुख कार्यकर्ता 
वास्तव में उत्तरदायित्वह्दीन होता है । 

( है) अध्यक्षात्मक शासन में कार्यकारिणी को व्यवस्थापिका से वैधानिक 
खतन्त्रता प्राप्त रहती है। सभात्मक शासन में तो कार्यकारिणी व्यवस्थापिका की एक 
समिति मात्र होती है और इसलिये उसके अधीन रहती है । 


(४ ) अध्यक्षात्मक. प्रणाली में कार्यकारिणी का कार्य काल नियत रहता है | यह 
अपने समय के पहले नहीं हटाई ज्ञा सकती | समात्मक प्रणाली में कार्यकारिणी ज्यों 
ही व्यवस्थापिका सभा का विश्वास खो देती है हटाई जा सकती है । इसका यह तात्पर्य 
हुआ का «अध्यक्षात्मक शासत्त में अविश्वास प्रस्ताव कुछ भी महत्व रूप नहीं रखता 


किन्तु सभात्मक रूप में शासन्र को उत्तरदायी बनाने का यह एक साधन है । 
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(४ ) अध्यक्षात्मक शासन में मन्त्रियों की नियुक्ति अध्यक्ष करता है और वे 
केवल उसी के सम्मुख उत्तरदायी होते हैं, व्यवस्थापिका सभा उनका कुछ भी नहीं 
बिगाड़ सकती । सभात्मक अशाल्ी में मन्त्री व्यवस्थापिका सभा के सम्मुख उत्तरदायी 
द्ोते हैं । 

( ६ ) अध्यक्षात्मक प्रणाली में मन्त्री व्यवस्थापिका सभा के सदस्य नहीं रहते । 
ओर वे क़ानूनों तथा प्रस्तावों पर न तो ठ्यवस्थापिका सभा के अधिवेशन में जाकर 
भाषण ही दे सकते हैं और न नये प्रस्तावों को रख ही सकते हैं। किन्तु सभात्मक 
प्रणाली के शासन में मन्त्री सभी अ्मुख श्रस्तावों तथा क़ानूनों के जिये व्यवस्थापिका के 
न उत्तरदायी होते हैं और वे ही उनको पास कराने के लिये सभा के सम्मुख 
रखते है । 


सारांश 


अधिक स्पष्टता के लिये हम संक्षेप में कह सकते हैं. कि (क) जहाँ शासन की 
तीनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथों में केन्द्रित रहती हूँ वहाँ निरंकुश शासन रहता है. 
और कार्यकारिणी पूर्ण॑रूप से व्यवस्थापिका तथा न्‍्यायकारिणों को अपने अधिकार में 
रखती है; (ख) जहाँ व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी तथा न्‍्यायकारिणी एक दूसरे से प्रथक 
तथा अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होकर कारये सम्पादन करतो हैं वहाँ शासन का रूप 
अध्यक्षात्मक होता है और (ग) जहाँ कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के अधीन रहती है वहाँ 
शासन का रूप सभात्मक होता है | 


फ्रान्स में मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव तथा वहाँ का अबन्धात्मक क्रानून 


मॉन्टेस्क्यू के विचारों का असर केवल अमरीका पर ही नहीं पड़ा | उसने अपनी 
मातृभूमि फ्रान्ड पर भी काफ़ो अभाव डाला | फ्रान्स की राज्यक्रान्ति के समय १७८६ ई० 
के बनाये गये विधान ने 'अधिकार-बोषणा' में इस बात हा स्त्रोकार क्रिया था कि “वह 
समाज, जहाँ शक्ति-विभाजन का सिद्धान्त नहीं साना गया है विधानहीन है ।” इसीलिये 
राजा को व्यवस्थापिका द्वारा पास किये हुए कानूनों को थोड़े ही समय के लिये 
स्थगित करने का अधिकार दिया गया। उसको यह अधिकार नहीं प्राप्त हुआ कि बह 
उस क़ानूनों को रद कर सके। व्यवस्थापिका सभा राजा द्वारा भंग नहीं की जा 
सकती थी ओर बादशाह के मन्‍्त्री इसके सदस्य नहीं हो सकते थे। न्यायाधीशों का भी 
चुनाव जनता द्वारा किया जाता था । किन्तु कुछ समय बाद ,फ्रान्स ने भी इंगलेण्ड में 
प्रचलित समात्मक प्रणात्ी को अपनाया लेकिन शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त का प्रभाव 
प्रबन्धात्मक क्र नूनों के रूप में बना ही रहा | राजकरमेचारी. यदि ग़लती करते हैं तो वे 
साधारण न्यायालयों में न्याय के लिये नहीं लाये जा सकते। उनका मुकदमा विशेष 
प्रकार के प्रबन्धात्मक न्‍्यायात्षयों में किया जाता था। इस प्रकार कार्यकारिणी को 
न्‍्यायकारिणी से प्रथक रक्‍खा गया। लेकिन इंगैंतलैए्ड में सरकारी फमचारियों के 
लिपे इस प्रकार के विशेष न्यायालयों का कोई भी अबन्य नहीं है। वद्दों पर एक 
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साधारण नागरिक तथा प्रधानमन्त्री या राज्य के दूसरे बड़े से बढ़े कर्मचारी को एक 
ही न्‍थायाक्षय के सम्मुख न्याय के लिये हाज़िर होना पड़ता ह् | इसीलिये फहा गया है 
कि इंगलेण्ड में क़ानून का शासन है। किन्तु आधुनिक समय में जैसा कि हम इस पुस्तक 
में देखेंगे इंगलेण्ड में भी प्रवन्धात्मक कानूनों का आलिर्भाव होना प्रारम्भ हो गया है । 
इसका प्रभाव डाइसो की व्याख्या के अनुसार देश के क्ानूनों के चलन पर पड़ा हे | 


इंगलेए्ड तथा अमरीका की शासन-प्रणाली का प्रसार 


किन्तु हू कहना ग़ज़्त न होगा कि इंगलेणड की शासन प्रणाली यूरोप के महा; 
द्वीप में ही नहीं बल्कि सात समुद्र पार अंग्रेज़ी उपनिवेशों में भी अपनायी गई | इस 
प्रकार ब्रिटिश पालिमेन्ट आधुनिक व्यवस्थापिका खभाओं की जननी समझी जाने लगी । 
अध्यक्षात्मक प्रणाली का अनुकरण केब्रल अरजेन्टाइना और ब्राजील : जैसे दक्षिणी 
अमरीका के जनतंत्र-राज्यों में हुआ | आजील के विधान में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुश्रा 
है कि मन्त्रो व्यवस्थापिका सभा के अधिवेशनों में नहीं उपस्थित हो सकते और बे 
जनतन्त्र के अध्यक्ष को जो राय देते हैं उसके लिये न तो बहाँ के न्यायालयों मे सम्मुख 
उत्तरदायी हैं और न व्यवस्थापिका सभा के। वास्तव में उसका उत्तरदायित्व अध्यक्ष 
या राष्ट्रपति के श्रति है क्‍योंकि वही उन्हें नियुक्त करता है। 


पूर्ण शक्ति-बिभाजन के प्रयोग की अमरीका में असफलता 


यद्यपि अमरीका के विधान-निर्माताओं ने शक्ति-विभाजन को क्रायम रखने के 
लिये काफ़ो प्रयल्त किया और वे सभी सम्भव उपायों फो काम में ले ये किन्तु शासन 
को तीनों शक्तियों को प्रथक रखने में वे असफल ही रहे । हम देखते हैं कि अमरीकी 
अध्यक्ष कांग्रेस ( व्यवस्थापिका ) को अपनी राय देता है और उसके मन्त्री कांभेस की 
समितियों के सम्पक में रहने हें। संघीय पदों पर नियुक्ति और सन्धि-पत्रों पर 
हस्ताक्षर अध्यक्ष सेनेट से परामश करने के बाई ही करता है। इसो प्रकार कोई भी 
अस्ताव अध्यक्षहस्ताक्षर के बिना कांग्रेस के द्वारा पास किये जाने पर भी राज्य» का 
क़ानून नहीं बन सकता । इसके अतिरिक्त वहाँ के राजनीतिक दलों का विकास 
वैधानिक क्षेत्र के बाहर हुआ है और दलों ने व्यवस्थापिका और कायकारिणी 
के बीच की खाई को खतम कर दिया है। आज अध्यक्ष भी उसी राजनीतिक दल का 
सदस्य होता है जिसका 'प्रतिनिधि सभा? में बहुमत रहता है । इससे क़ानून 
बनाने सें काफ़ी सरलता आ गई है और वेंधानिक अड़ेंगे की अब कोई सम्भावना 
नहीं रह गई है क्योंकि अध्यक्ष या कायकारिणी का प्रधान अब स्वभावत: उस 
दुल का नेता होता है जो प्रथम घारा-सभा में बहुमत में रहता है। वेघानिक 
है के बाहर इन राजनीतिक दुलों के विकास पर श्रो० लास्की का कथन है 
कि “'कार्य-विभाजन का यह तात्पय नहीं ( यद्यपि लोगों ने यही समझा है) कि 
कार्यो को करने के लिये नियुक्त उयकित भा अलग-अलग होंगे। मनन्‍्ठेशक्यू का आन्त 
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घारणा ने जिसका समेथन ब्लेकस्टन में भी किया इस सिद्धान्त को प्रचलित किया कि 
विभिन्न शक्तियों के अंग हिसी भी भांति मिल ही नहीं सकते । किन्तु जैसा क्रि डुग्त्री 
महोदय (202070) ने संक्रेत किया है किसी भी आज्ञा का पालन कराने के लिये राज्य 
की सभी शक्‍तयों को सहायता लेनी पड़ती है। इनको पूर्ण रूप से प्रथक करते के लिये 
अमरीका में किये गये प्रयत्न ने इन शक्रितयों में वेधानिक क्षेत्र के बाहर सम्बन्ध 
स्थापित कर दिया है। अध्यक्ष अथवा काय कारिणी के प्रधान द्वारा सरकारी कर्म वारियों 
को नियुक्त करने के अधिकार के प्रयोग ने तथा राजनीतिक दलों के विचित्र विकास ने 
कार्य करिणी ओर व्यवस्थापिका की शक्तियों में संयोग ला दिया है'* । 


कील का शक्ति-ग्िमाजन के सिद्धान्त का नवीन अथ 


हमारे युग में शक्ति-विभाजन के पिद्धान्त का जी० डी० एच० कोल ने एक नवीन 
अथ दिया है। उनके इस अथ का आधार आधुनिक राज्य तथा समाज का कार्यौतुसार 
संगठन है । हमारे युग में समाज का ढाँवा संघात्मक हो गया है और शआज का राज्य 
न केवल कुद समूहों का एक बड़ा समूठ मात्र है वरन ( जैसा कि कोल का कथन है ) 
विभिन्न समुदायों में से एक समुदाय मात्र रह गया है | इसलिये राज्य को दूसरे समुदायों 
पर कोई भी अधिकार नहीं है। उसको आध्यात्मिक, साम्प्रदायिक तथा आर्थिक 
समुदायों की भाँति एक समुदाय समझना चहिए। चूँकि कोल महोदय व्यवसाय तथा 
उद्याग में भी यात्मनिएंय की माँग पेश करते हैं इसलिये वे चाहते हैं कि आर्थिक 
संगठन को स्वतन्त्र हारखानों से शुरू हाकर राष्ट्रीय आर्थिक संगठन के रूप में समाप्त 
होना चाहिए और इसकी अज़ग व्यस्थापिका दोनों चाहिए। इसी ग्रद्चार राजनीतिक, 
धार्मिक और आधष्यातििक व्यवस्थापिकायें होंगी जिनके प्रथ%-प्रथ कर कत्तव्य होंगे और 
वे अपने-अपने क्षेत्र में स्व॒तन्त्र रहेंगी । इन सभी केनन्‍्द्रोय संगठनों में सामझ्जस्य स्थापित 
करने के लिये सभी संगठनों के प्रतिनिधित्त के आधार पर एफ प्रजातन्त्रामरक सभा 
होगी शिसमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि भिल्चकर रक्षा, सेना तथा न्याय के मसल्षों 
'को तय करेंगे। इस सभा को कोल महांदय का्योधारित संगठनों का अ्जातन्त्रात्मक 
न्‍्यायाज्ञय ऋकदते हैं। इन राजनोतिक, आर्थिक, तथा बोद्धिक कार्यों के संगठनों को 
प्रथक ओर स्वतन्त्र कर देने से एक ऐसे अजातन्त्र का जन्म होगा जिसमें प्रत्येक क्रिस्म 
के उद्योग तथा व्यवप्ताय का प्रतिनिधित्व रहेगा। इस प्रजातन्त्र में प्रतिनिधित्व 
प्रादेशिक न होकर कार्यातुसार होगा। क्योंकि किसी दूसरे व्यक्त की इच्छा का 
:रतिनिधित्व करना सम्भव नहीं हे । हाँ, कार्यानुसतार एक बढ़ई दूसरे बढ़ई के हित को 
अवश्य प्रतिनिधि-सभा में रख सकता है । इससे प्रकट होता है कि आधुनिक प्रतिनिधि- 
शासन का सिद्धान्त ग्रलव है। केवल कार्यों ओर हितां का ही प्रतिनिधित्व हो सकता 
है। इसलिये कार्यों ओर व्यवसायों पर आधारित प्रज्ञातन्त्र हमारे जीवन के अधिक 
निकट होगा । 
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१४९८ शासन-्येन्श्र 


इस अकार जनता द्वारा चुने हुए श्रतिनिधियों की ये सभायें ऐसे अवसर को नहीं 
उपस्थित होने देगी जब कि इनमें से कोई एक अपने क्षेत्र के बाहर जाकर राज्प्र के साधनों 
पर आधिपत्य जमाने का प्रयत्न करे | लेकिन विदेशों आक्रमण के अवसर पर राजनीतिक 
व्यवस्थापिका की कार्यकारिणी को विशेष अधिकार देने पड़ेंगे। और शान्ति के 
अवसर पर साम्ताजिक व्यवस्थापिका के वादविवाद लोगों के दिमागों पर काफ़ी 
प्रभाव डालेंगे । 

संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका तथा कार्यकारिणी में शक्तियों 
का यह विभाजन आजकल की व्यस्त व्यवस्थापिक्रा सभाओं के कामों को ही कम 
नहीं करेगा बरन्‌ नागरिकों की स्वतन्त्रता को भी रक्षा करेगा । 


शक्ति-विभाजन के दोष 


शक्ति-विभाजन के विभिन्‍न रूपों पर विचार कर चुकने के पश्चात्‌ अब हम 
उन कारणों पर ध्यान देंगे जिनकी वजह से इसका व्यवहार में लान। असम्भव मालूम 
पड़ता है । अमरीका के विधान के व्यवहारिक रूप के अनुभव ने हमें बता दिया है 
कि शासन के अंगों का पूर्ण विभाजन सिद्ध/न्त-रूप में ही सम्भव है, व्यवह्दार में तं। यह 
नहीं चल सकता । इसलिये इस सिद्धान्त के कुछ दांष हैं. जिनके कारण इसे ध्यवह्यार में 
नहीं लाया जा सकता । ये दोष निम्नालाखत है :-- 

स्व प्रथम, सभी राज्य वास्तव में आंगिक होते हैं और उनके भिन्न-भिन्न अंग 
पूर्ण स्व॒तन्त्र न होकर एक दूसरे की सद्दायता से काम करते हैं। इन अंगों का पूर्ण 
विभाजन असम्भव है और अगर किया भा जाता है ता परिणाम गातिरोध होगा आर 
पूरा शासन-यन्त्र काम करने के अयाग्य द्वो जायगा। मनुष्य का स्वभाव ही आंगक 
है, उसके प्रत्येक कायं अलग-अलग न होकर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस दशा 
में उसके कार्यों को प्रथक-प्रथक वर्गों में बॉँटना और एक को दूसरे से अलग रखना 
सम्भव नहीं हो सकता। इससे अकट है कि भानव-शासन में शाक्तयों का पूर्ण रूप से 
विभाजन कठिन ही नहीं वरन्‌ असम्भव और अप्राक्तक है। डाक्टर ऋ्राइनर ने इस 
दृष्टिकाण का इतनी अच्छी तरह स रक्‍खा है कि उसका उद्धरण करना भ्रमिवार्य सा 
हो जाता है। उनका कथन है कि “अगर हम आधुनिक शासन के व्यावह्दारिक रूपों का 
निरीक्षण करें तो हम देखते हैं. कि शाक्षन के पूर्ण कार्य के लिये दो चीज़ें जरूरी है; |नश्वय 
करना ओर उसका काये रूप मे पारणित करना यानी पहले यद्द तय करना कि अमुक 
बातें होंगी और फिर ज्ञागों स उन बातों को कराना। अगर हम इसी विभाजन को 
राजनीतिक कार्यों पर लागू करें तो हम दंखत है. कि निश्चय करने का कायें नर्वाचक 
मंडल, राजनोतिक दल, व्यवस्थांपका, सान्त्रमंडल तथा राज्य के प्रधान का हूं। जाता है 
आर तय किये गये क्लानूनों को लागू करने का काम कार्यकारिणी, सरकारी कर्मचारियों 
तथा न्यायालया के जिम्में आता हैं। कद्दन का तात्पर्य यह हुआ कि राजनीतिक कार्यों 
. के खात अमुख केन्द्र है जिनका सहयोग सफल्न तथा पूर्ण शासन के छिये आवश्यक इोता 


छडवाँ ध्थ्योय १४३ 


है। ये सात केन्द्र एक दूसरे को सहायता देते हैं, उचित रास्ता दिखाते हैं तथा अवसर 
पड़ने पर नियंत्रण भी करते हैं | इस तरह राजनीतिक दलों के बिता निर्वाचक दल पुरुषों 
तथा खस्त्रथों का एक असंख्य जनसमूह मात्र होगा जो प्राकृतिक अवस्था से क्रिसी भान! 
में भी अ्रच्छा न रहेगा.......व्यवस्थापिका और निर्वावर्कों का सम्बन्ध निर्धाचन-च्षेत्रों, 
उपनिवाचनों, दर्शक्र-कक्षों तथा शिष्ट-मंडलों द्वारा क्रायम रक्‍खा जाता है। आज़ की 
व्यवस्थापिका केवल राजनीतिक दलों का विशेष अधिवेशन मात्र है ज्ञिसफा संगठन 
दुल-सभाओं और दल-नेताओं द्वारा किया जाता है। निर्णय तथा संकल्प कर ने के कार्य 
में मन्त्रिमंडल का निर्वाचक्रों से सम्बन्ध व्यवस्थापिका तथा राजनीतिक दलों द्वारा 
स्थापित किया जाता है। वाइविवाद तथा प्रस्तावों पर बहस करने की सामग्री राजकर्म- 
चारियों द्वारा इकट्ठा की जाती दै। पाप्त किये हुये कानूनों को अमल में लाने के काम में 
मन्त्रि-मण्डल राज्य के प्रधान के सम्पक में रहता है और देनिक कार्यों में स्थायी शासकों 
की मदद लेती है । क़ानूनी विषयों पर राय देने के लिये अलग से न्यायाधीशों तथा 
वकीलों में से कुछ लोग रहते हैं ओर इन्हीं की मदद से गन्त्रिमए्ठडल नये न्यायाधीशों 
को नियुक्त करता है ।.............राज्य का प्रधान ( इंगलेंड के अलावा ) निर्वाचकों 
के सम्पक में रहता है क्‍योंकि उसका निर्वाचन या तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया 
जाता है या ठयवस्थापिका के सदस्यों द्वारा। सरकारी कर्मचारी भी जनता से अलग 

नहीं रहते। जनता शिष्ट-मंडलों तथा मन्त्रशात्मक-समितियों द्वारा इनको प्रभावित 

करती है । न्यायालय भी सभ्यता के विकास की आवश्यकताओं के प्रभाव से दूर नहीं 

रह सकते। अपने समय का ज्यादा हिरुसा बे उपरोक्त साधनों द्वारा बनाये हुये 

कानूनों को ज्ञागू करने में अ्रवश्य व्यतीत करते-करते हैं. किन्तु उनकी व्याख्या करने 

में वे उन पर अपने विचारों का प्रभाव अवश्य डालते हैं। व्यावहारिक रूप में तो शासन 

के इन अंगों में और भी निकट सम्बन्ध है ड्िन्तु शाप्तन के कार्यों में सहायता देने वाले 

प्रमुख साधन यही हैं |?" 


“ - “दूसरे, मॉन्टेस्क्यू इसलिये शक्ति-विभाजन के पक्ष में था क्रि यह स्वतंत्रता प्राप्त। 
करने का साधन है | परन्तु यह विचार ठीक नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता का आधार 
जन-शक्ति है, बधानिक-यन्त्र के अन्तर्गत 'बन्धन! और 'संतुल्नन” नहीं । रूसो का कथन 
था कि प्रत्येक शासन में पतन की ग्रवृत्ति रहती है और यदि जवता इसके भ्रति सतर्क 
नहीं रहती तो यह नागरिकों की स्वतंत्रता में बाधक बन सकता है क्‍योंकि आखिरकार 
शासन तो मनुष्य ही करते हैं और मनुष्यों को अपने ऐश्वय और शक्ति से प्रभावित 
हाना स्वाभाविक है। वाशिंगटन के कथनानुसार निरंतर सजग रहने से ही स्वतंत्रता 
क्रायम रह सकती है। 

तीसरे, शरक्ति-विभाजन से विभागों में संकोणंता आा जाती है। जे० एस० मिल्ल 
ने इस बात की समझा था | उसका कंद्दना था कि विभागों के प्रूथकत्व के कारण उनके 
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मध्य केवल इ््या और संबंध-शून्यता का ही जन्म नहीं होता वरन्‌ मझगड़ा भी संभव 
है । इसके परिशाम स्वरूप शासन सुचारु रूप से नहीं चल सकता क्योंकि बिना सहयोग 
के शासन के अंग काम नहीं कर सकते । शासन के सभी अंग ए.# दूसरे के आश्रित हैं 
और उनके काय-्षेत्रों को पूर्ण रू से अलग-अलग करना अश्वम्भव है। ऋायकारिणी 
किसी क़ानून को कैसे कःगू कर सकती है जब तक कि वह भा उसी भावना से प्ररित 
न हो जिससे प्रेरित होकर व्यजस्थापिका ने उसे बन।या था। इसी प्रकार वेयवस्थापिका 
कैस एक क़ानून बना सक्ती है जब तक कि वहू उस क़ानून की आवश्यकता जानने के 
लिये कारयेका रिणी का सहयोग न श्राप्त कर ले। संक्षेत्र में प्रत्येक विभाग को प्रथक रखने 
के अमात्मक सिद्धान्त का परिणाम होगा शासन को हितकर बनाने के सहयोगात्मक्र 
प्रयत्न में हास । । 


पौथे, न्यायकारिणी में न्यायाधीशों का निबाचन जनता के द्वारा होने के कारण, 
यह विभाग अयोग्यता तथा पक्षपात ऐसे दोषों से युक्त रहता है क्‍योंकि न्यायाधीशों के 
निवौचन का आधार दल-सिद्धान्त रहता है योग्यता नहीं। ऐसी व्यवस्था का यह कारण 
हैं कि यदि इनकी नियुक्त कायकारिणी अथवा व्यवस्थापिक्रा करे तो थे इनके श्रधीन रहेंगे 
अत: शक्तिविभाजन के पिद्धान्तानुसार इन विभागों से इनको अलग रखवा श्रावश्य क 
हो जाता हैँं। परन्तु वास्तव में इस ठथ्वस्था स सुशासन का हानि पहुँचो है क्योंकि 
बहुत अवसरों पर समानता, तक ओर विवेक के सिद्ध/न्त पर न्याय नहीं हुआ । 
पाँचवें, शासन के अत्येक अंग कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका आर न्‍्यायकारिणों 
को तीनों काय करने पड़ते हैं। कार्यकारिणी के प्रधान को हसियत से अ्रध्यक्ष को 
व्यक्षस्थापिका द्वारा बनाय गये क्रानूनां को केवल लागू ही नद्दीं करना पड़ेता वरन वह 
उपनियम तथा विभागों के व्यवस्थाथं नियम भी थनाता हूँ । उस अपने अघान कम चारिया। 
के कार्यों का निरीक्षण करना तथा उन ५२ अपना निशुय भी दना पड़ता है । वह अपराध 
भी क्षमा करता है। इसा प्रकार दूधरे अंग कार्यकारिणा का भो काये करते हँ। इससे 
स्पष्ट है कि प्रत्येक विभाग में अधिकारों का सम्मिश्र॥ 6 विभाजन नहीं ।" 
अन्त में, शक्ति-विभाजन का ध्षद्धान्त अधिकार-प्ताम्य के अमात्मक विचार पर 
आधारित है। शासन के तीनों अंध पूणुरूप से कभा सम-कक्ष नहीं हा लकत॑। लोग 
उसी अंग का महत्वपूर्ण ओर प्रधान सममते हे. जो राष्ट्र के राजस्व पर नियंत्रण 
रखता हैँ ओर वह अंग साधारणत: व्यवस्थापिका हाता है। क्रानूत बनाने का अधिकार 
भी.इसा के हाथ मे रहता हैं। इससे यह अकट द्वाता है कि कार्यकारिणी ओर न्याय- 
कारिणों के गांण कार्य क्रमश: क्रानून का लागू करना तथाउनक्री ब्यकया करना है 
क्योंकि व्यवस्थापिका पहल हर कानून बनाने का कार्य कर चुकती हे ।* 
१--डा० फ़ाइनर ने इस पक्ष को खूब स्पष्ट किया है। उनकी पुस्तक “दि थियरी एन्‍्ड 
. पैक्टिस ऑफ साडर्न गवेन्मेंट्स! जि० १, ६० १७०-१७१ अवश्य पांढय | 
२--इस मत की पुष्टि के लिये लास्की कृत “ए ग्रैमर ऑफ़ पॉलिश्किस?, पृ० ६७-६८ पढ़िये | 


के 
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समभात्मक-शासन के विकास, अध्यक्षात्मक शासन के अन्वेषण और उसकी 
स्थापना तथा शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त के दोषों का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ अब 
हम शसन की इन आधुनिक प्रणालियों के गुणों और दषों का तुलनात्मक अध्ययन 
कर सकते हैं। हम शासन के समात्मक रूप के गुणों से आरम्भ करेंगे | 


सभात्मक रूप के गुण 


स्व प्रथम, सभात्मक रूप! में बहुमत की इच्छाओं का पालन तत्परता तथा 
शीघ्रता से होता है क्‍योंकि मंत्रिमंडल व्यवस्था पिका ही की एक समिति होता है और 
साधारणत: इसमें बहुसंख्यक दल क प्रमुख व्यक्ति रहते हैं। इसलिये यदि इसकी नीति 
ओर काय पूव-निधोरित सिद्ध.न्तों को नहीं त्यागते तो इनको सभी विरोधों के खिलाफ़ 
रण समथन प्राप्त द्वोता है । इसका अथ यह हुआ कि सभात्मक-प्रणाली में व्यवस्थापिका 
ओर कार्यकारिणी के मध्य सामंजस्य रहता है. और दोनों के बीच संघर्ष को बहुत कम 
सम्भावना रहती दे । प्रो० विज्लाब्री* का भो यही दृष्टिकोण है। वे कहते हैं कि सत्ताओं के 
मेल की प्रणाली ( इंगलेंड को प्रणाल्ञी के समान ) “उत्तरदायित्व, निर्देश और प्रभत्व के 
कत्व” की समथक है क्‍योंकि इसमें वास्तविक उत्त रदायों एक ही अंग रहता है और 
इसीलिये शासन की विभिन्न शाखाओं के मध्य संघर्ष असम्भव है। अमरीका में “यह 
भाग्य ही को बात द्वोती है यदि कार्यकारिणों और व्यवस्थापिका दोनों के राजनीतिक 
हृष्टिकोण एक से होते हैं । और ऐसे उदाहरण सदेव मिलते रहते हैं जहाँ अध्यक्ष अथवा 
गबनर, क्रमशः कांग्रेस अथवा राज्य-व्यवस्थापिका में अपने हो राजनीतिक दल के सदस्यों 
से नहीं सहमत रहते। इसके परिणाम-स्॒रूप न तो कायकारिणी और न व्यवस्थापिका 
अपनी नीति का अनुसरण कर पाती जब तक कि व्यवस्था पेका इतनी संगठित नहीं हो 
जाती कि बह कार्यकारिडी के “न' की दूर करने के लिये आवश्यक दू। तिहाई मत अपनी 
आर कर ले! | परन्तु अंग्रेज्ञी प्रणाली में सत्ता और अधिकार-क्षेतर के संघर्षे की बहुत 
कम सम्मावना रहतो है और याद मतभेद उतन्न भी हा जाता है तो सरज्षता से दूर 
किया जा सकता है। सत्ता के इस अकार केनन्‍्द्रीमूत होने के कारण किसी भी महान 
आप'।त्त-काल में शाप्तन की पूछ शक्ति का प्रयोग क्रिया जा सकता है । 
दुसरे, ब्राइस का दावा है कि व्यवम्थापिका सें मंत्रियों की उपस्थित से दो ओर 
लाभ हैः विराधों दक्ष के सदस्यों के सम्पक में सदेव रहने तथा अपने दल के 
सदस्यों के आर अधिक सम्पर्क सें रहने से उनको परिषद के बिचारों और इनके द्वारा 
लाकमत के जानने का अवसर मित्रता है और एकान्त में मित्रता के रूप में दो हुई उसके 
कार्यों की उपयोगी आलोचना प्राप्त होतो है। इसके साथ-साथ मंत्रियों से प्रश्न पूछने के 
अधिकार की बिना पर सदस्य अपने निर्वाचकों की माँगों की ओर उनका ध्यान ले जाते 


हैं और सामयिक सा्वेजनिक समसस्‍्यों के संबंध में ऊानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं ।” 


१--ऐसे द्वी मत के लिये आइस कृत “मॉरडन डेमोक्रेमीज्ञ', जिलद २, ० ५१० और 


डाइसी कृत “ला श्रॉफ दि कान्स्टीट्युशन!, ४० ४८४ पढ़िये। 


२--मिलोतवी >-गवन्मैं दूस आफ मॉर्डव स्टेट्स, (० २५८ 


१४२ शासन-यन्त्र 


इन प्रश्नों से मंत्रियों को अपने ग़लत वक्तव्यों को ठीक करने या प्रतिवाद करने, 
बदनामी को खरंडन करने ओर बिना समाचारपत्रों की सहायता लिये हुये अपने शासन- 
कार्यों के कारणों को समझाने का सुन्दर अवसर मिलता है। परन्तु इसका श्रथे निरंतर 
शासन-कार्यों का नियंत्रण भी है। इस प्रणाली में (निण्य में शोघ्रता और काय॑ में 
तेज्जी' आती है । मंत्रिमंडल ऐसे कानून पास करवाता है जिन्हें आवश्यक समझता है श्रोर 
इस विश्वास पर कि विरोधी दल के हमलों के खिलाफ़ बहुमत का समथन प्राप्त द्वोगा 
मंत्रिमंडल ग्रहनीति और परराष्ट्र-नीति का अनुसरण सरलता से कर सकता है?" । 

तीसरे, उस शासन-प्रणाल्री से शासन-प्रणाली से, जिपतमें अधिफार और उत्तरदायित्व विभिन्न अंगों 
में बठे रहते हैं, सभात्मक प्रणाली कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व 
केन्द्रित रहता है। इस प्रकार क्रानून तथा शासन-प्रबन्ध, परराष्ट्र नीति तथा गृहनीति में 
आने वाली सभी बुराइयों के लिये मंत्रिमंडल उत्तरदायी होगा और सभी खराबियों का 
दोष उसी के सर पर मद जायेगा । इसको न पार्लिमेंट के अन्तर्गत और न बाहर दो 
शान्ति मिल्ल सकती है । पार्लिमेंट में इसकी नीति तथा इसके कार्य के विरुद्ध लगाये गये 
अभियोगों का जवाब इसको देना पड़ेगा और बाहर जनता का विश्वास प्राप्त करना 
होगा | इसका अथ यह हुआ कि सन्त्रिमण्डल यह सममता हैं कि उसे अपने कार्यों की 
ईमानदारी सिद्ध करनी पढ़ेगी इसलिये काय बड़ो सावधानी और सोच समझ कर 
किये जायें । 


चौथे, इस प्रणाली से एक बड़ा लाभ यह होता है कि_ ऐसे योग्य और कमेठ 
व्यक्ति सामने आते हैं. जिनके प्रति संम्भान और विश्वास उत्पन्न होते हूँ क्‍योंकि उनमें. 
वक्तत-शक्ति, विवेक, ६ कमठता ओर न्‍्यायप्रियता ऐसे गुण होते हैँ। प्रो० लास्की का भी 
यही दृष्टिकोण है ।.वे कहते हैं कि 'कामन-समभा में चाहे जो कमियाँ रही हों परन्तु जिस 
उत्तमता से उसने अपना 'चुनिन्दा काय” सम्पादित किया है वह आश्चयें में डाल देती 
है। इसने इमानदारों ओर बुद्धिमत्ता क| परिचय दिया है। इसने बड़ी चतुरता के साथ 
वक्तत्व शक्ति ओर शासन-पढ़ुता से काथ लिया है। मुझे इसके समान अच्छी कोई 
दूसरी प्रणाली ज्ञात नहीं है । एक मध्यम कोटि का अवराको अ्रष्यक्ष अधिक से अधिक ' 
एक अज्ञात प्रयाग है और उसको सध्यत्र काटि की मबन्‍्त्र-परिपद्‌ ता बिल्कुल शुन्य है। 
परन्तु अंग्रेजी मन्त्रिमण्डल का एक मध्यम कोटि का सदस्य जनता की दृष्टि से एक लम्बे 
समय तक जाँचा और परखा हुआ होता हैँ वह अपने इस पद पर आने के पहिले अपने 
कतेव्य को समझ लेता है। वह उन कार्यों के सम्पक में अपना प्रारम्भिक जीवन बिता 
चुकता है जिनका निर्देश अब उसे करना है? ।* ॥ 


पाँचवें, यह सच है कि सभात्मक प्रणालो में एक विरोधी दत्न द्योता है परन्तु 
एक तरह से यह ज्ञाभदायक है। अल्यसंख्य क दल जो विराधी इल का स्थान लैता ६ 





(--अआइस --मॉर्डन डेमोक्रे सीज़, जि० २, पृ० १६१०-११ 
२--स्ास्की--ए ग्रैमर ऑफ़ पॉलिटिक्स प्रू० ३०० 
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बहुसंख्यक दल से बनी हुई सरकार के कार्यों की अलोचना करता है और इस प्रकार 
शासन की बुराइयाँ, भूलें और ग़लतियाँ दिखा कर सदस्यों का समथन प्राप्त करने का 
यत्न करता है। इसका यह अर्थ हुआ क्रि विरोधी दल सदैव एक दूसरी प्रस्तुत सरकार 
के रूप में रहता है ओर मन्त्रिमण्डल की द्वार हो जाने पर इसके अनुभवों ओर दक्ष व्यक्ति 
उसका स्थान ग्रदण करते हैं। इंगलेंढ के विरोधी दल के महत्व पर जेनिंग्स इस प्रकार 
जोर देता है : सावजनीन चुनाव एक सरकार ही को जन्म नहीं देता वरन बद्द विराधी 
दुल का भी जन्मदाता है। सामान्य अवसर में प्रधान मन्त्री के समक्ष विरोधी दल का 
नेता होता है, सरकार-दल के सामने विरोधी दल बैठता है। विरोधी दत्त का नेता प्रधान 
मन्त्री का स्थान ले सकता हे क्‍योंकि लोकम्त में थोड़ा सा भी परिवतेन होने से विरोधी 
दल को पाल्निमेंट में बहुमत प्राप्त हो सकता है और वह सरकार का स्थान ले सकता है । 
इसका परिणाम यह द्ोता है कि सरकार ओर पालिमेंट लोऋमत का सदेत ख्यात 
रखते हैं? ।१ 
छठवें, सभात्मक प्रणाली निव्रोचन-क्षेत्र की साँगों से. संबंध क्रायम रखती है 
क्योंकि वयवस्थापिका में इसमें सदस्यगण राष्ट्र क्षी प्रवत्तियों ओर मतों को सामने रखते 
हैं। इसलिये उनको राय और आल्ोचनायें उपेक्षित नहीं होतीं। डाइसी का कथन दे 
कि “'सभात्मक अन्त्रिमण्ठल को, आवश्यक रूप में, सभा के विचारों को गम्भीरता- 
पूवक समझना चाहिये और उसके मत के परिवर्तेन के साथ उसको भी चलना चाहिये । 
केवल इतना ही नहीं शासन-प्रबंध ओर क़ानून पास करने के संबंध में उसको इच्छायें 
ही नहीं वरन्‌ सनके भी पूरी करनी चाहिये क्‍योंकि मन्न्रिमण्ठज्ञ का अस्तित्व उसी 
पर क्रायम है! ।९ 
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सरलता होती है? क्योंकि कार्यकारिणी अपने दृष्टिकोण को कप से व्यवस्थापिका 
को सममा सकती. दै। अस्थायी रूप से वह स्थापित परिपाटी को भी तोड़ सकती है 
जैसे १६३१-३२ में सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रथा के विदद्ध अंग्रेज़ी मन्त्रियों ने व्यक्ति 
'गत मत-भेद-प्रकाशन के अधिकार पर समझोता किया था। इससे स्पष्ट है कि असाधा- 
रण परिस्थितियों में सभात्मक प्रणात्री राष्ट्र के सामाजिक तथा राष्ट्रीय जोबन के संकट 
को टालने के लिये कम से कमर परिवतेन करके काम निक्रा़् सकती है । 

आठवें, इस प्रणाज्ञी की विशेषता है कि इसके द्वारा काय कारिणी का अधिष्ठाता 
किसी विशेष दल का पक्त प्रहण करना बन्द कर देता है। इंगलेंड मे जैसा कि आप 
पहिले देख चुफे हैं जाज प्रथम ने अपने जमेन होने के कारण मंत्रिमंडल में आना बन्द 
करना आरम्भ कए दिया था और वालपोज्ष ने बहुसंख्यक दल का नता दोनेके कार< 
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३--ऐसे ही विचार के लिये, विलोब्री कृत “दि गर्वभेन्ट ऑफ़ मॉडन स्टेद्स! 
पृ० २५६ पढ़िये । 
ब५ 


१५छ शासलं-यन्‍्त 


इंग्लैंड के प्रथम प्रधान-मंत्री के रूप में शासन-कार्य संभाला था। तब से सभात्मक शासन 
की यह आवश्यक शर्ते हो गई है कि कायकारिणी के अधिष्ठाता को दृलबन्दी से दूर रहना 
चाहिये। ब्राइस ने कार्यकारिणी के इस नाममात्र के अधिष्ठाता के महत्व के विषय में 
कहा है कि चूँकि असली कायकारिणी में अनिवाय रूप से दल्बन्दी की छाप रद्दती है 
इसलिये इस प्रणाली का यह गुण है कि कायकारिणी का नामघारी अविष्ठाता चाहे 
वह राजा हो चाहे अध्यक्ष, दलबन्दी से अलग रहता है, वह शासन का वह स्थायी 
अंग है जो दलों के आने-जाने से अप्रभावत रहता है। एक निवाचित अध्यक्ष 
बंशागत राजा के समान नहीं हो सकता यद्यपि फ्रांस में कुछ अध्यक्ष काफ़ी सफल रहे 
हैं। जब एक मंत्रिमंडल की हार हो जाती है तो सत्ता बड़ी सरलता से हस्तान्तरित 
हो जाती है ।”१ कायकारिणी का अधिष्ठाता जैसे कि इंगलेंड में, अथवा गवमनेर- 
जनरल जैसे कि त्रिटिश डोमीनियन में 'विरोधी-दल के नेता को नया मंत्रिमडल बनाने 
की आज्ञा देता है; मुख्य पदाधिकारी तुरन्त बदल दिये जाते हैं और जलयान एक नये 
कप्तान के नियंत्रण में नये मार्ग में अम्मसर होता है। यह सब बिना किसी परेशान! 
आर निर्वाचन के हो जाता है! । 

अन्त में, समात्मक प्रणाली अत्यन्त शिक्षात्मक होती है। गिलक्राइस्ट का कथन 
है कि 'दुलबन्दी जो इसका आवार है, एक विशद्‌ संगठन चाहती है, और दूल-प्षंगठनों 
का कतेब्य निवाचनों में जीतना है। निर्वाचनों में जीतने का अथ है जनता के मत 
प्राप्त करना और चूँकि प्रत्येक दूल जीतने के लिये प्रयत्ञ करता है इसलिये जनता के 
सामने देश की विभिन्न समस्याओं के विभिन्न पहलू सदैव रहते हैं। अमरीका में भी 
दुलबन्दो पाई जाती है परन्तु इंगलेंड की मंत्रि-मंडलात्मक. प्रणाली में, मंत्रि-मंडल का 
कामन-सभा के श्रति उत्तरदायित्व अथवा कामन-सभा में बहुमत प्राप्त करने की 
इसको योग्यता के कारण, दल-राजनीति को और प्रोत्साहन मिलता ६ । अमरीका में 
यदि कार्यकारिणी ने एक बार पद अहण कर लिया तो काय-काल के समाप्त होने के 
पहिले कोई दल इसे नहीं निकाल सकता परन्तु इंगलेंड में मं5-मंडल की बहुमत के 
द्वारा कभी निकाला जा सकता है। * पार्लिमेंट के वाद-विवाद भी दलों के तक होते हैं. 
ज़िनसे प्रश्व के सभो पहलू स्पष्ट हो जाते हैं। चूँकि ये सत्र समाचार-पत्रों में प्रकाशित 
होते हैं इसलिये कम से कम शिक्षित लोग राजनीतिक समस्याओं से पर्रिचित रहते 
हैं। इस प्रकार मतदाता और साधारण जनता दोनों राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं 
' ओर इससे वे इतनो योग्यता प्राप्त कर लेते हैं. कि जब कामर-सभा भंग हो जाती है 
ओर जनता के अन्तिम निर्णय की प्राथना की जाती है, वे अपना फ्रेंसला दे सकते हैं । 

इस प्रकार हमने देखा कि शासन का समात्मक रूप उसके अध्याज्षात्मक रूप से 
बहुत अर्थों में श्रेष्ठ है। लास्की महोदय ने संक्षेप में इस प्रकार कहद्दा हैः 'इसकी स्थापना 
का सर्वोत्तम मार्ग कार्यकारिणी को व्यवस्थापिका की एक समिति बना देना है जेसा 
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कि गरेड में है । इस्से विभिन्न उच्श्य सिद्ध हो जाते हैं। कार्यकारिणी अपने पद पर 
तभी तक रह सकती है जब तक उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त रहता है। इस एकार 
इसकी नीति परिवतयशील रहती है और शासन-कार्य में गतिरोध' नहीं उत्पन्न होता 
जेसा कि अमरीडा में होता है जब अध्यक्ष और कांग्रेस ( ठ्थवस्थापिफ्ता ) एकपत नहीं 
होते अथवा अब अध्यक्ष के दत्न के ही हाथ में सत्ता रहती है| व्यवस्था पिक्रा में उपस्थित 
रहने के कारण कार्यकारिणी का अपनी दौति को सममाने का अबसर मिलता है और साथ 
साथ नीति पर विशेष दिलचर ली जाती है और उसकी समुचित आलोचना भी हो जाती 
है। यह दिलचस्पी ओर आलोचना शून्य में नहीं होती। यह उन लोगों को दिलचस्पी 
ओर आलोचना होती है जो कायकारिणी के विश्वास खोने पर उप्तका स्थान लेने के 
लिये सदैव तैयार रहते है । इस अकार इसमें उत्तरदायित्व का स्थान है। यह ऐसी 
व्यवस्थापिका को बिना समर्क-बुके क़ानून पास करने से रोकता है मिसकों शासन- 
प्रबन्ध से प्रत्यक्ष दिलचस्पी नहीं है। यह कार्यकारिणी के उस पतन को राकता है जो 
मन्त्रिमण्डल की अपनी नीति न द्वॉने पर आरम्भ होता है। _यह शासन के उन विभिन्न 
अंगी के सहयोग का मांगें प्रशस्त करता है जो एक अच्छे शासन के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है ।" 
संक्षेप में हम शासन के सभात्मक रूप अथवा मन्त्रमण्डल -प्रणाज्ञी* की उपय्रो 
गिता का संक्षेप में इस प्रकार दिखा सकते हैं 
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अ्रवश्य पढ़ना चाहिये क्योंकि इनमें भी उसने अंग्रेज़ी प्रणाली के विशेष गुणों का संक्षेप में वर्शन 
बड़े सुन्दर ढंग से किया है । 

वांग्टेह यू महोदय अपनी पुस्तक “दि इंग्लिश कैबिनेट सिस्थ्स! में कहते हैं कि इसके 
विशेष गुण ये हैं: यह परिवर्तनशील है, परिस्थिति के श्रनुतार चल सकती है, आकार छोटा 
होने के कारण नियंत्रित रह सकती है, सरलता से और शीघ्रता से कार्य-संचालन कर 
सकती है |? प० ४०३ 

२--सिडनी लो ने श्रपनी पुस्तक “गवर्नेंस ऑफ़ इंगलैंड” में अंग्रेज़ी मंत्रि-मंडल की 
महत्ता इसे प्रकार प्रदर्शित की है :-- 

(क) यह अन्तिम निर्शय को जनता को विचारार्थ सॉपने के प्रजातंत्रात्मक सिद्धान्स को 
क़ायम रखता है ओर उसको अपने शासकों और व्यवस्थापकों के चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। 

(व) यह व्यक्तियों के उस संगठन को शासन-कार्य चलाने का अवसर देता है जिनके 
विचार लोकसभा के बहुमत से मिलते हैं । 

(ग) यह एक मज़बूत शासन प्रत्रन्ध के लिये कार्यकारिणी को एक बड़ी मात्रा में शक्ति 
श्रौर स्वतंत्र अधिकार प्रदान करता है। परन्तु इसके साथ-साथ भदेव के लिये इसको बूददद पंच- 
समुदाय ( लोकसभा ) के प्रति उत्तरदायी बनाता है जिसके सदस्य स्वयं राष्ट्र के प्रति उत्तर- 


दायी द्वोते हैं । 
(घ) शासन-कार्य की प्रत्येक अवस्था में साव॑ंजनिक वाद-विवाद को-स्थान देता है। 


शेर शोसंन-यैन्त्र 


(१) बेब्मॉट के अनुसार यह 'संयोंजक चिन्ह और बक्सुआ के समान है जो 
कार्यकरिणी और व्यवस्थापिका को क्रमश: जोड़ते ओर कसते हैं? ओर इस प्रकार सरकार 
और पालिमेंट के बहुसख्यंक दल के बीच साम॑जस्य स्थापित करती है । 

(२) यह अन्तिम निणय जनता को विचाराथ सींपने के प्रजातंत्रात्मक सिद्धाम्त 
को क्रायम रखती हे । 

(३) यह कार्यकारिणी को स्थायित्व प्रदान करती है क्योंकि यह लोकसभा के 
प्रति उत्तरदायों रहती है ओर लोकसभा राष्ट्र के प्रति। 

(७, इसमें अपने उत्तरदायित्व को महसूस करने का अवसर मिलता है क्योंकि 
मंत्रियों को पाजिमेंट के सामने अपनी नीति को न्याय संगत सिद्ध करना पड़ता है.-परन्तु 
यदि पाकिमेंट उत्तर से संतुष्ट न हुई तो उनको अपना स्थान दूसरों के लिये खाली करना 
पड़ता है। “ क्‍ 

(५) इसमें क़ानून पास करने या सुधार करने की रीति बड़ी सरल और प्रत्यक्ष 
होती है क्‍योंकि इसमें पेचीदगी नहीं है जिससे व्यथ में देरी लगे। 

(३) इसमें राष्ट्रीय नीति के स्वरूप-निणुश्य करने में बड़ी सरलता होती है क्योंकि 
व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के साथ रहती है। 

(७) चूंकि मंत्री विभिन्न विभागों के अ्रधान होते हैं और व्यवस्थापिका के 
बहुसंल्‍्यक दल के नेताओं में से होने हैं इसलिये वे बहुत सोचे-सममे हुए तथा संगत 
क्रानूत पास करवाते हैं । इस प्रकार सरकार स्वयं सभी महत्वपूर्ण क्वानून पास करने के 
लिये निर्देश करती है । 


समभात्मक प्रणाली के दोष 


सभात्मक प्रणाली के गुणों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ हम इसके दोषों को भी 
देख सकते हैं । 

१- सब प्रथम शासन का यह रूप दलबन्दी पर आधारित है और इस दलबन्दी के 
लिये देश में आपस में मतभेद पेदा किये जाते हैं । इस प्रकार सारे देश में राजनीतिक 
गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है । ब्राइस का कथन है कि “यह प्रणाली दलबन्दी ,को प्रोत्साहित 
करती है जो सदैव क्रायम रहती है। यदि नीति संबंधी कोई अश्न राष्ट्र के सामने न भी 
हुआ तो भी पद भ्राप्त करने के लिये आपस में कलह होती है। एक दत्त पद पर आसीन 
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(ड) यह उच्च पदाधिकारियों को न्यायालय के सामने अपने कार्यों की सच्चाई सिद्ध करने 
के लिये वाध्य करता है| यह न्यायालय उनको दंडरूप में निकाल सकता है यदि इसको उनसे 
: सन्तोष॒जनक उत्तर नहीं मिलता | 
(च) यह एक वास्तविक सत्तः को जन्म देता है जो राज्य के प्रत्येक विभाग तथा क्वानून 
और शासन-प्रबन्ध के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वशक्तिशालिनी होती है | 


(छ) यदि निर्वाचकों का बेहुमत चाहता है तो यह साधारण वैधानिक दंग से बड़े-बड़े 
सुधार और संशोधन करने का अवसर देता है । 


छ8वाँ अध्याय १४७ 


रहता है और दूसरा उसे प्राप्त करना चाहता है। यह मरगड़ा स्थायी रूप से रहता है 
क्योंकि पराजय के बाद तुरन्त ही हारा हुआ दल विजेता दल को हटाने की तैयारी करने 
लगता है। यह उस लगातार द्वाने बाल युद्ध के समात्र है जो रक्त का शिगशाओओरं में ताक 
कीटाणुओं और आक्रमणकारी रोगजनक कीटाशुओं के मध्य होता रहता है* । 

: दूसरे, यह कलह ओर विरोध केवल देश तक ही नहीं सीमित है, वरन्‌ 
व्यवस्थापिका में भी केवल विरं/घ के लिये ही विरोध उत्पन्न होता है। इस प्रंकार समय और 
शक्ति की ही बरबादी नहीं होती वरन्‌ आपस में एक्र कगड़ा खड़ा हो जाता है और एक 
दल, दूसरे के विरुद्ध कड़े-शब्दों का अयोग करता.है.। फ्रास्स में तो ( १६२६-४४ के युद्ध 
के पहले ) सद्स्यों के ऊपर अंडे और जूते तक फेक दिये जाते थे । इंगलेंड में कभी-कभी 
बिरोधी दल वाद-बविंवाद को बढ़ा उस कार्य के होने में बाधा उपस्थित करें देंता है जिसको 
वह नहीं पसन्द करता । व्यर्थ का विराध आपस में शत्रुता और एक दूसरे के प्रति उपेक्षा 
को जन्म देता है। इसका परिणाम यही होता है कि अच्छा क़ानून नहीं बन पाता 
क्योंकि व्यवस्थापिका सभा दलों का युद्धक्षेत्र बन जाता है और हितकर वाद-विवाद्‌ 
तथा सावेजनिक भल्नाई के लिये पक्तपात रहित क़ानून पास करने का अवसर ही 
नहीं मिलता" | 

तीसरे, यह सच दै कि कायकारिणी का व्यस्थापिका के साथ सहयोग इस 
प्रणाली का सबसे बड़ा गुण है । परन्तु यह भी सच है कि कायकारिणी व्यवस्थापिका के 


अधीन होने से इसका दस अथवा भआरश्रत हा जायगी । था यांद व्यवस्थापिका को दबाये 
रहेगी तो व्यवस्थापिका प्रभावशुन्य ह जायेगी ओर आलाचन। मो न कर सकेगी । डाइसी 
का कथन है पक सभात्मक कार्यफारिणी को अपनी रचना के कारण पालिमेंट (उयवस्था- 
पिका ) के नेतृत्व को मानना ही पड़ता है | इसलिये मंत्रिमएडल-प्रणाली में शासन-प्रबन्ध 
में सभा के बहुमत के स्थायी विचारों ही की छाप नहीं रद्वती वरन्‌ ज्षणस्त्रायी जोश, 
सनक तथा आकांक्षाओं की भी रहती है । या उन निवाचकों की इच्छाओं का प्रभाव 
रहता है जिनके बल पर बहुमत सत्ता को आदेश देता है। संक्षेप में, सभात्मक कार्य 
* क्वारिणी पालिमेंट के हाथ का खिलौना बन जाता है जो स्वयं कार्यकारिणी को बनाती है 
ओर एक-सीमा तक इसमें बड़ी कभ्जोरियाँ आ जात॑ है जं निवोचत सभा के शासन 
में पाई जाती है! ।३ इधर डाइसी कायकारिणी का व्यवस्थापिका के अधीन दिखाता है 
उधर लास्की का कथन है कि अंग्रेज़ी अणाली में शक्तिशालों कार्यकारिणी के कठोर 
शासन की सम्भावना है। उसका कथन दे कि वास्तव में यह कार्यकारिणो का कठोर 
शासन का अवसर दती है। यदि यह चाहे ता छाटे-मोटे श्रश्त को भी महत्वपूर्ण बना 
सकती है और इससे केवल द्‌। द्वी मागे सामने आते हैँ। पहिल या ते समर्थन मिलना 
चाहिये जो पुरा मिलता नहीं ओर दूसरा यहा कि पाशिमेंट भंग कर दी जाय जो 


िकन्‍का- उप आसन कमान अकरपकइ॒क- पर 'इमनकसपकक7प० क०..॥ा-रक के एसा+कपक/जममपक०्ककअमंऊभ.. लग 


१--तआइस-मॉडर्न डेसोक्र सीज्ञ जि० २, ४० ४१२ 
२--अधिक विवरण के लिये आइस-मॉडन डेमोक्रे सीज्ञ प्ृ० ५१२ पढ़िये । 
३--डाइसी--लॉ ऑफ़ दि कान्स्टीव्यू शन, ६० ४८३ 


१५८ शांसनन्यन्त्र 


असविधाजनकु होगा । इस प्रकार यह वाद्विवाद वो महत्वशुन्य बना देती है पर्याक 
पदासीन दल के अनुशासन को क्रायम रखने के लिये सदस्य आलोचना नहीं करते 
ओर इस कारण कि दल में बेमनस्थ न उत्पन्न हो जाय, समथन करते हैं. । दूसरे एक 
अकेला सदस्य शक्तिशाली कायकारिणी के सामने कोई क़ानून का प्रस्ताव नहीं रख 
सकता, वह बिल्कुल शून्य रहता है। हाँ वह विरोध करके कुछ महत्व प्राप्त कर सकता 
है। उसके विरोध से |वरोधी दुल अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है ओर इस प्रकार 
व्यवस्थापिक्ा की बही दशा होगी जो मि० लायड जाजे के समय थी अर्थात्‌ वह निणेयों 
को लेख बद्ध कर लेने वाला शासन का एक अंग होगी और आलोचना अथवा संशोधन 
करने में असमथ रहेगी? ।१ 

चौथे, सन्दत्रिमएडल इस डर से कि कहीं वह पदच्युत न कर दिया जाय या 
उसका भ्रभुत्व न चला जाय लोकसभा को खश करने का भ्रयत्न करता है। इस डर के 
कारण वह राष्ट्र की आवश्यकताओं की अपेक्षा सदस्यों की सनकों का ध्यान रखता है । 
अतः अधिकतर योजनायें इसलिये तेयार को जाती है कि शासन-कार्य चलता जाय 
न कि देश की समस्‍यायें सुलक जाये ।* 

पॉचवें, सिख्रविक ( 508 छञा0 ) ने संकेत किया हे कि इस प्रणाली में मन्त्री 
लोग कुछ क्वानून पास कराने के लिये बचन-वद्ध रहत हैं | इसलिये उन्हें अपने कार्यों की 
उपेक्षा करनी पड़ती हे और पालिमेंट सामयिक शासन-प्रबन्ध में दिलचरपी लेने के 
कारण क्लानून बनाने के कतंठ्य को भूल जात हूँ । इस प्रकार यह' परराष्ट्र नीति में भी 
हस्तज्ञंप कर सकती है जिसकी जानकारी इसे बिल्कुल नहीं रहती । 


१-- लास्क्री--ए प्रैमर ऑफ़ पॉलिटिकस, प्रृ० ३४७ | इसके श्रतिरिक्त कार्यकारिणी 
श्रथवा व्यवस्थापिका के ग्रभुत्व के लिये ब्राशस कृत “मॉडन डेमोक्रोेसीज्', जि० २ प्ृ० 
५१२-१३ भी पढ़िये। विशेषकर इस वाक्य पर ध्यान दीजिये; “एक आश्रित मंत्रिमएडल 
राष्ट्र के सम्मान को खो देता है क्‍योंकि शक्तिशाली व्यवस्थापिका की महत्ता कम कर देता है | 
व्यवस्थापिका को महत्ता की यह कमी विशेषतः अ्रंग्रेज्ञी कामनसभा में देखा गई है। गार्नर 
का कथन है कि यह इतनी बड़ी सभा है कि संभाली नहीं जा सकती और शक बड़े 
पैमाने पर कोई महत्वपूर्ण वादबिवाद नहीं हो सकता । व्यवस्थापिका के स्थान पर मम्त्रिमए्डल 
को शक्ति बढ़ी दें / इसीलिये कहा गया है कि मन्त्रिमण्डल प्रणाली में “एक व्याफ्त और 

व्यक्तियों के समुदाय की तानाशाही, उस सीमा तक है. जिस सीमा तक पार्क्षिमेन्ट ने उन 
व्यक्तियों के समुदाय को अपना नेत॒त्व दे दिया है जिन पर वह विश्वास करती है। परन्तु 
लोवेल ने इस आलोचना को ठीक नहों माना | उसका कहना है कि यदि 'सभात्मक प्रणाली ने 
मन्त्रिमएडल को स्वेच्छाचारी बना दिया है तो यह स्वेच्छाचारिता सब के जानते हुये श्रोर 
आ्ञलोचित होते हुये क्वायम है।? 

२--देखिये डाइसी कृत 'लॉ आऑफ्र दि कान्स्टी व्यू शन,? पृ० ४८४ और ब्आइस कृत 
भमॉडने डेमोकर सीज़ञ', जि० २, ० ५१३ । 


के 


छुठवे, यह सममा गया है कि शासन का सभात्मक रूप चँँ कि एक समिति आस 
परिचालित शासन है इसलिये यह कमज़ोर होता है; मत-निर्णय देर में होता है ओर 
युद्ध के समय तो शासन की नीति अनिश्चित-प्री रहती है। यह राष्ट्र के संकट-क्राल 
का सामना सरलता तथा होशियारी से नहीं कर सकवा। गिलक्राइस्ट का भो कहना 
है कि मंत्रिमंडल में वाद-विवाद के कारण व्यर्थ में बहुत सा समय बरबाद हो जाता 
है। युद्ध के समय में ( १६१४-१८) युद्ध के संचालकों को बहुत समय और शक्ति 
व्यवस्थापिका के सदस्यों की शंका श्रों को दूर करने में खर्चे करना पड़ा था। शान्ति- 
काल में वादजिवाद तो अवश्य हितकर है परन्तु युद्ध काल में अत्यन्त अहितकर है। 
अमरीका के संयुक्त राज्य में जो अध्यक्षात्मक्ष शासन-प्रणाल्रो है वह युद्ध-काल में 
चाहे जितनी लाभदायक हो परन्तु शान्ति काल में अधिक हितकर नहीं है। संक्षेप 
में, शान्ति काल में इंगलेंड की मंत्रिमंडल प्रणाली का अध्यक्ञात्मक प्रणाली से मुक़ाबिल्ा 
किया ज्ञा' सकता है परन्तु युद्धकाज्ञ में नदीं??। गिलक्राइस्ट की यह तुलना चाहे 
१६१४-१८ के युद्ध के संबंध में ठीक निकली हो परन्तु १६३६-४४ के युद्ध में जब 
जापान, इंगलेंड और अमरीका दोनों पर सुदूर पूर्व में आक्रमण करके जर्मनी और 
इटली से सन्‌ १६४१ में मिल गया था तत्र बिल्कुल इसके विरुद्ध अनुभव श्राप्त हुआ था 
जब कि प्रधानमंत्री चर्चित ने तुरन्त युद्ध की घोषणा कर दी थी अमरीका के अध्यक्ष को 
घोषणा फरने में छः दिन लगे थे क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था जिसमें वह 
निर्णय कर सकती | प्रो० विल्लोबी का भी ऐसा द्वी विचार मालूम पड़ता है । उनका कथन 
है कि “अध्यक्षात्मक शासन संक्ट-काल को टालने में अपनी सम्पूर्ण शक्ति का एक ही 
समय प्रश्रोग करने में असमथ रहता है। यदि कार्य-नीति में एकरूपता आती भी है तो 
बड़ी कठिनाई और देरी के बाद । अमरोकी संयुक्त राज्य में अध्यक्ष को युद्धाधिकार 
देने से ही एक मद्दान युद्ध में एक सीमा तक ही सफर रूप से कार्य चल सका है । 
संक्षेप में पह शासन जिसमें विधानानुसार सभी अधिकार एक ही शक्ति के द्वाथ में रहते 
हैं, बिना किसी रुकावट के किसी भी खतरे का सामना स्वतंत्रता के साथ कर सकता है 
परन्तु जिसमें विधान के अनुसार अधिकार-विभाजन है उसमें क़रीब-क़रीब हाथ बंधे से 
रहते हैः !! , ः 

सातवें, मन्त्रिमण्डल द्वारा संचालित शासन पत्षपाती कहा गया है क्‍योंकि इसका 
आधार एक दल है। ओर उसी दल के प्रभुत्व॒ को क्लायम रखने के लिये तथा उसी की 
सफलता तथा नाप के लिये यह सतत प्रयत्नशील रदता है। इस प्रकार दल के हित के 
सामने राष्ट्र के हित की उपेक्षा कर दी जातो हद ओर अच्छे अथवा बुरे सभी उपायों 
से ऐसे शासन की रक्षा की जाती है | 

आठ4, आलोचकों का कथन है कि मन्त्रिमण्डज्-प्रणाज्ञो तभी सफल हो सकती 
है जब देश में केवल दो राजनीतिक दल हों । क्त्ों के कई दल हो जाने से उ्यवस्थापि का में 

१--गिलकाइस्ट --प्रिन्तितक्रण आरॉफ़ पॉलिग्िकिल साइंस, पए० २४५४-४६ । 

२-विज्ञोबो-रि गवर्मेंट श्रॉफ़ मान स्टेद्स, ४० २६० 


ह् धीसन-्यन्स 


कट 


कई समुद्र य बन जाते हैं। और वे केवल अस्थायी उद्देश्यों के लिये मिलते हैं और फिर 
अलग हा। जाते है । इससे मन्त्रिमएडल शक्तिशाली और चिरस्थायो नहीं हो सफता और 
शासन-नीति में समरूपता ओर योग्यता का श्रभाव रहता है। ब्राइस का कथन है कि 
'इंगलेंड में मन्त्रिमण्डल-प्रणालो का जन्म उस्त समय हुआ था जब वद्राँ क्ेवल द। दल 
 थे। परन्तु जब सन्‌ १८७६ और १६८६ के बीच तीसरे और कुछ दिनों बाद चौथे का 
का जन्म हुआ तो तब यह प्रणाज्ञी कम्त सफल हुई | यही बात सन्‌ १६०० के बाद आस्ट्रे- 
लिया में हुई; तत्पश्चात्‌ दक्षिणी अफ्रीका में ६६ और अब कनाडा में हो रही है। फ्रांस 
में तो कुछ समथ पहले बिना कुछ दलों को सम्मिलित किये हुये कोई मन्त्रिमण्डल काम 
नहीं कर पावा था । कई दलों के सम्मिलित होने से घारासभा में बहुमत प्राप्त हो जाता 
था। दलों के मेल रासायनिक-कथित अस्थिर मिश्रण के समान हैं, क्‍योंकि जब वे 
अल्ञग हो जाते हू तो मंत्रिमंडल्न समाप्त हो जाता है* । 

८. अन्त सें, इस अ्णालो में कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका में सामंजस्य होने के_ 
कारण शासन-कऋय में जो शीघ्रता होती है वह संकट-काल में सब से बड़ा दोष हो सकती 
है। क्योंकि मंत्रिमंडल के लिये ऐसे अवसर में जोश में आऊर ब्रिना पूरी तौर सोचे 
निणेय कर लेना संभव है। और ऐसी दशा में यदि एक बार निर्णय हो गया तो फिर 
पीछे जाना असस्भत्र हो जाता है। इस प्रकार बिना परिणाम को सोचे हुये, बिना किसी 
तक या दूर दृष्टि के अविवेकी मनुष्यों की माँति काम होगा । 


अध्यक्षास्मक प्रणाली के गुण 


सभात्मक प्रणाली के गुश-दोष का अध्ययन करने के पश्चात्‌ अब अध्यत्ात्मक 
प्रणाली का गुण-दोष निरूपण करेंगे । इस संबंध में डाइसी का कथन है कि 
असभात्मक कार्यकारिणी के गुण-दोष सभात्मक कार्यक्रारिणी के गुण-दोष के त्रिल्कुल् 
उल्टे है। शासन का एक रूप जहाँ मज़बूत है वहाँ दूसरा कमजोर है / 

]- सब प्रथम शासन का अध्यक्षात्मक रूप ( जिसके अन्तर्गत असभात्मक है ) काफ़ी 
स्वतंत्र होता है। अंग्रेजी अथ में अमरीका का अध्यक्ष कांग्रेस के अधीन नहीं है। वह 
किसी भी प्रश्त के संबंध में अपनी एक स्वतंत्र नीति अखितयार कर सकता है, यहाँ तक 
कि यद्द कांग्रेस की नीति के विरुद्ध भी हो सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि 
अध्यक्ष अपनी नीति पर दृढ़ रह सकता है चाहे कुछ समय के लिये केवल व्यवस्थापिका 
ही नहीं वरन्‌ निवाचक भी नाराज़ हो जायेँ । डाइसी का कथन है कि प्रशा के राजा तथा 
बिस्माक ही ने जर्मनी में ऐसा करके राष्ट्र क्रो लाभ नहीं पहुँचाया वरन्‌ अध्यक्ष लिंकन 
ने भी समय को अ्रवृत्ति की परवाह न करके अपनी नीति का अनुसरण करके देश को 
असंखरु्य लाभ पहुँचायें । 


१--आइस--मॉडन डेसोक्र सीज़, जि० २, प० ५४१३-१४ । 
२--बही, ४० ४१४ समानमत और अध्याय के लिये | 
३-#्ाइसी--जा ऑफ़ दि कान्ह्टीव्यशन, पृ० ४८६४-८३, | 
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दूसरे, यद्यपि शासन के अध्यक्षात्मक रूप में भी दुलंबन्दी पैदा हो सकतो है 
जैसा कि अमरीकी संयुक्त राज्य में हुआ है ओर इसमें निवोचनों के समय देश में 
हलचल भो हो सकती है ३ इसमें ऐसे विरोधी दल का श्रभाव रहुता है. जो फेवल 
विरोधार्थ विरोध करता है। व्यवस्थापिका अपने बहुतम से मंत्रियों का जब चाहे नहीं 
निकाल सकती | इसलिये अमरीकी प्रणाली में काफ़ी स्थिरता शरीर नोति में अ्रव्रिडिछ् बनता 
रहती है। मंत्री व्यवस्थापिका की इच्छा पर नहीं जीते । 
तीसरे, अध्यक्षात्मक प्रणाली में अध्यक्त राष्ट्रपति समभ्ा जाता है, केत्रल्ष दल की 
नेता ही नहीं। इससे उसकी प्रतिष्ठा, वेभव तथा गौरव बढ़ जाता है ओर सभो उसके 
निर्णय और मार्ग-प्रदर्शन की ओर ताऋते हैं। सभात्मऊ प्रणाली में प्रधान मंत्रो बरहुसंरुय क 
दल का केवल नेता होता है और उसका उत्थान-पतन उसके दल के उत्थान-पतन के 
साथ होता है। परन्तु अध्यक्ष, चाहे दल का नेता हा क्यों न हो, इस प्रकार नहा निकज्षा जा 
सकता । इसीलिये वह शांक्त शालो, स्वतंत्र और अपनी नीति में हृढ़ रहता दे । आधुनिक 
काल में विल्सन और रूज़वेल्ट उसो अकार मद्दान अध्यक्ष सिद्ध हुये हैं जिस प्रकार 
लायड जाज आर चर्चिल महान्‌ प्रधान मंत्रा सिद्ध हुये हैं। परन्तु जदाँ लायड जाणे और 
चचिल को मंत्रिमंडल की राय के अनुसार चलना पड़ा है वहा विल्सन आर रूजवेल्ट ने 
स्वतंत्रतापूवंक अपनी नीति निर्धारित की थी और मंत्री उनके नोकरों के समान थे। इससे 
स्पष्ट है कि असमात्मक कार्यकारिणों का सभापति एक शक्तिशाली नाोति का अनुसरण 
कर सकता है जबकि प्रधान मंत्री को केबल मंत्रिमंडल का ही ध्यान नदीं रखना पड़ता 
परन्‌ व्यवस्थापिका को भी साथ लेकर चलना पड़ता है । 
अध्यक्षास्मक प्रणाली के दोष 
द इन गुणों के साथ-साथ अध्यत्षात्मक प्रणाज्ली में दोप भी हैँ जो सभात्मक प्रणाक्षी 
के गुण दिखाने से स्पष्ट दो सकते हैं । 
द सर्वेश्रथम, घिलोवी का कथन है कि इसमें उत्तरदायित्व और सत्ता कई अंगों में 
विभक्त रहते हैं। इन अंगों में एक दुसरे के प्रति ईष्यो बनी रहती है और आपस में दृढ़ 
सहयोग उत्पन्न होना बहुत कठिन रहता है। परिवर्तनशील द्ोने के बजाय यह्‌ प्रणान्ी 
अपरिवर्तनशील द्वोवी है । शक्ति-विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब 
तक कि विधान-निर्भात्री सत्ता को फिरन सूचित किया जाय जिसने पहिले शक्ति-विभाजन 
किया था | व्यवद्दार में विभिन्न शासन-अंगों के अधिकारों के मब्य झगड़े अवश्यम्भावी 
हैं और ये कंगड़े कोई कानून पास करके नहीं दूर किये जा सकते । उनको केवल न्याय।लय 
दही तय करते हैँ और इनको विधान की शात्तों के अनुसार निर्णय देना पड़ता है। इसका 
फल यह होता हे कि निर्णय शासन की केवल ऐसी ही शाखा नहीं करती है जिसका कि 
नीति और आवश्यकता से कुछ संबंध नहीं रहता है वरन्‌ निणय ऐसा भी दाता है जो 
आवश्यकताओं को नहीं पूरा करता ओर शाप्तन तथा जनता की इच्छा के विरुद्ध पड़ता 
है। ऐसी दशा में केवल यदं एक उपाय रहता है कि जटिल प्रणाली द्वारा विधान को 
संशोधित किया जाये" । 
१. विलोती--दि गवन्‍्मेंट्स श्रॉफ़ मॉडर्न स्टेट्स, पृ० २५४६-६० । 
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१ शाखन-ब्यन्तू 


दूसरे, एस़मीन महोद्य का दावा है कि. ऐसी शासन-प्रणाली में स्वेच्छाचरिता, 
अनुत्तरदायित्व और खतरा को आशंका है। स्वेच्छाचरिता इसलिये कि अध्यक्ष 
अपनी इच्छानुलार बिना श्रपने मंत्रियों से सलाह लिग्रे शासन-कार्य जैसे चाहे चलता 
सकता है; अनुत्तरदायित्व इसलिये कि व्यवस्थापका उसको नहीं निकाज्ञ सकवी और 
खतरा इसलिये कि उसको मनमानी करने से रोकने के लिये उससे जबवाबतलब करने के 
समुचित साधन नहीं हैं । ह 

तीसरे, चूंकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में मंत्री व्यवस्थापिका में नहीं बैठ सकते 
इसलिये क़ानून बनाने के काय तथा शासन-कार्य में कोई गहरा संबंध नहीं रहता। 
इसमें व्यवस्थापिका शासन की आवश्यकताओं को नहीं समझ सकती । यहाँ तक कि 
उनकी उपेक्षा भी कर सकती है। परन्तु सभात्मक प्रणाली में ऐसा नहीं हो सकता क्‍योंकि 
इसमें कानून मंत्रियों के दी नेतृत्व में बनते हैं । इस प्रकार अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यो 
ओर अधिकारों के अलग-अलग होने से व्यर्थ में कगड़े खड़े हं।ते हैं । 

चौथे, चू कि अध्यक्षात्मक-प्रणाली में अध्यक्ष अपने कार्य-क्षेत्र में सर्वेसबा होता 
है अतः शासन की. सफलता अथवा असफलता उसकी योग्यता और अ्रयोग्यता पर. 
निभर है । यदि वह अपने चरित्र-चल और उच्च आदर्शों' से राष्ट्र को झँले उठा सकता 
है तो बह नोकरियाँ देकर* द्वारा तथा अपने पुनिवाचन के लिये कुनीति का अनुसरण 
करके उसको नीचे भी गिरा सकता है । अमरीकी संयक्त राज्य में रूजब्रेल्ट के तृतीय बार 
अध्यक्ष चुने जाने से एक महत्वाकांत्ती व्यक्ति को चार लय तक अपना प्रभ्नुत्व 
क्रायम रखने के लिये अपनी नीति को मोड़ने का अवप्तर मिल सकता है। 

पाँचवें, समात्मक प्रणाली में, अध्यक्ञात्मक की अपेक्षा जनता के प्रति उत्तर दृ।यित्व 
अधिक रहता है क्‍योंकि सभात्मक प्रणाली में मंत्रिमंडल व्यवस्थाधिका पर दोषारोपण 
नहीं कर सकता। यदि इसको व्यवस्थापिका का समर्थन न भ्रा हुआ तो या इसको 
भंग होना पड़ता है या इस्तीफ़ा देना पड़ता है और विरोधी दल उ॑प्तका स्थान भहण कर 
शासन-अवन्ध का उत्तरदायित्व लेता है। परन्तु अध्यक्षात्मक प्रणाल! में जब उयवस्थापिका , 
( कामेस ) अध्यक्त की इच्छानुसार क्रानून बनाने में असमर्थ रहती है श्रथत्रा उसके 
विभागों की आर्थिक मांगों को ठुकरा देतो है तभी इसका उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका पर 
थोड़ा जा सकता दै । परन्तु यदि कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका एकंमत नहीं हैं और 
अयकज अतिनिधि-सभ/ में से नहीं है तो गतिरोध को दूर करने का कोई सरक्ष उपाय 
नहीं दे और पूरे शासन-प्रबन्ध को यहरा- घका लगता हे? | ्ि 


कप (--रेसी ही दलील के लिये ब्राइस कृत 'मॉड्न डेमोक सीज़?, 


जि / 2० ४१५४ 


२--इस वैधानिक अ्रवस्था के विशेष विवरण के लिये लास्की कृत 'ए प्रेमर शक 
पॉलिटिक्स! ६० ३००-४५ अवश्य पढ़ना चाहिये। 


र--आाइस-मॉडन डेमोक्रे सीज़, जि० २, ४० ५२१ | 
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अन्त में, ज्राइस का कथन है कि औसत विस्तार वाले देशों को सभात्मक प्रणाल्री 

से बहुत लाभ है। और अध्यत्ञात्मक प्रणाली जिम्रका उद्देश्य शासन-अबन्ध में शीघ्रता लाने 

की अपेक्षा अमंत्रणात्मक निर्णेय को रोकना है, विस्तृत ज्षेत्र तथा अधिक जनसंख्या वाले 

देश जैसे अमरीकी संयुक्त राज्य तथा जमनो के लिये अधिक उपयोगी हैं। अत: 
अध्यक्षात्मक प्रणाली का यह दोष है कि साधारण अवस्थाओं में यह अनुपयक्त है। 

सभात्मक और अध्यक्षात्मक शासन-प्रणालियों के अनुशीलन के पश्चात्‌ हमें 

अभी स्विटज॒रलेंड और सोबियट रूस की शासन-प्रणालियों का अध्ययन करना है। 
क्योंकि ये बिल्कुल अलग हैं और उपरोक्त वर्गीकरण के अन्तर्गत नहीं आ सकतीं | 


१--स्विटजरलेढ का पजातंत्र - 

हम स्विटज़रलेंड की शासन-अणाली से आरम्भ करेंगे। उपयुक्त नाम के अभाव 

के कारण मेरियट ने इसको “सूचक प्रजातंत्र! ((६०७7७॥०७]) कहना ठीक समझा है । 
उसके इस नाम से पुकारने का यह कारण है कि स्विटज़रलैंड में अब भी ग्रलक्ष प्रजातंत्र 
दे ओर 'नेहत्व', सूचना! और “वापसी के तीन साधन उसमें सफलतापूवंक कार्य 
सम्पादन कर रहे है। परन्तु इसका अथे यह नहीं कि इस देश में प्रतिनिधि-प्रणाली नहीं 
है | मेरियट" का फिर कहना है कि “यद्यपि स्विटज़रलैंड के प्रजातंत्र में कुछ अंश में. 
प्रतिनधि-प्रणाली है तथापि यह न सभात्मक है न अध्यक्ञात्मक'। गारनेर* के शब्दों में! 
इसमें दोनों की कुछ विशेषतायें साथ-साथ मिलती हैं? । स्ट्रांग* का कहना है कि 
इसमें धभात्मक भोर असभात्मक प्रणालियों के गुण तो हैं परन्तु इनके दोष नहीं । 





इसलिये यह ठीक ही कहा गया दे कि स्विटज़रलेंड की शासन-प्रणालो स्वय॑ पक 

--दै। यह बेजोड़ है और आधुनिक काल में सभी आवश्यक यंत्रों से सुसज्जित राजनी 
८. प्रयोगशाला है।? 
स्विटज़रलेंड की शासन-प्रणाली की असमात्मकता 

यह सभात्मक नहीं है क्‍योंकि द 

(१) व्यवस्थापिका (संघ-सभा--7७१०७7७) 3.880770]9) कार्यकारिणी ( संघ- 
समिति-7७0७7४! (20प7० ) को भंग नहीं कर सकती चाहे इसे उसके प्रस्तावित 
कानून ओ-न पास किये हों । 

“&8 मंत्री लीग केवल इस बिना पर, कि उनके प्रस्ताव व्यवस्थापिका नै-लही 
माने, इस्तीक़ा नहीं देते । ः 

(३) इस बिना पर/+-कि जनता ने उसकी योजनओं को नहीं स्वीकार किया, व्यव- 
स्थापिका विसर्जित नहीं होती । द का 

(४) यह भी आवश्यक नहीं है कि मंत्रिगण बहुसंख्यक दल का अतिनिधित्व कर । 

फिर भी (क) 'संघ-समिति! का नि्रोचन व्यवस्थापिका साधारणत: अपने 

१--स्ट्रांग-मॉडन कान्स्टीदयुशन्स, जि० १, ४० १०१ । 

२-्गानर-पॉलिटिकल साइंस एन्ड गवन्मेंट, पू० ३४४ । 

इ->्मेरियट-दि मेकेनिज्षम आऑक्ध दि मॉडन स्टेट, प० २४४ । 


है। 
+लि 


१६७ शाखन-्यन्य 


. सदस्यों में से ही करती है । इस प्रकार बह इसकी समिति के समान होती है, (ख) इन 


>> सन, 


सदस्यों में से प्रत्येक राब्य के एक अथवा एक से अधिक विभागों का प्रधान होता है 
. (ग) और वे व्यवस्थापिका में बैठ सकते हैं, >स्ताव रख सकते हैं, भाषण दे सकते हैं 


ओर यहाँ तक कि श्रश्नों का उत्तर भी दे सकते ६ ( मत नहीं दे सकते )। 


स्विटज़रलेंड की शासन-परणाली की अ्रनध्यचात्मकता 
.. यह अध्यक्षात्मक भी नहीं है क्‍योंकि 
(१) स्विटजरलैंड के संघराज्य का अध्यक्ष अमरीकी अथे में मुख्य कार्य-कर्ता 
के रूप सें या राष्ट्र के प्रधान के रूप में नहीं होता । वह “संघ-समिति' में अपने किस्ती 
भी सहकारी से बड़ा नहों होता । वह जनता द्वारा निवोचित भी नहीं होता । वह समिति 


' में समापति के रूप में काय करने के लिये 'संघ-सभा” द्वारा केवल एक वर्ष के लिये 


चुना जाता है । 

...._ (२) सभात्मक शासन के मंत्रिमंडल की भाँति यद्यपि 'संघन्‍्समिति' निर्वाचित 
होती है परन्तु यह अध्यक्षात्मक शासन के मन्त्रिमण्डल के अधिक निकट है क्योंकि 
इसको 'संघ-सभा' नहीं निकाल सकती । 


२--सोवियत शासन-प्रणाली 


... स्विटज़रलेंड की शासन-प्रणाली की भाँति आधुनिक सोवियत रूस की शासन- 
प्रणाली भी बेजोड़ तथा रुषय॑ एक वर्ग है। रूस के सन्‌ १६१८ वाले शासन-विधान के 
स्थान में सन्‌ १६३६ वाले शासन-विधान की स्थापना की गई थी । इसकी अपनी अवग 
विशेषतायें हैं । 


: देश की सर्वश्रधान व्यवस्थापिका सत्ता '्रधान सभा? (8प979776 0०07०) 
है। इसके दो अंग 'संघ-सभा? ( 00प7स्‍0%)] ० एशांणा ) और *राष्ट्र-समा” 
(0०पफ०॑। ० प्र&४0०78।६068) हैं। दोनों के क्रानून-निर्माणात्मक अधिकार एक 


से हैं और दोनों का निवाचन चार साल के लिये होता है। इनके अधिवेशन कराने 


का अधिकार 'सभापति-समिति” (?76४ 97 पए77) को है । इसमें सभापति को खेकर ३७ 


: सदस्य द्वोते हैं। यद्यपि 'सभापति-समिति! अपने सब कार्यों के लिये 'प्रधान सभा? के 


सामने उत्तरदायी दै तथापि यह अचलित क्वानूनों की व्याख्या करती है, सुलद-कमीशन 


के निणुय पर भी “प्रधान सभा? के दोनों अंगों के एकमत न होने पर उसका भंग करती 


है, 'सूचना' का कार्य. सम्पादित करती है, “जन-प्रतिनिधि-परिषद्‌र ( ()0प70] 0/ 
2००७१७१४ 00रपरा8887:8 ) के निर्णयों ओर आदेशों को रद करता दे, अपराधियों 
को क्षमा करती है, सशद्ल सेना के सेनापति की नियुक्ति करती तथा उसका बदल्लती भी 
है, युद्ध की घोषणा करता है, श्रन्वरोट्रीय सन्धियों को स्त्रो ति देती है आर राजदूतों की 
नियुक्ति करती तथा उनकी वापस करती है। इस अध्वार 'लमापरव्ि्धतिते का 
आधुनिक राज्य की काय्यकारिणों के क्रोब-क्रोच सभो अधिझार आप्त हँ भार वास 
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में जब 'प्रधान सभा' का अधिवेशन-काल नहीं रहता तब वेश की यही प्रधान सत्ता 
रहती है । | 
इतना होते हुये भी यह देश की मुख्य कार्यकारिणी नहीं है। संघ को प्रधान 
कार्यकारिणी और प्रबन्धकारिणी 'जन-प्रतिनिधि-परिषद” है जो “अधान सभा! के प्रति 
उत्त रदायी होती है। परन्तु व्यवद्दार में यह 'सभापति-सर्मिति” से नियंत्रित रहती है । 
इस प्रकार 'सभापति-समिति” देश की वास्तविक सत्ता है । 

सोवियत रूस के क्ानून-निमौणात्मक ओर प्रबन्धात्मक अधिकारों के इस विश्लेषण 
से स्पष्ट है कि सोवियत शासन-प्रणाली न सभात्मक है. ओर न अध्याक्षात्मक | परन्तु 
च्‌कि जहाँ तक “जन-प्रतिनिधि-परिषद्‌”, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है वहाँ तक 
व्यवस्थापिका की प्रधानता क्वायस है। इसलिये इस शासन प्रणाली का क्रुकाव निश्चित 
रूप से सभात्मक प्रणाली की ओर है। इसकी 'सभापति-समिति”? का स्थान आधुनिक 
शासन-विधानों में बेजोड़ है । 


प्रधान मंत्री के नेतृत्व पर एक टिप्पणी 


प्रधान मंत्री के नेतृत्व का यद्द अथ लगाया गया है कि प्रधान मंत्री समकक्षियों 
में केबल सब प्रथम है । 


रामज़े म्योर का विचार 
रामज़े स्योर की राय है कि यह “वाक्यांश निरथंक है जबकि इसका श्रयोग ऐसे 
शक्तिशाली वर्याक्त के लिये किया जाता है जा अपने सहकारियों को नियुक्त करता है 
ओर उनको अलग भी कर सकता है! और जो बहुमत द्वारा ऐसे कार्य कर सकता है 
जिन्हें अमरोको संयुक्त राज्य का अध्यक्ष भी नहीं कर सकता। ( पूर्ण अध्ययन के 
लिये “हाउ ब्रिटेन इज़ गवन्डे! ? प्रू० ८३ देखिये ) 


जैनिग्स का विचार 
इसी प्रकार डा० जेनिंग्त अपनी पुस्तक “ब्रिटिश कान्स्टीख्य शन! के प्रृष्ठ १४८ में 
कट्दते दें. कि 'साधारणतः लोग उसको मंत्रिमंडल में समकत्तियों में प्रथम सममते 
हैं परन्तु यह बात सत्य से बहुत दूर है? । बह मंत्रियों को चुनता है और उनमें से किसी 
को इस्तीफ्रा देने पर वाध्य कर सकता है। जैसा चाहे वैसा वह्द मंत्रियों में हेर-फेर कर 
सकता है । केवल वद्दी निश्चित करता है कि पार्लिमेंट कब विसर्जित द्वोगी । 


“- ल्ासकी का विचार 
लास्‍्की मद्दोदय भी अपनी पुस्तक 'द पार्लिमेंटरी गवन्मेंट इन इंगलेंड” के पृष्ठ 
२२६ में ऐसे द्वी जोरदार शब्दों में लिखते हैं कि 'अम्रेज्ञी प्रधान मंत्री समकक्षियों में 
प्रथम द्वोने के अतिरिक्त और कुछ अधिक है परन्तु रुवेच्छाचारी नहीं है। क्योंकि 
उसकी सत्ता का आधार जबरदस्ती नहीं, वरन्‌ विश्वास है । 


बैढ का विचार 

परन्तु वेड ने डाइसी की पुस्तक “लॉ आफ़ दि कान्स्टीट्य शन! (१६३६ संस्करण) 
की भूमिका में अधान मंत्री के स्थान को स्पष्ट कर दिया है । उसका कथन है “कि अब 
प्रधान मंत्री का स्थान समर्काक्षियों में प्रथम नहीं रहा । हाल ही में उसमें परिवर्तन हुआ 
है। मंत्रि-कायोलय की स्थापना से पहिले की अपेक्षा इस समय प्रधान मन्त्री अधिक उच्च 
स्थान प्ददश किये हुये हें। क्‍योंकि बह्द ऐसे मण्डल का सभापति है जिसके निर्णय 
सन्त्रियों के द्वारा कार्यरूप में परिणित किये जाते हैं। और ये मन्त्री शासन-विभागों के 
अधान होते हैं जिनको नणयों के तामील कराने का अधिकार दिया जाता है। इसके 
पहले मन्त्री लोग अपनो-अपनो इच्छानुसार मत्रिमण्डल के निर्णयों की व्याख्या करके 
अपने विभागों में इनको कायोन्बित करते थे। अब मन्त्रि-कार्यालय में प्रधान-मन्त्रो के 
्वारा की जाने वाक्की नियुक्तियों को संख्या बढ़ गई दै। इस्रत्षिये इससे उसकी राजनैतिक 
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महत्ता और बढ़ गई है। मन्स्रिकायोल्य के छोटे पदों में प्रधान मन्‍्त्री द्वी नियुक्तियाँ 
करता दे विभाग का अध्यक्ष-सन्त्री नहीं। इधर के सभी प्रधान मन्‍्त्री 'कोष का प्रथम 
ज्ञाड! ( प्रप78॥ ॥,070 ० ४४6 पफ०8७प्रा"ए ) के पद पर आसीन रहे हैं जिससे 
स्वभावतः उनको इस विभाग का प्रबन्ध करने का अधिकार रहा है । वह नागरिक सेवा” 
(सिविल सर्विस ) का बिना ताज का श्रधान है और बह, 'कोष के स्थायी सचिव, से 
परामशे करके “प्रथम लाडे! की हैसियत से विभागों के उच्च पदों की नियुक्तियों की 
. स्वीकृति सन १६२० से देता रहा है। परन्तु प्रधान मनत्री के प्रभुत्व का विशेष कारण 
यह है कि मताधिकार के विस्तार से वह क़रीब-क़रीब पूर्णरूप से जनता का स्वीकार 
किया हुआ नेता हो गया है। सन्‌ १६२३ में जाज पंचम ने लाडे कर्जेन के स्थान पर 
बाल्डबिन को चुना था। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रधान मन्‍्त्री को कामन-सभा का 
सदस्य होना चाहिये। इस प्रकार व्यवहार में वह लोक-सभा का नेता होता है। यद्यपि 


५ 


बह दैनिक काये के लिए अपने अधिकार किसी सहकारी फो सौंप सकता है । च 
कामन-सभा का बहुमत उस श्रकेले राजनीतिज्ञ की नीति का संमर्थेन करता है इसलिये 
राजा, सदकारियों तथा अपने समर्थकों से उसके सम्बन्ध १८र्वीं और १६वीं शताब्दी 


के मुख्य मन्त्री के सम्बन्धों से विल्कुल भिन्न हैं । . 


समकत्तियों में प्रथम का केवल एक उदाहरण 


मेरा विचार है कि आधुनिक शासनों के प्रधानों में केवल स्विटज़रलेंड का 
अध्यक्ष” समकत्षियों में प्रथम कद्दा जा सकता है। आर० सी० अक्स अपनी पुस्तक 
वावन्मेंट एन्ड पॉलिटिक्स ऑफ स्विटजरलैंड' में कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष 'संघ-सभाः, 
संघ-समिति! के एक सदस्य को इसीके सभापति का स्थान ग्रहण करने के लिये 
चुनती है। इस बिना पर वह 'संघीय-अध्यक्ष” कहा जाता है। 'संघ-समिति” के 
सभापतित्व के अतिरिक्त उसके द्वाथ में कोई मदत्वपूर्ण अधिकार नहीं हैं । जो हैं भी 
वे सद्दकारियों के भी द्वाथों में हैं । ( पूर्ण टीका के लिये प्ू० १०७-११० देखिये )। 


क्औि 


सातवाँ अध्याय 


व्यवस्थापिका 


क्वानुन-निमात्री संस्थायें 


हमने पिछले- अध्याय में संकेत किया था कि कार्योनुसार राब्य के तीन विभाग, 
कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका तथा न्‍्यायकारिणी होते हैं | इनमें से पहले का काय क़ानून 
बनाना, दूसरे का उसे लागू करना और तीसरे का उसकी व्याख्या करना है | परन्तु हम 
यह जानते हैं कि आधुनिक राज्य नगर-राज्य की भाँति इतना छोटा नहीं होता जिसमें 
लोग स्वयं एक शुद्ध प्रजातंत्र की भाँति उपस्थित होकर क़ानून बनाने का काये करें। 
हम लोग विस्तृत-देशीय राष्यों में रहते हैं । इसलिये सभी नागरिकों को एक स्थान में 
स्वयं उपस्थित होना असम्मव है। इसलिये “प्रतिनिधि ग्रज्ञातन्त्र” का निर्मोण क्रिया 
गया है । इसका यह अथे हुआ कि क़ानून बनाने वाली हमारी संस्थाये' सम्पूर्ण नागरिकों 
की सभाये' नहीं रहीं; उनमें जनता के फंबल सुयोग्य प्रतिनिधि रहते हैं । भिन्‍न-भिम्न 
देशों में इनके भिन्न-भिन्न नाम हैं। इंगलेंड में 'पालिंमेंट', ऋनम में 'नेशनल एमेम्बली' 
अमरीका में कांग्रेस” और जापान में “इम्पीरियल डाइट” कहते हैं । 


इंगलेंड का राजा ओर पालिमेंट 
आरम्भ में सभी देशों में राजा लोग क्वानून बनाते थ और उनके कर्मचारी उनको 
लागू करते तथा उनकी व्याख्या करते थे । परन्तु इंगलेंड में जैसा कि हम पहले देग्ब चुके 
हैं राजा ने 'जनन्सभा? ( प0॥0-00०0 ) 'बुद्धिमान-सभा” (फ़्रा॥७॥9९४०७० ॥70॥0) 
अथवा “महासभा! (७7०७४ (00070०)) के परामशं ओर उनकी स्वीकृति के बिना 
कोई काम नहीं किया | इसका यह अर्थ है कि इंगर्लेंड में क्रानून बनाने का काय सदैव 
बड़े-बूढ़े, बुद्धिमान अथवा अल, बैरन तथा सरदारों की प्रतिनिधि सभा ( पार्लिमेंट ) द्वार 
किया जाता था । कालान्तर में पालिमेंट ने श्रपना नवीन रूप भरह्दृण क्रिया*क्रैर उसका 
तो अंग्रेज़ी राजाओं ने कई बार स्वेच्छानुसार शासन करने का प्रयत्ञ किया था परन्तु 
पा्लिमेंट ने उनको अपने परामशे और अपनी स्वीकृति के अनुसार चलने पर बाध्य 
किया। सन्‌ १६८८ में “गोरबपूर्ण राज्य-कान्ति? ने 'सत्ता” की समस्या को पालिमेंट के 
पत्त में दल कर दिया और तत्र से पार्तिमेंट की सत्ता प्रधान रही है. । 
पालिमेंठ का अर्थ 
.. परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि इंगल्लेंड में जब पार्लिमेंट कानून बनाती है उस 
समय राजा को उप्तत्ते अज़ग नहीं खम्का जाता । जब पा वमिस्ट को दोनां सभाय्रे' क्रानूत 
पास कर देती हैं तब वह राजा के पास उसकी स्वीकृति अथवा उसके हस्ताव्वर के किये 
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'मेजा जाता है। डाइसी के शब्दों में इन तीनों संस्थाओं को एक साथ '*राज्ा युक्त 
पार्लिमेंट! ( ए78-7-728/.987076 ) कद्दा ज्ञा सकता है और इन्हीं से मिज्न कर 
पार्लिमेंट बनती है ।* 


पालिमेंट की सत्ता की विशेषता 

अंग्रेज़ी पार्लिमेंट पूर्ण स्त्रतंत्र व्यवस्थापिका है। डाइसी का कथन है कि 'पार्लिमेंटोय 
सत्ता के ध्विद्धान्त का यह अथे है कि इस प्रकार को पार्लिमेंट अंग्रेज़ी शासन-विधान के 
अनुसार कोई भी क्रानून बना सकती दै और किसी भी क्वानून को रद कर सकती है; इसके 
अतिरिक्त इंगलेंड के क्रानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को पार्लिंमेंट के क़ानून को रह 
करने का अधिकार नहीं है ।”* इस प्रकार इस सिद्धान्त में तीन वस्तुयें सम्मिलित हैं : ' 

(१) ऐसा कोई क्रानून नहीं है जिसे पार्शिमेंट न बना सकती हो; 3 

(२) राज्यान्तगेत ऐसा कोई क्रानून नहीं दे जिसे पार्लिमेंट रह अथवा संरोधित न 
कर सकती हो और 

(३) उसके लिये अंमग्रेज्ञो-आसन विधान के अ्रन्तर्गत मौलिक अथवा बेंवानिक तथा 
अवेधानिक क़ानूनों के बीच कोई स्पष्ट अथवा निश्चित सीमा नहीं है। क्‍ 


(१) पालिमेंट सभी क्रानुन बना सकती है । 


इसका यह अथे है कि पार्लिमेंट के क्रानून बनाने का अधिकार असीमित है। सर 
एडबर्डे कोक ( 87 ए0एछ७70१ 00०६७ ) के अनुसार 'पालिमेंट की शक्ति और उसका 
अधिकार-क्षेत्र दोनों इतने विस्तृत और अनियंत्रित हैं कि ये किसी भी तरह सीमित नहीं 
किये जा सकते ।““"“'इसको दर तरह के कानूनों को बनाने, अनुमोदन करने, विश्तृत करने, 
सीमित करने, रह करने और फिर से लागू करने का पूर्ण अधिकार है। इन क़ानूनों में 
धार्मिक, साधारण, नागारिक, सैनिक, सामुद्रिक, अपराधात्मक इत्यादि आ सकते हैं|" -- 
सभी अपराध, सुवार तथा माँगें जो साधारण कानून से परे हैं इस अद्भुत न्यायालय की पहुँच 
के भीतर हैं। यह राब्य्र के उत्तराधिकार को निश्चित कर सकती है जैसा कि इसने देनरी 
. सप्तम और विलियम तृतीय के राज्य काल में किया था। यह देश के स्थापित-धर्म को 
बदल ख्रकती हे जेसा कि हेनरी अ्ष्टम और उस्तकी तीन सन्‍्तानों के राज्य-काल में किया 
था । यद्द राब्य के;।विधान तथा अपने विधान को बदल सकती है या नया बना सकती है 
जैसा कि इसने 'संयोग-क्ानून” ((7707 #& ०४) तथा त्रैवार्षिक और सप्तवार्षिक निर्बा चन 
के कानूनों द्वारा किया था। संक्षेप में यह सभी संभव कार्य कर सकती है और इसीलिये 
बहुतों ने इसकी शक्ति को 'ार्लिमेंट की सवशक्तिमत्ताः कहा है। यहं सच है कि जो 


२--डाइसी-लॉ श्रॉफ दि कान्स्ट्रीययूशन (१६२०), ४० २७ 
२--वही-ए० ३७-३८ 
इस अध्याय में उल्लिखित डाइसी के विचारों के लिये ध्र० १८-३७ और प्रथम तथा 
द्वितीय अध्याय देखिये | द बढ 
.. श३ 
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कुछ पालिंमेंट करती है उसको प्रथ्त्री पर की कोई शक्ति नहीं रह कर सकती ।* इसी 
बिचार को डी लोभ महोदय ( 08 ,0)09 ) ने भी कहावत के रूप में अकट किय। 
है कि “अंग्रेज़ी वकीलों का सिद्धान्त है कि पार्लिमेंट सब कुछ कर सकती है केवल स्त्री को 
पुरुष ओर पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती ।” इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नन्‍्यायात्र्यं को 
पार्लिमेंट के बनाये हुए क़ानूनों को लागू करना आवश्यक है ओर वे पार्लिमेंट के बन ये 
हुए किसी क्रानून को रद नहीं कर सकते | पार्लिमेंट यदि चाद्दे तो राजा को हटा खकती 
है और इंगलेंड को जनतंत्रात्मक राज्य घोषित कर सकती है । यह ऐसा भी क्रानून बना 
सकती है जिसके द्वारा अपने को स्थायी घोषित कर दे । इस्ीलिये योग्य आलोचकों न 
कृद्दा है कि इंगलेंड में पारलिमेंट की सबंशक्तिमत्ता का यद्द अर्थ है कि देश पाक्िमेंट की 
योग्यता के साथ जीवित रहेगा नहीं तो मृत्यु को प्राप्त होगा । यदि यह भ्रष्ट दोगी तो 
अंग्रेज़ी स्वतंत्रता का नाश होगा | अतः इंगलेंड का पतन इसकी ,पार्क्षिमिंट के द्वारा सरक्षता 
से दो सकता है। 


(२) पालिमेंट समी क्रानून रद कर सकती है । 


इसका अथ यह है कि इंगलेंड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो पार्लिमेंट की शक्ति के 
साथ प्रतियोगिता कर सके । पार्शिमेंट क़ानू । बनाने को उरसचा “आर्न्त:य सभा? ((70प:09४ 
(007/०]) को सोंप सकती है और यदि चाहती है वो न्यायाधीशों के द्वारा बनाये हुये 
कानूनों में भी हस्तक्षेप नहीं करती । परन्तु इसका तात्परय यह नहीं ६ ऊक्‍़्ति यद्द इनको 
संशोधित या रह नहीं कर सकतो । न राजा, न पाशिमेंट की काइ सभा अपने भ्रस्ताव 
द्वारा ओर न कोई न्यायालय अपने निणुय द्वारा ऐसे क्र/नून बता सकता है जो पाल्िमेंटय 
क़ानून को रद्द कर सके। इस भश्रकार क़ानून रद करने की सर्वोच्च सत्ता केंवल पाणिमेंट 

१--जेनिंग्स महोदय अपनी पुस्तक “पालिमेंट के प्रथम पृ४ में लिखते हैं कि “सभी व्यक्ति, 
सभी स्थान ओर सभी घम्नायें पालिमेंट की क्वानून बनाने की शक्ति की पहुँच के भीतर हैं।? 
परन्तु सन्‌ १६३१ में “वेस्टमिनिस्पर-विधान! की चांथी धारा में इसने घोषित किया था 
कि पालिमेंट का कोई भी क्वानून “न डोमीनियन में लागू होगा और न डोमीनियन का ज़मकका 
जायगा जब तक कि स्वयं डोमीनियन के क्वानून द्वारा इसके लिये प्रार्थना न की गई हो अथवा 
स्वीकृति न दी गई हो' | इस प्रकार सभी स्थान पालिमेंट की सत्ता के अन्तर्गत नहीं आते | परन्तु 
कोक का कहना है कि यदि एक पाल्िमेंट कोई ऐसा क़ानून पास करती है तो उसके बाद आने 
वाली पार्लिमेंट को उसको मानने या न मानने का अधिकार है, श्रर्थात्‌ पालिमंट की सत्ता को 
इसीके क्वानन नहीं सामित कर सकते | परलन्तु यह कथन वास्तविकता से दूर है। यद्द केवल 
सैद्धान्तिक है क्योंकि जेनिग्स ने दुसरे पृष्ठ में स्पष्ट कर दिया है कि स्वतंत्र आयरलैंड और दक्तिय 
अफ्रीका के न्यायाधीरा चौथी घारा की व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि यद्द पालिमेंट की सत्ता को 
सीमित करती है। इसके अतिरिक्त उसका कथन है कि “न्याय समिति” (]044ट८४] (707०ण८८०८) 
का निय्य॑य भी इसके प्रतिकूल न देगा ।! 
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ही दे। राज्य के अन्तंगत कोई अन्य संस्था क़ानून बनाने की इस शक्तिमत्ता को नहीं 
प्राप्त कर सकती | 


पालिंमेंटीय सवंशक्तिमणा पर नियंत्रण 


यद्यपि हम पालिंमेंट की सर्वेशक्तिमत्ता का उल्लेख करते हैं परन्तु व्यावहारिक 
जीवन में इसका यह अथ नहीं है कि यह असंगत काय भी कर सकती है या करेगी | 
यह कभी नेतिकता, कभी सामाजिक .परिस्थितियों ओर बहुधा विद्रोह के भय से 
नियंत्रित रहती है। परन्तु ये सब वास्तविक नियंत्रण हैं। ये कानूनी नियंत्रण नहीं हैं । 
पालिमेंट की सेद्धान्तिक सबंशक्तिमत्ता के विषय में लीसले स्टीफेन (],68]70 
8॥00067) का कथन है कि जह्दाँ तक क़ानून का अथ व्यवस्थापिका द्वारा बनाये हुये 
किसो नियम से है, यह जो क्वानून चाहे बना सकती है। परन्तु वेज्ञानिक दृष्टिकोण से 
उयवस्थापिका की शक्ति वास्तव में अत्यन्त सोनित है। यह भीतर और बादर दोनों ओर 
से सीमित दे । भ्रीतर से $सलिये कि क्रानून विशेष सामाजिक परिस्थिति के प्रभाव का 
परिणाम दोता है; समाज कें-हष्टिकोण का परिणाम होता है । बाहर से इसलिये कि 
'क़ामून की लागू करने की शक्ति पात्मनन करने की प्रवृत्ति के अधीन है श्रौर यह प्रवृत्ति 
स्थयं सीसित है । यदि कोई व्यवस्थापिका यह निश्चत करतो हं कि नीक्ी आँखों वाले 
सभी ८च्चे क़त्ल कर दिये जाय॑ ता नोली आँखा वाले बच्चों को रखना ग़रक्कानूनी द्ोगा; 
परन्तु ऐसा क़ानून बनाने के पहिले व्यवस्थापकों का पागल द्वोना पड़ेगा और, रेसे कानूनों 
का पालन करने के पाले जनता का मू्खे होना पड़ेगा । | 


रामग्ज़ स्योर की आलोचना 


झराघुनिक काल में राम्ज़े म्योर* ऐसे लेखक पालिंमेंट की स्वंशक्तिमत्ता को नहीं 
स्वीकार करते । उसका विचार है कि यह कद्दना मूखता है कि पारलिमेंट मंत्रिमए्छल को 


अपने अधिकार में रखती है । वास्तविकता ता यह है मंत्रिमंडल पूर्ण रूप से पालिमेंट को 


अपने अधिकार में रखता है केवल उस समय को छाड़ू कर जब इस स्पष्ट बहुमत नहीं 
 ग्राप्त रद्दता । इसका अर्थ यह है कि पालिंमेंट की सवेशक्तिमचा का स्थान मंत्रिमंडल की 
स्वेशक्तिमत्ता श्रथवा तानाशाही न ले लिया है ओर अब पालिमेंट मंत्रिसंडल के इशारे 
पर नाचती है | सर्वप्रथम, मंत्रिमंडल ने राजा के सभी विशेषाधिकारों को हस्तगत कर लिया 
है क्‍योंकि यद्यपि सिद्धान्त में राजा सभी नियुक्तिया ऋरता है; सभो क़ानून बनाता ओर 
सभी कर लगाता है; वह न्याय का उद्गस स्थान सभमा जाता है परन्तु वास्तव में ये सब 
कार्य उसके मंत्रियों की राय से होते हैं। दूसरे, कामन-स्भा सें बहुमत का समथेन प्राप्त 
ोते-से पालिमेंट की सम्पूर्ण शक्ति मंत्रमंडल के द्वाथ में रहती है। क्योंकि यहदी उसके भंग 


न ननलक ॥जम७ 28 
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१--लीसले स्टीफ्ेन--साइंस श्रॉफ एथिक्स, प० १४३ 
२--राज़े म्योर--हाउ ब्रिटेन इज्ध गवन्द ! ( भूमिका और प्रथम तथा द्वितीय अध्याय ) 
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करने की राय देता है और अपने दल द्वारा इसको अपने अधिकार में रखता है। अतः 
पार्लिमेंट या तो एक निर्वाचन-यंत्र' रह गई है जिसके द्वारा निर्वाचकर बहुसंख्यक दल को 
अधिकार सॉंप देते हैं या परामशे दात्री सभा रह गई है जो देश के दृष्टिकोण को सममने 
में बहुसंख्यक दल को सहायता देती है। तीसरे, मंत्रिमंडल न्यायाधीशों पर भी नियंत्रण 
रखता है क्योंकि यदि इनके निर्णय इसकी पसन्द के ख़िलाफ़ हुये तो उनको पार्लिमेंट के 
क़ानून द्वारा उलट देता है। / | 

राम्ज़े म्योर के अनुसार मंत्रिमंडल चार कारये करता है :-- 

(१) नियुक्ति-अधिकार के अनुसार राज्य के उच्च अधिकारियों को नियुक्त करता 
है जैसे चर्चे के डीन, न्यायाधीश, अपील-लाडे, भारत का वायसराय, भूमि, जल 
तथा बायु-सेनां के प्रधान सेनापति, राजदूत इत्यादि । यदि विरोधी-दल क्रिसी व्रिशेष 
गलती की ओर ध्यान नहीं दिलाता तो इनमें पार्लिमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती | 

(२) शासन-प्रबन्ध में अथोत्‌ शिक्षा, पुलीस, स्वास्थ्य, सफ़ाई इत्यादि के मामले 
में सी पालिमेंट की राय मंत्रिमंडल नहीं लेता । सिद्धान्त में यह प्रश्न कर सकती है और 
किसी भी मंत्री को निकाल सकती है परन्तु व्यवहार रूप में यह मंत्रिमंडल के कार्य को 
बहुत कम जानती है। 

(३; क्रानुन-निमाण के समय भी पालिमेंट मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित बिलों पर 
विचार करती है ओर मंत्रिमंडल प्रयत्न करता दे कि वे क़ानून बन जायें । केवल इतना 
ही नहीं, मंत्रियों ने प्रतिनिधि की हैसियत से क्रानून बनाने का श्रधिकार भाप्त कर लिया 
है और वे अपने नियम और पद्धतियों से पालिमेंद को नहीं सूचित करते। 

(४) राजस्व के मामले में भी मन्त्रिमए्डल अनुमानित बजट तैयार करता है 
झौर कर लगाने के प्रस्ताव पेश करता है। पालिमेंट न प्रस्ताव रख सकती है और न 
वृद्धि कर सकती है। यद्यपि वह कमी कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। 
परन्तु फिर भी मंत्रिमंडल उनको सफल बनाता है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि 'मंत्रिमंडल ने कामन-सभा के बहुमत द्वारा राजकीय 
विशेषाधिकारों को ही हृश्तगत नहीं कर लिया धरन्‌ व्यवहार रूप में पाक्षिमेंट की पूरी 
शक्ति इसी के द्वाथ में है ।” अतः: राम्ज़े म्योर के असुसार पालिमेंट की सबर्शतक्तिमत्ता 
नहीं रही केवल मन्त्रिमण्डल या सरकार की तानाशाही है ।- 


जैनिग्स का उत्तर 


परन्तु जेनिंग्स' ऐसे अन्य लेखक जो पार्लिमेंट की शक्ति को पूर्ण रूप से सममते हैं 
यह मनाने से इन्कार करते हैं कि पालिमेंट इस सीमा तक आपध्ित हो गई है । वे स्वीकार 
करते हैं कि सरकार अथोत्‌ मंत्रिमडल का निर्णय प्रथम और अन्तिम होता है; पार्तिमेंट 
का बनाया हुआ क़ानून सरकार ही का क्वानून होता है तथा राज्य की गृह तथा वाह्य नीति 
सरकार ही की होती है । परन्तु सरकार अकेली द्वी नहीं होतो । यह पार्तिमेंट के अन्तर्गत 


१--जेनिस्स--दि ब्रिटिश कान्स्टीट्यूशन, ए० ३ 
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है और इसकी शक्ति ज्ञोकमत है जिसका प्रकटीकरण कामन-सभा में - बहुमत के द्वारा 
होता है| यह तानाशाही नहीं है जब कि हम जानते हैं. कि थोड़े-थोड़े समय बाद ताना- 
शाहों को जनता से मत माँगना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से मन्त्रिमणठल जनता का 
सेबक है उसका स्वामी नहीं । 


दूसरे, राम्ज़े म्योर विरोधी-दल की शक्ति के महत्व की उपेक्षा करता है। 
पालिंमेंट का मुख्य काये आलोचना करना है ओर विरोधी दल में ऐसे आलोचक रहते 
हैं जिनका काय. आलोचना ही रहता है। विरोधी दल 'सरकार के उन कार्यों की, 
जिनझो वह करती हे और जिनको वह नहीं करती, आल्लोचना करता है /" यह दूसरी 
पूब-प्रस्तुत सरकार है। मंत्रियों को एक-एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। 
बे डरते रहते हैं कि कहीं बहुमत उनके विरुद्ध न हो जाय ओर उन्हें पदत्याग करना पढ़े । 
इस प्रकार जब दोनों सभाओं में सरकार को बहुमत का समर्थन आप्त रहता है. तब 
पालिमेंट की स्वतंत्र सत्ता सरकार की ही होती हे । परन्तु वास्तव में यह स्वतंत्र नहीं 
होती । सरकार और पालिंमेंट के पीछे लोऋ-मत रहता है। “यद्यपि यह कहना कठिन 
है कि इसका क्या स्वरूप होता है परन्तु रहता यह अवश्य है ।| यह जात, कि किसी _ 
सरकार को नीली भाँखों वाले बच्चों को मारने का अधिकार नहीं होता, कोई क़ानूनी 
बन्धन नहीं है परन्तु सरकार और कामन-सभा को सत्ता जनता हो से मिलती है। इस 
लिये यह कहना अधिक ठीक होगा कि सम्भावना और लोकमत के अन्तगगत पार्लिमेंट 


कुछ भी कर सकती है? ।] व 


(३) वैधानिक और साधारण क्राननों में कोई अन्तर नहीं है । 

इसका कारण यह है कि पारलिमेंट अपने साधारण अधिवेशनों में केबल साधारण 
कानूनों को ही पास नहीं कर सकती बरन्‌ वेधानिक क्रानून भी बना सकती है। 
अर्थात्‌ यह क्रानून-निर्मात्री तथा विधान-निर्मात्री शक्ति है। डाइसी इस बात को 
, स्पष्ट करते हुये कहता है कि स्व प्रथम, इसके मानो, कि ऐसा कोई क़ानून 
नहीं है जिसे पालिमेंट नहीं परिवर्तित कर सकती, यह है कि बुनियादी अथवा 
वैधानिक" क़ानून विधानानुसार अन्य कानूनों की भाँति एक ही संस्था तथा एक 
ही प्रणाली के द्वारा परिवर्तित किये जाते हैं। अर्थात्‌ पालिमेंट साधारण क्रानूनों को. 
पास करने की विधि के अनुसार यह काये भी करती है । अतः यदि एक ओर 
पालिमेंट राजा तथा लाड्ड-सभा को समाप्त करने के लिये अथवा कामन-सभा में सुधार 
करने के लिये एक ही अधिवेशन में क़ानून बना सकती है तो दूसरी ओर उच्ची अधि- 
वेशन में ,मैनचेस्टर की नगर-सभा, किसी व्यापारिक कम्पनी के संगठन अथवा 
किसी विशेष चर्चो की स्थापना या उसकी समाप्ति के लिये भी क़ानून पास कर 
सकती दे | इसका तात्पर्य यह है कि इंगलेंड में वैधानिक कानूनों की महत्ता नहीं 


१०«जैनिंग्स--पालिमेंट, प्रू० ७ 
१₹--"बही-[० ६ 
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सखीकार की गई. और इसीलिये वेधानिक समस्यायों पर विचार करते के लिये कोई 
अलग संस्था स्थापित नहीं की गई । 
दुसरे, विधानानुसार बुनियादी या वेघानिक तथा गैर बुनियादी या अवेधानिक 
कानूनों के मध्य कोई स्पष्ट अथवा निश्चित अन्तर नहों है। श्ावारण क्रानूम बनाने 
वाली ब्यवस्थापिका सभा तथा साधारण ओर बुनियादी अथवा वेघानिक कानूनों में 
परिवतेन लाने वाली विधान निर्मान्नी परिषद्‌ के मध्य अन्तर दिखाने के लिये विदेशी 
राजनीति-शब्दावली से शब्द लिये गये हैं।” डाइसी के इस कथन का यह अथ्थ है कि 
अंग्रेज़ी शासन विधान अलिखित है और यह कभी किसी एक ही प्रामाणिक पन्न में लिपि- 
बद्ध नहीं किया गया। परन्तु अमरीका और फ्रान्स में ज्िखित विधान तैयार किये गये 
थे । इसीलिये दि ताकविले महोदय (/06 ॥0०0७ ७४१]॥७) ने कहा था कि “इंगल्ड में 
शासन-विधान ऐसी कोई वस्तु नहीं है।! इसके अतिरिक्त इन विधानों को तैथार 
करने के समय अलग से विधान निर्मान्नी परिषदें बुलाई गई थों ओर उन्होंने इसकी 
भी व्यवस्था कर दी थी कि लिखित विघानों में किसं। भो दशा में भी साधारण क्रासून 
बनाने वाली व्यवस्थापिकार्य' परिवरतेन न कर सके ओर केवल विशेष प्रणाली से 
बुलाई गई सभा ही यह काय कर सके। इस अ्रकार फ्रांस में ( अमरीका में भी ) 
राज्य के साधारण प्रबन्ध के लिये क्रानून पास करने वाली सभा तथा केवल वेघानिक 
संशोधन के लिये बुलाई जाने वाली विधान-निर्मात्री-प/रपद्‌ के बीच श्रन्तर स्थापित 
। गया है । ऐसी व्यवस्था का यह उद्देश्य था कि विधान देश का बुनियादी क्रानून 
हैँ इसलिये एक अथ में यह महत्वपूर्ण है । उप साधारण प्रणात्षी द्वारा इसमें हस्तक्षेप 


तीसरे, “ब्रिटिश साम्राज्य के किसी भी भाग सें काथकारिणी, व्यवस्थापिका 
अथवा न्‍्यायकारिणी के रूप में कइ ऐसा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का मंडल नहीं है जो 
पाल्लिमिंट के बनाये हुये क्रानून को, इस बिना पर कि वद्द विधान के विरुद्ध है अथवा 
अन्य दूसरे कारण से, नाजायज् घोषित कर दें जब तक कि स्वय' पालिंमेंट ही 
उसको रद न कर दे ।” परन्तु अमरीका में ऐसो ही बात हैं। अमरीकी कांग्रेस के 
द्वारा पास किये हुये क्रानून को वहाँ का प्रधान न्यायालय? नाजायज्ञ क़रार ,वे, सकता 
हे अथवा अवेधानिक घांघत कर रूकता हैँ। शक्ति-विभाजन के सिद्धान्तानु क्षार वहा 
यह समझा जाता है कि शासन के तीनों अंग समक्ष हैँ और सत्ता किसो एक के द्वाथ 
में नहीं हे। अतः वास्तविक सत्त। वहां विधान दी में निहित है। डब्लु० बी० मुनरा, 
“अवैधानिक' का श्रर्थ जैसा कि इन दृशों में समक्ा जाता है स्पष्ट करते हुये कहत हू 
कि “जब इम यहद्द कद्दते दे कि अमरीका में कांग्रस के द्वारा बनाया हुआ कोई क़ानून 
अवेधानिक' हे तो इसका अथ यहद्द होता दे कि वह राष्ट्रीय विधान की व्यवस्था 
के विरुद्ध दें। इसलिये न्यायालय उसका नाजायज क्रार देंगे।इस अथ्थें में पाक्षिमंट 
का कोई भी कानून अवैधानिक नहीं है । जब काइई अंग्रेज़ पातिसेट के किसी क्रानून को 
“अवेधानिक? कद्दता दे तो यह उसको उव्याक्तगत राय द्वोवी है कि यह अंगेजी परिपाटा 
के विरुद्ध अथोत्‌ अनुचित, अंग्रेजी प्रतिष्ता फे विरुद्ध अथवा आपत्तिजनक परिवतेंन 


क्‍ सातवा अध्याय एज 


« है। यदि मान लिया जाय कि पालिंमेंट ऐसा कानून बनाती है जिसके द्वारा असेनिकों का 
मुक़दमा सैनिक-न्याया्यों में द्वो तो पूरा इंगलेंड इसका विरोध करेगा कि यह काय 
अवैधानिक है । परन्तु कोई अंग्रेज़ ऐसे क्रनून को नाजायज़ञ सिद्ध करवाने के लिये किसी 
न्यायात्य की सद्दायत। के बारे में नहीं सोच सक्रता और न वह यही सोच सकता कि 
पा्ल्नमिंट को छोड़ कर कोई न्यायालय इसे रह कर सकता है। अंग्रेज़ यही माँग पेश 
करेंगे कि यह अनुचित क़ानून रह कर दिया जाय या इस पर असफल होने पर नथी 
पार्किमेंट को चुनने की माँग पेश करेंगे । 
सारांश 
स्वयं डाइसी के शब्दों में इंगलेंड में पालिमेंटीय सत्ता की तीन विशेषतायें हैं:--- 
(१) व्यवस्थापिका को साधारण क़ानून पास करने की रीति के अनुघार बुनियादी 
अथवा गे बुनियादी सभी प्रकार के क्वानून बनाने का पूर्ण अधिकार है; 
(२) बेघानिक तथा दूधरे कानूनों के बीच कोई क़ानूनी अन्तर नहीं हे और 
(३) पारलिमेंट के क़ानून को रह करने अथवा नाजायज़ या अवेधानिक करार 
देने वाली शक्ति नहीं है । 


प्रतिनिधि, वेधानिक तथा समात्मक शासन का अग्रदृत ईंगलेंढ 
इंगलेंड में राजा, पार्तिमेंट तथा पालिमेंटीय सत्ता के अध्ययन के पश्चात्‌ हमें 
ज्ञात दो गया कि इंगलेंड पदला देश है जहाँ प्रतिनिधि-संस्थाओं का विक्राप्ष हुआ, जहाँ 
राजा लोग वैधानिक राजा हुये। अतः यहाँ का शासन स्वेप्रथम समात्मक हुआ। 
इस प्रकार जहाँ कहीं भी वेघानिक शासनों की स्थापना हुई चाहे वह यूरोप रहा 
हो चाहे और कोई दूसरी जगह, वहाँ अंग्रेजी पालिमेंट ( दोनों घारा-सभाश्रों से युक्त ) 
ने आदशे का काम दिया । इसीलिये हम अंग्रेज़ी प/लििमेंट को पार्लिमेंटों की जननी कहते 
हैं। यह सच है कि अमरीका की कांग्रेस अथवा फ्रांत की नेशनल असेम्बली ( १६३६ 
के पहिले ) क्रानूनन्‌ इतनी शक्तिशाली नहीं हैं जितनी अंग्रेज़ी पार्लिमेंट और यहाँ 
» तक कि रचना ओर संगठन में अन्तर भी है, परन्तु वास्तत्रिकता यह है कि दोनों 
०-९ प्रतिनिधित्व-युक्त हें चाहे सभात्मक न हों जैसा कि अमरीशहो संयुक्त- 
राष्य में ६ । 


| 


व्यवस्था पिकाओं के कांय 
यह स्पष्ट करने के पश्चात्‌ कि अधिकतर आधुनिक शासन प्रतिनिधित्व-युक्त, 
वैधानिक, यहाँ तक कि सभात्मक भी हैं हम को ज्ञात हो गया कि क्वानून बनाने का 
काय सब जगह व्यवस्थापिक्राये' करती हैं । प्रो० विज्ञोबी ने कद्दा है कि अभरीकी 
कांग्रेस सात प्रकार के काय * करती है। यह (१) विधाव-निमोत्री परिषद्‌ का काय 
करती है; (२) मत-प्रे रक-बोक (()87ए788»78 00970) तथा निवौचक-संडल के रूप .' 


१--विलोबी--दि गवर्मेंट अ्रफ्र मॉडन स्टेट, ४० ७१४-३१ 
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में कार्य करती है; (३) लोकमत के एक अंग का कार्या करती है; (७) अनुसंघान के “ 
अंग का काय' करती है; (५) कायकारिणी का कार्य करती है ; (३) शासन-संगठन 
+ लिर्देशक-मंडल के रूप में काय करती है और (७) क़ानून बनाने का काय 
करती है । 

परन्तु दूसरी व्यवस्थापिकाये' भी क्रीब-क्रीब यही काय करती हैं। यद्यपि यह 
आवश्यक नहीं है कि वे सब यही काय करें। हम क़ानून बनाने के काय से आरम्भ 
करेंगे क्योंकि ब्यवस्थापिकाओं का सबसे पहला काय यही है। 


१--क्वामून-निर्माण 


... उर्घ प्रथम, जैसा कि पहले कद्दा जा चुका है व्यवस्थापिकाओं का पहला कार्ये 
क़ानून बनाना है। पिछले जमाने में राजा की इच्छा ही क़ानून हुआ करती थी अथवा 
लोग स्वयं ही क्वानून बनाने के लिये किसी एक जगह एकत्र होते थे। परन्तु आजकल 
की व्यवस्थापिकाओं में इस कार्य के लिये जनता के प्रतिनिधि रहते हैं । क्रानून बनाने 
की इन तीनों प्रणालियों में पहली सबसे बुरी सममभी ज्ञाती है क्योंकि लीकॉक का 
कथन है कि व्यवस्थापिका सभा सवश्रेष्ठ है क्योंकि यह मंत्रणात्मक है. ओर मंत्रणा के 
लिये एक से दो व्यक्ति तथा दो से दो सो व्यक्ति अधिक उत्तम हैं। क़ानून बनाने वाक्ी 
संस्था में बहुत से व्यक्ति होने चाहि थे जो विभिन्‍न हितों, विभिन्‍न दृष्टिकोणों तथा राष्ट्र 
के विभिन्‍न अंगों का प्रतिनिधित्व करते हों । परन्तु कालीयल ने भ्रजादंत्रात्मक शासन 
के विरुद्ध या अंग्रेज़ी कामन-सभा के विषय में अपना यह विचार प्रकट किया था कि 
छः सौ बातूनी गधों को क्रानुन बनाते हुये तथा एक महान साम्राज्य का शासन करते 
हुये विश्व ने कभी नहीं देखा । परन्तु इस कथन का ल्ञाभ इतना ही दे कि व्यवस्थापकों 
की संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिये। लीकॉक का भी कहना है कि सन १७८६ की 

फ्रांस की विधान-निर्मान्री-परिषद, जिसमें बारह सौ सदस्य थे, वास्तव में कुछ भी नहीं 
कर सकी और उसका बहुत सा समय ललकारने और चिल्लाने में बीता था। इसका 
यह भी अर्थ है. कि व्यवस्थापिका केवल एक सार्वजनिक सम्मेज्ञन नहीं ह।नी चाहिये 
इसकी अपनी योजना, कार्य प्रणाली तथा नियम होने चाहिये। इंगलेंड़ में ये 
स्थायी आदेश कद्दे जाते हैं और ऐसे नियम संसार की सभी व्यत्रस्थापिकाओं ने 
बनाये हैं, जिससे वे अपना कार्य नियमानुसार, उत्तमता तथा सावधानी से कर सकें 
और व्यर्थ में देरी तथा गड़बड़ी न हो । 


सभापति 


अंग्रेजी कामन-सभां की प्रथा की भाँति व्यवस्थापिका सभा में एक पदाधिकारी 
शान्ति क्ायम रखता है. उसको सभापति कहते दें। कॉगराड गिल (20778 (37])) 
का कथन है कि 'समापति को पर्यौप्त अधिकार प्राप्त रददते हैं। उदाहरण-स्वरूप बह 
निश्चित करता दे कि किस सीमा तर्क किसो बि्ञ पर बाइ-विवाद हो सकता है, सदस्यों 
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के कौन से प्रश्न नियमानुसार हैं, भाषण तत्काज्ञीन समस्या से संबंध-रखता है या नहीं 
ओर कोई सदस्य सभा के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है! । इस प्रकार 
सभापति का यह कतंव्य हैं. कि बह देखे कि सभा का समय व्यथे में नष्ट तो नहीं हो 
रहा है और कोई सदस्य, जो किसी विशेष क़ानून को नहीं बनना देना चाहता है, व्यर्थ 
में लम्बे-लम्बे भाषणों तथा निरथक प्रस्तावों से काम में बाधा तो नहीं डाल रहा है । 


बिल 


क़ानून बनाने का काय किसी विशेष प्रस्ताव पर मत प्रकाशन करने तथा उस पर 
भाषण देने से ही नहीं समाप्त हो जांता। सबसे पहला आवश्यक कार्य विधिवत बिल 
या मसविदा तैयार करना है। यद्यात्त देखने में यह काय अत्यन्त सरल जान पड़ता है 
परन्तु वास्तव में, विशेषकर राज्य की नीति में महत्वपूर्ण महान परिवतेन लाने वाले 
बिलों के संबंध में, यह काय अत्यन्त "कठिन होता है क्‍यों कि इसकी भाषा स्पष्ट होनी 
चाहिये, इसके अथे तथा उद्देश्य निश्चित होने चाहिये ओर जहाँ तक सम्भव हो इसमें 
अथे-विपयय, अशुद्धि और दुरूदता नहीं होनी चाहिये । 


बिल की अवस्थायें 

किसी बिल्ल को क़ानून बनने के पहले निम्नलिखित अवस्थाओं से गुज़रना 
पड़ता है :--- द 

(१) बिल तैयार करने के बाद मंत्री अथवा कोई अन्य सदस्य (यदि बिल गैर- 
सरकारी है ) इसको उपस्थित करने के लिये कामन-सभा से प्राथना करता है। यदि 
आज्ञा मिल गद्टे तो सभापति उसको अपना बिल उपस्थित करने का आदेश देता है और 
करके सभा के सामने उसका शीर्षक पढ़ता है। यह बिल का श्रथम वाचन” कह ज्ञाता है । 

(२) इसके पश्चात्‌ बिल मुद्रित होता है और इसके "द्वितीय वाचन' के-लिये 
दिन नियुक्त किया जाता है। इस अवस्था में कामन-सभा में इसके केवल विशेष लक्षणों 
(्ोटी-छोटी बातों पर नहीं) पर वाद-विवाद होता है । सदृध्य तबदोलियों के लिये तज़- 
बीज़ें भी पेश कर सकते हैं। यदि सभा उन सिद्धान्तों को स्वीकार कर लेती है जिन पर 
बिल आंधारित रहता है तो समम्का जाता है कि इसका “द्वितीय बाचन' समाप्त दो गया। 

(३) द्वितीय वाचन के बाद यांद सभा र्वय' बिल को किसी विशेष समिति को 
विचारा्थ नहीं सॉंपती ( यह बहुत कम होता है ) तो यह किसी एक स्थायी समिति को . 
सोंप दिया जाता है। यदि बिल अर्थ-बिल (कर लगाने अथवा विभिन्‍न विभागों को 
ठ्यय के लिये धन को स्वीकृति देने के लिये ), कोई महत्वपूर्णो बिल अथवा कोई विवाद 
ग्रस्त बिल होता है. तो यह “सम्पूर्ण सभा की समिति? को सौंपा जाता है। यह समिति 
स्वय' पूरी सभा द्ोती है। सभापति की कुर्सी खाली रहती है। इस प्रह्वर की समिति 
नवनिवाचित सभापति की अध्यक्षता में काय करती हैँ। यह सभापति व्यवस्थापिका 
सभा के सभापति के क्कके की कुर्सी पर बैठता है। यह व्यवस्था इसलिये को जाती है 
कि महत्वपूर्ण बिल पर प्रत्येक सदस्य को बाद-विवाद में भाग ल्ेत का अवसर मिल, 
सके। इस्र प्रकार इस 'समिति-श्त्रस्था! में, चादे स्थायी समिति के सामने दो चाददे 
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श्््प शासन यन्त्र 


सम्पर्ण व्यवस्थापिका सभा की समिति के सामने, बिल की प्रत्येक घारा की कड़ो 
और गहरी आलोचना होती है और संशोधनों पर पूर्ण रूप से बाद-विवाद होता है । 
तब कहीं जाकर निर्णय दिया जाता है। ज्ञव् यह सब काये समाप्त हो जाता है तो 
सूमिति_का सभापति व्यवस्थापिका सभा के सभापति को एक छोटी सी रिपोर्ट देता 
है कि बिल में संशोधन हुआ है कि नहीं | 
(४७) समिति की अवस्था के बाद रिपोर्ट की अवस्था आती है। समिति संशोधित 
अथवा परिवर्तित बिल को वापिस करके सभा के पास रिपोर्ट भेजती है और सभा के 
सभापति की अध्यक्षता में दूसरे संशोधनों की दृष्टि से बाद विवाद होता है। ४ 

(४) जब यह वाद-विवाद समाप्त हो जाता है तब बिल अन्तिम अवस्था में प्रवेश 
करता है। यह बिल का तृतीय वाचन” कहलाता है। इस अवस्था में मौखिक अथवा छोटे- 
मोटे ही परिवर्तेन हो सकते हैं। सभा में अब इसके पूर्ण रूप पर (अंग-प्रत्यंग पर नहीं ) 
वाद-विवाद होता है और निमग्।बित किया जाता है कि यह तिल क्रानून बनना चाहिये या 
नहीं । यदि इस बिल का तृतीय वाचन हो गया तो यह लाड-सभा में भेजा जाता है। 
वहाँ भी क़रीब-क़रीब ऐसी ही अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। वहाँ से पास होने के 
बाद यह राजा के पास स्व्रीकृति के लिये भेजा जाता है। जब राजा इसमें हस्ताक्षर कर 
देता है तो यह क़ानून बन जाता है। इसका यह तात्पये हुआ क्रि पार्लिमेंट का क़ानून, 


क़ानून तभी हो सकता है जब दोनों सभायें इसको पास कर देती हैं और राजा हस्ताक्षर 
कर देता है । 


सावज़निक ओर निजी बिल 

उपरोक्त प्रणाली सावजनिक बिल में लागू होती है। निजी बिलों में कुछ भिन्न 
प्रयाली का अनुसरण किया जाता है। सावेजनिक और निज्ञी बिल में यह अन्तर है कि 
सार्वजनिक बिल का संबंध अखिल राज्य से रहता है परन्तु निजी का संबंध केबल 
स्थानीय आवश्यकताओं अथवा किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के उपाधि-वितरण से 
रहता है। हमने ऊपर यह नहीं बताया कि कामन-सभा के द्वारा पाप्ष किये हुये बिल को 
यदि लाड सभा अस्वीकार कर दे तो कया होगा | इसका कारण यह है कि हमारा उद्देश्य 
यहाँ,केवल इतना द्टे कि यह बता दिया जाय कि आधुनिक व्यवस्थापिकाओं में क्ानून कैसे 
बनते हैं, विभिन्न देशों की प्रणालियों की अत्येक बात को बताना नहीं है। क्रानून. बनाने 
की अंग्रेज़ी प्रणाली क़रीब-क़रीब सर्वेव्यापी है और आधुनिक राज्यों में इसी का 
अनुसरण होता है । इस अ्रणाली में कानून बनाने की ये अवस्थायें* हें : (१) प्रथम वाचन, 
(२) द्वितीय वाचन, (३) समिति अवस्था, (४) रिपोर्ट अवस्था और (५) ठृतीय वाचन । 


१--बेन्थम महोदय ने इन अ्वस्थाश्रों पर होने वाले वाद-विवाद के निम्नलिखित लाभ 
बताये हूँ रन ह 


(१) विषय की विवेचना पूर्ण रूप से दो जाती है क्‍योंकि काफ़ी लोग कई दिनों तक 
भाषण देते हैं और वे स्वयं वाद-विवाद से लाभ उठते हैं क्‍योंकि इससे हर चुण विषय स्पष्ट 
होता रहता है । | 


सातवों अध्याय १७६ 
काय-स्थगन, अधिवेश्वन-स्थगन और विसर्जन 


इसी क्रम में हम कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान भ्राप्त करं सकते हैं जिनका 
प्रयोग व्यवस्थापिकाओं से संबंधित है । पालिमेंट के साल भर के काय को अधिवेशन- 
काय कहते हैं। परन्तु प्रत्येक दिन के सम्मेलन को बैठक कहते हैं । दिन भर के कार्य के 
बाद पार्लिमेंट स्थगित कर दी जाती है । इस प्रकार कार्य-स्थगन (400077977070) 
का अथे हुआ बैठक समाप्त करके कुछ समय के लिये काय रोक देना । यह समय एक 
द्नि, दो दिन अथवा ए+ छाटा-सो छुट्टी हो सकता है । अतः काय -स्थगन के अनुसार 
अगामी बैठक_तक काय राक दिया जाता है ओर जब पार्लिमेंट फिर बुलाई जाती हे तो 
यह वहीं से काय आरम्भ करती है जहाँ से इसने छोड़ा था । परन्तु अधिवेशन-स्थगन 
(7707089007) इससे भिन्न है। काय-स्थगन तो एक निश्चित समय के लिये 
हांता हे परन्तु अधिवेशन-स्थयन अनिश्चित समय के लिये दाता है। अधिवेशन के 
अन्त में प/लिमंट को स्थगित करके पिछले वर्ष का काय छोड़ दिया जाता दे और नये 
सिरे से काय आरम्भ किया जाता है। इस प्रकार अधिवेशन-स्थगन का व्यवह्यरिक 
अथ है एक अधिवेशन से दूसरे आधिवेशन तक का अन्तर । परन्तु बसजन (]08- 
8४०0)प॥07) इन दानों से (बल्कुल भिन्न हैँ। मान ज्ञीजिये कि पालिंमट अथवा कामन- 
सभा की अ्रवधि पांच साल है जेक्षा कि इंगलेंड में हे तो इस काल के अन्त में बंद साधा- 
रणतः पुनिवोचन के लिये बिसजित कर दी जायगी । यद्यपि अंग्रेज़ी कामन-सभा इस 
काल के समाप्त द्दोने के पहिले भी विर्साजत की जा सकती हूँ यदि तत्कालीन सरकार 
अपने कार्यों के संबंध सें जनवा का निणय जानना आवश्यक सममती है । 

इस श्रकार 'काय -स्थवन! और “अधिवेशन-स्थगन आधुनिक व्यवस्थापिका के 
कसश: काय का राकने ओर उसको नये सिरे. से आरम्भ करने को अणाली को कट्दते है 
ओर विसजेन पुनर्निर्वाचन अथवा जनता को समथेन प्राप्त करने के ।ल्ये पालिमेट को 
अवधि के अन्त में था इससे पहिले भंग करने को कहते हैँ । 


समिति-प्रणा ली 
अन्त सें, क्रानून बनाने की विधि को समाप्त करने के पद्चिले हम स्थायी समितियों 
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(२) जनता को अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर मिलता है ( प्रमाणों द्वारा ) और 
सदस्यों को भी बाहिरी योग्य व्यक्तियों से परामर्श करने का मौका मिलता है | क्‍ 

(२) जोशीली वक्त ता तथा भाषण के प्रभाव को रोका जाता है। श्रर्थात्‌ अन्तिम मत 
बिना सोचे-विचारे नहीं दिया जाता | इन अवस्थाओं में काफ्नी समय लगता है और बहुत दिनों 
तक विश्लेषण, अलोचना और गहरी छान-बीन होती रहती है । 

(४) सभा के अल्यसंख्यक दल को भी अपना मत प्रकट करने के लिये समय निर्धारित 
कर दिया जाता दे | इस प्रकार उसकी उपेक्षा नहीं होती । । क्‍ 

(४) अन्त में प्रथम बाद-विवाद में अनुपस्थित रइने वाले सदस्पों को भी, जत्र वे देखते 
हैं कि उनकी उपस्थिति तिल को प्रभावित कर सकती है, उपस्थित होने का सौक्ता मिलता है । 


है शांसन यन्त्र 


की आवश्यकता पर प्रकाश डाल सकते हैं।" केवल इंगहेंड ही में रसद-समितति 
(57799  00णपर॥060) साधन-सर्मिति (00गाए्रा॥0७७ ० ए०७ए४ 87४१ 
06&78) ऐसी समितियाँ नहीं पाई जाती और न केवल अमरीका ही में अ्थ-समितति, 
रेलवे सर्मति, परराष्ट्र सामरति ऐसी सर्मतियाँ पाई जातीं हैं बस्न प्रत्येक आधुनिक 
प्रजातंत्र- राज्य में ऐसी समितियाँ पाई जाती हैं । 

ब्राइस* समिति-प्रणाली के लाभों को स्पष्ट करते हुये कहते हैं कि सब प्रथम, 
इससे व्यवस्थापि का को बहुत-सी समस्याओं को सुलमाने का अवसर मिल जाता है 
क्योंकि एक बहुत बड़ी मस्त्रणात्मक सभा में यह असम्भव है । 

दूसरे, इस प्रणाली से व्यवस्थापिका के प्रत्येक त्रिल् की पूरी छान-बीन हो जाती 
है। इस प्रकार व्यवस्थापका का समय बच जाता है और बेकार के बिल समिति की 
रिपोर्ट के अनुसार छोड़ दिये जाते हैं । 


अन्त में, समिति में बिल के लिये उसके विशेषज्ञ ही नियुक्त किये जाते हैं । इस 

प्रकार जो क्रानन बनता है वह प्रत्यक दृष्टिकोण से उत्तम होता है । 

परन्तु इन गुणों के साथ-साथ इस श्रणाली में कुछ दोष भी हैं3 । सर्व प्रथम, यह 
ठ्यवस्थापिका सभा की एकता को नष्ट कर देती है क्‍योंकि सदस्य व्यवस्थापिका के बजाय 
समिति में अधिक ध्यान देने लगते हैँ । प्रत्येक सदस्य अपने ही बिल पर विचार करता 
है। इसीलिये इसको “अल्प व्यवस्थापिका' कहा गया है । 

दूसरे इसके कारण व्यवस्थापिका सभा में उत्तम बाद-विवाद में बाधा पड़ती है 
जिससे योग्यता का उपयोग नहीं हो पाता । क्‍योंकि बाद-विवाद ही में तो सदस्य अपनी 
योग्यता तथा वक्त॒ता-शक्ति का परिचय दे सकते हैं। इसके साथ-साथ राष्ट्र की रुचि भी 
कानून बनाने के कार्य में कम द्वो जाती है. क्योंकि समितियों की कार्यवाही का विवरण 
नही छुपता । इस अकार जनता अन्धकार में रह जाती है । 

तीसरे, इस अणाली से क़ानून पास होने के समय गुप्त चालें चलने का मौक़ा 
मिलता है। मनचाहे क़ानून बनवाने के लिये सदस्यों को उपहार द्वारा खरीदा” जा 
सकता हे । 


चौथे, यह उत्तरदायित्वहीनता लाती है। इंगलैंड में यदि बिल अस्वीक्रत हो 

जाता है तो दोष मंत्रिमंडल और उसके दल के सर पर मढ़ा जाता है ओर समिति साफ़ 
बच जाती दे। अमरीका में कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका के अलग-अलग होने के 
कारण उत्तरदायित्व न सरकार ही के ऊपर रहता है, और न व्यवस्थापिका के । यहाँ 


१--शमितियों को 'तोरणाधार! कह्दा गया है। यहाँ तक कि ये व्यवस्थापिका सभा के 
आँख, कान, द्वाथ और मस्तिष्क भी कही गई हैं। फ्राइनर--दि थियर" एन्‍्ड प्रेक्टिस ग्राफ़ दि 
मॉडन गवनमेन्ट्स, जि० १, ४० ८घ०४ और ८२७ । इनके गुण और दोषों के लिये पू० ८०६ 


ओर ८१० देखिये। 
२०-आइस--अमरीकन कॉमन वेल्थ, जि० १, प्ृ० १६१-६४ 
२--वही, पृ० १६४ 
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तक कि समिति के ऊपर भी नहीं रहता क्‍योंकि यह तो केवल व्यवस्थापिका द्वारा पुन: 
विचार करने के ज़िये सिफ्रारिश करती है और यदि यह बिल को बेकार' सममती है तो 
सरलता से अस्वीकृत कर सकती है। 

पाँचवें, समितियाँ सारे अधिकार अपने समापतियों के हाथों में सोंप देती हैं 
और व्यवहार रूप में वे दूसरे मंत्रिमंडल हो जाती हैं । 

यद्यपि इस प्रणाली में ये काफ़ी बड़ी बुराइयाँ हैं फिर भी आधुनिक व्यवस्था- 
पिकाओं में समितिओं का स्थान सुरक्षित है। इसका कारण यह है कि अभी तक इससे_ 
अच्छी कोई दूसरी प्रणाली नहीं निऊत्ी-। 


२--विधान-निमांत्री-परिषदों के रूप में 

व्यवस्थापिकाओं के प्रथम उद्देश्य क्वानून-निमोण का वर्णन करने के पश्चात्‌ हम 
उन पर विधान निम्मात्री परिषदों के रूप में बचार कर सकते हैँ ।' हम पहले ही कह 
चुके हैं कि इंगलेंड में तो पार्लिमेंट साधारण क्रानून भी बनाती है और विधान-निर्मात्री 
परिषद का भी काम करती है क्‍योंकि यह अपनी साधारण बैठकों में शासन-विधान में 
कुछ भी परिवतेंन कर सकती है या इसको बिलकुल बदल सकती है । अमरीका में कांम्ेस 
अपनी दोनों सभाओं के दो तिहाई भर्तों से विधान में किसी विशेष संशोधन के लिये 
प्रस्ताव रख सकती है ओर यह विधान के साधारण संशोधन के लिये एक महासभा 
((४०7ए०7007) को भो बुला सकतो है। इसी प्रकार सन्‌ १६३६ के पहिले फ्रांस 
में नेशनल एसेम्बली अपनी दोनों सभाओं प्रतिनिधि-भवन और सेनेट के संयुक्त 
अधिवेशन में विधान में परिवर्तेत कर सकतो थो। इसी अ्कार सभी उव्यवस्थापिकाओं 
की विधान-निर्मान्री-परिषदात्मक प्रकृति के बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं । 


२--मत-प्र रक-बोर्टों के रूप में 

तीसरे व्यवस्थापिकायें मत-श्रेरक बोड़ों और निर्वाचक-मंडलों का भी काम देती 
हैं। अमरीका में कांग्रेस, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचक-मडल में पड़े हुए मतों की 
प्रामाणिकंता निम्।ित करने में मत-प्रेरक बोड के रूप में कार्ये करती है। फ्रांस में सन्‌ 
१६३६ के पहले अध्यक्ष को नेशनल एसेम्बलो चुननी थी। इस प्रकार -यद्द कार्यऋ्नारियी 
के प्रधान के निर्वाचन के लिये निवाचक-मंडल का काम देती थी। स्विट्जरलैंड में 
राष्ट्रीयटसभा ओर राज्य-सभा संयुक्त रूप सर केवल्ल संघ-समिति ही को ,गंहीं चुनतीं 
बरन्‌ संघीय न्यायाधीशों, चांघलर और संघाय सेना के सेनापतियों को भी, चुनता हैं । 
इसी प्रकार और उदाहरण भी दिये जा सकते हैं । | 
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१--विद्यार्थियों को “दि इण्डियन जर्नत ऑफकफ्र पॉलिटिकल साइन्स” के .अप्रेल-जुन 
(१६४०) के अह्ड में प्रो० ओऔनिवासन का लेख “दि थित्ररी आऑक दि कांटिटल्बर्यें ८ एसेम्बली, 
ओर जनवरी-मार्च (१६४१) के अ्क्ष में सरदार गुदभुव्व निद्वालतिंदइ का लेख “दि आइडिया 
ऑफ़ एन इणिडियन काहिय्स्य येंट एसेम्नली' पढ़ना चाहिये । 





४-लोकमत के अंगों के रूप में 

चौथे, आधुनिक व्यवस्थापिकार्ये लोक-मत के अंगों का भी काम देती ।हैं। यह 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यवस्थापिकाओं के सदस्य निबाचित होते हैं और उनका 
. निर्वाचन संगठित लोकमत के द्वारा होता है त्रिसको हम राजनैतिक दल कहते हेँ। 
इसलिये सरकार की वह नीति, जिसका अनुसरण उव्यवरस्थापिकाओं में सफलतापूर्वक 
होता है, यदि सम्पूर्ण सदस्यों द्वारा नहीं तो कम से कम बहुमत द्वारा तो अनुमोदित 
रहती ही है। इसके अतिरिक्त व्यवस्थापिकायें विशेष कर निम्न सभायें निर्वाचन की 
अवधि समाप्त हो जाने पर भक्ग कर दी जाती है | इसका कारण यह है कि चार या पाँच 
साल के बाद सदस्य लोकमत के दृष्टिकोण से अपरिचित हो जाते हैं। इसलिये समय- 
समय पर निर्वाचन होने से उयवस्थापिकाओं में वास्तविक लोकमत का प्रतिनिधित्व 
होता रहता है। इसीलिये इनको लोकमत के अज्ञ कहते हें । 


५--अलुसंधान के अंगों के रूप में 

पाँचवें, आधुनिक समुक्रमैं व्यवस्थापिकायें जाँच श्रथवा अनुसंघान का भी काम 
करती हैं । वे प्रायः जाँच-कमीशन नियुक्त करती हैं जैसे क्रषि और उद्योग सम्बन्धी, 
अथवा सामाजिक अशांति, क्रान्ति या दल्लों के कारणों का पता लगाने वाले कमीशन । 
इन कार्यों के लिये जो सदस्य नियुक्त किये जाते हें वे हर तरह के बयान और प्रमाण 
इकट्ठा करते हैं। इसके पश्चात्‌ उनका निरीक्षण करते हैं और अपनी राय स्थिर करते हैं । 
यह सब करने के बाद अपनी शिफ्रारिश सहित रिपोर्ट उपस्थित करते हैं.। इंगलेंड में तो 
शाही कमीशनों ने विशेषकर जटिल सम्राजिक और आशिक समस्याओं के सम्बन्ध में 
लोकमत को प्रकट करने में बड़ा काम किया है जिससे;शासन की नीति का निर्धारण 
बड़ी बुद्धिमानी से हुआ है । उदाहरण स्वरूप एक शाह्दी कमीशन जिसका नाम साइमन- 
कमीशन था भारती य-समस्या पर अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किया गया था। 
इसने भारतीय समस्‍या के अत्येक पहलू की जाँच की थी और पालिमेंट के सामने अपनी 
रिपोर्ट उपस्थित की थी। यह सच है कि भारतीय इस कमीशन से बहुत ही असन्तुष्ट थे 
क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज़ थे और दूसरे इसकी रिपोर्ट भी ग्रतिक्रियावादी थी। 
परन्तु बात तो यह है जिनके ल्ञाभ के लिये बनाई गयी थी उनका लाभ तो हुआ ही 
ओर उन्होंने इसके अनुसार काय भी किया। 


6 रिश्ली थे 

६-कार्यकारिणी के रूप में 
छुठबे, व्यवस्थापिकार्यें काथकारिणी का भी कायें करती हैं। इसका अभिप्राय 
यह है कि कभी-कभी इसका सम्बन्ध राज्य के 'प्रधानं अथवा "अध्यक्ष! के कार्यकारिणी 
की हैसियत से किये हुये कार्यों से रहता है । इस प्रकार अमरीका में अध्यक्ष के द्वारा 
की हुईं संघीय नियुक्तियों तथा संधियों में सेनेट की स्वीकृति तथा उसका परामर्श 


आवश्यक है। इससे यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष के साथ-साथ सेनेट को भो नियक्तियाँ 
करने तथा अन्य राज्प्रों से संधि करने का अधिकार है । 





७--निर्देशक-मंदल के रूप में 
सातवें, व्यवस्थापिकाये' शासन-संगठन के लिये निर्देशक मंडलों के रूप में काम 
करती हैं। क्योंकि वे निश्चित करती हैं कि शासन प्रबन्ध किस प्रकार होगा, कार्ये- 
प्रणाली क्‍या होगी, कितना कार्य होगा, क्रिस कार्य के लिये कितना घन लगाना पड़ेगा 
और किस प्रकार यह घन इकट्ठा किया जायगा तथा व्यय किया जायेगा । 


अन्त में प्रो० गानर' का मत ठीक ही है जब वे कहते हैं कि व्यवस्थापिकायें 
प्रधान-न्यायालयों? का कार्य करती हैं | इंगलेंड में लाड-सभा ए% प्रसिद्ध न्याय-समिदि 
है। सन १६३६ के पहिले फ्रांस में यह स्पष्ट था कि राजद्रोह के अपराध में अध्यक्ष के 
विरुद्ध प्रतिनिधि-भवन मुक्तदमा चल्ायेगा और सेनेट फ़ेसला करेगी। इसी भ्रकार 
ओर भी उदाहरण दिये जा सकते हैं । 

संक्षेप में हम कद सते हैं कि यद्यपि व्यवस्थापिका का प्रथम काय क़ानून बनाना 
है परन्तु राजनीतिक जीवन में बहुत से काये कर सकती है। और वास्तव में करती भी है । 


व्यवस्थापिका का गठन 
व्यवस्थापिका के कार्यों के वर्णन के पश्चात्‌ अब हम उसके गठन का अध्ययन 
कर सकते हैं। हम पहले द्वी कह चुके हैं कि अंग्रेज़ी पार्लिमेंट पार्लिमेंटों की जन्मदात्री 
कट्दी गई है | इसलिये गठन के मामले सें भी अधिकांश प्रजातंत्र-राब्यों को व्यवस्थापिका- 
सभाओं का निर्मोण अंग्रेज़ी व्यवस्थापिका सभा ही के आधार पर हुआ है । इससे 
हमारा यह तात्पय है कि जिस प्रकार अंग्रेज़ी पार्लिमेंट में दो सभायें हैं. उसी प्रकार 
दूसरी व्यवस्थापिकाओं में भी द्विसभात्मक सिद्धान्त का पालन किया गया है। 


इंगलह को द्विसमात्मक पालिमेंट ऐतिहासिक घटना हे 
हे परन्तु यह स्मरण रहे #ि अंग्रेज़ी पालिमेंट की दो सभाये' एक ही समय पर 
ओर एक ही बार नहीं बनायी गई' । हम पिछले अध्याय में पहले दही देख चुके हैं कि 
किस प्रकौर पालिमेंट का विकास नारमन काल की महासभा? से हुआ है| उस सभा में 
राजा बड़े-बड़े अल, बेरनों, आचेविशपों, विशपों, एबटों और नाइटों को बुलाता था। 
सन्‌ १२२४ में इस का नाम “आदरशे पालिंमेंट”' हो गया क्योंकि इसमें धार्मिक लाडें, 
लौकिक लाडं, प्रत्येक शायर के दो नाइट, प्रत्येक नगर के दो नागरिक और निम्नश्र णी 
के पादरियों के प्रतिनिधि सम्मिलित दोने लगे। कालान्तर में लाडों की बेठक अलग 
एक लाडे-सभा* में और नागरिकों तथा निम्नश्रेणी के पादरियों की बेंठक अलग 
एक कामन सभा में होने लगी | इनमें से पहली का नाम उच्च या ट्वितोय सभा ओर 

१--गारनर--पॉलिटिकल सांइस एन्ड गवर्नमेंट, ए० ५४६४-६७ 


२--लार्ड-सभा के विकास की जिभिन्न अवस्थाओं के लिये मेरिय्रंट की पुस्तक ईंगन्तिश 
पॉलिटिकल इन्स्टोट्यूशन्स” पढ़िये । 








न्‍॒ 





बुराइयाँ आ सकती हैं और इसके उत्तरदायित्व के साथ तथा सोच-समझक कर कारये 
करने की सम्भावना नहीं रह जातो है। आधुनिक काल सें सभी कठोर-तंत्रों में 
बहुसंख्यकों का कठोर-तंत्र अधिक डर की वस्तु है । अतः बुद्धिमान राजनोतिज्ञ का 
यह कतेव्य है कि उससे रक्षा का उपाय करे! सर हेनरी मेन ने कद्दा है कि 'एक 
सुसंगठित द्वितीय सभा से जो आशा की जाती है वह यह नहीं है कि वह कोई ग़लती 
नहीं कर सकती बल्कि उससे एक अतिरिक्त सुरक्षितता की आशा की जाती है। यह 
कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि कोई भी द्वितीय सभा बिल्कुल न होने से अच्छी हे! 
संक्षेप में निम्नलिखित कारणों से एकसभात्मक व्यवस्थापिकाओं का विरोध किया 
गया हे : 

(१) यह कहा जाता है कि एकसभात्मक व्यवस्थापिका उत्तरदायित्व का ध्यान 
नहीं रखती ओर लोकमत के आवेश से अधिक प्रभावित हो जाती है। लीकॉक के शब्दों 
में 'एक अकेली क़ानून बनाने वाली सभा यदि संशोधन करने वाली दूसरी सभा से 
नियन्त्रित नहीं की जाती तो यह उत्तरदायित्व-रहित और जल्दबाज़ हो जाती है 
किसी विशेष परिष्थित के प्रभाव में आ सकता है; भावना, जोश तथा बक्तता के 
चक्कर में आ सकती है और आवश्यकता से अधिक भी काये कर सकती है अथवा 
उससे कम भी ।* 

(२) जल्दबाजी ओर उत्तरदायित्व-हीनता के अतिरिक्त अ्रकेली एक सभावाली 
व्यवस्थापिका में बहुमत की स्वेच्छाचारिता का बोलबाला रहता है और यह अपने को 
ग़लती करनेवाली सममता ही नहीं 

(३) इससे क्लानून के सोच-सममझ कर बनाये जाने की सम्भावना जाती रहती है । 
क्योंकि एक अकेली सभा पर नियंत्रण रखने तथा उसके कार्य को संशोधित करनेकली 
दूसरी शक्ति नहीं रहती । 

(४) किसी विशेष अवसर पर किन्हीं विशेष अश्नों को लेकर होनेवाला सभा का 
निवाौचन सभा की अवधि समाप्त होने 5 पहिले ही अव्यवहाये हो सकता है। क्योंकि 
इस प्रतिपक्ष परिवर्तित होनेवाले संसार में नई-नई समस्‍यायें उपस्थित होती रहती हैं। 
इसलिये एक संशोधन करनेवाली अथवा नियंत्रण रखनेवाली संस्था की आवश्यकता है 
जिससे निबोचित सभाये' उस ल्ोकमत के विरुद्ध नजा सके जिसका वे प्रतिनिधित्व 
नहीं करती अथवा जिसके दृष्टिकोण से अपरिचित तथा असहमत हैं । 

(४) यह धारणा ग़लत है और अनुभव के भी विरुद्ध है कि जनसत्ता का अस्तित्व 
केवल एक ही निवोचित सभा में रह सकता है। अंग्रेज़ी-लाडे सभा को देख कर प्रजा- 
तन्त्रवादियों ने प्रायः यह सोचा है कि दूसरा सभा का संबंध अनिवार्य रूप से वर्ग या 
विशेषाधिफार से है । सन्‌ १७६१ में फ्रांसोसी विधान-निमाताओं ने भो इसी शबू त 
धारणा के कारण दूसरी सभा को व्यव्थापिका में स्थान नहीं दिया था। वे सममते थे 
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१--लीकॉक-एलिमेन्ट्स आऑव पॉलिट्क्स, ए० १५३। इस जल्दबाजी के लिये लास्की 
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बह 





मा शारून-यन्त्र 


कि दूसरी सभा सावजनिक न रह सकेगी और 'एक ख़ान्दानी संस्था हो जायगी | परन्तु 
लीकॉक के कथन में सल्यता है जब वह कहता है कि दोनों सभाये” जनता से शक्ति 
प्रहणा कर सकती हैं और उनका निवाचन भिन्न-भिन्न अवधि के लिये और भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रों स हो सकता है। उनके बीच भेद दिखाने के लिये जाति य। सामाजिक दीवार 
नहीं होनी चाहिये। अमरीका के संयुक्त राज्य और फ्रांस की सेनेट इसके स्पष्ट 
उदाहरण हैं ।? 


एकसभात्मक प्रणाली के गुण 


परन्तु यदि एकसभात्मक प्रणाली के विरुद्ध ये आपत्तियाँ हैं तो उसमें कुछ गुण 
भी पाये गये हैं । सब प्रथम, यह सममा गया है कि यदि व्यवस्थापिका में दो सभाये' 
होती हैं तो उनके मध्य प्रतिहन्द्विता, रैष्यों तथा कलह रहती है। क्योंकि एक दूसरे से 
आगे रहने का प्रयत्त करती है और इसका उत्तम प्रमाण हमें लाडे-सभा के इतिहास में 
मिलता है। इसका परिणाम यह होगा कि व्यथ ही में शासन-कारय में देरी होगी भौर 
समय-समय पर गतिरोध उत्पन्न होंगे। जिसका फल यह होगा कि केवल काय हों में 
विलम्ब नहीं होगा वरन्‌ क्रानून की निर्दोषता पर भी प्रभाव पड़ेगा। सभाओं की इस 
पिता को. अमर के बेब महोदय ने पूर्ण स्पष्ट कर .दियाथा। 
गानर + के शब्दों में उसने कहा था कि 'द्विसभात्मक व्यवस्थाविका एक ऐसी गाड़ी के समान 


है. जिसके दोनो सिर पर घोड़े जुते हुये हैं और वे दोनों विरुद्ध दिशाओं की ओर खींच 


वके न्मसक जाके करन भव 6 का 


रहे है./ इसी को हम इस प्रकार कह सकते हैं. कि दोनों सभाओं के बीच की प्रति- 


दन्द्रिता व्यवस्थापिका के दो अंगों के मं अंगी के मध्य रस्साकशी के समान है. जिसका परिणाम यह 
होगा कि राज्य का-क्ानून-निमोणक यन्त्र सदे सदैव गतिहीन रहेंगा। गा 
. दूसरे, यदि यह भी मान लिया जाय कि दोनों सभाओं के बीच में रोज तो 
विषमता उत्पन्न न होगी, फिर भी यह धारणा कि वे दो है एक नहीं, व्यचस्थापिका के 
एकत्व को नप्ट कर देगी और उसमें द्वेत उत्पन्न कर देगी। व्यवह्याररूप में इसका अथ 
हुआ कि एक क़ानन-निमोणक सत्ता दो संगठनों के मध्य विभाजित द्वो जाती है ।” 
या थोड़े में कह सकते हैं कि यह स्वय' अपने ही में विभक्त रहती है। की 

' तीसरे दो सभाओं के अस्तित्व का अथे केवल क्ानुन-निमोणक सत्ता का विभाजन 
ही नहीं होता वरन्‌ उत्तरदायित्व का भी विभाजन होता है । और जहाँ उत्तरदायित्व- 
हीनता आई वहाँ असावधानी ओर. अयोग्यता को स्थान मिला | 

चौथे, एबे सीज़ ( 8006 807०8 ) का कथन हे कि एक निर्वाचित क्ानन- 

निर्माणक सभा “एक! ही हो सकती है क्योंकि जनता एक है और उसका विचार एक दे । 
एक ही उद्देश्य के लिये वे दूसरी सभा कैस निर्वांचत कर सकते हैँ जब तक कि उनका 
विचार दूसरा न हो गया हो । इसी/लये उसने दूसरी सभा को रखना मूखंता माना था। 





१-- प्ांन्सीसी सेनेट से यहाँ १६३६-४४ के युद्ध के पहिले की सेनेट सममना चाहिये | 
२--गार्नर-पॉलिश्िकिल साइंस एन्ड गवर्न्मेंठ, ४० ६०१ 


क्‍ सोत॑वीं अध्योय ; १८७ 
उँसीके शब्दों को त्राइस ने इस प्रकार लिखा है कि द्वितीय सभा से क्या लाभ होगा 
क्योंकि यदि यह प्रतिनाध-सभा स एकम्त है तो यह व्यथ है. ओर यदि असहमत है 
तो हानिकर है! ।” दूसरे लखक ने इस तके को इस प्रकार और आगे बढ़ाया है. 

दि दोनों सभाओं का संगठन एक हा था है ता उनमें से एक बेकार हो जाती है। 
यदि संगठन एक सा नहीं है आर एक सेनेट का जिचार मस्तेष्क में रक्खा जाता है तो 
एक खान्दानी वर्ग की सत्ता को स्थापना हो जायगां ओर जिक्तका परिणाम जनता 
की अधीनता द्वोगी! 





द्वितीय सभा के गुण 


द्विसभात्मक श्र॒णाली के दार्षा ओर एक सभात्मक के लाओों के द्वोते हुये भौ 
लगभग अत्येक आधुनिक कालान राज्य में दो स्भाये' हैं । और इस प्रकार ह्विसभात्मक 
सरकार क़र।ब-क्राब सावेभाभक हा गइ ६ । तब द्विताय सभा से क्या लाभ हैं १९ 

सर्वेश्रथम, दम पदले ह। दूख चुक हूँ कि धल ने किस प्रकार जार दिया था 
कि यदि शक्ति एक अकेला सभा कर हाथ में रददंगी ता बह स्वेच्छाचारिणी हो जायेगो। 
इसालये यह शाफनंवर्भाजन दोनों तमाओआ का असीसित सत्ता के दुरयोग से बचा 


१--गानर ओर मेरिंयट इसको इस प्रकार लिखते हूं ; यदि द्वितीय सभा पहली से असहमत 
है ता यह हानिकर है और यदि सहमत है तो व्यथ है । 
फ्राइनर ने लिखा है :; “यदि दानां सभाये सहमत हैं तो वुसरी सभा अ्रनावश्यक है और 
यदि श्रसहमत हू ता यह श्रापत्तिजनक है ॥ 
स्‍्ट्रांग ने इस प्रकार लिखा है ; बदि द्वितीय सभा प्रथम समा से सहमत रहती है तो यह 
व्यर्थ है और यदि ऐसे नहों होता ता बिनाशक है |! 


२--सन्‌ १६१७ और १८ मे तआाइस सम्मेलन! (3790७ ()077/7०॥00) में द्वितीय 
सभा के निम्नलिखित लाभ, कार्य अथवा उद्देश्य एकमत से निश्चित किये गये थे ३--- 

(१) कामन-समा से पास हुए ब्रिल' की जाँच और संशोधन | 

(२) ऐसे बलों को उपस्थित करना जिनके विष में कोई मतभेद न उत्पन्न हो सके। 
क्योंकि अर्दि कामन-सभा के पास भेजने के पहिले खूब अध्ययन करके उनकी रूप-रेखा 
तेवर कर ला जाय तो कामन सभा सरलता से पास करता है | क्‍ 

(३) बिल का क्ानूज़ बनने के पहिले इतनी देर तक रोके रखना ( अ्रधिक नहीं ) कि इस 
भिल की बाबत लाकमत मालूम दो जाथ। इसकी उस वक्त और आवश्यकता होगी जब बिलों 
का सम्बन्ध विधान को बुनिवाद, या क्रानून के नथ॑ सिद्धान्तों से होगा अथवा जब ऐसे प्रश्न 
उपस्थित ढ्वोंगे जब कि देश दा मतों में विभक्त दिखाई देगा । 

(४) महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्त्रतंत्र आर पूरं वारग्रित्राद | उदाहरण स्त्रूप कामन-सभा को 
समय न मिलने पर विदेशों नीति पर बहस | यह बहस ओर भी उपयोगी द्वोगी! यदि ऐसी समा 
में दो जिसके बाद-विवराद श्रोर निर्णंव् कार्यक्रारिणों के सांग्य पर प्रभाव न डाल सर्के। 
लीज़ स्मिथ -«सेकेंड चैम्बर इन थिपरी ऐड प्रैक्टिस”, ४० ३२-३३ | 


श्च्पं * शासन यन्त्र 


लेगा । कहने का अभिप्राय यह है कि सम्पूर्ण शक्ति एक के हाथ में आने से उसका 
पतन आवश्यक है। और यदि ऐसी ही एक दूसरी सभा का नियन्त्रण न हुआ तो यह 
अपनी सीमा को पार कर जायेगी। इसीलिये लाड एक्टन (,070 ०४०7) ने 
द्वितीय सभा को स्वतन्त्रता का आवश्यक संरक्षकः कहा था। त्राइस के शब्दों में दो 
सभाओं की आवश्यकता का आधार यह विश्वास है कि एक सभा की घृणापूरों, 
कठोर ओर अष्टप्राय अन्तवर्ती श्रवृत्ति को रोकनें के लिये इतनी ही शक्तिशाली दूसरी 
सहवरत्ती सभा की आवश्यकता होती है ।? लोक-सभा की उत्तेजना का सबसे अच्छा 
उदाहरण हमें इंगलेंड के कामन-सभा में मिलता है जिसने सन १६४६ में अपने प्रस्ताव से 
लाडे-सभा को ख़तस कर दिया था। परन्तु क्रॉमवेल के समय में फिर से उत्तकी स्थापना 
की गई थी । उसने कहा था कि 'मेरा कथन ह कि जब तक आपके पास 'संतुल्नन! 
ऐसी वस्तु नहीं है हम सुरक्षित नहीं रह सकते ।?“” ““इस पार्लिमेंट की कार्यवाहियों 
पर ध्यान देने से आपको पता चक्षकेगा कि उसके लिये एक नियन्वक शक्ति की 
आवश्यकता है । नियन्त्रण को इस आवश्यकता को बेज्फाट ने भी प्रकार स्पष्ट कर 
दिया है | उसका कथन है कि यदि एक ऐसी आदशे कामन-सभा होती जो सम्पूर्ण 
राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती, संदेव संयत रहती और जो न कभी उठद्देग में आऊर कार्य 
करती और न शांत और दृढ़ काय -प्रणात्ञी को छोड़ती तो निश्चय ही हमको उच्च सभा 
की आवश्यकता न पड़ती | काय इतनी अच्छी तरह होता कि हमको निरीक्षण अथवा 
संशोधन के लिये किसी दूसरी शक्ति को आवश्यकता ही न द्वोतीः । परन्तु सभा ऐसी थी 
कि उसके लिये संशोधक अथवा [नयंत्रक शक्ति अनिवाय थी। 
दूसरे, द्विसभात्मक अणाली में अपने आप ही सभी बिलों के पूर्ण विवेचन का 
अवसर प्राप्त होता है । यह एकसभात्मक प्रणाली में असम्भव है। अतः क़ानून पास 
करने में एक सभा जो जल्दबाजी दिखाती उसकी सम्भावना दूसरी सभा का प्रभाव कम 
कर देता हे। ओर यह सभा इस प्रकार उचित क्रानून तथा शासन का आधार बनती है । 
आधुनिक क़ानून-निर्माणक सभाये' तरह-तरह के कामों के बोक से दबी रहती हैं इसलिये 
वे क्वानून बनाने में अपना पूरा ध्यान नहीं दे सकतीं। अतः जो बिल निम्त सभा पास 
कर देती है उस पर उच्च सभा फिर ग्रौर करती है और उस्रको ज्ञाचती दे | इसका यह 
अथ है कि दूसरी सभा का काय “विल्म्ब करना! और संशोधन करना है। और इस 
विज्षम्ब से यह लाभ ह्वांता है. कि अत्येक बिल पर ख़ुब ग्रौर किया जाता है, गम्भीर 
वाद-विवाद होता है ओर उसके ग्रत्येक अंग का विश्लेषण तथा निरीक्षण होता है। 
ह तीसरे, यदि सिद्धान्तानुसार भ्रजातंत्रात्मक राज्यों में बहुमत का शासन आवश्यक 
है तो अल्पमतों की रक्षा भी आवश्यक है। ओर इस रक्षा की उत्तम गारंटी शक्तिशाली 
द्वितीय सभा है। मेडसन ( )/७07807 ) का कथन है कि 'स्वार्थियों के गुट के 
खतर से अल्पमत को कैश्ष बचाया जा सकता है ? अन्य उपायों में से एक यह है कि 
शासन के अन्द्र एक एसी संस्था की स्थापना की जाय जो अपनी न्याय-प्रियता और 
अपन विवेक के लिये अखिद्ध हो और जो अव«र पड़ने पर अपनी पूरी शक्तिके साथ 
न्याय का पड़ल्ला पकड़े ।! इस्री श्रकार राज्य के विभिन्‍न द्वितों और वर्गों को भी 


सातवाँ अध्याय॑ ,.. ईद. 


प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। इस प्रकार प्‌जीपतियों और मजदूरों के प्रतिनिधि, 
कृषि ओर उद्योग के प्रतिनिधि, ज़मींदारों ओर मित्र-मालिकों के प्रतिनिधि द्वितीय सभा 
में स्थान पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें योग्य और विद्वान व्यक्तियों को भी स्थान 
दिया जा सकता है । यह ठीक ह्वी कहा गया है कि उच्च सभा में क्ानूनों के मामले में 
केवल दोहरे ओर श्रौद़ वादविवाद का ही ल्ञाभ नहीं मिलता वरन्‌ इसमें हमें उन प्रसिद्ध 
व्यक्तियों की योग्यता से लाभ उठाने का अबसर मिलता है जो किन्हीं कारणों से निम्न 
सभा में नहीं बेठते जिससे उनकी सेवाओं से जनता वंचित रद्द जाती। 
चोथे, यदि व्यवस्थापिका में केवल एक ही सभा रहती है तो इसमें बाहिरी प्रभाव 
पड़ सकता है ओर यह अपने 5त्त रदायित्व को भूल सकती दै। परन्तु जब दो सभाये' 
रहती है तो दूसरी सभा अनुचित और बुरे कानूनों को पास होने से रोकती है। 
पाँचवें, यह कहद्दा गया है कि अनुभवों व्यक्तियों की द्वितीय सभा निर्णायों में 
विवेक का पुट देती है और जब दो सभायें एकमत हो जाती हैं तो क्रानून में ज्ञोर और 
शक्ति आ जाती है। यद्यपि एबे सीज़ महोदय ने कहा है कि यदि द्वितीय सभा प्रथम 
से सहमत हूं। जाती है तो काई अर्थ नहीं निकलता और यदि असहमत होती है तो यह 
काय शरारत से पूर्ण द्वोता है। परन्तु इसका मुंहतोड़ जवाब यह हैः “याद दोनों 
सभाये' एकमत हैं। जाती है. तब तो क्रानून के औचित्य और उसकी न्याय-पूर्णेता के 
प्रमाण के लिये और अच्छा हे और यांद उनमें मतभेद उत्पन्न हाता है तो लोगों को 
अपने दृष्टिकोणों पर फिर विचार करने का अवसर मिलता है । दूसरे स्पष्ट है कि अन्त 
में उनका मतभेद भी हितकर है क्योंकि यह्द क्षोगों में उत्तरदायित्व जागांरत करता 
है जिससे थे दोष को ढढूते हैं । 
छठवें, द्वितीय सभाओं का समर्थन इस कारण से भी किया गया है कि बे 
संधराज्यों में 'राध्य-सिद्धान्तः के लिये उपयागी सिद्ध हुई हैं। संधराज्यों में यदि निम्न- 
सभा जनगणना के अनुसार सर्वेसाधारण का प्रतिरनांघत्व करती हू तो उच्च-सभा अंगांभूत 
राज्यों का अतिनिधित्व करती है ओर साधारणतः प्रत्येक राज्य चाहे बह छोटा हो चाहे 
>बड़ा, जेसा कि अमरीका में है, द्विताय सभा में समान संख्या में प्रतिनिधि भेजता है। 
अत: संघराज्यों में राज्य-सिद्धान्त दो उद्देश्यों के लिये उपयोगी सिद्ध हुआ है। 
प्रथम तो“यंद्द राज्य के व्याक्तत्व और राष्ट्रीयता में सामंजस्य स्थापित करता है, और 
दूसरे यह छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या के दबाव स 
बचाता है । क्‍ 
संक्षेप में, द्वितीय सभा" को इसलिये समथन प्राप्त है कि यह स्वेच्छाचारिता 
जल्दबाजी तथा उत्तरदायित्वशून्यता को रोकती है; विलम्बात्मक तथा वादविवादात्मक 
है; राष्ट्र के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करती है और संघराज्य में समान रूप से 
छोटे-बड़े राज्यों के प्रतिनिधियों को स्थान देती है । री 


५७७७७७७॥७॥७॥७७/७७७७७७॥ 








१--अधिक अध्ययन के लिये डा० बेणप्रसाद कृत दि “डेमोक्रे टिक प्रोसेस,” प्ृ० २४५३-५४ 
श्रोर स्ट्रांग कृत 'मॉडन कान्सटीव्यू शन्स?, प्रष्ठ १८८-८६ देखिये । 


१६० शांसन यन्त्र 


दिसभात्मक प्रणाली के पच्ष में डा० फाइनर के विचार 


डा० फ़ाइनर' ने ह्विसभात्मक व्यवष्थापिकाओं का अस्तित्व बनाये रखने के 
दो कारण बताये हैं। पहला है संघ प्रणाली और दूसरा है विधान में जन-सिद्धान्त पर 
नियंत्रण रखने की इच्छा। उनका कहना है कि चाहे संघ सिद्धान्त की बिना पर 
द्वितीय सभा की आवश्यकता न भी पड़ती परन्तु क्रिसी न किसी प्रकार की द्वितोय' सभा 
रहती अवश्य। और अमरीकी सेनेट के पीछे भी नियंत्रण की व्यवस्था करने की 


इच्छा का अभाव नहीं था । 


इस प्रकार उसका दावा है कि द्वितोय सभा के स्थापित करने का सब प्रथम 
बुनियादी उद्देश्य परामशंदाताओं की एक बड़ी संख्या को एकत्र करने की इच्छा है 
जा वादविवाद, आलोचना तथा दलील द्व।रा चिन्तन ही को प्रोत्साहित न करे वरन 
गुत्थियों को भी सुलमा दे । जितनी ही अधिक गम्भीर समस्या होती है उतनी ही अधिक 
परामशेंं की आवश्यकता होती हैं। यह भाषण रोग में देखा जा सकता है जिसमें 
रोगी के केवल उपलब्ध साधनों के ही अनुसार उसके परामशंदाताओं की संख्या 
सीमित रहती है ।! इस श्रकार मनुष्य “आत्म-रक्षा? के लिये ही परामर्श लेते हैं और बे 
ऐसी संस्थाओं को जन्म देते हैँ जो अपने निरणयों में म॑«णात्मक होतो हैं। ये कार्य- 
स्थगन, भ्रस्ताओं को सूचनाओं और परामशेंदाताओं को एक बड़ो भारी संख्या को 
उपयोग में लाते हैँ । परन्तु राज्य के मामलों में प्रत्येक प्रस्ताव का परिणाम अस्रोमित 
रहता । अतः शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिये और अधिक सावधानी की 
आवश्यकता पड़तो है । इसके अतिरिक्त जब राज्य-कार्य में विचारों का काफ़ी आदान- 
प्रदान रहता है तो क्रानून-पालन को प्रोत्साहन मिलता है ओर राज-भक्ति हृढ़ होती है। 
एसा अतीत हं।ने लगता है क्रि अब ग्रलती करने को कोई गुंजायश न रह गई होगी, 
कोई मनमानी काय न हुआ होगा । निणेय ईश्वरीय आज्ञा को भाँति जान पड़ते है और 
यह विचार उठता है कि इंश्वर के बिरुद्ध विद्रोह करना व्यथ है और उसका मान लेने 
द्वी में भज्षा हे । प्रोढ़ वादविवाद्‌ अथवा द्वितीय सभा के पक्त की दलील़ों के ये स्थायी 
ओर आवश्यक उद्देश्य है ।* 


प्रोढ़ वादविवाद के अतिरिक्त दूसरा उद्देश्य 'स्वत्वों की रक्षा! है। द्वितीय सभाशओ्रों 
की स्थापना इसलिये हुई है कि 'वे लोग, जिनके हाथों में अधिकार और स्वत्व हैं, उनको 
: रक्षा के लिये मोचोबन्दो कर सके । केवल क्रान्ति ही मो वबन्दो नहीं करती, अनुदा रताआद 
अथवा परिवतेन-विरोधवाद उससे भी अधिक करता है । वास्तव में, सभी द्वितीय सभाये' 
स्वार्थे-रद्दित भाव से प्रौद़ वादविवाद के लिये नहीं स्थापित की गई हैं, उनके निर्माणकों 
ने इुंछ स्वार्थों को शेष जाति से बचाने के लिये इस प्रणाली की स्थापना की है? । 
६--शाइनर “दि थियरी एन्ड प्रैक्टिस ऑफ़ मॉडर्न गवर्मेंट! जि० १, (० ६७६ 
२--वही, ४० ६७६-७७ द 





.। 
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डा० फ्राइनर के इस मत की पुष्टि विलोबी महोदय ने की है | इन्होंने प्रधान न्यायाधीश 
स्पेन्सर के विचार को उद्घूृत किया है। उन्होंने सन्‌ १८२१ में यह दलील पेश की थी 
अम्तरीकी सेनेद केवल अतिनिधि-सभा पर नियंत्रण रखने के लिये ही नहीं बनायी _ 
गूई थी वरन्‌ 'इस उद्देश्य से स्थापित की गई थी कि यह आमतौर से हमारी सम्पत्ति की 


जा 


ओर विशेष रूप से राज्य के बड़े-बढ़े ज़मींदारों के स्थार्थों की रक्षा करे! ।* 
कं 6 बे 0 ला तक कक 5५ अर पलकत मम कप 08 2 6 धन नलरी 


१--लाईं-सभा 

एकसभात्मक और ट्विसभात्मक व्यवस्थापिकाओं के गुण-दोष और दूसरी के सब 
जगह अपनाये जाने के उद्दश्यों का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ अब हम वर्तमान द्वितीय 
सभाओं का उनकी उपयोगिता की दृष्टि से अध्ययन करंगे । 

(१५ सब से पहले हम लाड-सभा से आरम्भ करेंगे क्‍योंकि यह श्वंसार की सबसे 
पुरानी द्वितीय सभा है। हम पहले ही देख चुके हैं छि यह सभा किन्हीं विशेष फ़रायदों 
के लिये पहिले से सोच-समझ कर नहीं बनायी गई थी वरनच्‌ यह ऐतिहासिक क्रम का 
परिणाम है ५“ नामन-काल से अंग्रेज़ी , समाज जमीदार-वर्ग और जनसाधारण में विभक्त 
रहा है और जब धार्मिक तथा लौकिक लाडे और नागरिक तथा बुरोनिवासी अलग- 
अलग सभाओं में बैठने लगे तो यह समाज का केवल श्रार्थिक अथवा वर्गीय विभाजन 
था। जैसा फ्राइनर महोदय का कहना है कि 'जब घनी, विजयी तथा अभिजात वर्ग ने 
शासन-शक्ति हस्तगत कर ज्ञी और उनको अशांति तथा विद्रोह के डर के कारण 
शेष लोगों के प्रतिनिधियों से परामश करना आवश्यक हो गया तब दो सभाओं 
का जन्म हुआ | यह्‌ विभाजन स्वार्थों का विभाजन? था, प्रौदू मंत्रणा और स्वेच्छाचारी 
तथा असंयत प्रजञातंत्रात्मक सभा पर नियंत्रण रखने की इच्छा का परिणाम नहीं? ।९ . 
इससे स्पष्ट है कि लाड्ड-सभा की स्थापना के पीछे कोई योजना अथवा दार्शनिक पिद्धान्त 
नहीं था। इसको सामाजिक परिस्थितियों ने जन्म दिया और यदि इसमें कोई सिद्धान्त 
निहित था तो बह था 'पैतृक कुन्षीनता? का सिद्धान्त । इसका अर्थ यह है कि यह सभा 
स्वभावतः अनुदार थी क्‍योंकि यह सदेव सम्पत्ति रक्षा का प्रयत्न करती थी। इसने हमेशा 
स्थायित्व और सुरक्षा का समथन किया और सुधार तथा प्रगति का विरोध किया। * 
आरम्भ से ही इसने राजा का समर्थन किया । इसीलिये सब्‌ १६४६ में कामन-सभा ने 
इसको इंगलेंड की जनता के लिये ख़तरनाक और बेकार सम कर खतम कर दिया था 
युधप फिर शक्ति-संतुलन के लिये इसकी पुनस्थापना कर दी गई थी। शुरू से ही इसने 
अपने लिये निम्न-खभा के बराबर क्रानून बनाने के अधिकारों के लिये दावा किया था। 
परन्तु सन्‌ १६१४ में लाडं-सभा को कामन-सभा के अथ-बिल् को पेश करने के अधिकार 
को स्वीकार करना पड़ा था । सन्‌ १६७१ में फिर कामन-सभा ने यह निश्चित किया था 
कि कामन-सभा के द्वारा राजा को दी गयी आर्थिक सहायता के संबन्ध में लाडे-सभा को 


4७७॥७॥७७७७॥७॥७॥७७७॥७७७७ता दा २ ६ 5७७७७७७७७७७॥७ 





२--फ्राइनर--दि विधरी एल्‍्ड प्रेक्टिस अफ मॉडन गवन्मेंद्स, जि० १, ४० ६७६ 


१६२ ० शासन यन्त्र 


कर-परिवर्तेन का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रस्ताव की पुष्टि विस्तार पुृवंक सन्‌ १६७८ 
और फिर सन्‌ १८६० में हुई थी। जब लाड-सभा ने सन्‌ १६०६ में शिक्षा-बित्ष में और 
सन १६०६ में अर्थ-बिल में संशोधन का प्रस्ताव रकखा तो ऐसे संकट को टालने के 
लिये पार्लिमेंट ने सन्‌ १६११ में एक क़ानून पास किया जिसके अनुसार अथे-बिल्लों के 
सम्बन्ध में लाडे -सभा के अधिकारों में कमी कर दी गई और दूसरे बिलों में भी कामन- 
सभा की सत्ता स्वीकार की गई। इसका पता सन्‌ १६११ के क़ानून की निम्नलिखित 
धाराओं से लगती है 

(१) यदि एक महीने तक लाडे-सभा अथ-बिल को स्वीकार नहीं करती वो यह 
राजा की स्वीकृति के लिये भेज दिया जायगा और बिना लाड-सभा की स्वीकृति के ही 
यह क़ानून बन जायगा। 

(२) यदि अथ-बिल के अतिरिक्त कोई अन्य बिल लगातार तीन अधिवेशनों तक 
कामन-सभा से पास हो जाता है तो लाड-समा के तीसरी बार अस्वीकार करने पर राजा 
की स्वीकृति के लिये पेश किया जा सकता है और वह क्रानून बन जायेगा। परन्तु शर्ते 
यह है कि द्वितीय वाचन और कामन-समभा के तीसरे बार पास करने के बीच दो साल 
बीत जाये । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विधान में लाड-सभा का स्थान गौण कर दिया गया 
है और यह निम्न सभा के बराबर अधिकारों के लिये दावा नहीं कर सकती। यह श्र 
संशोधक ओर जनाबवेग की नियन्त्रक नहीं रही । मेरियट के शब्दों में द्वितीय सभा की 
क्ानून-नि्माणक शक्ति समाप्त कर दी गई है और नाम को नहीं वरन्‌ वास्तव में अंग्रेजी 
व्यवस्थापिका एकसभात्मक हो गई है।'* 


द्ितोय सभा के आवश्यक गुणों पर मेरियट के विचार 
मेरियट ने यह भी बतलाया है कि ह्वितीय सभा के तीन आवश्यक गुण" होते 
हैं। सर्वप्रथम, इसका आधार बोध-गम्य होना चाहिये। दूसरे, जिस सिद्धान्त पर यह 
आधारित हो उसे स्पष्ट और प्रकट द्वोना चाहिये। तीसरे, उत्तरदायित्व-शून्य न होते 
हुये भी इसे स्वतन्त्र होना चाहिये । 


इन पिद्धान्तों का लाड-समा पर प्रयोग 
जब हम इन सिद्धान्तों को लाडे-सभा में हू ढृते हें तो केवल एक पेतृक सिद्धान्त 
आधार रूप में मिलता हे जो मताधिकार के प्रजातन्त्रात्मक विस्तार और जन-सत्ता के 
दिनों में पूर्ण रूप से महत्वरद्दित है। इस प्रकार पहले से ही इसे समथन नहीं प्राप्त है । 


१--मेरियट--(दि मेकैनिज्म आँव दि मॉडन स्टेट्स! जि० १, ४० ४०५ और ४२८ 
. विलोबी--दि गवरन्‍्मेंट श्रॉव मॉडन स्टेट्स! (० ३३६ 

.. स्ट्रांग-«मॉडर्न कान्सटीख्य शन्स! प्ृ० १६४ ( विस्तृत आलोचना के लिये ) 

२--मेरियट-- दि मेकैमिज्स श्रॉव दि मॉड़न स्टेट्स! जि० १, ६० ४२०-२१ 


कर 


सातवाँ अध्याय १६३ 


इसके निर्माण का कोई स्पष्ट सिद्धान्त नहीं है जैसा कि संघराज्य में ' राज्याघार पाया 
जाता है । यह स्वतंत्रता, शक्ति और प्रभाव के न द्वोते हुये भी उत्तरदायित्व शून्य है । 
संक्षेप में कद्द सकते है कि इसके पास अपने भावी अस्तित्व के लिये कोई दलील नहीं है। 
इंगलेंड का 'मजदूर-दल? इसमें कुछ सुधार नहीं चाहता, वह इसका ख़ात्मा चाहता है | 

.. इस प्रकार हम देखते हैं कि ला्ड-सभा केवल द्वितीय सभा के रूप-में- अनावश्यक 
और व्यथ ही नहीं है वरन्‌ स्वयं सिद्धान्व ही, जिस पर यह आधारित है, दूषित और 
अवांछुनीय है। अतः पैठक सिद्धान्त* द्वितीय-सभा के संगठन का सिद्धान्त न समझा 
जाना चाहिये।' टॉमस पेन (77077 98 ॥?9706) ने बिल्कुल ठीक कहा था कि पैतक 
व्यवस्थापकों का विचार उसी प्रकार असंगत है जिस प्रकार पेत॒क न्यायाधीश अथवा 
पैतक पंचों का; उसी भ्रकार बेतुका है जिस प्रकार पैतुक गणितज्ञ अथवा पैत॒क बुद्धिमान 
का और उसी भ्रकार हास्य॑जनक है जैसे पैतक राष्ट्र कवि का । ः 


6 ९ कि 
लाड-सभा पूणतः अनुपयोगी नहीं है 
परन्तु यह सोचना ग़लत है कि लाडें-सभा बिल्कुल व्यर्थ है। यह अब भी 
महत्वपूर्ण काय करती है। और फ्राइनर, लास्की और जेनिंग्स ऐसे लेखकों ने, इसकी 
कमजोरी, अनुदारता और इसके प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण की अलोचना करने के बाद 
भी इसकी उपयोगिता पर अ्रपने विचार प्रकट किये हैं । 


ढा० फ़ाइनर का विचार 


डा० फ़राइनर ने, यह स्वीकार करते हुये भी कि सन्‌ १६११ के क़ानून ने लाड 
सभा के महत्व को बहुत कमज़ोर कर दिया है और इसका अस्तित्व केवल मौन अनुमति 
पर क्रायम है, इसके अस्तिव के पक्ष में निम्नलिखित कुछ दलीलें दी हैं :-- 

(क) जब किसी जटिल क़ानून को पास करने की समस्या आती है तो ह्वितीय 

- सभा से कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है क्योंकि समय और बहुत से मस्तिष्क मिल 
कर ही उसका उचित मस्विदा तैयार कर सकते हैं और उसमें अर्थ का अनर्थ नहीं 
होने देते" 

(ख) सरकार के शासन-कार्य पर वाइ-विवाद के लिये यह अब भी सावजनिक 
संस्था का काम देती है। क्योंकि कामन-सभा के पास समय का अभाव होने के कारण 
द्वितीय सभा को जन-सेवा का अवसर मिलन जाता है। 

(ग) इसमें काफ़ी संख्या में योग्य व्यवस्थापक और शासन-कुशल व्यक्ति रहते हैं 
ओर इसी बिना पर लाड-सभा को ख़तम करने की दल्लील कमज़ोर पड़ जाती है। | 

(घ) निजी बिलों को पास करने में इससे सहायता प्राप्त होती है | 
(ड़) कोई भी ऐसा राजनीतिक दल, जो उदार रहा है, अपने एक बड़े शक्तिशाली 


१--लास्की-ए ग्रैमर आऑँव पॉलिटिक्स, ४० ३२६ को पैतुक सिद्धान्त के विरोध के 
लिये अवश्य पढ़िये । 


है आब 
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१६४ शासन-यन्त्र 


बहुमत के साथ अब तक अपनी सरकार नहीं बना सका. जो इसको खतस कर देता। 
दूसरे इसमें सुधार करने में असंख्य कठिनाइयाँ हैं । 


जैनिंग्स का विचार 


जेनिंग्स सहोदय* का भी दावा है कि लाडे सभा कुछ ऐसे काय करती है जो 
साधारणत: द्वितीय सभा को नहीं सॉपे जाते | ये काये निम्नलिखित हैं-- 

(क) यह इंगलेंड में होने बाले बहुत से मुक़द्मों की अपील का अन्तिम 
न्यायालय है । 

(ख) यह देश की नाति के व्यापक प्रश्नों पर वाद-विवाद करती है। यह कार्या 
अत्यन्त ल्ञाभप्रद है क्योंकि उसमें ऐसे व्यक्ति भाग लेते हैं जो शासन-प्रबन्ध का अनुभव 
रखते हैं या जो भारतवष इत्यादि देशों के गवनेर जनरल रह चुकते हैं अथवा जो राजदूत 
का कार्या किये रहते हैं । अतः इसका अन्त करने से कुछ हानि अवश्य होगी । 

( ग) यह क्वानून-नि्मोशऋ सभा का काम देती है क्योंकि कऋामन-सभा की भाँति 
इसमें भी बिल पेश किये जा सकते हैं। कानूनी ला कभी-कभी कानूनों में सुधार 
करने के दिये बढ़े अच्छे सुक्लावपेश करते हैं । | 

(घ ) यह सभा कामन-सभा से आये हुए बिलों पर बाद-विवाद करती है। 
परन्तु सन्‌ १६११ में इसके अधिकार कम्त कर दिये गये थे। फिर भी यह सरलता से 
. दो वर्ष का विज्मम्ब ला सकती है । जब बिल कामन-सभा से पास हो ज्ञाता है तो यह्द 
शोंधक का कार्य करती है। यदि यह सभा उठा दी जाय तो यह कार्ये करने के लिये 
किसी दूसरी समिति की आवश्यकता पड़ेगी क्‍योंकि विल्लों में सुधार होना आवश्यक है । 

(& ) अन्त में लाडेसभा विशेषज्ञ का काम करती है। क़रीब आधे बिल पहले 
लाड-सभा की समितियों द्वारा जाँचे जाते हैं। ला सभा कामन-सभा के कठिन परिश्रम 
का एक तिहाई बचा लेती है | क्योंकि यदि ज्ञाडे सभा न होती तो कामन-समा ही को 
सब काम करना पड़ता । घ 

उपरोक्त बातों से पता चलता है कि ल्ाडे सभा को क्‍यों नहीं खत्म किया 
जाता है । यद्यपि यह ठीक है कि ये काय लाभदःक हैं परन्तु अद्यन्त आवश्यक नहीं | 


लास्को का विचार 


लास्की * ते लाड-सभा के पैठूक सिद्धान्त की कढु आलोचना करने के बावजूद भी 
इसके गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है | 
( के ) इसके वाद-विवादों में अनु भवी और योग्य राजनीतिज्ञ भाग लेते हैं । 


( ख) यह बढ़े इत्मीनान से धीरे धीरे कामन-सभा से भेजे हुये बिलों का 
निरीक्षण करती है।.... : 


१-- जेनिंग्स--त्रविश कान्स्टीट्यूशन, ए० ६५-१०१ 
२--लास्को-दि पालिमेंटरी गवन्मेंट इन इंगलैन्ड, पृ० ११३-१ ३८ 
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(ग / यह कुछ ऐसी सार्वजनिक समसस्‍्यायों की ओर ध्यान दिल्ञाती है जिनझो 
तत्कालीन सरकार क़ानून के विषय के लिये अप्रीढ़ समझतो है । इस प्रद्मार यह लोकऋमत 
को जानने के लिये हाभदायण साधन है 

(घ ) बिलों की आँच करने में प्रशंलनी य का ऋरती है । 


लाड-सभा का अन्त न किये जाने के कारण 


परन्तु ल्ञार्को की दृष्टि से ये वास्तिअ॒क कारण नहां हैं जो इसका अन्त करने 
अथवा इसमें घुधार करने में बाघा पहुँचाते ३। चेकि ल्वा्डे-सभा “धन का दुर्ग! है 
इसलिये यह अनुदार सरकार के लिये तो बहुत उपयोगी है परन्तु यह समाजवादी 
ऐसे अग्रगामी दल्नों के कानून निर्माण के काय में अवश्य विज्वम्य डाज्ेगी और बाघा 
पहुँचायेगी । इस्नीलिये निम्नलिखित ऊठिद।इथाँ उपस्थित होती हैं 
(१) यदि इसको इसी अवस्था मे रहने दिया जाता है तब ता समाजवादी सरकार 
से संघ अवश्य होगा; 
(२) यदि अनुदार दल इसमें सुधार करता है तो सम्नाजबादियों को यह मान्य 
नहीं होगा; 
(३) ओर यदि इसमें समाजवादी सुधार करते हैं तो यह अनदार दत्न को मान्य 
नहीं होगा । 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि इतने वर्षों के बाद. ओर सुधार की पुकार होने पर 
भी न इसमें कुछ सुधार किये जा सके ओर न इसको बिल्कुल खतम ही करने की कोई 
कारवाई ही की गई्टे । यदि इनमें से कोई भी काय किया जायेगा तो राजनीतिक ज्षेत्र में 
संघष अनिवाय हो जायेगा । अतः लास्की की राय में इसका एकदम अन्त कर देने की 
अधिक गु जाइश है, इसके घारे धरे कमज़ोर होने की कम । 
इन दल्लीलों के अतिरिक्त, इसे ख़तम कर देने-के पक्ष में एक और दत्तील यह हे 
“कि सन्‌ १६११ के कानून के बाद कामन-सभा को तुलना में यह बहुत कप्तज्ञोर हो गई 
है। इसलिये यह कोई शरारत नहीं कर सकती। दूसरी ओर इसको अपने में अत्यन्त 
अनुभवी व्यक्तियों का रखने का लाभ श्राप्त हे ओर कामन-सभा के काययनभार को भी 
हल्का करती है । यदि इसका भी निवोचन आरम्भ कर दिया जाय तो यह निम्न सभा 
के समान अधिकारों को माँग पेश करेगी। अथोत्‌ यदि यह आज किप्ती का प्रतिनिधित्व 
नहीं करती है और कामन-सभा सभी का प्रतिनिधित्व करती है तो निवोचन के आधार 
पर यह भी कुछ का तो प्रतिनिधित्व करेगी ही | इसका यह अथे हुआ कि इसकी वततान 
निबेत्न अवस्था द्वितकर है ओर इसी में इसकों शक्ति निहित है । क्योंकि यदि यह शक्ति 
शालिनी द्वोती तो इसका अन्त अवश्य कर दिया जात।। परन्तु ल्ास्की का इस कथन पर 
आपत्ति है ।। वह कहता है कि यदि संकट काल में यह सप्ताजवादा क़ानून के पाश्न होते 
में दो साल की देरी डाल सकती है. (अनुदार दल के कानून में ऐसा नहीं करेगो) तब तो 
यह और अधिक शरारत कर सकती है। अतः समाजवादों सरकार के कानून पास होने 
में यदि इसने बाघा उपस्थित की तो इसका ख़ात्मा अवश्यस्भावी दे । 





१६६ . शासन-यन्त्र 
२--कुनाडढी सेनेट 


लार्ड-सभा के बाद जो पैठक सिद्धान्त* पर अकेली हितीय सभा है, हम कनाडी 
सेनेट पर विचार कर सकते है जो नामैज़दगी के सिद्धान्त पर आधारित है। इसमें ६६ 
सदस्य होते हैं जिनको गवरनेर जनरल जीवन भर के लिये नामज़द कर देता है| वस्तुतः 
उनकी नियुक्ति डोमीनियन मंत्रियों द्वारा होती है। परन्तु यह ध्यान देने योग्य बात है 
कि इसमें प्रान्तों का प्रतिनिधित्व बराबर नहीं है। क्‍योंकि कुछ तो ऐसे प्रान्त हैं जो २४ 
सदस्य भेजते हैं और कुछ ऐसे हैं जो केवल चार ही भेजते हैं। इससे स्पष्ट है कि सेनेट की 
रचना में संघ-सिद्धान्त की अवहदेलना की गई है और प्रतिनिधित्व में असमानता रक्खी 
गई है। इस योजना का सार यह है कि सेनेट के आधार का न कोई विशेष सिद्धान्त है 
ओऔर न इसको स्वतंत्रता ही प्राप्त है. जो द्वितीय सभा के लिये वांडनीय है। इसी कारण 
यह संसार की सभी द्वितीय सभाओं से कमज़ोर साबित हुई है । 


नामज़दगी का यही सिद्धान्त इटली की सेनेट में भी (१६३६-४४ के युद्ध के 
पहिले) मिज्ञता था । इसमें केवल राजकुमारों की ही नियुक्ति नहीं होती थी व॒रन्‌ कुछ 
निश्चित वर्ग जैसे राष्ट्रसेवी, उच्च राज्याधिकारी, वेज्ञानिक तथा विद्वान नामज़द किये 
जाते थे। नियुक्तियाँ राजा करता था जो वस्तुतः मंत्रिमंडल द्वारा दोतो थीं। सिद्धान्त में 
सेनेट और प्रतिनिधि-भवन को बराबर अधिकार श्राप्त थे। परन्तु वास्तव में प्रतिनिधि- 
भवन ने इसको अस रक्खा था यद्यपि बिना इसकी स्वीकृति के कोई बिल क़ानून नहीं 
बन सकता था । 


१--सन्‌ १६१७-१८ के ब्राइस सम्मेलन में जब लार्ड-सभा के पैत॒क सिद्धान्त में सुधार 
करने के प्रश्न पर विचार हो रह्य था तो सुधार-योजना निम्नलिखित चार सिद्धान्तों पर 
अधारित थी :« 

( के ) आस्ट्रे लियन सेनेट की भाँति बड़े-बड़े निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव । 

( ख ) दलबन्दी से श्रलग रहने वाले कुछ ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों कौ नाग्रैज़्दगी जो 
निष्पक्ष भाव से सावंजनिक समसस्‍्यायों पर विचार कर सके | 


( ग ) फ्रान्सीसी सेनेट द्वारा पेश की हुईं योजनानुसार स्थानीय श्रपिकारियों द्वारा 
निर्वाचन । 


(घ ) कामन-सभा द्वारा निर्वाचन । 
--ली स्मिथ कृत सेकेन्ड चेम्बर इन थियरी एन्ड' प्रैक्टिस 
२-ब्ाइस का कथन हद कि इनमें से ( द्वितीय सभाश्रों ) फ्रान्सीसी सेनेट रब से श्रपिक 
शक्तिशाली है और कनाडी सब से कमज़ोर! | उसका फिर कहना है कि “कार्यकारिणी के द्वारा 
नामज़दगी की योजना अधिक प्रशंसनीय नहीं हे क्योंकि साधारणतः सदस्य दल-बन्दी की प्रिना पर 
चुने जाते हैं। कभी-कभी, जैसा कि कनाडा में होता है, द्वितीय सभा में बहुमत स्थापित करके 
मंत्रिसंडल को सुरक्षित करने के लिये ही नहीं वरन्‌ ऐसे वृद्ध समर्थकों को पुरस्कृत करने के लिये 
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इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है क्लि नामज़दगी के पिद्धान्त से भी शक्तिशात्री 
. द्वितीय सभायें नहीं बनतीं। कायकारिणी के समक्ष अपना अधिकार नहीं जता ख्कृतों 
क्यों कि उनकी स्वतंत्रता नहीं रहतो । इसका कारण केवल नामजदगी ही नहीं बरन्‌ इनको 
सरकार के दृढ़ समर्थकों * के रूप में नामज़द -करना भी है। इस तरह हम नामजद 
द्वितीय सभाओं? में कोई उपयोगिता नहीं पाते क्‍योंकि थे कार्यकारिणी की नीति 
ओर उसके शासनप्रबन्ध की वास्ताविक आलोचना नहीं कर पाती । 


३--अभरीकी सेनेट 


इन पेतूक और नामज़द ह्वितीय सभाओं के पश्चात्‌ अब हम अमरीका 
ओर आस्ट्रेलिया की सेनेटों का श्रध्ययन करेंगें जो निर्वाचन के सिद्धान्त पर 
आधारित हैं । क्‍ 

सेनेट संसार की सभी द्वितीय सभाओं में शक्तिशालिनीः सममी गई है। इसका 
कारण यह है कि निर्वाचन का सिद्धान्त केवल बोघगम्य ही नहीं है, महत्वपूर्ण 
भी है । क्योंकि इसमें संघ-सिद्धान्त के अनुसार संधघराज्य के सभी राज्यों को समान 
प्रतिनिधित्व प्राप्त है। आरम्भ में अंगीभुत राज्यीं की व्यवस्थापिकायें सेनेट का निवाचन 
करती थीं, अर्थात्‌ इसकी रचना का आधार अप्रत्यक्ष निवोचन था । परन्तु सन्‌ १६१३ में 
विधान में संशोधन किया गया था ओर तब से प्रत्यक्ष निबा चन प्रयोग में ल्ञाया जाता 


कक, कल नशण्तन्‍ 30००५) ०४म०७५ ३७ का सम्ीरिरड रत 


जो निर्वाचन-क्षेत्र में अपना प्रचार नहीं कर सकते ओर आराम का जीवन व्यतीत करने लग 
जाते हैं, नामज़दगी होती है । कुछ ऐसे मी देश हैं जहाँ गुप्त रीति से राजनीतिक सहायता देने 
अथवा दल के लिये खूब धन देने से ऐसे लोगों के लिये द्वितीय सभा के दरबाज्ञे खुल जाते हैं 
जिनकी योग्यता के ज्ञान से जनता वंचित रहती है '--माडन डेमोक्रे सीज़ जि० २, ४० ४४३ 
ऐसा दी ली स्मिथ का भी विचार है। उसका कहना है कि व्यवहार रूप में कनाडा में 
'क़रीब-क्रीब पूरे पिछले पचास वर्षों तक एक ही सभा की सरकार रहो है! । सेनेट महत्वपूर्ण 
बिलों को न*पेश ही कर सकती है ओर न उन पर नियंत्रण ही-रख सकती हे । यह किसी तरह 
से जीवित है । इसका सिद्धान्त तथा उद्दे श्य ग़लत रहता है । कनाडा के अ्रनुभव से यह सीख 
मिलती है कि दूसरे देशों को इसकी नक्तल नहीं करनी चाहिये | 
--से केन्ड चेम्बर इन थियरी एन्‍्ड प्रेक्टिस, प० ७६-८१ 
१-यहद इव्ली में भी हुआ है । सन्‌ १८६० में सेनेट में ७५ सदस्य केवल उसके मत 
को बदलने के लिये नामज़द किये गये थे । और कुछ द्वी समय पहले मुसोलिनी ने भी फ़ासिस्तों 
को उसमें घुसेड़ कर ऐसा द्वी किया था । क्‍ 
२--कनाडो सेनेट पर लास्की की राय और आलोचना के लिये उसकी पुस्तक 
८ए श्रेमर आॉव पॉलिटिक्स” प्ृ० ३२६ देखिये | 
३--फ़ाइनर का कह्दना है कि यदि 'सेनेट को उसके कार्यो, सह्दित कांग्रेस में से इठा लें. 
तो आप प्रतिनिषिं-सभा को क्राबून पास करने का मनसाना आधिकार ही नहीं दे देंगे. वरन 


श्ध्ने शासन-यन्त्र 


है। इसका तात्पय यह है कि सेनेट जनता का उतना ही प्रतिनिधित्थ करती है जितना 
कि प्रतिनिधि-सभा । इस प्रकार यह केवज्न शक्तिशाली ह्वितीय सभा ही नहीं हो गई है . 
वरन्‌ यह स्वतंत्रता ओर साहस के साथ कार्य भी कर सकतो है। परन्तु इसके प्रद्यक्ष 
निवोाचन का परिणाम यह हुआ है कि यह निम्नक्षमा की प्रतिद्वन्द्दी हो गई है ओर दोनों 

अध्यक्षता और शासन के आवश्यक अंगों को बरबाद कर देंगे। एक ऐसी खाई बन जायगी 
कि उसके आस पास की ज्ञमींन वशैर अन्दर गिरे नहीं रह सकती | यदि फ्रान्सीसी विधान में से 
फ्रान्दीसी सेनेट को निकाल लें तो पूर्व-स्थापित संतुलन में केवल कुछ ही गड़बड़ी होगी; यदि 
अंग्रेज़ी लाड-सभा को हया लें तो विधान ओर अधिक समतल भूमि पर आरा जायेगा | इन समाओरों 
को इथने का मतलब होगा एक हाथ या एक पैर अ्रल्ग कर देना इससे अ्रधिक कुछ ह्वानि नहीं 
होगी । परन्तु अमरीकी सेनेः को अलग कर देने का मतलब है संघ-शासन की अंतड़ियाँ पूर्ण 
रूप से निकाल लेना | सेनेट के शासनाधिकारों में ही उसकी शक्ति का रहस्य है?--दि थियरी 
एज्ड प्रेक्टिस आफ मॉडर्न गवन्मेंटस जि० १, ४० ७१३ 


पेटरसन ने अपनी पुस्तक “अमेरिकन गवन्मेंट” के पृ० ३७७ में सेनेट की शक्ति बढ़ाने 
के कारणों को दिखालाया है :--- 


(१) शासन कार्यों में अधिक विस्तार । 


(२) कार्यकारिणी के कार्यो" में अत्यधिक वृद्धि और इनको करने में सेनेट का भी हाथ | 
क़ानून बनाने तथा नियुक्ति और संधि करने में सेनेट काफ़ी महत्वपूर्ण है; यह श्रष्यक्ष के 
द्वारा की हुई नियुक्तियों तथा अ्रथ-त्रिलों पर नियंत्रण रखती है जिनको विधानुसार निम्न सभा 
ही पेश कर सकती है; वक्फ़-संबंधी विज्ञों में भी इसको काफ़ी अधिकार प्राप्त हैं। 


(३) सेनेट के सदस्यों का जनता-द्वारा निर्वाचन | 


(४) सेनेट के सदस्यों का समाज के बड़े बड़े आर्थिक द्वितों से संबंध, क्योंकि बहुधा वे. 
स्वयं वकील श्रथवा बड़े बड़े व्यापारी द्वोते हैं | 


(५) निम्न-सभा के सदस्यों की अ्रपेज्ञा सेनेट के सदस्यों में अधिक योग्यता । 
(६) दीघ अवधि और जन-सेंवा का दीघरतर अवसर | 


(७) सेनेट की कार्यवाही के निश्रम, जिन्होंने इसको राष्ट का सार्वजनिक न्यायालय 
बना दिया है | 


(८) सेनेट के विस्तार के कारण सदस्यों का एक अपना व्यक्तिय रहता है जिससे उनका 
प्रभाव बढ़ता है | 


(६) मंत्रि-संडल प्रणल्ली का अ्रभाव, जिससे सेनेट को सरकार बनाने और मिगाड़ने का मौका 


मिल गया है क्‍्यांक्ि निम्न-सभ्षा'को यह अधिकार नहीं है। शायद यही एक गूढ़ू विषय है. जिसके 
लिये विधान उत्तरदायी है। 
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सभाओं के निर्वाचन की एक ही प्रणाली ' होने से ल्ञाभ की कोई सम्भावना नहीं है । इससे 
. व्यथे का दुह॒रा काम द्वी नहीं हो जाता है वरन्‌ यह संघ-सिद्धान्त को भी निरथक कर देता 
है| इसके अतिरिक्त विज्ञोत्री* के अनुसार यह घनिकों का अडड रही है। अतः इनके अपने 
स्वाथ रहे हैं । इसी कारण जनता के द्वारा चाहे जाने वाले सुधारों में ये स्वार्थ बाधा रूप में 
सामने आते रहे हैं। इन परिवतंनों से यह स्पष्ट है कि द्विसभात्मक प्रणाल्री के पक्ष में रकखी 
जाने वाली दलीलों का जोर यदि विल्ञकुल्त खतम नहीं होता तो कम अवश्य पड़ जाता है।? 


४--आस्ट्ू लियन सेनेट 
आरस्ट्र लिया में भी संघ-सिद्धान्त के अनुसार सेनेट का निबौचन होता है। इसके 
- सदस्यों को प्रत्येक राज्य के लोग स्वयं चुनते हैं । अर्थ-बिल्ञों को छोड़ कर अन्य सभी 
बिल्लों के संबंध में सेनेट और प्रतिनिधिसभा को क्रानून बनाने के समान आधिकार 
प्राप्त हें। परन्तु जिस प्रकार अमरीकी ब्लंयुक्त-राज्य की सेनेट अविच्छिन्न रहती है और 
जिसके एक तिहाई सदस्य हर दो साल के बाद अलग हो जाते हैं उसी प्रकार आस्ट्रे लियन 
सेनेट भी क़रीब-क़रीब३ अविच्छिन्न रहती है क्योंकि इसके आधे सदस्य हर तीसरे 
साल अलग होते हैं। इश्नलिये यदि लास्‍्को को दृष्टि में अमरीकी संयुक्त-राज्य की सेनेट 
पूर्ण रूप से शक्तिशाली है तो प्रो० स्ट्रांग के शब्दों में आस्ट्रोलियन सेनेट अंग्रेज़ी 
डोमीनियनों में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सभा है । 


५--फ्रान्सीसी सेनेट 


इस प्रत्यक्ष निवीचन के सिद्धान्त के साथ-साथ हम फ्रान्सीसी सेनेट पर भी 
विचार कर सकते है क्योंकि इसका आधार अप्रत्यक्ष-निवौचन रहा है। चुकि फ्रांस 


१-“आइस का कथन है कि 'सर्वव्यापक मताधिकार के अ्रनुसार निर्वाचन से द्वितीय 
सभा को निस्सन्देह यह लाभ हुआ है कि यह प्रथम सभा की भाँति प्रतिनिधित्व के गुण से युक्त 
हो गई है। परन्तु ऐसा होने से यह अनिवायंतः बराबर शक्ति और अधिकारों का दावा करती 
रहती है। चूंकि स्वयं जनता इसको जन्म देती है और इसके सदस्य बड़े-बड़े निर्वाचन-्ेत्रों से 
चुने जाने के कारण लोक मत के एक बड़े अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिये प्रथम सभा का 
प्रतिदन्द्ी हो जाना इसके लिये स्वाभाविक है। इस योजना में एक दूसरा दोष है। यदि द्वितीय 
सभा का चुनाव प्रथम सभा के निर्वाचन के समय ही होता है तो दोनों एक ही राजनैतिक दल' 
से प्रभावित होंगी । ऐसी दशा में इसके संयत करने वाले गुण का अ्रभाव हो जाता है। दूसरी 
ओर यदि दोनों में से कोई एक पहिले या बाद में निर्वाचित हुईं तो जिस सभा का निर्वाचन 
बाद में होगा वह जनता के यथार्थ दृष्टि कोण का प्रतिनिधित्व करने का दावा करेगी। इसके 
अतिरिक्त वे लोग जो इन दो सभाओं के सदस्य बनते हैं--अगयु की त्रिना पर कोई श्रन्तर नहीं 
होता--एक ही वर्ग से आयेंगे अतः राष्ट्रसेवा के लिये अधिक ज्ञान या विवेक नहीं प्रास होता |! 
“-माडन डेमोक्रे सीज़, जि० २, प्‌ृ० ४४२ 

२--विलोबी--दि गवरन्मेंट आँव माडन॑ स्टेट्स! प्ृू० ३४० 

३--श्रास्ट्रे लियन सेनेट पूर्ण रूप से अविच्छिन्न नहीं रहती है वर्योंकि प्रतिनिधि सभा से 
मतभेद के समय यद्द उसके साथ भंग की जा सकती है | 


२०० शासन-यन्त्र 


एकात्मक राज्य रहा है अतः वहाँ सेनेट का निवोचन संघीय अथवा राज्य सिद्धान्त पर 
नहीं हो सका | इसके सदस्य सदैव निर्बाचक-मंडलों के द्वारा निर्वाचित किये गये हैं जो 
विशेष कर इसी काय के लिये बनाये जाते थे। यह अविच्छिन्न भी रहती थी क्योंकि इसके 
एक तिहाई सदस्य हर तीसरे साल अलग होते थे। सन्‌ १६३६-४५ के युद्ध में फ्रान्स के 
पतन से पहिले यह काफ़ी प्रभावशात्िनी थी ओर केवल अमरीकी संयुक्तराज्य की सेनेट 
ही से कम थी । परन्तु जैसा कि विल्सन' ने कहा है वह उस्र समय भी श्रतिनिधि-भवन के 
दबाव में रहती थी। परन्तु मेरियट* इस विचार से असहमत है। उस्रका कहना है कि 
फ्रान्सीसी द्वितीय सभा अत्यन्त संतोष ज्ञगक और योग्य है | इसके निम्नलिखित कारण है 

( १) यह प्रतिनिधि-भवन के साथ मिलकर अध्यक्ष को चुनती है और निम्न- 
सभा के सामने उसपर मुकदमा चल्ला सकती है । 

(२) इसको प्रतिनिधि-भवन के साथ संधि कार्यान्वित करने का अधिकार और 
अध्यक्ष के साथ निम्त-सभा को भंग करने का अधिकार है। दूसरे अधिकार का यह 
तात्पय है कि एक तरह से कार्यकारिणी का अस्तित्व सेनेट की दया पर निभर हे । 

(३१ ) इसका अस्तित्व अविच्छिन्न दे । 

परन्तु लास्की अग्रद्मत्ष निर्वाचन के द्विद्धान्त के पूर्ण रूप से विरुद्ध हे । 

सर्वे प्रथम उसका कहना है कि यदि इस्र प्रकार की सभा निर्वाचन के समय 
तत्कालीन सरकार का विरोध करती है. तो काय की उत्तमता में बाधा पहुँचतो है और 
यदि उसका समथन करती है तो यह निरथक सिद्ध होती है । 


१--विल्सन--दि स्टेट, ए० १४७ । 

२--मेरियट--दि मेकैनिज़्म ऑव दि मॉडर्न स्टेट, जि० १, 9० ४१६-२०। इसके 
ग्रतिरिक्त बार्थ्षेमी के मत के लिये जे० बी० मॉरिस द्वारा अनूदित उसकी पुशप्ठक, दि गवन्मेट 
आँव फ्रांस, ० ६१-६२ ओर ७२-७६ पढ़िये | 

३--बआहइस ने भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धान्त पर, फ्रान्सीसी ओर अमरीकी सेनेटों की 
आलोचना करते हुये कह है कि 'सीमित मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से सभा पर वर्ग- 
संस्था होने का दोष लगता है जो कि सदेव सावजनिक दृष्टिकोश का विरोध करती-है। स्थानीय 
अधिकारियों से निर्मित निर्वाचक-मंडल के द्वारा निर्वाचन द्वोने से क्रान्स को एक शक्तिशाली सेनेट 
मिली है परन्तु इसने उन अधिकारियों के साव॑जनिक-निर्वाचन में दल्न-राजनीति को डाल 
दिया है। डिपाटमेंटीय समिति में जाने वाले उम्मीदवार अपने को दल-उम्मीदवार घोषित करते 
हैं और दल उनके लिये कोशिश करते हैं। इस प्रकार पत्येक स्थानीय संध्या उन राष्ट्रीय 
समस्याओं के आधार पर दलों में विभक्त हो जाती है जिनका संबंध वास्तविक कार्य से बिल्कुल 
नहीं होता । जिस प्रकार संयुक्त-राज्य में राज्य-व्यवस्थापिकाश्रों द्वारा संधीय सेनेट के सदस्यों 
के निर्वाचन में, इस संस्थाओं में दलबन्दी की छाप लग गईं है उसी प्रकार करांस में डिपा<मेंटीय 
समितियाँ भी दलबन्दी से काफ़ी प्रभावित हैँ। और शायद इतनी प्रभावित न द्वोतीं यदि उनको 
सेनेट को चुनने में भाग न दिया जाता ।--मॉडर्न डेमोक्रे सीज़, जिलद २, ४० ४४३ । 


शँ 


डे 
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दूसरे, भ्रष्टाचार को अत्यधिक बढ़ाने वाली वस्तुओं में अप्रतक्-निवाचन सब 
से गया गुज़रा है। क्‍योंकि एक साधारण सदस्य किसी भी .बड़े व्यापारिक ख्ार्थ 
का मनोमीत व्यक्ति हो सकता है। इसी कारण से संयक्त-राज्य ने सेनेट के चुनने की 
प्रणाली प्रत्यक्ष-निर्वाचन कर दी है । के 

तीसरे, यदि अप्रत्यक्ष निवोचन का आधार व्यापार और पेशा को होना है, जैसा कि 
ग्राहमवालाज़ ने द्वितीय सभा के संगठन की तज़बीज़ पेश की थी, तो "हमको एक असाध्य 
समस्या का सामना करना पड़ेगा कि किस प्रकार अत्येक व्यापार और पेशा का आपस में 
संतुलन किया जाय कि सभा में इनका पूर्णरूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । 

मिश्रित रूप 

अभी तक हमने पेतृक, नामज़दगी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांतों 
पर आधारित द्वितीय सभाओं पर विचार किया है। परन्तु कुछ ऐसी भी द्वितीय समायें 
हैं जिनमें कोई न कोई दो सिद्धान्त एक साथ मिलते हैं। 

१-- स्विटज़रलेंड 

स्विटज़रलेंड में राज्यसभा बाहर से संघीय सिद्धान्त पर आधारित भाल्यूम पड़ती 
है क्योंकि सभी कैन्टन बराबर संख्या में प्रतिनिधि भेजते हैं । परन्तु उसके पश्चात समानता 
समाप्त हो जाती है । कुछ कैन्टन एक द्वी वर्ष के लिये सदस्य भेजते हैं, कुछ ऐसे हैं 
जो दो, तीन, अथवा चार वषे के लिये भेजते हैं। यदि कुछ में सदस्यों हा निर्वाचन 
सावजनिक होता है तो कुछ में कैन्टन की व्यवस्थापिकार्यें चुनती हैं। इससे स्पष्ट है कि 
राज्य सभा की अपनी कोई अवधि नहीं है। विलसन का कहना है कि इसको संधीय 
सभा कठिनता से कहा जा सकता है; यह द्वितीय सभा ही है। इसका अस्तित्व 
अनियमित तथा अस्थायी है । क्‍ 

१--लोस्की--ए प्रेमर श्रॉव पॉलिटिक्स, पृ० ३३० 

२--अ्रंग्रेज़्ी लाड-सभा में सुधार करने के लिये गत शताब्दी के अन्तिम चरण से तमाम 
तज़बीज़ें पेश की जा रही हैं। सन्‌ १६१६८ में ब्राइस-समिति ने द्वितीय सभा की पूरी समस्या का 
अध्ययन किया था | परन्तु इसकी रिपोर्ट को भी समर्थन न ग्राप्त हुआ और वह ताक के हवाले 
_ की गई | जैसा कि मैरियट का कहना है इसकी शिफ्रारिशों में 'क्रान्सीसी सेनेट की सादगी और 
समानुपात“दोनों की कमी थी।? इसकी सिफ़ारिश थी कि लाडं-सभा में (१) लगभग २७३ के - 
कामन-सभा के सदस्य-मंडलों द्वारा निर्वाचित सदस्य हों। इसके लिये कामन-सभा का विभाजन 
१४ या १५ भौगोलिक समूहों में हो, और (२) दोनों सभाओं की संयुक्त-समिति के द्वारा चुने 
हुये कुछ सदस्य हों जो ६१ से ज़्यादा न हों | समिति का चुनाव पैतृक अथवा धार्मिक पिश्वरों में 
से'हो। मतभेद एक निश्चित ढंग से स्वतंत्र सम्मेलन बुलाकर दूर किये जायें |--दि मेंकैनिज़्म 
आँव माडन॑ स्टेट्स, जि० १, ४० ४२६ । 

ब्राइस सम्मेलन के पूर्ण विवरण के लिये प्रत्येक विद्यार्थी को ली स्मिथ की पुरुतक 
सेकेंड चैम्बर्स इन थियरी एन्ड प्रेक्टिस! के ११वें अध्याय बराइस कान्फ्रेंश! को पढ़ना चाहिये | 

लाडं-सभा में सुधार करने की दूसरी योजनाओ्रों फे लिये इस अध्याय के अ्रन्त में टिप्पणी 
रको देखि। . द 9 
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ै २--दब्षिणी-अफ्रीका 
दक्षिणी अफ्रीका में प्रत्येक प्रान्त बराबर संख्या में सेनेट-सद्र्य चुनता है। परन्तु 
गवनर-जनरल भी एक निश्चित संख्या नामज़द करता है। इस प्रकार इसमें निवाचन 
ओर नामज़दगी के दोनों सिंद्धान्तों का सम्मिलन है । 


३--आपयरलेंट 


आयरलैंड में सन्‌ १६३७ के विधान के अनुसार सेनेट में निवोचित और 
नामज़द किये हुये दोनों प्रकार के सदस्य होने लगे हैं । 


४--सोवियत रूस _ 

सोवियत रूस की राष्ट्र-सभा में प्रधान-संघ-सभा, रवराज प्राप्त प्रजातंत्र-राज्य तथा 
स्व॒राज्ञ-प्राप्त प्रान्तों की श्रमजीवी-प्रतिनिधि-पंचायतों के द्वारा नियुक्त किये हुये प्रतिनिधि 
रहते हैं। प्रत्येक राज्य से दस ओर प्रत्येक श्रान्त से पाँच प्रतिनिधि आते हैं। इससे 
स्पष्ट है कि यहाँ संघ-सिद्धान्त का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है। इसके अति- 
रिक्त राष्ट्रसभा को संघ-सभा के समान ही अधिकार श्राप्त हैं। यदि इन दोनों के मध्य 
मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो समान अ्रतिनिधित्व के आधार पर सुलह-कमीशन नियुक्त 
किया जाता है। यदि इसे दोनों सभाओं को खन्तुष्ट करने में सफलता नहीं मिलती तो 
सभापति-समिति दोनों को भंग्र कर देती है। इस प्रकार देखते हैं कि सोवियत-संघ में 
भी द्वितीय सभा के आधार का कोई सिद्धान्त नहीं हैं । 


५--आपान 
जापान में पिश्रर-सभा में पेतुक, नामज़द और निवोाचित सदस्य रहते हैं। राज 
कुमार, काउन्ट, बैरन अपने ही वर्गों से निबोचित होते हैं। इसके पश्चात्‌ वे लोग आते 
हैं जो भूमि, व्यापार और उद्योग पर सबसे अधिक कर देने वालों में से चुने जाते हैं | 
अन्त में वे आते हैं जिनको सम्राट उनकी विद्वता अथवा अन्य भद्दान सेवाशों के 
उपलक्ष में मनोनीत करता है। ऐसे संगठन का परिणाम यह हुआ है कि सभा हमेशा 


४९“ रही हैं और सदैव अगतिशील कानूनों के पास होने में रोड़ा अटकाती: 
रही है । द 


६--भारतवर्ष 
अन्त में हम भारतवर्ष के संबंध में भी कुछ कह सकते हैं। यहाँ राज्य-परिषद्‌ 
(0०ए४०!] 0 80909) में निवोचित तथा नामजद दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं 


झोर यह स्व बिद्ित है कि किस प्रकार नामजद सदस्य सदैब प्रतिक्रियाबादी तथा 
अनुदार रहे हैं । 


१30 


ह सारांश क्‍ 

संसार की द्वितीय सभाओं के संगठनात्मक सिद्धान्तों का अनुशीलन करने के 
पश्चात्‌ हम इस परिणाम"पर पहुँचते हैं कि कोई भी द्वितीय सभा सिद्धान्तों की दृष्टि 
से अथवा उपयोगिता की दृष्टि से अपने को निर्दोष नहीं प्रमाणित कर सकती। पैतृक 


सांतवाँ अध्यांय *... ०३ 


सिद्धान्त अनथेकर है क्‍योंकि यह पूर्ण प्रतिक्रियावाद और अनुदारता का समर्थक है; 
नाभज़द्गी का सिद्धान्त इसलिये बुरा है कि नामज़द किये हुए सदस्यों की स्वतंत्रता 
चली जाती है और प्राय: वे अगत्यावरोधक प्रमाणित होते हैं; प्रत्यक्ष निर्वाचन के 
सिद्धान्त में व्यर्थ ही उसी प्रणाली को किर से दुहराना पड़ता है. जिसका प्रयोग प्रथप् 
सभा में पहले हो चुका होता है ओर इस प्रकार एक प्रतिहन्द्दी उत्पन्न हो जाता है जो 
अपने प्रभुत्व के लिये लड़ता है; अप्रत्यक्ष-निवांचन का सिद्धान्त इसलिये अबांछनीय 
है कि स्वयं व्यवस्थापिकाओं में अष्टाचार फैलता है और इन सभी प्रणालियों का 
मिश्रित रूप उनके ल्ाभों के स्थान में उनऊ सारे दोषों को जन्म देता है। ऐज्वी अवस्था में 
आधुनिक लेखक-गण ट्विंतीय-सभा की उपयोगिता के संबंध में अपनी राय घोषित 
करने में एक मत नहीं है ।" कुछ तो इसमें सुधार करने के पश्चात्‌ इसक्ने सप्रथेक 
हैं और कुछ इसको बिल्कुल अनावश्यक सममते हैं। मेरियट इप्तको प्रत्येक सभ्य 
देश की प्रथम आवश्यकता” सममते हुये कहता है कि एक उदच्च-सभा को योजना तैयार 
कर उसकी रचना करना; नियंत्रण का अधिकार दिये बिना इसको संशोधन करने का 
अधिकार देने के लिये एक बोध-गरू्य और स्पष्ट आधार को ढ्ढ़ निकालना; लोऋमत 
के क्षणरथायी आबेगों के प्रभाव से स्वतंत्र करते हुये इसे जनता के स्थायो-दृष्टिकोणों 
के प्रति उत्तरदायी बनाना; सुधार मार्ग में बिना बाधा उपस्थित किये क्रान्ति-विरुद्ध रक्षा- 
भिन्ति खड़ा करना; ऐसे कार्य हैं कि चतुर और अनुभवी राजनीतिक महारथियों की भी 
निपुणता की परीक्षा हो जायेगी, उनका घेय हवा हो जायेगा? ।* फिर भी ऐसे भी व्यक्ति 
हैँ जिन्होंने दूसरे सुकाव पेश करने की कोशिश की है । 


१--ट्वितीय सभा के लिये ब्राइस के सुझाव 

ब्राइस महोदय 3 प्रथम व्यक्ति हैं. जिन्होंने द्विताय सभा का समथन ही नहीं क्रिया 
बरन उन्होंने इसके निवाचन की श्रणालियों की रूपरेखा भी तैयार की है । इस सभा 
के समथन का कारण आधुनिक व्यवस्थपिकाओं का पतन है। दो प्रकार से आधुनिक 
कानून-निर्मात्री सभाओं में दोष पाये गये हें | सब प्रथम, यह कहा गया है कि “उनमें 
देश के ज्ञान, विवेक ओर अनुभव को बहुत #म स्थान भिल्ला है ।' दूसरे, उनके किसी 
एक राजनीतिक दल के प्रभाव में आ जाने की पूर्ण सम्भावना रहती है; वह दल 
जल्दबाजी में अ्रथवा निरंकुशता के साथ ऐसे क्रानून पास करवाता है जो केवल उसी के 


१०-ब्राइस का कथन है कि “उत्तम से उत्तम प्रणाली में भी दोष प्राप्त हुये हैं और कहीं 
भी सनन्‍्तोषजनक परिणाम नहीं मिला । परन्तु इससे ह्विसभात्मक प्रणाली को सिद्धान्त की बिना 
पर बुरा नहीं कहा जा सकता | क्योंकि याद किसी प्रकार की भी द्वितीय सभा पूर्ण नहीं है तो प्रथम 
सभा भी पूर्ण नहीं है। प्रत्येक देश में यद्द समस्या नहीं है कि इसमें इष्ट पूर्णता नहीं है परन्तु यह 
है कि यदि द्वितीय सभा के रूप में प्रथम अर्थात्‌ लोक-सभा पर नियंत्रण न रखने से शासन में 
कहीं और बुराई तो न आ जायेगी |--मॉडन डेमोक्रे सीज़', जि० २, प्‌ृ० ४४३-४४ 
२--मेरियट--दि मेकेनिजुम आँब्‌ दि्‌ माडन॑ स्टेट्स, जि हर पु० ४२० 
३--अआइस--माडन॑ डेमोकर सीज़, जि० २, पु० ४४६०-४७ 


श्न्छे शासन यन्त्र 


हित के लिये होते हैं. अथवा किस्सी विशेष बर्गे के द्वित के लिये। साधारणत: बह पूर्ण 
वाद-विवाद को अवकाश नहीं देता और कभी कभी तो उस्र दल की सहायता से क़ानून 
पाक्ष करा लेता है जिसके हाथ में सत्ता रहती है क्‍योंकि वह अपने पूरे सदस्यों सहित 
उसके बहुमत द्वारा प्रस्तावित क़ानून का समथन करता है। इसके अतिरिक्त शासन 
कार्यों की संख्या इतनी बढ़ती जाती हैं और वे इतने जटिल द्वोते हैं. कि उनको पूरा करने 
के लिये विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु यह विशेषज्ञता एक साधारण 
व्यवस्थापक में नहीं पाई जाती। इसका परिणाम यह हुआ है कि क़ानूनों और 
शासन-प्रबन्ध की उत्तमता में हास दो रहा है और ये स्थायी अधिकारियों अथबा 
नौकरशाही के हाथों में जा रहे हैं। अतः यह देखा जाता है. कि वर्तेमान ठ्यवस्थापक- 
यन्त्र आधुनिक आर्थिक ओर स्रामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिये अवसर देने में 
असफल रहा है । इसलिये जब ऐसी समस्‍यायें हैं तो द्वितीय सभा की आवश्यकता को 
इन्कार नहीं किया जा सकता | क्‍ 

(१) इसमें योग्यता, अनुभव और सेवाओं के अनुसार प्रसिद्ध व्यक्तियों को रखना 
चाहिये। ऐसे व्यक्ति होने चाहिये जो सावज्ञनिक कार्यों जैसे, स्थानीय शास्रन तथा 
स्थायी सरकारी ऊँची नौकरियों के द्वारा देश अथवा विदेश में अनुभव भ्राप्त कर चुके हों; 
जिन्हें कषि, व्यापार, उद्योग, राजस्व, शिक्षा का ज्ञान हो तथा जिन्होंने अपनी विस्तृत 
यात्रा तथा विदेशों में अध्ययन के द्वारा विदेशी समस्याओं को पूरी तरह सममत लिया हो। 
इस प्रकार, इस सभा को “विशेषज्ञता ओर प्रौढ़ विवेक का आगार, बनाना चाहिये । 

(२ ) इसमें ऊँचे पेशों के व्यक्ति भी द्योने चाहिये, जैसे वैज्ञानिक, डाक्टर, 
वकील, इंजीनियर इत्यादि । 

(३ ) ऐसी संस्था को प्रथम सभा के बराबर अधिकारों का दावा नहीं करना 
चाहिये; इसको विवेक से काम लेना चाहिये | इसको प्रथम सभा का तभी विरोध करना 
चाहिये जब यद्द देखे कि कोई ,कानून जल्दबाजी में पास किया जा रह। है। इसके 
वाद्‌-विवाद प्रकाशित होने चाहिये। जिससे जनता भी , उनसे परिचित हो जाय । इसको 
विदेशी-नीति के संबंध में सावेजनिक न्यायालय का काम देना चाहिये क्‍योंकि लोक-सभा . 
में विदेशी नीति पर शायद ही ग़ोर से विचार होता है । इसकी समितियों को ऐसे श्रश्नों 
का अध्ययन करना चाहिये और उन पर अपनो रिपोर्ट देनी चाहिये जिन्तका संबंध किसी 
दुल्ल से न हो। इस प्रकार वे कार्यकारिणों को सहायता दे सकेगी और कार्य-भार भी 
दलका कर सकेंगी। इसका, कार्यकाल दीर्घ रक्खा जा सकता है, जैसे ६ वर्ष से लेकर 
६ व५ तक | इसका फल्न यह होगा कि सदस्यों को काक्ती अनुभव ग्राप्त हो जायेगा। 

(४ ) तब प्रश्न यह है द्वितीय सभा का संगठन कैसे होना चाहिये ? निम्नलिखित 
प्रणालियों में से किसी एक को काम में ज्ञाया जा सकता है; -- जि 

..._(क) यातो इसका निर्वाचन प्रथम सभा करे, जिसके लिये यह सभा स्थानीय 
समूहों में बॉटी जा हलक है। ये समूह के सदस्यों की एक निश्चित संख्या को एक वर्ष 
के लिये चुनें । इससे दोनों सभाओं के बीच मैत्रीभाव रहेगा ओर चूंकि द्वितीय सभा की 


अवधि लम्बी रद्देगी अतः वह प्रथम सभा का प्रतिबिम्ब मात्र न रहेगी। 


७ |, 
सातवां अध्याय ; १०४ 


(खत ) या व्यवस्थापिका के द्वारा नियुक्त किया हुआ कमीशन इसका चुनाव करे। 
यह योग्यता, अनुभव तथा ज्ञान की बिना पर सदस्य चुने, तथा अवकाश-प्राप्त उच्च 
अधिकारियों को भी द्वितीय सभा में स्थान दे । इस सभा की अवधि ६ अथवा ६ वर्ष से 
कम न रहे । कमीशन में सदस्यों की संख्या कम रहे और इसका किसी दल से संबंध न 
रहे। कोई दल इसको अपने दवाव में न रखे और कमीशन क सदस्यों के चुनाव में अ्त्येक 
दल का उसको शक्ति के अनुसार उांचत अनुपात द्वो । इस प्रकार स्वतंत्र और अनुभवी 
व्यक्ति दलों से संबंधित कमीशन, सदस्यों ( जिनका चुनाव भी योग्यता के अनुसार हो ) 
के मध्य संतुलन क्रायम रक्खेंगे। ऐसी संस्था को जनता का सम्मान और विश्वास 
अवश्य प्राप्त होगा । 


२-- ली स्मिथ का सुझाव 

दूसरा सुकाव ली स्मिथ मद्दोदय का है। उनका कद्दना है. कि आधुनिक राज्य में 
नावे की द्वितीय सभा की भाँति द्वितीय सभा का निर्मोण होना चाहिये । सन्‌ १६३६-४४ 
के युद्ध के पहिले नावें में सब से पहिले वहाँ की व्यवस्थापिका (स्टोरथिंग) का निवाचन 
होता था । इसके बाद यह अपने एक चोथाई सदस्यों को निर्वाचित करती थो जिनसे 
द्वितीय सभा (लेगथिंग) बनती थी और शेष तीन चौथाई सदस्यों (ओडेल्सर्थिंग, से 
प्रथम सभा बनती थी। ट्वित्तीय सभा साधारण बिलों पर ( आशिक अथवा वेधानिक 
बिलों पर नहीं ) विचार कर सकती थी । यह कोई बिल्ल नहीं पेश कर सकती थी। इसका 
संशोधनाधिकार भी सीमित था | यदि यह एक बार प्रथम सभा के द्वारा रद्द किये हुये 
बिल को संशोधित करके वापिस करती थी तो सम्पूरं व्यवस्थापिका की बैठक बुलाई 
जाती थी और दो तिहाई बहुमत से निणंय किया जाता था। ली स्मिथ मद्दोद्य का 
विश्वास है कि इस प्रणात्री" से जल्दबाजी में पास किये जानेवाले बिल में केबल संशोधन 
ही न हो सकेगा वरन्‌ यह प्रतिह्नन्द्दी, पेतूक अथवा नामज़द सभा से संबंधित सभी 
दोषों से भी मुक्त रहेगी। 


१--ली स्मिथ के सुकाओ्रों की श्रालोचना के लिये लास्‍्की की पुरुतक “ए. ग्रेमर श्रॉव 
पॉलिटिक्स? प्र० ३१३२-३३ देखिये | . ह 

वहँ द्वितीय सभा को यद्यपि प्रथम सभा की “छाया” समझता है परन्तु फिर भी इसको 
“अत्यन्त सन्‍्तोष जनक” मानता है। वेब दम्पति अपनी पुस्तक “ए कान्सटीख्यू शन फ़्रार दि 
सोशलिस्ट कामनवेल्थ आआँव ग्रेट ब्रिटेन, में कहते हैं कि “यहाँ पर द्वितीय सभा की स्थापना के लिये 
उचित वातावरण है : द्वितीय सभा की स्थापना के लिये सबसे उत्तम प्रणाली नावें-प्रणाली है? | 
स्वयं नावें निवासी अपनी व्यवस्थापिका को एक समात्मक प्रणाली का परिवर्तित रूप कहते हैं । 
इसीलिये जैसा कि ली स्मिथ महोदय कद्दते हैं, वे सभा के लिये 'भाग? (5०८५००) का प्रयोग करते 
हैं। प्रो० मोरगेन्सटीन॑ (707. १/०६४००३४०८००) का कहना है कि “वह द्विसभात्मक प्रणाली 
का परिवर्तित रूप नहीं वरन एक सभात्मक प्रणाली का है।? इस प्रकार इसमें द्विसभात्मक 
प्रणाली का भी कुछ आ्राभास है | स्टोरथिंग एक सभा के रूप में बुलाई जाती है-और उसी रूप में 
भंग भी की जाती है | --“सेकेन्ड चेम्ब्स इन थियरी एन्‍्ड प्रेक्टिस” प्ृू० २०१ कं 


२०६ | शासन यन्त्र 


३--राग्ज़ म्पोर का सुझाव 

एक सुझाव राम्जे म्योर" का हे जो ली स्मिथ से बिचार के प्रभावित प्रतीत होता 
है। उसका विचार है हि द्वितीय सभा के काफ़ो” सद॒स्य समालुपातिक प्रतिनिधित्व 
के आधार पर प्रथम सभा के द्वारा निवोचित हांने चाहिये, परन्तु उनका निोचन प्रथम 
सभा के सदस्यों में से नहीं होना चाहिये वरन्‌ सम्पर्ण राष्ट्र में से होना चाहिये। ये उस 
समय तक पदस्थ रहेंगे जब तक प्रथम सभा भंग नहीं कर दी जायेगी। इसके पश्चात्‌ 
कुछ थोड़े से व्यक्ति द्वितीय सभा के लिये प्रधानमंत्री के द्वारा नामज़द किये जायेंगे । 
' नामज़दगी का आधार सामाजिक ओर राजनितिक जीवन की ख्याति होगी। उदाहरण 
स्वरूप ऐसे व्यक्ति नामज़द किये जायेंगे ज्ञी मंत्री, अप्िद्ध न्यायाधीश, सहकारो 
संस्थाओं के सभापति, विश्वविद्याल्नयों के उप-अधान ( वाइस चांसलर ) इत्यादि रह चुके 
होगे | उसका विश्वास है हि इस रीति से यह संस्था मंत्रणा तथा संशोधन काये के 
लिये विशेष रूप से उपयुक्त होगी। यही एक सच्चा ह्वितीय सभा के कार्य हैं। परन्तु यह 
ध्यान देने योग्य बात है कि राम्ज़े भ्योर का यह सुकाव विशेष कर इंगढंड के लिये है 
ओर उसके लिये (१ ) स्वयं कामन-स-] का चुनाथ 'समालुपातिक प्रतिनिधित्व! के 
आधार पर होना चाहिये जिससे देश के प्रत्येक महात्ववण दृष्टिकोण का उचित 
प्रतिनिधित्व हो सके शरीर (२ ) द्वितीय सभा का स्थान इसके नीचे होना चाहिये | 


(यह सुझाव संघराण्यों के लिये नहीं ४ क्योंकि बहाँ द्वितोय सभा के निर्माण का आधार 
राज्य-सिद्धान्त है ) । 


७४--४ड॥|० फाश्नर का सुकातव 

द्वितीय सभा को बनाये रखने के लिये एक अन्य सुझाव डा० फ्राइनर ने दिया है । 

परन्तु उन्होंने इसको स्थानीय वातावरण अर परिस्थितिथों? के आश्रित रक्‍्खा है। 
उन्होंने दृढतापूर्वक कह्या है कि जहाँ कहीं भी द! समभायें होंगा वहाँ शक्ति # लिये 
तिद्वन्द्रिता अवश्य होगी | इसीलिये यदि “निम्न सभा में बुद्धि पूर्ण प्रतिनिधित्व, गम्भीर 
ओर विवेकपूर्ण मंत्रणा तथा कार्यवाही ओर प्रौढ़ तके को स्थान मिल सकता है तो द्वितीय 
सभा के लिये इतनी परेशानी उठाने की कया आयश्य>वा है ? सभी राजनीतिक सिद्धान्तों ' 
में यह सिद्धान्त सबसे उत्तम है कि ऐसी संस्था को जन्म मत दो जिसकी आवश्यकता 
नहीं है । याद दूसरी संस्थाअं। से सुशासन सम्भव है तो द्वितीय सभा अनावश्यक है। 
किसी दश में ऐसी संस्था को स्थापित करना या न स्थापित करना इन प्रश्नों के उत्तर पर 
निर्भर करता है: क्या प्रतिनिधि विवेकी हैं; क्‍या दुल अपने कार्यक्रम पर पूर्ण रूप से 
विचार करते हैं और क्या वे अपने विचारों कें प्रति सच्चे हैं; क्या दायित्वपूर्ण न्याय और 
सहिष्णुता की भावना दे जिससे अत्याचार रुक सके; कहाँ तक निम्न सभा को व्यावसायिक, 
दक्ष उच्च राज्याधिकारियों की अविवेक पूर्ण दयालुता से बचाया जाता है और सहायता दी 
जाती है; कद्दाँ तक निम्न सभा को देशी और विदेशी मामलों का ज्ञान है और कहाँ तक 


१०-राम्ज्ञे म्योर--हाउ ब्रिटेन इज़ गवरन्डद ! विद्याथी' को स्वयं २६६-२७८ प्रृष्ठ 
पढ़ने चाहिये | द 


सातबाँ अध्याय ,.. २०७ 


बह उस प्रणाली से परिचित है जिससे कानून, बिना किसी आन्तरिक्त विरोध और 
ग़ल्तती के पूर्ण बाद-विवाद के बाद बनता है ? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्रत्येक 
देश में मिल सकता है*““हमको यह मान लेना चाहिये कि जहाँ कहीं भी ऐसे हित हैं 
जो बहुमत से अपनी रक्षा करना चाहते हैं वहाँ द्विसभात्मक प्रणाली की माँग होगी। 
क्‍योंकि अवांध्ुनीय नीति में विज्ञम्ब डालने से भी कुछ राहू५ मिलती ही है ।”* 


५--ढ।० वेणी प्रसाद का सुझाव 

द्वितीय सभा को एक महत्वप॒र्ण रूप में बनाये रख4 ( उन्नत रूप ) का पाँचवाँ 
सुझाव हमारे देश ही का है। स्वर्गीय डा० वेणी श्रसाद ने वर्तमान द्वितीय सभाओं 
की आलोचना करते हुये उनके दोषों को दिखाथा है ओर यह तज़बीज़ पेश की है कि 
उनकी रचना क्रियात्मक ओर निर्मोशत्मक लाभ के लिये की ज्ञानी चाहिये। उनका 
कथन है कि योग्यता के सिद्धान्त ओर अजातंत्रात्मक सरकार के मन्तठ्य को, विशेष कर 
जन-निवाचित निम्न सभा की क़ानून निर्माणक तथा आशिक सत्ता को स्वीकार कर लेने 
के पश्चात्‌, द्वितोय सभा से उपयोगी काम लिये जा सकते हैं। इसमें विज्ञान, विशेषज्ञता 
ओर स्थानीयत्व के सिद्धान्तों का उपयोग क्रिया जा प्कता है। संघात्मक राज्यों में सीटें 
अंगीभूत राज्यों में विभक्त की जा सकती हैं और एकात्मक राज्यों में स्थानीय प्रतिनिधियों 
के बोच में, जेसा कि फ्रांध्ष में द्वोता है जहाँ ख्ीटें औद्योगिक संस्थाओं और ग्रसिद्ध 
समाज शाक्नरियों, अर्थ-शासत्रियों तथा राजनीतिक वेज्ञानिकों में विभक्त की जाती हैं।" 
पहिलो दो श्रेणियों के सदस्य सदेव निर्वाचत होने चाहिये और अन्तिम श्रेणियों के 
अन्द्र सद्स्य उपयुक्त विद्या केन्द्रों शा निवोचित होने चाहिये अथवा सरकार द्वारा 
नामज़द द्ोने चाहिये। ऐसी सभा के ये कार्य होने चाहिये; सुझाव देना, जाँच करना 
तथा संशोधन करंना; राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में विशेष रूप से सहायता देना; संक्षेप 
में विचार-सखंगठन (४॥0प8]0 078977290707) तथा एक विस्तृत परामर्श के लिये 





१ क्राइन२--दि थियरी एन्ड प्रैक्टिस ऑँव माडन॑ गवरन्मेंट, पृ० ७३६--४० 

१--सन्‌ १६३७ के विधानानुसार आ्रायरलेंड में निम्नलिखित तालिका-प्रणाली है ;-- 

सेनेट के ६० सदस्यों में से ग्यारह को प्रधान मंत्री नामज़द करता है, छः को विश्व- 
विद्यालय छुनते हैं ओर शेष ४३ व्यवसाय के आधार पर निर्मित पाँच तालिकाश्रों में से चुने 
जाते हैं जो निम्नलिखित साव॑जनिक कार्यों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्‍ 

(१) राष्ट्रीय भाषा और संस्कृति, साहित्य, कला, शिक्षा तथा ऐसे व्यवसाय-हवित 
जो इस तालिका के लिये क़ानून द्वारा निश्चित कर लिये जाये। न 
क्‍ (२ ) कृषि तथा तत्संबंधी हित और मछली-व्यवसाय | 

( ३ ) श्रमजीवी-समाज---संगठित श्रथवा असंगठित | हि 

(४ ) उद्योग और व्यापार जिनमें बेकिंग, वित्त-साधन (0४0००), एकाउन्टेंसी 
इश्नीनियरिंग तथा भवन-निर्माण (4&7८070९€८९प7७) सम्मिलित हें | 

(५ ) सार्वजनिक शासन प्रबन्ध तथा सामाजिक सेवायें, जिनमें इच्छाजात भलाई के 
कार्य सम्मिलित हैं | द ँ 


शण्घ.. .# क्‍ शासन यस्‍्त्र 


सावजन्िक स्थान का काम देना। पिछले पन्द्रद वर्षों के अन्दर बहुत से देशों ने आर्थिक- 
परामशे-दात्री समितियों की स्थापना कर ली हैं। इनको शासन के ढाँचे के अन्दर और 
अधिक संगठित' करने और पूर्णाक्ष बनाने की आवश्यकता है । द्वितीय सभा, जिसमें 
ये सव्॒ समितियाँ समा सकती हैं, क्रानून-निर्मात्री सभा का कार्य गौण रूप से कर 
सकेगी। इसको बिल्ल प्रस्तुत करने, सभी बिलों पर विचार करने, राष्ट्रीय हित की 
योजनायें तैयार करने तथा सावेज्निक समस्याओं पर वाद-बिवाद करने का 
अधिकार होगा। परन्तु शर्त यह द्ोगी कि निम्न सभा का निर्णय अन्तिम होगां। 
इस प्रकार की उच्च सभा सभी स्थानीय और व्यावसायिक हितों को संगठित-विचार- 
प्रकाशन और परामशे का स्थायी अवसर देगी और शासन की एकता ओर योग्यता को 
क्षति पहुँचाये बिना सावजन्कि समस्यओं में वेज्ञानिक विचार घारा को स्थान देगी । 
उचित परिवतेन के साथ ऐसी द्वि्त.य सभाओं का संपर्क प्रान्तीय, प्रादेशिक, जिला तथा 
म्थुनिस्पल सरकारों से स्थापित करना वांछनीय है जिससे शास्रन-प्रबन्ध के सम्पूर्ण यंत्र 
को जानकारी प्राप्त होती रहे! ।१ 


६--वेब-दम्पति का सुझाव 

छुठवोँ घुकाव वेब-दम्पति का है जो सबंधा नवीन है। उनका कहना है कि 
वर्तमान व्यवस्थापिका कार्य-भार से दबी हुई है। जैधा कि पि&ले अध्याय में बताया गया 
है इसको दो भागों में विभक्त करने से इस भार से छुटकारा मिल सकता है। एक भाग 
होगा राजनीतिक व्यवस्थापिका और दूसरा सामाजिक व्यवस्थापिका। उनका स्वयं का 
विचार है कि “जहाँ तक राष्ट्रीय सभा अथवा व्यवस्थापिका का संबंध है किसी पूर्ण 
प्रजातंत्रात्मक समाज के पुनेसंगठन में पूर्णरूपेण राजनीतिक कह्दे जाने वाले शासन को 
साधाजिक तथा औद्योगिक शाप्तन के नियंत्रण से पूरी तौर से अलग करना श्रत्यावश्यक 
है। समाजवादियों के पुराने संकेत-बाक्य की भाँति मनुष्यों का शाप्तन वस्तुओं के शासन 
से अलग रहना आवश्यक है। राज्य की हमारी घारणा को, जिसका संबंध क़रीब-क़रीब 
अप्रतिकाय रूप से थल्-सेना और जज-सेना, क्रानून और दंड, यहाँ तक कि राजकीय 
स्वेच्छाचारिता से हो गया है, ऐसे दो भागों में बाँटना आवश्यक हो गया है जिनमें से " 
एक को हम राजनीतिक-प्रजातंत्र कहेंगे और जो राष्ट्रीय रक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध और 
न्याय का प्रबन्ध करेगा और दूसरे को दम सामाजिक प्रज्ञातंत्र कहेंगे और जो राष्ट्र का 
ओद्योगिक प्रबन्ध तथा समाज को जीवित रखने वाले कार्यों की देख-भाल करेगा। यह 
पहले से अलग रद्देगा। एक का कारये-क्षेत्र'*'पुलीस-शक्ति और दूसरे का'*“आसन्‍्तरिक 
प्रबन्ध होगा । इस प्रकार 'भावी सहकारी संयुक्त परिवार! (7४० 00-09078॥7ए० 
(20777007 ए७००]४॥ ०0 70प्रा०770 ७) के लिये केंबल्न एक ही राष्ट्रीय सभा की 





: १>-वेणी प्रसाद-- दि डेमोक्रो टिक प्रोसेस, प० २६४४-२५५ | वर्तमान द्वितीय सभाओं के 
संबंध में लेखक की आलोचनाओं को विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ना उचित है । 


२--सिडनी एल्ड बेट्रिस वेब--ए, कान्सटी व्यू शन फार दि सोशलिस्ट कामनवेल्थ श्रॉव 


छ्‌ 


प्रैट ब्रिटेन, द्वितीय भाग, श्रष्याय १--दि नेशनल गवनन्‍्सेंट | 


सातवाँ अध्याय २०६ 


क्र 


. आवश्यकता नहीं है तरव्‌ दो की है जिनके कार्य-क्षेत्र अपने-अपने होंगे। परन्तु उनके 
“ बीच सम्पर्क रहेगा; वे समपद्रथ और स्वतंत्र रहेंगी, कोई प्रथम या द्वितीय नहीं रहेगी। 
कामन सभा के इस प्रकार के शक्तयात्मक और अधिकारात्मक् विभाजन को, जिनमें दो 
राष्ट्रीय सभायें होंगी तथा जिनमें ए# का संबंध फ़ोजदारी क्लानूनओर राजनीतिक-क्षेत्र से 
रहेगा ओर दूसरी का आर्थिक और सामाजिक शासन से रहेगा, हम केबल पार्लिमेंट के 
कार्य-भार को हल्का करने का वास्तविक साधन ही नहीं सममते वरन व्यक्तिगत पंजीपति 
के स्थान में समाज के प्रगतिशील प्रतिनिधित्य॒ को स्थान देने की आवश्यक शर्ते, यद्यपि 
पूर्णता का दावा नहीं किया जा सकता, सममते हैं ।* 

इन दो व्यवस्थापिकाओं के मध्य सतभेद* के समय एक सम्मेलन होगा और 


१--सिडनी एल्‍्ड बेट्रिस वेब--ए कान्स्टीय्यूशन फ़ॉर दि सोशलिस्ट कॉमनवेल्थ आँव ग्रेट 
ब्रिटेन, ए४ ११०-१११ । राजनीतिक व्यवस्थपिका तथा इसकी कार्यकारिणी (क) वैदेशिक नीति 
 (ख) शान्ति तथा (ग) न्याय का प्रबन्ध करेंगी । (० १११-११७) 

सामाजिक व्यवस्थापिका तथा इसकी कार्यकारिणी का नियंत्रण (क) सम्पत्ति, भूमि, 
खनिज पदार्थ, जल-मार्ग तथा कर, अर्थात्‌ श्राथिक्र साधनों पर, जिसमें मुद्रा तथा मूल्प भी रहेंगे, 
रहेगा; अ्र्थ-विभाग इसका मुख्य अंग रहेगा | यह (ख) स्त्रास्थ तथा शिक्षा, यातायात, वैज्ञानिक 
अनुसंधान, कला, साहित्य, संगीत, नाटक, तथा धर्म के प्रोत्साइन जैसी सार्व॑जनिक सेवाश्रों की भी 
व्यवस्था करेगी | (४० ११७-१२१) 

परन्तु वेब-दम्पति एक सभात्मक सरकार के विरुद्ध हैं। जब्र वे उस सत्तः पर बिचार 
करते हैं जो आवश्यकतावश उस सभा के हाथ में चली जाती है जिसके हाथ में राजस्व रहता 
है ( द्विसमात्मक प्रणाली में ) तो वे कद्दते हैं कि 'इस कठिनाई से पूर्ण रूप से बचने के लिये 
केवल एक ही रास्ता है। वह यह कि सम्पूर्ण सत्ता एक ऐसो अ्रकेली राष्ट्रीय सभा को सौंप दी 
जाये जिसके अधिकार में एक श्रकेली कार्यकारिण। हो । ऐसे मार्ग का हम समर्थत केवल इसलिये 
ही नहों करते कि इसकी स्वतंत्रता फे लिये खतरा है अथवा सदस्यों तथा मंत्रियों के ऊपर 
अत्यधिक कार्य-भार रहेगा बरन्‌ इसलिये कि........कोई भी निर्वाचित सभा किसी भी विषय पर 
जनता के सामूहिक विचार को नहीं प्रकट कर सकती |! ४० १२६ 

२-ट णक ओर यह कहा जा सकता है कि दो राष्ट्रीय सभाओ्रों के कारण सदैव गतिरोध 
उत्पन्न होंगे; ओर दूसरी ओर प्रधान-सत्ता अनिवार्य रूप से राजस्व पर अ्रधिकार रखने वाली शक्ति 
की सहगामिनी रहेगी । परन्तु द्विसमात्मक व्यवरस्थापिका के प्रत्येक रूप में यह कठिनाई स्वाभाविक 
है। अ्रतः किसी भी रूप की द्वितीय सभा के समर्थक हमारी तजवीज्ञों के संबंध में आ्रापत्ति करने 
के लिये कोई उपयुक्त कारण नहीं दे सकते?--वेष-दम्पति, ए० १२६ 

लेखक राजनीतिक व्यवस्थापिका तथा सामाजिक व्यवस्थापिका के भीतर द्वितीय 
सभाओं का समर्थन नहीं करते । देखिये ० १६७-१२८ 

पृष्ठ १२८ की टिप्पणी में उनका कहना है कि '्रस्येक्त व्यवस्थापिका के पास, ग़ज्ञती 
श्रोर जल्दबाजी से बचने के लिये, एक अपना आआन्तारिक संगठन होना चाहिये। यह कार्य 
दितीय सभा नहीं कर सकती । हमारे मत में सर्वोत्तम उदाइरण नावयें में मिलता है। प्रत्येक 


घ्छ 


२१० शासन-थन्त्र 


यदि यह असफल रहा तो दोनों व्यवस्थापिकाओं का संयुक्त अधिवेशन होगा। यंदि 
इसपे भो कोई ज्ञाभ न निकला तो पूरे प्रश्न का निर्णेय जनता के मत द्वारा होगा । 

यह योजना कौशल-पूर्ण तथा दिल्चश्प अबश्य है परन्तु इसमें शक्ति-विभाजन 
के सभी दोष आ जायेंगे। क्‍योंकि सामाजिक ओर राजनीतिक क्षेत्र कैसे एक दूसरे से 
बिल्कुल अल्नग किये जा सकते है ! उनके मध्य इंष्या और संकोर्णता का जन्म अवश्य- 
स्‍्मावी हे अथवा इन दो संस्थाओं के बीच की खाई को दूर करने के लिये विधानातिरेक 
साधन का जन्म होगा ।* 


एकसभात्मक सरकार के पक्ष में लास्की की दलीलें... 

परन्तु ज्ञास्डी१ और विज्ञोबी तो निश्चित रूप से एक्सभात्मक सरकार के पक्ष 
में हैं । द्वितभात्मक प्रणाल्रों के विरुद्ध विशेषकर लास्की को निम्नन्विखित आपत्तियाँ हैं :--- 

(१) जहाँ कहीं सी व्यवस्थापिका में दो सभायें होंगी एक सभा सदेव आगे 
रहेगी और राजनीति-विशेषज्ञों का कुछाबव उसी की ओर रहेगा। दूसरी सभा या तो 
निष्क्रिय रहेगी या विरोध करके गतिरोध उत्पन्न करेगी । 

(२) यह व्यर्थ के वाद-विवाद में समय नष्ट करेगी। इस प्रकार कार्यकारिणी को 
दूसरे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में ध्यान लगाने से रोकेगी । 

(३) वह द्वितीय सभा, जो अ्रथम सभा से सहमत रहती है निश्चय रूप से 
व्यथ है। और यदि असहमत रहती है ता अद्वितकर है। 

(४) यह कहना कि द्वितीय सभा क्ानूच पास करने में विलम्ब डालती है 
आधुनिक परिस्थितियों की अवद्देलना करना है। काई भी क्रानून यक्रायक नहीं पास हो 
जाता, सदेव एक लम्बे वाद-विबाद और विश्लेषण को बाद पास होता है । 


राष्ट्रीय समा अपनी प्रथम बैठक में एक संशोधक-समिति चुन सकती है जिसमें क्वानून, 
शासन इत्यादि के प्रसिद्ध विशेषज्ञ रहें ओर जिसका समा के पूरे श्रधिवेशन में बैठने 
का क़ानूत्ी अ्रधिकार रहे तथा जिसको व्यवस्थापिका का प्रत्येक क्रानून संशोधन के लिये 
सोपा जाय। सभा के निर्णयों को कार्यन्वित करने के लिये जिन संशोधनों को यह 
आवश्यक सममभेगी पेश करेगी (इसमें भूल सुधार श्रौर वर्तमान कानूनों का असंगति-' 
निवारण भी रहेगा ) | यह विवरण-पत्र प्रकाशित होगा जिसमें संशोधनों के कारण दिये रहेंगे। 
सभा इसके प्रस्तावों पर विचार करेगी और प्रत्येक संशोधन पर मत लिया जायेगा। यदि इस 
विना पर, कि प्रस्तावित बिल में जल्दबाज़ी की गयी है अथवा जनता ने इसको स्वीकार नहीं 
किया, इसको स्थगित करने की आवश्यकता समझी जाय ( चाहे एक ही अ्रधिवेशन के लिये 
अथवा दूसरे सम्मेलन तक के लिये ) तो स्थमित करने का अ्रधिकार उसी संशोधक समिर्ति 
को दिया जा सकता है | 

१--ढदितीय सभा को आ्रालोचना के दृष्ठिकोण से पुनः लास्की की पुस्तक 'ए ग्रैमर 
पॉलिटिक्स! (६० ३३५४-४०) अ्रध्ययन कीजिये जिसमें वह वेब-दम्पति की योजना को गंभीर 
' तथा आकर्षक कद्दता है फिर भी उसको आलोचना करता है | 

२-लास्कोी--ए ग्रेमर श्रॉव पॉलिटिक्स, 9० ३३०-३४ । कृपया सभी दलीलें स्व पढ़िये | 
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(४) द्वितीय सभा की क्ररीब-क़रीब पूरी आल्लोचना में प्रथम सभा की ही दलीलें 
र"रहती हैं। योग्य मंत्रणा तो परामशंदात्री समितियों से ही मिलती है। द 
॥ (६) आवश्यक विलम्ब और संशोधन तो सरकार के द्वारा पढ़िले से' ही हो 
जाता है क्‍योंकि उन हितों की राय ली जाती है जिनको कोई विशेष क्वानून प्रभावित 
करने जा रहा है। 

(७) संघात्मक शास्रनों में (क) शक्ति विभाजन और (ख) न्यायालयों के द्वारा 
शासन-काय में विषमता नहीं उत्पन्न होने पाती | 

एकसभात्मक सरकार के पक्ष में विलोबी की दलीरें 

इसी प्रकार विज्लोबी ने, विशेषकर अमरीका और इंगलेंड की आधुनिक परि- 
स्थितियों का अध्ययन करके, यह फन्न निकाला है कि द्विस्रभाव्मक प्रणालो केवल दोषपूर्ण 
ही नहीं है बरन्‌ यह उस उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं करती ज्ञिसके लिये इसकी स्थापना 
की गई थी। ऐसी परिस्थिति में सच बात तो यह है कि इसकी स्थापना वहीं द्दोनी 
चाहिये जहाँ की परिस्थितियों में यह लाभदायक सिद्ध हो । परन्तु आधुनिक राज्यों में 
कोई ऐसी अवस्था नहीं है। लेखक की राय में इस प्रणाली को खतम कर देने ओर इसके 
स्थान में अल्पतम सदस्यों की एक अकेली सभा की स्थापना कर देने से राज्य-शासन- 
प्रणाली में जितनी अधिक उन्नति हो सकती है उतनी अन्य साधन से नहीं । ऐसा करने 
से सरकार का संगठन काफ़ी सरल हो जायेगा; उत्तरदायित्व का स्थान निश्चित 
हो जायेगा; व्यवध्थापिका और कायकारियी में एक दृढ़ सहयोग सम्भव हो जायेगा; 
क्रानून बनाने की प्रणाली में सरलता आ जायेगी और क्रानून लोकमत के अ्रधिक अनुकूल 
होगा। इसके साथ-साथ सरकार का व्यय भी कस हो जायेगा और सुयोग्य व्यवस्थापक 
सुलभ हो जायेंगे? ।? 

परन्तु वह अमरीका की राष्ट्रीय सरकार के लिये संघात्मक प्रणाली की विना पर 
द्वितीय सभा को आवश्यक मानता है क्योंकि “यह राजनीतिक क्षेत्र में समपद्र्थ राज्यों 
के संघसिद्धान्त के अनुखार है! | इस प्रकार एक्रात्मक शासन की राष्ट्रीय सरकार के 
लिये वह एकसभात्मक प्रणाली का समर्थन करता है। 


४ द्वितीय सभाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया. 


केवल सेद्धान्तिक दृष्टि से ही द्विसभात्मक प्रणाली के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं हुई । 
गानर* ने इधर गत वर्षों में इस प्रणाली के विदद्ध होने वाले आन्दोलन के निम्नलिखित 
कुछ उदाहरण एकत्र किये थे :-- 

सब प्रथम, दक्षिणी अफ्रीका में प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं की उच्च सभायें खतम्त 
कर दी गई' थीं । 

दूसरे, सन्‌ १६११ में इंगलेंड में ला सभा के अधिकार कम कर दिये गये थे । 
१--विलोबी--दि गवरन्मेंट ऑव' माँडन स्टेट्स, पू० ३४४ 
२--गार्नर -- पॉलिटिकल साइंस एल्ड गवन्मेंट, प्रृ० ६०८--६०६ 
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२१२ शासन-्यन्त्र 


तीसरे, सन्‌ १६१३ और १६१६ के ब/च बहुत से अमरीकी राष्यों जैसे केलीफ़ोर्निया, 


ऑरगोन ओर नेबरेस्का में हवस सात्मक व्यवस्थापिका के विरुद्ध आन्दोलन हुये थे । 
चौथे, सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध के पश्चात्‌ यूगोर्गाविया, फिनलेंड, लैठेविया 
ओर इस्थोनिया में एछसभात्मझ व्यस्थापिकार्य अपनाई गई थी। टर्की में भी ऐसा ही 
8 पी, हे 
पाँचवे, आस्ट्रे लिया में कोन्सलंड ने सन्‌ १६६२ में अपनी उच्च-सभा का अन्त कर 
दिया था | क्‍ ह 
निम्ने और उच्च सभाओं का अन्दर 
व्यवस्थापिकाओं में एक अथवा दो सभाओं की आवश्यकता का अनुशीलन करने 
करते के पश्चात्‌ हम अब दोनों सभाओं की रचना और उनके अधिकारों में जो अन्तर 
है, उसको देख सकते हैं । 
सच प्रथम, यह एक सावभौमिक तथा निश्चित सी बात है कि निम्न सभा का 
निबोचन जनता के द्वारा प्रद्मत रप पे होता है ओर पेतुक नियुक्ति तथा नामज़दगों के 
सिद्धान्त केवल द्वितीय सभाओं में पाये जाते हें । 
दूसरे, यदि द्वितीय सभा का निवाचन भी द्वोता है तो निम्न सभा और उच्च सभा 
के निवोचन क्षेत्रों के विस्तार में अन्तर रहता है । उच्च सत्ता के निर्वाचन क्षेत्रों की अपेक्षा 
निम्न सभा के निर्वाचन-क्षेत्र छोटे होते है । इसका यह अर्थ हुआ हि प्रथम सभा के 
प्रतिनिधियों की संख्या अनिवाय रूप से द्वितीय सभा के प्रतिनिधियों की संख्या से 
अधिक होती है। (लाड सभा सियमादरेक है क्‍योंकि इसकी रचना में पैतृक 
सिद्धान्त है। ) द 
तीसरे, यदि हम दोनों सभाओं की अवधि को देखें तो द्वितीय सभाथों की अबधि 
प्रथम सभाओं से लम्बी पायेंगे। इस प्रकार अप्रीका के संयुक्तराज्य और आस्ट्रेलिया 
में सनेट का निवोचन छः वर्ष के लिये होता है; फ्रान्स में ( सन्‌ १६३६ के पहले नौ 
व" के लिये होता था, आयरिश स्वतंत्र-राज्य में | सन्‌ १६३७ के पहले ) बारह वर्ष के 
लिये द्वोता था और ब्राइस-समिति ने भी बारह वर्ष के लिये सिफ्रारिश की थी। इनके 
विरुद्ध, प्रतिनिधि-सभा का निवोचन अमरीका के संयुक्त राष्य में दो वर्ष के लिये, 
आस्ट्रे लिया में तीन वषे के लिये होता है। फ्रान्स में ( सन्‌ १६३६ के पहले #! प्रतिनिधि- 
भवन का निर्धाचन चार वर्ष के लिये होता था; आयरिश स्वतंत्र-राज्य में ( सन्‌ १६३७ 
के पहले ) कामनसभा का चुनाव चार साल के लिये होता था और इंगलेंड में, आइस 
के अनुसार भी, कामन-सभा की अवधि पाँच वर्ष की थी । परन्तु यह याद रहे शनि निम्न 
सभाओं की सर्वोत्तम अवधि ( क्योंकि वे साधारणतः भंग की जा सकती हैं ) चार या 
पाँच वी जान पड़ती है। यदि निम्न खभा का निर्वाचन दो या तीन बे के लिये होता है 


१--भारतवर्ष में भी सन १६३५ के क़ानून के अनुसार प्रान्तीय द्वितीय सभायें नौ वर्ष 
के लिये निर्वांचित द्वोती हैं। अजेन्टाइना में सेनेट का निर्वाचन नौ वर्ष के लिये तथा चिली 
ओर क्यूबा में आठ वर्ष के लिये द्ोता है । 


३ है 


सातवाँ अध्याय , २१३ 


तो देश के राजनीतिक जीवन की गति में असमय व्याघात उपस्थित होगा अं र यदि 
सात वष के लिये होता हैं तो प्रतिनिधि जनता के परिवर्तित दृष्टिकोण थे अनभिज्ञ हो 
जायेंगे और सभा प्रतिनिधित्न खो बेठेशी१ | अत: अत्युत्तम अवधि चार-पाँच वर्ष की 
जान पड़ती है । 

चौथे, प्राय: सभी व्यवस्थापिकाओं में सदस्य और मतदाताओं के लिये योग्यता 
तियत रहती है। निम्न-सभा के लिये तो यह सावेभेमिक नियम ता हा गया है कि जो 
सत्री-पुरुष इक्कीस वर्ष के हो जायेँ वे सत दे सकते हैं और जो पद्चीस वर्ष के हो जायें वे 
सदस्यता के लिये खड़े दो सहते है । परन्तु उच्च-घबा के लिये बड़ो आयु उद्दाहरण स्वरूप 
२५ वर्ष दी आयु सतदातवा के लिये आवश्यक होती है ओर इससे भी अधिक अथीत्‌ 
तीस या पतीस वर्ष की आयु सदस्यता के लिये आवश्यक होती है| कुछ शिक्षा तथा सपत्ति 
सम्बन्धी योग्यतायें भो उच्च-सभा की सदस्यता के लिये होती हैं। इस प्रकार उच्च 
सभाओं में साधारणतः समाज के अलुदार और उच्चवर्गों के दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व 
रहता है इसलिये निम्न-सभा सें इसका गहरा प्रभाव रहता है। परन्तु राज्दघिकारी 
अपराधी और पागल साधारणत: सभी व्यवस्थापिश्तओं में मताधिकार तथा सदस्यता 
से वंचित रहते हैं । 

अन्त में, जहाँ तक क़ानून बनाने तथा राजस्त पर नियंत्रण रखने के अधिकारों 
का अश्न है साधारणतः क़ानून बनाने में मिम्नन्धभा को उच्च-सभा से अधिक अधिकार 
प्राप्त रहते है । परन्तु राजस्त्र पर तो निम्न-सभा का ही पूर्ण-नियंत्रण रहता हे । उच्च-स भा को 
अधिक से अधिक निम्न-सभा के द्वारा पास किये हुये अथ-बिल के लिये संशोधन पेश 
करने के सीमित अधिकार रहते हैं। इसके अतिरिक्त शासन की सभाव्मक पगणाली में 
वास्तविक कायकारिणों अथया मंत्रिमंडल केबल निम्न-सभा ही के प्रति उत्तरदायी 
रध्ता है । इस भकार उच्च-सभा का स्थान गौण रहता है चाहे विधान के द्वारा दोनों 
सभाओं की बराबर ही अधिकार क्‍यों न दे दथ जायें जेसा कि सन्‌ १६३६-४४ के 
युद्ध के पढिले फ्रान्सोसी सनेंट को ग्राप्त थ । 


निम्न-सभा के कार्य 
दुनों सभाओं के इस अन्तर के पश्चात्‌ अब हम निम्त-सभा के कार्यों के संबंध 
में कुछ कद्ट सकते है। क्‍योंकि दृ्॒न पहले हो उच्च-सभा के क़ानून में संशोधन करने तथा 
उसमें विल्मम्ब डालने के कार्यों को अध्ययन कर चुके हैं। हमें यह फिर स्मरण रखना 
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१--इस सम्भावना के विरुद्ध अज॑न्टाइना ने अपनी निम्न सभा प्रतिनिधि-भवन के लिए, 
जिसका निर्वाचन चार वर्ष के लिए होता है, प्राय; द्वितीय सभाओ्रों में पाई जाने वाली प्रणाली 
का श्रनुसरण किया है जिसके अनुसार इसके आधे सदस्य हर दो वर्ष के बाद अलग हो जाते हैं। 
इसी प्रकार की व्यवस्था कोसस्‍्टा रीका के प्रजातंत्र-राज्य में हे ! इसमें भी एक सभा है जिसको 
धवेधानिक कांग्रेस” कहते हैं। इसके सदस्य चार साल के लिये निर्वाचित होते हैं और आधे 
सदस्य हर दूसरे साल अलग हो जाते हैं। ( दूसरे उदाइरणों के लिये टिप्पणी १ इस अध्याय के 
अन्त में देखिये ) 


२१छु.. ., शासन-यन्त्र 


होगा कि अंग्रेज़ी कामन सभा प्रतिनिधित्वात्मक तथा उत्तरदायी संस्थाओं के इतिहास में 
प्रथम निम्त-सभा है। अतः “इसके कार्य बिना आपत्ति के वही भाने जा सकते हैं जो 
सभी प्रथम सभाओं के कार्य साघारणत: होते हैं क्योंकि वे खब इसी के नक्लें हैं । 


अंग्रेज़ी कामन-सभा के कार्य 

डा० फ्राइनर के अनुसार निम्न-सभाश्रों के मुख्य तीन कार्य होते हैं: क्वानून 
निर्माण, कार्यकारिएं। पर नियंत्रण ओर तत्संबंधी अनुसंधान।" परन्तु इत्नबट* ने 
अंग्रेज़ी कामन-सभा3 के कार्यों का तीन शीषेंकों के अन्दर अनुशीलन करते हुये उन्हें 
ओर स्पष्ट कर दिया है। वे है क़ानून निर्माणात्मक, आर्थिक तथा आल्ञोचनात्यक | वह 
लाडें-सभा और राजा की राय का खयाल करके क़ानून बनाती है; सावेजनिक काय के 

१--फ्राइनर--दि थियरी एन्ड प्रैक्टिस आॉव मॉडर्न गवन्मेंट्स, जि० २, ० ७४३ 

२--इलबर--पालिमेन्ट, ए० ६८ 

३--लास्की ने कासन-सभा के कार्यों की निम्नलिखित आ्रालोचनात्मक व्याख्या दी है;-- 

(क ) सरकार की स्थापना करना तथा क्कानूत्न बनाने में नेतृत्व अ्हण करना | 
( शक्ति विभाजन के कारण अमरीकी प्रतिनिधि-सभा में यह सम्भव नहीं ) | 

(ख ) मंत्रियों से प्रश्न पूछ कर, विरोधी-दल्ल द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव रख कर 
माँगों को सामने रखना । 

.. (ग) मंत्रियों तथा उनके विभागों द्वारा जानकारी प्राप्त करना | इनका कतंज्य समस्या 
की वास्तविकता से परिचित कराना है । कभी-कभी वास्तविकता का पता लगाने तथा 
उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिये इसको शाह्दी कमीशन अथवा जाँच-समितियाँ नियुक्त करने 
पर बाध्य होना पढ़ता है । 

(घ ) वाद-विवादात्मक परिषद के रूप में कायः करना जिससे शासन मंत्रणा पर चलते । 
यदि कार्लाइल ने इसको “गपखाना' कह कर इसकी इंसी उड़ाई थी तो इसका वैकल्पिक नाम 
सामूहिक कैदखाना भी हो सकता है। उपस्थित समस्था के पक्ष तथा विपक्ष में कद्दे जाने वाले 
भाषण प्रकाशित होते हैं ओर इस प्रकार निर्वाचक-ाण जानकारी प्रास करते हैं । 

. (७ ) इसको चुनाव कार्य करना पड़ता है| इसका अर्थ यह है. कि किस प्रकूर सभा 
सरकार तथा विरोधी-दल के लिये नेता तैयार करे | इसके बिना अ्रच्छा शासन असम्भव है। 
इसी काय के कारण बुद्धिमान व्यक्तियों को सामने आने का अवसर मिलता है | 

( च) ग़ेर-सरकारी सदस्य को भी लाभदायक बनाना | वह सोंपे हुए बिल की जाँच में 
भाग ले सकता है अथवा आलोचना तथा विभाग-संबंधी,का्थ' में सुधार करने में सहायक 
हो सकता है |--दि पालिमेन्टरी गवर्नमेन्ट इन इंज्नलैंड, प्ृ० १३६--१७० । विद्यार्थियों को स्वयं 
पढ़ना चाहिये । 

इसी प्रकार राम्ज्ञे म्योर ने कामन-सभा के कार्यों का चार शीर्षकों में ग्रध्ययन किया है। 


(१) प्रश्न (२) कानूज-निर्माण (३) राजस्व (४) तत्कालिक नीति पर श्राम बहस | देखिये -- 
हाउ ब्रिटेन इज़ गवन्ड १, अध्याय ६, ०२०४ 


सातंवाँ अध्याय २१४ 


लिये धन की स्वीकृति देती है और उन कार्यो' को भी निश्चित कर देती है जिनमें बह 
धन-व्यय किया जाता है ; वह कर ज्ञगाती है और ऋण लेने का अधिकार देती है; 
प्रश्नों तथा वादू-विवाद के द्वारा यह राज्-मंत्रियों की आलोचना करती है और उन पर 
नियंश्रण रखती है | इसके अतिरिक्त यह उन विभागों का कार्य देखती है जिनके अध्यक्ष 
मंत्री होते हैं । 

इस प्रकार निम्न सभाओं के काय क़ानून-निर्माणात्मक, आर्थिक तथा आलोच- 
नात्मक कह्टे जा सकते हैं। जहां तक क़ानून बनाते के कार्य का संबंध है इस अध्याय 
के आरम्भ में काफ़ी कह चुके है. क्‍योंकि क़ानून बनने की सभी अबस्थाओं को काफो 
स्पष्ट कर दिया गया है। जहाँ तक आर्थिक अधिकारों का प्रश्न है हप केबल इतना कह 
सकते हैं कि सभी अथ-बिल् निम्न-स्तभाओं के द्वारा पेश किये ज्ञाने चाहिये क्‍योंकि वही 
राज्य की शक्ति की कुझ्जी हैं क्योंकि बिना घन के कैसे शासन चल सकता है। इसका यह 
अथ हुआ कि, व्यवहार में, क्रानून-निमोणक समाओं की सर्वोच्चता, सबप्रधानता अथवा 
प्राथमिकता वास्तव सें निम्त समा की सर्वोशच्चता, स्वप्रधानता अथवा आथमिक्रता है। 
जहाँ तक आलोचनात्मक अधिकारों का संबंध है हम यह कह सकते हैं कि यह कार्य 
इंगलैंड में विरोधी-दुल के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से होता है। निम्न सभा का बहुसंख्यक 
दुल सरकार बनाता है अतः अल्पसंख्यक दल्न को विरोधी-दक्ष का स्थान लेना पढ़ता 
है। विरोधी-दुल के सदस्य मंत्रियों से प्रश्त पूछते हैं और इस प्रकार बाद-विवाद आरम्भ 
किये जाते हैं। यहाँ तक कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास के भ्रस्ताव रक्खे जाते हैं। 
इन्हीं सब साधनों के द्वारा सरकार को स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण रक्खा जाता है 
ओर उप्तको सभा की कद्धुआज्ञोचना तथा अप्रसन्नवा से अपनी रक्षा करनों पड़वो है। 
सन्‌ १६३६-४४ के युद्ध के पहिल्न फ्रान्त्ोत्ती लोग 'जवाबतल्लबी" ([79799]]86007) 
को अपने विधान का सार सममकते थे ओर इसको मंत्रियों को दायित्वपूर्ण बनाने के 
लिये अनिवार्य मानते थे। इसका भश्रयोग मंत्रिमंडल की नोति के विरोध में होता था। 
इसके साथ-साथ एक दीघे वाद-विवाद का आरम्भ दो जाता था क्‍योंकि यह सरकार 
के विरुद्ध अविश्वास अथवा उसके प्रति विश्वात्ष का प्रश्न रहता था। परन्तु शक्ति- 
“विभाजन के सिद्धान्त के कारण अमरीका की प्रतिनिधि-सभा का संबंध राज्य के 
मंत्रिमंडल से नहीं रहता भर सभा के उसके प्रति विश्वास अथवा उसके विरुद्ध अबि- 


0. राह अत कातण-न 0७00-/७%) 4० 0फ+५अशमकावतनभमाक, 


१ -जवाबतलबी साधारण प्रश्न से मिन्न होती है क्‍यों कि (१) यह लिखित हं।ता है; 
(२) यह जिस मंत्री के पास यह भेजी जाती है उसे इसका उत्तर अवश्य देना पड़ता हें; वह 
इसकी अवदेलना नहीं कर सकता जबतक कि इसका संबंध विदेशी नीति के किसी महत्वपूर्ण 
पहलू अथवा राज्य के कसी दूसरे रहस्य से न हो। इसका उपयोग वाषिक आय-व्यय के अनुमान 
पर नहों हो सकता; (३) इसमें वाद-विवाद द्वोता है क्‍यों कि यह एक अविश्वास के प्रस्ताव 
की ,भाँति है; (४) यह्द क्रिया सभा में मत लेने के पश्चात्‌ समाप्त होती है। यदि निर्णय प्रतिकूल 
हुआ तो परिणाम मंत्रि मंडल का पतन होता हे | 
विवरण के लिये मुनरों कृत गवन्मेंट आकर यूरोप, ६० ४८३-४८५, देखिये | 


श्र, शासन-यनत्र 


श्वास का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | उसका उदय अथबा पतन सभा पर नहीं निर्भर 
करता । अतः निम्न सभा में सरकार की नीति की आलोचना उत्तरदायित्व नहीं लाती | 
इसलिये क.यकारिणी और व्यवस्थापिका के मध्य गतिरोध उत्पन्न होने को सम्भावना 
बनी रहती है और यह पेदा भी होता है। परन्तु इसका बुरा प्रभाव व्यवस्थापिका और 
कार्य-कारिणी के केवल कार के सुचारु रूप से चलने सें पड़ता हे। इस्री दुदंशा के 
. कारण कि प्रतिनिधि सभा अपने आलोचनाता हक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती 
प्रो० लास्की को इसे 'एक सहान्‌ राष्ट्र के अनुपयुक्त सभा? कहता पड़ा है? ।* 

परन्तु केवल इसी कारण से उसे ऐसी बात नहीं कहनी पड़ो। उसकी राव में 
यह ऐसी ग़लतियाँ करती हे जिसके विदद्ध राजनीति शात्र के सिद्धान्त सतके रहने की 
चेत/बनी देते हैं। उसकी दूसरी आपत्तियाँ निम्नलिखित है :-- 

(क) लोक-सभा के वाद-विवाद में श्रेष्ठ सिद्धान्तों को प्रकाश में आना चाहिये । 
परन्तु प्रतिनिधि-सभा बहस के एक विशाल सावेजांनक स्थान के रूप में खत्म हो चुकी है । 
अतः इसकी कार्यवाहियों के प्रकाशन का प्रश्न हो नहीं उठता जिसके लिये नियोचक 
अत्यन्त उत्सुक रहते & जेसा कि अंग्रजो कामन-सभा की कार्यवाहियों के संबंव में होता हे । 

(ख) सावेजनिक सभा की सभी कार्यवाहियाँ खले तौर पर होनी चाहिये जेश्ा 
कि अंग्रेजी कामन सभा में होता है। अमरीका के संथुक्त राज्य में अधिकतर कार्य 
समिदियों के द्वारा होता हे । अतः प्रत्येक कार्यवाही अन्यकार में रहता है । 

(ग) सभा का संगठन ऐसा होना जाहिये कि सरकारी विलों का विरोध 
करने वाले सद॒ध्य अपना मतप्रकाश स्वतंत्रता से कर सक॑। अंभेजी कामन-सभा में यह 
कार्य सुचारु रूप से होता हैँ ओर सरकार भी अपनो नी।त के विरुद्ध लगाये गये 
अभियोग का प्रतिवाद करती है। परन्तु प्रतिनिधि सभा में न सरकारो सदस्य होते है 
जो अपनी नोति के पक्ष में कहं और न विरोधी-दुत्न ही होता है जा अनुपयुक्त बिलों 
के कारण सरकार का बदनाभ करके दूरी सरकार बनाये । 

(ब) अंग्रेज़ी कामन सभा की पांच स्राज्ञ की अवधि के मुकारबिल में अतिनिधि 
सभा को दो साल की अर्वाघ बहुत ह। कम हैं। जिध समय सदस्य अनुभव श्राप्त करना 
आरम्भ करते हैं उसी समय उन्हें दूसरे निवाचन के लिये तैयार द।ना पड़ता है जिसमें 
कोई आवश्यक नहीं कि वे फिर चुन लिये जायें। हे 

(छू; एक तो प्रतिनिधि सभा साधारणुतः सदस्य को बाद-विवाद में अपनी योग्ववा 
प्रकाश में लाने तथ। जोरदार भाषण देने का अवसर हो कम देती हूं जिससे वह ओऔरों 
को अपने ज्ञान और चरित्र से प्रभावित कर सह, दूसरे यह राष्ट्रीय राजनाति में भाग 
लेने वाले मामूली आदमियों के लिये शरण देने का भी काये करता है। दूसरा ओर 
अंग्रेज़ी कामन सभा ने छुयोग्ध और सच्चरिष्न व्यक्तियों को पेदा किया हूं जिनका स्वागत 
महान नेताओं और महान राजनीतिज्ञों के रूप में हुआ है । 


ष्ााफ्रपंक,.. वपयाइदातों प्रकार काका पते 





१, लासकी--डेन्जर्स ऑॉव श्रोत्रीडियेन्स एन्ड आदर एसेज़” में का लेख (दि श्रमेरिकन 
पोलिट्किल सिस्टम”! तथा पेटरसन--.अमेरिकन गवर्मेंट, ६० ३४६-३६० 
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सातबाँ अध्याय । २२३ 


उपसंहार 


इस तालिका के अध्ययन के पश्चात्‌ हमें निम्नलिखित विशेष बातें ज्ञात 
दोती हैं :--- 


(१) निम्न अथवा प्रथम सभा और उद्च अथवा द्वितीय सभा का सर्वमान्य 
क्रम हालेंड और स्वेडन में उल्नट दिया गया है। वहाँ उच्च अथवा ह्वितीय सभा, प्रथम 
सभा कहलाती है और निम्न अथवा प्रथम सभा, द्वितीय सभा कहलाती है। 


(२) चु कि अमरीका के संयुक्त-राब्य में प्रथम सभा का निर्वाचन २ वर्ष के लिये 
होता दे इसलिये हमें कहना पड़ता है कि यह बहुत ही छोटी अवधि है और जिस समय 
सदस्य अपने काय का अलुभव श्राप्त करते हैं उनको अवकाश ग्रहण करने के लिये 
बाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार छोटी-छोटी अवधियों से देश को फिर-फिर व्यापक 
निर्वाचन के चक्कर में पड़ना पड़ता है। कोलम्बिया भी अपनी प्रतिनिधि-सभा को दो 
वर्ष के लिये निर्वाचित करता है। परन्तु विचित्रता यह दे क्रि मध्य अमरीका का साल्वेडार 
का प्रजातंत्र-राज्य ( जिसने जून सन्‌ १६४७४ ईं० में ग्वाठेमाला के साथ मिलकर संघ- 
राज्य स्थापित किया है ) अपनी एकसमात्मक राष्ट्रीय सभा को केवल ए% ही बर्ष के लिये 
निर्वाचित करता है। प्रथम सभाओं की तीन साज्ष की अवधि हमारे देश, भास्ट्रे लिया, 
न्यूज़ीलेंड और मेस्क्रिकों तथा फ़िनलेंड ( एकसभात्मक व्यवस्थापिका ) में; चार साल 
की अवधि अजेन्टाइना, बोलीबिया, चिल्ली, कोस्टारीका, डेनमाके डोमीनिकन रिपब्ल्तिक, 
ग्वाटेमाला, हेदी, जापान, लाइबेरिया, पनामा, यूरुग्वे, वेनेज्येला, यूगोस्लाबिया, हालेंड 
( सन्‌ १६३६-४५ के पहले ) ओर स्वेडन में ( परन्तु अन्तिम दोनों देशों में द्वितीय सभा को 
प्रथम सभा कहते हें ); पाँच साज्न की अवधि कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका और इंगलेंड में; 
&: साल की अवधि ह्वान्ड्ूरास, लक्ज़ेमबर्ग, निकारेग्वा और पीरू में पाई जाती है। 
इससे प्रकट है कि कोई भी निम्न सभा छः वर्ष से अधिक समय के लिये नहीं निर्वाचित 
देती क्‍योंकि परिवत्तेनर्शल लोकमत से सम्पर्क टूट जाने का भय रहता है। 


(३) द्वितीय सभाओं का निर्वाचन कोलम्बिया, ग्वाठेमाला और यूरुगवे में चार 
वर्ष के लिये; दक्षिणी अफ्रीका, डोमीनिकन रिपब्लिक और हमारे देश में पाँच वर्ष के 
लिये; आर्ट्र लिया, त्रोल्लीविया, हैटी, लाइबेरिया, मेस्िकिको निकारेग्वा, पीर और 
दालेंड में ( १६१६-४४ के पहले, परन्तु यहाँ द्वितीय सभा प्रथम सभा कहलाती थी ) 
छ वर्ष के लिये; न्यूज़ीलेंड और जापान में ( केवल निर्वाचित सदस्य ) सात वर्ष के 
लिये; चिल्ली, डेनमाक, इराक़ ( इस अवधि के लिये मनोदीत ) और स्बेडन ( यहां 
द्वितीय सभा प्रथम सभा कहलाती है ) में आठ वर्ष के लिये; अर्जेन्ट।इना में नौ वर्ष के 
लिये ओर मिस्र में ( सद्यों का है भाग ) दस वर्ष के लिये होता है । 


इस प्रकार कोई भी द्वितीय सभा एक, दो अथवा तीन ब्ष के लिये नहीं निबोाचित 
द्ोती क्योंकि यह बहुत ही छोटी अवधि दे । 


श्र ह शांसन-यनन्‍्न्न 


(४) अध्यक्षों का निर्वाचन बेनेजुयेला में तीन बे के लिये; बोलीविया, कोल- 
स्थिया, डोमीनिकन रिपब्लिक, हान्डूगास और यूरुग्वे में चार वर्ष के लिये; हैटी में 
पाँच साल के लिये; अर्जेन्टाइना, चित्नी, ग्वादेमाला, मेक्सिको, निकारेग्वा, पीरू और 
साल्वेडोर में छः वर्ष के लिये; आयरलेंड में सात वर्ष के लिये ( फ्रन्स में भी १६३६- २४ 
के युद्ध के पृव' और जमनी में १६ ६ के वीमर-विधान के अनुसार ) और लाइबेरिया 
में आठ ब्ष के लिये होता है । 

इस प्रकार कहीं भी अध्यक्षों का निबौचन एक या दो वर्ष के लिये नहीं होता 
ओर न आठ वर्ष से अधिक समय के लिये ही । क्‍ 

(४) (क) अमरीका के संयुक्त राज्य में सेमेट का निर्बाचन छः: बर्ष के लिए द्वोता है 
परन्तु इसके एक तिहाई सद्स्य हर दूसरे वर्ष अवकाश प्रदण करते हैं। 

आस्ट्रे लिया में सेनेट का निवाचन छुः त्रषे के लिये होता परन्तु इसके आधे 
सदस्य हर तीसरे वर्ष अवकाश अहण करते हैं। .. 

अर्जेन्टाइना में सेनेट का निर्वाचन नो वर्ष के लिये होता है परन्तु इसके एक. 
तिहाई सदस्य हर तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं । 

बोलीबिया में सेनेट का निर्वाचन छः वर्ष के लिए होता है परन्तु इसके एक 
तिहाई सदस्य हर दुसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं । 

चिल्ली में सेनेट का चुनाव आठ वर्ष के लिये होता है परन्तु इसके आधे स्द॒स्य 
हर चोथे ब्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। .. 

कोस्टारीका में सेनेट का चुनाव चार ब्ष के लिये होता है परन्तु इनके आधे 
ध्दसस्‍्य दर दुसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। 

इराक में बीस सदस्य आठ ब्ष के लिये मनोमीत होते है परन्तु आधे ध्षदृस्य हर 
चौथे बषे अवकाश ग्रहण करते हैं । 

हैटी में सारे इक्करीस सदस्यों में से ग्यारह प्रतिनिवि-भवन द्वारा निर्वाचित होते 
हैं और शेष दस अश्यक्ष द्वारा मनोनीत द्वोते हें परन्तु एक तिहाई हर दूसरे वर 
अवकाश अहण करते हैं । 

पीरू में सेनेट का निवोचन छ: वर्ष के लिये होता है परन्तु इसके एक, तिद्दाई 
सदस्य हर दूसरे वर्षे श्रवकाश ग्रहण करते हैं । 


(ख) यूरुग्वे में सेनेट का निबो वन चार वर्ष के लिये होता दे । मेक्सिको में सेनेट 
का छः: वष के लिये होता है । ग्बाठेभाला में सेनेट का निर्वा बन चार बे > लिये होता है । 
 डोमीनिकन रिपब्लिक में सेनेट का निर्वाचन चार वर्ष के लिये होता है। डेनमार्क में 
११४६-४५ के पहिल्ले सनेट का निर्वाचन आठ ब्षे के लिये होता था। 

इस प्रकार (क) बे में सेनेट अविच्न्न संस्थायें हैं और उनकी जो भी अवधि 
दो, उनके या तो आधे सदस्य या एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रदण करते हं। 
आर्ट्रे किया में सेनेट भी भंग की ज्ञा सकती है अत: इसकी अविच्छिन्नता नष्ट हू 
सकती है । बगे (ख) में सेनेट अविच्छिन्न संम्थायें नहीं हैं । 


सातवोँ अध्याय े २२४ 


(६) परन्तु द्वितीय सभाओं की इस तुलना से हमें कोई विशेष बात नहीं 
जात होती | विशेषता तो प्रथम सभाओं में श्रवकाश अ्रहदण करने की व्यवस्था में है | 
ऐसे उदाहरण निम्नलिखित है 

(क) अर्जेन्टाइना और बोलीविया में केवल्न सेनेट ही के सदस्य अवकाश नहीं 
ग्रहण करते बरन्‌ दोनों देशों में प्रतनिधि-भवन भी चार वर्ष के ज्षिये निवाचित होते हें 
ओर उनके आधे सद॒स्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। कदाचित्‌ यही दो 
उदाहरण हैं जिनमें दोनों सभाओं के सदस्य अवक्राश ग्रहण करते हैं । < द 

(ख) कोस्टारीका में केवल एक ही सभा है जिसका निवोचन चार वर्ष के लिये 
होता है। परन्तु इसके आधे सदस्य हर दूसरे वे अवकाश प्रहण करते हैं । 

लक्ज़म्बगें में ( संन१६३६- ४४ के पहले ) केवल एक हो सभा थी जिसका 
निर्वाचन हू: बष के लिये होता था परन्तु इसके आधे सदस्य हर तीसरे वर्ष अवकाश 
ग्रहण करते थे । 

टर्की, ग्वाठेमाला, हान्ट्ररास, पनामा, साल्वेडोर ( जून, १६४४ से पहले ), 
वेनेज़येला तथा फ़िनलेंड में यद्यपि एक ही एक सभा है परन्तु सदस्य अवकाश नहीं 
ग्रहण करते | 

(७) नार्वे करा नमूना, जिसमें सर्वेश्रथम सम्पूर्ण स्टोरथिंग का निर्वाचन होता है 
फिर जो द्वितीय सभा या अंश को निबाचित करती है जिसमें उसके एक चौथाई सदस्य 
रहते हैं श्रोर शेष तीन चौथाई प्रथम समा बनाते हैं, आइसलेंड में भी पाया जाता है । 
इसकी आलथिंग दो सभाओं में विभक्त रहती है :-- 

(क) द्वितीय सभा सें एक तिहाई सदस्य रहते हैं। उनका निर्वाचन पूरी आलथिंग 
करती दे । 

(ख) शेष तीन चौथाई सदस्य मिलकर प्रथम सभा बनाते हैं । 

(८) (%) अध्यक्षों का निबाचन प्रत्यक्ष सावजनिक मत द्वारा आयर, बोलीविया 

अपनी अवधि के पश्चत्‌ चार वर्ष तक अनिर्वाच्य), चिली (पुनः निर्वाचन के 
-अयोग्य), कोलम्बिया (अवधि समाप्त होने के पश्चात्‌ चार व्षे तक अनिर्वाच्य), ग्वाठेमाला 
(अवधि समाप्त द्वोने के पश्चात्‌ दो वर्ष तक अनिवाच्य), मेक्सिको, पनामा, साल्वेडोर 
(जून १६४५ के पहले), ओर पीरू में (अपना ही उत्तराधिकारी नहीं हो सकता) ह्ं।ता है । 

(ख) अध्यक्षों का निवोचन व्यवस्थाप्रिकाओं के द्वारा हैटी, यूरुग्वे और 
वेनेज़येला में (अध्यक्ष अपना उत्तराधिकारी नहीं हो सकता ) होता है । 

(ग) अथ्यक्षों का निवोचन निवोचक-मंडल के द्वारा फ़िनलेंड में और अर्जेन्टाइना 
में ३७६ निर्वाचकों के द्वारा होता है । 

(६) डोसीनिकन रिपब्िल्षिक में प्रथम सभा, सेनेट ओऔर अध्यक्ष का निर्वाचन 
पॉच-पॉँच बे के लिये होता है । 

निकारेग्वा में प्रथम सभा, सेनेट ओर अ्रध्यक्ष का निवोचन छः-छः बषे के 
लिये होता दे । 

रू में प्रथय सभा, सेनेट और अध्यक्ष का निवोचन छः-छः बे के लिये होता दे | 
* है. 


२५२६ शासनन्यन्त्र 


यूरुग्वे में प्रथम सभा, सेनेट ओर अध्यक्ष का चुनाव पाँच-पाँच बे के- 


लिये होता है ।' 
( प्रथम सभा, द्वितीय सभा और अध्यक्ष की एक ही अवधि के समर्थन और 


५ 


उंसके विरोध की दल्लीलों पर विद्यार्थी स्वय॑ विचार कर सकते हैं ) 


टिप्पणी रे 


लाढ सभा के सुधार की योजनायें 


लाडें सभा सें इस समय लगभग ७४० ल्ाडे हैं। पहले घार्मिक लाडे हैं। इनमें 
केन्टरबरी तथा यॉक के आचंविशप ओर चचचे के चौबीस बड़े बिशप हैं। दूसरे लौकिक 
लाडे हैं। इनमें पेढ़क पिअर जैसे राजवंश के राजकुमार, ड्यूक, मारकिप्त, अलें, 
वाइकाउन्ट, बेरन, रुकाटलेंड के पिअर, आयरलेंड के अट्टाइस प्रतिनिधि-पिश्चर और 
साधारण ल्ाड हैं 


याजनांय 

१»सन १८६६ ओर १८८६ के बीच में लाड सभा की रचना तथा उसके अधि- 
कारों में सुधार करने के बहुत से प्रयज्ञ किये गये थे। धार्मिक ल्ञार्डो को अलग करने की 
तजबीजें रक्खी गईं परन्तु परिणाम कुछ न निकला। सन्‌ १८८१४ में लाड रोजबरी ने 
सुधार-योजना पर बिचार करने के लिये एक समिति के निर्माण के लिये प्रस्ताव रक्खा 
परन्तु बह गिर गया। ऐसा ही प्रस्ताव सन्‌ (८८८ में भी अस्वीकृत कर दिया गया था। 
सन्‌ १८८८-८६ में लाड़ सेलिसबरी ने दो बिल रकखे। पहला आजीवन पिश्वर बनाने 
के लिये ओर दूसरा “ब्लेक शिप बिल” उन लोगों के अधिकार-पत्र छीनने के लिये जो 
साधारणत: बैठकों में नहीं सम्मिलित होते थे और अनुपस्थित रहते थे । परन्तु यह भी 
वापस के किया गया था । 

२-सन्‌ १६०६ में शिक्षा-बिल्र के प्रश्न पर दोनों सभाओं के मध्य विरोध उत्पन्न 
हुआ | परिणाम स्वरूप सब्‌ १६०७ में मंत्रिमंडल ने यह निर्णय क्रिया कि लाड सभा के 
अधिकारों को निश्चित किये बिना इसकी रचना पर विचार करना खतरनाक है। कामन 
सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि कामन सभा द्वारा स्वीकृत बिल्लों पर संशोवन करने 
अथवा उनकी अस्वीकृत करने का अधिकार पार्िमेंट के अंतेंगत इतना सीमित कर दिया 
जाये कि कामन सभा ही का निर्णय अन्तिम समम्का जाथ । उस्ती वर्ष लाड़ न्यूटन ने ला 
सभा में सुधार करने के किये एक बिल रकखा । उसका उद्देश्य ल्ार्डों की संख्या में कमी 
करना तथा अल्पसंख्यकों के समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना था। उसके निम्न- 
लिखित विचार थे+-- 

(क) योग्य. पेतृक पिश्वरों में मंत्री, भूतपूवं वायसराय, भूतपूव राजदूत वथा 
न्यायाधीश, आयरिश पियर इत्यादि दो । 

(ख) अयोग्य पिअर सम्रानुपातिक निर्वाचन के अनुसार अपनो संख्या के एक 
चौथाई सदस्य प्रत्येक पालिमेंट के लिये निवाचित करे । 

(ग) धामिक लार्डों की श्रंख्था कम कर दी जाये। 


श्य्दध. | शासन-यन्त्र 


(घ) सरकार आजीवन पिअर बनाये | हि 
परन्तु यह प्रस्ताव भी वापस ले लिया गया था | 
। ३--सन्‌ १६०८ में स्वयं लाड सभा ने सुघार-योजना के लिये 'रोज़बरी-खमिति' 
की नियुक्ति की । इसने निवाचन-सिद्धान्त की स्िफ्रारिश की क्‍योंकि सभा असंयत ओर 
प्रतिनिधित्व-शून्य हो गई थी । 
४--सन्‌ १६०६ में लाडे-सभा ने १६०६ के बजट को अस्वीकृत कर दिया। इस 
पर कामन-सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि यह विधान के विरुद्ध है ओर कामन सभा 
के अधिकार का अपहरण है! परिणामस्वरूप पालिमेंट भंग कर दो गई और सन्‌ 
१६१० में एक वेधानिक सम्मेलन हुआ | इससे भी कुछ फल न निकला । कामन-सभा ने 
निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये : के 
(क) एक शक्तिशाली द्वितीय सभा अंग्रेज़ी विधान का अनिवार्थ अंग है और 
राज्य की भल्नाई तथा पालिमेंट में समता रखने के लिये आवश्यक है । 
(ख) इस उद्देश्य की पूर्ति लार्ड सभा में सुधार करने से ही हो सकता दे । 
(ग) पिश्वर की उपाधि प्राप्त होने से ही ल्ाड-सभा में बेठने ओर मत देने का 
अधिकार नहीं होना चाहिये। 
(घ) भविष्य में लार्ड सभा में निम्नलिखित पिआअर द्वाने चाहिये :--- 
(१) सम्पूर्ण पेतक पिश्वरों द्वारा चुने हुये तथा राजा के द्वारा नामजद 
किये हुये ल्ाडे। 
(२) अपने पद और योग्यता के आधार पर लाड सभा में बैठने वाले । 
(३) बाहर से चुने हुये । 
५--सन्‌ १६११ में लाड-सभा के अधिकारों को सोमित करने के लिये पार्तिमेंट- 
कानून पास हुआ परन्तु उसकी यह भूमिका थी : “यद्यपि वर्तमान ल्ाडे सभा के स्थान 
पर पेठृक अधिकार के बजाय सावर्जानक आधार पर एक द्वितोय सभा की स्थापना 
का विचार हे, परन्तु ऐसा परिवतंन तुरन्त नहीं कायोन्वित किया जा सकता ।! 
६--इस भूमिका के अनुखार सन्‌ १६१७ में ब्राइस-समिति को सरकार की ओर 
नियुक्त किया गया। सम्मेलन स कोई सवसम्भत परिणाम नहीं निकला । परन्तु 
ब्राइस न इसको कायवाहियां को संक्षेप में इस निम्त श्रकार लिखा था $--- 
इस पर सब एकमत थे |क पैठक पिअर द्विताय सभा में अल्प संख्या में रहें 
ओर सम्पत्ति की योग्यता न रह | परन्तु अधिकांश खद्सयों को लेने के चार सुझाव थे ४ 
(क) बड़े-बड़े निवाचन-क्ेत्रों द्वारा अतद्यक्ष निर्वाचन । 
(ख) दुल्न-राजना ति से असंबद्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नाभज्दगी। 
(ग) भोगोजिक क्षेत्रो क आधार पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्बाचन । 
(घ) कामन-समभा द्वारा निवोचन । 
प्राइस्र-समिति द्वितोय सभा के लिये अधिक से अधिक ॥२७ सदस्यों के पक्ष 
में थी। 
. ४“-आइस-सपम्रिति की झअस ऋलता पर सन्‌ १६२२ में सरकार की ओर से प्रस्ताव 


सांतेबाँ अध्याय २२६ 


: शक्खा गया था कि लाडड सभा में (१) राजवंशीय पिशरों, धार्मिक और क्वानूनी ला्डों के 

अतिरिक्त (२) बाहर से निवाचित सदस्य, (३१) अपने ही वर्ग से निर्वाचित पैठक पिञर 
. और (४) राजा द्वारा नामज़द किये हुये सदस्य रहें। पहले को छोड़ कर शेष सभा की 
सदस्यता की अवधि नो वर्ष हो और धुनर्निवाचन तथा नामज़दगो के लिये योग्य सममे 
जायें । सदस्यों की कुल संख्या ३४० रहे । परन्तु इस्र प्रस्ताव को समर्थन नहीं प्राप्त 
हुआ अत: यह गिर गया | 

८सन्‌ १६२४ में मंत्रिसंडल-समिति इस प्रश्न पर विचार करते के लिये नियुक्त 
की गई और १६२७ में निम्नलिखित 'केब-योजना? रकखी गई ४-- 

(क) अर्थे-बिल् का प्रश्न संयुक्त स्थायी-समिति, जिसमें दोनों सभाओरों का समान 
प्रतिनिधित्व हो, तय करे । 

(ख) सन्‌ १६११ के पार्लिमेंट-क्ानून के अनुसार कोई भी बिल ला्ड-सभां के 
अधिकार ओर उसकी रचना में परिवर्तन लाने के लिये न पास किया जाये । 

(ग) राजा लार्डो की एक स्रीमित संख्या नामज़द करे। ये ला बारह वर्ष तक 
सभा के सदस्य रहे और एक तिहाई हर चौथे बर्ष अवकाश प्रहयण करें। 

(घ) पेढ़क पिअर भी अपने में से कुछ श्रतिनिधि चुनें जो बारह वर्ष तक सद्स्य 
रहें ओर एक [तद्दाइ दर चौथे वर्ष अवकाश ग्रहण करें । 

(७) राजवंशीय ओर अपीक्ष-लाडों के अतिरिक्त सभा के सदस्यों की संख्या 
२४० से अधिक नहो। 

६--सन्‌ १६२८ में ल्ाड क्ल्नेरेन्डन ने निम्नलिखित प्रस्ताव रकखा ३--- 

(क) लाडे सभा अपने सदस्यों की संख्या सीमित करने, निर्वाचित पिश्वरों की 
व्यवस्था करने तथा एक उचित खंख्या नामज़द करने के लिये शीघ्र कारवाई करे। १४० 
सद॒त्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिद्धान्त क अनुसार निर्वाचित द्वों और १४० 
राजा के द्वारा पात्िमेंट को अवधि तक के लिये नामज़द किये जायें। 

(ख) राजा आजीवन पिअरों की एक स्रीमित संख्या नाभज़द करे। 

इस प्रस्ताव को भी स्रमथन नहीं श्राप्त हुआ, फल्तः त्याग दिया गया । 

१०”सन्‌ १६३३ में सारक्विस सेलिसवरी ने लाडे-सभा में सुधार करने के 
लिये निम्नलिखित बिल रक्‍खा : । 

(क) अथ-बिल्लों पर विचार सभापति को संरक्ष॒वा में संयुक्त स्थायी-खसमिति 
द्वारा हो । ह 

(ख) पिअर अपने में से १४० सदस्य चुनें । 

(ग) १५० सदस्य बाहर से ऐसी विधि स्र लिये जायें जैसी पा्लिमेंट निश्चित करे ; 

(ध) इस ध्भा में ३२० सदस्य हों । 

यह बिक्ष दुवारा पढ़ा गया परन्तु अन्त में यद्द त्याग दिया गया | 

((--सन्‌ १६३४ में मजदूर दक्ष ने खले रूप में लाडेंसभा का अन्त करने की 
नोति का अनुसरण किया । 

क्ीनेस भद्दोद्य का यह मत था; “हमारी राय में ल्ाडे-सभा ऐसी संस्था द्द्‌ 


हि 


३३० शै|संन-यन 


जिसमें सुचारु रूप से सुधार नहीं हो सकता; इसमें संशोधन असम्भव है, इसकी समाप्ति 
आवश्यक दे? ।' इससे स्पष्ट है कि यदि मजदूर दल की सरकार बनी और लाडे-सभा ने 
उसके आवश्यक बिलों के विरुद्ध अड़चनें उपस्थित की तो वह इसे समाप्त करने में . 
हिचकिचायेगी नहीं । 

१२--इन सुमाओं के अतिरिक्त लेखकों ने अपने-अपने विचारानुकूज् द्वितीय 
सभाओं के लिये सुकाव रक्खे हैं। स्वर्गीय प्रो० आहमवालाज ऐसी द्वितीय सभा चाहते 
थे जिसमें विभिन्न स्थार्थों का प्रतिनिधित्व हो। हेडलम और डफ़ कूपर ने सन्‌ १६३२ 
में अपनी पुस्तक “हाउस आफ लाख ऑर सेनेट” में निवाचित सेनेट के लिये 
राय दी थी । हे 

--विशद्‌ अध्ययन के लिये जेनिंग्स की पुस्तक ार्लिमेंट” का दूसरा अध्याय 
पढ़िये । 


आठवा अध्याय 
निवाचिका 

पिछले अध्याय में हमने बताया था कि आज्ञ संधार की ज्ञग मग स्॑मी ठयवस्थापि- 
काओं की निम्न या प्रथम सभा निर्वाचित सदस्यों की होती है । किन्तु हमने इस्र बात पर 
ध्यान नहीं दिया था कि निवोचन की व्यवस्था किस प्रकार होती है ओर प्रतिनिधियों 
को भेजने की कौन कौन सी भ्रणलियाँ हैं। इसलिये हम इस अध्याय में “निर्बाचिका! 
(7900079006) के अ्रथ तथा इसके स्वभाव और प्रतिनिधित्व के भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों 
का अनुशीलन करेंगे। 

मतदाता तथा निर्वाचिका 

निरसन्देद्द हमारा विश्वास जनता की सत्ता में है। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि 
नहीं कि सभी लोग शासन के उद्श्यों को सममने तथा प्राप्त करने योग्य हैं । प्रतिनिधि- 
संस्थाओं में प्रारम्भ से ही प्रतिनिधियों को निवोचित करने का अधिकार अनियाय रूप से 
केबल उन्हीं लोगों को द्या गया था जो इसके योग्य सममे गये थे । अथौत्‌ जो मस्तिष्क 
ओर शरीर दोनों से स्वस्थ होते थे | बच्चे तथा पागल इस अधिकार से हमेशा वदच्लित 
रहे हैं | जिन्हें प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत देने का अधिकार मिलता है उन्हें मतदाता 
कहते हैं ओर मतदाताओं की सम्पूर्ण संख्या को हम 'निबाचिका? कहते हैं । इसके स्पष्ट 
है कि राज्य के सभी नागरिक निवोचिका में नहीं आते । इसमें कुछ चुने हुए लोग द्वोते 
हैं ज्ञो अपने शासकों को निवाचित करते हैं । , 


सम्पत्ति तथा शिक्षा की योग्यता 

किन्तु इस बात को ध्यान में रखता चाहिए कि केवल शरीर या मस्तिष्क के 
दोष ही से .लोग मताधिकार से वश्चित नहीं किये जाते हैं। प्राचीन काल से द्वी हम 
देखते आ रहे हैं कि नागरिकता का अधिकार कुछ और विशेषताओं पर निर्भर रहा है। 
थुनान में केबल वही क्षोग शासन प्रबन्ध में भाग ले सकते थे जो वास्तविक रूप में नागरिक 
होते थे। अथोत्‌ वे ज्ञोग जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था और जो व्यवस्थापिका श्रों 
के बादा-बिवाद में भाग लेते थे या न्यायाधीश का काय करते थे। क्षि तथा दूसरे 
उद्योग-धंधों में लगे हुए लोग वास्तविक रूप से नागरिक नहीं श्लममे जाते थे। मध्यकाल 
में सामन्‍्तशाही का बोल बाला रहा और सारे समाज के संगठन का आधार भूमिका 
अधिकार था। इस प्रकार युरोप भर में समाज तीन वर्गों में विभाजित दो गया 
था। ये अपने पद्‌ के अनुसार व्यवस्थापिका श्रों में एकत्र होते थे | इस प्रकार प्रतिनिधिर्व 
का आधार मध्य युग में भू-सम्पत्ति थी। कालान्‍्तर में प्रजातन्त्रात्मक विचारों के साथ 
दूसरी योग्यतायें मानी जाने लगीं। क्ोगों ने अब मानव-व्यक्तिवव का आदर करना 
प्रारम्भ किया और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों पर जोर दिया जाने लगा । इस प्रकार 


३ ये तीनों वर्ग 'एस्टेट' (8५८४६०) कहे जाते थे | 


शेए६ , शासन-यन्त्र 


पति 


शिक्षा भी एक योग्यता मानी जाने लगी। मतदाताओं के लिये आवश्यक समझा गया 
कि वे लिखना ओर पढ़ना जानें। इस्ती तरह केबल कुछ व्यक्तियों का विशेषाधिकार 
न होकर, मत देने का अधिकार काफ़ी लोगों को प्राप्त हुआ । 
बालिग़ मताधिकार 

अन्त में, न केवल कृषक तथा व्यापारीवर्ग को मताधिकार मिला वरन्‌ हमारे समय में 
तो स्त्रियों को भी मत देने का अधिकार मिल गया है। आज़ दम केवल सभी वयस्क पुरुषों 
को ही मताधिकार देने के पक्त में नहीं है, हमारा विश्वास है कि प्रत्येक बालिग खत्री तथा 
पुरुष को मताधिकार मित्नना चाहिए | लेकिन मत देने का यद्द अधिकार केवल उन्हीं बालिग 
ज्ञोगों (जिनकी आयु २१ वर्ष से अधिक हो) को म्राप्त है जो स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर 
हैं। पागलों, अपराधियों तथा सिढ़ियों को अब भी मताधिकार से वम्ित रक्खा जाता है । 


इंगलेंड में मताधिकार का विस्तार 

लोगों को मताधिकार आसानी से तथा थोड़े समय में नहीं मिला है । प्रतिनिधि 
संस्थाओं के जन्म॑-स्थान इंगलंड में बालिग़ मताधिकार के इतिहास में इंगलेण्ड का पूरा 
इतिहास आ जाता है | प्रारम्भ में प्रतिनिधित्व स्थानीय द्ोता था ओर सबसे सुयोग्य लोग 
हो गाँबों या नगरों का प्रतिनिधित्व करते थे। कुछ समय बाद सरदार ज़िल्ों का 
प्रतिनिधित्व करने लगे और बरो-निवासी नगरों का। साथ ही साथ 'बेरन,' 'बिशप! 
तथा “अबट? भी भू-पति होने के जाते पार्लिमेन्ट में आते थे। इस्न प्रकार प्रतिनिधित्व का 
आधार प्रदेश तथा वर्ग दोनों होने लगा । जाज ठृतीय के शासन काल में “विल्क्स-विधाद' 
के साथ पालिमेन्ट के सुधार के लिये भी आन्दोलन चज्ना। पिट ने तो यहद्दाँ तक कहा कि 
कामन सभा राष्ट्र का श्रतिनिधित्व न कर के उजाड़ नगरों, कुक्षीन परिवारों, धनवान 
व्यक्तियों तथा विदेशी शक्तियों? का प्रतिनिधित्व करती दै। मताधिकार के प्रचल्लित 
सिद्धान्त से लोगों का असन्तोष बढ़ता ही गया क्योंकि “उजाड़ नगर” भी एक से सात एक 
प्रतिनिधि भेज सकते थे। ध्ारन का मे धथि भेज सकते थे। ध्षारन का नगर तो ऐसा था कि न वहाँ कोई रहने वाला था 
ओर न कोई निवाचक और इसका ग्रतिनिधि जो पालिमेन्ट में बैठता था केवल अपना ही 
प्रतिनिधित्व करता था | इस्ीलिये जनता की जो आवाज़ सुधार के लिये उठो बह सम्पूर्ण 
बिल को पास कराना चाहती थी। उसका कथन था: “बिलः पूरा बिल ओर बिल के 
अतिरिक्त कुछ नहीं ।? 

पालिमेन्ट के सुधार कानून 

इसीलिये सन्‌ १८३२ के सुधार क़ानून द्वारा जिन स्थानों को जनसंख्या २००० से 
कम थी उनका कामन सभा के लिये प्रतिनिधि भेजने का अधिकार छीन लिया गया। 
' जिन स्थानों की जनसंख्या २००० और ४००० के बीच में थी उनको एक और जिनकी 
जनसंख्या ४००० से अधिक थी उनको दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। 
इस सुधार के अनुसार नगरों में जो दस पॉंड वार्षिक किराये के घर में रहते थे ओर 
गाबों म॑ं जो पचास पे , सत देने का अधिकार दे दिया गया.। 
इस प्रकार जेसा कि एक आधुनिक इतिहासकार का कथन है “लगभग १५० बे के 
विज्लम्ब के पश्चात्‌ अंग्रेज़ी क्रान्ति का द्वितीय काय पूरा हुआ! । प्रथम कार्य जेम्स द्वितीय 


ह क्‍ आठवों अध्याय । २३३ 
' का देश-त्याग था जिसके फलस्वरूप शासन की वास्तविक शक्ति पारक्निमेन्ट के हाथों 


आगई और हितीय कार्य से राजनीतिक शक्ति मध्यम"चर्ग के हाथों आगई। निर्वाचन 
प्रणाली में दूसरा सुधार १८६७ के सुधार-क्ानून से हुआ । इसके अलुसार नागरों में * 
उन सभी लोगों को मताधिकार आआराप्त हुआ जो या तो मकान मालिक होते थे या पाँच . 
पॉड सालाना किराया देते थे | गाँवों में १५ पॉड सालाना क्गान देने वाले भी मतदाता 
बना दिये गये । इसका यह पश्णिम हुआ कि नारों में श्रमजीबो वर्ग को सो सताधिकार 
प्राप्त हुआ | तृतीय सुधार क्रानून ने, जो १८८४ ई० में पाम्न हुआ, देहात के श्रमिक 
वर्गों को भी मताधिकार दे द्व्य। इस प्रकार प्रथम सुधार-क्ानून ने धनिदर्नों तथा 
नगर-सम्रितियों के हाथ से प्रतिनिधि भेजने का अधिकार ले लिया, दूखरे ने 
उच्च मध्यम वर्गों के हाथ से लेकर इस अधिकार को मध्यम तथा निम्त मध्यम वर्ग के 
लोगों को दिया और तृतीय झुधार-क्रानून से प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार समस्त 
राष्ट्र को मिल गया। किन्तु निवाचन पद्धति में सुधार यहीं नहीं समाप्त हुआ | १६१८ 
३० में एक चोथा सुधार-क्वानून पास हुआ जिसके प्ररिणाम स्वरूप स्वियों को-भी 
सताधिकार दिया गया। पाँचव सुधार-क्ानून से जो | ३० में पाप हुआ, केवल 
बालिग़ सताधिकार ही नहीं प्रचलित क्रिया गया बरन सम्पत्ति की योग्यता को भी- 

हटा दिया गया.। इस प्रकार इंगलेंण्ड में मताधिकार का क्षेत्र, धोरे-घोरे बिस्तृव द्दोता 
गया और ग्रचलित कथन 'छिद्धान्तरूप से इंगलैएड में राजकौय शासन है, देखने (/ 


में नियन्त्रित वेधानिक शासन हे ओर वाध्तव म॑ पूछा प्रजञातन्त्र दे 









मत--अधिकार और कच्तव्य के रूप में 

सिद्धान्त में तो सदेव से लोगों का कहना रद्दा है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक 
मत देने को अधिकार मित्षना चाहिए । क्योंकि अत्येक मनुष्य का यह प्राकृतिक अधिकार 
हे कि वह शासन-कार्य में भाग ले। इस्रका अर्थ हुआ के सताधिक्वार एक प्राकृतिक 
अधिकार है जो सभी लोगों को मिज्ञना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य 
रहे कि मताधिकार का प्रयोग अनुचित ढंग से न किया जाये । बिना सोचे-सम मे अपना 
मत किसी भी उम्मीदवार को न देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो साबंजनिक 
शासन निरथेक ही नहीं वरन्‌ हानिकारक भी दो जाता है। इसलिये मताधिकार के 
प्रयोग में प्रत्येक व्यक्ति के, समाज के प्रति, कत्तेंठ्य का भों समावेश रहता है । यह 
एक नेतिक दायित्व है जिसको सभी मतदाताओं को निभाना चादिए। अगर एक अथ्थ 


है 


[आ] 
्रः 
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 जगडों पर सम्पत्ति की 






गैग्यता को प्रा करता है तो उसे दोनों जगादों पर मत देचे का अधिकार प्रास्त- ५ 


योग्ता को पूरा करता है तो उसे दोनों द्वोगा | इस प्रकार 
वहु दो मत देगा । विश्वविद्यालय का स्नातक एक मत साधारण निर्वाचन क्षेत्र में नागरिक 


होने के नाते दे सकता है_ शोर दूसरा अपनी योखता के कारण के नाते दे सकता है ओर दसरा अपनी योग्यता के कारण । कढ्ढों कहीं पर मताबिक्रार 
अनिवाय होता हे श्रर्थांत्‌ जो लोग मत देने नहीं जाते उन्हें दंड दिया जाता होता है त्रर्थांव जो लोग मत देने नहीं जाते उन्हें दंड दियाजाता है। 7 | की 
३० 
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में मत लोगों का विशेष अधिकार है तो दूसरे अर्थ में यह उनका कत्तेठ्य भी है कि वे 
इसका उचित गश्रयोग करें । इसलिये प्रतिनिधि संस्थाओं के आदि काल से दी मताधिकार 
उन्हीं लोगों को दिया ज्ञाता था जो इसके योग्य सममे जाते थे अर्थात्‌ जिनका, समाज में 
कुछ हित रहता था और जो अपने कत्तेव्यों को भली-भाँति सममते थे। इसीलिये 
जनसाधारण की एक बढ़ी संख्या और स्लियों को मताधिकार से बशख्धित रकखा गया था | 


क्‍ मेरी बोट्स्टन क्रौफ़्ट ओर मिल 
प्रथम लेखक जिसने स्त्रियों के केबल मताधिकार ही की माँग नहीं उपस्थित की थी 
वर चुनी स्वतन्त्रता की भी आवाज उठाई थी बह सेरी वोल्स्टन क्राफ्ट थी। उसने 
सन्‌( १७६२) ३० में (स्त्रियों के अधिकारों की पेरवी? (विन्डिकशन भाव दि राइट्स आव्‌ 
वीमेन) नामक पुस्तक की रचना की जिसमें उसने स्त्रियों के अधिकारों को ज्ञोगों के सामने 
रकक्‍खा । किन्तु अभी तक कोई ठिकाने का आन्दोल्लन नहीं चल्न सझ था । मिल ने ख्तरियों के 
पक्ष का समर्थन किया और उसने 'ख्लियों की पराधीनता' (सबजेक्शन आब्‌ बीमेन) नामक 
प्रसिद्ध लेख ही नहीं शिखा वरन्‌ कामन सभा में भी उनके अधिकारों का समेथन किया । 


स्त्रियों के सांथ अन्याय पर मिल का विचार 
मिल का पूर्ण विश्वास था कि स्तियाँ सदैव से ही सामाजिक तथा कानूनी 
अयोग्यताओं का शिकार रही हैं । पुरुष उनको अपनी दासी सममता आया है। शिशु- 
पाज्ञन तथा ग्रृह-प्रबन्ध ही उनके काये रहे हैं। इसीलिये उनके किये अधिक काल तक 
अविवाहित रहना सम्भव नहीं था ओर पुरुषों की भांति वे उच्च शिक्षा भी नहीं प्राप्र 
कर सकती थीं। न तो वे सावजनिक कार्यों में द्वाथ बता सकती थीं और न किसी सर- 
कारी पद पर द्वी नियुक्त की जा सकती थीं । 


क्‍ स्त्रियों की स्वतन्त्रता के पत्त में मित्र की दल्लील 

मिल को यह अन्याय असझ्य मालूम पड़ा । उसमे स्त्रियों के पक्ष को लिया ओर 
उनके अधिकारों के लिये एक संगठित आन्दोलन को जन्म दिया। उसने 'द्ली-भताधिकार 
संस्थ।' को लन्द्न-समिति के साथ कन्धा भिल्लाया। द्लियों के अधिकारों के पक्ष में मिल * 
की दलील मानव प्रकृति के दो सिद्धान्तों पर आधारित थी । पहला था मानव स्वभाव की 


असीम परिवत्तनरशीलता और दूसरा वाह्य परिस्थितियों की मनुष्यों में अन्तर लाने 
की शाक्ति । द 


इस प्रकार उसकी पहली दल्लीज्ञ यह थी कि मानव स्वभाव, चाहे पुरुष का द्वो या 
स्री का, अन्म से कभी नहीं तय होजाता। बचपन से युवा अवस्था तक उसको हज़ारों 
प्रकार से बदला जा सकता है । इसीलिये जन्म से स्त्री हो। के कारण स्त्रियों की उपेक्षा 
करना उनके प्रति सबसे बढ़ा अन्याय है | अगर पुरुष का स्वभाव अदज्ञा और सुधारा जा 
सकता हैं तो स्त्रियों का क्‍यों नहीं ? केवल ख्री होने के नाते उनकी अवद्देलना करना 
स्त्री-वर्ग पर सबसे बड़ा अत्याचार है। 





१--डेविडसन-दि युटिल्षिटेरियन्स फ्राम बेन्थम टू मिल, ४० २०८ । 
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दूसरे, वाह्म परिस्थितियाँ पुरुष के स्वभाव को जितना प्रभावित करती हैं उतना 
दी वे द्धियों के स्वभाव को भी करेंगी । अगर कुछ मनुष्यों को खतन्‍्त्र न रखकर 
बन्धन में रक्खा जाय तो उनकी मौलिकता तथा नेतृत्व करने की योग्यता समाप्त हो 
जायगी | इसी तरह गृहस्थी के कार्यों में ठयरत रहने के कारण ख्त्रियाँ भी दूघ्रे कार्यों में 
अपनी बुद्धि तथा योभ्यता नहीं लगा सकतीं। अगर जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्हें कार्य 
करने का अबसर दिया जाय तो वे पुरुषों ही के समान अपनी योग्यता सिद्ध करेंगी। 
इसलिये यह कहना कि ख्तियाँ स्वभाव ही से राजनीति में भाग लेने के योग्य नहीं हैं 
ग़लत ही नहीं वरन्‌ असत्य भी होगा। वाध्तविकता तो यह है क्लि हम लोग केवल 
सोचते आये हैं कि राजनीति में हिस्सा बटाना स्त्रियों के लिये अस्वाभाविक है। इसलिये 
उनको बन्धन में रखना तथा उनके कायक्षेत्र को सीमित रखना केवल अन्याय हो 
होकर तक-शून्य पाशविक अल्याचार है। 

तीसरे, यदि पुरुष अच्छा शासन चाहते हैं ता स्लियाँ भी चाहती हैं। अगर यह 
मान लिया गया है कि प्रतिनिधित्व से अच्छा शाप द्वोता हे तो श्लियों को प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार क्यों नहीं मित्नना चाहिए | 

चौथे, यदि पुरुषों के साथ स्लियों को सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त है और बे 
कर देती हैं तो उचित यही है कि उन्हें भी पुरुषों के साथ-साथ प्रतिनिधित्व का 
अधिकार मिले | 

पॉँचवे, कई देशों में स्थ्ियाँ सिंहानारूढ़ हुई हैं और उन्होंने अच्छी तरह शासन 
किया है । फिर वे किस बिना पर राजनीतिक अधिकार से वशद्धित की जादी हैं। यह 
सचमुच आश्वयजनक है। 


मिल द्वारा स्त्री-मताधिकार-आन्दोलन का आरम्म क्‍ 

मिल ने स्त्रियों के अधिकारों के आन्दोलन को प्रारम्भ करके लोगों का ध्यान इस 

ओर आकर्षित किया था। उसके बाद स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों तथा खत्वों के लिये 

, राजनीतिक तथा सामाजिक संधों का सद्नठन करना प्रारम्भ कर दिया। इसके परिणाम- 

स्वरूप २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ख्वी-मताधिकार-आन्दोलन ने शक्तिशाली रूप प्रहण 

कर लियो था। सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध के पश्चात्‌ स्त्रियों के अधिकार भी सपभ्री 

युद्धोत्तर विधानों में पुरुषों के समान माने-मये-अयेस-उन्होंने-लगभगय-जीवन-के -खभी-न्षेत्रों 
में हाथ बँटाना ध्रारम्भ किया |. 

अन्य लेखकों द्वारा स्री-मताधिकार का समन 


मिल की दलीलों के अतिरिक्त दूसरे लेखकों ने भी ख्त्ियों के पक्ष में अपने-अपने 
विचारों को रक्खा है| उन्हें संक्षेप में निम्नलिखित ढंग से रख सकते हैं 

(१) यह स्पष्ट है कि बहुत सी स्तलरियाँ ऐसी हैं जो शासन-कार्य की बोग्यता में 
हज़ारों मनुष्यों पे श्रेष्ठ हैं। उन्हें मताधिकार न देकर समाज उनकी सेवा से अपने को 
वश्चित रखता है | उदाहरण के लिये भारत में श्रीमती सरोजिनी नायडू ही को लीजिये । 
क्या वे अपनी योग्यता और चरित्र से किसी भी व्यवस्थापिका को सुशोभित नहीं करेंगी 


कक 
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या जैसा कि डाइसी का कथन है कया फ्रलोरेन्स नाइटिंगेल इस योग्य नहीं थीं कि वे 
निर्वाचन में किसी पाकलिमेन्ट के सदस्य के पक्ष में अपना मत देतीं जब कि उसी समय 
उनका कोचवान था चपरासों, यदि वह दस पोंड के मकान में रहता होता तो मत दे 
सकता था फ़्लेरेन्स नाइटिंगेल जैसा कि उनकी आर: ८; से प्रकट होता है राजनीतिश्षों 
के कई गुणों से सम्पन्न थीं। बे अपने मताधिकार का प्रयोग देश के हित ही के लिये 
करती। इसके अतिरिक्त लोकमत पर भी उनका ग्रमाव पालिमेन्ट के बहुत से सदस्यों की 
अपेक्षा अधिक ही पढ़ा था। 


(२) यदि सताधिकर मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है तो इसे स्त्रियों को क्‍यों 
नहीं मिक्तना चाहिए | क्या स्लो मनष्य नहीं है ?! क्‍या सा|मूहिक विचार केवल पुरुषों 
के ही विचार से बनता है ? यदि सामूद्दिक विचार के अन्तर्गत स्त्रियों का विचार नहीं 
आता तो इसे सामहिक क्‍यों कहा जाय ? क्‍यों न इसे पुरुषमान्न का विचार कद्दा जाय ९ 

र कं ० 
इसलिये आधे राष्ट्र को मताधिकार से वख्बित रखना, केवल स्त्री होने के नाते, सबसे 
बड़ा अन्याय होगा | 

(३, आज के ओद्योगिक युग में कितनी ही स्त्रियाँ कल्न-कारखानों में काम कर 
रही हैं। इस दशा में यह अद्यन्त आवश्यक हो जाता है कि अपमे स्वत्यों तथा अधिकारों 
की रक्षा करने के लिये उन्हें अपने पेरों पर खड़े होने का अवसर दिया जाथ | स्वभाववः 
वे स्री-प्रम्बन्धी कानूनों में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा दिलचस्पी लेंगी । 

(४) अन्त में, लोगों का यह भी कहना कि स्त्रियों के आगप्तनन से राजनीति पुधर 
जायगी। स्वभाव ही से स्वियां युद्ध तथा हिंसा का विरोध करेंगी और शिक्षा तथा अवसेवा 
पी शी पमर्थन करेगी। 8 कार्या' का समथन करेंगी। इश्से राजनंति में संयम तथा उत्तरदायित्व छी 
वाद्धि होगी और क्रोध तथा उतावलापन दूर हो जायगा । 


स्त्रीमताधिकार का विरोध 

उपरोक्त दलीलों के उत्तर में उन क्षोगों ने, जो ख्रियों के सावंजनिक समस्‍्यायों में 
भाग लेने के विरुद्ध थे, निम्नलिखित दलीलें पेश की हैं :-- 

(१) राजनीतिक मामलों में ख्लियों का सहयोग घरों की शान्ति तथा थुख में बाधा 
पहुँचावेगा । स्लियों का कार्य बच्चों का पालन तथा पोषण करना है। वे घर की रानी 
होती है और बाहर के कार्ये पुरुषों के ज़िम्मे रहने चाहिए। अगर स्लियाँ राजनीति में भाव 
लेने लगेंगी तो बच्चों की ओर से उनका ध्यान हट जायेगा। इसका परिणाम राष्ट्र के 
हित में अच्छा न होगा। इसके अतिरिक्त अगर पूति तथा पत्नी में राजनीति ४ मतभेद 
हुआ है तो परिवार में अस्नन्तोष तथा कल्नह पैदा दो जायेगा और सारा पारिवारिक 
जीवन झुख तथा शान्ति स्रे बव्य्चित रहेगा । 

(२) स्त्रियों का राजनीति के विवाद में पड़ना तथा निर्वाचन में भाग लेना उनकी 
प्रकृति के प्रतिकून्न है। इससे उनका ख्रोत्य समाप्त हो जायेगा और ख्त्रियों के प्रति श्रद्धा 
की भावना भी जाती रहेगी। फल्न यह होग्त कि स्लियाँमी राजनीतिक तथा निर्वाचन 
सम्बन्धी अचार की शिकार दवोंगी । इससे सामाजिक जीवन का स्तर नीचा द्वो जायगा। 


| 
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(३) कुछ लोगों का यद्द भी कहना है कि ख्त्रियाँ अपने मताधिकार का प्रयोग 
स्व॒तन्त्र रूप से नहीं कर सकतीं | उनके पति तथा दूसरे सम्बन्धी उन पर दबांब डालेंगे 
ओर इस प्रकार दो मत अपमे हाथ में रक़खेंगे। किन्तु मिल महोदय इससे कोई हानि 
नहीं देखते | उनका कहना है कि थदि ख्ियाँ स्वतन्त्र होकर पताधिकार को प्रयोग में 
लासकें तो बहुत ही अच्छा है परन्तु यदि उसके पति तथा दूसरे सम्बन्धों वादृविवाद छवारा 
उन्हें प्रभावित करके अपने अनुकूल मत द्लिवाते हैं तो भी कोई हानि नहीं | कम से कम 
वे स्लियों के अस्तित्व को मानते तो हैं । 

(8) यह कहना कि मताधिकार एक प्राकृतिक अविकार है और स्त्ियों तथा 
पुरुषों को बराबर सिल्लना चाहिए ठीक नहीं होगा । हमें याद रखना चहिए हि प्रत्येक 

अध्निक (ह के साथ कत्तव्य भी हैं। क्या खियाँ सभी सामाजिक कत्तेव्यों का पालन कर के साथ कत्त5 क्या खत्रियाँ सभो सामाजिक कत्तेठयों का पालन कर 
सुकेगी ! अगर बे ऐसा करती हैं तो केवल उनकी शरीरिक क्षति ही नहीं होगी व्रन्‌ 
सारा सामाजिक तथा पोरिवारिक जीवन ही नष्ट हो जायेगा । श्रकृति ने उन्‍हें दूसरे 
कार्यों के लिये ही बनाया है और वे परम्परा से उसे करती आई हैं। इन कार्यों से 
अलग करके उन्हें राजनीति में लाना उचित न होगा । 

(४) यह भी कहा गया है कि प्रकृति ने मानव समाज को दो वर्गों में विभाजित 
किया है,--एक वर्ग पुरुषों का हैं और दूसरा स्तियों का | श्रक्रति तथा स्रभाव के अनुसार 
दोनों के काय-चेत्र भिन्न हैं। पुरुषों के लिये परिश्रभ तथा संघर्षम्य जीवन है और 
स्तरयों के लिये शान्व और अल्पश्रम वाला । दोनों एक दूसरे के जीवन को पूर्ण बनाते हैं । 
इसलिये दोनों के कार्यों में विभाजन नहीं है, सहयोग है। वे अपने स्वभावातुकूत कार्यों 
को बाँट कर एक दूसरे की सद्दायता करते हैं। इसलिये पुरुषों द्वारा स्त्रियों के कार्यक्षेत्र में 
हस्तक्षेप करना उतना द्वी बुरा होगा जितना ख््ियों द्वारा पुरुषों के कार्यक्षेत्र में । इसका 
यह तात्पय हि हुआ कि पुरुषों के लिये घर में रहना उतना ही अनुवित होगा जितना 
कि स्ल्ियों का सामाजिक उथल-पुथल्न में हाथ बटाना। इन्हीं आधारों पर कहा जाता है कवि 
स्रयों क। राजनीति में भाग लेना अनुचित ही नहीं बरन्‌ अस्वाभाविक भी है। 

ऑझ--.(६) ब्ज्न्ट्शली कहता है कि यह कहना कि यदि पुरुष अच्छे शासन के अन्दर 
रहना चाहते हैं तो स्त्ियाँ भी चाहती हैं, कोई दलील नहीं है। क्‍या बच्चों का भी यह 
प्राकृतिक अधिकार नहीं है कि वे भी अच्छा शासन चाहें ? अगर ऐसा है तो बच्चों 
को भी अतिनिधित्व का अधिकार क्‍यों नहीं दिया जाता ? इससे स्पष्ट है कि सुशासन 
का अधिकार ओर प्रतिनिधित्व तथा शाखन में भाग लेने के अधिकार अलग-अलग है । 

(७) अन्त में, कहा जाता है कि मानव इतिहास में श्लियों को राजनीति से अगज्न 
रखना ही यह सिद्ध कर देता है कि उन्हें सताधिकार से वश्चित रक्खा जाय। आरमस्म 
से द्दी लोगों ने स्रोचा होगा कि सुख, शान्ति तथा सदूभावना के द्वित में श्लियों को 
राजनीतिक अधिकारों से अल्ञग रखना ही ठीक होगा । 

किन्तु संक्षेप में हम कद सकते हैं कि स्त्रियों के राजनीति में भाग लेने के विरुद्ध अनेकों 
दुल्लीलों के बावजूद भी प्रजातन्त्र की बढ़तो हुई लद्दर के सामने हमें स्त्रियों के अधिकार 
को मानना दही पड़ा है। धीरे-धोरे संसार भर में स्त्रियों के अधिकार के आन्दोलन 


श्श्प | शासन यन्त्र 


ने विजय प्राप्त की ओर सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध के बादन केवल यूरोप ओर अमरीका 
में ही बरन टर्की, भारतवर्ष और चीन में भी स्त्रियों को राजनीति में पुरुषों के समान 
भाग लेने का अवसर श्राप्त हुआ है । 


निर्वाचन-क्षेत्र 


मताधिकार पर विचार करने के पश्चात्‌ अब हम निर्वाचन-प्रणाल्ली पर भी ध्यान 
दे सकते हैं। प्रारम्भ में ही हमें याद रखना चाहिए कि निवाचन के लिये देश को भिन्न- 
भिन्न निवीचन प्रान्तों में बाँठ दिया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि निवोचन 
प्राश्त और राजनीतिक भान्‍त एक ही हों । निवौचन के लिये बाँदे गये इन प्रान्तों को 
हम निवाचन-द्षेत्र कहते हैं | 


निर्वाचन की दो प्रणालियाँ क्‍ 


निर्वाचन-क्षेत्रों के संगठन करने की दो प्रणालियाँ हैं। एक की तो एकप्रतिनिधि 
प्रणाली (87080-)०70/07 (0078007०7०००) कहते हैं। इस प्रणात्ी में सम्पूरो 
देश को छोटे-छोटे क्ेत्रों में विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक क्षेत्र को एक प्रतिनिधि 
मेजने का अधिकार होता है| इस ग्रणात्री में प्रत्येक क्षेत्र के मतदाता केवल अपने हो 
प्रतिनिधि के निवोचन में भाग लेते हैं । दूसरी बहुश्रतिनिधि प्रणाल्ञी (७०7678/ 
[१0:06 879860670 07 (७)४०]०-77०77067 ()0780४707०7०५) कहल्ञाती है । 
इसमें सारे देश को थोड़े से ही क्षेत्रों में बॉँठा जाता है और एक क्षेत्र से कई प्रतिनिधि 
भेजे जाते है। प्रत्येक मतदाता उतने मतों का प्रयोग करता है जितनी संख्या उस क्षेत्र के 
प्रतिनिधियों की होती है ।" 

निरवांचनाधिकार एक भअमानत है 

हम देख चुके हैं कि आज २१ बर्ष से अधिक आयु वाले सभी स्त्री-पुरुष मत 
देने के अधिकारी होते हें । तो क्या इसका यह अथ हुआ कि प्रत्येक मतदाता राष्ट्र 
का प्रतिनिधि भी हो सकता है ९ दूसरे शब्दों में, क्‍या प्रत्येक व्यक्ति का यह भी अधिकार 
है कि वह निर्वाचित भी हो सके १ इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि तथाकथित 
निवाचन का अधिकार, कत्तंव्य भी है केबल अधिकार ही नहीं । यह समाज की अ्रमानत 
है ओर अगर यह किसी को निर्वाचित करती है तो इसका अर्थ हुआ कि उस व्यक्ति में 
समाज का विश्वास है। इसलिये सभी ऐरे-ग्रेरे इस कत्तेब्य का पालन नहीं कर सकते । 
इस काय को केवल वही लोग भल्ीभांति कर सकते हैं जो अपने:श्रनुभव, बुद्धि और 
सामाजिक दर्जे से राष्ट्र की सेवा करने के योग्य हैं। अतः निबाचन में केवल उन्हीं 
व्यक्तियों को खड़ा होना चाहिए जिनमें सेवा तथा त्याग की भावना ओर योग्यता दो; 


जिन्होंने सामाजिक जीवन में बुद्धि, अनुभव तथा निर्णय द्वारा ख्याति प्राप्त की हो और 
साधारण क्षोगों से ऊँचे हों । 





क्‍ है फ़ान्स में पहली को प्रणाली 8टपधांप पे ध778008807767( और दूसरी को 
5०770४0 0! [(३९९ कहते हैं । ह कै १ 2 हट 
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प्रतिनिधि तथा डेलीगेट 


. किन्तु जनता का अतिनिधि ( (09978867080ए० ) होने का यह अर्थ नहीं कि 
वह उनके हाथ में क्रठपुतली की तरह हो और अपने निरवाचकों के इशारे के बिना कुछ भी 
न कर सके | वास्तव में अ्रतिनिधि होने के लिये आवश्यक है कि प्रतिनिधियों को अपनों 
बुद्धि तथा निणुय-शक्ति को अपने निर्वाचक्नों के हिताथ प्रयोग करने का असबर मिलते । 
निर्वाचकों के द्वारा प्रतिदिन का नियन्त्रण कदापि आवश्यक नहीं। प्रतिनिधियों को 
अपना स्वतन्त्र विचार तथा व्यक्तित्व रखना चाहिए नहीं तो वे केवल्न डेल्नीगेट ( ॥)6- 
[68906 ) मात्र रह जायेंगे जिनका काम केवल चुनने वालों की इच्छाओं तथा आदेशों 
को पालन करना ही होता है। प्रतिनिधि तथा डेल्लीगेट के भेद को स्पष्ट करने के लिये 
हम बके महोदय के कथन का उल्लेख करेंगे । १७७४ ईं० में ब्क॑ भी ब्रिष्टल की एऋ 
सीट का उम्मीदवार था। उस्रका श्रतिह्वन्द्री, जो कि निवाचन में हार गया, इस बात पर 
तैयार था कि वह अपने निर्वाचकों के आदेशों का पालन करेगा। निर्वाचन के पश्चात 
बक ने अपने निवाचन-क्षेत्र में एक भाषण दिया। गंजते हुए शब्दों में उप्नने निर्वाचकों 
को चेतावनी दी और उनके तथा अपने सम्बन्ध पर भ्रकाश डाला। उसने कहा, 'महा- 
शयगण | निरखंदेह एक प्रतिनिधि को इस्र बात पर गौरव तथा भ्रपतन्नता होनी चाहिए कि 
वह अपने निवा बकों के सम्पर्क में रहता, उनसे पत्र-ठयवहार तथा घनिष्ट सम्बन्ध रखता 
है। उनकी इच्धायें इसके लिये बहुत मूल्य रखतों हैं और उनके मत का बह आदर करवा 
है। यह उप्तका कत्तेव्य है कि उनके लिये व अपने सुख, शान्ति तथा सन्तोष को बल्ि- 
दान करे और उनके हित के सामने अपने हितों की चिन्ता न करे। किन्तु इसके साथ-साथ 
अपने निष्पक्ष विचार, निर्णय तथा अपनी आत्मा को आप या किसी और के लिये नहीं 
त्याग सकता । इनको न तो वह आपसे भ्राप्त करता है और न किसी क़ानून तथा विधान 
स। ये इश्वर प्रदत्त बुुयें हैं ओर इनके दुरुपयोग के लिये बद्द उस्ती के सामने उत्तरदायी 
दीता हे। आप के प्रतिनिधि का कत्तेठ्य है कि वह अपने परिश्रम ही से नहीं वरन 
निणय-शक्ति से भी आपकी सेवा करे। किन्तु यदि वह अपने निर्शयय को आपकी 
इच्छाओं के सम्मुख बलिदान कर देता है तो वह आपकी सेवा न करके आपको 
धोखा देवा है? । 


मेरे योग्य प्रतिदन्द्ी का कहना है कि अ्रतिनिधि को आपंकी इच्छाओं # अधोन 
होना चाहिए। यदि इतना ही है. तो इसमें कोई हानि नहीं। परन्तु यदि शासन इच्छा 
की दी वस्तु होती तो आपकी इच्छा नि:सन्देह श्रेष्ठ है। किन्तु शाक्नन तथां क़ानून बुद्धि 
तथा तिचे5 की बस्तुयें हैं इच्छा की नहीं। वह केस्रा विवेक है जिसमें निर्णय वादा- 
विवाद से पहले ही हो जता है; जिसमें कुछ व्यक्ति बाद-विवाद करते हैं और दूसरे 
निर्णय देते हैं और जिसमें निर्णय देने वाले लोग शायद दलोलां को छुनने वालों से 
तीन सौ मील्ञ दूर रहते हैं? 

“विचार प्रकट करना सभी मलुध्यों का अधिकार है परन्तु निर्वाचकों का विचार 
अधिक मूल्यवान और आदरणीय हं।ता है। इसे प्रत्यक प्रतिनिधि का अस्नन्नवापूबक ध्वुनन। 


१8० ४ शासने-यन्त्र 


चाहिए और इस पर ध्यानयूबेक सोचना चाहिए। किन्तु निबोचकों की आज्ञा मानना; 
उनके आदेशों को पालन करके इनके पक्ष में बहस करना ओर मत देना, यद्यपि जो 
उसकी आत्मा तथा धारणा के विपरीत है, देश के क्रानून तथा नियम के प्रतिकूल हे । 
यह भावना विधान को भल्ली भांति न सममने के कारण ही पेड होती है! । 

: ध्या्िमिन्ट विभिन्‍न प्रतिह्वन्द्दी हितों की रक्षा करने वाले गुमाश्तों की सभा नहीं है 
जिसमें प्रत्येक गुमाश्ते को पहले से ही यह तय कर लेना पड़ता है कि वह दूसरों के 
विरुद्ध किस हित की रज्ा करेगा | पार्क्षिमेन्ट राष्ट्र की एक मन्त्रणात्मक सभा है जिप्नके 
सामने सम्पूर्ण राष्ट्र का हित रहता है ओर जहाँ लोगों को स्थानीय हितों तथा ईष्यौ 
से ऊपर उठ कर समरत राष्ट्र के हित का ध्यान रखना पड़ता है। आपके निवोचन कर 
चुकने के पश्चात आपका प्रतिनिध त्रिस्टल् का सदस्य नहों रहता किन्तु वह पालिसमेन्ट 
का सदस्य होता है । 

डेलीगेट-सिद्धान्त पर अन्य आपत्तियाँ 

यह तो प्रतिनिधियों की स्वतन्त्रता को सीमित करने के विरुद्ध एक साधारण सी 
आपत्ति हुईं । डेलीगेट-सिद्धान्व अथवा! प्रतिनिधियों को आदेश देना हम दूसरे श्रधारों 
पर भी ठीक नहीं सममते । 

पहल्ल तो यह ग्ल्नत धारणा है. कि चू'कि प्रतिनिधि का निवोचन एक निर्वाचन- 
क्षेत्र से हुआ दे इसलिये वह्‌ उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। उसे केबल स्थानोय 
प्रतिनिधि नहीं बनाया गया दे कि वह वहाँ के लोगों से आदेश तथा आज्ञा ले । वास्तव 
में वह राष्ट्रीय श्रतिनिधि है ओर राष्ट्र के द्वित के लिये उसको निवोचित किया 
गया है । मर 

दूसरे, समय-समय पर निर्वाचन दोते रहने से अयोग्य प्रतिनिधि को दूसरे 
निर्वाचन में अलग किया जा सकता दूं। इसलिये लगातार आदेश देकर प्रतिनिधियों 
को नियन्त्रण में रखने की कोई आवश्यकता ढी नहीं पड़ता । 

तीसरे, प्रतिनिधियों पर नियन्त्रण रख कर तथा उनके स्व॒तन्त्र बिचार तथा निर्णय 
को स्थान न देकर हम व्यवस्थापिक्ाओं हो को बेकार कर देते हैं। ऐसो व्यवस्थापि क्ाओं 
में जाने के लिये केंवल्न अयोग्य लोग हां तेयार होंगे जो निबाचकों द्वास लगाये 
गये प्रतिबन्धों को मानेंगे । याग्य तथा शक्तिशाक्षी व्यक्ति इन आदेशों को मानना अपने 
आत्म-सम्प्तान के विरुद्ध समझंगे और केवल “भाजिक को आवाज! होना कभी भी नहीं 
पसन्द करेगे। ्् 

.._ चौथे, चूँकि साधारणत:ः मतदाता क्रानून-निर्मोण के कार्य को भली भाँति नहीं 
समझते इसलिय जो आदश वे देंगे वे दक्नी के आदेश हांगे। इसक॑ परिणाम-स्व॒रूप 
कवल वद्दी कानून पास दवोंगे जो एक ही दल के लिये द्वितकर होंगे। 
एकमतिनिधि-निवाचन-प्रणाल्षी के दोष 


प्रतिनिधि तथा डेलीगेट के अन्तर के स्पष्टीकरण के पश्चात्‌ अब हम फिर एक- 
प्रतिनिधि-निवोचन-अरणाली पर थ्यान देंगे। प्रतिनिधि शासन के पीछे यह भावना 
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' * है कि हमारी ज्यवस्थापिकायें पूर्ण रूप से जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करें । किन्तु 
इस्र प्रणाली के व्यावहारिक रूप में अमरीका तथा इंगलण्ड में बहुत से दोष आ। गये हैं ।* 
इंगलेण्ड के बारे में ऐस्किथ महोदय ने एक बार कहा था कि इस सरत्ष और सीधी 
.. प्रणात्ञी का, जो अब .तक काम में ज्ञाई जाती रही है और जिसे प्रतिनिधित्व के पिद्धान्त 
का उचित तथा संनन्‍्तोषजनक रूप माना गया था, अब समर्थन करना सम्भव नहीं | 
. इससे केवल इतना ही नहीं होता कि उस दल के, जो देश में अल्प संख्या में है, पार्लिमेन्ट 
में बहुसंख्या में पहुँचने का अन्देशा रहता है बरन जो प्रायः होता रहता है और काफ़ी 
अद्वितकर है वह यह है कि कामन-सभा तथा निवाचन-न्षेत्रों में अल्पसंख्यक और बहु- 
संख्यक दलों की संख्या समानुपातिक नहीं रहती ।! द 


पहला दोष 
इस तरद्द एक निर्वाचन-क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि भेजने वाली प्रणाली का पहला 
बड़ा दोष यह दे कि सारे निर्वाचकों की अल्पसंल्या का भ्रतिनिधि व्यवस्थापिका 


में बहुसंख्या के सिद्धान्त पर पहुँचता है। इसे हम एक उदाहरण से अधिक सरलता से 
.. समझ सकते हैं। मान लीजिये एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या १०० है 

ओर तीन -उम्मीदवार “क” खा और “ग!' निर्वाचित होने के लिये खड़े हैं। निर्वाचन में 
: “क? को ४४ मत मिलते हैं, 'ख” को ३० और “ग! को २४। बहुसंख्या के सिद्धान्त के 
अनुसार “क? निवोचित दो जाता है क्‍योंकि तीनों उम्मीदवारों में से सबसे अधिक मत 


क्‍ १--राम्ज़े म्योर ने अपनी 'हाउ इंगलेंड इज़ गवर्न्ड १? नामक पुस्तक के पाँचवें अध्याय ' 
में केवल प्रतिनिधि संस्था के सिद्धान्तों पर द्वी नहीं विचार किया है. वरन्‌ उसने इन्हीं सिद्धान्तों 
के आधार पर इंगलेंड की प्रचलित निर्वाचन प्रणाली ( जिसमें एक क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि 
पालिमेन्ट में मेजा जाता है ) के दोषों का भी निरीक्षण किया है। उसके अनुसार वास्तविक 
प्रतिनिधि मेजने की प्रणाली में निम्नलिखित विशेषतायें होनी चाहिये:--- 
(१) राष्ट्र के प्रतिनिधियों में सभी प्रकार के राजनीतिक विचार वाले लोगों का उनकी 
संख्या के अनुसार समावेश होना चाहिए | क्‍ 
(२) इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते समय मतदाताओं को अपने विचार तथा 
विश्वास के अनुसार मत देना चाहिये | यदि वे केवल उन लोगों को मत देते हैं जिनके प्रतिद्न्द्री 
को वे नहीं पसन्द करते या उससे डरते हैं, तो प्रतिनिधित्व वास्तविक नहीं हो सकेगा । क्‍ 
(३) निर्वांचकों को ऐसा अवसर मिलना चाहिए कि वे चरित्रवान तथा योग्य पुरुषों में 
से चुनाव कर सकें। उन्हें ऐसे भ्रम में नहीं पड़ने देना चाहिये , जैसा कि प्राय; होता है, जिसमें 
उन्हें या तो अयोग्य मूर्ख को अथवा स्वार्थी अवसरवादी व्यक्ति को ही मत देना पड़े । 
(४) निर्वांचकों के किसी एक विशेष दल का अपनी संख्या के अनुपात से अधिक 
प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए । 
किन्तु इंगलैण्ड की निर्वाचन प्रणाली में ये बातें नहीं पाई जातीं; सब का तो कहना ही 
क्या, इन में से एक भी नहीं पाई जाती और इसीलिये यह प्रणाली “श्रत्यन्त अनुचित, असन्तोष- 
. जनक ओर खतरनाक है | ( विवरण के लिये प्रत्येक विद्यार्थी को उपरोक्त पुस्तक पढ़ना चाहिए ।) 
३१ द 
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“कः ही को मिलते हैं। परन्तु असलियत बिल्कुल दूसरी ही है। १०० मतदाताओं 
की संख्या में से.'क' को केवल ४४ मत मिलते हैं और शेष ५४ मत 'खः और “गो को 
मिलते हैं। इस प्रकार १०० मतों के योग में से आधे से अधिक मत हारे हुए उम्मीद- 
वारों को मिले हैं। इसलिये 'क” केवल नाममात्र के लिये बहुसंख्यक दल का प्रतिनिधि 
है। वास्तव में वह अल्पसंख्यकों का ही अतिनिधि हुआ और बहुसंख्यकों के तो 
प्रतिनिधित्व ही न मित्रा । 








व्यावद्दारिक रूप में इस प्रणाली का दूसरा बड़ा दोष यह है कि बहुसंख्यक दल 
को अत्याधिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इसका यह अथ हुआ कि निर्वाचन के 
फलस्वरूप इस दल्ल को जितने स्थान श्राप्त होते हैं वे उसकी संख्या के अनुपात से अधिक 
होते हैं। और दूसरे अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व या तो अपनी संख्या के अनुपात में 
कम होता है या कभी-कभी बिल्कुल होता ही नहीं । इस दोष को भी हम उदाहरण की 
सहायता से सममाने का प्रयत्न करेंगे । 

मान लीजिये कि मतदाताओं की कुल संख्या ४०० है जिसमें ३०० हिन्दू है. और 
१०० मुस्लिम । निर्वाचन के लिये सारे मतदाताओं को चार निवाचन क्षेत--उत्तर, 
दक्षिण, पूथ ओर पश्चिम, में बाँट दिया गया है। इन चारों क्षेत्रों में से चार सदस्यों 


को निवाचित करना है। इन चारों क्षेत्रों में हिन्दू और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 
इसका भ्कार हैः 


उत्तर द्क्षिण पूर्व पश्चिम 
हिन्दू १०० डे प्प्डे ९2० -: १०० 
मुस्लिम 8० 8० 
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अब यदि एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि भेजने की प्रणाली से निर्वाचन होगा तो 
प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दू उम्मीदवार ही सफल होगा और चारों क्षेत्रों में से एक भी मुस्लिम 
नहीं चुना जायगा । इससे यह ज्ञात हुआ कि जिस दूल की ओर मतदाताओं की संख्या 
के तीन भाग हैं, सारे मतदाताओं का अतिनिधित्व करता है और एक तिहाई अल्प- 
संख्यक बिना प्रतिनिधित्व के ही रह जाते हैं । 


इसी प्रणात्ञी का तीसरा दोष यह है कि अल्पसंख्यक दल अपनी संख्या के अनुपात 
से भी अधिक व्यवस्थापिका में स्थान पा सकता है और बहुसंख्यक दल का प्रतिनिधित्थ 
बह के अनुसार नहीं हो पाता। इसे भी उदाहरण ही की सहायता से समझ 
सकते हैं । 

मान लीजिये कि मतदाताओं की संख्या ४०० है जिसमें ३०० हिन्दू हैं और १०० 
मुस्लिम । निवाचन में चार प्रतिनिधियों को भेजना है ; निर्वाचन क्षेत्र उत्तर, दक्षिण, 
पूर्व और पश्चिम हैं और प्रत्येक क्षेत्र को एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। हिन्दू 
ओर मुस्लिम सतदाताओं की खंख्या भिन्न भिन्न जेत्रों में इस प्रकार दे 
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ड््तर दक्षिण  पूबे पश्चिम 
हिन्दू. २२४ २५ ३० "२०. +३०० 
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हिन्दू और मुसललिम सदस्यों के निवाचन में इन क्षेत्रों में से केवल एक हिन्दू चुना 
जा सकता है ओर मुसलमानों के तीन सदस्य चुने जायँगे। इस प्रकार बहुसंख्यक हिन्दुओं 
का प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात से बहुत कम हुआ और अल्पसंख्यक मुस्लिमों 
का अधिक । | 
निर्वाचन क्षेत्रों को संगठन-पद्धुति का महत्व 

इन उदाहरणों से स्पष्ट प्रकट है कि ये दोष' निवाचन क्षेत्रों के संगठन करने के 
ढंग तथा पद्धति से ही पेदा होते हैं । इस्तीलिये प्रतिनिधि-शाखन को सफल्ल बनाने के लिये 
आवश्यक हे कि निवाचन क्षेत्रों की सीमा का निधोरण तथा उनका संगठन ठिकाने से 
किया जाय । इनको ऐसे आधार पर बॉटना चाहिए की सभो प्रकार के विचारों तथा 
द्वितों का अ्रतिनिधित्व भल्ती भाँति हो सके | निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा में साधारण सा 
अन्तर कर देने से केवल कुछ मतों ही का भेद नहीं पड़ सकता वरन्‌ अल्पसंख्यक 
बिल्कुल ही समाप्त भी दो सकते हैं और प्रतिनिधित्व का पूरा चित्र द्वी बदल सकता 
दे ।* निवाचन क्षेत्रों का सीमान्तरीकरण केवल कल्पना मात्र ही नहीं दे ऐेसा अमरीका 
में दो चुका है । मैसाचुसेट्स में ( गवेनर गेरी के खम्नय-में) १८७१ ३० में निर्वाचन ज्षेत्रों 
की सीमाओं में थोड़ा सा अन्तर करने से दल-बहुमत के सन्तुलन में परिबर्तन भ्रा गया 
-था ।३ इस विधि से तत्कालिक खरकार क्षेत्रों की सीमाय इस तरह बदल सकतो हें कि 
उस्रका दल अधिक से अधिक क्षेत्रों में थोढ़ी-बहुत संख्या में प्रतिद्वन्दी दल से बहुमत 

में रदे और केवल थोड़े से ही क्षेत्रों में प्रतिइन्द्दी दल अद्यधिक बहुमत में रह सके ।* 


. चौथा दोष क्‍ क्‍ 
क्षेत्रों की संगठन की अ्रणाली के इन दोषों के साथ-साथ कामन्स महोदय ने एक 
'. चौथे भी दोष को इस्र प्रकार रकखा हैः “आज जब कि राजनीतिक दलों का संगठन 


१--निर्वांचन भें उपस्थित वास्तविक दोषों के लिये ए० बी० कीयथ कृत “दि ब्रिटिश 
केबिनेट सिस्टम? प्रृष्ठ ३३२-३३५ देखिये | ' 
देखिये २--कपया जे० एच० हम्फरीज्ञ कृत पओ्रोपोर्शनल रेप्रेज़ेन्टेशन? पृष्ठ २७-२२ और ३८-४०. 
३-«यह सीमान्तरीकरण गवनर गेरी के कार्य-काल में किया था श्रतः तभी से पश्चिमी देशों 
में 30% की सीमाओश्रों को बदलने के कार्य को 'गेरीमान्डरिंग! ((96४7ए7087746778) 
कहने ल 
| 2 नर महोदय का कइना है कि सीमान्तरीकरण ( गेरीमान्डरिंग ) से अपने 
निर्वाचन क्षेत्रों को इस तरह बनाया जाता है कि अपना दल अधिक से अश्रधिक ज्षेत्रों में 
बहुसंख्या में रहे, चाहे यह बहुसंख्या दूसरे दल के मुक्काबले में थोड़े ही मतों से हो ओर दूसरे 
दल के मतदाताओं को कुछ थोड़े दी क्षेत्रों में इकह्ठा कर दिया जाय जहाँ वे अधिक संख्या में 
हों। इससे प्रतिद्वन्द्दी दल अधिक मतदाताओ्रों के होते हुए भी केवल कुछ दी क्षेत्रों में जीत 


सकेंगे | ««दि थियरी एूुड दि प्रेक्टिस श्राव मॉडर्न गवन्मेंट्स, जि० १, प० ६१० । 
ह 


क्‍ २७9७ । द शासन- यन्त्र 


सामाजिक समस्यायों के आधार पर होता है; इन्हीं के अनसार लोकसमत विभाजित रहता 
है तथा प्रत्येक दल अपने-अपने दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व चाहता है तो ऐसी दशा में हम 
निवाचन की एक ऐसी प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसमें प्रतिनिधित्व का आधार प्रादेशिक 
होता है | राजनीतिक दल इसी आधार-यन्त्र को हस्तगत करने का प्रयत्न करते हैं और 
अपने दल के हित में इसका प्रयोग करते हैं । परिणाम यह द्वोता है कि प्रत्येक क्षेत्र दो 
दल्लों में विभाजित हो जाता हे । स्व॒तन्त्र व्यक्तियों के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता । या तो 
उन्हें किसी एक दल से अपने को सम्बन्धित करना पड़ता है क्‍योंकि यदि ऐसा नहीं करंते 
तो उन्हें राजनीति में भाग लेने से बंचित होना पड़ेगा । इसका व्यांवद्दारिक परिणाम यह 
होता दे कि योग्य नागरिक शासन के कार्यों में हाथ ही नहीं बटा पाते।” जैसा कि कामन्स 
महोदय ने फिरकष्ा है, 'सीमान्तरीकरण तथा राजनीतिक दल्लों के प्रतिनिधित्व की अखमा 
नता स्वयं बुरी है किन्तु इस प्रणाली का और भी बुरा प्रभाव यह है कि योग्य तथा 
सावजनिक भावनाओं से थुक्त व्यक्तियों को राजनीति से निकलना पड़ता है और निजी 
संगठनों तथा घनिकों की तानाशाही स्थापित हो जाती है। 
एकग्रतिनिधि-म्रणाली के गुण 

किन्तु यदि निम्नलिखित एक ज्षेत्र से एक प्रतिनिधि भेजने की प्रणाली में इतने 
दोष हैं तो इसमें कुछ गुण भी हैं । वे निम्नलिखित हैं :-- 

(१ ) चूंकि प्रत्येक सदस्य किसी न कित्ली क्षेत्र ही से निवाचित होकर आता है 
इसलिये वह अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा खामियों से भज्नी भाँति परिचित रहता 
है और उन्हें पूरी करने के लिये व्यवस्थापिका में प्रुधारों की माँग करता है । यह कहा 
गया है कि सदस्यों की यह स्थानीय दिल्लचस्पी राष्ट्रीय हित के मार्ग में बाघक होती है 
किन्तु यह दृष्टिकोण ग़ज्ञत है क्योंकि व्यवस्थापिका में सदस्यों को स्थानीय समस्याश्रों 
का सामना बहुत कम करना पड़ता है, साधारणत: उन्हें व्यापक राष्ट्रीय समस्यायों को 
ही सुलमाना रहता है । इससे स्पष्ट हे कि सदस्यगण स्थानीय हितों की रक्षा करते हुए 
राष्ट्रीय हित को भी सुरक्षित रखते हैं। 

(२ ) सदस्यों का निवोचन स्थानीय आधार पर होने के कारण उन्हें अपने क्षेत्र 
के निवासियों के सम्पक में रहना पड़ता है। इससे निवाचकों तथा उनके प्रतिनिधियों 
में निरन्तर सम्बन्ध बना रहता है और प्रतिनिधि अपने निवाचकों की विचारधारा 
से परिचित रद्दते हैं। इसके फल्ल स्वरूप वे मनमानी नहीं कर पाते और लोकमत का 
दबाव सदेव उनके ऊपर रहता है । 

(३) निवाचकों के सम्प्रुख उत्तरदायी रहने का विचार प्रतिनिधियों को सक्रिय 
रखता है क्योंकि उन्हें अपने मतदाताओं के सामने अपने कार्यों को रखना पड़ता है और 
खिखाना पड़ता है कि उनके तथा देश के लिये उन्होंने कंया क्रिया | यह भी कद्दा गया है 
कि सदस्यों द्वारा पुन: निबाचित द्वोने # छा कहीं उन्हें मतदाताओं के हाथ में कठ- 
पुलती न बना दे । परन्तु यह केवल कमज़ोर सदस्यों के ही साथ सम्भव हो सकता है 
सभी सदस्यों से यह आशा रखना ठीक नहीं । वास्तव में प्रतिनिधियों की सेबा उनके 
कार्यों से आँकी जाती दे बातों से नहीं । 


आठवाँ अध्याय २४५ 


( ४ ) इस प्रकार की निर्चाचन प्रणाली में चंकि मिवाचन एक छोटे दायरे में ही 
होता है इसलिये निर्वाचऋ उम्मीदवारों को भली भांति जानते हैं। अतः मतदाताओं 
को लम्बी-लम्बी बातों के घोखे में नहीं डाला जा सकता ! वे उसी व्यक्ति को चुनेंगे जो 
सब उम्मादवारों में से अधिक योग्य द्वोगा । यह कहा गया है कि छोटे निर्वाचन क्षेत्र 
से मतदाताओं को सही चुनाव करने का मौक्ता नहीं मिल्लतता क्‍योंकि उन्हें एक सीमित 
दायरे में. से चुनाव करना पड़ता हैं, अगर बे किसी भी उम्मीदवार को नहीं पसन्द करते 
तो भी उन्हें किसी न किसी को तो चुनना हं। पड़ेगा । ज्ञेकिन इसके उत्तर में यह कहा 
जा सकता है कि इस अनुप्युक्त अवसर का भी उचित प्रयोग किया जा सकता है भौर 
एक अनजाने व्यक्ति को चुनने से तो यह अच्छा द्वी हं कि आप किसी जाने हुए व्यक्ति 
की निवोचम करें | क्‍ 

(४५ ) यह सत्य है कि इस प्रणाली में अल्प-संख्यकों का श्रतिनिधित्व नहीं हो 
पाता किन्तु उन क्षेत्रों से जहाँ पर वे बहुसंख्या में हैं उनका निवोचन होगा ही। लेकिन 
बहुप्रतिनिधि प्रणाली ( ॥80 598॥677) में तो उनका प्रतिनिधित्व किसी भी दशा में 
नहीं हो पाता । | 

(६) यह सच है कि इस प्रणाली से देश के सभी हितों का प्रतिनिधित्व नहीं हो 
पाता किन्तु फिर भी सभी भौगोलिक श्रदेशों का प्रतिनिधित्व तो द्वोता ही है। इस 
अकार इस प्रणाल्ञी से देश के कोने कोने का प्रतिनिधित्व होता हे । 

(७) अन्त में इस प्रणाली से निर्वाचन बड़ी सरलता से किया जा सकता है ओर 
निर्वीचन-फल को घोषित करने के लिये मत भी सरलता से गिने जा सकत हैं। 
इस प्रणाली के दोषों में यह भी बताया गया है कि तनिवाचन-क्षेत्र आय? बिना किसी 
;कार की समानता के बनाये जाते हैं । किन्तु इस दोष को समय-समय पर ज्षेत्रों की 
सीमाओं को बदल कर दूर किया जा सकता है। इस प्रकार अगरं किसी क्षेत्र से 
जनसंख्या दूसरे क्षेत्र भें चल्लो जाती है तो यह आवश्यक हो जाता है कि पहले क्षेत्र में 
कुछ स्थान कम दों ओर दूसरे में अधिक | ऐसा करने पर निवाचन उचित हा सकेगा । 
संक्षेप में हम कह सकते हूँ कि अगर निवोचन-क्षेत्रों को ठिकाने से बनाया जाय तो 
ऐसी प्रणाली निवाचन का खब से उपयुक्त तथा सरल मागगे है । ह 


न्‍ फ्रान्स की निर्वाचन-प्रणालियाँ 
एकप्रतिनिधि-प्रणाली के गुणों तथा दोषों पर विचार करने के पश्चात्‌ हम 
निर्वाचन की दूसरी अ्र॒णाली पर ध्यान देंगे। इस शरणाली में एक ही क्षेत्र से कई प्रतिनिधि 
भेजे जा सकते हैं ; ईसे बंहुप्रतिनिधि-प्रणाल्ी" (967678)] 770०४ 998॥677) 
कहते हैं। फ्रान्स में तृतीय जनराज्य के स्थापित होने के बाद से एकप्रतिनिधि 


१०«बहुप्रतिनिधि प्रणाली को सामुदायिक मत प्रणाली! (800< ४०८५ 598:०००”) भी 
कहते हैं। कृपया दैलेट कृत 'प्रोपोर्शनल रेप्रेज़ेन्टेशन' धष्ट २७ देखिये । इसी बुस्तक के ५६वें 
प्रूष्ठ पर वह एकप्रतिनिषि प्रणाली को वार्ड-योजना (ज/४79 ?]80) भी कइ्टता है । 


5 श्ध शांसनन्यन्त्र 


प्रणाज्ञी " (8507प४7 0'877070॥|88677000) चल्नी आ रही थी । परन्तु १८८४५ में 
बहुप्रतिनिधि प्रणाली (90४68 ८? ॥/6६88८) का राष्ट्रीय निर्वाचन में प्रयोग हुआ। 
लेकिन १८८६ में यह छोड़ दी गईं और फिर एकग्रतिन्रिधि प्रणाली अपनायी गई जो 
१६१६ तक चलती रही । १६१६ से बहुप्रतिनिधि प्रणात्वी फिर से काम में लाई जाने लगी । 
१६२७ तक फिर यह चलती रही । किन्तु लोगों के आन्दोलन के फल स्वरूप यह फिर 
छोड़ दी गई। वत्पश्चात्‌ १६२७ से १६३६ तक फ्रान्स में एकप्रतिनिधि प्रणाली ही क 
आधार पर निवाचन होते रहे । ४ #* 3 


बहुप्रतिनिधि-प्रणाली का पहला प्रयोग 


कामन्स महोदय का कहना है कि बहुप्रतिनिधि-प्रणाल्ी के दो प्रयोग हुये है । 
पहला प्रयोग अम्हीकों संयुक्त राज्य के शिक्षा-बोर्डो में हुआ जद्दाँ पर सारी सभा का 
निवोाचन एक ही टिकट पर हो जाता है। इसीलिये विल्लोबी महोदय ने इसकी परिभाषा 
देते हुए कह। है कि यह वह प्रणाली है जिसमें सभी मतदाता सभी प्रतिनिधियों को निवाचित 
करते हैं। इस प्रणाली का व्यावद्दधारिक परिणाम यह होता है क्रि अ्त्येक स्थान पर 
बहुसंख्यकों का जोर रहता दे ओर अल्य-संख्यकों का प्रतिनिधित्व ही क़रद्दीं हो पाता। 
इसका एक गुण यही हे कि विस्तृत निवाचन ज्षेत्र होने की वजह से. अत्येक दत्त को 
योग्य पुरुषों की सेवायें मिल जाती हैं क्‍योंकि किसी विशेष स्थान ही से उन्हें 
उम्मीदवारों को नहीं चुनना रहता । द ु 


दूसरा प्रयोग 
इस प्रणाज्ञी का दूसरा प्रयोग कामन्स महोदय ही के अनुसार एकप्रतिनिधि- 
प्रणाल्ली तथा बहुप्रतिनिधि-अणाली के बीच का मार्ग है, इसमें निवाचन क्षेत्र क्रायम 
रक्खे जाते हैं किन्तु उनकी सीमायें ओर बढ़ा दी जाती हैं. और उनको संख्या कम कर दी 
जाती है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्रसे बहुमत के आधार पर ४ से लेकर २० अ्तिनिधि तक 
चुने जाते हैं। इसप्रणाली में अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व एक स्रोसा तक हो जाता , 
है ओर वे पूर्णरूप से अलग नहीं कर दिये जाते । 


इस प्रणाली के दोष 
किन्तु यह अ्रणा्ञी भी पहली प्रणाली ही की भाँति दोषपूर्ण है । इसमें भी निबो चक 


दो भागों में विभाजित हो जाते हैं और चुनाव में राजनीतिक दलों का ही बोल बाला 
रहता दे । 


त्ता 


अल्यसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को रीतियाँ 


हि निवोचन की ऊपर लिखी दोनों प्रणात्रियों से अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व 
नद्दी सकने बा कारण उनको प्रतिनिधित्थ देने के लिये समय-समय पर अन्य रातियां 
काममें लाई गई हे । 


आठवाँ अध्याय ,. २४७ 


सीमित-मत-प्रणाली 

पहली रीति सीमित-मत₹ ],777660 ए०४७ ) की है। इसमें ऐसे निवोचन 
क्षेत्र बनाये जाते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र से कई सदस्य भेजे जा सकें | प्रत्येक निबाचन क्षेत्र के 
लिये आवश्यक द्वोता है कि वहाँ से कम से कम तीन सदस्य चुने जाय । इस रीति के 
पीछे यह विचार है कि सतदाताओं को उन सभी खद्स्यों के पक्ष में मत नहीं देंना होता 
जो निबाचन के लिये खड़े होते हैं | उन्हें केवल कुछ ही सदस्यों के पक्ष में मत देना रहता 
है ओर एक सदस्य के पक्त में प्रत्येक मतदाता एक ही मत दे सकता है । इस प्रकार अगर 
किसी निर्वाचन क्षेत्र से तीन सदस्यों को चुनना है तो प्रत्येक मतदाता केवल दो खद्स्यों।के 
पक्ष में अपना मत देगा । इसी तरह अगर ७ अथवा १२ सदस्यों को चुनना है तो प्रत्येक 
मतदाता को क्रमशः & और ६ सदस्यों के पक्ष में ही मत देने का अधिकार रहेगा सभी 
के पक्ष में नहीं। इस प्रकार के निबाचन का व्यावहारिक परिणाम यह होता है कि ऊपर 
लिखे उदादरणों में बहुसंखयक दल को क्रमशः २, ४ ओर ६ स्थान मिलेंगे और झ्पश्न॑स्यक 
दल को १, २ ओर ३ स्थान मिलेंगे । इससे स्पष्ट है कि मतदाताओं पर जितना ही ग्रतिबन्ध 
लगाया आयगा अल्पसंख्यकों का उतना ही प्रतिनिधित्व हो सकेगा । लेकिन इतना याद 
रहना चाहिए कि थोड़े अल्पसंख्यकों का इस्र प्रणाली में कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो 
सकता । केबल महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक ही पतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं। हम्फ्रुज़ी 
महोदय का कहना है कि अगर किसी क्षेत्र से ३ सदस्यों का निवोचन होना है तो 
प्रतिनिवत्थि प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों की संख्या कम से कम 
मतदाताओं का है भाग हो । अगर ४ सदस्यों को भेजना है ओर प्रत्येक मतदाता को 
३ मत प्राप्त हैं तो अल्पसंख्यकों की संख्या सारे निर्वाचकों का हैं होना चाहिए । 


27238 सीमित-मत-प्रणाली के दोष 
इस प्रणाली में भी निम्नलिखित कुछ दोष हैं -- 

(१) जैसा कि कामन्स महोदय का विचार है इससे दो श्रभावशाली दल्लों का . 
अस्वाभाविक अ्रतिनिधित्व हो जाता है। 

(२) यह दो से अधिक दलों के अस्तित्व की सम्भावना को समाप्त कर देता है। 
अगर किसी क्षेत्र में दो से अधिक दल रहते हैं तो शेष दलों का अतिनिधित्व नहीं हो 
पाता | इसका यहद्द तवात्पय हुआ कि इससे केवल एक ही अल्पसंख्यक दल को प्रतिनिधित्व 
प्राप्त हो सकता है । समानपातिक प्रतिनिधित्व इस प्रणाली से नहीं प्राप्त हो सकता 

(३) इससे स्वतन्त्रता भी स्रीमित रहती है क्‍योंकि दलों का संगठन कड़ा रहता है 
ओर दल्ल के नेताओं का प्रभुत्व अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार दलों द्वारा नाम-प्रस्ताव 
निवाचन ही के समान हो जाता है और मतदाताओं को चुनने का अबसर द्वी नहीं 
मिलता । इसीलिये कामन्ख को कहना पढ़ा दे कि “बहुप्रतिनिधि-प्रणाल्ी ऋरता तथा 

बेरता से अल्पसंख्यकों को नष्ट कर देती है। सीमित-मत की प्रणाली इससे कम बबेंर 
तो अवश्य है किन्तु इसमें अधिक स्वतन्त्रता नहीं प्रात्त हो सकती? ।* 


| -“कामन्स--प्रोपोश्शनल रेप्रेजेन्देशन, पृष्ठ ६२ 





श्छ्प . शासन- यन्त्र 


सामूहिक-मतअणाली 

अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का एक दूसरा भी ढंग है। इसे सामूहिक 
मत-प्रणात्री (7प्र77907७ ५०७ 8980०77) कहते दे । इस प्रणाली में मतदाताओं 
की स्वतन्त्रता असीमित रहती है । बह उतने मतों का प्रयोग ऋर सकता है जितनी संख्या 
. उम्मीदवारों की रहती है । मतों को वह जिस प्रकार चाहे इस्तेमाल कर सकता है। 
इसका यह अथ हुआ कि अगर वह चाहता है तो अपने सभी मतों को एक द्वी उम्मीदवार 
के पक्त में दे सकता है या कुछ उम्मीदवारों में अपनी इच्छा के अनुसार बाँट सकता है। 
इस प्रणाली का व्यावद्दारिक परिणाम यह द्वोता है कि थोड़े अल्पसंख्यक भी अपने मतों 
को सामूहिक रूप पर इस्तेमाल करके प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिये 
आवश्यक है निर्वाचन-क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत हो और निवाचन के लिये तीन से अधिक 
सदस्य हों। अगर निवाचन क्षेत्र छोठे हैं और तीन ही सदस्यों को भेजना है तो सीमित 
मत प्रणाली का ही परिणाम दुहराया जाथगा । 


सामूहिक-मत-प्रणाली के गुण _ 
किन्तु इस प्रणाली में केवल मतदाताओं को स्त्र॒तन्त्रता ही नहीं प्राप्त होती और 
अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व ही नहीं मिलता वरन यह भी निश्चित रहता है कि प्रत्येक 
दृत्व का सारे देश से प्रतिनिधित्व हो सकेगा केवल कुछ ही क्षेत्रों से : जहाँ पर वे बहु 
संख्या में ६ ) नहीं। इससे प्रत्येक नागरिक का व्यवस्थापिका में कोई न कोई अपना 
सदस्य रहता है जो उसकी मॉर्गों को व्यवस्थापिका के सम्मुख रखता है। व्यवस्थापिका 
में मत प्रकट करते समय सभी सद्स्य अपने-अपने क्षेत्रों के दित को ध्यान में रखते हैं ।१ 


सामूहिक-मत-प्रणाली के दोष 

इस श्रणाल्री में कुछ दोष भी पाये जाते हैं।सव प्रथम, इस अणाली से भी 
अल्पसंख्यकों ओर बहुसंख्यकों का समानपातिक प्रतिनिधिरद नहीं हो पाता । 

दूसरे, खामद्दिक रूप से मत देने अथोत्‌ सभी मतों को एक ही उस्मीद्वार के पक्ष 
में डालने से बहुत से मत बेकार जाते हैं जो उस्री दल के दूसरे सदस्य के पक्त में डात्ल 
जा सकते हैं 

तीसरे, मतों को बेकार होने से बचाने के लिये दुलबन्दी तथा दुललसंगठन निवाचन 
के लिये अनिवाय हो जाता है। जैसा कि कामन्स ने कहा दै सामूहिक मत प्रणात्ञी चाहे 
बड़े क्षेत्रों के लिये हो चाहे छोठे, या तो इसमें मत बेकार जाते हैं या दत्नों की तानाशाहदी 
बढ़ जाती है! ।* क्‍ 

एकमत-प्रणाली 

अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करमे की एक तीसरी प्रणाज्ञी 'एकमत/ 

(8728]6 ०६०) की है । इसका प्रयोग सब प्रथम जापान में हुआ था | जब वहाँ एक 


१--कामन्स--प्रोपोश॑ न रेप्रेज्ञेन्टेशन प्रष्ठ 
२--वही, पृष्ठ €८ 


आठबोँ अध्याय २छ६ 


प्रतिनिधि प्रणाली ख्रही रूप स्रे न चल्ल सकी तो वहाँ के लोग इस अ्र॒णाली को काम में 
लाये । उन्होंने निवोचन क्षेत्रों को फिर से नहीं बनाया। शासन प्रबन्ध के लिये बनाये 
गये जिलों स्रे ही उन्होंने निवोचन क्षेत्रों का काम लिया । जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक 
ज़िले को एक से लेकर बारह सद्स्यों को चुनने का अधिकार दिया गया लेकिन श्रत्येक 
मतदाता केवल एक ही मत का प्रयोग कर ख़कता था। इसका परिणाम यह हुआ कि 
प्रत्येक ज़िले में जहाँ दो या इससे अधिक सदस्य चुने जाते थे अल्पसंख्यकों को प्रति- 
निधित्व मिल जाता था। इससे भिन्न-भिन्न दलों का समानुपातिक श्रतिनिधित्व भी हो 
जाता था। यहाँ तक कि स्वतन्त्र विचार के लोगों को भी अवसर मिलता था कि बे 
निर्वाचन के लिये खड़े द्वो सकें । और बे निवाचित भी कर लिये जाते थे। किन्तु जैश्ा 
कि हम्फ्रीज्र का कथन है इस ढंग से भी वास्तविक समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं हो 
पाता है | क्‍योंकि इसमें समयानुकूल परिवत्तेन सम्भव नहीं। सीमित और सामूहिक 
मत-प्रणलियों के समान जापानियों की एकमत-प्रणा्ञी भी दलों के संगठन पर ज्यादा 
जोर देती है और अगर दल सही अनुमान नहीं लगा पाते तो उनका अधिक से अधिक 
प्रतिनिधित्व होना असम्भव हो जाता है । 


क्‍ अन्य दो प्रणालियाँ 

एकप्रतिनिधि-प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिये दो दूसरी पद्धतियाँ भी 
काम में लाई गई हैं। बे हैं द्वितीय गुप्तमत-प्रणाली (800070 89)॥00 898॥977) 
तथा दस्तान्तरणीय-म्त-्रणशाज्ञी (१7978797.80]0 पए0॥8 9780०77) | इन पद्धतियों 
के उपयोग के लिये यह आवश्यक नहीं है कि एक निवाचन क्षेत्र से कई सदस्यों को 
चुना जाय । फ्राइनर के शब्दों में इनका आधार यह है कि पाक्िमेन्ट में निवोचित होने 
के लिये प्रत्येक उम्मीदवार को आवश्यक हो कि उप्ते ४०: मत मिलें | इन दोनों पद्धतियों 
से निबाचित सदस्यों के लिये स्पष्ट बहुसंख्य! में मत मिलना अनिवाय हो जाता है किन्तु 
व्यवस्थायें दोनों की भिन्न हें । क्‍ 


द्वितीय-गुप्रमत-प्रणाली क्‍ 

हम देख चुके हें कि अगर किसी क्षत्र से दो ही दलों के उम्मीदवार चुनाव में खड़े 
हेंतो इनमें से एक कुछ ही अधिक मत पा जाने से निवोचन में सफल हो जाता है। 
अगर तीन दलों का मुक्काबिला है तो बह उम्मीदवार सफल द्वोता है जिसे शेष दोनों से 
अधिक मत मिल्ञ जाते हैं । इस प्रकार अगर किसी क्षेत्र में १०० मतदाता हैं और “कः 
को ४४, 'ख' को ३०, तथा 'ग! को २४ मत मिलते हैं तो 'क” निवोचन में सफल माना 
जायगा । वास्तव में हम देखते हैं कि 'कः को केबल ४५ मत मिले हैं और उसके विदद्ध 
४५४ मत हैं | इस प्रकार १०० मत में . से केवत् ४४ पाने वाला व्यक्ति निवोचन के फल्न 
स्वरूप पालिमेन्ट का सदस्य निर्वाचित हो जाता है । इसी दोष को दूर करने के लिये 
द्वितीय-गुप्तमत-प्रणाल्ली का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रथम्त गुप्तमत निवा वन के 
बाद केदल 'क” और “ख! निर्वाचन-क्षत्र में रह जाते हें । तीसरा उम्मीदवार 'स” जिसे 
केवल २४५ मत मिले हैं अलग कर दिया ज़ाता है। लेकिन उसके मतदाताओं को यह 
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अधिकार दिया जाता है कि वे जिसके पक्ष में चाहें फिर से अपना मत दें। अगर इस 
द्वितीय गुप्तरमतः निवाचन में भी 'क' को अधिक मत मिलते हैं, तो वह निर्वाचित घोषित 
किया जायगा। अगर 'ख! को अधिक मत मिलते हैं तो 'ख' सफज्न सदस्य होगा यद्यपि 
पहले निवाचन में वह द्वार गया था । क्‍ 

इस प्रणाली के इस रूप का प्रथम प्रयोग जमेनी में हुआ था । इसझे दूसरे रूपों 
का प्रयोग फ्रान्स यथा बेल्जियम में हुआ । लेकिन इस प्रणाली के सभी रूपों का एक ही 
उद्देश्य रहा है। वह उद्देश्य यह है कि सभी निबीचित सदस्यों को अपने क्षेत्रों में जहाँ 
से उनका चुनाव हुआ है आधे से अधिक मत प्राप्त हुए हों । 


टितोय-गुप्तमत-प्रणाली के गुण 

फ़ाइनर ने इस प्रणाली के निम्नलिखित गुण बताये हैं :-- 

(१) इससे सभी मतदाताओं को अपने मतों के बारे में दुबारा सोचने का अवसर 
सिल जाता है। जब वे जान जाते हैं कि एक सदस्य निर्वाचित नहीं हो सक्षता थो बे 
शेष उम्मीदवारों में से जिसे वे अच्छा सममते हैं उसको अपना मत दे सकते हैं । 

(२) निर्वाचित सदस्थ क़ानून का मिर्माण करते हैं और शासन-प्रबन्ध पर 
नियन्त्रण रखते हैं । यह आवश्यक रहता है द्लि नागरिकों की एक बड़ी संख्या शासन-5बंध 
से उनन्‍्तुष्ट रहे । यह तभी हो सकता है जब उन्‍हें ज्ञात हो कि शासन लोकप्रिय सदस्यों 
के मतों पर ही आधारित है। दुधारा विनावन हो जाते से व्यवस्थापिका में वही लोग 
जा सकते हैं जो अगर पूर्श्रूप से नहीं, तो ज्ञितना सम्भव हो सकता है अवश्य ही 
्ञोकभ्रिय होते हैं । 


द्वितीय-गुप्तमत-भणालो के दोष 
.. किन्तु डा० फ्राइनर तथा हम्फ्रोज़ दोनों ने इस प्रणाली के व्यावहारिक रूप में 
कुछ निम्नलिखित गम्भीर दोष पाये हैं $--. 

..._ (१) हितीय निबाचन के परिणाम से हम दलों की वास्तविक स्थिति का पता 
नहीं चला ख्रकते क्‍योंकि इस निर्वाचन की विजय सिद्धान्तों तथा कार्यक्रम की न 
होकर समझोते का परिणाम होती हे । क्‍ 

(३) प्रायः इन सममोतों का राजनोतिक समस्यायों से कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रहता । ' 

(३) द्वितीय निवोचन पहले निर्वाचन के परिणाम को प्राय: उल्नट ही देता है 
वास्तव में मतदाताओं की एक बड़ी संख्या पहले निवोचन में सहानुभूति-प्रद्शन के लिये 
एक पक्त को सत दे देती है और अपना वास्तविक राजनीतिक विचार दूसरे निर्वाचन 
में प्रकक करती है। कुछ लोग तो यह तय करके किसी सदस्य को मत देते हैं कि 
दूसरा निवोचन अवश्य हो । क्‍ 

ही (४) इस भ्रणाली से दविंसात्मक कार्यों का अन्देशा बढ़ जाता है। क्‍योंकि इससे 

निवोचन ख॒ह्दी ढंग से नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के निर्वाचन में व्यय 
भी काक्ी होता है जिसके भय थे विधेव उप्र क्ति निजी व केत्र पे जाइर दी रह 'जाते हैं । 
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(५) इस प्रणाली का सब से गंम्भीर दोष यह है क्रि अगर एक दल एक क्षेत्र में 
असफल रहता है तो दूसरे क्षेत्रों में भी इसके उम्मीदवारों को कम मत मिलते हैं। 

(६) जो दल पहले निर्वाचन में कऊम्त मत पाते हैं वे दूसरे निवोचन में 
निर्णायक शक्ति बन जाते हैं। इस प्रकार वे मिज्ञकर पहले निर्या बन के परिणाम को 
उल्नट सकते हें जिससे निवाचन के फत्न-स्त्र॒रूप राष्ट्र के राजनीतिक विचार का सह्दी 
प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता । 

(७) इस प्रकार के सेज्ष अथवा सममोते प्रतिनिधि-शासनन को ही बदनाम 
कर देते हैं क्योंकि इन समझोतों से मतदाताओं की राजनीतिक भावना समाप्त ही हो 
जाती है। इस्रीलिये एम० पोइम केयर ()(, 70709789) ने इसे “द्वितोय गुप्तमत की 
बेइमानी? कहा है । जमेन इसे दल्लों का 'पशु-विक्रय! ([[प॥)७7006)) कहते हैं । 

(८) इस्र श्रकार से निवोचित सदस्थ “अल्यसंख्यकों के बन्दी” कह गये हैं 
क्योंकि उनका दूसरा निवोचन अल्पसंख्यकों पर दी निर्भर करवा है। इसलिये 
ये लगातार उन्हीं के दबाव में रहते हैं और न तो वे अपने ही खाथ न्याय कर सकते 
हैं और न व्यवस्थापिका ही के साथ । क्‍ 

(६। राम्ज्रेम्योर का तो यद्ट भी कद्दना है कि यह भी निश्चय नहीं रहता कि 
मतदाता दुबारा मत देने का कष्ट उठायेंगे | 

(१०) उनका तो यह भो कद्दना है कि इस प्रणालो से षणुयन्त्र, बंइसानी तथा 
घूसखोरी बढ़ जाती है। हारे हुए उम्मीदवार दूसरे निवोचन में रुपया लेकर शेष 
उम्मीदवारों की सहायता करते हैं। वास्तव में कुछ उम्मीदवार तो केवल इसो आशा 
से पहले निवाचन में खड़े हो जाते हें । द 

(११) अन्त में राम्ज़े म्योर ही का कथन है कि इस्र प्रणाली से प्रजातन्त्र अधिक 
व्ययपूर्ण हो जाता है क्योंकि दूसरे निवोचन का खर्चे अधिक तथा बेकार ही होता है। 
इसके अतिरिक्त नेत्यिक कार्ये में भो वाघा पड़तो है । क्‍ 


वेकल्पिक या सापेज्ष मत-प्रणाली 

द्वितीय गुप्तमत प्रणात्ञी के दोषों को दूर करने के लिये वेक़क्पिक-मत-प्रणाल्ी 
(3)६8778#76 ४०४०) का आविष्कार किया गया है। इसमें एक वो वित्री बन होता क्‍ 
है ल्ञाकन प्रत्येक मतदाता विभिन्न उम्मीदवारों को १, २, ३ करके अपनी पसन्द के अज्लु- 
सार मत देता है। जिस उम्मीदवार का वह सबसे ज्यादा पसन्द करता है उसके नाम के 
सामने १, इसक बाद २ ओर इसी तरह तोखरी पसन्द के अनुसार ३ का चिन्ह बनाता 
है। मतों की संख्या-गणना हो जाने के पश्चात्‌ जिस उस्मीइवार के नाग के सामने 
बहुसंख्या में मतदाताओं ने पहली पसन्द के चिन्ह लगाये हैँ वह्‌ू निर्वाचित धोषित 
किया जाता है। परन्तु यदि बहुसंख्या में किसी को मत नहीं मिलते तो जिस उम्मोदवार 
को पहली पसन्द के सबसे ऋम मत सिले हैं. वह अल्लग कर दिया जाता है और इसको 
मिले हुये मत, मतदाताओं की दूसरी पसन्द के अनुसार अन्य उम्मीदवारों में बॉट दिये 
जाते हें । इस पर जिस उम्मीदवार को अधिक मत मित्षते हूँ वहीं निर्वाचित -सममा 
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ज्ञाता है । अगर इस पर भी किस्री उम्मीदवार को बहुसंख्या में मत नहीं मिलते तो शेष 
उम्मीदवारों में से जिसको पहली पसन्द सबसे कमर दी गई है निवाचन में असफल 
सममा जाता है और उसके प्राप्त-मत मतदाताओं की दूसरी पसन्द के अनुसार बॉँट 
दिये जाते हैं। इस प्रकार जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा पूर्ण रूप से बहुसंख्या में 
मत मिलते हैं वही निवाचित घोषित किया जाता है । 


इस प्रणाली के गुण तथा दोष 

इस अकार बैकल्पिक-सत-अणाल्ी में यद्ट प्रयत्न किया जाता है कि बहुसंख्यकों 
की इच्छाओं को माना जाय और जिस प्रकार एकप्रतिनिधि-प्रणाली में होता हैं 
कि तीन उम्मीदवारों के झगड़े में एक अल्पसंख्क दल का उम्मीदवार सफल हो जाता 
है बेसा न होने पाये । यद्यपि इससे दलों के अनुचित सममौते नहीं समाप्त हो सकते 
किन्तु दुबारा निबोचन का व्यथ अवश्य ही कम हो जायगा। द्वितीय गुप्तमत तथा 
वैकल्पिक सत प्रणालियाँ एक अथ में एकप्रतिनिधि-प्रणाली से अच्छी है । किन्तु इन 
दोनों में दो गंभीर दोष पाये जाते हैं | पहला यह कि व्यवस्थापिका में अल्पसंख्यकों तथा 
बहुसंख्यकों का समानुपातिक अ्तिनिधित्व नहीं हा पाता और दूसरा यह कि कुछ 
अल्पसंख्यकों को बिल्कुल प्रतिनिधित्व ही नहीं मित्न पाता' । 

राम्ज़े म्थोर* ने इस श्र॒णाली में निर्म्नाक्षखित दोष बताये हैं :--- 

(क) प्रत्येक सद्रय मतदाताओं की दूसरी पसन्द वाले मत को प्राप्त करने का 
प्रयत्न करेगा । 

(ख) आपसी सममोते द्वारा दो दतज् मिल्ष कर तीसरे दुत्न का अस्तित्व भिटा 
सकते हैं | अगर इतना नहीं भी हुआ तो उसके समानुपातिक प्रतिनिधित्व को तो अवश्य 
ही कम कर सकते हैं । 

(ग) मतदाताओं के विचारों का वास्तविक प्रकटीकरण तो उनके पहल मत से 
होता है | दूसरी पसन्द के मत को तो बे बेमन देते हैँ । इसलिये जो सदस्य दूसरी पसन्द 
के आधार पर निवाचित दवांते हैँ मतदाताओं के विचारों का बास्तविक श्रतिनिधित्व नहीं 
कर खकते । 

(थ) एकगप्रतिनिधि-अणाली का दोष, जिसमें मतदाताओं की पसन्द ख्रीमित र&ती 
है, इस अणाली मे भी रह जाता है। यहाँ भी मतदाताओं को दो तीन उम्मीदवारा 
में स द्वी चुनना पढ़ता दे । 

(७) इसमे दले। का वास्तविक भ्रतिनिधित्व हा ही नहीं पाता, इसमें निर्वाचन 
सम्बन्धी जुए की भी सम्भावना बढ़ जाती दे । 


साराध..... 
निवाचन शणाली की विभिन्न प्रणालियों पर विचार करने के पश्चात्‌ हम निम्न 
लिखित परिमाण पर पहुँचत हैं :-- 





(--काइनर--दि थियसे एण्ड प्रैक्टिस आव साइन, गवन्मेंद्स, जिल्द २, पृ४ ६१४। 
२३--राम्ज्जे म्योर--हाऊ बिटेन इज्ञ गर्वन्ड १, पृष्ठ १७८ । | 
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( १ ) एकप्रतिनिधि-प्रणाली से जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं पहुँच पाते | 

(२) द्वितीय-गुप्तमत तथा वेकल्पिकमत प्रणालियों से भी बहुसंख्यकों और 
अल्पसंख्यकों का वास्तविक सम्ानपातिक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता । 

(३) सीसितमत, सामूहिकमत ओर एकम्त प्रणालियों से अल्पसंख्यक्रों का 
+तिनिधित्व तो अवश्य हो ज्ञाता हे किन्तु समानुपातिक प्रतिनिधित्व इन ग्रशात्नियों से 
भी नहीं हो पाता। इसलिए हम कह खकते हैं कि ये अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व 
प्राप्त करने के ढंग हैं समानुपतिक प्रतिनिधित्व के नहीं । 


हस्फ्ीज़ के अनुसार उचित निवाचन प्रणाली को विशेषतायें 

हम प्रश्न कर सकते हैं कि व्यवस्थापिकाओं में सभी हितों तथा दलों के 
प्रतिनिधित्व की क्या आवश्यकता है ९ इसका उत्तर यह हे कि आधुनिक प्रजातन्त्र तब 
तक प्रतिनिधि-शासन नहीं कहा जा सकता जब तक इसमें जनता के सभी अंशां का 
प्रतिनिधित्व नहीं होता । 

इसलिए यह एक मौलिक श्रज्ञातन्त्रात्मक सिद्धान्त है कि शासन में जनता के सभी 
अंशों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वो । इसका तात्पये यह है कि प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली 
का पहला नियम यह होना चाहिए कि व्यवस्थापिका में जहां तक सम्भव हो ज्ञोगों का. 
प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से दो । क्यों।क केवज्ञ बहुसंख्यकों का शासन उतना ही बुरा है 
जितना कि अल्पसंख्यकों का । 

उचित निवोचन प्रणाली का दूसरा मौलिक सिद्धान्त यह होना चाहिए कि 
निवाचन क्षेत्र पर्याप्त बड़े हों और उसमें से कई अतिनिधि भेजे जायें। एकप्रतिनिधि- 
प्रयाज्ञी की तरह यह नहीं होना चाहिये कि एक छ्न्र से एक द्वी सदस्य लोगों के 
विभिन्न द्वितों का प्रतिनिधित्व करे । रा 

तीसरा सिद्धान्त इन क्षत्रों की स्रीमाओं को निर्णय करने के सम्बन्ध में है। 
निबाचन क्षेत्रों को स्रीमाये स्वेच्छाचारिता से नहीं निश्चित को जानी चाहिए | उनका 
“निर्णय करते समय यह आवश्यक दे कि आकृतिक स्रीभाओं तथा दूसरी समानता ओं को 
ध्यान से रक्खा जाय । क्‍ क्‍ 

उचित निर्वाचन भणाल्ी पर ल्ास्क्री के विचार. 

इम्फ्रीज़ द्वारा निधोरित इन सिद्धान्तों का वही लेखक समथेन करते हैं जो समानु- 
पातिक भ्रतिनिधित्व के पक्ष में हैं । किन्तु वे लेखक जो इसके विरोधी हैं इन सिद्धान्तों को 
उचित नहीं समझते । लारकी का कहना दे कि उचित निर्वाचन अशाही में निम्नल्नखित 
चार साधारण विशेषतायें रहनी चाहिये'४-.... * 

'सबेप्रथम इसमें यद्द सम्भव होना चाहिए कि व्यवस्थापिका सार्वेजनिक हित की 
मदद॒त्वपुर्णं समस्याओं पर बहुमत तथा अल्पमत को अंगीमूत कर सके ( यद् आवश्यक 
नहीं कि सभी प्रकार के मतों को व्यवस्थापिका अपने में अंगीभूद करे | न तो यह 
(--क्षास्की--ए प्रेमर ऑबू पॉलिटिक्स, ० ११५४ 


शेर ., ' शासन-यन्‍्त्र 


सम्भव ही है और न आवश्यक ही। किन्तु आवश्यक यह है कि प्रत्येक दल के लोगों 
की सुनवाई हो सके । किन्तु व्यवस्थापिका को विवश होकर शक्तिशाल्ली दलों के प्रभाव 
में रहना पड़ता है ऊिससे कि शासन काय सुचाझरु रूप से तथा निरन्तर चलता रहे | 

दूसरे, जन क्षेत्रों से सद॒स्‍्यों का निवाचन होना है उन्हें इतना छोटा होना चाहिए 
कि प्रत्येक सदस्य अपरे-अपने निर्वाचकों के विचारों को जान सके और निर्वाचन हो 
जाने के बाद उनसे अपना सम्पर्क स्थापित रख सके । 

तीसरे, निवोचन हो जाने के बाद भी कोई ऐसा साधन होना चाहिए, जिससे 
निर्वोाचकों के विचारों में अगर कोई परिवत्तेन हो तो उसका पता चत्न सके। इंगलेंण्ड 
तथा अमरीका में उप-निवोचन द्वारा इसका पता लगाया जाता है । 

चौथे, इस प्रणाली का संगठन इस प्रकार होना चाहिए कि मतदाताओं का सम्बन्ध 
शासन से प्रद्यक्ष रूप में रहे ! उन्‍हें इस योग्य होना चाहिए कि वे अनुभव कर कि शासकों 
को उन्हीं ने चुना दे और व्यवस्थापिका का कार्ये-काल समाप्त होने के पश्चात्‌ उन्हें अवसर 
मिलेगा कि वे उनके कार्यों का निरीक्षण कर सकें? | 

लास्‍्की द्वारा प्रतिपादित इन सिद्धान्तों का दूसरे आधुनिक लेखक भी समर्थन करते 
६। समासुपातिक प्रतिनिधित्व की समालोचना में यह स्पष्ट हो जायगा। अब हम 
समानुपातिक प्रतिनिधित्व ( 77.070070079/ +ि०(०7889769॥707 ) पर विचार कर 
सकते हे । 


समानुपातिक प्रतिनिधित्व 


भ्रो० स्ट्रांग कहते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अर्थ का कुल भी महत्व 

नहीं है क्योंकि इसके बहुत से भेद है। वास्तव में अध्येक देश में जहाँ पर इसको 
अपनाया गया है इसका एक प्रूुथक रूप पाया जाता हं। सिद्धान्त में ता भेद और भी 
अधिक हो जाते हैं। किन्तु इन सभी भेदों में एक विशेषता है. जो मत देने के ढंग में 
अनिवाये रूप से पाई जाती है। वह विशेषत। यह है कि समानुपातिक प्रतिनधित्व 
के किसी भी रूप में निर्वाचन का आधार एकप्रतिनंधि-अणाली नहीं हो सकती" । 
इस अकार समालुपातिक अ्तिनिधित्व में सब से पहल बहुप्रतिनिधि-प्रणाली आवश्यक 
है। इसके बाद इस श्रकार के अतिनिधित्व में कोई उम्मीदवार अपने प्रतिद्वन्द्दी “की अपेक्षा 
दे बसे आवपयर है हि जनाइबत को पा जा कुछ ही अधिक मत प्र नई जियो वन मया जाता डे समझा जाता है। निवाचित 
कि उम्मीदवार को एक निर्श्चित संख्या में मत ग्राप्त हों। यह- 

संख्या मतदाताओं की संख्या और खाटों को खंख्या के गुणनफल के बराबर द्वोता है। 


ऐसा इसलिये किया जाता है. कि व्यवस्थोपिका में निवोचकों का बि ल्कुश ठीक प्रति- 
निधित्व द्वो सके* । डाइसी ने इसअ्ञात की व्याख्या निम्नलिखित ढंग से की है :--- 
(१) कोई भी व्यवस्थापिका जिसका निर्वाचन एकप्रतिनिधि-प्रणाली के. 
आधार पर हुआ है मतदाताओं के मत का सही अतिनिधित्व नहीं कर सकती। इस 
१०-स्ट्रांग--माडन कान्स्टीस्य शन्स, पृष्ठ १७५ 
२--डाइसी--लाँ श्रॉव्‌ दि कास्थीस्य शन, ४० .5४ प्रा 
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प्रकार की सभा राष्ट्रीय विचार धारां का दपण नहीं हो सकती; निवाचकों की इच्छा को 
प्रतिविम्बित नहीं कर सकती । 
.._ (२) समालुपातिक अतिनिधित्व की किसी भी प्रणाली से यह सम्भव हो अकता 
है कि ऐसी व्यवस्थापिका बने जो आज की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से राष्ट्र के विचार या 
दूसरे शब्दों में निवाचकों की इच्छा को प्रतिविम्बित कर सके | 

(३) यह अत्यन्त आवश्यक है कि नि चढक्रों के प्रत्येक सच्चे मत का व्यवस्थापिका 
में सभानुपातिक ग्रनिनिधित्व हो | 


समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो भेद 

स० प्र० £ जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व का संक्षेप रूप है ) के विभिन्न भेदों 
को साधारणत: दो शीषकों में रक्खा जाता है। पहला विभिन्न बहुप्रतिनिधि-प्रणाल्रियों 
का है और दूसरा हस्तान्तरणीय-एकमत-प्रणाज्ञी का पहले भेद के बारे में हम फ्रान्स 
में प्राप्त बहुप्रतिनिधि-प्रणाली के सम्बन्ध में कह चुके हैं। वहुअ्रतिनिधि-प्रणान्ञी जमेनी, 
बेलजियम, स्वेडन तथा फिनलेण्ड में भो प्रचक्तित है। फ्रान्ध में प्रचलित बहुप्रतिनिधि 
प्रणाली यद्यपि सबसे सरत्त है किन्तु यह सबत्रसे बुरी है। क्‍योंकि इस्र प्रणाली में 
अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल ही नहीं हो पाता । इसमें वह दल जिसे 
अहुसंख्यकों का धर्मेंथन आप्त होता है दूसरों को अलग करके अपनी ताक्निका वाले 
उम्मीदवारों को ही निबोचित करा क्षेता है। इसलिये समानुपातिक प्रतिनिधित्व की 
तीनों विशेषतायें जिस पर हम ऊपर विचार कर चुके हें हस्तान्तरणीय-एकमत-प्रणात्री 
(87786 77878767'90)6 ए०४० 8780977) था द्वेर प्रणात्ञी" (976 898- 
$677) में ही वास्तविक रूप से पाई जा सकतो हैं! समानुपातिक प्रतिनिधित्व के इसी 
रूप को आज सभी आधुनिक राष्ट्रों में अपनाया जा रहा है। अमरीकी संयुक्त राज्य 
और इंगलेण्ड को छोड़ कर क्षाभग सभो आधुनिक व्यवस्थापिकायें इसी अ्र॒णाल्ली पर 
आधारित हैं। आयरलेण्ड तथा जापान ने तो इसे भप्रहण द्वी कर लिया है। आरः्ट्रिया, 
पोललेण्ड, लिथूनियां तथा यूनान भी १६३४-४४ के युद्ध के पूथ किसी न किसी रूप में 
, इसका अनुसरण करना प्रारम्भ कर दिया था। क्‍ जे 
क्‍ हस्तान्तरणी य-एकमत-पणाली क्‍ 

जैसा कि हमने अभी-अभी कहट्दा है, स० प्र० प्रणाली में आवश्यक द्वोता है कि 
निवाचन क्षेत्र पयाप्त बड़े हों ओर एक क्षत्र से कई सदस्यों का निर्वाचन दो | इसमें प्रत्येक 
मतदाता को केबल एक मत देने का अधिकार होगा | लेकिन उसे यह आदेश दे दिया 

१--समानुपातिक प्रतिनिधित्व की लगभग सभी योजनायें दामस हेर की योजना के विभिन्न 
रूप माने जाते हैं । टमस हेर (एक अंगरेज़) ने सर्व प्रथम इस प्रणाली का समर्थन १८:३१ ई० 
में अपनी पुस्तक इलेक्शन आँवू रेप्रेज़ेन्टेटिव्ज् ( प्रतिनिधियों का निर्वाचन ) में किया था । 
जे० एस० मिल ने हेर की योजना का दृढ़ समर्थन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिये किया 
था। (कृपया देखिये, मिल कृत 'रेप्रेज़ेन्टेटिब्‌ गवन्मेन्ट', इस पुस्तक में आप को मिल की 
दलीलें मिलेंगी ) द ्््ि 





२४१६ शासन-यन्त्र 


जञायगा कि गुप्तमत-पत्र पर वह अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसन्द के चिन्ह लगा 
दे। यह इसलिये किया जाता है कि मतदाताओं की पसन्द के अनसार उनका मत 
परिस्थिति* के अनुसार एक उम्मीदवार से दुसरे को हस्तान्तरित किया जा सके। 
इसीलिये इसको हस्तान्तरणीय-एकसत-प्रणाज्ञी कद्दा ज्ञाता. है । 


निर्वाचित होने के लिये आवश्यक मत-संरूपा 


इस्र प्रणाली को व्यवहार में लाने के लिये पहला आवश्यक कार्य मतों की उम्र 
संख्या को निश्वत करना है जिसके मिलने से एक उम्मीदवार निर्वाचन में सफल 
सममा जा सके । हेर और आन्ड्रे महोदयों के अनुसार निवोचन ज्षेत्र में पड़ने वाले सारे 
मतों को निबा।चत होने वाले सदस्यों को संख्या से भाग देकर इसको निश्चित किया जा. 
सकता है। इस प्रकार अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र मे ६००० मत पड़ते हें और उस्र 
क्षेत्र से ६ सदस्यों को चुनना हे तो प्रत्येक उम्मीदवार को निवाचित होने के लिये 
६९०९ आथोत्‌ १००० मत" आवश्यक होंगे। किन्तु १८८६१ ३० में (६ १ महोदय ने यहद्द 
पता लगाया था कि उन ज्षत्रों में जहाँ ३ लेकर ८ सदस्यों को चुनना हे | है इस प्रणाली 
से व्यावहारिक रूप में श्रुटिपूण फल प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने इन त्रटियों को दूर 
के करने के लिये एक नई तरकीब निकाली। उनके अनुसार निर्बोचित होने के लिये 
आवश्यक मतों की संख्या इस्र प्रकार निकाली जा सकती है--निवो चन ज्षेत्र में पड़ने 
वाले सारे मतों को निवीचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या में एक ओर जोड़ 
कर भाग दीजिये और भजनफल्त में एक और जोड़ दीजिये । इस्र प्रकार अगर किसी 
निवोचन क्षेत्र में १०० मत पड़ते हैं और केवल एक ही सदस्य को निवोचित करना है 
तो उसे निवोचन में सफल होने के लिये 3१६ -+ १-४१ मत मिलना आवश्यक होगा। 
इसी प्रकार अगर दो सदस्यों को निबोचित करना है तो ग्रत्यके सदस्य को सफल होने के 
लिये ३६-१८ ३४ मत मिलना चाहिए । अगर किसी निवाचन क्षेत्र में २०० मत पड़ने 
हैं और तीन सदस्यों की जगद्दें खाली हैं तो प्रत्यके उम्मीदवार को सफल्नता प्राप्त करने 

१--परिस्थिति के यहाँ दो द्वी श्रथ हो सकते हैं :--- ह' 

(क) किसी उम्मीदवार को निवांचित होने के लिये आवश्यक मतों से अधिक 
मत प्राप्त हों । 

(ख) यथा किसी उम्मीदवार को इतने कम मत मिलते हों कि उसके निर्वाचित होने की कोई 
सम्भावन ही न हो | 

अगर पद्दली बात है तो आवश्यकता से अ्रधिक प्राप्त मत दूसरे उम्मीदकर को हश्तान्तरित 
कर दिये जायगे। इससे मत व्यर्थ नहीं जाते। श्रगर दूसरी परिस्थिति है तो सभी मत 
मतदाताओं की पसन्द के अनुसार हस्तान्तरित कर दिये जायँंगे। इससे बेकार जाने वाले मतों 
का भी उपयोग हो सकता है | 

२--हम्फ्रीज--प्रोपशंनल रेप्रेज़ेन्टेशन, प्रष्ठ १३१८। देर तथा आराग्डे की योजना की 
व्यावहारिक कठिनाइओं के बारे में इस पुस्तक की पाद-टिम्पणी देखिये | 
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के लिये ३६-१९ --२६ मत मिलने चाहिए । अगर चार सद्स्यों को चुनना है तो सफलता 
के लिये आवश्यक मतों की संख्याई/$+१०२१ और अगर पाँच सदस्यों को चुनना है 
तो 4.१६-+१८- १७ होगी । इच्ती प्रकार यदि निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले सारे मतों को 
संख्या ६००० है ओर ६ सदस्यों को चुनना है तो इसा उदाहरण के अनुसार सफज्ञता 
प्राप्त करने के लिये आवश्यक मतों की संख्य। शव -- (२४७ --! अथोत्‌ ८५८ होगा । 

हस्तान्तरणीय-एकमत-अणाली के व्यावहारिक रूप में आज ड्रप महोदय के 
ढंग को ही अच्छा माना जाता हे और इसीको काम में लाया जा रहा है क्योंकि इससे 
अधिक सही फल्न प्राप्त होता है । . 

मर्तों को हस्तान्तरित करने के ढंग 

निवाचन में सफल होने के लिये आवश्यक मतों की संख्या को निश्चित कर 
लेने के पश्चात्‌ यह जानना आवश्यक हो जाता है कि सत ह्िम्र प्रद्ार हस्तान्तरित 
किये जा खकते हें। इसे भी हम उदाहरण हां की सहायता से भत्नी-भ्लाति समझ 
सकते हैं। ऊपर दिये हुए उदाहरण में हमने देखा है कि आन्ड्र और हेर के अनुसार 
प्रत्येक सदस्य को निवोचित द्वोने के लिये १००० मत मिलने चाहिए। अगर 'कः को 
उसका लोकश्रियता के कारण २००० मत मिज्ञ जाते हैं तत शेष (००० मत व्यर्थ ही चले 

जायेंगे । इसलिये इन मतों को व्यथ जाने से बचाने के लिये मतदाताओं की दूसरी पसन्द 
(आवश्यकता पड़ने पर तीसरी, के अनुसार दूसरे सदस्य को हस्तान्तरित कर दिया 
जाता दै। इस्र प्रकार नि्णोयक (ह०४प्रएणांप& 07067) “कः के पक्ष में पड़े हुए 
सभी २००० मतों को छॉट कर मालूम करता है कि १६०० मतदाताओं मे अपनी 
दूसरी पसन्द के अजु धार 'ख! को चुना है ओर ४०० ने शा! को। चूंकि 'क' को मिले 
हुए मतों में केबल १००० मतों को ही हस्तान्तरित करना है इसलिये “ख” और “ग' 
को १६०० और ४०० को आधे मत हस्तान्तरित किये जायेंगे । इस श्रक्ार 'ख! को ८०० 
मत मिलेंगे और 'ग? को २०० । 

द सारा हे 

संक्ष पमें हम हस्तान्तरणीय-एकमत-प्रणाली की निम्न लिखित विशेषतायें कह सकते हैं; 

(१) घिस्तुत निवोवन क्षेत्रों से कई सदरुयों के भेजने की व्यवस्था रहतो है । 

(२) प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत प्राप्त रहता है। किन्तु मत देते समय 
वह अपनी पहली, दूसरी, और तीखरी पसन्द उम्मोदवारों के नाम के सामने १,९, और 
३ का चिन्ह बनाकर स्पष्ट करता है । क्‍ 

(३) निवाचित होने के लिये प्रत्येक उम्प्रोदवार को कुछ निश्चित मत ग्राप् 
करना पड़ता है । 

(४) अगर किल्ली उम्प्ोद्वार को आवश्यक-मतों से अधिक मत मि्ष जाते हैं 
तो मतदाताओं की पसन्द के अनुसार शेष मत दूध्षरे सदस्य का हस्तान्तरित कर दिये 
जाते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को बहुत कम मत मिलते हैं और उसके निर्वाचित 
दोने की कोई सम्भावना नहीं रहता तो उसके पक्ष में पड़े हुए मतों का भी मतदाताश्रों 
की दूसरी पसन्द के अनुसार दूसरे उम्भीदवारों को हस्तान्तरित कर दिया जाता है । 

३५ 


श्श्द् 


शाखन यन्त्र 


इस प्रकार केवल वही उम्मीदवार निवाचित घोषित किये जाते हैं जिन्हें इस 
हस्तान्तरण के पश्चात्‌ सफल होने के लिये निश्चित आवश्यक मत श्राप्त हो जाते हैं । 
समानपातिक प्रतिनिधित्व का एक नमूना 

इस प्रणात्ली के व्यावहारिक रूप को हम निवाचव के निम्नलिखित नमूने की सहायता 
से अधिक आसानी से समझ सकते हैं | मान लीजिये कि एक निर्वाचन क्षेत्र से ७ सदस्यों 
को भेजना है जिसके लिये ८ उम्मीदवार निर्वाचन में खड़े हैं, और मत देने वालों की संख्या 
१०० है। इस प्रकार प्रत्येक उम्मीवार को सफल होने के लिये ३:६+ १-२१ मतों का 
मिलना आवश्यक होगा। निर्बाचन-फल्न को इस प्रकार तल्तिका में रक्खा जा सकता है ॥«- 

मतों की संख्या - १००, रिक्त स्थानों की संख्या --४, सफलता की संख्या -- २१ 
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पहली गणना--मत पड़ जाते के पश्चात्‌ निर्णायक अक्सर सभी गुप्तमत पन्नों को जिन 


पर (९) का चिन्ह लगा रहता है इकट्ठा करता है। इस भ्रकार प्रत्येक 
उम्मीदवार को पद्दली पसन्द में जितने मत मिले रहते हैं गिन लिये जाते 
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हैं । इस पहली गणना के फल्ल को तालिका में पहली गणना के नीचे लिखा 
गया है। चूंकि केवल छः ही को मतदाताओं को पहली पसन्द के इतने 
मत मिले हैं कि वह निवाचित हो सकता है इसलिये उसे सफल घोषित 
कर दिया गया है । 
दूसरी गणना--चूंकि 'छ!? को ७ सत आवश्यकता से अधिक प्राप्त हुए हैं इसलिये उसके 
मतदाताओं की दूसरी पसन्द के अनुसार इन मतों को हस्तान्तरित होना 
चाहिए | गुप्तमत पत्रों को देखने के बाद निर्यायक को पत्र चलता है कि 
८ पत्रों में दूखरी पसन्द “क? को १६ में 'ख' को और ४ में ग! को दी गई 
है। किन्तु चूंकि केवल हु औ (एक चौथाई) मतों को ही हस्तान्तरित 
करना दे इसलिये 'क? को ६5२, 'खः? को +#-8, और ग को ई- १ 
मत मिलते हैं। इस्र काये को हम तालिका में दूसरी गणना में देख 
स्॒कते हैं । । 
तीसरी गणना--छछ? द्वारा प्राप्त किये हुये अधिक मतों को हस्तान्तरित करने के पश्चात्‌ 
हमें पता चलता है कि शेष सदस्यों में से किसी को भी सफल्नता प्राप्त 
करने के लिये आवश्यक अर्थात्‌ २१ मत नहीं प्राप्त होते हैं । इसलिय इस 
गणना के परिणाम स्वरूप कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित नहीं घोषित 
किया जायगा । इसलिये अब निर्णायक अक्सर सभी उम्मीदवारों को 
मिले हुए भर्तों को देखता है और पाता है कि “कर ही को सब से कम 
मत मिले हं। 'ऋ! के मामले को कमज़ोर पाकर वह उसे असफल 
वाषित कर देता हे । चूंकि “ऋ! को मिले हुए मतों को नष्ट नहीं होने देना 
है इसलिये मतदाताओं की दूसरी पसन्द के अनुसार उनको भी 
हस्तान्तरित कर दिया जाता है। मतपत्रों के निरीक्षण के पश्चात्‌ पता 
चलता है कि “ऋ' को मत देने वाले ४ मत दाताओं ने अपनी दूसरी 
पसन्द से “व? को चुना है ओर एक मत-पत्न में दूसरीपख्न्द का कोई 
चिन्ह नहीं है । इसलिये चार मत तो “च! को दे दिये जाते हैं और 
चकि पाँचवें मत-पत्र में दूसरी पसन्द नहीं प्रकट की गई है इसक्िये यह 
* मत अलग कर दिया जायगा और अहस्तान्तरणीय मत के खाने में लिख 
दिया जायगा । तीखरी गणना के पश्चात्‌ भी हम देखते हें कि किसी 
ओर सदस्य को २९ से अधिक मत नहीं प्राप्त होते हैं। इसलिये 
इस गणना के परिणाम स्वरूप भी कोई सदस्य निवाधित नहीं घाषित 
किया ज्ञा सकता | 
चौथी गणना--इसके पश्चात्‌ फिर निर्णायक अफ़सर शेष उस्म्ीदवारों को मिले हुए 
मतों का निरोक्षण करता है और इस्रको देखता है क्रि अब बचे हुए 
उम्मीदवारों में से सबसे कम मत “घ? को मिलते हैँ। इसलिये वह “घर! 
को भी असफल घोषित कर देता दे ओर उसको मिलते हुए म॒तों को 
हस्तान्तरित करने का अबन्ध करता है। मत-पत्नों को देखने के बाद 
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पता चलता है कि उसके चार मतदाताओं ने अपनी दूसरी पसन्द का 
मत “क' को दिया है, एक ने “च! को दिया है और एक ने “ज' को । 
इसलिये क्रमानुसार ये मत 'क', “चॉ ओर “ज” के मतों में जोड़ दिये 
जाते हैं। चौथी गणना के परिणाम स्वरूप 'क” और “च? को निर्वाचित 
होने के लिये आवश्यक २१ मत मिल जाते हैं | इसलिये 'क' और “च! 
निर्वाचित घोषित कर दिये जाते हैं। इन दोनों सदस्यों सें से निवोचन 
में श्रेष्ठ 'च”ः समझा जायगा। क्योंकि तीसरी गणना के पश्चात्‌ उसी 
के मत अधिक हैं | उसे २० मत मिले हैं और 'क' को केबल १७ | 
पाँचवीं गणना--चौथी गणना के पश्चात्‌ केवल एक ही सदस्य का निर्वाचन होना शेष 
रह ज्ञाता है. क्योंकि तीन का तो पहला ही हो गया है। मत-पत्रों को 
देखने के पश्चात्‌ निर्णीयक्र अफसर को पता: चलता है कि अब “ग! के 
ही मत सबसे कम हैं और इसलिये बह उसे असफल घोषित कर देता 
है। उसको मिले हुए मतों के पत्रों के निरीक्षण के पश्चात्‌ निशोयक 
अफ्रसर को मालूम होता है कि सात पत्रों में उसके मतदाताओं ने 
अपनी दूसरी पसन्द 'ज' को दी है, दो में 'ख” को दी दे ओर एक में 
दूसरी पसन्द किसी उम्मदीवार को नहीं दी गई है । इसलिये 'ग” को 
मिले हुए मतों में से सात को तो “ज? को श्राप्त मतों में जोड़ दिया 
जाता है, दो को 'ख? के मतों में रूप जोड़ दिया जाता है ओर एक मत 
अहस्तान्तरणीय मत के खाने में ज्ञिख दिया जाता है। अब पॉँचवीं गणना 
के फत्लस्वरूप 'ज को सफलता भ्राप्त करने के लिये आवश्यक २१ मत 
मिल जाते हैं | इसलिये वह निवाचत घोषित कर दिया जाता है । 
इस प्रकार इस प्रणाली से चारों सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं । 
इंस प्रणाज्ञी के व्यावहारिक रूप के निरूपण के पश्चात्‌ हम समानुपातिक 
प्रतिनिधित्व के गुणों तथा दोषों को भी देख सकते हें । 


शुण 
इसी प्रणाली के गुणों में हम कद्द सकते हैं कि सबब श्रथम इससे सभी राज़नीतिक 
विचारधाराओं का न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व हो जाता है क्योंकि इस प्रणाली में निबरोंचन 
का आधार अधिक और कम के सिद्धान्त पर न होकर सम्तानुपात के सिद्धान्त पर 
रहता है। जेसा कि मिल ने कहा है “इससे राष्ट्र के सभी अंगों का समानुपातिक 
प्रतिनिधित्व होगा असमानुपातिक नहीं। बहुसंख्यक मतदाताओं के अतिनिधि सदेव 
बहुसंख्या में रहेंगे ओर अल्पत्नंख्यकों के अल्पसंख्या में | अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व 


१--लंदन की '्रोपोशनल रेग्रेज़ेन्टेशन सोसाइटी” ने अपनी छ७वीं पुस्तिका में 
(जून १६४२) समानुपांतिक प्रतिनिधित्व के निम्नलिखित उद्देश्य श्रोर ध्येय बताये हैं | 

(क) पालिमेन्ट तथा दूसरी साब्र॑जनिक संस्थाश्रों में मतदाताओं के मतों का वास्तविक 
ससानुपातिक प्रतिनिधित्व करना | 


आठवाँ अध्याय .. २६१ 


उसी पूर्णता के साथ होगा जिस तरह बहुसंख्यकों का! ।* इस भाँति न्याय वथा समानता 
वास्तविक बस्तुएँ हों जाती हैं। और आज की व्यवस्थापिकाओं के स्थान पर जो केवल 
नाम के लिये प्रतिनिधि सभायें हैं लोगों के विचारों का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाली 
सभायें होंगी । 

दूसरे, इसकों जनता की राजनीतिक शिक्षा हो जाती है। मतों को हस्तान्तरित 
करने की प्रणाली में आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक मतदाता अपनी पसन्द प्रकट 
करने लिये उम्मीदवारों की योग्यता पर विचार करे | इस कार्य के लिये राजनीतिक 
शिक्षा आवश्यक है । 

तीसरे, त्ञाड़ एक्टन के शब्दों में, “यह पूर्ण रूप से प्रजातन्त्रात्मक है क्‍योंकि 
इससे उन हज़ारों व्यक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है जिनका दूखरी प्रणाक्षी से निर्वाचन 
होने पर शासन में कोई द्वाथ न हो पाता | इसके अतिरिक्त यह व्यक्तियों को समानता 
के समीप ले आता है क्योंकि इस प्रणाली में इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि कोई 
भी मत बेकार न जाये ओर प्रत्येक मतदाता का कोई न कोई सदस्य पार्लिमेन्ट फे लिये 
अवश्य द्वी निवोचित हो जाये । द 

चौथे, इस अणाली में एकप्रतिनिधि-प्रणाली की सभी बुराइयों से छुटकारा प्राप्त 
हो जाता है । अगर यह्‌ बहुसंख्यकों के कठोर शास्नन का विरोध करती हैं तो अल्प- 
संख्यकों को सुरक्षित भो रखती दे । 

इन गुणों के अलावा कामन्स महोदय * ने निम्नन्नखित ओर गुण बताये हैं :-- 

इस भ्रधार समानुपातिक प्रतिनिधित्व का पाँचवाँ गुण .इस बात में है कि यह आज 
के राजनीतिक दलों का आधार विभिन्न हितों को न मान कर राष्ट्रीय, सामाजिक तथा 
आर्थिक समस्याओं को मानता है। इस श्रणाल्ी के स्पष्ट रूप से मान लिया जाता है 
कि स्वतन्त्र शासन में राजनीतिक दुलबन्दी अनिवाय है । । 

छठवें, इस प्रणाली में छोटी गुटबन्दी दो बड़े दल्ञों के बीच राज्य-शक्ति 
इधर से उधर नहीं कर सकती । इसलिये यहाँ घुस्रक्षोरी नहीं चलतो और निर्बाचन में 
अधिक व्यय भी नहीं करना पढ़ता । द द 


(व) इसका आश्वासन प्राप्त कर लेना कि शासन बहुसंख्यक मतदाताओं द्वारा होगा । 
किन्तु अल्प संख्यकों की बातों का भी ध्यान रक्खा जायगा | 

(ग) प्रतिनिधियों के निर्वाचनमें मतदाताओं को अधिक स्वतन्त्रता देना | 

(घ) विभिन्न द्वितों के दबाव से मुक्त करके निर्वांचक्रों को अधिक स्वतन्त्रता देना । 

(च) विभिन्न दलों को आश्वासन देना कि सर्वश्रेष्ठ तथा योग्य सदस्य ही उनका 
प्रतिनिधित्व करेंगे । 
| अगर ये समानुपातिक प्रतितिनिधित्व के उद्देश्य हैं तो ये इस प्रणाली के लाभ भी 

हो सकते हैं । द 

१--मिल--रेम्रेज्े न्टेटिवू गवन्मंट, अध्याय ७ 
२--कामन्स प्रोपोर्शनल रेप्रे ज़ेन्टेशन--पष्ठ १३२-१४ ३ 
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१६२ शासन-यन्त्र 


त्बे चंकि समानपातिए प्रतिनिधित्व का आधार श्रदेश ने होकर राजनीतिक 
भत रहता है इसलिये इस प्रणालों में 'सीमान्तरीकरण”ः को भी सम्माजना नहीं 
रह जाती | 


अन्त में, समानपातिक प्रतिनिधित्व से मतदाताओं को दत्नों के अनशासम से 
र॒तन्त्रता मित्न जातो है। लेकिन इसका यह अरथ नहीं कि इप्त अणाज्ी में राजनीतिक 
दल रहेंगे दी नहीं । इसके विपरीत यह रामतोतिक दक्क्षों को अजञातन्त्रात्मक शासन का 
एक आवश्यक अंग मानती है। किन्तु व्यक्तियों को यह स्वतन्त्रता रहती है कि बे दलों 
के अन्दर या बाहर अपनी इच्छानसार सामयिक समस्याओं पर अपने को संगठित 
कर सके |! | 


समानुपातिक अ्तिनिधित्व के दोष 


किन्तु इन गुणों के साथ-साथ इस अशाली में कुछ बहुत गग्मीर दोष भी हें। 
इसलिये बहुत से आधुनिक लेखकों ने इस्त अ॒णाल्नी का विरोध फ्िया है । 

यह स्वीकार करते हुए भी कि इंगलेंए्ड को कामन-सप्मा राष्ट्रीय विचार या 
निवोाचकों के विचार का सद्दी प्रतिनिधित्थ नहीं करतो ओर समासुपतिक श्रतिनिधित्व 
को अपना लेने से कुछ अं के यह दोष हटाया जा सकता है, डाइप)* सम्रानपातिक 
प्रतिनिधित्व को स्वीकार ऋएरतने के पक्त में नहीं है। उसका तो यहाँ तक कहना है कि 
निवाचकों के सभी, विचारों का प्रतिनिधित्व होना अनावश्यक ही नहीं वरन्‌ हानिप्रद 
भी है। सम्भव॒.द्वो सकतो दे कि कुछ विचार मूखतापूर्ण, बुरे तथा श्रनिष्टकारी हों। 
उनका प्रतिनिधित्व कदापि आवश्यक नहीं हो सकता। उदाद्वरणथे वह कद्ठता है 
कि कया ,उन श्षोगों का प्रतिनिधित्व करना उचित ह्वंगा जो केवल यहूदियों करे प्रति 


ढ १---इंगलैण्डः के शासन में समानुपातिक प्रतिनिधित्व के गुणों के लिये कृपया राम्जे 
न्योर-कृत 'हाउ इंगलेण्ड इज्ञ गर्व! १ पृष्ठ श्य१-१८६ देखिये। प्रो० कीथ ने भी इंगलैण्ड के 
शासन में इस प्रणाली को स्वीकार करने के लिये निम्नलिखित दल्लीलें पेश की हैं :-- 

(१) निर्वाचकों का इस भांति प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि कामन सभा में विभिन्न' 
लो की समानुपातिक शक्ति हो सके | 
। (२) बहुत से मतदाता केवल इसलिये मत नहीं देते क्‍योंकि वे किसी भी सद्श्य को 
'नीति से सहमत नहीं होते। किन्तु एकप्रतिनिधि-प्रणाली में अ्रपने मत को उपयोग में लाने के 
लिये निर्वाचकों को इन्हीं सदस्यों में से किसी न किसो का चुनना ही पड़ता है | 

(३) समानुपरातिक प्रतिनिधित्व में मतदाताओं को श्र+ततर मिल्नता है कि वे चरित्रवान 

तथा निर्ण॑य-स्वतन्त्र व्यक्तियों को मत दे उर्के। उन्हें किसो विशेष राजनांतिक दल की नीति 
को स्वीकार करने के लिये विवश नहीं होना,पड़ता । 

...._ (४) स्वतंत्र मतदाताओं के मतों का प्रभाव, जो प्रायः निर्वाचन के भाग्य का निर्णय 
करता हे, कम हो जाता है |--दि ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम, पृष्ठ ३ ५-३ ३६ 
२--डाइसो--लॉ आब्‌ दि काल्सस्‍्टीट्यूशन ४४, ४७-४८ 


आठवाँ अध्याय . १६३ 


अपनी घृणा का अतिनिधित्व कराते के लिये प्रतिनिधि भेजना चाहते हैं। इससे 
स्पष्ट हो जाता दे कि यह कदापि आवश्यक नहीं कि सभी विचारों का प्रतिनिधित्व हो । - 

दूखरे, उसी का कहना है कि जितना ही निर्वाचन प्रणाली को जटिल बनाया 
जायगा उतना ही मतदाता दलों के फन्‍दे में पड़ेंगे । 

तीसरे, वह कहता है कि कामन सभ! ऐसी संस्या केवज्ञ वाद विवाद ही के लिये सहीं 
है। यह ऐसी संस्था है जिसे अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कारिणी की भी पर्वाप्त शॉाक्त सौंपी 
गई है। इसका काम ऊ्त्रिमंडल को नियुक्त करना तथा उसकी समालोचना करना 
भी है। इसके लिये कार्य की सकता विचार-विभिन्नता से कहीं अधिक आवश्यक है। 
ऐसा मन्न्रिमंडल्ल जो सभी प्रकार के बिचारों छा प्रतिनिधित्व करता है छोई भी कार्य 
नहीं कर सकता । ' 


चोथे च कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मुख्य उद्देश्य विचारों का प्रतिनिधित्व 
करना होता है व्यक्तियों का नहीं इसलिये कामस सभा में अनेकों दलबन्दियों के हो 
जाने की सम्भावना रहती है । 


ढॉ० फ्राइनर की समालो चना 


डॉ० फ़ाइनर ने भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बिस्तारपू्वक समालोचना 
की है । उन्होंने अपनी आपत्तियों को निम्नलिखित ढंग के रक्खा है। 3-- 


(१) छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्रों का मनोवैज्ञानिक ल्ञाभ समाप्त हो जायगा । सदस्यों 
को अपने क्षेत्र के श्रति कोई ख्याल न रह जाथगा । | 


(२) इस भणाली से प्रत्यक बड़े दत्ञ के कुछ थोड़े स्रे व्यक्ति, जो दल को नीति 
से असहमत होंगे, अपना निजी दल क्रायम कर सकते हैं। इससे राजनीतिक दल बहुत 
बढ़ जायेंगे ओर राजनीतिक जीवन दूभर हो जायगा । 


(३) इससे दलों के नेताओं की शाक्ति और भी बढ़ जायगो और वे साधारण 
सद्स्‍्यों के ऊपर अनुशासन तथा नियन्त्रण रखने का प्रयत्न करेंगे । यह इसलिये संभव 
है क्‍योंकि निबाचन क्षेत्र आज से चार या पाँच गुने बड़े होंगे ओर उस्मीदवारों को किसी 

एक दल्ल विशेष की ओर से एक होकर खड़े होने में अधिक सुविधा होगी । क्ोंकि एक 

स्वतन्त्र सदस्य अपने दत्त के दूसरे सदस्यों को शक्ति को ज्ञोण कर देंगा। धीरे-धीरे 
एक निवाचन ज्षत्र के सदस्यों में संयुक्त उत्तरदायित्व की प्रथा का विकास हो सकता 
है। इस दशा में वही सदस्य सब से अच्छा माना जायगा जो अपने दल का नीति 
को हमेशा से मानता चन्ना आया है । 





१--फ़ाइनर-दि थियरी ऐश पग्रेक्सि ऑँवू मॉडर्न गवन्मेंट, जिल्द २, 
पृष्ठ २१-६४ द क्‍ द 


२६७ शांसन-यन्त्र 


(४) छोटी-छोटी गुटबन्दियों को प्रोत्साहन देने से कार्यकारिणी की स्थिरता 
जाती रहेगी। 

(४) समालुपातिक प्रतिनिधित्व के समथक देश की प्रथाओं तथा राजनोतिक 
प्रणाली फो भूल जाते हैं। इंगलैण्ड में शासन के कार्यों पर विरोधी दल “रोक! का 
कार्य करता है। इसकी उपस्थिति में शाखक दल को व्यवस्थापिका सभा के विचारों 
को ध्यान में रखना पड़ता है और इप्ते जवता की भावनाओं का पता ल्वगाने पर 
वाध्य होना पड़ता है। सम्रानुपातिक अ्रतिनिधित्व को अउना लेने पर यद्द विशेषवा 
जाती रहेगी । 

(६) इसके अतिरिक्त नीतियों का निणंय केवल सावेजनिक निवोचन से ही 
नहीं हो जाता। इन नीतियों पर अख्ंख्य गतिशील तथा असांप्तारिक शक्तियां का 
प्रभाव पड़ता रहता है जो अच्छे प्रतिनिधि और उत्तरदायी शासन के लिये उतना हा 
ज्ञाभप्रद होती हैं जितना कि सार्वजनिक निवाचन। इस प्रक्रार कितने हां। क्रानून 
ऐसे बनते हैं ज्ञो सभी दलों द्वारा स्त्रीकार किये जाते हैं। इन बातों से उतना ही 
वास्तविक प्रतिनिधित्व हो सकता है जितना सहं। समानुपात से । 

(७) यद्यपि एक एकप्रतिनिधि-प्रणाल्ी में अनकों त्रुटियाँ हे किन्तु इससे शासन 
में उत्तरद।यित्व प्राप्त करने में पर्यौंप्त सहायता मिलती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत 
निबाचक ओर पालिसेन्ट तथा शासन में एक निकट तथा आवश्यक सम्बन्ध स्थापित 
रहता है । अगर पालिमेन्ट द्व/रा केवल वाद-विवाद और मत-विभाजन होता है तो मन्न्रि- 
मंडल सोचता है, प्रस्तव रखता है ओर कार्य करता है। इसलिये जनता के स्राथ 
मन्त्रिमंडल्॒ का सम्पक उतना ही आवश्यक है जितना ठयपरस्थापिफझा सभा से । इससे 
प्रतीत होता है कि मन्त्रिमंडज्ञ को केवज्न एक दल के संगठन पर आधारित होना नितान्त 
आवश्यक है। यह दल्ञ ऐसा होना चाहिए जिसका निर्वाचन क्षेत्रों से स्पष्ट सम्पक 
हो। इप्र दशा में निवोवक शास्रन कार्यों की समाक्षोचता या प्रशंसा कर सकेंगे। 
क्योंकि व्यापक्र-निवाचन तो सूचना? की भाँति है जिसमें दज्लों के संबंध में 
उनके कार्यो तथा नीति ही के आधार पर राय क़ाग्रम की ज्ञातो है। निर्वाचन प्रणाली- 
ऐसी होनी चाहिए जिसमें निवोचक स्पष्ट रूप के निश्वय कर सर्क कि “आने वाला 
शासक-दुल कोन होगा!। समानुपातिक प्रतिनिधित्व में वेकल्पिक सरकार निश्वित 
नहीं हो सकती । 


(६) कोई भी निवोचन-प्रणाली जो मुख्य राजनीविक प्रवृत्तियों की शक्ति का 
एक स्थूल रूप में सांख्यक प्रकाशन कर देती है, पर्याप्त है। प्रत्येक छोठे दृल्ल का 
प्रतिनिधित्व व्यर्थ है। व्यवस्थापिकओं को तो राज्य की समस्याओं के संबंध में केवल 
तीन बड़े दलों द्वारा उपस्थित किये गये दृष्टिकोणों पर ही पूर्णरूप से विवाद फरने 
का पर्याप्त समय नहीं मिलता । वद्द निबाचन प्रणाली, जिसका आधार पूर्ण रूप 
से प्रत्येक छोटे दल्ल को श्रतिनिधित्व देना है, राजनैतिक निरथकता हे।गी क्‍य कि बढ़े 
भाग्य ही से प्रतिनिधि को बोलने का अवसर मिलेगा । यदि किसी व्यवस्थापिका में ' 
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हर छोठे-बड़े दल का प्रतिनिधित्व रहेगा तो कुछ काम द्वी न होगा । इसलिये वयकवस्था- 
पिका का काय-काल (और बातों के अतिरिक्त) सावजनिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने 
के लिये लोगों को अपनी छोटी-छोटी गुहाओं को छोड़ने और बड़े दलों में सम्मित्तित 
होने पर बाध्य करता है। और जब बे ऐसा करते हें तो प्रतिनिधित्व की पूर्णता 
राजनीतिक महत्व की न तो विशेष और न अंतिम ही वस्तु जान पड़ती है? 

(६) व्यवस्थापिका के कार्य-काल में कुछ ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैँ. जो निवोचन 
के समय में सोचे भो नहीं जा खकते । ऐसे अवसर पर सदस्य का अपने निवोचन- 
क्षेत्र से व्यक्तित सम्प्क सहायक होता है। इसके अतिरिक्त उप-निवोचन भो हवा 
का रुख बता देता है। परन्तु उप-निवाचनों का समानुपातिक पअतिनिधित्व" में 
अभाव रहेगा । 

रन्तु जहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध ये आपतियाँ उपस्थित की गई हैं 
वहाँ इसका यह अथ नहीं है कि इसके समथक इनको तक द्वारा-काट नहीं सकते । उन्होंने 
समानपातिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध प्रत्येक तक को अलग-अलग करके उत्तर दिया है । 
हम्फ्रीज़ मद्दोद्य ने लगभग सभी तकों को काट कर स्मानपातिक प्रतिनिधित्व का दृढ़ 
समथन किया है* । उन्होंने एक-एक करके प्रत्येक आपत्ति का उत्तर दिया है :-- 

(१) इस तक के विरुद्ध, कि निवोचक अपना कतेव्य कठिनता से निभा सकेगा, 
वे समानपातिक प्रतिनिधित्व का व्यावहरिक अनुभव रखने वालों के प्रमाण के आधार 
पर कहते हैं कि इस संबंध में कोई भी व्यावहारिक कठिनाई नहीं उपस्थित होगी क्योंकि 
दलों ओर प्रेस की सहायता मिलती रहेगी । 


(२) उनका स्पष्ट कहना है कि सापेक्षिक बहुमत प्रणांली में अवशेष मत व्यर्थ 
जाते हें जब कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व-प्रणाली में एक भी मत व्यर्थ नहीं ज्ञाता। 
इस प्रकार इस प्रणाज्षी से मत का मूल्य बढ़ जाता है। 

(३) यह कहना, कि निर्णायक का दाम कठिन हो जायेगा, केवल सैद्धान्तिक पक्ष 
, पर ज़ोर देना है। आज भी विशेषज्ञ कमंचारी-मंडल निवाचनों को व्यवस्था करने और 
मत-गणना में सहायता करता है। हस्तान्तरणीय-एऋमत-प्रणाली में उपस्थित होने 
वाले इन अधिकारियों के काय भ्रेट ब्रिदेन में सामूहिक मत-प्रणाज्ञी-जनित काय थे या 
होते हैं, इससे अधिक नहीं हैं (स्काटिश स्कूल-बोर्डों में) 

(४) इस तक के संबंध में, कि निवोचन-प्तमाप्ति और फल्न-घोषणा के बीच अधिक 
समय व्यय होगा, (साधारणतः ए% दिन लगता है), हम्फ्राज़ महं।दय का कहना है कि 

१--लास्की के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध तकोँ और इसके समर्थन में 
कही गई बातों के खंडन के लिये उसकी पुस्तक “ए ग्रेमर आॉव्‌ पॉलिटिकस, प्ृ० २३६४-१८ पढ़िये । 

स्ट्रांग के तर्कों के लिये उसकी पुस्तक “मॉडनन कान्स्टीट्यूशन्स', ० १८०-८१ देखिये 
२--विस्तत विवरण के लिये विद्याथियों को इम्फीज्ञ कृत 'प्रोपोशनल रेप्रेज्जेन्टेशन 
अध्याय ११, ४० २३४-२५६ पढ़ना चाहिये । 

रेष्छे 
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उस्र निबाचन प्रणाली का अतुगमन करने की अपेक्षा जिसमें वास्तविक फलञ्न का पता 
न चले और सरकार पाँच वर्ष के लिये पदस्थ हो जाये ( जैध्षा कि इंगलेंड में ) वास्तविक 
परिणाम प्राप्त करने के लिये एक दिन को प्रतीक्षा कर लेना कहीं अधिक अच्छा है? । 

(४) इस आपत्ति के विरुद्ध, कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाज्ञी वहम और 
समुदाय गत हितों को अनावश्यक प्रतिनिधित्व विस्तृन देगी जैसा कि जेंक्स महोदय का 
कथन है कि यदि मैनचेस्टर अथवा लिवरपूल ऐसे निर्वाचन-क्षे त्र सभानपातिक प्रतिनिधित्व 
के अन्द्र होते तो अपेयी, शाकाह्वारियों तथा इसी भ्रकार के अन्य द्वितों के लिये एक एक 
प्रतिनिधि अवश्य रखना पड़ता और स्म्भवत: प्रत्येक को निर्वाचकों के आदश के 
विरुद्ध होने वाले कार्य का दृढ़ता से बिरोध करने का आदेश भी रहता?, हम्फ्रीज् का 
कथन है कि महत्व-रहित जन-सम्ुदाय को समानुपातिक पअतिनिधित्व अत्यधिक 
शक्ति नहीं देता बरन एक-प्रतिनिधि प्रणा्ली ही ऐसा करती है। सदस्यों को अपने 
विचारों के भी विरुद्ध केबल इसलिये कुछ वहमों का समर्थेन करने पर वाध्य होना 
पड़ता क्योंकि बिना ऐसी स्वीकृति के कुछ निर्बाचक पत्ष में नहां किये जा सकते। इस्र 
> कर अब तक एक महत्व-शूल्य अल्पमतत ने ग्रतिज्ञायें करवाई हैं किसी बड़ी नीति के 
. सबंध में नहीं वरन्‌ अपने किसी छोटे-मोठे विशेष हित के लिये । 

(६) इस आपत्ति के विषय में, # पालिमेंट में समानुपातिक श्रतिनिधित्व 
निर्वाचन-क्ष त्र और प्रतिनिधि* के मध्य वत्तेमान गहरे संबंध को नष्ट कर देगा, उनका 
उत्तर है कि यह पूरा तक आत्म घातक हैं :-. 

सब प्रथम, जैसा कि बर्क का कहना है प्रतिनधि त्रिस्टल क्षेत्र से तो आता 
है परन्तु बह राष्ट्र के लिये होता है । इसका अर्थ यह हुआ कि बह झपने निर्वाचन 
क्षेत्र को भी अपनी दृष्टि में रख सकता है परन्तु उसके विचार में श्रथम' स्थान साथबे- 
जनिक हित को मिलना चाहिये । 

दूसरे, एकप्र तिनिधि-प्रणाल्षी नगर का विभाजन मनमानी कर देती है और प्रत्येक 


सदस्थ को इसके एक ही भाग का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। परन्तु समानुपातिक 
प्रतिनिधित्व के अनुसार नगर से आने 


बाले सभी सदस्य, उनके स्वार्थ चाहे जो भी हों, , 
मिलकर नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं. और इंसीलिय स्रावजनिक हित के संबंध में उनके 
विचार उदार होंगे । | 





१०-«सन्‌ १६१८ में “सभापति सम्मेलन? (59०७४८७४४' (007००7८९) की शिफ़्रारिश 
शोर लार्ड-सभा के ज्ञोर के बावजूद कामन सभा ने निम्नलिखित तीन कारणों से समानुपातिक 
प्रतिनिधित्व को अस्वीक्ृत कर दिया था ;-... 


(१) विस्तृत निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्माण में स दस्यों और निर्वांचकों के मध्य सम्पर्क 
की शिथ्विलता | | 
. (२) उम्मीदवारों के ऊपर सम्भावी व्यय का भार | 

(३) उप-निर्वाचनों की व्यवस्था करने की कठिनाई | 


“- मेरियट कृत 'भेकेनिज्म श्रॉव मॉडन स्टेट, जि० १, पू० ५०१-४०२ 





आठवाँ अध्याय २६७ 


तीसरे, चहुधा एकप्रतिनिधि-प्रशाज्ष में खद॒त्यों और उन क्षेत्रों के मध्य, जिनके 
प्रतिनिधि होने का वे दावा करते हैं, कोई संबंध ही नहीं रहता । इसके पत्ष में हम्फ्रीज़ 
महोदय का कथन है कि चर्चित्ञ एक बार सैनचेस्टर के एक क्षेत्र में हारने के पश्चात्‌, 
र4ट लैंड के डण्डी निर्वाचन-ज्ञे त्र से निवोधित हो गये थे । कौन सा संबंधविशेष, योग्यता, 
स्थानीय ज्ञान अथवा घनिष्ठता उनको इस निवोचन क्षेत्र से थी ! 

चौथे, यह कहा जाता है कि एक छोटे निवाचन-क्षेत्र में सदस्य व्यक्तिगत सम्पक 
रख सकता है। परन्तु आजकल एक साधारण सदस्य (इंगलेंड में) ११,००० मतों का 
प्रतिनिधित्व करता है, इध संख्या थे कैसे व्यक्तिगत संबंध रक्खा जा सकता है ९ ओर उन 
मतदाताओं से व्यक्तिगत सम्पक का कया अथ होगा जिन्होंने उम्मीदवार को हराने का भ्रयत्र 
किया था ? अधि & से अधिक इसका अथ अपने समथकों के साथ धनिष्ठता होगी। परन्तु 
समानुपातिक प्रतिनिधित्व में किसी एक क्षत्र के विभिन्न श्रतिनिधि,. यद्यपि भिन्न-भिन्न 
हितों का अ्रतिनिधित्व करेंगे, उस क्षंत्र के हितों के संबंध में जब अवसर आयेगा वो 
एक स्व॒र से बोलेंगे। उनका बिचार है कि सत्षानपातिक प्रतिनिधित्वअणाली के 
अनुसार क्षत्रों का प्रतिनिधित्व वर्तेमान प्रणाली की श्रपेन्षा अधि% वास्ततिक होगा । 

(७) इस दोषारापण के विरुद्ध, कि बढ़े भिर्वाचन-क्ष त्र रखने से असुविधा और 
व्यय बढ़ जायगा," वे दीरा ओर प्रचार के पुराने और नवोन शीघ्रगामी आवागमन 
के साधनों की पारस्परिक तुलना करते हुये कहते हैं कि सम्पूर्ण डर निराधार दे क्योंकि 
पहल की अपेक्षा आज उम्मोदबार को निर्वीचकों से अपने को परिचित कराने की कहीं 
अधिक सुविधा है। इसम्नके अतिरिक्त (एक प्रतिनिधि) निवाचन-क्षं त्र में प्रचार करने की 
प्रथा--क्योंकि कोई दूसरी प्रणाली धनी उम्प्तीदतवर को इतनों सुविधा नहीं देती--ही कम 
नहीं हो जायेगी वरन्‌ निर्वाचन का व्यय भो बहुत कमर द्वो जायेगा। “वर्तमान समय में 
सात सदस्य भेजने वाले नगर को स्रात उम्प्ोदवारां और उनमें से प्रत्येक के लिये प्रथक- 
पृथक संगठन और व्यय का अबन्ध करना आनवार्य है परन्तु समानुपातिक प्रतिनिषित्व 
प्रणाली में एक दक्ष के सभो उम्प्रोदवारों के लिये केवज्ञ एक संगठन होगा । 





१--लार्ड एवस्लों का कथन है कि इन्तान्तरणीय-एकमत-प्रणाली की योजना सन्‌ १८८ड़ 
में निम्नद्धाखित कारणों से अस्वीकृत कर दी गई थी :-- 

(१) कोई भी शासन 'स्थस्थ और दृढ़! नहों हो सकता यदि प्रदत्त मतबोग में दो भ्रुख्य 
दलों के प्रतिनिधित्व का आधार गणितानुपात है। समानुतातिक प्र तिनिधित्व से कामन सभा 
में छोटे-छोटे दल स्थापित हो जायेंगे जिससे निर्वल कार्यकारिणी बनेगी जोन आन्तरिक और 
न वाह्म मामलों में ही क्रिसी दृढ़नीति को जन्म दे सकेगी | क्‍ 

(२) विस्तृत निर्वाचन-क्षेत्रों के कारण उम्मीदवारों को अत्यधिक व्यय और अ्रमभार 
उठाना पड़ेगा। 

(३) एक सदस्थ वाले क्षेत्र, विशेषकर लंदन में, विभिन्न प्रकार के सदस्य भैजेंगे, जिससे 
अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मित्र जायेगा | ही क्‍ 

मेरियट कृत 'दि मेकेनिज्रम आॉबू मॉडन स्टेट', जि० है ४० ४६६४-४६ देखिये | 


न २६८ शासन यन्त्र 


(८) अन्त में इस दल्लोल के विरुद्ध, कि समानुवातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सो. 
देश के सभी निर्वाचकों को पूर्ण प्रतिनिधित्व देने में असफल हो सकती है, वे फ़िनलेंड 
ओर तस्मानिया का उदाहरण देते हैं जहाँ इस प्रणाली द्वारा गशितानसार बिल्कुल ठीक 
ठीक परिणाम ग्राप्त हुये हैं । 


राम्ज़े म्योर का खंडन 


हम्फ्रोज़ के अतिरिक्त राम्ज़ें म्योर' ने भो सारे दोषारोपणों का निम्नलिखित 
उत्तर दिया हे :-- 

(१) यह डर, कि मतदाता इस प्रणाली को समझ न सकेंगे और उनको समर्थन 
का क्रम प्रकट करने में कठिनाई होगी, निराधार है। क्योंकि उन देशों के अनुभव 
नें, जहाँ यह अणाली प्रयोग में लाई गई है, बताया है क्रि यद डर अ्रमास्मक है। 

(२) यदि बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो अस्तुत प्रश्नों के आधार पर मत देने . 
की बिल्कुल चिन्ता ही नहीं करते और विशिन्न उम्प्रीदवारों के नाम नहीं याद रख 
सकते तो यह ह्वितकर ही होगा कि ये मूर्ख मताधिकार से अपने को वंचित 
रकखें, क्योंकि इसके एकप्रतिनिधि-प्रणाली का सब से बड़ा दोष (अज्लानियों और 
_ उदासीनों के हाथ में शक्ति-समपंण) दूर हो जायेगा । 

(३) यह आपत्ति, कि विस्तृत निर्वाचन-क्षंत्र काये को श्रसम्भव कर देंगे, 
विकीणे क्षंत्रों के संबंध में लागू हो सकती है । ऐसी दशा में एकप्रतिनिधि-प्रणाली 
क्रायम रक्खी जा सकती है। बढ़े निर्वाचन-क्षंत्रों में तो विभिन्न उम्मीदवार अपने दृत़् 
के लिये टीम की भाँति काम करेंगे। 

(४) यह क॒द्दा गया है कि सदस्य और उसके निर्वाचन-क्ष त्र के मध्य व्यक्तिगत 
सम्पक नहीं रद्द जायेगा। परन्तु राम्ज़े म्योर का कहना है कि ऐसा सम्पर्क तो चालीस- 
पचास इृज़ार मतदाता वाले निर्वाचन क्षंत्रां में पहले ही से समाप्त हो चुका है। सदस्य 
कम से कम अपने स्थानीय! क्षेत्र के सम्पक में तो रहेंगे ही । 

(४) यह डर भी, कि 'शोकिया! उम्प्रीदवारों को प्रोत्साहन मिलेगा और वर्ग- 
गत हित स्रामने रक्खे जायेंगे, निम्न हे क्योंकि 'क्रिसी विषय के धर्मान्धथ” भी किप्ती- 
न किसी दल से संबंध स्थापित करने में बाध्य होंगे | दल भी कट्टर नहीं रहेंगे क्‍योंकि 
उनका उम्मीदवारों की सर्वेश्रेष्ठ टीम तैयार करनी पड़ेगी । इसलिये श्रगतिशीत विचार 
वाले व्यक्ति द्वी उम्मीदवार चुने जायेंगे किसी दल्ल के अयोग्य व्यक्ति नहों ।. इस 
प्रकार दलों के मध्य कटठुता कम हो जायेगी ओर वे सहिष्यु और उदार हो जायेंगे । 

(६) थद्द कहा जाता है कि यदि बहुत से दल आ जायेंगे तो स्पष्ट बहुमत की 
सम्भावना जाती रहेगी अतः व्यवस्थापिका का विश्वजंन और देश के प्रति अपीक्ष 
लुप्त द्वो जायेंगे । परन्तु म्योर का दावा है कि बहुत सी दृशाओं में कोई न कोई दक्ष 
वेरेय अप्रगामी द्वोगा यद्यपि यकायक पक्ष-परिवतंन का रोकना पढ़ेगा और दलों सें 

_१> राम्ज्रेम्योर--हाउ ब्रिटेन इज गर्वन्ड १ प्रृ० १८६-१६० । विद्यार्थी को तकों' को 
विस्तृत रूप से. स्वयं पढ़ना चाहिये । 


आठवों अध्याय १६६ 


खंतुलन स्थापित रखना आवश्यक द्वोगा। इससे एक संयुक्त मंत्रि-मंहल् को 
सम्भावना रहेगा । 


कीथ का खंदन 


क्‍ श्रो० कीथ* ने भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध उपस्थित किये गये तकों 
का उत्तर निम्नलिखित ढंग से दिया है :-- 

(१) इस कठिनाई का, कि मतदाताओं को इतने अधिक उम्मीदवारों को मत 
देने में कठितना होगी, कुछ अथ नहीं है। क्‍योंकि जद्दाँ कहीं भी यह प्रणालत्री प्रयोग 
में लाई गई है वहाँ नष्ट मतों की संख्या नगण्य रही है । 

(२) इस आपत्ति का भा, कि सद॒स्य का सम्पक उसके निर्वाचन-क्षेत्र से छूट 
जायेगा, कोई व्यावहारिक मूल्य नद्दीं हे। क्‍योंकि विस्तृत मताधिकार इसको पहले ही 
अवास्ताबिक बना चुका है। व्यवहार में एक द्वी राजनीतिक दल्न के सदस्य बहुसद्स्य- 
निवाचन-क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में बॉँट कर एक दूसरे की सहायता करेंगे 
जैसा कि एडिनबरा ऐसे पाँच सदस्य वाले नगर-द्षेत्र में विभिन्न निवाचन-क्षत्रों के 
उम्मीदवार करते हें? । 

(३) यह तक भी, कि इस प्रणाली से दल की कट्टरता बढ़ जायेगी, काल्पनि 
नर इसमें स्वतंत्र विचार वाले व्यक्तियों के निवोचित होने को अधिक सम्भावना 
रहेगी । 

(४) इसी प्रकार यह तके भी, कि यह बहुत से दलों को जन्म देगी, अवाश्तविक 
ओर काल्पनिक दे क्योंकि श्रत्येक क्षेत्र में किखी एक विषय पर उसम्मोदवार को खड़ा 
करने के लिये एक दृढ़ मत-खंगठन रद्दता है । 

(५) यह कहा गया दै कि इस श्रणाली से सरकारें कमज़ोर द्वांगी क्‍योंकि वे 
कभी भी अम्रद्याशित मत खस्रे उल्नटी जा खकतो हैं। परन्तु यह भा काल्पनिक डर दे 
क्योंकि व्यावद्यारिक रूप में बहुमत के अत्य।चार से छुटकारा रहेगा । क्‍ 

(६) यह आपत्ति, कि उप-निबोचन लुप्त द्वो जायेंगे और लोकमत के रुख का 
पता. नहीं चलेगा, बहुत साधारण सत्री बात है । इसको अनावश्यक महत्व नहां देना 
चाहिये जब कि हमारो व्यवस्थापिकाओं में एकग्रतिनिधि-प्रणालो को अपेक्षा कहां-कह्दी 
अधिक प्रतिनिधित्व रहेगा । . 


(७) यह दोषारोपण भी, कि शाखन को नांति पर जनता का नियंत्रण कम 
दो जायेगा, किसी महत्व का नहीं द्वे क्‍योंकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व श्रणयली में 
नीति में यक्रायक परिवतेन नहीं हुआ करेंगे और एक सथ्य मार्ग अहूय किया जायगा। 
आजकल निवाचकों का पक अल्पम्रत एक ऐसी सरकार को पदस्थ कर सकता दे जा 
निर्वाचकों के बहुमत के विरुद्ध जायेगी । 


मा 0० ०७एणणणा 


१--कीथ--दि ब्रिटिश केबिनेट सिस्‍ध्टम, ४० ३३७-३४०, 


२७० शासन-यन्त्र 


उपसंहार 

इस प्रकार हम्फ्रीज़, राम्ज म्योर ओर कीथ ने समानुपतिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध 
लगाये गये दोषारोपणों* का उत्तर देने का प्रयत्न किया हे । अतः हम कह खकते हैं कि 
आधुनिक लेखकों को आलोचना के अनुश्लार न तो यह बिल्कुल दोषपूर्ण है ओर न 
इसके समथकों के श्रनसार यह निर्दोष द्वी सिद्ध हुआ है । जब हम देखते है कि धीरे 
धीरे सभी आधुनिक शासन-विधानों में इसको स्थान मिलता गया है तो हम बिना यह 
कहें नहीं रह सकते कि यह हमारे आधुनिक राजनेतिक जीवन को बुराइयों को दूर 
करने का प्रयत्न करता है। यदि इंगलंड ओर अभरीका ने इसका अभी नहीं स्वोकार 
किया है तो इसका कारण इनकी दो दल-प्रणाली की प्राचान परम्परा है। परन्तु जहाँ 
यह परम्परा नहीं पाई जाती ओर भ्रवृत्ति बहुदल प्रणाज्ञी को ओर है वहाँ समानपातिक 
प्रतिनिधित्व की पूर्ण सम्भावना हैे। सभात्मक शासन का भविष्य, आधुनिक प्रवृत्ति 
समूह-प्रणाली की ओर द्ोने के कारण, समानपातिक प्रतिनिधित्व ही जान पड़ता है । 
इंगलेंड में (यदि अमरीको संयुक्त राज्य में नहों) तो पहले हो से दूसरे “सभापति सम्मेत्न! 
(8969):०78' ()070०7.9७706) को निवाचन-सुधार के संबंध में बुल्लाने का आयोजन 
हो रहा है। और सरकार पार्लिमेंट को पहले हो कद्ठ चुका है ( अक्टूबर, १६४० फिर 
अक्टूबर १६४१ में ) कि जब व्यापक निवाचन सम्भव होगा तो राजकोय सरकार को 
इच्छा नयी तालिका (३०६७४४०7) बनाने के लिये पर्याप्त अवधि देने की है ओर 
यदि पालिमेंट चाद्देगी तो यह समय उस्रके निवाचन-प्रणाली में संशोधन करने का भी 
अवसर देगा। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी सरकार ने क्रिप्स-प्रस्ताव के संबंध में मा सन्‌ 
१६४२ में कहा था कि भारतवर्ष में विधान निर्मात्री-परिषद्‌ का निवाचन प्रान्तीय 
व्यवस्थापिकाओं के द्वारा समानपातिक प्रतिनिधित्व अणाली के अनसार होगा । इसका 
यह अथे हुआ कि इंगलेंड में 'लमानपातिक प्रतिनिधित्व समाज! के प्रचार ने समानु- 
पातिक प्रतिनिधित्व को एक महत्वपू्ण सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करा लिया है 
ओर यह कोई आश्चय की बात न द्वोगी यदि यह निक्रट भविष्य में स्वयं इंगलड में 
स्वीकार कर लिया जाये । 


साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व हे 
अल्पमतों के अ्रतिनिषित्व संबंधी इन प्रणालियां के अतिरिक्त ज्ां इंगलड, 
अमरीका, जापान तथा खंखार के और दूसरे देशों में प्रयोग में लाई गई हैं, हमारे 
देश में एक ओर प्रणात्ञी हे जो 'ताम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणान्री! (007रप्रप्र78] 
0०07086770807070) कद्दज्ञाती है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में दलों 
के आधार खाधारणत: सामाजिक और आर्थिक नहीं हैं। दल अंशतः धर्म पर 
आधारित हैं. क्‍योंकि हमारे देश में धार्मिक अल्पमत हैं ओर इनमें सबसे बड़ा मुस्लिम 


७७७७७ आल मल कब लक -3++ अदा ास्‍ बकरा थक नक पट पक रकयण. 


१--इस अध्याय के अन्त में दी हुईं 'समानुगतिक प्रतिनिषित्व पर एक टिप्पणी! 
को न केवल इससे प्राप्त होने वाले लाभों के लिये वरन हैलय के द्वारा अ्रपनीं पुस्तक, प्रोपोर्शनल 
रेप्रेज़ेन्देशन' में इसके ऊपर किये गंये दोषांरोपणों के खंडन के लिये भी पढ़िये । 


5 
॥ 


, आठवाँ अध्याय . २७१ 


अल्पमत है। सन्‌ १६०६ में मॉलें-मिन्टो सुधार के अनुसार मुसलमानों को धार्मिक 
प्रतिनिधित्व दिया गया थधा। सन्‌ १६१६ में लखनऊ वाले कार््रेंस-क्ञोग सममोते में 
भी इसे स्वीकार किया गया था। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६१६ के क्रानून ने इसको स्वीकार 
किया था। सन्‌ १६३४ के क़ानून के अनुसार यह अब मी मुस्लिम-प्रतिनिधित्व का 
आधार है| इस अ्रकार साम्प्रदायिक् श्रतिनिधित्व का अर्थ यह है कि मुस्लिम सदस्यों का. 
निवाचन सभी सतदाता--हिन्दू और सुस्लिम मिलकर --खाधारण निर्वाचन-्तेत्र में 
नहीं कर सकते। उनका निवाचन केवल मुस्लिम सदस्यों के द्वारा प्रथक निर्मित . 
निवाचन-क्षंत्रों में हो सकता है। प्रत्येक शरान्‍्त के मुस्लिम सदस्यों की संब्या या तो 
जन-संख्या के अनुपात के अनुसार या जहाँ बहुत ही कम संख्या में हैं वहाँ कुछ 
अधिक स्थान देकर निश्चित कर दी गई है। केन्द्रीय व्यवस्थापिंका में जन-संख्या के 
अनुपात के अनुसार कुल सदस्यों के एक तिहाई मुस्लिम सदस्य भाते हैं । 


साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की आलोचना... 

इस भ्रणाली के विरुद्ध यदह्द कहा गया है कि निवाचकों को धर्म के आधार पर 
विभक्त करने से हिन्दू और मुसलमानों में मतभेद बढ़ गया है जो भारतोय राष्ट्रीयता के 
लिये घातक सिद्ध हुआ है | निम्नन्देह संयुक्त-निर्वाचन को ध्थानों के संरक्षण सद्दित 
स्थापित करने का श्रयत्न किया जा चुका है ( नेहरू-रिपो्ट ने भी इसकी शिफ्रारिश की 
थी ) परन्तु परिणाम कुछ नहीं निक्रला। इसलिये इस समय प्रूथक निर्वाचकों के 
आधार पर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व केवल्न प्रचल्षित ही नहीं है वरन्‌ मुस्तिम अत्पम्रत* 
भारतवणषे में इसे पसन्द करता है; इसके पक्ष में है और इसी पर दृढ़ भी दै | 


व्यावसायिक प्रतिनिधित्व क्‍ 

अब एक ओर ग्रतिनिधित्व-प्रणाल्री पर विचार करना रह जाता है । परन्तु इसका 
संबंध न तो स्थान से है और न राय से। इसका आधार व्यवसाय है। इसीलिये- 
इसका नाम व्यवसायिक शअ्रतिनिधित्व ( आऋ'प्रास्‍00078] 89०070680709007 ) है । 
हम पहले ही शक्ति-विभाजन के संबंध में देख चुके हैं कि किस प्रकार कोल महोदय के 
अनुसार एक व्यक्ति दुसरे के विचार. का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, वह उसके 
व्यवसाय ही का भ्रतिनिधित्व कर सकता है। इसलिये प्रतिनिधि-शास्नन का सम्पूर्ण 
आधार, जिसमें सदस्य अपने निर्बाचकों के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, शं करास्पद है। 
कोल मद्दोद्य का यह कथन दै कि 'सर्वेशक्तिमान प्रतिनिधित्वपूर्ण संगठन कह्दी जाने 


जे विनित 2 कक + अत रन के. वश >नरनलरनयापनन+++सन-&+ननननननलिलन नम नम फनान-गनननन+-+4 न जन न-ओतपनन 


१--इधर कुछ समय से मुसलमानों का कहना है कि वे भारतवर्ष में अल्प-मत नहीं हें, 
वे एक राष्ट्र हें और भारतवर्ष में दो राष्ट्र--हिन्दू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र हैं । इस विवाद का 
व्यावह्य रिक परिणाम यह हुआ है कि संयुक्त ब्यवस्थापिका सभा में मुसलमान अरब सवर्ण हिन्दुओ्रों 
के बराबर स्थानों की मांग करते हैं अर्थात्‌ दो राष्ट्रो का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिये। यहद 
' मांग जुन सन्‌ १६४५. की वेवल योजना में मान ली गई थी। इसके अनुसार सवर्ण हिन्दुओं और 
मुसलमानों दानों में से प्रत्येक को वायसराय की कायकारिणी समिति में ४०% प्रतिनिधित्व मिलता 
और २०% दूसरे अल्पमतों को । 





९७२ ह शासन-यंन्‍्त्र 


वाली पालिमेंट में कुप्रतिनिधित्व आज सब से बुरे रूप में दिखाई देता है”““*'पालिमेंट 
सभी नागरिकों का सभी मामलों में प्रतिनिधित्व रखने का दावा करती है और इसलिये 
एक प्रकार से किसी का किसी भी मामले में प्रतिनिधित्व नहीं करती । यह झा उपस्थित 
होने वाले प्रत्येक मामले को सुलमाने के लिये चुनी जाती है बिना इसका विचार किये 
कि आ उपस्थित द्ोने मामलों को सुल्लकाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की 
आवश्यकता पड़ती है““““अपनी बतमान समात्मक शाखन-प्रणालो से बचने का केवल 
एक उपाय है। वह है प्रत्येक व्यवसाय के लिये एक संघ ओर एक प्रतिनिधित्व-प्रणात्री 
ओर प्रत्येक संध और प्रतिनिधि-संस्था के लिये एक प्रूथक कार्य-योग की व्यवस्था 
कर देना । दूसरे शब्दों में वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना केत्रल एक स्व योग्य प्रतिनिधि 
सभा से नहीं हो सकती वरन्‌ व्यावसायिक प्रतिनिधि-संस्थाओं में परस्पर सांमजश्य 
स्थापित करने से हो सकती है ।”" 


इसी तक को वे अपनी पुस्तक 'गिल्ड सोशलिज्म रिइस्टेटेड”* में दुहदराते हैं कि 
प्रजातंत्रात्मक प्रतिनिधित्व के वास्तविक मूलतत्व ये हैं : सर्वेश्रथवम निर्वोचक को अपने 
प्रतिनिधि के अविच्छिज्ञ सम्पर्क में रहने, और उस पर पर्याप्त नियंत्रण रखने की पूर्ण 
स्वतंत्रता रहनी चाहिये। दूसरे उसको किसी मलुष्य को, नागरिकता के सभी क्षेत्रों में 
व्यक्ति अथवा नागरिक की हैसियत से, अपना प्रतिनिधि नहीं चुनना चाहिये वरन्‌ किसी 
विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों के आधार पर चुनना चाहिये, दूसरे शब्दों में किसी विशेष 
व्यवसाय के लिये । अतः वास्तविक और प्रज़ातंत्रात्मक प्रतिनिधित्व व्यावसायिक 
प्रतिनिधित्व ही है ।“““““इससे यह सिद्धान्त निकल्ला कि समाज में उतनी पृथक 
' निवीचित भप्रतिनिधि-संस्थायें होनी चाहिये जितने कि स्पष्ट आवश्यक व्यावसायिक- 
समुदाय हों । स्मिथ मनुष्य-रूप में ब्राउन, जोन्स और राबिन्सन का मनुष्य होने के नाते 
प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता | क्‍योंकि मनुष्य एक व्यक्ति के रूप में प्रतिनिधित्व करने 
में मूलतः असम होता है। वद्द केवल ब्राउन, जोन्स ओर राबिन्सन के उस संयुक्त 
विचार का प्रतिनिधित्व कर सकता है जिसे वे किसी निश्चित सामाजिक उद्देश्य अथवा 
उद्देयों के प्रति रखते हैं । अतः ब्राउन, जोन्स, राविन्सन में से प्रत्येक का एक एकमत 
नहीं होगा वरन्‌ इतने व्यावसायिक मत होंगे जितनी सामूहिक प्रयत्न की अपेक्षा रखने 
बाली उनसे संबंधित विभिन्न समस्याएँ होंगी। इस प्रकार अपनी सवंशक्तिमान पारलिमेंट 
युक्त सर्वंशक्तिमान राज्य किसी भी श्रजातन्त्रात्मक जाति के लिये सर्वेथा अनुपयुक्त है । 
इसे नष्ट कर,देना चाहिये अथवा निर्देयता से समाप्त कर देना चाहिये |! क्‍ 


५ कोल महोदय के इन कथनों से यह स्पष्ट दो गया कि संपूर्ण समाज का 
पुनसंगठन व्यवसाय के आधार पर करना होगा और इसलिये वर्तमान राजनैतिक 
संगठन के अंगों को पूर्ण रूप से अलग अलग फरना पड़ेगा । 


१--जीं० डी० एच० कोल--सोशल थियरी, ० २०७ 
२--जी० डी० एच० कोल-- गिल्ड सोशलिजझुम रिहस्टेटेड, ४० ३२-३३ 





आठवों अध्याय ,. २७३ 


व्यवसायात्मक सिद्धान्त पर अन्य लेखकों के विचार 


इसी प्रकार, जैसा द्वि हम पिछले प्रष्तों में पहले ही देख चुके हैं, वेष-दम्पति ने 
“ब्रिटेन का समाजवादी संयुक्त परिवार! ( 80०8 00फ/0फप्रश्ू090)0 ०0 
80७77 ) के लिये एक नये विधान को शिक्रारिश की है। यदि कोल महोदय 
ओद्योगिक ठयवस्थापिका, धार्मिक व्यवस्थापिका, राजनेतिक व्यवस्थापिका इत्यादि का 
समथेन करते हैं तो बेब-दम्पति भी एक सामाजिक और एक राजनेतिक व्यवस्थापिका 
की स्थापना चाहते हैं। इन विचारों से प्रभावित होकर दूसरे लेखक भी आर्थिक तथा . 
न्‍्य व्यावसायिक संघों का महत्त्व स्वीकार करने में वाध्य हुये हें। वे भी यह अनुभव 
करते हैं कि किसी न किसी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के लिये कुछ किया 
जाना चाहिये। इस प्रकार ग्राहमवालाज़ महोदय का विचार है कि “जहाँ प्रथम सभा का 
निवीचन प्रादेशिक क्षेत्रों के आधार पर वांछनोय है वहाँ द्वितीय सभा में विभिन्न दवितों 
आर व्यावसायिक समुदायों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है! ।१ 


अलो चना .. 


परन्तु व्यावसायिक पुनर्ख गठन अथवा प्रतिनिधित्व खरल काये नहीं है। इसमें 
बहुत से व्यावद्दारिक दोष आ जायेंगे। 


सर्वे प्रथम, जैसा डा० फ्राइनर ने कहा दहें*, यह राष्ट्र के एकत्व से नहीं आरम्भ 
होता, बरन्‌ मतभेदों को प्रतिनिधित्व देकर उसकी एकता समाप्त करता है। यह राष्ट्र को 
ऐसे बहुत से समुदायों में विकी्ण करने के सिद्धान्त को स्वीकार करके आगे बढ़वा है 
जिनके एकत्व की स्थापना इसके पश्चात की जाती द्वे । इस प्रकार यद्द राष्ट्र की एकता 
भंग कर देगा | 


बुसरे, मानव समस्‍यायें पूर्ण रूप से प्रथक-प्रुथक नहीं की जा सकती । किस प्रकार 
“सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्थापिकायें अपनो-अपनो सीमाओं के भीतर रहेंगी 
क्या अनावश्यक विवादों का जन्म सदैव नहीं द्वोता रद्देगा ? मेरियट मद्दोद्य का भी यही 
तात्पर्य है. जब वे कद्दते हैं कि “यह अद्यधिक वांछनीय है कि ये बर्गंगत व्यवस्थापिकायें 
अपने-अपने ढंग से अपने-अपने क्षेत्रों में विकसित दोती रहें। गड़बड़ी तभी उत्पन्न 
दोती है जब एक क्षेत्र का संगठन दूसरे के क्षेत्र में हाथ फैलता है.।?२ 





१--भारतवर्ष में व्यवस्थापिकाओं के संगठन के व्यावसायिक श्राधार के लिये प्रो० डी० 
एज़० बनर्जी का 'शुद अवर्‌ लेजिस्लेचर्स त्रि कॉन्स्टीट्यूटेड ऑॉन्‌ फकशनल बेसिस्‌ !! नामक 
लेख “दि इन्डियन जर्नल श्रॉव्‌ पॉलिटिकल साइंस” ( अप्रैल जून, १६४३ ) में पढ़िये । 

२-फ्राइनर--दि थियरी एन्ड प्रैक्टिस श्रॉव्‌ मॉडर्न गवर्न्भेद्स, जिल्‍द २, ४० ६०७, 

३--मे रियट--दि मेकेनिज्म आँव मॉडन स्टेट, जिल्द १, १० ४०५, 

३४ 
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तीसरे, सेरियट महोदय" पूछते हैं क्रि क्‍या दो आर्थिक हितों के मध्य की 
सीमायें निश्चित करना वांड्रनीय होगा जब कि ये स्पष्ट रूप से निधौरित ही नहीं की 
जा सकतीं १ 
चोथे, यह निश्चित करना नितानत कठिन होगा कि क्रिन हितों को प्रतिनिधित्व 
दिया जाये और क्रिनको नहीं । विभिन्न व्यावसायिक संघों के महत्व की साप॑ 
कैसे होगी ! 
 'पाँचवें, विभिन्न व्यावसायिक संघों के स्वशासन का अथ उनका राज्य से 
संबंध-विच्छेद नहीं है: उसकी प्राप्ति विकेन्द्रीकूण से हो सकती है । शक्ति के 
विकेन्द्रीऋरण से एकरूपता और अनावश्यक केन्‍्द्रीकरण के विरुद्ध वे सभी लाभ प्राप्त 
होंगे जो बहुरूपता में निहित रद्दते हैं। परन्तु राज्य को विच्छिन्न करना हानिकर होगा। 
इससे केवल अन्तरोष्ट्रीय संबंधों में द्वी निबेलता नहीं आ जायेगी वरन्‌ राज्य के 
आन्तरिक जीवन में भी अस्तव्यस्तता आ जायेगी। मेरियट राब्य के एकत्व पर 
बहुत ज़ोर देते हैं। उनका कथन दे कि यदि अरशस्तू का यह विचार, कि राज्य का 
स्थान व्यक्ति से पहले है, ठीक था दो यह स्पष्ट है कि एक नागरिक चिकित्सक अथवा 
वकील, पंसारी अथवा लोद्दार से अधिक महत्वपूर्ण हें । जुल्ाह्ा, खान-मज्दूर, 
नानबाई, अध्यापक में से श्रत्येक का संयुक्त परिवार ( राष्य ) के श्रति एक कतेठ्य होता ' 
है ओर प्रत्येक को राष्ट्र के हित के लिये अपना योग देना पड़ता है। परन्तु सर्वोपरि 
उचित तो यह द्वोगा कि थे विभिन्न आर्थिक हित अपने वर्गंगत द्वितों पर ज़ोर देने 
ओर अपने आर्थिक विरोधों को बढ़ाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को ब्यावसायिक 
आधार पर भेजने की अपेक्षा अपने संयुक्त ज्षेत्र से सब मिल्षकर पाक़िमेंट (व्यवस्थापिका) 
में अतिनिधि भेजें! ।९ 
अन्त में, लास्की महोदय स्वयं व्यवसायात्मक सिद्धान्त को सत्यता पर आपत्ति 
करते हैं। उनका कथन है कि केबल व्यवसाय ही, उदाहरण स्वरूप चिकित्सा-व्यवसाय, 
क्यों व्यवस्थापिका सभा के लिये अधिक उपयुक्त है ? परराष्ट्र-नीति, खानों के राष्ट्रीय- 
करण अथवा स्वंतत्र व्यापार का कोई चिकित्सा-शाखत्रोय दृष्टिकोश नहीं होता है । यदि 
चिकित्सक किसी उस्मीदवार के पक्ष में उसके इन बिषयों पर विचार देखकर मत देते 
हैं तो बस्तुतः वे चिकित्सक के रूप में मत नहीं देते । परन्तु यदि वे अपने कुछ सदस्यों 
को केबल व्यावसायिक हित के आधार पर मत देते हैं तो ये सदस्य उनकी ओर से केवल 
चिकित्सा-वयवस्राय से संबंधित प्रश्नों को छोड़ कर और विषयों पर बोलने के अधिकारी 
न होंगे। वस्तुतः व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत और सर्वोयोग्य व्यवस्थापिका 
सभा के मध्य कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है ।! केवल इतना ही नहीं । वे दूसरे स्थान 


ः --मेरियट--दि मेकेनिज्म आँव दि मॉडन॑ स्टेट, जिलद १, प्र० ५०७ 
२-- वही, 9० ४०७ क्‍ 
३--लास्की--दि पालिमेंटरी गवन्मेंट इन इंगलेंड, ४० १२२--१२१ 
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“पर कहते हैं कि अंग्रेज कामन-सभा ( प्रत्येक सावेजनिक निवाचित प्रथम सभा ), 
यद्यपि आ्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है परन्तु वास्तव में यह व्यावसायिऋ सभा 
है। निस्सन्देह सदस्य डोवनपो्ट और डोवर, लन्दव और मेनिंग्ट्री के लिये निवाधित 
होते हैं। परन्तु इससे यह सत्य नहीं छिप सकता कि वे बक्नोल, ठयापारी, अवकाश प्राप्त 
. सैनिक तथा नाविक, बेंकर, रेलवे डायरेक्टर, व्यापार-संघ के कार्यकर्ता तथा इसी प्रकार 
के ओर लोग होते हैं ' उनमें से कोई भी क्रानून-निर्माण का अपने व्यवधाय के दृष्ठि- 
कोण से देखे बिना शान्त नहीं रह सकृता! | इस प्रकार त्ञास्की महोदय व्यावसायिक 
प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को न केवल अनावश्यक और असंगत सम्रक कर वरन्‌ दोष- 
पूर्ण और बेकार मानकर भी अस्वीकृत करते हैं। इस मौलिक आपत्ति के अतिरिक्त 
लास्की महोदय का यह भी कथन हे कि इसमें केवल पूंजी और श्रम के प्रतिनिधित्व के 
समानुपात की ही असाध्य कठिनाई नहीं उपस्थित होगो बरन्‌ स्तियों के संबंध में भी 
कठिनाई उठानी पड़ेगी । इश्र संबंध में वे तोचण शब्दों में कहते हैं : (यदि उनको उनकी 
संख्या के अनुपातानुसार प्रतिनिधित्व दिया ज्ञायेगा तब तो ग्रह-नारियों कें उयबसाय 
के बहुत से रूप हैँ जब कि देश में ऐसा व्यत्रसाय भिल्कुज्ञ उत्तरदायित्व शून्य है। जब 
तक कि उन्तको उनकी संख्या के अनुपातान्ुधघार श्रतिनिधित्व नहीं मित्नता तब तक ता 
कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं दिखाई पड़ता जिसके आधार पर उनका प्रतिनिधित्व निश्चित 
किया जा सके? । ३ 


संघकृतराज्य की अनुशासनात्मक व्यावधायिकात्मकता 

अन्त में हम यह भी कह सकते हैं कि यद्‌ इटली के 'संघक्ृतराज्यः ((00790- 
799४6 908/6, यह्द लुप्त दो चुका है ) को समाज के व्यायसायिक पुनर्निमाण का 
उदाहरण मान लिया जाये तो उद्योग-च्षेत्र में स्वशासन के स्व्रयं समथेक अमर पंड़ में पड़े 
जायेंगे। इटली बाईस उद्योग-संघों में संगठित किया गया था। - प्रत्येक को' एक अपनो 
'शाखन-समप्तिति' थी। ऐसी शासन-समितियाँ अधान संघ-समिति' में अपने '्रविनिधि 
भेजती थीं। परन्तु सभो संघ राज्य के आधिपत् में थे। यह आत्मनिर्णेय के सिद्धान्त 
वाला श्रोद्योगिक भ्रजातंत्र नहीं था। यह फ्राखिस्तवाद था, जिसका अर्थ था 'ऊपर से 
अनुशा धन नोचे से श्राज्लापालन! । यह व्यावसायिक अनुशास्रनात्मकता थी क्योंकि 
स्वाधियों और श्रप्तिक्नों के अज्ञग-अत्लग संगठन नहीं बन सकते थे। 


१ -लास्की--दी पार्लिमेंद्री गवनन्‍्मेंट इन इंगलेंड, ४० १६८ 


समालुपातिक प्रतिनिधित्व पर टिप्पणी 


स॒० ग्र० की विशेषताओं पर सीबरी के विचार 


सेमुअल सीबरी ने अपनी द्ेलेट कृत 'प्रोपाशेनल रेप्रेज़ेन्टदेशन--दि की ढु डेमोक्र सी! 
की भूमिका में स० भ्र० के निम्नलिखित गुण बतलाये हैं :-- 

'स० प्र० निर्वाचन-क्ेत्रों में दलों का प्रभुत्व स्थापित होने की सम्भावना समाप्त कर 
देता है। मतदाताभ्रों की संख्या के अन॒पात के आधार घर इनके राजने तिक अधिकारों 
को स्वीकार करके दल के एकाधिकरार को मंग कर देता है। यह प्रत्येक मतदाता को 
निर्वाचन-स्व॒तंत्रता अदान करता दै; उसको दलों में स्रे किसी एक को मत देने की 
' परवशता से मुक्त करता है ओर इस प्रकार दो बुराइयों में से चुनने की आवश्यकता 
से छुटकारा दिलाता है। यह अल्यमत-समुदायों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है परन्तु _ 
बहुमत-समुदायों को और अधिक प्रतिनिधित्व देत। है। यह राजनैतिक दल्लों को 
जीवित रहने का पूर्ण अवसर देता है । परन्तु यह बहुसंख्यक दल को दुसरे समुदायों 
के, उनकी संख्या के अनुपातनुस्तार, श्रतिनिधित्व प्राप्त करने में बाधा नहीं डालने देता । 
यह राजनेतिक शक्ति फे निकटतम समविभाजन को निश्चित करता है? । 


स॒० प्र० के लाभों पर देलेट के विचार 
स्वयं देलेट मद्दोद्य ने चौथे अध्याय में निम्नल्लिखित शीषेकों में स्र० प्र० के 
लाभ दिखलाये हैं :-- 
.._ (२) मत शक्ति-इसमें लगभग प्रत्येक मत की गणना होती दे परन्तु बहुत्व- 
निर्वाचनों (?]07७॥9 ॥0॥०00078) में स्राधारणत: आधे या इससे भी अधिक 
मत व्यथ जाते हैं । 


(२) एकमत निवाचन ज्षेत्र-एकप्रतिनिधि-प्रणाली में एक सदस्य के निर्वोचकों- 
में नगर के एक द्वी भाग में सोने के अतिरिक्त कोइ वस्तु सबंगत नहीं होती! । एक दी 
सदस्य उस क्ोत्र में सभी द्वितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । स्र० श्र० में मतदाता 
नीति के संबंध में एकमत होते हे ओर प्रत्येक सदस्य एकमत होने वाले मतदाताओं के 
एक अंश का प्रतिनिधित्व करता है । 


(३) अल्पमत ग्रतिनिषित्त----स्र० प्र० अल्पसंख्यकों अथवा विभिन्न प्रकार के 
अल्पमतों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है क्‍योंकि मतदाता अपने द्वितों के आधार पर 
अपने-अपने समुदाय बना लेते हैं। 


(४) बहुमत शासन--स० प्र० से तो वास्तविक बहुमत-शासन अवैश्यम्भावी रहता 


है परन्तु एक प्रतिनिधि प्रणाली में यह. आवश्यक नहीं है कि मतदाताओं का बहुमत 
सदस्यों के बहुमत को निवोचित कर सके । यदि बहुमत में मतभेद्‌ भी द्वो जाये तो सर० 
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4० में बहुमत के ही भाग अपने-अपने प्रतिनिधि अल्लग अलग निर्वाचित कर सकते हे 
परन्तु ऐसा मतभेद एकप्रतिनिधि प्रणाली में घातक होगा । 

(४) मत देने में नवीन स्वतंत्रता--स० श्र० व्यक्ति को एक नयी खतंत्रवा देता 
है| वह जिन उम्मीदवारों को चाहे प्रस्तावित कर उनको मत दे सकता है । 

: ६) दल्ल-शासन पर नियंत्रणु--स्॒० प्र० में दक्ष.शाखन के दबाव से बचने का 
एक मांगें बना रहता है । इसमें कोई राजनेतिक दल तब तक शासन नहीं ऋर सकता 
जब तक वद् अपने उम्प्रीदवारों के लिये सहमत बहुमत का समर्थन न प्राप्त कर ले 
क्योंकि प्रत्येक मतदाता इसके विरुद्ध मत देने में स्वतंत्र रहता है । 

(७) दलों का स्वपरिक्तेन--स० प्र० में एक राजनैतिक दल जनता की. इच्छा 
के अनुकूल अपनो नीति में परिवर्तेत ल्ञा सकता है। इस प्रकार वह ल्ोकश्रिय और 
विश्वासनीय उम्मीदवारों के नाम प्रश्तावित करता है। 

(८) दल्न-संगठन पर अनुशासन--खस्र० प्र० में मतदाता अपने दल को अपने 
अधीन रखते हैं उसके अधीन स्वयं नहीं रहते । द 

(६) क्ष॑त्रिक अ्भुत का अन्त--छ० प्र० समय-समय पर निर्वाचन क्षेत्र की 
सीमओं को निश्चित करते रहने की आवश्यकता. का अन्त कर देता है। इस प्रकार 
क्ञेत्रिक अञ्जुत्व स्थापित करने की सम्मावना कम हो जाती है। 

(१०) पुनर्विभाजन का हल--स० प्र० में निवाचनं-क्षेत्रों की सीमाओं के समय- 
समय पर पुनः निधोरण का बहुत ह्वी सरक्त ओर ठोक हल प्राप्त हो जाता है क्योंकि 
वतमान स्थानीय प्रदेश स्थायी रूप से अपने सदस्यों - की नियत संख्या निर्वाचित 
कर सकते हैं । 

(११) अविच्छिचता--स० प्र० में सदस्यों की अविच्छिन्नता बनी रहती है। 
वे साधारणत: पुनर्निवाचित हो जाते हैं। स्र० प्र० से राजनेतिक विजय को मद्दटत्व 
नहीं मित्न पाता क्योंकि कम क्ोकश्रिय सदसुय द्वी आते-जाते हैं; दोंनो पक्ष के नेता तो 
साधारण॒तः पद्ध्थ दी बने रहते हैं । 

(१२) नेतृत्व का विकास--स्र० प्र० में योग्य सदस्यों की इस अविच्छिन्नता से 
भविष्य के नेताओं को प्रसिद्धि प्राप्त करने का अवसर मिलता रहता है । 

( १३) उत्साह का विकास--स० प्र० में मतदाता सत देने के लिये उत्साहित होते 
हैं क्योंकि बे जिस व्यक्ति को चाहते हैं उसे मत दे सकते हैं। एकप्रतिनिधि प्रणाली में 
में बेया तो मत देने के लिये उपस्थित द्वी नहीं होते क्योंकि उनकी पसन्द के 
उम्मीदवार नहीं रहते या यदि मत भी देते हैं तो उन्हें कम बुराई वाले को निर्वाचित 
करना पढ़ता है । क्‍ 

(१४) घोखेबाज़ी का अभाव--स्र० प्र० में मतों की नियंत्रित केन्द्रीय गणना 
ओर पुनरावज्ञोकन के कारण अल्पमात्र भी धोखेबाज़ी नहीं हो सकती । 

(१५) अवेशिकाओं का लोप--स० अ० में प्रवेशिका ओं (/?777797768) (निवाचन 
के लिये खड़े किये जाने के पू८ किसी दल के उम्मीदवारों को चुने जाने का कार्य) 


श्ज८ शासन-यन्त्र 


की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह एक महान राजनैतिक लाभ है। प्रवेशिकाओं 
की परेशानियों और ठयय से छुटकारा रहता है । " क्‍ 
(+५) सहयोग और सज्भाववा-स० श्र० से निवोचन में और उसके पश्चात्‌ 
शिष्टता और संद्भावना को भ्रोत्साइन मिलता रहता है। व्यथ में प्रतिहंद्ियों पर 
आक्रमण नहीं होते क्योंकि सदस्यों को केवल अपने द्वी लिये समर्थक ढूँढदुना 
पड़ता है | । 
हेलेट द्।/रा स० श्र० के पिरुद्ध आपत्तियों का खंडन 


हम्फ्रीज़ महोदय की भाँति हेलेट महाशय भी पाँचवें अध्याय में स्र० श्र० के 
विरुद्ध उपस्थित की गई आपत्तियों का उत्तर निम्न प्रकार देते हैंः-- 


(९ ) क्‍या स० अ्र० जातीय और धार्मिक समुदायों को ग्ोत्साहन देता है ? यह 
कहा गया है कि राष्ट्रीय, जातीय ओर घार्मिक अल्पम॒तों को प्रतिनिधित्व देने से अल्नग 
अलग समूह बन जायेंगे, वे अपने स्त्राथ का ध्यान रक्‍खेंगे और स्रावजनिक हितों की 
चिन्ता नहीं करेंगे । यह सम्भव है कि मतदाता इस प्रकार अपने को संगठित कर ले 
परन्तु यह मान लेना कि वे सदैव अदृरदर्शिता से काम लेंगे ग़ल्नत है । 

(२) क्या स० ग्र० क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व से वंचित कर देता है ? यह कहा गया है 
कि स॒० प्र० में प्रतिनिधित्व क्षेत्रों के आधार पर नहीं होता वरन्‌ यदि किसी क्षेत्र के 
मतदाताओं के समुदाय किसी विशेष सद्स्थ को चाहते हैं तो वह निवोचित हो जाता 
है। स्र॒० प्र० उसी प्रकार भूगोल पर व्यथ ज्ञोर नहीं देता जिस प्रकार यह जाति या 
धर्म पर नहीं देता । 

(३ ) क्‍या स० ग्र० चरमपंथियों और शौक़ौनों को प्रोत्साहित करता है १ यद्द कह्दा 
गया है कि शौक्ाक्रान्त दल प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु यदि सत- 
दाताओं की एक पर्याप्त संख्या किसी विशेष उद्दे श्य का समर्थन करतो है ता उसे प्रति- 
निधित्व क्‍यों न दिया जाये ! 

(2 ) क्या स० ग्र० अल्पमतों को मोल-तोल करने की ओरशा देती है ? कभी- 
कभी अल्पमत संतुलन क्रायम करता है आर अपनी माँगों का पूरा करवाने के 
लिये मोल-तोल करता है। परन्तु यह तो कभी-कभो होने वाज्नी घटना पर स्थायी दोष 
मदना है । पा 

(५ ) क्‍या स० ग्र० कानून-निर्माण के कार्य में बाधा पहुँचाता है ? यह भय प्रकट _ 
किया जाता है कि असवर्ण इकाइयों में मतभेद हो रहेगा मेज्ञ भावना नहीं जिसके 
परिणाम-स्वरूप वे अधिक कुछ न कर पायेंगे। परन्तु अनुभव इस कथन को असत्य 
सिद्ध करता दे । । 

... (६ ),क्या स० अ० एक दल॑-सरकार को विच्छित्न कर देता है ? यह कद्दा जाता है 
कि स० प्र० में बहुत से दलों का संयोग रहता है। परन्तु षास्तव में युरोप की बहुदल 
प्रणाली समानुपतिक प्रतिनिधित्व का परिणाम नहीं थी, स्त्रयं स० प्र० बहुदुल प्रणाली 
का परिणाम था। आयरलेंड में खर० प्र० में एक-दल-प्रणाली बहुत सफल्ञ रही है । 


आठवों अध्याय २७६ 


(७) क्या सं० अ० बोधगम्य नहीं है? गणना कठिन हो खकती है परन्तु वह 
तो मतदाता का काय नहीं है। स० प्र० में मतदाता एक, दो, तीन को चिन्हों के रूप 
में अपनी पसन्द प्रकट करने के लिए सममझक ही सकता है । 

( ८) क्या स० ग० में मत-गणना में अधिक समय लगता है ? अन भव के आधार 
पर यह ग़लत हे । क्‍ द 

* ६) क्यो स॒० ग्र० में चालबाज़ी होती है ? अनुभव बतलाता है कि सत्य इसके 
बिल्कुल विपरीत है । ः 
:... (१०) कया स॒० अ० में अधिक व्यय करना पडता है ? यह भी ग्रल्षत है। क्‍योंकि 
यह अवेशिकाओं? को लुप्तकरके व्यय को कम कर जप दर । 

(११ ) क्या स० ग्र० गुप्तनिवोचन को दीघेकाय बना देता है? इसका भी कोई 
प्रमाण नहीं है । 

. (१२ ) क्‍या स० ग्र० ग्चार-काय कठिन कर देता है । यह भी कथन सत्य नहीं है 
क्यों कि प्रमुख व्यक्ति बिना अचार के निर्वाचित हो सकते हैं । द 

( १३ ) क्‍या स० ॥० निवाचन के ग्रति उत्साह कम कर देता है ? यद्द भी प्रमाण के 
विरुद्ध है क्योंकि क्षेत्र-णाली में मतदाता नहीं उपस्थित होते परन्तु स० भ्र० में बे 
मत देते हैं क्‍यों कि वे अपनी रुचि का व्यक्ति निवाचित कर सकते हैं । 

(?४ ) क्‍या स० 3० का अर्थ अल्पमत का शासन है ? वास्तव में स्र० प्र० का 
उदद श्य वास्तविक बहुमत शासन स्थापित करना है। क्षेत्रयोजना तो बेतुके बहुमत के 
शासन को जन्म देता है। 

(५ ) क्‍या स० ग्र० मतदाताओं के अधिकारों पर हस्तक्षेप करता है? यह भी 
ग़लत है क्‍योंकि प्रत्येक मतदाता का एक मत होता है और उसको अपनी पश्न्द्‌ प्रकट 
करने को अधिकार रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि जितने उम्मीदवार हों उतने 
मत प्रत्येक मतदाता को दिये जायें। हा 

(१६ ) क्या स० श्र० निवाचन को भाग्य पर छोड देता है ? इश्च कथन में भी सत्य 
नहीं दे क्योंकि भाग्य का तत्व तो एक एकप्रतिनिधिअणाल्री ही में अधिकतर पाया 
जाता है। क्‍ 

( विस्तृत अध्ययन के लिये विद्यार्थी को लेखक की पुस्तक को स्वयं अवश्य पढ़ना 
चाहिये । पूर्ण ज्ञान तभी श्राप्त दोगा जब लेखक के दिये हुये दृष्टान्तों को पढ़ा जायेगा ) 


अन्‍के 


नवाँ अध्याय 


प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण 
व्यवस्थापिकाओं का पतन 


हम पहले ही विचार कर चुके हैं कि आधुनिक राज्य एक विशाल प्रादेशिक राब्य 

होता दे जिसमें जनता प्रद्मत्ञ रूप पे शरीरत: भाग लेने में असमर्थ है। यही कारण है 
कि आधुनिक प्रज्ञातंत्र अतिनिधि-प्रजातन्त्र है। क्रानून-निर्माण के उद्देश्य से जनता अपने 
प्रतिनिधि पाल्निमेंट, कांग्रेत अथवा नेशनल असेम्बन्नो इत्यादि में भेजती है और इन 
संस्थाओं के सदस्य सम्पूर्ण देश को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभक्त करके निर्बाचित 
क्रिये जाते हैं और साधारणतः इनमें एक व्यक्ति को एक ही मत देने के अधिकार के 
सिद्धान्त का अन्लुसरण किया जाता है । परन्तु वत मान समय में हम इन क्रानून-निर्माणक 
संस्थाओं के केवल पतन" और इनके विरुद्ध बढ़ते हुये असन्तोष को ही नहीं पाते हैं 
बरन्‌ स्वयं निवोचन-अ्रणाल्ली के पुननिर्माण की मांग रखने वाले आन्दोलनों को भी 
देखते हैं. ।* विभिन्न श्रकार के उपाय निर्वाचन-प्रणाली में सुधार करने के लिये सुमाये 


१--विशेष विवरण के लिये कृपया ब्राइस कृत “मॉडर्न डेमोक्रे सीज्ष, जिल्द २, श्रध्याय 
[,५]॥ पढ़िये । द द 
लोवेल कृत “पब्लिक श्रोपीनियन एन्ड पापुलर गवन्मेंट' अ्रध्काथ १०, प्ृू० १३०-१३८ 
भी देखिये जहाँ वे इस विश्वास के खोने के निम्नलिखित कारण बतलाते हैं :-..- 
(क) सम्पूर्ण राष्ट्र की भलाई के प्रतिकूल दल-राजनीति की ओ्रोर प्रवृत्ति | 
(ख) सम्पूर्ण राष्ट्र के साव॑जनिक दह्वित के स्थान पर स्थानीय और व्यक्तिगत द्वितों का | 
दबाव | प्रतिनिधि एक स्थान का प्रतिनिधि समक्का जाता है जो वह वास्तव में नहों होता | इसी 
भाँति व्यक्तिगत संघ इत्यादि सदस्यों पर अपना प्रभाव रखते हैं जो अपने मतों का “व्यापार' 
करते हैं । 
(ग) मत प्राप्त करने के लिये व्यवस्थापिका के सदस्यों को अपने पक्ष में करने का हर 
तरह से प्रयत्न करना | यह अत्यन्त नीच कार्य समझा जाता है | 
क्‍ (ब) व्यक्तिगत हितों का दबाव निर्वाचन के समय केवल सदस्यों पर ही नहीं वरन्‌ 
मतदाताओं पर भी पड़ता है। का द 
इस पतन के प्रतिकूल प्रतिनिधि-शासन की सफलता के लिये आ्रावश्यक परिस्थितियों 
के लिये कृपया इस अध्याय के श्रन्त में 'प्रतनिधि-शासन की सफलता के लिये श्रावश्यक 
परिस्थितियों पर एक टिप्पणी' देखिये । 


२०- निर्वांचन-प्रणाली निग्नलिखित कारणों से श्रसन्तोषजनक सिद्ध हुई है :-- 


नबों अध्याय... ः श्ब१ 


गये हैं जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि क्रिस प्रकार और 
. क्यों बहुत से अज्ञातन्त्रात्मक राज्यों में जनता द्वारा प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण के सिद्धान्त. 
की भी समथन प्राप्त हो रहा है 


आधुनिक व्यवस्थापिकाओं पर प्रतिबन्ध 


आधुनिक राज्यों में पाँच प्रकार के अतिबन्धों और सनन्‍्तुज्ञनों' की ठयवस्था 
जल्दी में तथा बिना सममे-बूमे कानून बजाने से रोकने के लिये की गई है । 
... सब अथम, क़ानून बनाने में पुनर्निरेज्षण तथा काड्ी समय देने को व्यवस्था 
करने के लिये द्वितीय सभायें बनाई गई हैं 

दूसरे, क्रानन-निर्माण के काय को नियमित करने के लिये स्वय॑ व्यवस्थापिकाओं 
ह्वारा नियम बनाये गये है, जिससे प्रत्येक अवस्था में बिल का आलोवनात्मक अनुशीलन 
हो जाता है | 

तीसरे, कुछ विषय ( अधिकतर बेधानिक संशोधन-पछंबंधी) व्यवस्थापिका के 
अधिकार-क्षेत्र से अज्ञग कर लिये गये हैं और वे जनता की प्रत्यक्ष कार्यवाही के लिये 
सुरक्षित कर दिये गये हैं । क्‍ 
... चौथे, कायकारिणी के अधानों को ( साधारणव: जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप खरे 
निर्वाचित होते हैँ ) व्यवस्थापिकाओं के द्वारा पास किये गये बिलों को अस्वीकृत करने 
का अधिकार दे दिया गया है | 

अन्त सें, चू कि व्यवस्थापिका द्वारा पास किये गये बिलों के लिये जनता की 
अनुमति आवश्यक है इसलिये बे सार्वजनिक मत लेने के लिये रकखे जाते हैं । 


इस अध्याय में अधिकांश रूप में हमारा संबंव अन्तिम नियंत्रण से है । 





(क) निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व या तो नासमक्की के कारण 

या बेईमानी के कारण ठीक नहीं करते | 
/ (खं) प्रतिनिधियों का निर्वाचन मतदाताश्रों के राष्ट्रीय-नीति संबंधी-विचारों को पूर्ण रूप 

से नहीं प्रकट कर पाता क्योंकि इसका ग्राधार ग्रधिकतर उम्मीदवारों की व्यक्तिगत विशेषतायें हो 
जाती हैं मतदाताओ्रों के सिद्धान्त नहीं ." 
..._(ग) यह सम्भव है कि मतदाताओं की अपनी कोई राय न हो और वे दूसरों के प्रभाव में 
आकर मत दें। इसके लिये उनको धमकाया जा सकता है या रिश्वत दी जा सकती है। 

(घ) च्‌कि प्रत्येक मंद का एक ही मूल्य होता है इसलिये बुद्धिमान और मूर्खो में कोई श्रन्तर 
नहीं रह जाता। मतों की गणना होती है संतुलन नहीं | ब्राइतल--माँडर्न डेमोक्रे सीज़, जिल्द १, 
पृष्ठ ६७०-१७१./.ररररः | द 

१---आइस--माडर न॑ डेमोक्रे सीज़, जिलद २, अध्याय ६३ 

१६ 


आर शासन-्यन्त्र 


सावजनिक क्ानून-नि मांण के दो काश्श 


प्रारम्भ सें ही यह याद र:"ना चाहिये कि केवल व्यवस्थापिकाओं पर से विश्वास 
लठ जाने के कारण ही अनता क्रानून-निर्माण के कार्य में भाग नहीं लेने लगी है। यह 
नकारात्मक कारण है । प्रद्मत्त सार्वजनिक क्ानू+मिंपौण का वास्तविक कारण 
'सावेजनिक सत्ता? के सिद्धान्त में भी निद्ित है । इस सत्ता का उपयोग युनान में स्वतंत्र 
नागरिकों की सभा 'इक्लेशिया' (00]6879) करती थी; रोष में इसका उपयोग इसकी 
'कॉमिटिया द्विबूट'ं (00ग्रांधं& 7४००४७) द्वारा होता था; मध्य काल में ख्य टन 
लोग इसका प्रयोग अपनी जन-सथाओं (9'0)277008) द्वारा करते थे और स्विट ज़र- 
लेंड में 'लेंड सजेमीड” ([,97052०7०70) ने ज्ञोक-सभा के रूप में पुरातन काल से 
क़ानून निमोण का कार्य किया है। 


आधनिक काल में रूसो का प्रभाव 


आधुनिक काल में इस ऐतिह।सिक क्रम के कारण लोगों का ध्यान प्रद्यज्ष क्रानप 
निर्माण की ओर नहीं गया । इसका प्रचार रूसो से क्रिया था। उसने जेनेवा के नागरिक 
की हैसियत से नगर-राज्य को आदर्श माना था। उसके अनुसार केबल नागरिकों को 
सभा दी में वास्तविक सामूहिक विचार! (७७7००79) ए।]।) स्थान पा सकता है क्योंकि 
प्रत्येक नागरिक के अधिकार में ख्त्ता का एक अंश” रहता है। उसका कथन है कि 
आाचीन प्रजातन्त्रात्मक राध्यों में यहाँ तक कि एकतंत्रात्मक राज्यों में भी जनता के कोई 
प्रतिनिधि नहीं होते थे, यह शब्द ही अज्ञात था। इसलिए सत्ता न केवल इस्तान्तरित 
नहीं की जा सकती, वरन्‌ इसका प्रतिनिधित्व भी नहीं किया जा खकता, यह पस्तुतः 
सामूहिक विचाए में निहित रहतो है इसमें त्रिनिधित्य का सिद्धान्त नहीं लागू हो 
सकता' ***** अतः जनता के प्रतिनिधि इसके प्रतिनिधि नह्ठीं कह्दे जा सकते | वे केवल 
उसके प्रबन्धकर्ता होते हैं और बे कोई स्वतंत्र कार्य नहीं फर सकते। प्रत्येक क़ानून, जिस * 
की स्वीकृति जनता स्वयं नहीं देती, बेकार है। वास्तव में वह क्रानन ही नहीं है | इंगलेड 
की जनता अपने को स्वतंत्र सममती दे परन्तु यह उसकी भारी भूल दे । वह तो केवल 
पार्लिमेंट के सदस्यों के निर्वाचन के समय स्वतंत्र रहती 


यातायात के साधनों का परिण। 


रूसो का छोष्टे-छोठे नगर-राज्यों का यह आदश, जहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से 
शासन में भाग लेती है, आजकल में स्विटज़रलेंड में पाया जाता है । परन्तु 
जेसा कि लीकॉक का कथन है आजकाल में डाक और तार द्वारा शीघ्र 
सन्देह-बाहन के विकास के कारण नागरिकों का सम्पूर्ण समुदाय से सम्पके रखना 
सम्भंव हो गया है । यह ठीक है कि एक विस्तत राज्य के लोग मंत्रणात्मक कार्य के लिये 
किसी एक स्थान पर नहीं एकत्रित हो सकते, परन्तु उन सब के लिये एक ही बार 





थे 





१-४४सो--सोशल कॉन्द्रे कट, ४० ८३ ( एड्द्रीमैन्स लाइब्रेरी ) 


नवों अध्याय श्प्के 
और एक ही समय में किसी प्रस्तावित बिज्ञ पर मत देवा सम्भव है । इसका यह बर्थ 
हुआ कि प्रतिनिधि-अज्ञातंत्रों में भो, यदि लोग अत्यक्ष रूप से क्तानूव-निमौण के कार्य में 


व्यवस्थापिका में भाग नहीं ले सकते, तो कम से कम्त इस कारये पर अपनी इच्छासुसार 
तिय॑त्रण रख ही सकते हैं । 


प्रत्यक्ष पित्मातंत्र के साधन 


इस काय के लिये प्रयोग में लाये जायेबाले साधनों को साधारशतः प्रदनज्ष प्रज्यातंत्र 
के उपकरण! ([0807प770768 ०7 07806 208977007'9809ए ) कहते हे | वे 'सेतृत्व” 
([गांप80२०) 'खूचना? (छि००787्त0प0,) और “वापसी! (/१००७।।, हैं | इनका 
वास्तविक निवास-स्थान तो स्विटजरलैंड* है जहाँ प्रयक्ष प्रज्ञातंत्र और पअतिनिधि-शासन 
अब भी ब्तेमान हैं और जिसे आधु््तिऋ संसार में सम्पूर्ण सामग्रो युक्त राजनीतिक प्रयोग- 
शाला कहा गया है3 | परन्तु अमरीका के विश्िन्न राज्यों जेसे आधुनिर राज्यों में 
इनका उपयोग जितना व्यत्रस्थापिकाओं पर नियंत्रण रखने के लिये किया जाता है 
उतना प्रत्यक्ष क्ानून-निोश के लिये नहीं । इलीलिये प्रो० .स्ट्रांग ने उनको प्रयक्ष 
ग्रज्ातंत्रात्मक नियंत्रण”! ([0[7906#४ 4268770678/600 (४76०७0८9) कहना अधिक अच्छा 
समझा है। कामन्स भहोद्य इनको विरोषता को अत्यक्ष क्ानून-निर्माणः जन-रोकः 
([0760 7,0278]9007 $ 779० 772609]08 ५७३४०" शीषेक द्वारा स्पष्ट करते हे 
जिससे इन गज्ञातंत्रात्मक साधनों का दोहरा रूप समझ में झा जाता है। यह और अधिक 


१--लीकॉक--एज्िमेए्ट्स आफ पॉविगक्स, ० १६७ 


२--ब्र कस ने इन उपायों से जनता द्वारा क्रावुन-निर्माण में भाग लेने के लिये निम्न- 
लिखित शब्दों मैं ज्ञोर दिया है :-- 


(स्विट्जरलैंड के लोग नेतृत्व और “सूचना”? के द्वारा भी भाग लेके हैं। उन्होंने इसके 

लिये अ्रक्सर मोकों पर इतने और प्रमावात्मक ढंग से प्रयत्न किया है कि वे लोग कभी-कभी 
"८तुर्तीथ सभा? के नाम से पुकारे गये हैं ।” द 

* द “-गवन्मेंट एन्ड पॉलियिक्स ऑफ स्विठज्ञरलैंड, पृ० १३४ | 


३ >देखिये ब्रकक्‍्स कृत “गवर्मेंट एन्‍्ड पॉलिट्क्स ऑफ़ स्थ्ज्ञिस्लेंड” | सम्पादक की 
भूमिका के प्रष्ठ शञा--शाए में लिखा है कि स्विट्जरलैंड शासन-विषयक साहसिक प्रयोग की 
प्रयोगशाला है। 

४--अ कस अपनी पुश्तक ' गवर््मेंट एन्ड पॉकिटिक्स श्रॉफ स्विव्क्षरलेंड! के ३४वें पृष्ठ 
में कहते हैं कि अमरीका में इनके उपयोग का आधार स्विस उदाहरण है. ओर प्रो० रापड्ड तो 
इसको 'प्रजातंत्रात्मक छूत” कहते हैं । 

ब्राइस के कथनालुसार अमरीका में प्रथकज्ञ क़ानून-निर्माण के कारण संक्षेप: में 
निम्नलिखित हैं :०-« 


श्छडे शल्य 


स्पष्ट हो जाता है जब वे कहते हैं कि 'प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण केवल क्रानन बनाने का 
साथन नहीं है, बह क्रानम-डिर्ीण के कार्य पर नियंत्रण है; यह एक रोक है”१। 





(क) राज्य-व्यवस्थापिकाओं के ऊपर महान अविश्वास, कि ने यथार्थ में न सार्वजनिक 
विचार-धारा का प्रतिनिधित्व करती हैं और न उसके अनुसार कार्य करती हैं क्योंकि वे उन 


बिलों को नहीं पास करतीं जिन्हें लोग चादंते हैं श्रौर उन बिलों को पास करती हैं जिन्हें लोग 


. नहीं चाहते | 

(ख) घन की श्चक्ति के प्रति क्रोधच और आशंका, विशेषकर उन बड़ी-बड़ी संगठित 
कम्पनियों के प्रति जो, व्यवस्थापकों, अधिकारियों और दल्ल-संगठरों पर अपना प्रभाव डालने 
के कारण लोगों को पीड़ित करने वाली और उनके बल पर अपने को घनवान बनाने वाली समफ्ती 
छाती हैं । 

(ग) शराब-विरोधी ऐसे कुछ भिलों को कार्यान्वित करने को इच्छा जिनको जनता व्यव- 
स्थापकों की श्रपेज्ञा सफलता से पास कर सकती है' । 

(ध) जनता के विवेक और न्याय-प्रियता पर विश्वास जिसके कारण उसके प्रत्यक्ष कार्य 
फै द्वारा उसके प्रतिनिधियों की अपेज्ञा राष्ट्र के अधिक हित होने की सम्मावना रहती हे । 

१--कामन्स--प्रोपोर्श नल रेप्रे ज़ेंटेशन, प्ृ० २६१ ओर १०८ 

लोवेल भी अपनी पुस्तक 'पब्जिक ओपीनियन एन्ड पापुलर गवरन्मंट'ः में सूचना” को 
परिणाम में नकारात्मक और 'नेतत्व” को निर्माणात्मक मानते हैँ। व प्रथम को 'जन-रोक” का 
एक उपकरण कहले हैं ( पृ० १६२ ) | इसी भाँति डाइसी इसको जन-रोक मानते हुये कदते हैं 
कि “नाम अच्छा हे; इससे प्रकट द्वोता हे कि सूचना” का मुख्य कार्य किसे था महत्वपूर्ण क्ानून् 
को पास होने से रोकना है जिसके पीछे निर्वाचकों की स्वीकृति नहीं हैँ। अधिक अध्ययन के 
लिये “ला श्रॉफ़ दि कान्स्‍्टी व्यू शन, ४० 5 देखिये । 

मुनरो ने भी उनको निर्माणात्मक आ्रर नकारात्मक अर्थ में व्याख्या की हे । उसका कथन 
है कि 'नेतत्व एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार मतदाताओं को एक नियत संख्या किसी 
क़ानून का मसविदा तेयार कर सकती है श्रार यह माँग रख यकती ६ कि या ता व्यवस्था- 
पिका में उसे स्वीकार कर लिया जायेया व्यापक था विशेष निर्वाचन द्वारा जनता को 
स्वीकृति के लिये सौंप दिया जाये | यदि उसे आ्रवश्यक बहुमत स्वीकार कर लेता है तो यह 
क़ानूज़ बन जाता है | सूचना एक ऐसं। व्यवस्था है जिसके अनुवार व्यवस्थापिका के द्वारा पास 
किये हुए किसी भी क्रानूज़ को लागू होने से रोका जा सकता है जब तक कि इसकों जनता का 
सांप कर निर्वाचन-प्रणाली के आधार पर उसका मत नहीं ल॑ लिया जाता। इस प्रकार वे 
दोनों साधन एक दूसरे के पूरक हैं; पहल का उद्देश्य निर्माणात्मक हूँ, अर्थात्‌ उस बिल को पास 
कराना है जिसकी व्यवस्थापिका ने उपेज्ञा कर दी है था जिसकी पास करने से इन्कार कर दिया 
है । दूसरे का उद्देश्य नकारात्मक है श्रर्थात्‌ उस बिल के लिये जन-रोक अख्तुत करना है जिसका 
व्यवस्थापिका ते चाहती है. परन्तु जनता नहीं चाहता | वैसे ता भतत्व और सूचना दाना सह 
गामी हैं परन्तु उनको एक में मिला देना आवश्यक नहीं हे क्योकि प्रत्येक प्रथक रूप से उपयोग 
मे आ सकता है --गपन्मेंट्स ऑफ़ यूरोप, ० ४६-४० 
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जनादेश 


इन साधनों के अतिरिक्त एक ओर साधन है जिस को जनादेश' (7698089)* 
कहते हैं। इसका उपयोग सन्‌ १६१४-१८ के विश्वयुद्ध के बाद से ख़ब हुआ! 8 । 
जनादेश शब्द में जन का अथे है जलवा और आदेश का धअथे है निर्णय | इस प्रकार 
इसका तात्पयं हुआ जनता का निर्णय अथोत्‌ सम्पूर्ण जनता या राष्ट्र का सत | यह 
आदेश साधारणत: सार्वजनिक बालियग मताधिकार के आधार पर प्राप्त छिया ज्ञाता 
है| लीकॉक के शब्दों में “जनादेश' शब्द का. प्रयोग किसी प्रश्न पर किसी भी ग्रझ्ार के 
सावजनिक मत के लिये किया जाता है। परन्तु यह सुविधावनलक होगा कि इसका 
प्रयोग राय प्रकट करने वाले मतों के लिये, जिनमें कोई कानूनी अइचनें न पड़ें 
सीमित कर दिया जाये! ।* इस सीमित प्रयोग का उपयोग ग्रो० स्ट्रांग ने किया है | उनका 
कथन दै कि “जनादेश एक साधन है जिसके द्वारा राजनीतिक महत्व वाज्ली खमस्या 
पर, विशेषकर क़रीब-कुरीब स्थायी राजनीतिक अवस्था लाने के लिये, प्रत्यक्ष 
सावेजनिक मत ग्राप्त किया जाता है |? इस प्रकार जनादेश, जैसा कि इसके व्यावहारिक 
प्रयोग से प्रकट होता है, कानून निमोण-प्रणाल्ञी से संबंधित नहीं हू | इसका संबंध ऊेवल 

राजनीतिक महत्व की समस्या से है ।३ संक्षेप में थह राज्य के क़ानूनी यंत्र का आग नहीं 
है; इसका संबंध नीति से है केबल्न नीति से । ह 

ब्रक्स भी अपनी पुस्तक “गवन्मेट एन्ड पॉलिटिक्स ऑफ़ स्विट्जरलैंड, के १३५४ वें पृष्ठ 
में कहते हैं कि सूचना एक ऐसा उपाय है जिसके अनुसार व्यवस्थापिका द्वारा पास किये 
क़ानून पर निर्वाचक समुदाय रोक लगा सकता है । नेतृत्व वास्तव में एक ऐ उपाय है जिसके 
अनुसार निर्वाचक-सम्रुदाय व्यवस्थापिका की इच्छा के विरुद्ध क्लानूत़ पास कर सकता है। 
सूचना की तुलना एक ढाल से की गई है जिसके द्वारा जनता अ्रवांछनीय क्रानून को पास होने 
से रोकती है; नेतृत्व एक तलवार के समान है जिसके द्वारा वह अपने विचारों को क्लानूज्न में 
परिणित करने के लिये रास्ता बनाती है । पहले का परिणाम्र मुँह में एक ठुकड़े के समान और 
दूसरे का व्यवस्थापिका रूपी घोड़े की बशलों में एड़ के समान है? फ 

१--२००४४०४८० शब्द को उत्पत्ति (फ्रान्सीसी हैं। यह लैटिन भाषा के शब्द ?०७98- 
2धणाा--«?]७७॥७ जनता ओर $5८7:८ए० आदेश--से निकला ह्दे। 

२--लंॉकॉक--एलिमेंट्स ऑफ़ पॉलिटिक्स, पृ० १६८ 

३--मई सन्‌ १६४४५ में मित्र राष्ट्री के सम्पुख जर्मनी के आत्मतमर्पंण के पश्चात्‌ इंगलेंड 
मे यह आवश्यक समका गया कि दस वें पुरानी पालिमंट को भंत्र करके नया निवर्चिन है और 
देश में तथाकथित संयुक्त अथवा राष्ट्रीय शरकार के स्थान में फिर से दो दलों वाली सरकार 
की स्थापना की जाये। इस पर चांचल ने मज़दूर और उदार दलों के समाने यह प्रस्ताव रकखा 
कि राष्ट्रीय सरकार को जापान की पराजय तक कायम रक्खा जाये थ्रोर इस संबंध में जनता की 
'सूचना” (१०(७०८००००) ले ली जाये | परन्तु मज़दूर दल ने उत्तर दिया कि सूचना” विदेशी 
साधन है इसका “हिटलर के नाम से अपवित्र संबंध! हे। यहाँ 'सूचना' का प्रयोग जनता की 
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शाधानिक काल में इसका उपयोग 

आधुनिक काल में इलका सर्वेप्थम्त उपयोग नेगोलियन प्रथम झौर नेपोलतियन 
तृतीय ने किया और इससे वे क्रमशः १८४०४ ई० जोर १८४१ ई० में अपने को 
प्रत्यक्ष ध्तव्जनिक सत' द्वारा फ्रान्स के सम्राट चुनवाते में सफल हुये थे । खन्‌ १६१४- 
१८ के युद्ध के पश्चात्‌ इसका उपयोग अधिकतर यूरोप के पुरर्निमाण के संबंध में 
किया गया था । 

इस प्रकार सवेश्रथम, इसका अयोग यूपेन मालमेडी (प७७7 (६॥7०१5) 
प्रदेश में किया गया था परन्तु हेम्पडन जैस्थन (797579099 (9०:४०) के अनुसार 
यह “जनादेश* सिद्ध हुआ क्योंकि गुप्त तथा स्वतंत्र मत के स्थान में निवासियों पर 
हर प्रकार का दबाब डाल्ला गया था। इसके पश्चात्‌ विवादात्मक अदेश बेहिजयम को 
दे दिया गया था । 


नीति संबंधी राय प्राप्त करने के लिये 'जनादेश” के श्र्थ में किया गया था, वेधानिक शासन-यंत्र 
के अंग के रूप में नहीं जेसा कि अगज प्रष्ठों में पायेंगे । 

२३ मई, सन्‌ १६४५ के डॉन? समाचारपत्र ने इस प्रस्ताव की आलोचना की थी कि 
सूचना किसी प्रश्न पर जनता के बिचार के जानने की उदासीन विधि है। मतदाता के उत्तर 
के लिये एक प्रश्न रकखा जाता है जिसके लिये 'हाँ? या नहीं? लिखना पढ़ता है। यह कार्य 
जनता के सामने रकखे हुये प्रश्न के संबंध में जल्दबाज़ भिर्वाचन के समान हैं । यदि उत्तर विरुद्ध 
होता है तो भी पालिमेंद के सदस्यों का परिवत॑न नहीं होता | परन्तु व्यापक निर्वाचन बेकार 
सदस्यों को निकाल फेंका है और राजनीतिक क्षेत्र म॑ं नये रक्त को प्रवेश करता है |! 

इसी प्रकार २६ मई, सत्‌ १६४४ के लीडर” समाचारपत्र ने लिखा था कि सूचना का 
उपयोग कुछ वेधानिक राज्यों में कुछ विशेष क्वानूजों आर साधारण नौति के बार में निर्वा चकों 
की राय जानने के लिये किया गया है। परन्तु अंग्रेज़ी विधान में इसक। कुछ उल्लेख नहीं है | 
प्रचीन वीमर विधान! (एव (207000प८०४) के अनुसार निर्वाचक्र को अपना समर्थन 
किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में नहीं वरन्‌ एक सम्पूर्ण ज़िला-तालिका या टिकिट के पक्ष में 
अकट करना पड़ता था। मत देने की इसी प्रणाली द्वारा आरम्भ में हिट्लर का जर्मनी में प्रभुत्व 
स्थापित करने में सफलता मिली थी |” ' 

१--वर्तमान काल में भी फ्रान्स के चतुर्थ प्रजातंत्र राज्य के नये विधान की स्थापना के 
संबंध में 'सूचना? का उपयोग करने का प्रयः्न किया गया था। जनरल डि' गॉल' ((367०८०७| 3० 
0०४०॥०) के वैधानिक सुधार के प्रस्तावों का आधार यही साधन था| परन्तु नूलाई सन्‌ १६४५ 
में पपरामर्शात्मक सभा कमीशन" ((70०08ए((४८४९ /3.98७700]9 (-०प्रण्रां33070) ने सूचना 
योजना? को अश्वीक्त कर दिया था, केवल तत्संत्रोषित तस्कालिक अवेब।निक सरकार के विधान ह 
के डर से ही नहीं वरन्‌ इस कारण से भी कि यदि सूचना” का समर्थन किया जायेगा तो व्यकतिगत- 
प्रभुत्व स्थापित करने के लिये मार्ग खुल जाने का ख़तरा रदेगा । 


२--हैम्पडन जैक्सन--«दि पोस्ट वार वल्ड, १६१८-३४, प० ४५ 
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दूसरे, माचे सन्‌ १६२१ में उत्तरी साइलेशिया के संबंध में जनादेश प्राप्त किया गया. 
था। फलामुसार ४० प्रतिशत मतदाता पोलेंड में और ६० प्रतिशत जमनी में सम्मिलित 
रहना चाहते थे। परन्तु विभाजन ऐसा किया गया कि एक विद्वाई पोलेंड को मिला 
ओर इस प्रकार जनादेश के सिद्धान्तों के बिशद्ध कार्य किया गया। परन्तु दूसरे 
स्थानों में इसका ध्यान रक्खा गया । इस प्रकार सार प्रदेश, जो राष्ट्र-संघ के अधिकार 
में था, सन्‌ १६३४ में जमली को दे दिया गया था। क्योंकि जनादेश जर्मनी के प्क्ष॒ 
में था। इसी भाँति अल्ेन्स्टीन (8 )]6780०07) और सेल्सविग (80008978) इल्यादि 
के संबंध में जनादेश के निशय का पालन इमात्रदारी से किया गया था। ह 

परन्तु अभी कुछ ही वर्ष पहले नेपोलियन-ढंग से फिर जनादेश का 
उपयोग किया गया था अर्थात्‌ उस निशुय के लिये नामम्रात्र की जनता की सम्मति प्राप्त 
की गई थी जो पहले ही कार्यान्बित किया जा चुका था। इस्र ढंग से हिटलर ने राष्ट्रीय 
जनादेश द्वारा जमेंनी पर अपना प्रश्ञुत्व स्थापित किया था। इसी प्रकार कमाञ अतातुर्क 
ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिये राष्ट्रीय जनादेश का उपयोग किया था। भारतवर्ष में 
भी अब जनादेश के प्रयोग की चर्चा होने लगी है। पाकिस्तान के प्रश्व पर मुस्लिम 
त्वीग की कार्यकारिणी समिति से ५० अगस्त, सन्‌ १६४२ में बम्बई सें अपना प्रस्ताव 
पास करके अंग्रेज़ी सरकार से प्राथंवा की थी कि बह शोघ्र ही मुसलमानों के पूरे 
आत्म-निणंय के अधिकार की स्त्रीकृति की घोषणा कर दे और मुसलमानों के जनादेश 
के निणेय के अल्लुधार कार्य करने के लिये निश्चय करके अखिल भारतवर्षीय 
मुस्लिम त्लीग के साचे सन्‌ १६४० में पास किये गये लाहौर-अस्ताव के मूल सिद्धान्तों 
के अनसार पाकिस्तान-योजना को कार्योन्बित करे । 

इस ॥कार संक्षेप में “जनादेश” किसी २/#नीतिक महत्व के प्रश्न पर जनता 
के बिचारों को जानने का प्रजञातंत्रात्मक साधन है | यदि इसका उपयोग अप्रजातंत्रात्मक 
ढंग से या न्याय विरुद्ध किया जाता है जैसा कि नेपोलियन से तथा “महान राष्ट्रों 
(७768॥ 70०78) ने साइलेशिया के संबंध में किया था तो इसमें स्वयं साधन का 
कोई दोष नहीं । किसी भी स्राधन का दुरुपयोग स्वार्थी व्यक्ति कर सकते हैं इसलिये 
जनता के विचारों को प्रकट करने वाले उपकरण के रूप में इसका मूल्य कम नहीं ऑका 
जा सकता | यह निश्चय रूप से आधुनिक विशाल प्रादेशिक राज्यों में प्रयक्ष श्रजञातंत्र 
का स्थान लिये हुये है। । 

इस प्रकार जनादेश के अथ और भश्रकृति का अनुशीज्ञन करने के पश्चात्‌ अब 
सूचना, नेतृत्व और वापसी पर विचार कर सहते हैं । 


उचना 
सूचना (॥06/67670प77)* शब्द सूचित करने से बना है। इस भाँति यह 
एक प्रणाली है जिसके अनस्रार व्यवस्थापिकाओं द्वारा पास्र किये गये बिल्ञों से 
१--अंग्रेज्ञी शब्द ० ०००४०प० ( चूचना ) ५०४०! (सूचित करना ) शब्द से 
बना है। | 


श्णण..., शासन यन्त्र 


जनता को सूचित कर दिया नाता है" । इसके रो छूपः हैं: पहला वेकल्पिक ओर 
दूसरा अनियाय 

वेकाल्पक सूचना का अर्थ है कि यदि मतदाताओं की एक संख्या कुंड ऊानूजों 
पर जनता के विचार-प्रकाशन की शआर्थेना करती है तो वे क्रानूत अन्तिम निशुय करे 
लिये ज्ञ्षता के सामने अवश्य रक्‍्खे जाने चाहिये 

अनिवाय सूचना से तात्य है कि सभी क्रानन हों साथारण चाहे वेघानिक 
प्रत्येक दशा में जनता के अन्तित्त निशेय के लिये उसके सामने रकखे जाने चाहिये। 


सूचना का निवासस्थान 

सूचना का वास्तविक मिवासस्थान स्विटजरलेंड ही है। (विल्सन३ प्रडोद्य का 
कहना है कि इसका उपयोग : वीं शताब्दी में आरम्ग हो गया था जय कि आबन्डन 
(७79प्र०प्राते०४) और वेज्लेस (7०७8) कैन्टनों के #म्यूनों को अपने, प्रतिनिधि 
कैन्टन-सभा! ((0970078! .0880770]9) में सेजना पढ़ता था और अतिनिियों को 
सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपने-अपने क्षेत्रों का परामशं लेना पड़ता था। यह प्रारम्मि 
सुचना थो 'ऊैस> अनार अतिनिधि बिना अपने निर्वो वर्कों के आदेश के कैन्टन-सभा ओं 
में कुछ नहीं &र सकते थे। परन्तु इस खमय इसके प्रक्भति में परिवर्तन हो गय! है 
ओर “ब यह जनता द्वारा प्रद्मत्ष क्राजूज- साख का साधन है। 

२--लोवेल महोदय सूचना” के प्रयोग के दो कारण बतलाते हैं ।--- 


(क) व्यवस्थापिकाश्रों के ऊपर अविश्वास | क्योंकि प्रतिनिधि राष्ट्र के हित के कार्य ईमान- 
दारी से करने में असफल रहते हैं। उन्होंने या तो स्थानीय हितों की चिन्ता की है था अपने 
मतों का व्यापार किया है | 

(ख) प्रश्नों को प्रथक करने की इच्छा | इसका तात्पय॑ यह है कि सूचना? कुछ विशेष 
प्रश्नों पर साव॑जनिक राय प्रक८ करने का साधन हैं क्योंकि वे व्यापक निर्वाचन में अ्रस्पष्ट हो 
जाते हैँ | निर्वाचन का तो यह अर्थ है कि मतदाता एक उम्मीदवार या इज्च का समर्थन दूसरे 
उम्मीदवार या दत्ञ के विरुद्ध करते हैं परन्तु उनके लिये यह आवश्यक नहीं कि वे कार्य-क्रम - की 
पूरी योजना से सहमत हों। परन्तु सूचना प्रश्नां को इथक करके उनका प्रत्येक के संबंध में स्पष्ट 
निर्णय देने का अवसर देता है | 
द “-लोवेल क्त पब्लिक शपीनियन एन्ड पापुल्तर गवन्मंट! पृ० १४४-१५८ 

३--कामन्स ने अपनी पुस्तक 'प्रोपोशंनल रेप्रेज़ेन्टेशन! एपेन्डिक्स ३, प० २६१ में इनक 
निम्नलिखित परिभाषा दी है :-- 

(क) वैकल्पिक सूचना--मतदाताश्रों के एक अंश, मान लो ५ प्रतिशत, का यह अधिकारी 
कि उसके प्रार्थना करने पर व्यवस्थापिका, कांग्रेस अथवा स्युनित्तिपल सभा द्वारा पास किये गये 
कानूज़ या आडिनेंस को साव॑जनिक मत के लिये रक्खा जायेगा | । 

(ख) अनिवार्य सूचना--यह वेधानिक व्यवस्था कि सभी क्राचूत और आडनेंस ( संक८- 
कालीन बिलों श्रौर तत्कालीन बजट को छोड़कर ) साव॑जनिक मत के लिये रकखे जायेंगे | 

४--विल्सन--दि स्टेट, छ० ३६६ 





_नबाँ अध्याय द ९८६ 


स्विथजरलेंड के कम्यून 

यह याद्‌ रखना चाहिये कि प्रद्यक्ष-प्रजातंत्र की सभी आराचीन सस्थायें अब भी 
स्विटजरलेंड में कायम हैं। श॒/ंखला की आरम्भिक कड़ी कम्यूत है ओर इसने सदैव 
जनता को अपने स्थानीय मामलों में दिल्चरपी लेने ओर उनका प्रत्रन्ध करने में अभ्यरत 
किया है। यह अब भी राष्ट्र की राजनीतिक इकाई ओर स्थानीय राजनीतिक जीवन 
को प्रकाश में त्ञाने का साधन है। यह अपने स्वतंत्र नागरिकों (77७७77०४ ) की 
आरम्भिक सभा द्वारा शिक्षा, पुलीस, द्रिद्र-रक्षा, सड़कों, सफाई ओर जल्न का प्रबन्ध 
करती है । इस प्रकार यह केवल स्थानीय स्वायत्त शास्तनन का ही अंग नहीं है बरन्‌ केन्टन- 
शासन का अंग, निर्वाचन-च्षेत्र और सूचना? संबंधी मतदाता-क्षेत्र भी हे | इसीलिये यह 
स्विस शासन-संगठन का प्राण और शह्रज:तंत्रत्मक संस्थाओं के सफल्नतापूवक चलाने का 


शिक्षण-क्षेत्र कहा गया है | 


स्थ्िटज़रलेंड के फैन्टन 


महत्व के अनुसार कम्यून के पश्चात्‌ कैन्टन आता है छः कैन्टनों का शासन 
प्रबन्ध अब भी जन-सभा प्रणात्री (#'0)77700॥ 07' [,970880770 700 ०8४४६०७॥7) 
. के द्वारा होता है ओर शेष उन्नीस कैन्टनों नें अपनी सभाश्रों का निवोचन कर लिया 
है। जन-स भा प्रणाली के पीछे यह सिद्धान्त है कि वास्तविक राज-सत्ता जनता के हाथ में 
है और वही सभी क़ानूनों का उद्गम और निमोणक है। जन-सभा सभी कानूनों को 
पाख करती है, सभी प्रकार के कर क्गाती है, सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को 
निवोचित करती है और विधान-संशोधन भी करती है । 'प्रतिनिधि-सभायें' (ये उन्नीस 
केन्टनों भ॑ जहाँ ये निर्वाचित द्वोतो हें “बड़ी समायें--(370260 (0070 8«-या 
'कैन्टन-सभायें--(280/0079)  (00प"705--कही जाती हैं | क्रानून-निर्नोण का कार्य 
करती हैं और कैन्टन-कार्यकारिणी के कार्यों पर |नयंत्रण रखती है । 


कैन्टनों में ख्चना' 

परन्तु इसका अथं यह नहीं है कि ये प्रतिनिधि सभायें कैन्टनों में सर्वे-सर्वा हें-। 
वास्तब में प्रत्येक कैन्टन में (फ्रीजर्गं--४०७प४--को छोड़कर) अन्तिम निणुय के 
लिये प्रत्येक महत्वपूर्ण कानून से सूचित द्वोने का स्पष्ट क्रानूनों अधिकार जनता को है । 
जन-सभा! वाले कैन्टनों में जनता को सूचित करने का काय तो खदेव से होता चला जा रहा 
है। दूसरों में जहां प्रतिनिधि-सभाये है 'सूचना? के दं। रूप। जिनका उल्लेख पहले हो 
चुका है, वेकल्पिक और अनिवाय हैँ! वेधानिक संशोधन या परिवतन के अश्न पर 
(विधान के आंशिक या पूर्ण परिवर्तेत्र में) सभी कैन्टनों में 'छुचना” अनिवाये है परन्तु 


_ सिलककेअकललनन नमन का नमम- ५०५» र७०+ अगमा-उकलपजजलकअननजंकक्‍मणक 


१--मेरियट महोदय का कहना है कि कैन्नों में 'खूचना? का तीसरा रूप भी है। यह 
आर्थिक सूचना? (ए0४7०७) ९०/००००७००) कहलाता है । परन्तु यह तीसरा रूप रंघ में नहीं 
प्रहण किया गया है--दि मेकेनिज््म श्रॉफ दि मान स्ठेट” जिल्द १, ४० ६७-६८ 

३७ द 





२६० शाोसन-ब्यन्त्र 


ग्यारह कैन्टनों ने तो साधारण क्लानून के संबंध में भी अनिवार्य 'सूचना? को लागू 
कर दिया है । 


संघ में चना” 

कैन्टनों के अतिरिक्त अचता राष्ट्रीय श्र्थात्‌ संब्रीय प्रश्नों पर भी 'सूचना' का 
प्रयोग करती हे | यहाँ भी इसका उपयेग साधारण क्रानून और वेधानिक परिवतेन दोनों 
के संबंध में किया जाता है। पहली अवस्था में संघ-क्रानून अनता की स्वीकृति या 

अस्वीकृति के लिये रक्खे जाते हैं यदि ३०,००० सतदाता या आठ कैन्टन सूचना की भाँग 
करते हैं । दुसरी अवस्था अर्थात्‌ वेधानिक परिवतन के संबंध में निम्नलिखित विधियों 
का अनुसरण किया जाता है :-- 

(क) यदि दोनों सभायें विधान-परिवर्तेन के लिये सहमत हं। जाती है तो साध।रण 
विधि से कार्य सम्पादित किया जाता है। परन्तु 'अनिवाये सूचना” के लिये इसको रक्‍्खा। 
जाना आवश्यक है। 

(ख) यदि एक सभा परिवतेन चाहती है और दूसरी नहीं सहमत होती, या 
४०,००० मतदाता विधान-परिव्तन की माँग रखते हैँ तो परिवर्तेन का भश्न जनता के 
मत के लिये रकखा जाता है, यद््‌ उस्रका बहुमत परिवतेंन के पक्ष में होता हैतो 
व्यवस्थापिका की नई सभाये निर्वाचित होंगी और वे परिवतन का कार्य करेंगी । 


अमरीका 

परन्तु स्विटज़्रलेंड ही एक ऐसा देश नहीं है जहाँ सूचना” का उपयोग होता 
है। अमरीका के बहुत से राज्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है परन्तु संघोय प्रश्नां 
पर इसका प्रयोग नहों होता है । विल्खन महं।दय का दावा है कि वेघानिऋ परिवतेन 
के संबंध में इसका प्रयोग स्विटजरलैंड की अपेक्षा अमरीका में पुराना है। परन्तु साधारण 
क़ानून-निर्माण में इसका प्रयोग दोनों देशों में नया है* । अमरीका में 'अभिवायें सूचना! 
का प्रयोग वैधानिक परिषतेनों, ऋण लैमे और दिद्युत-लादन-केन्द्र तथा जल्लागार इत्यादि 
ऐसे सा्वेजनिक उपयोगिता के निर्मोश-कार्य में किया गया है ओर वेंकल्पिक रूप का - 
प्रयोग अधिकतर नेबरास्का (.स्‍०0788/79) यीरेगॉन (070807), «मिसौरी 
((880प77), दक्षिणी डकोटा (530प0॥ ॥080/2009), केलिफ्रोनिया ((08)07॥9), 
कालो रेडो (20]07900) इत्यादि ऐसे कुज्न »१ पश्चिमी राज्यों ने किया है । 


क्‍ हे 
नेतृत्व का अथ 

'सूचना? के पश्चात्‌ हम “नेतृत्व” ([77090476) पर विचार करेंगे। था बारणतः 

लेतृत्व का पक यह है के जनता को क्रानून-निर्माण का नतृत्व ज़ने का अधिकार है । 

स्विटज्वरलेंड में नागरिकों की एक निश्चित संख्या एक ग्रार्थना-पत्र द्वारा किश्ी कानून 

पर, जिखको व पास करवाना चाहते हे, विचार करने तथा उस्रको पास्र करने के लिये 








१--विज्सन---दि स्टेट, पघु० ३६६ 


नवा अध्याय २६१ 


उयवस्थापिका को बाध्य कर सकते हँ। परन्तु यह केवल प्राथना ही नहीं है कि 
व्यवस्थापिका इसे चाहे माने या न माने। व्यवस्थापक्र शक्ति को यह काय अवश्य 
करना पड़ेगा । इश्नलिये 'नेतृत्ना ताथना? से कई ५कार से भिन्न है ३-- 

(क) यह अनिवाय है अतः इसको अस्वीकृत नहीं क्रिया जा सकता ; 

(ख) यह सवशक्तिमान जनता से उसके अतिनिध्रियों में आता है अर्थात्‌ उच्च 
कोटि से निम्नकोटि में, निम्नकोटि सं 5ब्चक्रोटि में नहीं । 

(ग) इसका संबंध किसी न किसी बिल से रहता है परन्तु श्रा्थना-पत्र किसी 
विषय पर हो सकता है । 

(घ, व्यवस्थापिका “नंतृत्व”ः पर मनमानों विचार नहीं कर सकतो है। इसझीो 
विहित प्रणाज्ञी का अनुसरण करना पड़ता है । परन्तु आथना-पत्र पर वो किसी तरह भो 
बिचार कर सकती है । 


स्विटज़ रलेंड में नेतृत्व 

स्विटज़रलेंड में इसका प्रयोग कैन्दनों और संघ-शासन दोनों में होव! है और 
इसका उपयोग केवल्ल बेवालिक सधारों या खंशोधतों तक हो खोमित नहीं है वरन 
साधारण क्रानून के परिवतंत ओर संशोधन में भी होता हें। केवल फ्रोवर्ग ही में 
: नितृत्व! का उपयोग साधारण कानूनों के संबंध में नहीं किया जा सकता | संघ शासन 
में ४०,००० मतदाताओं को केवल्ञ वेधानिक संशोधन के लिये प्रा्थता-पत्र पर हस्ताक्षर 
वरना पड़ता हे परन्तु केन्टनों में संख्या भिन्न-भिन्न है । 

वेधानिक संशोधन 

इन वेधानिक संशोधनों के निम्नलिखित दो रूप हो सकते हैं :-- 

(१) जब ये व्यवस्थापिका के स्रामते साधारण रूप में उपस्थित किये जाते हैं, 
ओर यदि थे उसके सिद्धान्तानुसार होते हैं तो यह उनके मस्नबिदे तैयार ऋर% बिल्ों का 
रूप देती हैं ओर जनता के मत के लिये पेश करती है। परन्तु यदि यद्द उनसे 
असहमत होती है तो यह उन्हें बिल का रूप नहीं देती । परन्तु यदि उन्हें स्वीकार कर 
लया जाता है तो साधारण-प्रस्तावों को एक निश्चित रूप देना और जनता के सामने 
अझनन्‍्तिस निणुय के लिये उपस्थित करना आवश्यक हो जाता दूँ । साधारण रूप में प्रस्ताव 
की यह उपस्थिति 'खाघारण नेतृत्व” (99०7078! ।77090॥7५6) कहलाता है। । 

(२) परन्तु यदि प्रस्ताव एक निश्चित और मश्तविद-रूप में रक्खे-जाते हैँ तो 
व्यवस्थापिका द्वारा उनमें बिना कोई परिवर्तन किये जनता के अन्तिम विणुय के लिये 
उपस्थित करना पड़ता है। यदि पास हो जाते हैं तो देश के बुनियादी क्रानून के अंग 
हो जाते हैं। परन्तु यदि व्यवस्थापिका इन पिलों के सिद्धान्तों से असहमत होती है तो 
इसके सामने केवल एक द्वी मागे रह जाता है । वह मतदाताओं के जिलों के साथन्‍वाथ 
अपने बिज् भी जनता के मत के लिये उपस्थित कर सकता है, वह जिस चाहे स्वोकार 
करे और जिस चाहे अरुवीकार करे | इन वेघानिक अस्ताबों के इस रूप का निवाएरत 
नेतृत्व” (#0777प9॥०9) [70769४ 7०) कहते हे । हु 





१६४ शासन-यन्त्र 


साधारण क्रानून-निर्माण 


साधारण क्रानून पास करने में कैन्टनों में जिस प्रणाली का अनुसरण किया 
जाता है वह बहुत सादी है | मतदाताओं की एक नियत संख्या प्राथना-पत्र द्वारा निश्चित 
व नूनों का अ्रस्ताव रखती है और व्यवस्थापिका जनता के सामने उसका मत जानने के 
लिये उपस्थित करती है। यदि जनता स्वीकार कर लेती है तो वे देश के क़ानून 
बन जाते हें । 

के ७५ । मीन भू | ५ध 
इस प्रकार स्विटज़रलेंड में जनता क़ानून-निर्माण में व्यवस्थापिका के काय को 
हु गे ६५ कह 

पूर्ण करती है और जो कार्य उसके प्रतिनिधि करने में असफल रहते हैं. उसे करती 
है। इसीलिये कहा गया है कि नेतृत्व प्रणाली” प्रतिनिधियों की भुल्ों के ज़िये उत्तम 
ओओषध है ओर “सूचना” उनको अधिक आगे जाने से रोकती है ।* 


अमरीका 


स्विटज़रलैंड के अतिरिक्त अमरीका के बहुत से राज्यों में भी साधारण भौर 
वैधानिक दोनों कानूनों के संबंध में 'नेटृत्व' का श्रयोग होता है परन्तु वहां दल्ल-राजनीति 
के कारण बहुत बार इस प्रणाली का दुरुपयोग हुआ है ।* 


वापसी 


'सूचना” और “नेतृत्व” के अथ और विशेषता को समम लेने के पश्चात्‌ वापसी! 
(२००७)]) के अर्थ पर, जनता के मत को प्रकट करने वाले साधन के रूप में, विचार 
करना शेष रह जाता है। वापसी? का यह अथे हे कि सवग्रधान शाक्ति के रूप में 
जनता अपना कतंठ्य न पालन करने वाले अथवा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने 
वाले किसी भी राज्याधिकारी३ को निकाल सकतो है । लोकॉक के शब्दों में 'इस प्रणात्री 
का यह अथ है कि बे व्यांक्ति, जो राजपदों में नियुक्त हूँ, तभी तक अपने पदों पर काम 
कर धकते है जब तक जनता की स्वीकृति उन्हें, मित्री रहती है; पर जिसी समय मत- 
दाताओं को बहुमत चाहता दं पदाधिकारों अपने पद से अलग कर दिया जाता दे ।”* 

१--बराइस--मॉड्न डेमोक्रे सीज़, जिल्‍द १, प० ४४६ 

२--विशेष विवरण के लिये लोवेल कृत पब्लिक ओपीनियन एन्ड पापुलर गवन्मेंट', 
अध्याय १४, देखिये | 

३--ल्ोवेल् का कथन है कि. राज्याधिकारियों और न्यायाधीशों की वापसी के 
अतिरक्त दाल ही में इसके द्वारा प्रतिनिधि पर भी उसके ज्षेत्र द्वारा निर्यत्रण रखने का प्रस्ताव 
रखा गया हैं। परन्तु इससे यह स्पष्ट होता हे कि वह सारें राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता 
केवल निवांचन-क्षेत्र ही का करवा दे । इसका यह भी अ्रर्थ होता है कि वह केवल डेलीगेट 
है प्रतिनिधि नहीं । लोवेल--पब्लिक श्रोपीनियन एन्ड परापुलर गवर्मेन्ट, प्रु० १४६-१४८ 

४ल्‍“लीकॉक--ए०लिवंद्स श्रफ्र पॉलिटिक्स, धू० १७३ ह 


नंवाँ अथ्याय २६३६ 


पदाधिकारियों को वापस करने की प्रणाज्ञी का उपयोग अमरीका" के पश्चिमी राज्यों जैसे 
ओरेगॉन ((07०800), अरीजोना (4 ४2079), मोन्देना :(०76979), श्रोल्केहोपा 
((089॥0779 ', लुइसीनिया ([,0प्रांछ879), कन्सास (७7838), वाशिंगटन 
(५०5४४78॥007), क्ेलिफ्रोनिया (0980778) अकोौन्‍्धात्त (47]:87893), कोलो- 
रेडो ((१0]078१0), उतरी डकोटा (प०7४॥ %7009) और नियाहा ('रर०ए००१७) 
में विशेष रूप से होता है । ओरेगॉन के विधानानुसार प्रत्येक सावेज्निक राज्याधिकारी 
राज्य के अथवा अपने निर्बाचन-क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा वापस बुल्लाया जा सकता 
है। परन्तु जब तक बीस प्रतिशत मतदाता साँग नहीं रखते तब तक 'बापसी” के लिये 
सावजनिक मत नहीं लिया जाता* । इस प्रहार ओरेगॉन में न्यायाधीश भी वापस बुल्ाये 
जा सकते हैं। परन्तु बाशिंगटन में न्यायाधीश नहीं वापस बुलाये था सकते। शेलोरेडो 
में तो न्यायाधीशों का निणुय भी सावजनिक मत द्वारा रद किया जा सकता है ।३ . 

स्विटज़ रलेंड में पचना' ओर 'ेत त्व' का व्यावहारिक प्रयोंग ह 

सावेज्ननिक विचार-प्रकाशब के साधनों के रूप में सूचना, नेतृत्व और वापसी 
को समम लेने के पश्चात्‌ अब हम उनका व्यावहारिक त्रथोग देख सकते हैं।* 
स्विव्जरलेंड के कैन्टनों में, 'सुचना? के अयोग के संबंध में मेरियट सहोदय क्रा ऋहना 
है कि सन्‌ १६०६ और १६१६ के बीच में जितने भी क्रानून “अनिवाय सूचतयाः के 
अनुसार उपस्थित किये गय थे उनमें ज्ृगभग २४ श्रतिशत अस्बीकृत कर दिये गये थे | 
इसी काल में जो 'वेकल्पिक सूचना? के अलजुस्तार उपस्थित किये गये थे उनमें २२६ 
स्वीकृत हुये थे ओर ७३ अस्वीकृत । एम० बोंजर (06. 807]0०८०) मह्दोद्य का कथन 
है कि क्रानून, जन्‍्हें जनता सरलता से नद्दीं स्वीकार करतो, मजिस्ट्रेट, पदाधिकारों तथा 
राजकम चारियों के बेतत तथा नये पदों की स्थापना संबंधी और बेयक्तिक स्वतंत्रता पर 

१०-कुछ राज्यों और बहुत से नगरों में 'वाफ्सी! नामक राजनीतिक साधन के द्वारा 
अपने निर्वाचित . राज्याधिकारियों पर जनता पूर्ण नियंत्रण रखती है। जहाँ “वापसी” लागू है 
वहाँ नागरिकों की एक नित संख्या के शिकायत करने पर सब मतदाता इस प्रश्न पर मत 

देते हैं कि अवधि समास होने के पहिले पदाधिकारी अपने पद से अलग कर दिया (वापस 

बुलाया ) जाय कि नहीं | यदि मत पदाधिकारी की अलहदगी के पक्ष में रहता है तो उसको 
अवधि समास हने से पहले ही पद-त्याग करना पड़ता है । जब “वापसी' द्वारा पदाधिकारी 
अलग कर दिया जाता हद तो उसके स्थान को भरने के लिये एक निर्वाचन होता है जिसमें 
यदि चाहे तो निकाला हुआ अधिकारी भी उम्मीदवार हो सकता है | 

“-एस० ई० फ़ोरमेन कृत 'एडवांस्ड सिविक्स” प्रृ० २३ 

२ >लीकॉक--एलिमेंट्स ऑफ़ पॉलिटक्स, पृ० १७२ 

रे--ताइस --मॉडर्न डेमोक्रे सीज़, जिल्द २, प० १६५ (पाइटिप्पणी) | ब्राइस का यह 
भी कथन है कि न्यायाधीशों समेत राज्याधिकारियों को वापसी का सिद्धान्त छः राज्यों में 
और न्यायाधीशों के अतिरिक्त दस राज्यों में प्रचलित है। 

४-“अधिक अध्ययन के लिये लोवेल कृत 'पब्लिक ओपीनियन एन्ड पापुलर गवन्मेंट', 
श्रध्याव १२ और १३ देखिये | 


१६४ . शासन-यंत्र 


(5७५. 


इसके प्रयोग के विषय में भी इसी लेखक हा कहना है कि सन्‌ १४७८ और १६२४ के 
बीच संघ-सभा द्वारा प्रस्तावित ४४ वेधानिक संशोधनों # से २४ स्वाकृत किये गये थे 
ओर १६ अस्वीकृत किये गये थे........ छत १८७४ ओर *६२४ फे बीच १६ भश्नों पर 
(बैकाल्पिक) सूचना की भांग साधारण बिल्लों के संबंध में रक्खो गई था। इनमें से २३ 
प्रश्नों पर विरोध का सफलता प्राप्त हुई थे द 


इसी प्रकार नेतृत्व के उपयोग के बारे में उनका कथन है कि 'कैन्टनों में नेतृत्व 
के परिमाण आशा से काफ़ी कम क्रान्तिकारं हैं। पन्‌ १६०४ और १६१६ के बीच 
उपस्थित किये गये ३६ प्रस्तावों में से केबल १० स्वःकृत हुये थे ।३ संघ में भी सन्‌ १६२४ 
तक के समय में ५० बार जनता के विभिन्न अंशों ने विधान में आंशिक परिवतंन 
लिये प्रयत्न किया था परन्तु & बार ही उन्हें सफलता मित्नी थी! | इससे यह प्रकट होता 
है कि क़ानून-निमोण में तनता क्रान्तिकारा नहीं सिद्ध हुईं । वास्तत्र में बह रूढ़िवादी 
प्रतीत हुई है ' 


स्विस राजनीतिक लेखकों के सचदा विपयक परश्पर विरोधी विचार 


परन्तु फिर भो स्विटजर लेड से इनकी उपयोगिता के विषय में विचारों हो एकता 
नहीं मिलती है। सूचना के बारे में राजनीतिक दाशनिक और क्रानूनविरदं। के जिवार 
उत्साहवर्धक नहीं है । नेजिल (]प००१।|॥७) इसका इसलिये विःघ करते हैं क्रि जटिल 
कानूनों के लिये उत्तम संस्कृति अपेक्षित है और एक साधारण तागरिक में इसह। 
अभाव है। डिप्ल्बाइजी (/0०90086) का विद्यार है कि सूचना पएक्र सष्ट आदेश 
देने में अलफद्न रहती है क्‍योंकि तथाकथित सावेजनिक निशत सहस्त्ों अमावों का 
परिणाम हूं, बिचारपूणं (ध्वचना का नहीं।* यहां तक कि सरकार के सदस्य था... 
इसके विरुद्ध ह क्यांकि इससे काफ़ी मात्रा में उनके कार्य सापम्रित ६ जा। हैँ । 
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१०>मेरियट-«दि मेकेनिज्म श्रॉफ़ दि मॉडन स्टेट, जिल्द १, प्ृ० ६७ 
२--वही, ४० ६८-६६ 
३--वही, ४० €्‌८ 
४-- लोवेल अपनी पुस्तक पब्लिक ओपीनियन एन्ड पापुलर गवर्न्मेंट, ए० १५५-१४७ 
में कहते हैं कि साव॑जनिक निर्वाचन की माँति सार्वजनिक निर्णय भी बुरे प्रभावों के शिकार 
. हो सकते हैं ओर 'सूचना' के विरोधी पूछते हैं कि 'क्या वह जाति जो बुद्धिमान, साइसी और 
. न्याय-प्रिय प्रतिनिधियों को चुनने में अ्रस्मर्थ है, बिलों के संबंध में विवेक पूर्ण निर्णय दे सकती 
है; क्‍या लोकमत उन्हीं प्रणालियों से दूषित नहीं हो सकता जिनसे व्यवस्थापिका दूषित हो 
_ जाती है; क्‍या मतदाता प्रतिनिधि के गुप्त निर्वाचन के समय के दबाव की भाँति दल या नायक का 
दबाव क्ानूत्त के संबंध में अपना मत प्रकट करने के समय नहीं अनुभव करते! | विरोधियों... 
. का यह भी कहना है कि इससे प्रतिनिधि संस्थाओं की उत्तमता कम हो जाने की आशंका 
_गी क्‍योंकि उनमें उत्तरदायित्व की भावना की कमी हो जायेगी | 


आठवों अध्याय... *. २१६४ 


परन्तु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको लोकमत को मालूम करने का ए% बड़ा साधन 
पममते हैं। प्रो० वारिन (?70 ए८००४7) चाहते हैं कि इसका उपयोग बजट तथा 
कर के मामले में तो हो ही, साम्प्रदायिक प्रश्वों पर भी दो | डृब्घ ([2908) महोदय, जो 
किसी समय इसके विरोधी थे, लिखते हैं कि अनितव्राय सचना ही ए% ऐसी ग्रणालो है 
जी इस बात की द्योतक है कि जनता को प्रत्यक्ष रूप से क़ानून-निर्मोण सें भाग लेना 
चाहिये । हिंदी (97009) मदाशय इस अणाज्ञां हो प्रतिनिधि-प्रणात्व| को अपेला उत्तम 
समभते हैं क्योंकि प्रथम तो, क्रानून-निरमाण से जनता का दोहरा सम्पक हो जाता है, 
जनता को शिक्षा मिलती हैं विशेषकर जब कक बिल्लों के सा4 व्याख्या भी दी रहतो है; 
इसके अतिरिक्त बिल अत्यन्त स्पष्ट रूप भ रक्खे जाते हैं; दूसरे, यद्‌ देश-प्रेम को 
प्रोत्वाहित तथा दृढ़ करती दें; तीसरे, इसले बहुमत का दृष्टिकोण मालूम हो जाता है 
र चौथे, यह शासक वरग को प्ाधारण नागरिक के सम्पक में रहने तथा रामनोतिक 
शिक्षा में काफ़ी दिल्लवस्पी लेने के लिये वाध्य कश्ती है । 


ब्राइस' महोदय का भी कहना है कि एक स्विस भिन्न का, जिनकी महान योग्यता 
ओऔर अनुभव के कारण उनकी राय सम्माननीय है, विचार है कि “सूचना सम्पूर्ण 
के दिये वाध्य करती है। और इस प्रकार राज्य को जनता के खद्दारे करके यह व्यक्ति को 
प्रत्यक्ष रूप से राध्य के हित में लगाती है। इससे प्रत्ये# नागरिक के व्यक्तित्व की 
उन्नति होती है। इसके बदले में राज्य जनता के आदेश को सर्वप्रथम स्थान देने के लिये 
बाध्य होता है। सूचना रिविटजरलेंड में सभो वर्गों आर जिलों छा राज्य के कार्यों ओर 
कत्तेब्यों में साकीदार बनावो है और इस भकार एक जाति को सदस्यता को दृढ़ भावना 
का निर्माण १रती है। ग्रत्येक स्विस जनता के निणंय का पालन करता 


_स्वित्त राजनीतिक लेखकों के नेतृत्व विषयक परस्पर विशेधी विचार 


इसी भांति 'लेतृत्व” की उपयोगिता के संबंध में स्विटजरलेंड में एकमत नहीं 
है। कुछ का विचार है कि यह अराजकता फेल्ाने वाली और क्रानन-निर्माण में 
अनिश्चयता और गड़बड़ी को अन्म देने वाली प्रणाल्ं। है? । ड्रोज़ ((2702) महाशय का 
कहना है कि नेतृत्व ने देश ही एक बड़े खतरे में डाल दिया है, नेवागिरी आरथ्म 
हो गयी है ।” उनके विचार से यह प्रणाली “बच्छिन्नात्मक एवं नाशात्मक है ।? स्टूसी 
(80782) भद्दाशय इसको दो प्रकार से दंषपूण सममते हैं ? श्रथम तो इसके कारण 
दोषपूर्ण और विवेक-शून्य क्रानन बने हैं क्‍योंकि एक व्यक्ति जो नेदृत्व का उपयोग 
करना चाहता है, दृस्ताक्षर श्राप्त करने के लिए दबाव और ज़ोर डालता हैं ज्ञिसत लोगों 
को माँग का विषय जाने हुये बिना हस्ताक्षर कर देना पड़ता ६ । इस श्रकार इस श्रणालों 
ने एक प्रकार की रिश्वत को प्रात्साहित किया है जिसका परिणाम हुआ है दायित्वशुन्य 
क़ानून । दूदरे, चकि जिन बिल्लों को प्रार्थी अपने हस्ताक्षरों सहित उपस्थित ऋरते हैं, 


नकल रलनन सन भरत कल न +५+ “कक "३ ासकतला्तकनकाभ ५ कक पटना पमनालक, 


१---आइस--मॉडन 'डेमोक्र सीज्ञ, जिल्द १, ४४८ (परादटिप्पणी) 


शहद. - शासन-य॑त्र 


उनमें प्रतिनिधि-सभा परिवर्तन नहीं कर सकती इसलिये उनके दोष वैसे हो बने रहते 
हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि सावे ज्ञनिक क़ानून-निमोण को ओत्साहन भिला है। 

परन्तु कुछ ऐसे भी हैं जो इसकी प्रशंसा करते हैं. कि यह्द प्रजातंत्र की 
आधुनिकतम विजय है। वे इसको 'सावेजनिक सत्ता का सफल ग्योतक” मानते हैं । 
उनका विश्वास है कि इसने प्रजातंत्र को एक नई अवस्था में पहुँचा दिया है। यदि 
“सूचना! पालिमेंट और निर्वाचक समुदाय के मध्य साम्थ स्थापित करने में सफल हुई है 
तो 'नेतृत्व” मे “आकर्षण केन्द्र! को स्थानान्तरित किया है | व्यवस्थापिका क़ानन-निर्भाणक 
यंत्र का अनिवार्य अंग नहीं रह गई है । बोर्जोंड महाशय (307860फ0)का कहना है कि 
'बिल्ल में के नेठल ने, ( साधारण प्रस्ताव के नेद्त्व में नहीं ) सावजनिक जीवन के दो 
अंगों की शक्ति बहुत बढ़ा दी है । पहले में राजनीतिक कलर्ब आते हैं दुसरे में प्रेस ।” बेन 
(89709) महद्दोदय का विचार है कि यद्द बहुत महत्वपूर्ण खोज़ है। इसके द्वारा स्विस 
लोग प्रत्येक क्षेत्र में स्वरय॑ शासन कर सकते है। बे क्रानून पना सकते हैं; दंड-प्रणात्री 
निश्चित कर सकते हैं, विदेशियाँ को नागरिक बना सकते हैं; व्यापक क्षमा प्रदान कर 
सकते हैं; ऋण ले सकते हैं; राष्ट्रीय ऋण शदा कर सकते हैं, घन की सद्दायवा दे सकते हें; 
संधि कर या तोड़ सकते हैं और युद्ध की घोषणा कर सकते हैं । 

स्विस राजनीतिक लेखकों के ४न परस्पर विरोधो विचारों के होते हुये भी यह 
विश्वासनीय है कि आरम्भ में इसस खतरे फी सम्भावना थी परन्तु सन्‌ १६०० के पश्चात्‌ 
से इसकी उपयोगिता सिद्ध होने लगी थो। जैसा कि ब्रुकस का कहना है “बाद म॑ उपस्थित 
किये गये बिल संयत और प्रगद्याव्मक थे। जो अशफत्त रहे उन्होंने सुघार विषयक 
शिक्ष। की नींव डाली और इन सुधारों का निकट भातष्य में कायोन्तब्ित किया जाना 
सम्भव है। इनके अतिरिक्त दो सफल संशोधन दृढ़ उन्नति के प्रतीक हैं / 

विदेशों लेखकों के परस्पर बिरोधी विचार 

परन्तु जहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में इन प्रणालियों को उपयोगिता के सबंध में स्विस 
राजनीतिक लेखक एकमत नहीं है वहाँ विदेशी आत्ाचक भी अपना स्वोकति या अश्वाकहृति 
भे एक मत नहीं हैं । ला 
१-कामन्स का विचार 

साधारणत: यह स्वीकार किया जाता है कि अत्यक्ष-क्रानब-निर्माण स्थिटजरलेंड 
में सफल रहा है परन्तु अमरीका और इंगलेंड में यह फलता नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि 
प्रथम तो स्विस लोगों के निश्चित तथा दृढ़ राजनीतिक दल नहीं हैं, दूसरे, वे एक <सरे 
के दृष्टिकोण का बहुत ध्यान रखते हैं; तीसरे उनमें घन की खाइयाँ बहुत गहरी नहीं हें; 
चौथे वे पुर्निबाचन के लिये व्यवस्थापकों के विरुद्ध मत नदी देते यद्यपि वे 'सूचना' के 
अवसर पर उन्हीं व्यवस्थापकों के द्वारा पास किये गये क्लानूनों पर रोक लगा देते हैं 
ओर पाँचचें, वे शान्त और स्वदश में ही रहने वाले ज्लोग है! । 

परन्तु कामन्‍्ख” सहाशय इस दृष्टिकोण का खंडन करते हैं । उनका विचार है 


१ कासन्स--प्रोपोर्शनल रेश्रे ज्रेन्टेशन, प० २६२--३०२ (पूर्ण अ्रध्ययन के लि ये) 


श्ध्द . शासन-अन्त्र 


दलों और वर्गों का दबाव, ओर व्यत्रस्थापकों द्वारा अपनी शप्रथों का उल्लंघन न सुनते । 
अन-रोकः? के स्थान में जिनका उपयोग किया गया वे थीं शक्ति त्रिभाजन के सिद्धान्ता- 
नसार कायकारिए।रोक और न्यायकारिणी-रोक । इस सिद्धान्त का इतना विस्तार हुआ 
कि तेंतीस राज्यों में ते। न्यायाधीश भी निर्वाचित होने लगे क्योंकि यह समझा गया कि 
व्यवस्थापिका द्वारा निद्रोचित या कार्यकारिणी के द्वारा नियुक्त क्रिय्रे गये न्यायाधीश 
स्वतंत्र रूप से छाय-सम्पादन न कर सकेंगे अर्थात्‌ थे निडए होकर अपनी रोक का 
उपयोग न कर सकेंगे । इसीलिये उनको सीधे जनता द्वारा अधिकार दिये गये । 


२--फ्राइन का विचार 


जहाँ कामन्स महाशय प्रत्यक्ष क्रानन-निर्मीण का इतना समथेन करते हैं वहाँ 
फ्राइनर महोदय उसमें कोई वास्तविक गुण नहीं पाते हैं | इसके प्रतिकूल उनका कहना है 
कि वे देश जहाँ इसका उपयोग किया गया है 'किसी अच्छी अवस्था में नहीं हैं; शायद 
बुरी ही अवस्था में हैं। अवश्य ही ऐसी धारणा अमरीका में है। यद्यपि स्विस लोग 
अमरीकी लोगों की अपेक्षा अपनी कार्य-प्रणाली को अधिक आईशे-रूप देते हैं परन्तु अब 
कोई उनकी घारणाओं पर विचार करता है तो वे सीमित विशेषता वाल्ली प्रतीत होती 
हैँ ।? उनका यह भी कहना है कि 'इसका कहीं भी प्रमाण नहीं मिल्षता कि प्रत्यक्ष कानून- 
निर्माण-प्रणाली के आरम्भ होने के पश्चात्‌ व्यवथापिकायें या दल अ्रच्छी या बुरी अवस्था 
में हैं। वे यह कह कर अपना कथन समाप्त काते हैं कि ये देश अ्रच्छी अवस्था में तभी 
रहेंगे यदि मतदाता अपने-अपने दल्लों में नामज़दगी के द्वारा व्यवस्थापकों को चुनें" 
जिससे वे ऐसे व्यक्ति को चुनना सीख जायें जो न्‍्याथ-प्रिय,. कमंठ और उनके साधारण 
दृष्टिकोण और हितों से सहमत हो जिससे कि उस्र पर विश्वास किया जा सके मेरा 
विचार है कि इससे दल-प्रणाली का महत्व शासन के माध्यम के रूप में बढ़ जाता हे 
विशेषकर उन बड़े राज्यों के लिये जिनके हित मिश्रित रूप में रहते हैं जिसके कारफ 
प्रचारक की कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं ।?* 

डा० फ़ाइनर अमरीका, स्विटज़रलेंड और जमनी की परिस्थितियों का अध्ययन 
करके इस परिणाम पर पहुँचे हैं । वे प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण* के पक्ष में कह्दे गये 
कारणों का विश्लेषण करते हुये निम्नलिखित विचार प्रकट करते हैं :-- |" 

सब प्रथम, इसका समर्थन इसलिये किया गया है. क्‍योंकि दल्लगत बेमनस्य से 
सामूहिक विचार! छिन्न-भिन्न हो जाता है और यह सामूहिक विचार उसी समय प्राप्त होगा 
जब जनता को प्रश्न से अवगत करा दिया जाये। इस्रके अतिरिक्त पालिमेंट (व्यवस्था- 
पिका) का एक अस्थायी बहुमत पक्षगत या स्वार्थंगत क्रानून भी पास करवा सकता है। 
.. ३--फ्राइनर--दि थियरी एन्ड प्रेक्टिस ऑफ़ मॉडन गवन्मेंट, जिल्‍द २, ४० ६३१-६ ३२ 
पूर्ण तक के लिये कृपया ६२४--६ ३१ प्रष्ठ पढ़िये । 

. _२"अथक्ष क्वानून्न-निर्माण के पक्ष में प्रों> स्ट्रांग द्वारा दिये गये पाँच कारणों को 

विद्यार्थी उनकी पुस्तक “मॉडन कान्‍्स्टीव्य शन्स! के पृष्ठ २६० में स्वयं पढ़े । 
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दूसरे, अल्क्ष क्रानून-नि्माण दो सभाओं के बीच गतिरोब दूर करने का साधन 
क॒ट्दा गया है जैसा कि आस्ट्रेलिया में है। इसका यह अथे हुआ कि यदि पार्लिमेंट की 
दोनों सभायें असहमत होती हैं तो केवल जनता ही अन्तिम क्रानूनी निणोय्क्र शक्ति का 
कार्य कर सकती है। 

तीसरे, यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अपरिवतनशील हो जाने वाले परिणामों 
का संशोधक कहा गया है जैसा कि जमेनी के सन्‌ १६१६ के प्रज्ञातंत्रात्मक विधान में । 
इसके पक्ष की यह दलील थी कि जमेनी की प्रचलित प्रशाज्ञी दक्मगतत अधिकारियों और 
नेताओं को स्थायी पसुत्व स्थापित कर लेने का मौका देगी और दूखरे ये लोग मूखें और 
दूषित भी दो सकते हैं। अतः इनसे बचने का साधन है जनता से प्रद्मत्ष अपील । 


चौथे, स्विटज़रलेंड और अमरीका दोनों में इसका पक्ष इसलिये ग्रहण किया 
गया है क्‍योंकि यह जनता को शिक्षित करता है और सार्वजनिक विचार के आध्यात्मिक 
मूल्य ओर बौद्धिक पूर्णता का समर्थक है । 

अन्त में, रूढ़िवादी दत्नों का यह विश्वास सा हो गया है #ि प्रयक्ष क्ानून-निर्माण 
प्रगतिशील होने की अपेक्षा प्राचीनवादी है । क्‍ 

इन तर्कों का उत्तर फ्राइनर मदह्दोद्य निम्न ढंग से देते हैं :--- 

(१) सूचना का शैक्षिक महत्व सन्देह्त्मक दे क्‍योंक्रि इसका प्रयोग कभी-कभी 
दी होता है । कया यह व्यापक निवाचनों में भाग लेने की अपेकज्ञा अधिक शिक्षित 
करता है ? 

(२) दलों ओर व्यवस्थापिकाओं की विचारधारा के सामने सावजनिक विचार- 
घारा के महत्व ओर उत्तमता पर विश्वास करना धोखा है क्‍योंकि वे पहले से ही 
सावजनिक विचार की निकटता प्राप्त कर लेते हैं और उनके बनाये हुये क्रानून में फिर 
किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं रह जाती । ॥ 

(३) प्रत्यक्ष क्रानून-निमोण व्यवस्थापकों के महत्व को कम कर देता है और दूसरे 
अस्पष्ट तथा दोषपूर्ण क्रानन पास्र हो जाते हैं । है 
» (७) सूचना के प्रयोग को सीमित क्‍यों कर दिया गया है १* स्विटजरलेड ओर 
अमरीका सें इसका प्रयोग महत्वपूर्ण बिलों (जैसे संधि, बजट और सर्वव्यापक 
बिल ) में नहीं हो सकता है। इसका कारण यहद्द हे कि विधान के निर्माता इन महत्व- 





१--स्विटज़्रलेंड और अमरीका में निम्नलिखित विषत्रों में सूचना! का उपयोग 
नहीं किया गया है :--- 

(क) विदेश) राज्यों से संधियाँ | 

(ख) विशेष प्रस्ताव जैसे कैन्दनीय विधान को स्वीकार करना । 

(ग) श्रा्थिक प्रश्न जैसे वार्षिक बज८ और राज्य-अनुमान तथा युद्ध-सामग्री के 
लिए व्यय । | 

(थ) संघीय प्रस्ताव जैसे नदियों की चौड़ाई सीमित करने ओर सड़कों को बनाने के लिये 
धन की सहायता देना | 


३०० शासन-यन्त्र 


पूर्ण विषयों के संबंध में मतदाताओं की अभिज्ञता और स्वार्थ पर विश्वास नहीं कर 
सकते थे | लोग सफ़ाई सम्बन्धी बिल्लों के प्रति इसलिये अतार्किक रहे हैं क्यों कि उनसे 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्षीमित हों जाती; सावजनिक अधिकारियों के वेतन के संबंध 
में कृपणता, यहाँ तक कि घृणा का प्रदर्शन करते रहे हैं; सार्वजनिक घन के ठयय पर 
बिना विचार किये अपने क्षेत्र के लिये विशेष लाभों को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न 
शीत रहे हैं और वर का भार संभालने के अत्यन्त विरुद्ध रहे हैं. यद्यपि अपनी. भत्ताई 
इच्छुक रहे हैं । क्‍ 

(५) स्विटज्रलेंड में सूचना और नेतृत्व के प्रयोग के आधार पर यह कहा 
गया है कि जन-साधारण अग्मगामी नहीं सिद्ध हुये घरन्‌ रूढ़ियादी सिद्ध हुये हे । 
इसका क्या ऋथ हुआ ९ इससे अलब्त स्पष्ट है कि व्यवस्थापक अपने स्वाभियों--जन- 
साधारण--से जो अप्रगतिशील सिद्ध हुये हैं, आगे थे । 

(६) जनता के काय में स्वाभा|बकता नहीं रही है। बह उन्हीं निर्वाचन संबंधी 
चालों द्वारा उफसाई और प्रभावित की गइ हे जो प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण-प्रणाली-शून्य 
देशों में काम्म में लाई जाती है । 

(७) बिना सभमाये और बिना विशेष आदेश के मतदाता जदिल प्रश्नों पर 
अपना निणय देने में श्रसफल रहे हैं । 

(८) साधारणतः जब तक कन्हीं विशेष प्रश्नों का दबाव नहीं पड़ा तब तक 
मतदाताओं ने प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण मे ऐसा उत्साह नहीं दिखाया जिसकी उनसे 
आशा थी । इसीलिये बहुधा बहुमत के निणंयों के सामने अल्पमत के निणयों का 
प्रभुत्व रहा है । 

संक्षेप में कह सकते हैं कि प्रतिनिधि-शास्रन को प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण के उप- 
करणों से कोई लाभ नहीं है। ये नागरिक को, ऐसे कार्य सोंप कर क्ृतज्ञ कर देते हैं, 
जिनके ये न उसमें उत्साह होता ओर न भ्रश्वत्ति। इस अगर या तो निर्वाचक में 
उन योग्यताओं को मान लेते हैं जो उसमे होती ही नहों या राजनीतिक दल्लों के 
कथित दोषों को दबाने में प्रयत्नशोल हो जाते है। ये श्रम-विभाजन के ल्ाभों को 
भूल जाते हैं और निवौचन को छोड़ कर लोकमत के अन्य खाधनों की चिन्ता द्वी 
नहीं करते । इसके अतिरिक्त इनमें सबसे भारी दोष यह है कि ये राजनीतिक दलों 
के कर्मचारियों, उनके साधनों और उद्देश्यों को उन्नतिशील करने में मतदाता के सहायक 
नहीं होते | आशा उन उपकरणों से नहीं हूँ बरन्‌ पद के उम्मीदवारों के और अधिक 
अच्छे चुनाव शिक्षा से दे १ । 


ऊ 


३--लास्की का विचार 


. फ़ाइनर के अतिरेक लास्‍कों मद्दोद्य* भी सूचना के अ्रयोग के विरुद्ध है। 
इसक विपक्ष में उन्होंने निम्नलिखित तक उपस्थित किये हैं. ;-- 
१--फ्राश्नर--दि थियरी एल्ड प्रेक्टिस ऑफ़ साडन॑ गवन्मेंट्स, जिल्‍द २, ४० ६४५४ 
२--ल्षास्की--दि पालिमेंटरी गवन्मेंट इन इंगलेंड, ० १३१-१३३ 
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(१) जठिल प्रश्न जनप्ताधारण के मत-प्रकाशन से भ्ती-भाँति नहीं सुलम्माये 
जा सकते। यह प्रश्न कि 'क्या तुप्त खानों के राष्ट्रीयकरण के पक्त में हो ९” वास्तव 
में एक बिल की धाराओं से बहुत भिन्न है। इसके अध्ययन के लिये विचारपूर 
वातावरण की आवश्यकता दे जो लाखों की संख्या में पहुँचने वाले निवाचक-प्रम्न॒ुदाय 
में सम्भव नहीं........थदि यह सैद्धान्तिक प्रश्नों तक सीमित है तब तो मूर्त-विवरणों 
की अनुपस्थिति में प्रश्न वास्तविक अथ से शून्य होते हैं । 

(२) यदि मतदाता सरकार की वाह्म नीति की किसी विशेष घारा को नहीं पसन्द 
करते हैं तो वे इसकी प्रतिष्ठा गिराने के लिये इसके उपयोगी क़ानून को भी अस्वोकार 
कर सकते हैं। इससे यह अथे निकझ्त्ञा कि प्रश्नों को अल्लग-अलग करता. कठिन होगा 
झोर सरकार के विरोधी इसका प्रयोग उस संकीण क्षेत्र के बाहर करेंगे जिसके अन्दर 
सूचना के सिद्धान्त के अनुसार मतदाताओं के निर्शेय सीमित रहते हैं । 


स॑ंक्तेप में उनका कथन है कि सूचना का सिद्धान्त निर्वाचक-समुदाय के उद्देश्य 
को ठीक नहीं समझ पाता । यह राजनीतिक प्रवृक्ति के जाल में विचार-संकलन करता 
है। यह लोगों को उसी जाल के विशालकाय रूप के पक्ष या विपक्ष में मत देने के लिये 
तैयार करता दे । राजनीतिक दल निणुय के लिये रूप को अपनी. शक्ति भर संगठित 
करते हैं ) इनमें श्ले एक धागे को चुन कर मतदाताओं को उससे पूरे जाल से अलग 
करने के लिये कहना उनसे ऐसा काय करवाना है जिम्नको लिये वे सामूद्दिक रूप से 
अयोग्य हैं। संक्षेप में प्रत्यज्ञ शासन स्वशासन नहीं हैं । इस अथे में स्ाबजनिक सूचना 
प्रजातंत्र के शक्षागार में कोई बहुत लाभदय 5 योग नहीं है । 


४--ढाइसी का का विचार हे 


परन्तु फ्राइनर और लास्की के इन विचारों के होते हुये भी रवय॑ इंगलेड 
डाइसी* ओर अन्य लेखकों ने इसका समर्थन किया है। डाइसी के अनुसार इंगलेंड में 
इसकी मांग के निम्नलिखित कारण है ४-- | 

(१) निकट भूत में लगभग म्ंसार के प्रत्येक सभ्य देश में सभात्मक शासन पर से 
विश्वास का उठ जाना । क्‍ 

(२) पक्षगत स्वाथवश दल्न-सरकार का राजनेतिक अष्टाचार की ओर 
अग्रसर दोना । 

_ इंगलेंड में इसको श्रयोंग में लाये जाने के विरुद्ध मुख्य आपत्ति यह्द है कि इससे 
शक्ति बुद्धि के द्वाथ से अज्ञता के द्वाथ में चली जायेगी । 'कामन-स्रमा के ६७० ओर काडे- 
सभा क ६०० सदस्यों को यदि साथ मिला कर देखा जाये तो इनमें विशेष बुद्धिवान 
शिक्षित व्यक्ति तथा राजनीति विशारदों की एक संख्या मिलेगी जो उदाहरण-स्वरूप 
८०००,००० व्यक्तियों के द्वारा भाग्यवश चुन हुये १२९७० निबाचकों की अपेक्ञा अधिक 
रहेगी | इस प्रकार लोग इतने मूर्ख द्ोते है |के उनको सूचना के प्रयोग करने की भाज्ञा 


। कलनलौः्कनम०ननम»्नबमभमक, रस नि / ४०० पामाभ0१५आ ४ भा नमन पथ, 


१--डाइसी--ला आकर दि कान्‍्स्टीट्यूशन, प्र अए--० 


बल्ब | शासन-यम्त्र 


नहीं दी जा सकती | सूचना केवल एक रोक के समान है । यह सुधारों में भी बाधा डाल 
सकती है। उदाहरण-स्वरूप वे सत्री-त्ताधिकार की मांग को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। 


परन्तु यह सदैव अज्लुपयोगों नहीं सिद्ध होगी क्योंकि यह दलगत आवश्यकता 
से अधिक शक्ति को नियंत्रित रख सकती है ओर इसलिये यह दल सरकार के स्पष्ट दोषों 
को कम कर देगी | इसके अतिरिक्त यह भनिववाचकों की बौद्धिक देमानदारी को प्रोत्साहित 
करती है जो कि दल्लों के दबाव से समाप्त हुईं जा रही है । 


५--मेरियट का विचार 


प्रन्य समथ कों में से मेरियट " महोदय सेंट लो स्ट्र ची हे [,06 800800099) 
और लाड सेलबोने ( ],070 80]0007779 ) के नाम देते हैं। इन दोनों महाशयों का 


(>> ककक नकारा ००५५५ ३ कलम नर का०;4०५न कली +५न ० >पसतरककमनआक 


१७०मेरियट--दि मेकेनिज़्म ग्रॉफ दि मॉडन स्टेट, जि० १, प्रृ० ४३४६-४५ २ 

परन्तु उन्होंने इसके विपक्ष में दो बातें कही हैं। पहली यह कि यह पालिमेंट के उत्तर- 
दायित्यथ की भावना को, जिसके आधार पर यह इस समय कार्य कर रह है, यदि पूर्ण रूप से 
समाप्त नहीं कर देगी तो निर्बल तो कर ही देगी । दूसरी यह कि यदि पालिमेंट केवल बाद- 
विवादात्मक सभा ही द्वो जायेगी तो कार्यकारिणी अपनी शक्ति बढ़ा सकती है । 

इसके अतिरिक्त विद्यार्थी लोवेलकृत “गवर्न्भेट ऑफ इंगलैंड', प्र० ४११ और सिडनी लो 
कृत गवर्नेंस श्रॉफ़ इृंगलैंड”, भूमिका ४० 2 ए१] पढ़ सकते हैं । 

ए० बी० कीथ भी अ्रपनी पुस्‍्ततक (दि ब्रिथिश केग्रिनेट सिस्टम! के प्र० ३४१--३४५ में 
कहते हैं कि इंगलेंड में भी विवादग्रस्त प्रश्नों को सुल्लकाने के लिये सूचना के प्रयोग के लिये 
सुझाव रक्खा गया था जैसा कि सन्‌ १६०६--११ में ला्ड-सभा के स्थान के संबंध में रत्रखा 
गया था । इसके पक्ष में निम्नलिखित तक थे:--- 

(क, इसमें एक निश्चित प्रश्न के संबंध में एक निश्चित स्वीकारात्मक या नकारात्मक 
उत्तर प्राप्त करने की सम्भावना है । ( व्यापक निर्वाचन में ऐसा असम्भव है क्योंकि इसमें प्रश्न 
एक दूसरे में गुथे रहते हैं ) न्‍ 

(ख) प्रश्नों को प्रथक-प्रथक कर देने से उन्हीं प्रश्नों की ओर ध्यान जायेगा जो सामने 
रक्‍्खे जायेंगे ओर वास्तविक राय प्राप्त हो जायेगी । 

(ग) सूचना दलबन्दी को समास॒ कर देती है क्‍योंकि निर्वाचक प्रतिदन्दी उम्मीदवारों या 
दल-नेताओं के व्यक्तित्व के प्रभाव के मोंक में नहीं बह जाते | 

(घ) सूचना का निर्णय मंत्रियों को नहों प्रभावित करता जिससे वे अपना कार्य यथावत 
करते रहते हैं। इस प्रकार उस हस्तक्षेप से मुक्ति मिल जाती है जो व्यापक निर्वाचन में मत 
प्रा्त करने के लिये आवश्यक हो जाता हे । 

इसके विरुद्ध निम्नलिखित तक उपस्थित किये गये हैं । 

(क) यदि सिद्धान्त में नहीं तो कम से क्रम व्यवह्यार में प्रश्नों की अलग-अ्रलग करना 
कृठिन कार्य है। यह कहना ग़लत है कि दल निर्वाचन-चालें चलने में श्रपनी सम्पूर्ण शर्ति 
नहीं लगायेंगे | निय॑य तो दल गत-मतों से द्दी प्राप्त होगा । 








आठवोाँ अध्याय ३०३ 


कहना था कि सूचना राजनीतिक यंत्र का बहुमूल्य अंग है परन्तु बे नेदृत्व को पविन्न 
शाप” मानते थे । परन्तु मेरियट महोदय का कहना है कि व्यावहारिक राजनीति हो दृष्टि 
से एक को बिना दूसरे के लागू करना कठिन होगा। परन्तु उनका कहना है कि एक 
बात गिश्चित है। सूचना का प्रयोग यदि व्यवस्थापिका के उत्तरदायित्व और प्रतिष्ठा 
को कम नहीं करेगा, तो निवाचक-समुदाय के उत्तरदायित्व के भार को तो बहुत बढ़ा 
ही देगा जिसके परिणाम-स्वरूप इसके संगठन में महत्वपूर्ण परिबतेनों की आवश्यकता 
पड़ेगी । इस प्रकार इंगलेंड में इसके प्रयोग के पक्ष में वे निम्नलिखित तके उपस्थित 
करते हें टैककममथण 

(१) यह प्रश्नों को पृथऋ-प्रृथक कर देती है जिससे वेघानिक परिवतेन से 
संबंध रखनेवाले बिलों ओर झाधारण बिलों को खममने में सरलता हो ज्ञाती है। इस 
प्रकार निवाचकों को प्रत्येक ऑल्लखित प्रश्न के संबंध में (हाँ? या 'नः कहने का अवसर 
मिल जाता है । 

(२) यह उस सरकार से होनेवाले भय को, जिसने क्रिसी विशेष प्रश्न पर शक्ति 
प्राप्त कर लिया है ओर अपने बहुमत मत के द्वारा ऐसा महत्वपूर्ण अधिक विवादग्रस्त 
बिल पास करवा लिया है, जिसके संबंध में निवाचकों को राय नहीं ली गईं थी, यदि दूर 
नहीं करती तो कम अवश्य ही कर देती है। इसका यह अथथ हुआ कि जनता का आदेश 
वास्तविक होगा । द 


(३) यह मंत्रि-परिषद्‌ में परिवर्तन के बिना निवाचकों को क़ानन के बिल के 
संबंध में अपना निर्णय देना का मौक़ा देगी और इस प्रकार राष्ट्र को दलों और मगढ़ों 
से मुक्त कर देगो । इस तक को मेरियट महोदय इंगलेंड के संबंध में नहीं स्वीकार करते 
यद्यपि अमरीका ओर स्विटजरलेंड के संबंध में, जहाँ कार्यकारिणी का अश्तित्व 
व्यवस्थापिका के अधीन नहीं है, स्वीकार करते हैं। इंगलेंड में महत्वपूर्ण सरकारी बिल 
के अस्वीकृत हो जाने पर सरकार का पदस्थ रहना असम्भव हो जाता है। 


(४) यह व्यक्तिगत प्रश्नों के महत्व को बहुत कम कर देगी। इसका यही अर्थ 
हुआ कि राष्ट्र पहले होगा ओर दूसरी बरतुय बाद में । द क्‍ 
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(ख) यह इंगलेंड ऐसे बड़े कल त्रों के लिये अनुपयुक्त है क्‍योंकि विभिन्न प्रदेशों को विभिन्न 
क़ानूज़ों की आवश्यकता हो सकती है। 

(ग) यह निर्वाचन के महत्व को गिरा देगी और महत्वपूर्ण प्रश्न सूचना के लिये 
उपस्थित किये जायेंगे | 

(घ) यह पालिमेंट-सदस्यों के-उत्तरदायित्व की भावना को कम कर देगी। 

(ड) यह पालिमेंट की सत्ता और प्रतिष्ठा को गिरा देगी इससे प्रतिनिधि-शासन के 
सिद्धान्त के लिये भय हो जायेगा । 

(च) मंत्रि-दल का पद कठिनता में पड़ जायेगा यदि सूचना का निर्णय इसके विरुद्ध 


द्वोता है | 


3० ४ शासनन्यन्त् 


प्रत्यक्ष कानून-नि्मांण को सफलता परिस्थितियों के अधीन है 

आलोचकों के इन सभी तकों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण को 
अपने आधुनिक राजनीतिक जीवन के सभी दोषों की रामबाण ओषध समझ कर न 
इसका स्वागत ही क्रिया ज्ञा सकता है और न इसको पूरण्णरूप से विषाक्त अथवा 
अनावश्यक समझ कर इसको बुरा ही कद्दा जा सकता है | अतः बहुत कुछ तो परिष्थि- 
तियों पर निर्भर करता है। यदि इसको स्विट्जरलैंड में सफज्ञता मिली है तो इका 
कारण वहाँ की विशेष परिस्थितियाँ थीं। यदि इससे अमरीका में दोष आगये हैं तो इसका 
भी कारण उस देश की परिस्थितियाँ थीं। इसीलिये फ्राइनर और त्राइस दोनों लेखऋ ठीक 
ही है. जब कि वे लगभग एक ही परिणाम पर पहुँचे हैं यद्यपि एक ही वस्तु को विभिन्न 
ढंग से कहा है। जहाँ फ्राइनर महोदय “मिश्रित-स्वार्थों वाले विस्तृत राज्यों के लिये इसको 
अनुपयुक्त बताते है वहाँ ब्राइत सद्दाशय का विचार है क्रि छोठे देश में, जहां के लोग 
सवणो, बुद्धिमान और आवेश शून्य हैं और दलों के दबाव से मुक्त हैं तथा दुल्लगत वेषम्थ 
से प्रभावित नहीं हैं, इससे अच्छे लाभ द्ोने की सम्भावना है ।* 


स्विटज़ रलेंड में प्रत्यक्ष क्रानुन को समर्थन प्राप्त होने के कारण 

स्विट्जरलैंड में इन तीनों उपकरणों सूचना, नेतृत्व और वापसी के प्रयोग का 
आरम्भ क्वानून के अत्येक क्षेत्र में जन-शक्ति का प्रश्ुत्व स्थापित करने के लिये किया 
गया था। 

(१) इस भ्रकार पत्यक्ष क्रानून-निर्माण-प्रणाली जनता की सत्ता की पुनस्थोपना करे 
लिये अथौतू वाश्तविक रूप में ऐसे शासन को जन्म देने के लिये जिसमें सम्पूर्ण जनता 
अपनी भत्ताई के लिये अपने ढंग पर शासन-प्रबन्ध करे, अहण की गई थी। सूचना 
एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जनता उस क्रानून को अस्वीकार कर सकती है जिपे 
उसका बहुमत जन-हित के लिये अनिष्टकारी समभता है। नेतृत्व एक ऐसा उपकरण 
हे जिसके द्वारा जनता उस क्रानन को पास करवा सकती है जिसे साथेज्ञनिक-विवेचन के 
बाद, बहुमत जनता के हिंत में सममता है | इसी प्रकार वापसों एक ऐसा उपकरण है 
जिसके द्वारा जनता कार्यकारिणी अथवा न्यायकारिणी विभागों के उन पदाधिका रियों - 
को अलग कर सकती है जिनको वह अयोग्य अथवा अविश्वासपात्र समझती है। 

(२) अत्यक्ष क्रानून-निर्माण-प्रणाली जनता को शिक्षित* करने के लिये प्रयोग में 


१--जैसा कि पहले कद्दा जा चुका है फ़ाइनर महाशय ने प्रत्यक्ष क्रानूज़-निर्माण प्रणाली 
के शिक्षात्मक महत्व पर आशंका प्रकट की है। परन्तु ब्राइत महोदय इसप्े अ्रसहमत हैं। 
उनका कथन है कि 'राजनीति का व्यावहारिक ज्ञान देने वाला कोई भी साधन इसके समान नहीं 
है । मत-प्रकाशन के प्रत्येक अवसर पर नागरिक कर्तव्य का शान रखने वाले नागरिक को प्रस्तुत 

प्रश्न को समझने और उस पर अपना निर्ण॑य देने के लिये प्रयत्मशील करता है |! 
-मॉडन डेमोक्रे सीज़, जिद २ , 2० ४७७ 
यह कार्य सरल हो जाता है क्योंकि जनता के सामने उपस्थित किये बिल या प्रश्न 

अत्यन्त साधारण, संक्षेप और स्पष्ठ रूप में रहते हैं। 


नवाँ अध्याय ३०४ 


लाई गई थी जिससे कि वह अपनी सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर ले। इससे देश-प्रेम और 
उत्तरदायित्व की भी भावना बढ़ी है । 

(३) इसका उपयोग पक्षगत अथवा स्वार्थंगत क्वानव को पास होने से रोकने के 
लिये और सावजनिक द्वित के लिये क्रानून पास करवाने के लिये किया गया था । 

(४) अन्त में, व्यवस्थापिकाओं को वास्तविक रूप में प्रतिनिधि सभाये बनाने के 
लिये इसका प्रयोग किया गया है क्योंकि यह उयवस्थापकों में उत्तरदायित्व की भावना 
भरती थी । इसने व्यवस्थापिकाश्रों को क्ोकूमत की चिन्ता करने के लिये बाध्य किया 
क्योंकि उनके सभी क़ानूनों में जनता द्वारा आपत्ति किये जाने की आशंका रहती थी । 

प्रत्यक्ष क्रानुन-निमाण प्रणाल्ली के इस प्रयोग ने इसके आरम्भ करने वालों को 
आशाओं को क्ूठा नहीं सिद्ध किय[। ब्राइस" महोदय विशेषकर सूचना की सफलता 
के संबंध अपने निम्नलिखित विचार उपस्थित करते हैं :-. 

(१) सूचना के द्वारा हितकर क्वानूत के निर्माण में विज्म्ब पड़ने से जो हानि हुई है 
उसकी क्षतिपूर्ति जनता की सावजनिक स्वीकृति उन समस्याओं पर आप्त करने से हुई 
है जिनके संबंध में उसका दृष्टिकोण सन्देहात्मक था। ऐसी समस्‍यायें आवेश और 
असनन्‍्तोष निवारण के समय उपस्थित होती हैं। इस स्वीकृति का यह तात्यये है कि 
व्यवस्थापक सावजनिक विचार के परे नहीं हो सकते । 

(२) कम्यून ऐसे छोटे क्षेत्रों में इनको बहुत सफलता मिलती है क्योंकि वहाँ 
नागरिकों को श्रस्तुत समस्याओं का व्यक्तिगत ज्ञान रहता है । 

(३१) इससे शासन में हृढ़ता भी आई है क्योंकि जनता की दिलचस्पी व्यक्तित्व 
ओर दल के प्रति न होकर सावंजनिक हित वाले क्राननों के प्रति हो गई है। 

(४) इसने सभी वर्गों के सामने एक साथ जनिक कतेव्य उपस्थित करके उनमें 
एकत्व स्थापित कर दिया है। इसगे अज्ञातंत्र को आत्म-ज्ञानी बना दिया है। 

(५) इसने आशा ले अधिक जनता को प्राचीनवादी बना दिया है | 

(६) यह सावंजनिक सत्ता के सिद्धान्त का आवश्यक विकास सिद्ध हुई है । 


सूचना के पक्ष में ब्राइस के तक 
अन्त में हम उन तकों को संक्षेप में देख सकते हैं जो अमरीका तथा दूसरे देशों 
में सूचना नेठ॒त्व और वापसी के पक्ष और विपक्ष में उपस्थित किये गये हैं। ब्राइम* के 
अनुसार सूचना के पक्ष में निम्नज्ञिखित तके हैंः-- ५ ० 
(१) सूचना स्वार्थनत, वर्गगत तथा दल्लगत कानूनों को पास होने से रोककर 
व्यवस्थापिकाओं की त्रुटियाँ को दूर कर देती है। व्यवस्थापिकाओं में १रस्‍्पर विरोधी 


१--अआइस --मॉडर्न डेमोक्रे सीज्ञ, जिल्द १, ए० ४४७-४४८ 

२--आइस--मॉडर्न डेमोक्रे सीज़, जिल्‍द २, ०४६७-४६६ । डाइसी ने भी श्र 4नी पुस्तक 
(ला ऑफ़ दि कान्सटीस्यूशन! प० #०-%०४» में इसके पक्ष ओर विपक्ष में दिये गये तर्कों पर 
विचार किया है। अं रा 

३६ 
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दल राष्ट्र 'के सामने एक दूधरे को नीचा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि 
केवल विरोध के लिये उपयोगी क्लानन भी अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस प्रकार 
राष्ट्रीय अहित होता है । सूचना सभात्मक शासन की इस कमी को पूरा करती है। 

(२) निर्वाचन किसी भी अ्रथ में राष्ट्र की सभी समस्याओं को नहीं सुल्लका पाता । 
प्रत्येक दल अपने दृष्टिकोण को उपस्थित करने का प्रयत्न करता है। परन्तु जनता का 
निणय सभी विवादों को समाप्त कर देता है । 


(३) सूचना व्यवस्थापिका को जनता से सम्पक क़ायम किये रखने में सहायता 
देती है। दो सर्वेव्यायक निर्वाचनों के मध्य की सूचना निश्चय रूप से यह प्रकट 
कर देगी कि हवा का रुख़ किस तरफ़ है। 

(४) सूचना उन क़ाननों को नहीं पास होने देती जो जनता के विचार के श्रतिकूज्ञ 
होते हैं । 

(५) सावजनिक मत- प्रकाशन राष्ट्र की बर्ग-भावना को कम कर देता है क्योंकि 
विभिन्न वर्गों भ्रौर दलों के लोग साथ-साथ उन विषयों पर मत देते दूँ जो बर्ग और दल 
के कार्यक्रम से अलग होते हैं । 

(६) जनता की स्वीकृति के कारण क़ानन में शक्ति और हृढता आ जाती है । 
जनता स्वयं अनुभव करती द्वै कि उसका पालन करना और करवाना उसका कतेव्य है। 


(७) जनता का निर्णय अन्तिम निर्णय है उसके पश्चात्‌ अपील नहीं हो सकती है। 
विवाद तब तक के लिये शान्त हो जाता दूँ जब तक कि जनता स्वयं अपना दृष्टिकोण 
नहीं बदल देती । 


सचना के पक्ष में बोन्‍जर के तक 
सचना के पक्ष में एम० बोन्जर* (४. 807]0प7०) के निम्नलिखित तकेी हैं ; -- 
(१) यह निर्वाचित व्यवस्थापिकाओं* के उत्तरदायित्व को निबे्न नहीं करती 
वास्तव में यह उस्रकी वृद्धि करती है। 


/327७/#/१७०४५५४ककनलभककान्‍मनकल३+ ० १५९६ ७९०/#४५/१३७०//७॥७०७५७.»५५५५ ५५ +नकक्रि+का# 


१--मेरियट की पुस्तक 'मेकेनिज्म श्रॉफ़ दि मॉडर्न स्टेट, जिलद १, पृ० ६६-१०० में 
उल्लिखित | ट 


२--अत्रवस महाशय अपनी पुस्तक “गवन्मेंट एन्‍न्ड पॉलिटिक्स इन स्विटज़रट्लैंड? 
४० १६१-१६२ में लिखते हैं ; 


(क) सूचना के विरुद्ध प्रचलित श्रापत्ति यह है. कि यह' व्यवस्थापिका के उत्तरदायित्व 
की भावना को कम कर देदी है। इसलिये कि श्रन्तिम निर्णय जनता के हाथ में हो जाता है । 
परन्तु इस विषय के स्विस विशेषज्ञ कुर्ती महोदय का कथन है कि सूचना ने कानून को हितकर 
बनाने में वाधा नहीं पहुँचाई बरन्‌ उसने स्वयं चेतावनी के रूप में हमारे सामने उपस्थित होकर 


बहुत सी बुराइयों को रोका है। अ्रप्रंगतिशील आन्दोलनों के होते हुये भी इसने प्रजातंत्र को रोका : 
नहीं वरन्‌ इसकी प्रगति में हृढ़ता भरी हैं। 


नवाँ अध्याय १०७ 


(२) क़ानून के बिल बड़ी सावधानी और सही ढंग से तैयार किये जाते हैं और 
बड़ी बुद्धिमानी और उत्साह के साथ निर्वाचकों के सामने रक्खे जाते हैं । 

(३) सम्भव है यह अनावश्यक बढ़ती हुई कानूनों की संख्या को रोक दे। परन्तु 
यह निश्चित है ल्‍्लियह व्यक्तिगत निवाचकों की राजनेतिक शिक्षा में वृद्धि ऋरती 
है। और यदि इसका उपयोग नेतृत्व के साथ-साथ किया जाय तो यह अवश्य क्रानित 
से रक्षा करती है। ह 


सुचना के विपक्ष में तके 


सूचना के विरुद्ध निम्नलिखित तक उपस्थित किये गये हैं: 

(१) जनता के सम्मुख क़ानूनों के उपस्थित करने का तात्पय है उनको दृष्टिशुन्य 
समूह के हवाले करना । इस काये में अज्ञता का समावेश रहता है | इस अज्ञता में उत्तर- 
दायित्व अनत्तरदायित्व का स्थान लेता है। इसका कारण यह है कि आधुनिक समय में 
क़ानून-निमोौण इतना जटिल्न काय है कि शिक्षित व्यक्ति भी सरलता से नहीं समझ सकता। 
इसके लिये विशेषज्ञता की आवश्यकता द्वोती है इसमें दर व्यक्ति भाग नहीं ले सकता | 

(२) व्यस्वथापिकाओं में पूर्णरूप से कानूनों पर विचार और विवाद किया 
जाता है। इन व्यवस्थापिकाओं में जीवन के प्रययेक क्षेत्र के चुने हुये प्रतिनिधि रहते हैं 
जो सावेजानिक हित के लिए शक्ति भर प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार बने हुये कानूनों 
को यदि जनता त्याग देती है या अस्वीकृत कर देती है तो इसका यह अथ होता है 
कि अयोग्यता, पक्षपात और स्वार्थों के लिये अनभव, शिक्षा और विशेषज्ञता का 
निरादर होता है । 

(३) क़ानून-निर्माण में जनता के भाग लेने का अथे है हर तरह के दलों को 
और बृद्धि करना | ये अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिये कोई ऋसर नहीं उठा रक्खेंगे | - 

(४) जनता पूर्ण रूप से क्रियाशीज्ष और उत्साही नहीं दोती। केवल कुछ दी 
व्यक्तियों में संचालऋ-शक्ति, उत्साह और क्रियात्मक भाग लेने की आकांज्ञा रहती है।* 


फलकमामजत्यापाा# अल्‍्ञ%:५6 ५३५४ (७५५ ६ सैक॥ ५ 


(ल) जन-रोक का भय व्यवस्थापकों को डरपोक बना सकता है, उच्छूखंल नहीं । 
>परन्तु नेत्त्व का उपयोग उनको क्रियाशील बनाने में किया जा सकता हे 
(ग) प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण के विरुद्ध तीसरा तक वह उपस्थित किया गया था कि 
इससे दल-सरकार अ्रसम्भव हो जायेगी । “राजनैतिक श्रस्णु संगठन से आगे निकल जायेगा, 
परन्तु स्विय्ज्षसलैंड में नेतत्त ओर सूचना ने राज नैतिक संगठनों को नहीं तोड़ा | वास्तव में, 
उन्होंने अल्पसंख्यक दलों के प्रभाव में वृद्धि कर दी है | 
१--इस विषय में लोवेल मद्ाशय का विचार है कि ऐसे प्रश्नों में, जिनके संबंध में 
केवल विस्तृत ज्ञान ही से राष्ट्रीय मत निशिषत किया जा सकता है जो साधारण व्यक्ति को 
पहुँच से बाहर रहता है, सूचना के अविवेकपूर्ण उपयोग की अपेक्षा सूचना को केवल 
साधारण सिद्धान्तों के श्रन्द्र आने वाले प्रश्नों और ऐसे विषयों तक जिनके संबंध में निर्णय 
के लिये आवश्यक तथ्यों से परिचित है सूचना सोमित रखना अधिक बुद्धिमत्ता का काम होगा ।! 
->पब्लिक आओपीनियन एन्ड पापुलर गवन्मेंट, पृ० १२२ 
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ज*-समूद को बलात्‌ क्रियाशीक बनाथा जाता है क्योंकि बह निष्कियता और उद्ावीनता 
से अभिभूत रहता है। इसका यह अर्थ हुआ फि केबल अल्पर्सख्यक ही सूचना में 


भाग छेता है और उसका चिर्णय बहुसंख्यक अथवा सम्पूर्ण जाति का निर्णय माना 
जाता है। ५ 
नेतृत्व के पक्ष में तक 

नेतृत्व के पक्ष सें निम्नलिखित तके उपस्थित फिये गपर है ;-- 

८१) जनता के द्वारा प्रस्तावित और पास किये गये क्रानून का अथे है उसका 
' श्वनिर्मित क्रानून। इससे यह तात्पयय निकला कि इसके विरुद्ध उसको कोई शिकायत 
नहीं हो सकृती। वह इसका विरोध नहीं कर सदती ओर न अध्तन्तोष, श्रान्दोल्नन, 
सबिनय अवशज्ञा अथवा विद्रोह का प्रश्न ही उठ सकता। | 

(२) जनता के द्वारा उपस्थित तथा पास किये क़ानून का यह अथ ६8 कि 
दहाबन्दी का जन्म नहीं ६। सकेगा क्योंकि सभी अ्रकार के लोग अपने बगं अथवा 
बलगत स्वार्थों का ब्लोड़कर खाथ सिध्कर उस क्रानूवों के [जग शत देंगे जिनसे क्षाब- 
जनिक द्वित होथा। इस भकार सामाजिक हित की यं।ननायें सरलता से पास्न हो 
जायेंगो । 

(३) यदि व्यवस्था उनता के विचार का पूर्ण रूप से अतिनिधिरव नहीं 
करती हैं. तो «दृत्व जनता का सम्पक उनसे स्वापित करता है । इस «कार क्रानून 
द्विगुणित क्षोकप्रिय हो ज्ञाता है। यह उस क़ानून को भी पास करने का अवसर देता है 
जिसे जनता तो चाहती है परन्तु व्यवस्थापक पास करने में असफल रहे हैँ। इस प्रकार 
सरलता से सुधार कायोन्वित किये जा सकते हैं ओर कोई भी दल स्वार्थेधश विलम्ब 
नहीं डाल सकता । 

(४) नेढृत्व प्रणाली व्यवत्थापकों को क्रियाशीज और उत्तरदायी बनाये रखती 
है क्‍योंकि बे जानते हैँ कि उन्हें उपयोगी क़ानून-निर्मार में अपनी शक्ति भर कोशिश 
करनी चाहिये नहीं तो जनता स्वयं उम्र कायें का करेगी ओर उनकी प्रतिष्ठा गिर 
जायेगी | इसका यह अथे हुआ कि नेतृत्व शासन को जनता के निकटतर करता है। 

(५/ यद्‌ जनता ठ्यवस्थापिकाओं के द्वारा निर्मित कानून को आलोचना करने 
योग्य समझी जात है तो वह स्व्य॑ अपना बित्न क्‍यों ८ उपस्थित करे । इसका यह अर्थ 
हुआ कि नेतृत्व उसको इसका अधिकार ही नहीं प्रदान करता वरन्‌ उसको क्रानून-निर्माण 
के प्रति सजग भी बनाता है और इस प्रकार उसको अन्तिम सत्ता को क्रायम भी 
रखता है । द 

(६) नेतृत्व क्रानून-निर्माण-कार्य को समिति-भदनों से मुक्त करता है'“जहदां 
निजी सवा सरलता से प्रभावित द्वो जाने वाले सदस्यों के साथ मिल कर षडयन्त्र रचते 
रहते हैं । क्‍ हर 

(७) व्यवस्थापिकाओं में दुलगत कार्य-क्रम के आधार पर बिल्लों पर बाद-विवाद 


होता है । परन्तु इसमें गुण और उपयोगिता के आधार पर विचार करने का अवसर 
प्राप्त होता है । 


हा 


च्छ ज , 
नंवी अध्याय «२३०६ 


क्‍ नेतृत्व के विपक्ष में तक 

नेठृत्व' के बिपक्ष में निम्नलिखित तके उपस्थित किये गये हैं :-- 

(१) यह व्यवस्थापिका का स्थान ले लेता है अथवा कम से कमर राज्य के एक 
महत्वपूर्ण अंग के रूप में उसका महत्व तो कम ही कर देता है । 

(२) इसके कारण दोषपूण मसविदा वाले और असंगत क्रानून पास हो जाते हैं 
क्योंकि प्रस्तुत बिलों में विषय के विशेषज्ञ भो परिवतेंव या संशोधन नहीं कर सकते 
ओर दोषपूर्ण मसविदों से अथ में गड़बड़ी, अनिश्चयता और अस्पष्टता आ जातो है। 
उनको व्यवस्थापिका द्वारा आलोचित होने का अवसर ही नहीं मिज्ञता। नेतृत्व से इस 
अथे में अस॑ गत क्वानून पास हो जाते हैं कि उनमें नीति अथवा उद्देश्य का तारतम्थ नहीं 
रहता | अतः क्वानून-संप्रह स्वयं अविवेकपणे क्ानूनों हवा ढेर हो जाता है। 

(३) यह आन्दोलकों और राजनैतिक चालबाज़ों . को जनसाधारण की अज्ञानता, 
सरलता श्र छोठे-मोदे हितों से लाभ उठाने का बढ़िया मौक्का मित्न जाता है। वे झूठी 
आशाओं की प्रतिज्ञा करके उसको अपने वश में कर लेते हैं और इस प्रकार अपनो गुप्त 
योजनाओं को पूर्ण करते हैं । ब्राइस के शब्दों में इससे दल अथवा सिद्धान्त की चिन्ता 
न करने वाले नेता को व्यापक परिवंततव की यंजना को उपस्थित करने का लालच 
बढ़ता है। वह जनता के एक वर्ग को लाभ पहुँचाने की प्रतिज्ञा करता है। वह 
लाभों का ऐसा हृदयग्राही चित्र खींचता है कि राष्ट्र के वास्तविक खतरों के जानने 
से पव ही क़ानून पास हो जाता है । 

(७) यह कहना शभ्रत्युक्ति होगी कि नेता घनी व्यक्ति अथवा कम्पनियाँ नेतृत्व द्वारा 
प्रस्तवित क्रानून पर प्रभाव नहीं डाल सकतीं। अमरीका में इस प्रकार की बुराई का विशेष 
प्रदर्शन हुआ हे । क्‍ 

(५) 'बेधानिक नेतृत्व” अपरिवर्तेनशील विधान के निय॑त्रणों को अथेशुन्य कर 
देता दे क्‍योंकि जल्दी अथवा जनावेश में अहितकर क्रानून भी सरलता से पास हो 
जाता है। 

५. (३) नेतृत्व के प्रयोग के पहले बुरे क्रानून का उत्तरदायित्व व्यवस्थायिका पर 
रक्खा जा, सकता था । अब उत्तरदायित्व किसी के सर नहीं मढ़ा जा सकता । इस प्रकार 
नेतृत्व के परिणाम दोषपूर्ण क्रानून और अलनुत्त रदायित् हैं । क्‍ 

(७) अन्त में, न नेतृत्व का श्रयोग ओर न सूचना द्वी का प्रयोग उन देशों में 
क्रानूनर्ननमाण में कोई सुधार कर सका है जहाँ ये उपयोग में लाये गये हैं या लाये जा 
रहे हैं ।९ क्‍ 

१--णोवेल का पुस्तक 'पब्लिक ओपीनियन एड पाधुलर गवस्मेंट', प्र० २१७-२१६ 
भी देखिये | 

२--लास्की ने भी ऐसे ही तक प्रयक्ष क्वानून-निर्माण श्र्थात्‌ “नेतृत्व” और “सूचना” के 
विरुद्ध उपस्थित किये हैं | उसकी पुस्तक ए ग्रैमर ऑफ़ पॉलिटिक्स! प्ृ० ३२१-३२३ पढ़िये । 

विद्यार्थी लोवेलकृत पब्लिक शओपीनियन एण्ड पापुलर गवन्मैंट', भाग ३, के १०--१३ 
अध्याय, विशेष कर १२ वें ओर १३ वें को पढ़ कर लाभ उठा सकते हैं । ह 


३१० शासन-यन्त्र 


वापसी के पक्ष में तके 

वाएसी के पक्त में निम्नलिखित तक उपस्थित किये गये हैं :--- 

(१) अन्य उपकरणों की भाँति यह भी जन-सत्ता का एक उपकरण है। यदि 
जनता क़ानून पास करवाने का नेतृत्व अहण कर सकती है; उसको स्वीकार अथवा 
अस्वीकार कर सकती है तो वहू उन राज्याधिकरारियों को क्‍यों नहीं निकाल सकती जो 
निर्वाचित होने के पश्चात जनता का विश्वास नहीं प्राप्त कर सके हैं ? यह राज्या- 
धिकारियों को अनुशासन में रखने का एक साधन हे । 

(२) यद्द राजनैतिक अ्रष्टाचार के लिये एक सदेव अस्तुत और शर्तिया साधन है। 

(३) यह रिश्वतखोरी ओर धन के प्रभाव को समाप्त करने का भी एक अच्छा 
साधन है । वापस्री के डर के मारे राज्याधिकारी ल्ञाल्च में शासानी से नहीं आ सकते | 


वापसी के विपक्ष में तके 


धापसी* के विपक्ष भें निम्नलिखित तक उपस्थित किये गये हैं :-- 

(१) जनता पूण विवेकी और सबदर्शी नहीं होती । वह न्‍्याय-प्रिय राब्याधिकारी 
को भी वापस बुला लेती है। उदाहरणस्वरूप यदि कोई वर्ग उसके कतेड्य-पालन से 
अप्रसन्न दो जाता है तो वह लोगों को भड़का कर और जोश दविल्ञाकर उसको अलग 
करवा देता दे । इस प्रकार राष्याधिकारी असत्य प्रचार ओर भ्ूठी बद्नामी के शिकार 
हो जाते हे । 

(२) इसी भ्रूठी निन्‍्दा और विरोधी प्रचार के कारण दृढ़ तथा स्वतंत्र विचार वाले 
कोर जन-सेवा की भावना वाले व्यक्ति पद प्रहण करने से इन्कार कर देते हैं। इसके 
परिणाम स्वरूप शासन-श्रबन्ध अधोमुख हो जाता है । 

(३) पद्‌ को अनिश्चयता ओर संभावों दुर्भाग्य को स्रोच कर राज्याधिकारियों 
द्वारा न्यायानुकूल कतेठय पालन कठिन ह्वो जाता है । इससे प्रत्येक राज्याधिकारी पराधीन 
रहता है । क्रानून को लागू करने की शक्ति क्षीण द्वो जाती है। अधिकारी डरपोक और 
दास भावना युक्त द्वो जाते हैं । 

(४) वापसी का प्रभाव न्‍्यायाधिकारियों पर विशेषकर बुरा पड़ता है। अधिक बुर। 
प्रभाव तो तब पढ़ता है जब न्यायकारिणी के निर्णय ही अस्वीकृत कर दिये जाते है । 
न्यायाघीश के निर्णेय का आधार केवल लोकमत नहीं होता इसका आधार तथ्य, साक्ष 
ओर क़ानून के अथे और अकृति का गम्भीर अनुशीलन द्वोता है। ऐसे जटिल और 
विशेष कार्य को जन-साधारण के निणुय के लिये छोड़ देना अज्ञानता, अन्धविश्वास 
ओर अयोग्यता का शासन स्थापित करना है। इस्र प्रकार की वापसी का परिणाम यह 

होगा कि न्यायाधीश मनमानो निणंय देंगे; वे न्‍्याय-प्रियता और स्वतंत्रता से काम नहीं 
क्र सकेंगे ओर चारों ओर भ्रष्टाचार दृष्टिगोचर होगा । 

$--वापसी के विरुद्ध लोवेल के तर्कों के लिये उसकी पुरुतक 'पब्चिक ओपीनियन एण्ड 
पाउुलर गवन्संट', घृ० १४७ पढ़िये । 


नवों अध्याय ३११ 


(४) बहुधा इसका उपयोग सार्वजनिक हित के लिये न किया जाऋर व्यक्तिगत 
शत्रुता के कारण होगा। 

(६) यदि इसका प्रयोग व्यवस्थापकों के भी साथ किया जायेगा तो बे बेचारी भेड़ों 
के सम का हो जायेंगे अथात्‌ वे केवल दूतों की भाँति होंगे उनके कोई अपने विचार 
नहीं होंगे। 


वापसी पर लास्‍की के विचार 


वापसी का प्रयोग व्यापक रूप के नहीं हुआ है। अमरीकी संयुक्त राष्य में 
जहाँ इश्षकी परीक्षा ली गई है, इसका प्रयोग केवल कार्यकारिणी और नन्‍्यायकारिणी 
में ही किया गया है, व्यवस्थापकों के संबंध में नहीं। आधुनिक लेखक साधारणुत: 
इसके प्रयोग के विरोधी देख पड़ते हैं। परन्तु लास्की' महोदय व्यवस्थापकों के विदुद्ध 
एक ऐसी 'सीमित वापसी? का समर्थन करते हैं जिसका प्रयोग कभी-कभी हो | ल्ास्की 
महोदय इसके प्रयोग के लिये निम्नल्लखित आवश्यकतायें बतलाते हैं :-- 

(१) इसका उपयोग सदस्य के निर्वाचन के एक वर्ष बाद ही होना चाहिये । 

(२) इसका उपयोग व्यवस्थापिका की अवधि के अन्तिम वर्ष में नहीं 
होना चाहिये । 

(३) तब तक वापसी का उपयोग न किया जाय जबंतक कि सदस्य के 
आधे निवाचक इसकी मांग न उपस्थित करें । इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग उपनिवाचन 
द्वारा हो । क्‍ 

(४) वापसी तभी कायोन्वित हो जब मतदाताओं का दो-तिद्दाई इस्रको चाहता हो | 

अन्त में उनका कहना है कि इस प्रकार की वापसी" प्रतिनिधि-शासन पर 
अविश्वास का सूचक नहीं है वरन्‌ व्यवस्थापिका को चेतावनी देने का साधन है कि वह 
अपने को विश्वास योग्य बनाये । 


१... लास्की--ए ग्रेमर श्रॉफ़ पॉलिटिक्स पृ० ३२२०-- ३२२१ 

२---जहाँ लास्की महोदय 'सीमित वापसी? की सिफारिश करते हैं वहाँ ब्राइस महाशय ने 
भी सूचना? था नेतृत्व” अर्थात्‌ प्रत्यक्ष क्ानन्-निर्माण के दोषों को कम करने के लिये कुछ 
श्रावश्यकतायें बतलाई हैं। उनकी पुस्तक “मॉड्न डेमोक्रे सीज्ञ', जिल्द २, ० ४७२-७४ में इन 
आवश्यकतों को देख सकते हें । 





निधि-शासन की सफलता की आवश्यकताओं 
पर एक टिप्पणी 


बेज्कांठ कथित पाँच आवश्यकतायें 
। “अमादि शासन की सफलता के लिये बेज्काट ने निम्नलिखित पाँच आवश्यकतायें 
बतलाई है :-- 

(१) इसके हछिये बुद्धि और सदाशयता से कुछ अधिक आवश्यक है। जनता 
दलों में विभक्त रह सकती हे परन्तु शासन के महत्वपूर्ण उह्श्यों में उसमें एकता की 
मूल भावना होनी चाहिये और उसे वेषम्ध और विरोध की ओर नहीं जाना चाहिये | 

(२) किसी भी वर्ग को सदेव के लिये राज्य-शक्ति से बंचित नहीं रखना चाहिये 
जिससे कि वह हमेशा अखन्‍्तोष प्रदर्शित करता रहे । सामिप्टिक लाभों में सभी बर्गों 
का भाग रहना चाहिये । 

(२) राष्ट्र में सहिष्णुता ओर सममोते की भावना रहनी चाहिये। सभी बर्गों 
को एक दूसरे को सममभने का प्रयन्न करना चाहिये ओर एक दूसरे के दृष्टिकोण का 
सम्मान करना चाहिये । यदि वे ऐसा नहीं करते तो उसका परिणाम आपसी 
मतभेद होगा | 

(४) उनमें सम्मान की भाषना होनी चाहिये। चाहे वह्‌ राजा के लिये हो चाहे 
विधान के लिये | 

(५) उनको अज्ञानी जनसाधारण के प्रभाव में अधिक नहीं आ्राना चाहिये क्‍योंकि 
इसका अथ होगा अज्ञानता का भ्रभ्भुत्व विवेक पर, संख्या का ज्ञान पर । 

( अंग्रेजी विधान के संदभ में उपरोक्त के विषय में ज्ञास्की विचारों के लिये 
कृपया उनकी पुस्तक 'दि पालिमेंटरी गवर्न्मेंट इन इंगलैंड', अध्याय १, प्रारम्भिक देखिये) 


मिल कथित आवश्यकतायें 

इसी प्रकार मिल मद्दोदय ने भी प्रतिनिधि-शासन की सफल्लत। करे लिये निम्न 
लिखित आवश्यकतायें बतल्नाई हैं 

(१) जनता में इसकी स्थापना की इच्छा होनी चाहिये | 

(२) उसमें इसकी रक्षा करने की इच्छा ओर योग्यता होनी चाहिये | 

(३) इसमें इसके द्वारा निश्चित किये हुये कतेव्यों को पालन और कार्यों को करने 
की इच्छा ओर योग्यता होनी चाहिये । 

असफलता पर प्रि्ञ के विचार 

उन्होंने उन सामाजिक परिस्थितियों को भी बताया है जहाँ यह असफल होगा :-- 

(१) जहाँ जनता ने आज्ञापालन का अथ नहीं सममा है अथोत्‌ उच्छ'खल 
'बभाव वाली जनता इसको सफल्ञतापूवक कार्योन्वित नहीं कर सकती | 


नवाँ अध्याय ३१३ 


(२) जनता की हद दर्ज की निष्क्रियता और कठोरता के सामने तुरन्त आत्म- 
समपंण कर देने की भावना दोनों इसकी सफलता में बाधक होंगी | 

(३) स्थानीयरव की भावना भी इसके द्वारा सावजनिक लाभ पहुँचने में बाधा डाल 
सकती है | द 

(४) दो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ--(१) दूसरों के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की 
इच्छा और (२) अपने ऊपर दूसरों के प्रभुत्व की अनिच्छा राष्ट्र को प्रतिनिधि-शासन के 
अयोग्य बना देती है । 

सबसे बड़े ख़तरे प्रतनिधि-शासन" के लिये अज्ञानी और अयोग्य के हाथ में 
शक्ति सांप देने और ऐसे स्वार्थों के वशीभूत हो जाने में रहता है जो जाति के व्यापक 
हित से विभिन्न द्वोते हैं ।--रेप्रेजेन्टेटिव गब्न्मेंट, अध्याय ४ और ६। 





१--विद्याथियों को भारत में प्रतिनिधि-शासन की सफलता और असफलता के संबंध में 
इन बातों पर स्वयं विचार करके इनको लागू करना चाहिये। और उन्हें यह देखना चाहिये कि 
शझाया शासन्‌ का यह रूप हमारे देश में सफल होगा | यदि उन्हें शंका हो तो वे पूरी समस्या 
पर विचार करके इसको वास्तव्रिक रूप में सफल बनाने के लिये दोषों को दूर करने के सुझाव 
उपस्थित कर सकते हैं | द 
४० 


अध्याय १० 
दल्त प्रणाली 


हमने देख लिया है कि क्वानूर-निर्माण का कार्य ठ्यउस्थापिका सभाओं द्वारा किया 
ज्ञाता है। ये सभायें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जात! हैं। इन प्रतिनिधियों के 
निवाचन के लिये समस्त देश को भिन्न-भिन्न निवाचक-न्षेत्रों में बाँठ दिया जाता है और 
इन्हीं क्षेत्रों में से उयवस्थापिका सभा के सदृश्यों का चुनाव होता है ! फिन्तु प्रस्येक व्यक्ति 
के लिये, श्री देश की सेवा करना चाहता है, स्त्रयं इन बड़े क्षेत्रों में निव्रोचन में सफल 
होना आसान नहीं है । स्वयं तो बह अपने को अपने निर्वाचकों से परिचित कराने में 
भी असमर्थ होगा। इसलिये वह उन व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करना चाहेगा 
जो सार्वजनिक मामलों पर उसके विचार से सहमत हों। इसका यह अर्थे हुआ कि 
वह किसी एक ऐसे दल का सदस्य होगा जो निर्वाचन में अपने खद्र्यों को सफल्नता के 
लिये प्रयत्न करेगा । 


राजनीतिक दल का भथ 

इस भ्रकार के दुल का क्या अर्थ होगा ? साधारण रूप से तो हस दल का अर्थ 

उन व्यक्तियों के समूह से लगाते हैं जो किसी एक समस्या पर एक सा विचार रखते हैं 
ओर अपने उद्देश्य की भ्राप्ति के लिये एक हो कर प्रयत्न करते हैं। इसलिये राजनीतिक 
दल का तात्पयं उन व्यक्तियों से होता है जो तत्काज्ञीन समस्यायों पर एक विचार के 
होते है और मिलकर अपने उद्देश्य की प्राप्त करे के लिये प्रयत्न करते हैं । एडमण्ड बके 
पहला भाधुनिक राजनीतिश्ञ था जिसने राजनीतिक दल की परिभाषा दी । उसके अनुसार 
राजनीतिक दत्न “उन व्यक्तियों का एक संगठन है जी क्रिसी सिद्धान्त के आधार पर एक- 
मत होकर राष्ट्रीय हित को बढ़ाने का मिल कर प्रयत्न 5रते हैँ.” बके का अनुधरण करते 
हुए दूसरे आधुनिक लेखकों ने भी अपनी-अपनी परिभाषा दी है । लीकॉक के कथनालुसार 
'राजनीतिक दुल से हसारा तालये नागरिकों के उस संगठित समूह से है. शो एक राज- 
नीतिक इकाई के रूप में काय करते हैं । सार्वजनिक समस्याओं पर या तो वे ए#मत के 
होते हैं. या एकमत स्वीकार कर लेते है ओर एक ही उच्दश्य की भाप्ति के लिये अपने मत 
का प्रयोग करते हैं और शासन-सूत्र को ग्रहण करने की कोशिश करते है। वे एक क्रिस्म 
की संयुक्त कम्पनी का निर्माण करते है जिसमें प्रत्येक सदस्य अपना भाग अपनी राज- 
 नीतिक शक्ति के रूप में देता है। इस अकार वे मिल कर इतन। शक्ति द्वासिल कर लेते है 
जितनी वे वर्याक्तरत रूप स प्राप्त कर सकते ।* इसा अकार गिलकाइस्ट ने भी अपनी 
परिभाषा दी है। उसके अनुसार “राजनीतिक दुत्ञ ऐश्ल नागरिकों का संगठित खमूह 


१०-लीकॉक--एलिमेंद्स ऑफ़ पॉलिटिक्स, पृष्ठ ३११ 


पक कमल 


दूसवाँ खअबषयाय ३१४ 


है जो एक क्रिश्म के राजनीतिक विचारों में विश्वास रखते हैं और एक राजनीतिक इकाई 
के रूप में काय करके शासन को अपने हाथों में लेने का प्रयत्न करते हैं। राजनोतिक दत्त 
का मुख्य उद्दश्य अपने मत तथा नाोति को प्रवक्षित करना होता है। ऐसा करने के लिये 
राज्य को व्यवस्थापिका समा पर अपना प्रभुत्त जमाना आवश्यक है। ठ्यवस्थापिका 
सभा पर श्रभ्ुत्व स्थापित करने का तात्पये हुआ कि सभा में उसी दल के अ्रतिनिधि 
बहुमत में हां । इसीलिये राजनीतिक दलों का संगठन अच्छो तरह से किया जाता है । 
जिस दल का आदेश जितने ही अधिक सदस्य मानते हैं. वह दल उतना ही क्वानून- 
निर्भाण में अधिक अधिकार रख सकता है ।”* 


दलों का स्थान 

इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो ज्ञाता है कि प्रतिनिधि-प्रजातन्त्र को उचित रूप से 
चलाने के लिये राजनीतिक दलों का होना अनिवाय है। इनके अभाव में न तो निवाचन 
का संगठन ही हो सकता है और न निर्वाचकों का निणय प्राप्त करने के लिये उनके 
सम्मुख समस्‍यायें ही रक्खी ज्ञा स्रकती हे । बिना राजनोतिक दलों के व्यवध्यापिका सभा 
का भी कार्यक्रम ठिकाने से नहीं चल सकता क्योंकि दल्लों के बग्रेर व्यवस्थापिका सभा 
यह निश्चय नहीं कर सकती कि किस प्रकार के क्रानून अनता के लिये ल्ञाभकारी होंगे। 
मैरियट भी हमारे कथन का समर्थन ही करता है। वह कहता है कि “नसन्देद दलों का 
संगठन पूर्ण्रूप से ग्रैर सरकारी द्वोता दे । वे छु'धले प्रकाश में काय फरते हैं; ( अथोत्‌ ) 
उनके दुफ़्तरों में वह शान-शीकप नहों पाई जातो जो बड़े सरकारी विभागों में मि्रतो 
है। किन्तु प्रतिनिधि-प्रजातन्त्रगणाली में-शायद्‌ प्रजातन्त्र के किसी रूप के शासन में भी 
उनका कार्य महत्वपूर्ण ही नहीं वरन्‌ अत्यावश्यक है। दल के अध्यक्ष और केन्द्रीय काय- 
समिति से लेकर निर्वाचन क्षेत्र के एजेन्ट और वार्ड समिति तक दल्लों का संगठन आधु- 
निक पजातन्त्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है /* मेरियट के इस कथन को ब्राइस ने ओर 
भी स्पष्ट कर दिया है | उसका कहना है कि ज्लोकप्रिय शासनों में दलों का क्षेत्र विस्तृत दो 
जाता है। प्रत्येक स्थान पर नागरिक को मत प्रकट करने का अधिकार प्राप्त होता है ओर 
जसका यह कत्तेव्य होता है कि निवाचन के अवसर पर वह उसका श्रयोग करे। प्त्येफ 
दल के क्षिये, जो शाखन को अपने द्वाथों में लेना चाहता है, यद् आवश्यक द्वो जाता है 
कि वह ज्यादा से ज्यादा मतों को अपनो तरफ लाये । इसके लिये वह निवाचकों का 
स्थानीय संगठन करता है, भाषण तथा लेख द्वारा उनसे अपील करता है और उन्हें मत 
देने के स्थान पर लाता है। चूंकि अब राजनीतिक भाग़े में तत्षबारों का स्थान मतों 


१--गिलक्रा इस्ट--प्रिंसिपिल्स ऑफ पॉलिटिकंल साइंस, एृष्ट ३२७-२८ 

सेंट ने भी अपनी “अमेरिकन पार्टी ज्ञ ऐण्ड इक्तेक्शन्स” में राजनीतिक दल की परिभाषा 
देते हुए कद्दा है. कि राजनीतिक दल वह संगठित समूह है जो शासन की नीति तथा इसके 
व्यक्तियों पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न करता है । 

२--मेरियट --मेकेनिज्म ऑफ़ मॉड्डर्न स्टेट, जिलद २, ४४ ४२६- ३० 


३१६ शासन- यन्त्र 


द्वारा ले लिया गया है इसलिये प्रत्येक नागरिक किसी न किसी दल की तरफ़ हो जाता है 
आर अपने नेताओं का छुछ न कुछ कहना मानता है ।* 


दल-शासन की उत्पत्ति 


किन्तु इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि राजनातिक दल का शासव-यन्त्र के 
आवश्यक पुर्ज के रूप में आर्विभाव यक्रायक नहीं हुआ। प्रजातन्त्र के साथ-साथ इसका 
भी विकास हुआ है । ब्राइस का यह कहना कि राजनोतिक दल प्रजातन्त्र से पुराने हैं ठोक 
अवश्य है क्‍योंकि मध्य काल में भी ग्वेल्क्त (3००७) और गिबेल्लीन्ध ((५)0७०]४ 7७8) 
ने जमनी को दो विरोधी दल्लों में बाँट रक्खा था। (रोम में तो हमें समाज हं। प्लैबियन्स- . 
7]009708 और पेद्धिसियन्स--29077 0878 नामक दो वर्गों में विभाजित मिल्षता 
है) किन्तु इसका यह तात्पय नहीं कि उनका सम्बन्ध शासन-यन्त्र के कार्यों से था। वे 
स्वयं शासन के रूप में भी नहीं आये थे। इसलिये वास्तव में हम जिसे दर्ल प्रणात्री या 
दलों हारा शासन कहते हे बह भी अ्रग्रेज़ जाति की ही देन है ।" ऐतिहासिक रूप से 
दल प्रणाली ५। विकास इंगलेण्ड के शासन-विधान के विकाप्त से सम्बन्धित है । इसलिये 
अगर इंगलेण्ड की पालिमेन्ट व्यवस्थापिका सभाओं क्री जननी कद्दी गई है तो बहाँ 
' के राजनीतिक दल भी आधुनिक दलों के पूर्वज कह्दे जा सकते हैं। जैसा कि रेडलिश 
(॥0९१॥॥०)) ने कह्दा है आधुनिक अंग्रेज्ी पालिमेन्ट के मामलों में द्"ों का अस्तित्व 
तय 8 लिया गया दूँ और यही बात सभात्मक शासन वाले प्रत्येक राष्ट्र में अपना 
ली गई है । 


दक्षों की मनीवेज्ञानिक उत्पत्ति 

किन्तु शासन के साधन तथा ढंग के रूप में दलों को यह ऐतिहासिक ठयाख्या 
उनके उत्पत्ति की व्याख्या नहीं मानी जा सकी | आखिर दज्ञों का आविभाव क्यों द्वोता 
है ९ यह एक ऐसा भ्रश्न है जिसका हमने अभी कोई उत्तर नहीं दिया है। आरस्भ में 
ही हमें कह देना चाहिए कि यह एक मनोवैज्ञानिक अश्न है। भनुष्यों की योग्यता तथा 
उनकी मानसिक शक्तियों के प्राकृतिक अन्तर* को स्वीकार कर तेने के पश्चात्‌ हम यह 
कैसे मान सकते हैँ कि सभी विषयों पर सभी मनुष्य एक सत के होंगे और उनमें 
कोई मतभेद न होग। इसका यह तात्पयं हुआ कि जो लोग एकमत के" होंगे वे 
एक राजनीतिक दल बनायेंगे और दूसरे सत श्ले सहमत होने वाले लोग अपना दूसरा 
दुल्ल बनायेंगे । 


१--आइस--सॉडर्न डेमोक्रे सीज़, जिल़द १, प्रृष्ठ १२४ 
.. २--राजनीतिक दलों की उत्पत्ति-सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोणों के लिये कृपया लास्‍्की की 
'ग्रैमर ऑरॉफ़ पॉलिटिक्स, प्रष्ठ ३१३ पढ़िये । 
१६वीं सदी के रोमर (0७०४७०) नामक लेखक ने दलों की उत्पत्ति का कारण मनुष्य 
के विकास की विभिन्न अवस्थाओ्रों का अन्तर बताया है। इस अ्रकार युवक लोक स्वभावतः 
नवीनतावादी होते हैं, प्रौढ़ लोग सुधार बादी । क्‍ 


दसवाँ अध्याय ३१७ 


दलों की चार किसमें 


इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुधा लोग चार किस्मों में विभाजित किये जा सकते 
हैं ।' कुछ लोग तो ऐसे द्वोते हैँ जो किसी भी ज्ञाति, वर्ग या सम्प्रदाय के क्‍यों न हों 
समय के साथ चलना चाहते हैं और वतमान संस्थाओं में सुधार करने का प्रयत्न करते 
हैं। ऐसे लोग उदार ,,90670]8) कहे जाते हैं। इनके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं 
जो परिवत्तत से घबड़ाते हैं और संस्थाओं को षयों का तलों रखना चाहते है। इस प्रकार 
के लोग अनुदार (()07867ए9॥7०88) के नाम से पुकारे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ 
लोग ऐसे भी होते हैं जो वत्तम्रान संस्थाओं से भी अखन्‍्तुष्ट रहते हैं और प्राचीन 
संस्थाओं, प्रधाओं तथा रीति-रिवांजों को फिर से वापस लाना चाद्दते हें। इस क्रिस्म के 
लोग प्रतिक्रियावादी (१०७०४४०४7७४) कहे जाते हैं। अन्त में ऐसे लोग आते हैं जो 
वत्तमान संस्थाओं से पूर्णरूप से असन्‍्तुष्ट हें और सुधार के लिये भी प्रतीक्षा नहीं करना 
चाहते । वे इन संस्थाओं को जड़ से बरभाद कर अपनी इच्छानुसार नई संस्थाओं को 
स्थापित करना चाहते हैं चाहे उध्चक्े लिये उन्हें खे रेजी और क्रान्ति ही क्‍यों न करनी पड़े । 
ऐसे लोगों को नवीनतावादी (890708)) या पूर्ण सुधारवादी कहते हैं । 


॥०पाका4.०३+क मत. >न 2ननमराकककमलनाकमज सनम जन. आलम टमाननननतासाक्‍ततलकककाकक॥/॥ “बे तता०/0॥क० के सहततफा»क 


ठार्डे ने दलों की उत्तत्ति का कारण मनुष्य की नकल करने को प्रवत्ति बताई है । कुछ 
लोग नये रस्म को नक्कल करते हैं ओर कुछ पुराने | कृपया लोवेल की 'पत्रलिक ओपीनियन एण्ड 
पापुलर गवन्मेंट! प्रृष्ठ ६४-६५ देखिये । 
इसी प्रकार सर हेनरी मेन दलों की उत्पत्ति का मूल मनुष्य की लड़ने की भ्रवृत्ति में बताते 
हैं| उनका कहना है कि दल प्रणाली मनुष्य की प्रारंभिक लड़ने की प्रवृत्ति का शेष तथा फल है । 
नगर के बाहर का युद्ध नगर के अन्दर के युद्ध के रूप में बदल गया है। इससे विशेष लाभ यह 
हुआ है कि राष्ट्र का वह भाग जो सशस्त्र शत्रू, का रूप धारण कर सकता था केवल दलमात्र 
होकर रह गया है | --(पापुलर गवन्मंद! पृष्ठ १०१ 
१--अपनी पुस्तक “अमेरिकन पार्थोज्ञ ऐण्ड एलेक्शन्स! प्रृष्ठ १४४०-१५. में सेट ने दलों 
के आधारों को संक्षेप में (१) सम्प्रदाय (२) जाति (३) स्वभाव तथा (४) आर्थिक हित बताया 
है। सम्प्रदाय के आधार पर भारतवष में हिन्दू महासभा और मुसलिम लीग दो दल हैं जो कुछ 
अंश में तो साम्प्रदायिक हैं ओर कुछ अंश में राजनीतिक । जाति के आधार पर भारतवष तथा 
दक्षिणी अफ्रीका में यरोपीय तथा भारतीय दल हैं। स्वभाव के आधार पर मैकाले का कददना 
था कि कुछ लोग तो स्वभावतः प्राचीनवादी द्वोते हैं और बड़ी सतकता तथा सावधानी के साथ 
परिवत्तन पर राज़ी होते हैं । इनके विपरीत कुछ ऐसे होते हें जो अत्यन्त श्राशावादी होते हैं 
आर परिवत्तन से नहीं घबड़ाते | ऐसे लोग सतत उन्नति के लिये अ्रयत्नशील रहते हैँ । पहली 
किस्म के लोगों का दल शान्ति-प्रिय और सत्ता को मनाने वाला होता है। दूसरी किस्म का 
स्वतन्त्रता और उन्नति पर ज़ोर देता है। किन्धु मनुष्यों के स्वभाव में इस क्रिस्म का स्पष्ट अ्रन्तर 
नहीं मिलता । इसके अ्रतिरिक्त कुछ लोग प्रतिक्रियावादी होते हैं जिनकी दृष्टि इमेशा भूत पर रहती 
है और कुछ लोग नवीनतावादी होते हैं जो इमेशा भविष्य पर ही ज़ोर देते हैं। अन्त में आर्थिक 


शश्प् शासन-यब्त्र 


राजनीतिक दल विभिन्न हितों का संश्लेषण होदा है 


किन्तु यह इस समस्या को बड़ी सरल व्याख्या हुईं। इसको भली भाँति समझने 
के लिये अधिक विश्लेषण की आवश्यकता है। ज्ञोग एक साथ फाय करने के लिये 
किसी मनोवेज्ञानिक प्रेरणा के कारण नहीं तेयार होते। वे एक दल्ल में इसलिये 
शामिल होते हैं के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बे एक तरह प्रभावित होते हैं। 
इस प्रकार कभी तो राजनीतिक दल्लों का विभाजन राजनीतिक मसल्ों के आधार 
पर होता है जैसे 'अनराज्यवांदी! और “राजदल”ः । कभी वे आर्थिक मसक्ां 
के आधार पर अल्लग हो जाते हैं जैसे “छतंत्र व्यापारवादों और 'संरक्तणवादी!। 
कभी-कभी दो दल्ञ साम्प्रदायिक, सामाजिक, जातीय और वर्भंगत हितों के आधार 
पर अलग द्वो जाते हँ। इसका यह तात्पय हुआ कि राजनीतिक दलों के वास्तबिक 
स्वभावों को सममने के लिये हमें उन राजनीतिक तथा सामाजिक शक्तियों की तरफ़ 
ध्यान देना चाहिए जो मित्र कर दलों को बनाती हैं। केवल्ल ऐतिद्यासिक बिकास या 
व्यक्तिथों की मानसिक अ्वृत्तियों की व्याख्या से हम दलों के वाष्तविक स्वभाव को 
हित के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास पर्यात्त सम्पत्ति है वे इमेशा प्राचीन 
वादी तथा प्रतिक्रियावादी द्वोगे क्योंकि वे परिवर्तन से इमेशा डरंगे श्र शान्ति, सुरक्षा तथा 
राजनीतिक सत्ता को क्रायम रखना चाहेंगे। जिन लोगों के पास कोई भी सम्पत्ति नहीं है 
वे हमेशा परिवत्तन के पक्ष में रहेंगे क्‍यों उन्हें इसके फलस्वरूप किसी नुसकान का डर नहीं। 
नये समाज में उन्हें उन्नति की द्वी श्रशा दिखाई देती है । 
अपनी 'पालिमेन्टरी गवन्मेंट इन इृंगलेणड' पृष्ठ ८ में प्रो० लास्की दलों के संगठन 
का मुख्य आ्रधार आ्िक द्वित को द्वी मानते हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि साम्प्रदायिक 
आधार पर संगठित दलों को भी किसी आथिक योजना को शअ्रंगीभूत करना पड़ता है। इस 
प्रकार वे कहते हैं कि “वे सभी दल जो कुछ काल तक स्थायी रहते हैं अधिक आधार 
पर संगध्ति होते हैं। यही बात इंगलेणड के हिग और टोरी तथा अ्रमरीका के जन-राज्यवादी 
और प्रजातंत्रवादी दलों पर भी लागू होती है। यही बात इंगलैण्ड के मज़दूर दल तथा 
श्रमरीका के किसान दल के साथ भी लागू है। सम्पदाय के आधार पर संगठित किये हुए दल 
ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकते । श्रगर कभी ऐसा हुआ भी है तो उन्हें अधिक योजना को 
अपनाना पड़ा है। यहद्दी नियम हंगलेंड के श्राइरिश तथा बेल्जियम के फ़्लेमिश दलों के 
साथ भी लागू होता हे जो राष्ट्रीय दल हैं। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की माँग केवल विदेशी शक्ति 
द्वारा आथिक सुविधाश्रों के अपहरण का विरोध हे ।” प्रो” लास्की का यह विचार सही मालूम 
पढ़ता है क्योंकि भारतवष में मुसलिम लीग ने भी, जिसे हमने कुछ श्रृंश में साम्प्रदायिक 
आर कुछ अश में राजनीतिक दल कहा है, झ्राथिक योजना बनाना प्रारम्भ कर [दया है| 
अपने कराची के श्रधिवेशन में इसने एक समिति नियुक्त की थी जिसको पाकिस्तान अदेशों को 
आशिक, सामाजिक तथा व्यवसायिक उन्नति के लिये योजना बनाने का कार्य सौंपा गया था | 
महात्मा गांधी के नेतत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी अपनी आ्रार्थिक योजना है और यह सब 
आर्थिक सुविधाश्रों के अपहरण के विरोध ह्वी में किया गया है । 


दैसवों अध्याय ११६ 


नहीं समक सकते। मेरियम के अनुसार 'दल्ञ उन सभी सामाजिक हितों का केन्द्र दे जो 
शासन की नीति या काय से प्रभावत होते हैं। द् शासन का निक्रृटतम रूप भी है। यह 
वास्तविक शासन भी कहा ज्ञा सकता है। दलों के सिद्धान्तों को घोषणा और उनके 
सदस्यों के निवोचन के संघषे में सभी प्रकार की प्रश्ृत्तियां मित्रती हैं, इनका आपस में 
संघर्ष भी होता है और सममोते के आधार पर पारस्परिक भ्रुठभेड़ बचाई जातो है। 
इस प्रकार रेलवे, मोटर-लारी तथा जहाज; बड़े व्यवसाय तथा छोठे स्ौदागर; कृषऋ 
तथा उपभोक्ता और संगठित तथा अखंगठित संघ; उत्तरो, दक्षिणी, पूर्वा, और पश्चिमी; 
सामाजिक, साम्प्रदायिक ओर विभिन्न श्रेणियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा 
प्राचीन और अवोचीन सिद्धान्तों, ओर महत्वाकांक्षी नेताओं की दो सेनायें आमने- 
सामने खड़ी हो जाती हैं। ये सब मिलकर एक समभौते पर पहुँवते हैं ओर इनमें से 
कुछ लोग एक दल बना लेते हें ओर कुछ दूसरा । अब दल को भत्नी भाँति सभमने के 
लिये दल्ल को बनाने वात्षी इन विभिन्न शक्तियों को भत्नी भांति समझना आवश्यक हो 
जाता है ११ द 
सारांश 
संक्षेप में हम कह सकते है. कि राजनीतिक दल्ल मनुष्यों को मानसिक भ्रवृत्तियों, 
उनक छ्वितों तथा सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न द्वोते हँ। हमारे उप- 
रोक्त कथन को त्राइस ने बड़ी सुन्दरता के साथ रकखा है: “यद्यपि किसा दल क अस्तित्व 
का मुख्य कारण कुछ सिद्धान्तों का अचार कहा जाता है किन्तु इन अमत िद्धान्तों के 
स्राथ एक मूतत अंग भी होता दे । अमृत अंग ता इस माने में है कि यह ढक ह्वी मत 
को मानने वाले बहुत से मांस्तष्कों का प्रतिनिधित्व करता है। मू्त अंग में वे व्यक्ति 
शामिल द्वोते हैं जो उपरोक्त मत को मानते हैं ।?* 
दुल के उद् श्य 
इस प्रकार ब्राइस द्वी फे अनुसार 'सभो दल चार ग्रवृत्तियों या शक्तियों के बन्न पर 
स्थायी रहते हैँ और कार्य करते दे । ये शक्तियाँ सद्दानुभूति, अनुकरण, प्रतियोगिता 
आर कलह-प्रियता हैँ। अगर दुलां का उर्त्पात बौद्धिक विश्वास क करण हाती है तो 
इसे जीकन तथा शक्ति मनोवेयों द्वारा ही दान की जाती है” । इसका यद्द तालयें हु आा 
कि एक बार संगठित हो जाने के पश्यात्‌ दुक्ों का काय मनोंवेज्ञाननक अंरणा ही के कारण 
चलता रहता है। सद्दानु भूत से यहद्दों हमरा तात्पये दूसरों में एक क्रिस्स का सनोभाव- 
नाओं को देख कर प्रभावित हो जाने से द्वा नहीं वरन्‌ महुष्य को उन समस्त अश्रवृत्तियों 
से हे जिनकी वजह से वह दूसरों की तरह अनुभव करत। हू और कारयये करता है। यह 
फल अनुकरण मात्र नहीं हे । इसमें भावनाओं का समावंश हाता है ओर इनक फल्न- 
स्वरूप सामूहिक भावना का जन्म होत। है । इस खामूद्दिक भाववा के पारंणात स्वरूप 
१--मेरियम--अमेरिकन पाटी सिस्टम, प्रृष्ठ ५८-४६ 
२०>आइस--मॉडन डेमोक्रे सीज़, जिलद १, प्रृष्ठ १२६ 
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पक्तानुराग की उत्पत्ति होती है जो जातीय भावना, बर्ग-चेतना या राष्ट्रीय भावना का रूप 
ले सकती है। इसी से प्रतियोगिता तथा ग्तिस्पर्धा पैदा होती है और इनसे कलह और 
बैर बढ़ जाता दे । इस प्रकार अपना उद्देश्य तथा गौरव ग्राप्त करने के लिये एक दल 
अपने विरोधी दक्क को उचित तथा अनुचित सभी ढंगों से नीचा दिखाने और लोगों की 
दृष्टि में अयोग्य तथा निकम्म्रा साबित करने का प्रयत्न करता है । 


दल संगठन 

किन्तु यह सब एक अध्थायी जनसमुदाय द्वारा नहीं हासिल किया जा सकता। 
दलों को प्रभावशाज्ञी होने के लिये आवश्यक है कि इनका संगठन स्थानीय शाखाओं से 
लेकर केन्द्र तक हो। इसे हम अपने देश ही के विभिन्न दलों के संगठन के आधार पर 
भत्नी भाँति समक सकते हैं। यह साधारण तौर से मानी हुई बात है कि भारत 
में भारतीय राष्ट्रीय कांम्रेस ही सबसे सुख्ंगठित दुल्न है। केवल गाँवों ओर तहसोलों ही 
में इसकी शाखायें नहीं हैं वरन्‌ ज़िल्लों और सूबों में भी कांम्रेस की कमेटियाँ स्थापित हैं । 
ये सब एक केन्द्रीय संगठन की मातहती में कार्य करती हैं। कांग्रेस का सभापति इस 
संगठन का अध्यक्ष होता है ओर केन्द्रीय संगठन के सभी कार्यों का ब्योरा अन्‍्त्री द्वारा 
रक्‍्खा जाता हैं। इसी प्रकार हिन्दू महासभा, मुसलिम लोग, उदार दूल तथा कम्युव्रिस्ट 
पार्टी के भी अपने-अपने संगठन है। इन दलों के भी अपने केन्द्रय आफिस और 
स्थानीय शाखाये हैं। प्रत्येक दल अपना कोष रखता है ओर इनके अपने सिद्धान्त 
तथा योजनायें होती हैं जिन्हें ये वार्षिक अधिवेशन में देश के सामने रखते हैं । 


दलों के क्ेन्य - 


इस प्रकार प्रजातन्त्रात्मक शाक्षनों में अपने संगठन के बल पर ह। दल्त कार्य 
करने के योग्य हुए हैं । प्रश्न यह उठ सकता दे कि आज के राजनीतिक जीवन में दलों 
के क्या कर्तव्य हैं | प्रोफेसर मेरियम" ने दुलों के निम्नलिखित कत्ते्य* गिनाये हैं :--. 

१--मेरियम--अमे रकन पाठी सिस्टम, प्रृष्ठ ३६१-४०४ | कृपया बआराइस की 'मॉड्न 
डिमोक्र सीज़' जिल्द १, ए४ १२८ भी देखिये । है 

२--लोवेल ने अपनी पुस्तक 'पत्रलिक ओपिनियन एण्ड पराधुलर गवर्न्मैंदूस' के पृष्ठ 
६७-७० में दल का कत्तव्य इस प्रकार बताया है :-... 

(१) ये मतदाताओं को सामूहिक रूप में कार्य करने के योग्य बनाते हैं | 

(२) ये सावंजनिक निणय के लिये मसले पेश करते हैं। 

अपनी “श्रमेरिकन पार्टीज़ एण्ड इलेक्शन्स के पृष्ठ १४१-१४४ में सेट ने लिखा है कि 
राजनीतिक दल (१) शासन की नीति सामने रखते हैं और (२) शासन पर झ्रपना अ्राधिपत्य जमाने 
का प्रयत्न करते हैं। ब्क ने नीति निश्चित करने के कार्य पर अधिक ज़ोर दिया है। उसका 
कहना है कि राजनीतिक दल सिद्धान्तों को व्यावह्वारिक रूप देते हैं। किन्तु बहुधा राजनीतिश 
शासन के अ्रधिकारियों पर अधिक ज़ोर देते हैं| वे एक नीति को इसलिये नहीं अपनाते कि 
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(१) सरकारी अधिकारियों का चुनाव, 
(२) सावजनिक नीति का स्थिर करना, 
(३) शासन की समालोचला, 
(४) राजनीतिक शिक्षा, कक मय 
(४) और शास्त्र तथा व्यक्ति के बीच सध्यस्थ का कार्य करना । 
अधिकारियों के चुनाव से हमारा तात्यय यह है कि दल्लों को निर्वाचन के लिये 
संगठन करना पड़ता है ओर लड़ना पड़ता है। जिन सदस्यों को बहुसंख्या में मत मिलते 
वे व्यवस्थापिका में जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इश्ललिये अत्येक 
. दल अपने में से सवश्रेष्ठ व्यक्तियों को ही चुनता है । राजनीतिक दल्ल इस प्रकार एक 
बहुत बड़ी चलनी के समान हें जिससे होकर निबाचन में आने वाले लोग चाज् कर 
चुने जाते हें । 
सार्वजनिक नीति स्थिर. करसे का तात्पयें यह हुआ कि प्रत्येक दल विभिन्न 
समस्‍्यायों पर जनता के सामने अपने सुझाव तथा योजनायें रखता है। इस प्रकार 
निबोचकों को विभिन्न दलों के सिद्धांतों करो जानने का अवसर मिलता है। इसके 
पश्चात्‌ दत्न के हित तथा सावजनिक लाभ के मुताबिक़ इन सिद्धान्तों की व्याख्या की 
वे उसके सिद्धान्तों पर विश्वास रखते हैं वरन्‌ इसलिये कि उस नीति को अपनाकर वे श्रपने 
मतदाताओं को खुश रख सकेंगे ओर ज्यादा अरसे तक शासन को अपने हाथों में रक्‍्खेंगे | 
मुनरो ने श्रपनी पुस्तक “गवन्मेंट ऑफ़ दि युनाइटेड स्टेट्सः पृष्ठ १३३-१३६ में दलों 
के चार कत्तंव्य बतलाये हैं : -- 
(१) जनता के लिये राजनीतिक मसलों को तय करना, 
(२) उम्मीदवारों को चुंनना, 
(३) सामूहिक तथा स्थायी उत्तरदायित्व को स्थापित करना और 
(४) नागरिक शिक्षा के साधन के रूप में कार्य करना तथा लोगों की दिलचस्पी को 
कायम रखना | क्‍ 
, अ्रगर इन कार्यों का प्रतिपादन दलों द्वारा नहीं किया जाता तो ये सब के कार्य हो 
_ जायेंगे और इस प्रकार किसी के भी नहीं रह सकेंगे । तात्यय यह हुआ कि कोई मी इन कार्यों 
में विशेष दिलचस्पी नहीं लेगा | द 
पैटरसन ने भी अपनी पुस्तक अमेरिकन गवरन्मेंट” प्रृष्ठ १७५४-७६ में दलों के निम्नलिखित 
कत्तव्य बतलाये हैं :-.- 
(१) ये ( दल ) राष्ट्र की एकता की भावना को बढ़ाते तथा इसे कायम रखते हैं। 
.._ (२) जहाँ कहीं भी शासन के विभिन्न श्र गों में प्रथकता रहती है दल उनमें एकता 
लाते हैं । 
(३) वे आथिक द्विंतों के संघर्षों की तीव्रता को कम करते हैं क्योंकि विभिन्न आ्िक द्वितों 
का अतिनिधित्व दलों द्वारा हो जाता है। द 
. (४) वे निर्वाचकों को अपना कर्तव्य करने का आदेश देते हैं | . 


९ 
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जाती है, इन पर वादबिवाद होता है और इनका समंथन तथा विरोध किया जाता 
है । इस कार्य के लिये सार्वजनिक सभायें की जाती हैं, पर्चे बाँठे जाते हैं पोस्टर चिपकाये .' 
जाते हैं और दल्लों तथा उनके उम्मीदवारों की सहायता के लिये सार्वजनिक 
प्रेस की भी मदद ली जाती है। इस प्रकार की व्याख्या, बादविवाद तथा प्रचार से 
निर्वीचकों को विभिन्न योजनाओं की शच्छाइयाँ और बुराइयाँ ज्ञात हो जाती हैं, 
क्योंकि सभी समस्यायों का स्पष्टीकरण विरोधी दलों की आलोचना तथा समालोचना 
से हो जा। है। इसके परिणाम स्वरूप मतदाता केवल उस्ती उम्पीद्वार को मत देता है 
जिसके दल के सिद्धान्त को वह अधिक से अधिक पसन्द करता है । 


शासन की समालोचना का यह अथ हुआ कि अगर बहुसंख्यक दल ने मन्धच्रि- 
मंडल का निर्माण किया है और शासन कार्य चला रहा है तो दूसरे दल जो अल्पसँख्या 
में है विरोध पक्ष में आ जाँय। इस हालत में शासन सत्ता को द्वाथ में रखने वाला 
दल विरोधी पक्ष की आलोचना के डर से व्यवस्थापिका के सामने सोच-समम कर 
ही प्रस्ताव पेश करेंगे और विरोधी पक्ष वाले शास्रक दल द्वारा पेश किये गये प्रस्तावों 
की त्रटियों तथा दोषों की कड़ी आलोचना करेंगे। हस प्रकार दलों द्वारा शासन के 
परिणाम ग्वरूप क़ानूनों का निर्माण विचार तथा वादविवाद के पश्चात्‌ होता है। जब 
कभी शासक दल्ल अपनी नीति तथा योजना को पाक्षन करने में असफल्न होता 
है तो इसके विरुद्ध असन्तोष की भावना पैदा हो जाती है और इसे शासन-सूत्र 
छोड़ना पड़ता है। इस दशा में विरोधी दल वेकल्पिक सरकार के रूप में आ जाता है 
और देश को क्रान्ति तथा उथल-पुथल का सामना नहीं करना पड़ता । इसलिये पराजय 
ओर. व्यागपत्र से बचने के लिये बहुसंख्यक दल प्रारम्म से ही अपने सदस्यों को 
संगठित रखने का श्रयत्ञ करता है और अपने सिद्धान्तों के अनुसार काये करने का 
प्रयत्न करता है। इस प्रकार दल्लों के संघर्ष से शासन अच्छा अर उत्तरदायी दोनों 
बना रहता है। 


राजनीतिक शिक्षा से हमारा तात्पय यह हुआ कि अपने खद्सयों की खह्दायता 
के लिये विभिन्न दल्नों द्वारा जो श्रचार किया जाता है साधारण मतदाता के लिये 
वह बहुत ही ज्ञानप्रद है। खाधारण तौर से जनता शासन के कार्यों में दिल्लचस्पी नहीं 
लेती । किन्तु अगर उत्तरदायी शासन में मतदाताओं को इसी प्रकार रहने दिया जाय 
तो शासन का बुरा अन्त होगा। लेकिन दलों के अचार से मतदाताओं को जागरित 
रक्खा जाता है, उन्हें विचार करने तथा अपना निर्णय देने के लिये मजबूर किया जाता 
है। व्यक्तियों तथा नीति के समर्थन में प्रेस, मंच तथा व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा प्रत्येक 
दुल्ल मतदाताओं को शिक्षा देता है । दलों की अपीक्ञों से अनता पर विशेष प्रभाव पड़ता 


है और उनमें जिज्ञासा की भावना पैदा हो जाती है जिसे हम राजनीतिक शिक्षा का 
प्रारम्भ कद सकते हैं । 


अन्त में व्यक्ति तथा शासन के बीच सथ्यस्थ से हमारा तात्पर्य यह है कि दलों 
द्वारा नागरिकों तथा उनके शासकों मे सम्पक क्रायम रकखा जाता है। दक्ष व्यक्ति को 


देसवाँ अध्याय... २२३ 


जाति तथा राष्ट्र से संथुक्त करने में संयुक्त चिन्ह और बकसुए का काये करता है ।* यह 
इसलिये है क्‍योंकि दल के खदस्य अपने शासन की योग्यता और अच्छाई पर मत- 
दाताओं को विश्वास कराते हैं। इस प्रकार अनेकों बार वे मतदाताओं को शासन के 
कार्यों तथा नीति को सममाते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं और इस प्रकार नागरिकों 
का शासन करने वालों से सम्पर्क कायम रखते हैं । 


दल-प्रणाली के गुण 

किन्तु इन कत्तव्यों के बावजूद भी दलों की उपयोगिता पर लोग एकमत नहीं 
हैं। कुछ ने तो इस भ्रणाली को अत्यन्त प्राकृतिक कह कर इसकी प्रशंसा की है और 
कुछ ने अत्यन्त प्राकृतिक राजनीतिक घटना कह कर इसकी बुराई की है। प्रशंसकों ने 
दुल-प्रणाली के निम्नलिखित ग़ु गण भिनाये है । 

(१) इस प्रणाली से सहयोग ही शक्ति है? कहावत का महत्व राजनीतिक क्षेत्र 
में पूर्ण रूप से साबित हो जाता है। अकेले व्यक्तिगत रूप में कोई भी सदस्य मतदाताओं 
का विश्वासपात्र नहीं हो सकता। इस दशा में प्रतिनिधित्व मुश्किल्ष दो जायेगा और 
प्रतिनिधि-शासन संफल्न नहीं हो सकता | 

(२) चू'कि व्यक्तियों में मत की भिन्नता प्राकृतिक है इसलिये उनको संगठित 
करना भी प्राकृतिक ही है। इसलिये अगर प्रतिक्रियाबादी तथा प्राचीनबादी और ' 
सुधारवादी तथा नवीनवादी आपस में न केबल मनोवेज्ञानिक आधार पर वरन्‌ राज- 
नीतिक सिद्धान्तों के आधार पर भी संगठित हो जाते हैँ तो दो विरोध दल क्रायम 
हो जाते हैं। इससे दोनों की तीत्रता कम हो जाती है और वे- एक बीच के सुझाव पर 
पहुँच सकते हैं । ईंस प्रकार वाद॒विवाद के आधार पर होने वाला शासन विरोधी दृष्टि- 
कोण को सममने तथा सममौते के सिद्धान्त पर आधारित रहता है । हु 

. (३) कीकॉक का कहता है कि नि केवल इसका ( दुल-अ्णाली ) प्रजातन्त्रात्मक 
शासन से कोई संघष नहीं होता बरन्‌ इससे उपरोक्त किस्म का शासन सम्भव बनाया 
जाता है। रेंह अधम्मव है कि सभी व्यक्ति अलग-अलग एक साथ शासन कर खर्के । 
इसलिये कुछ विशेष श्रकार के व्यक्तियों के लिये बहुसंख्या में रहकर स्थायी तथा 
हृढ़ शासन करने के लिये आवश्यक द्वै कि वे आपस में एकमत होने के किये तैयार 
हों। “आज़ का प्रजातन्त्रात्मक राब्य इस बनांवटी किन्तु आवश्यक मतैक्य के बग्गेर 
व्यक्तिगत मतों का गढ़बड़ ममेला मात्र होगा ।* क्‍ 

(४) जिस किसी भी राज्य में दो दल रहते हैं जिनमें से एक तो शासन करता 
है और दूसरा विरोध के लिये रहता है वहाँ अच्छा शाखन पो होता ही है सावजनिक 
उथल-पथल और क्रान्ति से भी लोग बच जाते हैं । अच्छा शासन तो इसलिये रहता हे 


3 ज फोमलॉहिढ त/ कि ७ काले २न्‍०कवधक॥]#४फनक 


१०«मेरियम ने राजनीतिक दल के लिये कहा है कि यह मध्यस्थ के समान है जो व्यक्ति 
ओर समज के बीच साम जरुय स्थाय्रित करता है ।? 
२--लीकॉक--एलिमेंद्स ऑफ़ पॉलिटिक्स, ४ ३१३ ५ 


४२४ शासन-यंत्र 


कि शासक-इल का प्रत्येक काय बड़ी सावधानी आर सत्तकता के साथ होता है 
क्योंकि विरोधी दल हमेशा शासन की त्रटियों को जनता के सामने श्खने के लिये 
तत्पर रहता मै। उथल्नन्पुशल ओर क्रान्ति से मुक्ति इसलिये मिल जाती है कि 
ख़गर शासन दल जनता की निगाह में अयोग्य तथा निकम्मा प्लाबित हो जाता हे और 
जनता का विश्याक्ष खो देने के एश्चाव इस द्याग पत्र देने के जिये वाध्य होना पढ़ता है 
तो तुरन्त ही विरोधी दुल्ल शार्टक-दूल का स्थान प्रहण कर लेता है और राज्यकाय चलाने 
लगता हैं । ५ 

(५) चूंकि सभी भर्तावों पर विरोधी दल पर्याप्त वाद विवाद करता है इसलिये जो 
कानून पास होते हैं उनमें पत्षणात नहीं रह जाता । जैसा कि ल्ोवेल ने कहा है “अगर 
राजनीतिक दल कुछ अंश तक लोकमंज़ का (अपने मतल्त्र के लिये) दुरुपयोग करते 
हैं तो इसको ज्णिक आवेगों द्वारा इसका अधिक दुरुपयोग होने से बचाते भी हैं।****" 
दल राजनीतिक ज्यार को रोकते हैं। वे स्वभावतः नये अनुभवों का विराध करते 
हैं।!१ संयम तथा नेतृत्व के आदी हाने के कारण दलों पर शओोवशात्मक अपीज्षों का 
अधिक प्रभाव नहीं पड़ता और इस्लीलिये स्थिर तथा सत्तक उपदेशों का बहुधा श्रयोग 
होता है । | 

(६) दल-प्र'धाल्ी की वजह से शासन को अबल्ञ तथा निरंकुश होन से भी रोका 
ज्ञा सकता है। यह इसलिये सम्भव हो सकता है क्‍योंकि दुलों के संध५ स शासन 
काबू में रक्खा जा सकता है। जैसा कि लोवेल ने कद्दा है दूज जनता को शासन पर 
नियन्त्रण रखने के योग्य बनाते हैं ।। एक विशघी दृत्व को ।नरन्तर उपर्धश्थिति निरंकुश 
शासन के मार्ग में रोड़े का काम करती है। जनता द्वारा स्वाकार की जाने योग्य योजना 
के साथ विरोधी दल न केवल निरंकुश शासन पर ही नियन्त्रण रखता दू बल्कि यह 
यहुस्ंख्यक दृढ़ को भी निरकुश नहीं द्वोने देता । 

(७) चूंकि दल-प्रणाली में निर्वाचकों के सम्मुख कई योजनायें रक्‍श्ली जाती हैं 

इसलिये उन्हें सावेजानक महत्वपूर्ण विषयों पर अपना निर्णय करने में सद्दायता मिलती 
है। इन योजनायों की अनुपस्थित में न ता वे पेचोदे ससलों को समम ही सकते हें 
ओर न उन्हें इनका ज्ञान दी दो समझता है । 
77 (०) लोकभ्रिय शासन के लिये मतदाताओं में जिस दिलचस्पी तथा जिज्ञासा को 
आवश्यकता होती है वह दलों के कपड़ों तथा श्रेश, सभाओं और भाषणों द्वारा किये गये 
प्रचार से ही हासिल की जा सकती है। किधो दूसरे साधन से यह्‌ सम्भव नहीं । 
इससे वे अपने उत्तरदायित्व के प्रति ज्ञागरूक रहत हैं और उनमें उतनी दिलचस्पी पेदा 
हो जाती है जितनी उनसे आशा क। जाती है । 

ब्राइस का भी कहना है कि 'दल्ष राष्ट्र के मस्तिष्क को क्रियाशील रखत देँ । ठीक 
उसी श्रकार जैसे लहरों के वीज्र उत्थान तथा पतन से समुद्र की खाड़ो का जल स्वच्छ 


१-- लोवेल--पबलिक ओपीनियन एण्ड पॉपुलर गवन्मेंट, पृष्ठ ६६-६७ | कृपया 
लास्की की 'ग्रेमर ऑफ़ पॉलिटिक्स' पृष्ठ ३११३ भी देखिये । 


| दसवा अध्याये ३१५ 
रहता है। निवोचन के पहले प्रत्येक दल में महत्वपूर्ण मसलों पर विचार-विमशे तथा 
वादविवाद होता है। इसके उपरान्त अपने-अपने सिद्धान्तों तथा सुझावों को लेकर 
प्रत्येक दल जनता के सामने आता है| इसके परिणाम-स्वरूप कुछ न कुछ मसले अपनो 
तरफ़ लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं और तब वे उन पर विचार करते है। बहुधा 
लोग अपनी समस्यायों के बाहर नहीं जाना चाहते और अगर दलों द्वारा विभिन्न मसलों: 
पर प्रकाश न डाला जाय तो लोकमत अस्पष्ट तथा अप्रभावशाल्ी रहेगा! ।१ 

(६) दल-प्रणाल्ी में सयंम की आवश्यकता होती है । इससे असंख्य मतदाताओं 
की विश्वंखलता को अआंखला वद्ध हो नहीं किया जाता वरन्‌ दल्नों के सदस्यों को स्थिरता 
ओर अनुराग की शिक्षा भी दी जाती है। व्यवस्थापिका में दलों द्वारा उन सदस्यों पर 
नियन्त्रण लग जाता है जो सावजनिक हित का ध्यान न रखकर अपनी ही उन्नति 
का प्रयज्ष करते हैं। इसके अतिरिक्त अष्टता तथा घूसखोरी भी रोकी जाती है। अगर 
प्रत्येक सदस्य अपना निजी मार्ग अपनाता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग अपनी उन्नति 
के ही लिये करता है तो सभात्मक शासन नहीं चल्न सकता क्योंकि लोक-समा में 
बहुसंख्यक सदस्य कब तक शासन के पक्ष में रहेंगे निश्चित नहीं हो सकता | 


(१०) अमरीका ऐसे देशों में जहाँ शासन का संगठन शाक्ति-विभाजन के सिद्धान्त 
पर है दल-प्रणाली की उत्पत्ति ने शास्त्र के विभिन्न अंगों को जोड़ने में 'खोई हुई कड़ी 
का काये किया है। क्वानूनी व्यवस्था के उपरान्त इस प्रणाली के विकास ने विधान को 
नष्ट हाने से बचाया है क्‍यों इससे कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका का मिल कर कार्य 
करना सम्भव हुआ है। मेरियम का भी यही तात्ययें है जब वह कहता है कि शासन की 
शक्तियाँ बिखरी रहने की वजह से दलों के लिये यह आवश्यक द्वो गया है कि शासन के 
सूत्रों को एकत्र करके उन्हें उत्तरदायी शास्रन का रूप दें। इस्र प्रकार इसने शासन के 
विभिन्न अंगों में उचित संबंध स्थापित किया है* । 


कलह पपककजर-++तजक कल» पक ५४440 कर 


१--ओआइस--मॉडन डेमोक्रोसीज, जिल्द १, प्रष्ठ १ ३४-३५. 

(२--अ्रयनी अमेरिकन पार्णीज्ञ एण्ड इलकेशन्स' प्रष्ठ १४६-१६४ में सेट ने भो दलों की 
निम्नलिखित उपयागिता बताई है :-- 

(अ) वे शासन के विभिन्न अंगों में ऐक्य स्थापित करते हैं। केन्द्रीय तथा राज्य- 
विधानों के अन्तर्गत स्थापित किये गये शासन के जटिल यन्त्र को वे एकता प्रदान करते 
हैं। कुछ श्रंश तक वे संघीय प्रणाली के दोषों को कम करते हैं। राज्यों तथा राष्ट्र की नीति 
में वे सामझस्य स्थापित करते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्त्वपूर्ण कार्य संतुलन तथा 
नियन्त्रण के प्रभाव को कम करने में हे। यह प्रणाली जैसा कि उडरो विल्सन ने कद्दा है 
विधान-निर्माताओं द्वारा इसलिये कायम को गई थी कि शासन के विभिन्न अंगों को एक 
दूसरे के विरुद्ध रख कर संतुलित रक्खा जाय। इसके अलावा संतुलन प्रणाली का मुख्य 
उद्देश्य यह भी था कि किसी श्रवसर पर जनता की इच्छा शासन पर बेरोक प्रभुत्व न स्थापित 


कर सके | 


रैरेद...' शासन-यन्ने 


(११) दल-प्रणाली ने कुछ अंश तक राजनीतिक एकता तथा सहयोग को भी जन्म 
दिया है। स्थानीय हितों तथा राज्यों के विरुद्ध इसका प्रभाव राष्ट्रीयता के पक्ष में रहा 
है। अमरीका में जहाँ हमेशा स्थानीय राज्यों के प्रति भक्ति रही है दल-प्रणाली ने 
मतदाताओं तथा सदस्यों की बद्धि-सीमा को विकृलित किया है। इस प्रकार इसने 
राज्यों की स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण में खामझसस्‍्य स्थापि। किया है। इसने विभिन्न 
राज्यों के नागरिकों को अमरोका का नागरिक बनाया है। इसके अतिरिक्त मेकी तथा 
विल्सन के अनुसार दलों ने जाति तथा सम्प्रदाय करी भावना को नष्ट करके अमरीका 
के प्रति राष्ट्र भावना उत्पन्न की है जो किसी भी दूसरे साधन से नहीं पेदा को जा 
सकती थी । 


दल-प्रणाली के दोष 
इस प्रणाली में उपरोक्त गुणों के साथ कुछ गम्भीर दोष' भी हैं । वे इस 


प्रकार हैं :-- 

(१) लोगों का कहना है कि दलों द्वारा राष्ट्र में दलबन्दी पैदा दो जाती है। 
इसीलिये वाशिंगटन इ्नके विरुद्ध था और उसने अमरीका निबरासियों को निम्नल्निखित 
शब्दों में दलों की भावना से सचेत किया था ;-- 

“दुल्भावना के विनाशकारी प्रभाव से में आपको बड़ी गस्भीरतापूवंक सचेत 
कर देना चाहता हूँ। अभाग्वयश यह भावता हमारे स्वभाव से ही अक्षण नहीं को 
जा सकती | इसकी जड़ें मानव मस्तिष्क के तीत्र आदेगों में विद्यमान हैं। प्रत्येक क्रिस्म 

(ब) श्रसंख्य मातदाता राष्ट्रीय दल्लों के माध्यम द्वाराही काय करने के योग्य होते हैं | 
दलों के ब्रिना हमारे राष्ट्र की राजनीति विभिन्न प्रतियोगी शुर्रों के श्रापसी संघरष का रूप ग्रहण कर 
लेगी । यह संघर्ष ऐसा श्रस्पष्ट, दुर्बोध तथा दुरूह होगा कि लोकमत का पता लगाना भी 
असम्भव हो जायगा | 

(स) दलों ने राष्ट्रीय एकता की भावना,के विकास तथा इसको कायम रखने में भी 
मदद दी है। श्रमरीका के लोगों में साहश्य नहीं हैं। उनमें साम्प्रदायिक तथा श्रार्थिक हितों की 
विभिन्नता है और उनकी उत्पत्ति भी एक नहीं है। अगर इस विभिन्नता को स्वतन्त्र मार्ग ग्रहण 
करने का मौक्का दे दिया जाय तो इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा । दलों द्वारा इस प्रकार 
साम्प्रदायिक श्रसहिष्णुता रोकी जाती है ओर अशिक संघर्षों को कम किया जाता है । 

१---लोवेल न दल-प्रणाली के निम्नलिखित दोष दिखलाये ई :--- 

.. (अर) दल ग्रप्राकृतिक विभाजन पैदा करते हैं और इस प्रकार वे लोकमत का भूठा 
प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही दो या दो से श्रघिक दलों में नहीं विभक्त रइते | वे 
विभिन्न मतों के संयोग को. प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा वाह्म एकता को. क्रायम रखने 
के लिग्ने सदस्यों के मतभेद को अ्नुकलित नहीं किया जाता बल्कि,क्रेवल इस बात, का ध्यान 
रखा जाता हे कि उनमें कोई संघर्ष न पैदा है। इसलिये एक दल की वाह्य एकता श्रान्तरिक 
मतसमेद पर ही श्राधारित हे | 


दसवां अध्याय . ३२७ 


के शासन में यह भावना किसी न किसी रूप में पाई जाती है चाहे दमन करके इसे 
_ ब॒श में क्‍यों न रक्खा जाय | किन्तु जहाँ कहीं भी जनवा का शासन है वहाँ यह अपने 
विकराल रूप में प्रकट होती है और यह इस क्विस्म के शासन का सबसे महान शत्रु 
है ।'““कानूनों के लागू करने में सभी प्रकार के अवरोध गुटबन्दियों के संगठन में 
सहायक होते हैं और इसे कृत्रिम तथा वाह्य शक्ति प्रदान करते हैं। इसके परिणाम- 
स्वरूप राष्ट्र की इच्छा का स्थान दल की इच्छा प्रहण कर लेती है जो बहुधा साइसी 
तथा होशियार अल्पसंख्यकों की इच्छा होती है। इस ग्रकार विभिन्न दक्नों की विजय 
के साथ सावज्ञनिक शासन पारस्परिक हितों के आधार पर स्थिर तथा हितकर योजनायों 
का प्रतीक न होकर गुटबन्दियों की असंगत तथा तेमेल युक्तियों का दर्पण मात्र होगा । 
वाशिंगटन ही के शब्दों में विभिन्न कालों में बारी-बारी से एक दल के शासन ने 
सतभेद तथा प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर दूसरे दल वालों पर अनेकों क्ररतायें 
की हैं। इस प्रकार इस क्रिस्म का शासन किसी भी प्रजापीड़क शाखन से कम नहीं 
है ।...... - यह (दुल-भावना) हमेशा ल्ञोगों को विश्वान्त करती है और सावजनिक 
शासन को कमज़ोर बनाती है। राष्ट्र में फूठ तथा ईंष्या के आधार पर हलचल 
पैदा करती है और एक भाग को दूसरे के विरुद्ध करतो हे। इसले समय-समय पर 
बलवों तथा विद्रोहों को उत्तेजना मिल्तों है और विदेशी प्रभाव तथा अ्रष्टता के लिये 
राष्ट्र का द्वारा खुल जाता है। दल्नों की सहायता से ये बुराइयाँ शासन तक पहुँच, . 
जाती हैं । क्‍ क्‍ द 
(३) सभात्मक शासन-प्रणाली में शाखन बहुसंख्यक दल द्वारा किया जाता है। 
इससे एक ही दल में से योग्य व्यक्तियों को चुना जाता है। विरोधी दल के योग्य 
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(ब) दल पतक्षानुराग उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक मतदाता किसी सिद्धान्त या योजना 
के प्रति इतना आ्राकषित हो जाता है या उसके विरुद्ध हो जाता है कि वह स्व॒तुन्त्र तथ निष्पक्ष 
निर्णय तक नहीं पहुँच सकता | - 3 
(स) भ्रगर दो दल हैं तो मतदाताओं को केवल हाँ” या “नहीं! करना पड़ता है। 
अगर कई दल हैं तो मतदाता केवल एक ही सिद्धान्त पर हाँ? या “हीं? कर सकते हैं| इस 
प्रकार मतभेदों का अनुकलन नहीं हो पाता और प्रत्येक मत किसी सम्पूर्ण सिद्धान्त के पक्ष में 
नहीं दिया जाता | वह केवल किसी विशेष सिद्धान्त के कुछ अंश के पक्ष में दिया जाता है। 
लोकमत की इस प्रकार भ्ूठा प्रतिनिधित्व होता है।... द 
(द) दल का नेतृत्व करने वाले वही लोग होते हैं जो अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
तीत्रता के साथ करते हैं। उदार विचार वाले तो केवल अनुयायी मात्र रहते हैं। वे किसी 
दल से अलग इसलिये नहीं होते कि बाहर रह कर वे कुछ . काम नहीं कर पाते। इस प्रकार 
मतभेद रखते हुए भी वे अपने दल के गरम अंश का श्रादेश पालन करते हैं। इसका तात्यर्य यह 
हुआ कि लोकमत के वास्तिविक रूप का पता नहीं चल पाता । 
कभी-कभी गरम अंश अपने नेताओं को ऐसे कार्य करने पर विवश करता है जिसे वे 
नहीं करना चाहते | ऐसे अ्रवसर पर भी लोक॑मत का वास्तविक प्रतिनिधित्व॑नहीं होंतां । 
द “-पिबलिक ओपिनियन एण्ड पापुलर गवन्मेंट, पृष्ठ चछ६इ--६४४ 


शर८ शासन-यन्त्र 


व्यक्ति शासन के बाहर रह जाते हैं और बहुधा बहुसंख्यक दल को अयोग्य व्यक्तियों  - 
की सहायता से ही शासन करना पड़ता है। दलों की इस विरोधी भावना के परिणाम- 
स्वरूप राष्ट्र के कितने ही योग्य पुरुष शासन के बाहर रह जाते हैं; सावेजनिक भलाई 
के लिए उनकी योग्यनायों का प्रयोग नहीं हो पाता और वे व्यर्थ जाती हैं । 

(३) प्रायः विरोधी दल शासक-दुल का विरोध आदर्शों तथा सिद्धान्तों के आधार 
पर न करके केवल विरोध मात्र ही के लिये करता है। इसका कत्तेव्य शासन में त्रटटि 
निकालना, क्रानून निर्माण करने के कार्य में बाधा डालना तथा शासन को अ्रयोग्य 
साबित करना रह जाता है । इससे सावजनिक ह्वित को द्वानि पहुँचतो है और दलों के 
द्वित का ख्याल राष्ट्र के हितके पहले किया जाने लगता है ।" 

(४) केवल व्यवस्थापिका ही में विभाजन नहीं होता। कम से कम निवोचन 
के अवसर पर तो समस्त राष्ट्र बिरोधो दलों में बंट जाता है। त्राइस के शब्दों में दल 
व्यवस्थापिका द्वी को नहीं बलिक पूरे राष्ट्र को विपक्षी दज्ों में विभाजिव देते 6 और 
विदेशी शक्ति के सम्मुख भी राष्ट्र को विभाजित दृशा ही में उपस्थित करते हैं । राष्ट्रीयता 
के स्थान पर आवेगों तथा आपसी मतभेदों को रखते हैं. और नागरिकों में पक्षपात 
की भावना पैदा करते हैं । इससे एक दक्ष दूसरे के प्रस्तावों पर सन्दृद् रखने 
लगता है ओर समस्यायों पर विचार उत्तकी अच्छाइयों तथा बुराह्यों के आधार पर 
नहीं हो पावा; अतिनिधियों के स्वतन्त्र विचार तथा निर्णय की शक्ति को समान कर 
दिया ज्ञाता है और उनका प्रथम कत्तेव्य दल को हृढू करना तथा दक्ष का निर्णय 
स्वीकार करना हो जाता है।* इस प्रकार निवाचन के बाद भी ईष्यों, ढ़ ष तथा आपश्री 
मनमुटाव की भावना रह जाती हैं और विरोध तथा प्रतिस्पधा के कारण सामाजिक 
जीवन कट्ठ हो जाता है । 


(५; इसके अल्लावा दल जाति तथा राष्ट्र को बुनियादी मलसों पर विभाजित नहीं 
करते । इनका विभाजन प्रायः साधारण बातों पर ही होता है| एक वल्ष के लोगों का मेल 
उतना ही साधारण तथा अवास्तविक होता है जितना दूसरे दक्ष से उनका मतभेद । 
इस प्रकार 'खोखलापन तथा अपुरक्षितता” बढ़ ज्ञाती है ओर ज्ञोग एक दल्न को छोड़कर 
दूसरे दल में विश्वास के कारण नहीं जाते बल्कि अपने हितों तथा इच्छाओ्रों को पूरा 
करने के लिये जाते हैं। इसके अलावा दल्ल में सदस्यों की भर्ती योग्यता के 
लिये नहीं बल्कि संख्या बढ़ाने के लिये की जाती है। इसीलिये त्राइस ने अमरीका के 
दल्लों की तुज्ञना दो खाली बोतलों से की है जिनमें उनके नामों को क्रायम रखते हुए 
किसी भी प्रकार की मदिरा ड।ली जा सकती है ।३ इसके उपरान्त वह खोखलापन . 
निवौचन के आदश-बाक्यों के कारण और भी बढ़ ज्ञाता है क्योंकि इनका प्रयोग 
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| सोची-सममी नीति को पालन करने के लिये न होकर निवाचन में सफलता प्राप्त करने के 
लिये होता है। इसीलिये दूल-प्रणाली को संगठित पाखण्ड कहद्दा गया है। 


(३६) तथा कथित दलों के अनुशासन में व्यक्तिगत विश्वास और स्वतन्त्रता के 
लिये कोई स्थात्त नहीं रहता। प्रत्येक सदस्य दल-यन्त्र का एक पुरी मात्र हो जाता 
है जो हमेशा यंत्र के साथ चलता रहता है और जिसकी अपनी फोई गति नहीं 
होती । इसका यह तात्पये हुआ कि सदस्य अपने व्यक्तित्व को खो बैठते हैं. और उनमें 
अपने विश्वास के अनुसार काये करने की स्वतन्त्रता नहीं रहती । लीकॉक के शब्दों 
में “व्यक्तिगत निर्णय दल के साँचे में जमा रहता है। इस प्रकार का मतैक्य समालोचकों 
की दृष्टि में भी क्ूठा तथा हानिप्रद है; यह व्यक्तिगत मत तथा कार्ये की उसो स्वतन्त्रता को 
समाप्त कर देता है जो प्रजान्त्रात्मक शासन का प्रमुख सिद्धान्त है ।?' 

(७) दल-प्रणाज्ञी सदस्यों के दृष्टिकोण को संकीश बना देती है और वे दल 
का स्थान राष्ट्र के पहले रखने लगते हैँ । इस प्रकार जब कि उन्हें सावेज्निक द्वितों को 
ध्यान में रखने वाला नागरिक होना चाहिए वे पक्षानुरागी दृल-सदस्य द्वो जाते हैं। 
गोल्डर्मिथ ने जब बक के बारे में निम्नलिखित पक्तियाँ लिखीं तो उच्चका भी यही 
तात्पय था। 

“जिसने विश्व-हित के लिये जन्म लिया था उसने अपना मस्तिष्क सँकुचित कर 
जिया क्‍योंकि जो मानबजाति के हित के लिये था उसे एक वर्ग विशेष को स्रॉप दिया |” 


इससे स्पष्ट हे कि दलों की सदस्यता नागरिकों के दृष्टिक्रोण को संक्रीण कर 
देती है और उनमें आदश नागरिक की उदार भावना नहीं रह जाती। मेरियट ने भी 
इसी बात का समथन किया है: “दलों के प्रति सदस्यों को निश्चा अतिशय दो जाने 
से राष्ट्रीय भावना में. कम्री आ जातो है। दलों के नेताओ्रों तथा संगठन करने वालों 
द्वारा मत प्राप्त करने पर अधिक ज़ोर देने के कारण देश की आवश्यक माँगों को 
स्थगित करनो पड़ता है ओर कभी-कभी तो इनकी उपेक्षा भी की जाती है ॥!९ 
.._ (८) दल-अणाली के परिणाम-स्वरूप सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति में भी 
योग्य व्यक्तियों के स्थान पर अयोग्य खसहायकों को पद मिलता है। शासक-दल को 
अनेकों उप्रधि तथा पद देने का अवसर पिलता है ओर यह सब योग्यता का खयाल 
न करके केवल अपने दल के सदस्यों तथा सद्दायकों को दिया जाता है। इस पक्षपात 
' का व्यावद्ारिक परिणाम शासन्र को द्वी नहीं खराब करता, इससे राष्ट्र में इष्यों 
तथा ढंषं की भावना भी पेदा हो जाती है। इससे चारों तरफ़ असन्तोष पैदा 
होता है। मारक्किंस ऑफ़ सैलिसबरी ने भी दल्लों के इस दोष को इन शब्दों में 
स्वीकार किया है “दलों की नियम-निश्ठा एक महान उद्देश्य का साधन हैें। किन्तु 
कुछ अवसरों पर तथा कुछ नेताओं के प्रभाव में यह उसी उद्देश्य को नष्ट कर देती है । 





१--लीकॉक--एलिमेंदस श्रॉफ़्‌ पॉलिटिक्स, पृष्ठ ३१२ 
२--वही, पृष्ठ ३१२ 
हर 


३३० शासन-यन्त्र 


*****अगर इसी उद्देश्य को हटा दिया जाय तो दल पदों की प्राप्ति तथा उसे कायम 


' रखने के लिये संयुक्त कम्पनी मात्र रह जाते हैं । 


.._ (६) दल-प्रणाल्ी अपने संगठन के कारण बड़े अ सानी से गुट बन्दियों के प्रभाव 


' में आ जाती है। इसलिये कुछ सक्रिय किन्तु षड़अन्त्रकारियों के ह्वाथ के प्रभुल में दत 


'ही नहीं वरन राष्ट्र भी आ जाता है। इस मानी में द्"ों का शासन केवल कुछ ही 


व्यक्तियों का शासन हो जाता है । 
(१०) मत प्राप्त करने की अभिलाषा से शक्तिशाली दल ऐसे कानूनों का निमोण 


करता है जिसमें अधिक लोगों की सहायता मिल सके | इसलिये क्रानून-निमोण करने 


का कार्य राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता । उसका एकमात्र रद्देश्य 
लोगों की सहानुभूति प्राप्त करना रहता है। इसका व्यावहारिक परिणाम यह द्वोता है 
कि आवश्यक क्वाननों के स्थान पर लोकप्रिय क़ानून पास किये जाते हैं। 

(१९) बड़े-बड़े व्यवसायी देशों में पू जीपतियों द्वारा दलों के सदस्य खरीद लिये 
जाते हैं और इसके परिणाम-स्वरूप “अदृश्य शासन स्थापित होता है। इससे अरष्ट तथा 
पूजीपतियों के हित वाले कानूनों का निर्माण होता दै और दल्लों के सदस्यों की 
स्वार्थान्धता के कारण राष्ट्र का नुक्तसान होता है । 

(१२) जैसा कि गिल्क्राइटट का कहना है सभी दुश्न अपने हित के किये सत्य को 
छिपाते हैं और अपनी बात साबित करने के लिये भूठी दल्लीलों को पेश करते हैं । इससे 
स्पष्ट है कि दल मतदाताओं की अमानत से ल्ञाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं और वे प्रायः 
उन्हें धोखा देने में सफल्न होते हैं। इस प्रकार प्रचार की मदद से मतदाताओं को 
ग़लत रास्ते पर रक्खा जाता है और उनके सम्मुख भूटी बातें रक्खी जाती हैं। इसका 
बट होता है कि जनता के तथाकथित प्रतिनिधि क्षोकमत का ग़ल्नषत प्रतिनिधित्व 
करते हैं । 

..._ (१३) स्थानीय जीवन के ऊपर भी दक्ष-प्रणाज्ञी का बुरा प्रभाव पड़ता है। स्थानीय 
निबाचनों में उम्मीदवारों को उनकी योग्यता तथा स्थानीय हितों के आधार पर चुनना 


: चाहिए। किन्तु दत्तों के कारण स्थानीय समस्यायों का कुछ भी ख्यात्ञ न करके राष्ट्रीय 


समस्यायों तथा दलों के मतभेद के आधार पर स्थानीय निर्वाचन द्वोता है। 

(१४) दलों का संगठन प्रायः आदर्शों तथा सिद्धान्तों' के आधार पर न होकर 
व्यक्तियों के आधार पर होता है। इससे भ्रष्ट व्यक्ति भी नायक मान लिये जाते हैं और 
जो नेता लोकप्रिय होते हैं उन्हें आसमान पर चढ़ा दिया जाता है और उनकी पूजा द्वोने 
लगती है। इसका सारा परिणाम यह होता है कि ज्ञोग मनुष्यों के गुज्ञाम हो जाते हैं 


. और सिद्धान्तों को भूल जाते हैं । 


(१४) यह भी कहा गया है कि दत्त प्रणाली ने द्वेघ-शासन को जन्म दिया है। 
शासन की वास्तविक शक्ति क्रानूनी उत्तरदायित्व से मुक्त रहती है। इस प्रकार भ्रजातन्त्रा- 


त्मक शासन में उत्तरदायित्व केवल नाममात्र के क्षिये रह जाता है । 


१--ऊपया लास्‍्की की 'ए ग्रेमर श्रॉफ पॉलिंटिक्स”, पृष्ठ ३१३ देखिये | 


बी फ 


दरसवाँ अध्याय ... ईइएँ 
| (१६) स्टीफेन्स का तो यहाँ तक कहना है कि दल प्रणालो सामाजि राजद्रोह 
_ का संगठित रूप है और दलों का नेता श्रमुख राजद्रोंही होता है। वह जनता का 
विश्वासपात्र बनकर उन्हें पूजीपतियों तथा घनी संस्थाओं के हाथ बेंच देता है। इसीलिये 
ओर्ट्रोगोस्की * ने दलों को हटाकर उनके स्थान पर विशेष तथा अधिक र्फूर्त संगठन 
का समर्थन किया है। इस किस्म के संगठन कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये होंगे। 
सामाजिक समसस्‍्यायों के परिवर्तन के साथ उनमें भी परिवर्तेन होता रहेगा। इससे 
स्पष्ट है कि वह आज के स्थिर तथा रूढ़ दलों के स्थान पर विभिन्न परिवरत्तनशीज हितों 
के आधार पर बनाये गये समुदायों के पक्ष में हैं। लेकिन हमारा विश्वास है कि इसमें 
भी कुछ समय बाद आधुनिक दलों के दोष आने लगेंगे। 


अंग्रेज़ी राजनीतिक दलों की उत्पत्ति 


इन साधारण पहलुओं पर ग़ौर कर चुकने के पश्चात हम इंगलैण्ड को दत्-प्रणाली 
की उत्पत्ति पर ध्यान दे सकते हैं। इसका प्रारम्भ १७वीं सदो के राजा तथा पार्ल्रिमेन्ट के 
संघर्ष से होता है। व्यू डरकाल में राजाओं ने जनता को श्रसन्न रक्खा था। इसके. 
अलावा विदेशी शक्तियों के डर से भी जनता ने राज्ञा की निरंकुशता के विरुद्ध आवाज्ञ : 
उठाना उचित न सममा । किन्तु एलिजबेथ के शासनकाल में प्युरिटनों ने इसकी असदि- . 
र्गुता तथा विशेषाधिकारों का विरोध करना शुरू कर दिया था। रहुअटे काल में इस 
विरोध ने ज्यादा जोर पकड़ा क्योंकि जेम्स प्रथम तथा चाह्स प्रथम दोनों दैवी भधिकार : 
के आधार पर निरंकुश शासन करना चाहते थे। जेम्स ने तो यहाँ तक एलान कर दिया : 
था कि 'में जनता की भलाई के लिये शासन करूँगा, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं |” : 


७७७७/७७७७ ७ मल मु अमन ्क 


१-ऑरस्ट्रोगोस्की रूढ़िवादी दलों के पक्ष में नहीं हे किन्तु इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि 
वह दलों के ही पक्ष में नहीं है । वह दलों को स्वयंजात संगठन बनाना चाइतां है। इस अकार : 
वह यह कभी नहीं चाहता कि मतदाता दल की सभी बातों को स्वीकार करें। मंतदाताओं को : 
स्ब॒तन्त्रता होनी चाहिए कि वे जिस किसी भी दल की बातों से सहमत हों उसके लिये मत दे 
सके। अगर वे किसी दल की कुछ ही बातों को स्वीकार करते हैं तो उनके पक्ष में मत दे सके * 
ओर दूसरे दल की जिन बातों को स्वीकार करते हों उनके पक्त में भी मत देने का उन्हें: अधिकार “ 
हो । इससे स्पष्ट है कि ओस्ट्रोगॉस्की स्थायी दलों के पक्ष में नहीं है। वह स्वयंजात संगठन चाइता 
है जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिये संगठित किये जाय और उद्देश्य प्राप्ति के बाद 
उनका विघटन हो जाय। इस प्रकार दलों का संगठन तो अवश्य होगा किन्तु उनका एक.ही- 
उद्देश्य रहेगा | जैसा कि श्रोस्ट्रोगोस्क्री स्वयं कहता हैं “वे स्वयंजात संगठन “होंगे जो जीवन की. 
समस्यायों के परिवर्तन के साथ-बदलते रहेंगे । जो नागरिक एक समख्या पर अलग होंगे दूसरी 
पर एक साथ मिल कर कार्य करेंगे |''* “किसी एक संगठन के आदेशों तथा सिद्धान्तों को :: 
पूर्ण रूप से न मान कर नागरिक हमेशा नई-नई समस्यायों पर स्व॒यं सोचने के लिए.तथा 
श्रपना निर्णय करने के लिये वाध्य होंगे! । बा 
... »“डेमोक्रोसी एएड दि आरगनिज्ञेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्दीज्ञ|, जिलल्‍्द २, प्रष्ठ ६४-८६ 


हि] 


३३१. शासन यमन्त्र 


इस निरंकुराता के विरुद्ध पालिमेन्ट ने भी अपने प्राचीन अधिकारों के लिये लड़ना 
निश्चय कर लिया। इसके परिणाम-स्तरूप राजा तथा पा/क्षिमेन्ट के बीच निरन्तर संघ 
चलता रहा | राजा ने पालिमेन्ट के बग्रेर भी शासन करने का प्रयत्न किया। पालिमेन्ट ने 
कई बार राजा को रुपया देने से इनकार किया। इस प्रकार राजा की सहायता करने 
वाले एंगलिकन्स राजवादी कह्दे जाने लगे भर पालिमेन्ट के पक्ष में लड़ने वाले प्युरिटन्स 
का नाम सभावादी पड़ा। चाल्से प्रथम के शासन-काल में होने वाले गृह-युद्ध में राजा के 
सद्दायकों का नाम केवालियस पड़ा और विरोधी दल राउण्ड-हेड्स के नाम से पुकारा 
जाने लगा । 


आधुनिक दलों का उदय 


किन्तु आधुनिक अथ में दुल्लों का विकास चाल्स द्वितीय के काल से प्रारम्भ द्ोता 
है । जिन लोगों ने परल्लिमेग्ट बुलाने के लिये राजा को वाध्य किया बे ्रर्थी? (पिरीशनसे) 
कहे जाने लगे और जिन्होंने इसका विरोध किया उनका नाम 'घुणालु' ( एव्होरसे ) 
पढ़ा । वहिष्कार बिल्ल पर किये गये १६८० के वाद-पिवाद में राजा के सहायकों का नाम 
टोरो पड़ा ओर सभावादियों को लोगों ने हिग कहना आरम्म किया। इस प्रकार टोरी- 
दल राजा का सहायक था। इसमें इंगलेंड क! चर्च तथा रोमन कैथलिक भी 
शामिल थे। हिग-दल में बहुधा प्रोटेसटेन्टस थे जो पार्लिमेन्ट के अधिकार के पक्ष में थे । 
इस दल में मध्यम श्रेणी के ज्ञोग थे। इस अकार इंगलेंण्ड में दो प्रमुख दलों का संगठन 
हुआ जिन्होंने छ्विग तथा टोरी के नाम से त्वगभग १४० वर्ष तक इँगलेण्ड की पाक्षिमेंटीय 
राजनीति का नेतृत्व किया । टोरी दक्ष का *भुत्व १६८८ ३० तक रहा। उसी षषे 
इंगलेण्ड की गोरबपूर्ण राज्य-क्रान्ति हुई जिससे जेम्स द्वितीय के निरंकुश शासन का 
अन्त हुआ ओर विलियम तथा मेरी इंगलेण्ड के शासक बनाये गये और वैधानिक शासन 
की स्थापना की गई | इस्र उत्तरदायी शासन के साथ हिग-दल्ञ का प्रभुत्य बढ़ा ओर 
ईंगलेणड के सभात्मक शासन ने अपना आधुनिक रूप भ्रहण किया। इसीलिये १६३० 
के समय को प्युरिटन क्रान्ति का काज्न और १६६० से १६८८ के समय को प्रोटेस्टैन्ट 
क्रान्ति का काल कहा गया है। पहले काल में पार्लिमेन्ट का संघर्ष अपने अस्तित्व के 
लिये था और दूसरे में शक्ति के ल्िये। १६८८ ६० में इसने उस शक्ति को प्रौत्त किया 
ओर देश की सवशक्तिशाली संस्था हो गई । 


दल्ल-प्रणाली का विकास क्‍ 

से प्रथम विज्ञियम ने अपने मन्त्रियों को हविग-दुल में से, जो बहुसंख्या में था, 
चुना। इसके बाद रानी ऐन ने टोरी बहुसंख्यक दत्ञ में से मन्त्रियों का चुनाव किया । 
इस प्रकार बहुसंख्यक दत्त से ही मन्त्रियों को चुनने का सिद्धान्त धीरे-धीरे स्थापित द्वो 
गया। ज़ब जाज़ प्रथम इंगलेण्ड का राजा हुआ तो शासन के अध्यक्ष का स्थान प्रधान 
मन्‍्त्री द्वारा प्रदृण किया गया। चूंकि राजा जमेन था और अंग्रेज़ी नहीं जानता था 
इसलिये उसने सन्त्रिमंडज्ञ की बैठकों में सभापति का स्थान प्रहण करना बन्द्‌ कर 
दिया। इस प्रकार वालपोल इंगलैंणढ का प्रथम प्रधान मन्त्री हुआ। लेकिन कुछ समय 


कल्प के 
अ 


अमक 


द बसवा अध्याय ३३३ 
बाद पालिमेन्ट में हार जाने के कारण उसने त्यागपतन्र दे दिया। इस प्रकार दलों द्वारा 


“ शासन का दूसरा सिद्धान्त भी स्थापित हो गया। इस सिद्धान्त के अनुसार पालिमेन्ट 
का विश्वास खो देने के पश्चात्‌ शासन को व्यागपतन्न देना आवश्यक हो गया । 


सिद्धान्तों के आधार पर दलों का संगठन 


धीरे-धीरे इंगलेण्ड की दल प्रणाली ने जिसका आधार राज्ञा का व्यक्तित्व 
ओर धम्म था अपना आधुनिक रूप अहण किया । अब इनका संगठन राजनीतिक 
सिद्धान्तों के आधार पर होने लगा । हिग-दल्न सुधार तथा उन्नति का पक्षपातों हुआा 
ओर टोरी-दल व्यवस्था, तथा स्थिरता का हिमायती हुआ। १६वीं सदी में इनका 
नाम क्रमश$ उदार (,709078]9) तथा अनुदार ((१07867ए87ए68) पड़ा । किन्तु १८८६ 
ईं० में आयरलेणड के होमरूल बिल पर लिबरल-दल में मतभेद हुआ और इसके 
कुछ सदस्य जो इस बिल के विरुद्ध थे अनुदार दल में शामिल्ष हो गये (१६६४)। 
इस प्रकार यूनियनिस्ट दल क्रायम हुआ जो १६३१ इ० तक चलता रहा। अब उदार 
दुल्ल शान्ति, निःशुक्त व्यापार तथा सुधार का हिमायतो हुआ ओर युनियनिस्ट दल 
साम्राज्यवादी राष्ट्रीयता, संरक्षण, तथा स्थापित चर्च का पक्षपातोी हुआ । 


उचित दल प्रणाली 
१६वीं सदी के अन्त तक इंगलेण्ड में दल प्रणाली ने अपना उचित रूप ग्रहण 
कर लिया था और दन्नों दारा शासन" ठिकाने से चलने लगा था। अगर एक दल 
सन्त्रिमंडल बनाता था और शास्रन काय करता था तो दूसरा विरोध में रहता था। 


इंगलैएड के अनुभव को ध्यान में रखते हुए लोबेल ने उचित दल प्रणाली के लिये 
निम्नलिखित शर्तें रक्खी हैं ।-- 


(९:४९४४४ का] 





१--अपनी पुस्तक 'पोलिटिकल इन्स्टीथ्य शन्त--ए प्रीफ़ेस' पृष्ठ ४२१ (फ्रुट्नोट) में 
सेठ ने लिखा हे--- 

४ “दो दल” शब्द से इमारा तात्पर्य नहीं कि केवल दो ही दल होते हैं बल्कि दूसरे 
दलों की उपेक्षणीय शक्ति के कारण दो दल बिना संयुक्त सरकार बनाये हीं शासन कर सकते 
हैं। परिवत्तन कें समय “तीसरे दल” का उदय हो सकता है किन्तु कुछु समय बाद या तो 

ह पहले के किसी दल का स्थान ग्रहण कर लेगा या उससे मिल जायगा अंथवा नगण्य हो 
जायगा । आस्ट्रे लिया में उदार तथा अनुदार दल नये मज़दूर दल की बढ़ती हुई शक्ति को. 
रोकने के लिये एक हो गये। इँगलैण्ड में भी राजनीति का विकास इसी तरफ़ जा रहा है। 
यद्यपि वहाँ का उदार दल (लिबरल) अपने जीवन को क्रायम रखने के लिये कहता है कि 
इंगलैण्ड में तीन दल प्रणाली हे किन्तु उसका अस्तित्व अत केवल नामसात्र है। यद्यपि 
नये दलों का उदय हो सकता है श्रोर पुराने दलों में मतभेद हो सकता है किन्तु अंग्रेज़ी बोलने 
वाले सभी देशों में साधारण तौर से दो ही दलों की तरफ़ प्रवृत्ति हे। यह व्यवहार इतना 
समरूप और दीब कालीन रहा दे कि इसके पीछे किसी वास्तविक मूल शक्ति का अस्तित्व 
प्रतोत होता है ।” 


रत 


रे: शासने-यन्त् 


(१) विरोधी दल को एक कानूनी संस्था के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 
किन्तु इसके लिये आवश्यक होना चाहिए कि यह गुटबन्दियों को मित्रा कर नबना 
हो। इसके अलावा विरोधी दल् को क्रान्तिकारी बिचारों कान होना चाहिए। इसे 
बेंधानिक सिद्धान्तों पर लड़ना चाहिए और अपने विचारों को जनता के सम्मुख रख 
कर निर्वोचकों को अपने पक्त में लाने का प्रयन्त करना चाहिए। 

(२) बर्ग या सम्प्रदाय के आधार पर दलों का विभाजन नहीं होना चाहिए। 
इनका विभाजन तथा संगठन राजनीतिक सिद्धान्तों पर होना चाहिए । 

(३) समस्यायों का आधार सा्वजनिक मामले दोने चाहिए स्थानीय मामल्ात 
तथा व्यक्तिगत फ़ायदे नहीं । 

दो दल प्रणाली का दास 


किन्तु इंगलेण्ड में भी दो दल प्रणाली अधिक दिनों तक न चलते सकी। 
१६०६ ६० में मज़दूर दल की स्थापना हुई ओर अब अंग्रेजी राजनोति में त्रिभु जाकार 
संघ प्रारम्भ हुआ-यूनियनिस्ट, उदार तथा मजदूर दल के बीच । किन्तु इसके 
अतिरिक्त यूनियनिस्ट तथा उदार दल के बीच का अन्तर धीरे-मीरे अस्पष्ट होता 
गया | अगर उदार वाले सामाजिक सुधार के पक्ष में थे तो यूनिय्रनिश्ट दल्त वालों ने 
भी सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार पर ज़ोर देना प्रारम्भ कर दिया। 
१६१४-१८ के महायुद्ध में दलों के मतभेद का ख्याल न करके सभी दलों को मिला कर 
संयुक्त राष्ट्रीय सरकार कायम हुईं । किन्तु १६२२ ई० के बाद दल-प्रणाली ने अपना 
पुराना रूप पुतः भ्रहण किया। सन्‌ १६२४ में मजदूर दत् ने प्रथम बार, भन्त्रिमंडल 
का निर्माण क्रिया किन्तु यह शक्तिशाली न हो सका। १६२४ के निर्वाचन में उदार 
( लिबरल ) दल की बुरी तरह हार हुईं | इसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि कहने 
के लिये तो इंगलेणश्ड में तीन दल थे किन्तु वास्तव में दो दल प्रणाली ही पुनः वापस 
झा गई क्योंकि अब अनुदार या यूनियनिस्ट दल का विरोध मज़दूर दल द्वारा ही 


लोवेल के अनुसार दो दल प्रणाली राजनीतिक श्रनुभव का परिणाम है। ( इसके विपरीत 

प्रजातन्त्रात्मक्ष अनुभव की कमी के कारण थोरप में बहुदल प्रणाली है ) देखिये “'पषैलिक 
आरोपिनियन एण्ड पापुलर गवनमेन्ट” पृष्ठ ८०-८५, 

.. श्रपनी पुस्तक “दि गवरनमेन्टस ऑफ़ योरप” में घुनरो ने दो दल प्रणाली के लाभ इस 
प्रकार रक्‍्खा है :--- ह द 

' “प्रतिनिधि शासन का सबसे सन्तोष जनक कार्य दो दल प्रणाली ही में होता है; एक 
दल संयुक्त रूप से शासन की तरफ़ रहता हे और वूसरा विरोध करता है। जब शासन के 
सहायक विभाजित रहते हैं तो इसे अ्रपनी शक्ति का पूर्ण शान नहीं रहता । इसका परिणाम, 
यह द्वोता हे कि व्यवस्थापिका सभाओ्रों में बहुमत प्राप्त करने के लिये इसे समझोता करना 
पड़ता है। इस परिस्थिति में शासन की नीति हृढ़ नहीं हो सकती। इसके विपरीत श्रगर 
विरोधी दल विभाजित रद्दता है तो शासन की वह कड़ी समालोचना नहीं हो सकती जो इसे 
जनता के सम्मुख अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक रखता है ।! शा 


१५ शासन-यन्त्र 


बहुसंख्या" में शासन-भार लिया। इस भांति इंगलेण्ड फिर अपनी पुरानी दो दल 
प्रशाल्ली पर लौट आया । 


अमेरिका की दल-प्रणाली 
इंगलेण्ड की दल-प्रणाली का जो “दल-प्रणाली क्री जननी” कही गई है, अ्रध्ययन 
कर लेने के पश्चात हम अमरीका की दल-प्रणाल्षी की ओर ध्यान देंगे। किन्तु यहाँ 
दलों के सिद्धान्त उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना क्रि उनका संगठन । इसलिये हम 
रिपबलिकन तथा डिमोक्रेटिक दल्लों के विकास तथा उन्तके सिद्धान्तों पर ज्ोर न देकर 
संक्षेप में उन दोषों के ऊपर ध्यान देंगे जो दल-प्रणाज्ञी को सुधंगठित राजनीतिक यन्त्र 
के रूप में बदल देने के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होते हे | 


अमेरिका मे दलों के सुसंगठित हीने का कारण 
अमेरिकन दलों के इस सुस्रंगठन का निम्नलिखित कारण बताया गया है -- 
(१) अमेरिकन विधान में शक्ति विभाजन द्वोने के कारण ठ्यवस्थापिका तथा कार्य- 
कारिणी में स्रामझ॒स्य स्थापित करने के लिये किसी एजेन्सी का द्दोना आवश्यक हो जाता 
है। इस द्ाक्षत में दल संगठन शासन के विभिन्न अंगों में एकता स्थापित करने का एक 


(कि कान लीपलननलनननन वन" 


१--विभिन्न दलों द्वारा प्राप्त किये गये कुल मतों की संख्या तथा लोक-सभा में उनके 
सदस्यों की संख्या इस प्रकार है।--- 


(१ ) मज़दूर दल ११,६४१,४५०१. मत ३०६ सदस्य 
( २) श्रनुदार दल ६,०३६,६७२ 75 १६४ 3 
( ३) उदार २,२२१,१४४५ . ,, ११ » 
(४) राष्ट्रीय उदार दल ७७६,७८१ ५ ४) 
( ४ ) सवतन्त्र ४र२६,२रप 9 १० 9) 
(६ ) राष्ट्रीय ( निर्दल ) . १२७,७१८.. %# ९» 
(७ ) कामनवेल्थ १९४,७३० . ,) ५ 99 
( ८ ) कम्युनिस्ट १०२,७८० . ); रा 
(६ ) स्वतन्त्र मज़दूर ४९,६७६ रे 


देखने से तो ऐसा प्रतीत द्वोता है कि इंगलेणड में ग्राज भी £ राजनीतिक दल हैं। 
किन्तु, ये केवल नाममात्र को हैं, क्योंकि मज़दूर दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है ओर केवल 
श्रनुदार दल ही प्रभावशाली, विरोधी दल है। उदार दल भी अनभ् उपेक्षणीय हो गया है। 
इससे स्पष्ट है कि मज़ादूर दल अपनी योजनायों की पूर्ति कर सकता है। इसके नेता ने तो कद 
भी दिया था कि “हम प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्याय की श्रोर श्रग्नसर हो रहे हैं |?” 
इस प्रकार श्रव इंगलैण्ड समाजवादी हो रहा है और यहाँ के नये शासन ने एलान भी कर दिया 
है कि शीघ्र ही बेंक श्रॉफ़ इंगलेण्ड, कोयले श्रौर लोदे की खानों तथा रेलवे का राष्ट्रीयकरण 
हो जायगा 


- दुसवाँ अध्याय ३३७ 


मात्र साधन है। अमेरिका के शासन में दलों के महत्व को ब्राइस ने इस प्रकार रक्खा 
“है; “अमेरिका में दल की भावना तथा शक्ति शासन-यन्त्र के कार्य के लिये उतना हो 
आवश्यक है जितना एंजिन के लिये भाप; या शासन के अंगों के लिये दत्त संगठन वही 
काय करते हैं जो मानव शरीर में अस्थि-पिल्लर तथा मांसपेशियों के लिये शिराओं द्वारा. 
किया जाता है। इनसे ही संचात्नन शक्ति का प्रवाह होता है और अंगों के काय करने 
के लिये दिशाओं का निर्णय किया जाता है ।* 

(२) चूँकि अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है इसलिये राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति 
०३. पदों के निवाचन के लिये इस प्रकार के उचित शंगठन आवश्यक हो 
जाते हैं । 

(३) चकि राज्य के अनेकों पदों पर निवाचन द्वारा नियुक्ति होती है इसलिये 
अक्सर निर्वाचन होने के कारण ऐसा यन्त्र आवश्यक हो जाता है जो निर्वाचनों का 
संगठन करे । 

(४) इंगलेण्ड में मन्त्रिमंडल के सदस्य अपने दल के नेता होते हैं इसलिये वे 
व्यवस्थापिका में अपने दत्ञ के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं । किन्तु अमेरिका में 
मन्त्रिमंडल के सदस्यों को यह नेतृत्व नहीं प्राप्त हे इसलिये यह रव॒भावतः “कॉक्स” या 
नामज़द करने वाली एजेन्प्ती के हाथ चला जाता है। इसलिये यहाँ दल संगठन अधिक 
शक्तिशाल्ञी ओर रूढ़ द्वो जाता है । 

'कनवेन्शन्स! की थ खला 

अमेरिका का दल्ल-संगठन निवोचन काये करने के लिये 'कनवेन्शन”ः की धारणा 
पर आधारित है। यह “कनवेन्शन' एक दल्ल के प्रतिनिधियों की सभा मात्र है जो विमिन्न 
पदों के लिये उम्मीदवारों को चुनने के लिये बैठती है । द 

. (१) कनबेन्शन्स की इस आंखला में सबसे नीचे की कड़ो प्राइमरं। या कॉक्स्' है। - 
निर्वाचन-क्षेत्र में मतदाता इकट्ठा होते हें और दल की एक स्थानोय कमेटो का निर्वाचन 
करते हैं, दलों के उम्मीदवारों को नामज़द करते हैं और बड़े क्षेत्र के दल की मीटिंग के 
लिये डेलीगेट भेजते हैं। 


*-बाइस, अमेरिकन कामनवेल्थ,” जिल्द २, प्र्ठ ३, 

१--मैरियट के अनुसार .“कॉक्स? का अ्र्थ विस्तृत दल-संगठन है। विलोची का 
कहना है कि ; -- 

“कॉक्स प्रणाली के विकास में दो आवश्यकातायें पूरी करनी पड़ीं। सर्वप्रथम उन 
साधनों का प्रबन्ध करना जिनकी सहायता से दल अपने निर्णायों पर पहुँच सके ओर दूसरे ऐसे 
साधनों को उत्पन्न करना जिनसे इक निर्णंयों को व्यवहार में लागू किया जाय | इनमें से पहली 
आवश्यकता कॉक्स द्वारा पूरी की गईं। यह ऐसो संस्था है जो दोनों समाओ्रों में दल के समस्त 
सदस्यों को मिला कर बनती है और जिसका उत्तरदायित्व विभिन्न पदों के लिये व्यक्तियों का 
चुनाव करना तथा दल की नीति का निर्ण॑य करना रहता है? । “दि गवर्नमेन्टस आफ मार्डन 
स्टेट्स, ० ११३ 

३. 


फक 


' रैदैध शासन-यन्त्र 


. (२) चू कि काउन्टी कनवेन्शन में सभी मतदाताओं के लिये इकट्ठा होना असम्भव 
है इसलिये प्राइमरी सभाओं के डेलीगेट इकट्ठा होते हैं और वे फिर एक दक्ष कमेटी 
का निर्वाचन करते हैं, निर्वाचन के लिये उम्मीदवारों को नामज़द्‌ करते हैं. और इससे 
बढ़े क्षेत्र के लिए डेलीगेट भेजते हैं । 

(३) का उन्‍्टी कनवेन्शन से भेजे हुए डेवीगेट राज्य के कनवेन्शन में इकट्ठा होते 
हैं और वे भी पहली दो कनवेन्शन की सभाओं की भाँति कार्य करते हैं। इस प्रकार वे 
राष्ट्रीय कनबेन्शन के लिये डेलीगेठ भेजते हैँ । क्‍ 

(४) इस प्रकार राष्ट्रीय कनवेन्शन में विभिन्न राज्यों (389&॥68) के डेल्ीगेट 
एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को नामज़द करते है । 


दल संगठन के दोष 

दलों. के कनवेन्शन द्वारा नामज़दगी हो जाने के पश्चात्‌ निवौचन का संघष 
प्रारम्भ होता है ओर इसी संघषे में दल संगठन के दोष प्रकट होते हैं; इनका प्रभाव 
व्यवस्थापिका सभा पर भी पड़ता है। ईसका यह अथ हुआ कि दल संगठन का निदान- 
शास्त्र व्यवस्थापिका का भी निदान-शास्त्र है और यह न केवल अमेरिका ही पर वल्कि 
विश्व की सभी प्रज्ञातन्त्रात्मक जातियों पर लागू द्वीता है । 

(१) निर्वाचनों के संगठन ने दल को एक ऐसे यन्त्र"' का रूप दे दिया है जो 
राजनीतिक नियन्त्रण के साधन का काम देता है। स्त्रभावतः यह ऐसे आदमियों के 
हाथ में चला गया है जो राजनीति को पेशा समझ कर ग्रहण करते हैं और जिन्हें 
'पेशेवर राजनीतिश्ञ” कह सकते हैं। 

(२) ऐसे पेशेवर राजनीतिज्ञ अपना एक दायरा बना लेते हैं. जिसमें प्राय: बही 
लोग रहते हैं जो सबसे चालाक दवोते हैं। ये लोग गुट बना कर मिलकर काये करते हैं 
और चूँ कि यही लोग दलों पर अपना प्रझ्ुत्व स्थापित कर लेते हैं. इसलिये विभिन्न 
कमेटियों में वही लोग रक्‍्खे ज्ञाते हैं जो इनके आज्ञापालक तथा विश्वासपात्र हों । 

(३) किन्तु इस दायरे में श्राय: एक ऐसा प्रमुख व्यक्ति रहता है जो प्रभाषशाक्षी 
होता है और नेतृत्व करता है। दूसरे लोग उसक। अनुसरण करते है.। वह इस दल का. 
अध्यक्त हो जाता है। जैसा कि मेरियम ने कहा है “उसके पास पेशेवर राजनीतिश्ञों की 
सेना होती है जिसमें राजनीतिक युद्ध में अनुभव प्राप्त लोग रहते हैँ“““इस सेना की 
मानसिक अवस्था अच्छी होती हैं। सख्ती से डिस्रिश्लिन क्रायम रक्खी जाती है और 

 अयोग्यता और अवज्ञा पर दण्ड दिया जाता है ।”* “उसमें आदमियों को पहचानने तथा 
परिस्थिति के अनुसार शीघ्र निर्णय करने की शक्ति होती है और बह कार्य-निर्वाह में 
निपुण तथा पड़यन्त्र और कूटनीति का पूर्ण ज्ञाता होता है। अपने गुप्तचरों की सद्दायता 


१--सेट का कथन है कि प्रचलित प्रयोग के श्रनुसार यन्त्र को श्रष्ट किन्तु सुसंगठित तथा 
योग्य दल संगठन कद्दा जा सकता, जिस प्रकार बॉस ([3088) को भ्रष्ट किन्तु योग्य नेता कह 
सकते हैं'--प्ृष्ठ ३४८ अमेरिकन पार्टीज़ एएड इत्तेक्शन्स? | 
२- मेरियम--“अमेरिकन पार्टी सिस्टम! प्रष्ठ १६७ और १६६ । 


देसवाँ अध्याय ३३६ 


से दुश्मन की शक्ति तथा नीति, सर्वसाध।रण जनता की अवस्था तथा जाति की दूसरी 


“अहत्वपूर शक्तियों के बारे में उसे सभो बातें शीघ्र मालूप हो जाती हैं। इस प्रकार वह 


स्वभावतः राजनीतिक नेता हो जाता है और उसके हाथ में अनेकों उपकार तथा नियुक्त 
करने की शक्ति रहती है । 


(४) इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता हैं कि पूरा दक्त-यन्त्र स्वय॑ ही काय नहीं 


 करता। यह कुछ ऐसे लोगों द्वारा चलाया ओर नियन्त्रित किया जाता है जो प्र भावशाल्रो 
द्दोते हैं । इस भाँति कनवेन्शन में जब डेल्लीगेटों के नाम उपस्थित किये ज्ञाते हैं तो इसका 


कक 


काय केवल उन नामों का स्वीकार करना रह जाता है। इसका यह अथ हुआ कि 
डेलीगेट किसी भी माने में कनवेन्शन के प्रतिनिधि नहीं होते; वे केवल बॉस तथा उसके 
सीमित दायरे वाले लोगों द्वारा नामज़द किये हुए व्यक्ति होते हैं। इस प्रशार नामज़द 
किये गये लोगों की सूची को स्वीकार करने को पारिभाषिक शब्दों में 'स्लेट' (3]806) 
को स्त्रीकार करना कह्दा गया है । 


(४) इसके अल्लावा कभी-कभी बड़े व्यवसायी तथा घनी संस्थायें इस सोमित 
दायरे तथा उनके अध्यक्ष ( बॉस ) को खरीद लेती हैं और उनके द्वारा ऐसे क्रानून पास 
किये जाते हैं जिनसे उनके हित की पूर्ति होती हो। इसे पारिभाषिक तौर पर पर 'पेफ़्ट 
या लॉग रोलिंग” (07975 07 ],08-70!]78) कहा गया है । 

(६) जेरीमान्डरिंग का अथ तो हम “निवोचकः के अ्रष्याय में देख चुेे हें । 
इससे एक विशेष दुल्न निवोचन क्षेत्रों का इस प्रकार प्रबन्ध करत। है कि दूसरे दत्न के 
बहुत सारे मत बेकार जाँय और इस दल का फ्रायदा हो । 


(७) इसके पश्चात्‌ 'फ़िलिबस्टरिंग? की प्रथा आती है। इंगलेण्ड में इश्बे बाघा 
डालना" (00980777०४०४०) और शआस्ट्र ज्ञिया में स्टोन-वालिंग (5507-79 9]7 8) 
कहते हैं | यह वह श्रथा है जिसे विरोधो दल वाले व्यव्स्थापिक्रा के कार्य में अधिक 
समय तक बोलकर या अनेकों प्रस्ताव रखकर बाधा पहुँवाते हें ओर सभा को किस्री 
निर्णय तक पहुँचने नहीं देते । क्‍ 


(८) कुछ लोग व्यवस्थापिका के सदस्य न होते हुए भी किसी प्रस्ताव के पास 
कराने 'में सदस्यों को प्रभावित करते हैं। इन्हें दशक-ऋच्ष ((,0009) कहद्दा जाता है। 
इसमें. दो प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ वो किसी विशेष प्रस्ताव में दिल चरपी रखने के 
कारण उस्ते पास्र कराने का प्रयत्न करते हैं और कुछ इस्र काय को पेशे के रूप में 
अपना लेते हैं । ये ज्ञोग प्रस्ताव पास होने के समय व्यवस्थापिक्रा-भवन में आते- 


जाते रहते हैं । ः 


. (६) अन्त में हस अमेरिका की 'लूट-अणाली' (8909-9980977) के बारे में 
भी कुछ कद्द सकते हैं । यह दल संगठन का सबसे बड़ा दोष हे ओर शासन के सभी 


१--झपया आइस की “मॉडन डिमोक्रोंफ्रोज्ञ--जिल्द २, ४३ ३७८ ओर जेनिंग्स की 
“ब्रिटिश कान्स्टीव्य शान? प्रृष्ठ ८१ देखिये । द 9० १ 


३४० शासन-यन्त्र 


विभागों पर इसका अछ्षर हुआ है। जैसा कि मेरियम* ने कहा है सवप्रथम इसका प्रयोग 
सरकारी अफसरों की नियुक्ति में हो सकता है । लोग अपनी योग्यता के आधार पर नहीं 
बल्कि दल से सम्बन्ध रखते के कारण चुने जाते हैँ । प्रेथीडेन्ट जेकसन के काल में ऐसा 
ही किया गया था और राज्य के पद्‌ दल्ल की सेवा के बदले इनाम में दिये गये । 

दूसरे, यह केवल उपकार तथा नियुक्ति में पक्षपात करने की द्वी श्रणाली नहीं है। 
इससे सावजनिक पद का व्यक्तिगत फ्रायदे के किये ग्रैरक्नानूनी दुरुपयोग भी किया जा 
सकदा है। अमेरिका में तो यह शासन के सम्पूर्ण यन्त्र--व्यवस्थापिका, कायकारिणी 
तथा न्‍्यायकारिणी में प्रचलित है। यहीं तक नहीं सभी सरकारी कामों में जैसे ठेका 
देना, सरकारी सामान खरीदना और श्लावंजनिक कोष के प्रयोग में भी दलों के सद्स्यों 
का ख्याल रक्खा आता है | इप्त प्रथा के कुछ रूप निम्नलिखित हैं :--- 

१-प्रायः क्रानून तोड़ने वालों को मौन सम्मति देना । 

२--राजनी तिक उपकार के लिये प/स फिये गये असंगत क्लानूनों की युक्तिपूरों 
व्याख्या करना । 

३--क्रानून तोड़ने वालों को कम सज़ा देना । 

४--न्यायाधीशों को प्रभावित करके उन्हें अनुचित निर्णय देने पर वाध्य 
करना इत्यादि । 

बहु-दुल-प्रणा ली 

इंगलेण्ड की दल्न-प्रणाली के सिद्धान्त तथा अ्मेरिक्रा की दुल-प्रणाज्ञी के संगठन 
का अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ हम आधुनिक अजातन्त्रों में अनेकों दलों के विकास 
पर ध्यान देंगे। इंगलेण्ड के सम्बन्ध में तो हमने पहले ही देख लिया है कि १६४४ के 
निर्वाचन में मज़दूर-दुल की स्पष्ट विज्य दोने के बावजूद भी वहाँ कम से कम कहने के 
लिये आठ राजनीतिक दल और भी हैं । अमेरिका में यद्यपि दू। द्वी बड़े दूल हँ---रिपब- 
लिकन और डिमोक्रेट । किन्तु इसस यहद्द नहीं समझना चादिए कि वहाँ दुसरे दलों का 
अभाव है | वहाँ भी मजदूर-दुल् का संगठन हो गया है भौर पहले से भी 'प्रीन बैक!, 
पापुल्िस्ट' और ्रोग्रेसब” (प्रगतिवादी) दल्ल चल्त आते हूँ। किन्तु योरप के मद्दादेश 
में बहु-दल प्रणाली का ही प्रचार है। इसस हमारा यह तात्पय॑ है कि फ्रान्ख* पेस्ते देशों 


(२८३३० ५++३७#ऋ++>८कितपकटक 


१--मेरियम--पाटी सिस्टम?, श्रध्याय ४ 
२०«अपनी पुस्तक 'गवन॑मेन्ट एण्ड पार्टीज्ञ इन कान्टीनेन्टल योरप” जिहद ३, पृष्ठ 
१०१-१२५, में लोवेल ने फ्रान्स में श्रनेकों दल दोने के निम्नलिखित कारण बताये हैं;--- 
() राजनीतिक मतैक्य का श्रभाव। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्थापित शासन को 
कभी उचित नहीं मानते । इसलिये वे राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं को बदलमे के लिये 
“सभी प्रयत्नों का प्रयोग करते हूँ। चूँकि बे थोड़े हते हैं और शासन-मार संभालने के योग्य नहीं 
होते इसलिये उनका एकमात्र कार्य उपद्रव करना रहता है | द 
(7) किन्तु शासन को स्वीकार करने का जो मतैक््य इंगलैए्ड तथा श्रभेरिका में दे 
बनावटी ढंग से नहीं बनाया जा सकता। यह सदेव स्वाभाविक होता है | क्लास की राज्यक्रान्ति 
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में दो-दल्-प्रणाली का विक्रास नहीं हो सका है । वहाँ अपने राजनीतिक तथा दूसरे 
बढ श्यों* की प्राप्ति के लिये छः राजनीतिक दल तक थे। इस बहु-दल अणाज्ो का 
व्यावहारिक परिणाम यह होता है कि कोई भी एक दल इतना शक्तिशाली नहीं हो पाता 
कि वह शासन चला सके । इसलिये कई दलों को मित्ला कर संयुक्त शासन स्थापित 
किया जाता है। लेकिन अपने द्वितों को पूरा करने के लिये बहुधा ये दल एक पक्ष 
से दूसरे पक्ष में आ जाते हैं। इस प्रकार दृढ़ तथा स्थिर शाखन नहीं क्रायम 


ने सभी प्रकार के राजनीतिक मतैक्य को समाप्त कर दिया। वहाँ के लोगों का सभी पुरानी 
संस्थाओं के प्रति विश्वास जाता रहा और ऐसी नई संस्थायें जिनके प्रति सत्र का विश्वाप्त हो 
नहीं उत्पन्न की जा सकीं | इसीलिये वहाँ के दलों में समझोता नहीं हो पाता । 

(३) फ्रान्स के लोग सिद्धान्तवादी तथा आदशवादी हैं। इसीलिये अपने दाशनिक 
आदश्शों के आधार पर अलग अलग दल बन गये हैं। इस दृष्टिकोण का व्यावहारिक परिणाम 
यह होता है कि दिन प्रति दिन. की समस्यायों पर भी वे एकमत नहीं हो पाते। कफ्रांत के लोग 
समाचांरपन्रों को विचारों के लिये पढ़ते हैं अर इसलिये वे कई अख़बार पढ़ते हैं। इंगलैणड के 
लोग उन्हें समाचार के लिये पढ़ते हैं इसलिये एक से . ही उनका काम चल जाता है। इसीसे 
फ्रान्स वालों की भावुक प्रवृत्ति का पता चलता है और इसोलिंये वे राजनीति में सुलभता से 
एकमत पर नहीं पहुँच पाते । 

(४) वहाँ की निर्वाचन-पद्धति, व्यवस्थापिका की कमेटी प्रणाली तथा प्रश्न करने की 
प्रथा से भी श्रधिक दल उत्पन्न ढ्वोते हैं । 

(५) ब्राइस ने एक छुठा कारण भी बताया है। देश के प्रादेशिक विभाजन से भी 
कम से कम छ वर्ग के लोग पैदा ह्वो जाते हैं जिनके हित प्रथक रहते हैं। किसान, मज़दूर, 
व्यापारी वर्ग, पेशेवर तथा धनाव्यवर्ग और धार्मिक वर्गों के भी अपने अलग-अलग हित रहते हैं । 

विस्तारपूर्वक व्याख्या के लिये कृपया बुयेल (3प८) की (८०४८८फए०ण४7पए सिल्वर 
?०६८७' के पहले अध्याय (प्रृष्ठ १-८. को देखिये। उसमें उन्होंने दलों के दर्शन का अध्ययन' 
किया है । पा क्‍ 

. मुनरो कृत “गर्वनमेन्द्स ऑफ़ योरप” पृष्ठ ५०६-५११ भी देखिये | 
०१-+अपनी पुस्तक 'पोलिटिकल इन्स्टीव्यू शन्‍्स'--ए अ्रीफेस पृष्ठ ४२० में सेट ने बहु-दल- 
प्रणाली के दोष को इस प्रकार रक्खा हेः-- 

ध्योरप के कुछ देशों में दस, बीस और कभी-कभी तो तीस दल एक समय पर बहुमत 
प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस हालत में प्रत्येक मतदाता को ऐसे कुछ लोग मिल जाते हं 
जिनसे वह सहमत हो | छूण भर के लिये तो उसे सन्‍्तोष प्राप्त हो जाता हे । डिन्तु शीघ्र ह्वी उसे 
मालूम पड़ता है कि जिस समझते से वह निर्वाचन के समय बच गया था उसका उसकी स्वीकृति 
के बिना द्वी निर्याचन के पश्चात्‌ द्वोना श्रावश्यक हे। शासन की सहायता करने के लिये या 
किसी प्रस्ताव को पास कराने के लिये बहुमत के लिये प्रतिनिधि लोग अपना वोट बेचते हैं ओर 
अपने सिद्धान्तों का त्याग करते हैं | व्यवध्यायिक के अधिवेशन के समय्र असंख्य गुप्त समकोतों 
का कोन उत्तरदायी है। इस दशा में दो-दल प्रणाली की व्यावह्यारिक सुलमत। को स्वीकार करना 
पड़ता है | हि क्‍ 


३४२ शासनं-यन्त्र 


हो पाता ।* संयुक्त शासन कमज़ोर होता है और विभिन्न दलों के मौज के साथ 
सन्त्रिम्ंडत बनता और बिगड़ता रहता है ।३ 


इसके श्रलावा बाकर ने श्रपनी नेशनल केरैक्टर! प्रष्ठ १७१ में इस प्रणाली के 

निम्नलिखित और दोष बताये हैं : -- 
साधारण तौर पर योरपीय महाद्वीप के देशों में दलों का वह सुलभ रूप नहीं विकसित हो 

पाया है जिसमें सामयिक कठिनाइयों के बावजूद भी दो द्वी दल रहते हैं; दोनों दल संगठित रहते 
हैं और शासन प्राप्त करके अपने सिद्धान्तों को कार्यरूप में लाने का प्रयत्न करते हैं।........... 
वहाँ बहुत से दल पैदा हो गये हैं ओर नियमों को सिद्धान्तों का जामा पहना दिया गग्रा है। 
इससे वादविवाद इतना सूक्ष्म हो जाता है कि इसकी व्यवहरिकता जाती रहती है श्रोर उसमें 
इतनी तीव्रता आ जाती है कि कोई काम नहीं हो पाता ।” 

इस प्रकार वार्कर के अनुसार इस प्रणाली के मुख्य दोष (१) नियमों को सिद्धान्तों का 
रूप देना, (२) वादविवाद का सूक्ष्म (बारीक) बनाना, और (३) मतमेदों को श्रधिक तांत्र 
करना हैं | 

२--इसके विपरीत इस यह भी कह सकते हैं कि कई दलों को उपस्थिति में देश 
बहुसंख्यक दल की निरंकुशता से बच जाता दे। ऐशा दल जो बहुसंख्या में है ऐसे क्रानूत पास 
करा सकता है जिसमें श्रत्मर॑ख्यकों के द्वित की ह्वानि होने का अन्देशा हो। संयुक्त शासन 
हमेशा समझते के आधार पर बनता है इसलिये इसमें सभी द्वितों का ध्यान रक्खा जाता है | 
इसका यह श्रर्थ हुआ कि संयुक्त शासन में देश अ्रकन्तोष से बचा रहता है | 


बहुसंख्यक दल प्रणाली के अन्य गुणों के लिये कृपया मुनरों की “गबर्नमेन्ट श्रॉफ योरप' 
पृष्ठ २४६ देखिये । 

३--निम्नलिखित कारणों से फ्रान्स में (१६३६-४५ के युद्ध के पूव) मन्त्रिमंडल' स्थायी 
नहीं रह सकता था | 

(१) व्यवस्थापिका में अनेक दलों तथा ग़रुटबन्दियों का होना श्रौर उनमें डिसिप्षिन 
की कमी | लोग एक दल से दूसरे दल में, श्रोर दल एक पक्त से दूसरे पक्ष में बहुधा चले जाते हैं| 

(२) राजनीतिक संकटों का उत्न्न होना | अधिवेशन के समय किसी भी प्रश्न'से मन्त्रि- 
मंडल समाप्त द्वो सकता है । 

(३) मन्त्रिमंडल को परास्त करने के लिये था सामयिक प्रश्नों पर सहमत होने के कारण 
गरम दलों में मिलने की प्रवृत्ति | 

(४) देश का प्रादेशिक विभाजन | इससे राजनीतिक समस्यायों पर एकमत प्राप्त करना 
. मुश्किल ह्वो जाता है | 

(५) ऐसे नेता का श्रभाव जिसके श्रादेश को सभी लोग मान सकें | 

(६) मन्त्रिमंडज के हाथ में व्यवस्थापिका को विघटित करने की शक्ति का न॑ होना। 
इसके अभाव में मन्त्रिमंडल जनता का निर्णय नहीं पा सकता। इसलिये विरोधी दलों की 
बाधाओं से ऊबकर इसे त्यागपत्र द्वी देना पड़ता है । 


दूसवाँ अध्याय ,. शे४३ 


एक दल की तानाशाही 


१६३६-४५ के युद्ध में पराजित होने के पूथं जमेनी तथा इटलो में न तो दो-दत् 
प्रणाली थी और न बहुदल । वहाँ केबल एक दल की तानाशाही थी। इसका यह अर्थ 
हुआ कि इन देशों में शासन प्रजातंत्रात्मक नहीं था। यह केबल अल्पसंख्यकों की | 

तानाशाही थी क्‍योंकि इसने अपने विरोधियों को समाप्त करके तथा नागरिकों की 
स्वतन्त्रता का अपहरण करके कुछ अपने चुने हुए लोगों का शासन स्थापित किया। 
तानाशाह इस शासन का अध्यक्ष था और उसी के आदेशानुसार शासन-यन्त्र 
चलता था । लेकिन इस स्पष्ट निरंकुशता के होते हुए मी हम देखते हैं कि उत्चका निवीचन 
राष्ट्र के बहुमत द्वारा दो या चार वर्ष के लिये नहीं बरन्‌ उसके जोवन काज्न भर के 
लिये होता था। स्वर्गीय डाक्टर बेनी प्रसाद के अनुप्तार तानाशाही शासत्र इसलिये 
सफल हुए कि इन्होंने अपना वाह्य रूप प्रजातन्त्रात्मक रक्खा ओर कुछ ऐसी योजनायों 
को अपनाया जो अ्ज्ञातन्त्र के अन्तगंत ही विकृप्तित हुई ।१ इसी प्रकार सोवियत 
रूस में भी नतो दो-दल प्रणात्ञी है और न बहुदल प्रणाली । यहाँ का शासन भी 
एक दल की तानाशाही है । और स्तालिन यहाँ का तानाशाह है। इस शासन-प्रणात्री 
ने भी अपने शासन-खंगठन को प्रजञातन्त्रात्मक रूप दे रक्खा है। यद्यपि टर्की इन देशों 


(७) मन्त्रिमंडल सेनेट के सम्मुख भी उत्तरदायी होता है। इसलिये इसे दो संस्थाओं को 
खुश रखना पड़ता है। असहमत होने पर सेनेट भी मन्त्रिमंडल के कार्य में बाधा डाल सकती 
है और इसे त्यागपत्र देने पर वाध्य कर सकती है | 


(८) सरकारी विरोधी पक्ष का अमाव। शासन की आलोचना करने वाले दल प्राय: 
अनुत्तरदायी होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें शासन का निर्माण नहीं करना होगा। इसके 
विपरीत इंगलैण्ड में विरोधी पक्ष को हमेशा इस बात का ध्यान रहता है कि शासन का निर्माण 
करने के पश्चात इसे अपनी आलोचनाओ्ों को सही प्रमाणित करना होगा। इसलिये वहाँ 
विरोधी दल' मनमानी आलोचना नहीं करता | 

ह० यम० सेट ने मन्त्रिमंडल की इस अस्थिरता के निम्नलिखित दोष बताये हैंः-- 

(१) उत्तरदायित्व का छिन्न-मभिन्न होना । सभी मनन्‍्त्री जानते हैं कि वे शीम ही हयये 
जायंगे | वे अपनी योजनायों को पूरा नहीं कर सकते | क्‍ 

(ब/ क्लानून-निर्माण करने में भी बाधा पड़ती है। अस्थिर मन्त्रिमंडल किसी महत्वपूर्ण 
क्ानूम को नहीं पास करा सकता | 

(स, शासन कार्य भी सुचारु रूप से नहीं चल पाता | ज्यों ही मन्त्रियों को अषने कार्य 
का अनुभव प्राप्त दोता है वे बाइर कर दिये जाते हैं। इसलिये कर्मचारियों के ऊपर कोई 
नियन्त्रण नहीं रहता और शासन दोषपूर्ण तथा ढीला रद्द जाता हे । 

_'गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स आँफ फ्रान्स', पृष्ठ ६६-६६ 

१--बेनी प्रसाद-«“डिमोक्र टिक प्रोसेस, एड २४४:२४६ 


३४४ शासन- यन्श्र 


से अधिक प्रजातन्त्रात्मक है किन्तु वहाँ का शासन भी एक ही दल्ञ की वानशाद्दी द्वारा 
चत्नाया जाता है ।९ 
भारतवष के राजनीतिक दल 
अन्त में हम भारतवर्ष के दलों * के सम्बन्ध में भी कुछ कह सकते हैं। प्रारम्भ 
में ही मानना पढ़ेगा कि भारतवषे में दो दल प्रणाली का विकास आसानी से नहीं हो 


.. २--जलाई ६, १६४५ को ओरोरियन्ट प्रेस द्वारा भेजा गया निम्नलिखित समाचार टर्की 
के बारे में भारतीय पन्नों में छुपा था;-- 

“टर्को धीरे-धीरे शासन के प्रजातन्त्रात्मक रूप की ओर अग्रसर द्वो रह्या है ओर इस 
विकास के साथ ट“र्की की राष्ट्रीय महासभा में एक दूसरे राजनीतिक दल की सम्भावना दिखाई 
दे रही है। हाल ही में, पॉपुलर पार्ट की प्रबन्धात्मक समिति से तीन प्रतिनिध्रियों के त्यागपत्र 
से यह प्रक८ होता है कि नये राजनीतिक संगठन के विकास के मार्ग में यह पहला ऋदम 
होगा | इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ब्रात टक्ी के पालिमेन्ट के छः रिक्त स्थानों के लिये होने 
वाले उप-निर्वाचन में पॉपुलर पाटी का अ्रलग रहना है । 

एक प्रभावशाली विरोधी पक्ष (जो कालान्तर में एक सुसंगठित राजनीतिक दल में 
विकसित द्वो सके) के विकास की पहली प्रवृत्ति उस समग्र दिखाई पह़ी थी जब शासन की 
अधिक तथा व्यवसायिक नीति की कड़ी श्रालोचना होने पर श्राथिक मन्त्री जलाल सीरेन 
ने त्यागपत्र दिया | की के कुछ प्रभावशाली राजनीतिक ज्षेत्रां का यह विचार है कि एक दृढ़ 
विरोधी दल की उपस्थिति टकी के राजनीति के लिये लाभग्रद दोगी। विशेष कर श्रगर इसमें 
ऐसे प्रमुख टक॑ शामिल होते हैं जिन्होंने अत्र तक श्रपने को राजनीति के बाहर रक्‍्खा है | इस 
सम्बन्ध में भूतपूर्त पर-राष्ट्र मन्‍्त्री तौफ़ीकरूस्तू आरस और लखन के मृतपूर्व राजदूत रजफ़ 
आॉरबे के नामों की अधिक चर्चा हो रही है। यह स्मरण करने योग्य है कि तौफ़ी करुस्तू अ्ररस 
ने रूस और टकी के बीच किये गये १६२४ के सुलदइनामें ()२४००:४7०३३४४७० 7३४०८ ०६ 4925) 
के बातचीत के सम्बन्ध में काफ़ी नीति-कुशलता दिखाई थी। (इस सुलइनामे को श्रष 
सोवियत यूनियन ने छुकरा दिया है) 

एक नये दल की सम्मावना का साधारण पत्रों ने स्वागत किया है यथ्रपि कुछ का यह 
कहना है कि १६३० में कमाल अतातुक॑ की सम्मति से फेथी बे द्वारा रिपलिकन प्राटी' को 
स्थापित करने का श्रनुभव असफल ही हुआ और पुनः नये दल का यही श्रन्त हो सकता है। 
इस आलोचना का दूसरे समालोचकों ने प्रत्युत्तर दिया है। उनका कहना हे श्रता तुक के ज़माने 
तथा श्राज के समय में काफ़ी श्रन्तर है। नई सनन्‍्तानों के विकास के साथ और विश्व घटनाश्रों 
के प्रभाव के परिणाम-स्वरूप श्र ८र्क जाति काफ़ी प्रौढ़ दो गई है । इसीलिये श्राज एक दूसर 

दल इतना आवश्यक हैं ।”” ' 
क्‍ १०»कृपया “इगण्डियन जर्नल श्रॉफ पोलिटिकल सांइस! अक्टूपर-दिसम्बर १६३६ के 
अंक में प्रो० दीपचन्द्र वर्मा द्वारा लिखा गया “ब्लेम्स बिफ़रोर दि प्राविन्शियल गवनमेन्टसः 
प्राविशियल गवन्नमेन्टस ऐड पार्ट आर्गनाइजेशन्स! देखिये। इसके अलावा १६४१ के 
भ्रप्रेल-जूत् के अंक में डा० डी० यन०» बनर्जी द्वारा लिखा गया “दि पार्ण गवनभेन्ट इन इग्डिया' 
का भी अध्ययन कीजिये | 


दखवाँ अध्याय ३४५ 


 खुकता क्‍योंकि हमारे समाज में केवल आर्थिक या राजनीतिक सिद्धान्तों पर ही मतभेद 
क्षहीं उत्पन्न होता। यहाँ तो सम्प्रदाय, ज्ञाति, बगें तथा सामाजिक मतभेद के आधार 
पर दलों का संगठन होता है। हमारे यहाँ हिन्दू , मुसलमान तथा दलित वर्गों के दत्त हैं 
जैसे हिन्दू भद्दासभा, मुसलिम लीग, और जसटिस पार्टी । यदि हम आर्थिक तथा 
राजनीतिक सिद्धान्तों पर इशिड्यन नेशनल कांग्रेस, लिबरल फ्ेडरेशन ओर कम्युनिस्ट 
पार्टी की भाँति दलों का निर्माण करते भी दें तो हम यह नहीं भूल सकते कि आखिरकार 
. इम हिन्दू, मुसलमान ओर ईसाई हैं। इसका यह तात्पय है कि भारतीयों के विचार पर 
घर्म का हमेशा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। गांधी जी के बारे में भी कहद्दा जाता है कि 
उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी राजनीति का मार्ग प्रद्शक धम ही रहा 
है | इसके अलावा फ्रान्स वालों की भाँति हम भावुक तथा आदश वादी भी हैं। इसलिये 
हम सुलभता से किखी समझौते पर नहीं पहुँच पाते । फिर जमींदारों का वर्ग है 
जो प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों से समझौता करके कुछ नहीं प्राप्त कर सकता; उनकी 
हानि की हीं अधिक सम्भावना रहती है। इसलिये वे अपने प्रभाव का प्रयोग हमेशा 
प्राचीनवाद के लिये ही करते हैं । अन्त में हमें इसे भी नहीं भूलना चाहिए क्रि केन्द्रीय 
उ्यवस्थापिका सभा में हिन्दुओं के हमेशा ७०% प्रतिनिधि रहेंगे और मुसत्षमानों 
के केवल ३०१८ । इसका यद्द अथ हुआ कि इस प्रतिनिधित्व के आधार पर जो शासन 
बनेगा वह भप्रजातन्त्रात्मक न हो कर बहुसंख्यक दल का स्थायी तानाशाही शासन होगा। 
इसलिये अल्पसँरूयक मुसलमान हमेशा विरोधी पन्ष में रहेंगे ओर प्रजातन्त्रात्मक 
अर्थ में ये कमी भी शासन का निर्माण नहीं कर सकते । यही कारण दे कि इस्डियन 
नेशनल कांग्रेस और सुसलिम लीग हमेशा एक दूसरे का विरोध करते हैं और यही 
कारण पाकिस्तान के रूप में मुसलिम राष्ट्र की आत्म-निर्णेय की योजना के पीछे भी है। 


क्‍ अविभाज्य भारत क्‍ क्‍ 

किन्तु हिन्दोस्तान में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस दो राष्ट्र के सिद्धान्त में 

नहीं विश्वास करते। बे हिन्दोस्तान का विभाजन करना नहीं चाहते । उनका ध्येय 

अविभाष्य भारत या अखण्ड हिन्दोस्तान है। इसलिये उन्होंने हिन्दोस्तान के सभी 

राजनीतिक दलों को शामिल करके वास्तविक राष्ट्रीय शाखन का सरमंथन करना शुरू कर 

दिया है किन्तु इस संयुक्त शासन के सिद्धान्त पर भो अभी कोई सममोता नहीं भ्राप्त दो 
स्का है । | 


वेबेल-योजना 
जून १७, १६४५ को बाइसराय लाडें वेंबेल ने ब्रिटिश गबनमेन्‍्ट के प्रस्ताव का 
एलान किया जिसमें भारतीय नेताओं को नई कायकारिणी बनाने के लिये निमन्न्रित 
किया। यह कार्य कारिणी “संगठित लोकमत का अधिक भ्रतिनिधित्व” कर सकता था 
ओर इसके निम्नलिखित आधार थे। 
(१) मौजूदा राजनीतिक दशा को सुधारना और भारतवषे को पूर्ण स्व॒राज्य के 
ध्येय के निकट ले जाना । 
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(२) उनसे वैधानिक बन्दोबस्त की आशा नहीं की गई थी और अस्थायी सरकार 
के निर्माण से वैधानिक बन्दोबस्त में कोई रुकबट पड़ने की सम्भावना नहीं थी।....... 

(३) हिज़ मैजेस्टी की गवनमेन्ट ने आशा की थ। कि भारतीय दलों के नेता 
साम्प्रदायिक समस्या पर फोई समझौता प्राप्त कर लेंगे किन्तु यह आशा पूरी नहीं हो 
संकी-*' “'(इसीलिये प्रस्तावित नई कॉप्रिल्ल में सभी प्रमुश्चन जातियों को प्रतिनिधित्व 
रहेगा और सबणों हिन्दुओं तथा मुसलमानों को बरावर स्थान भिलेगा )) , 

(४) अगर इसका निर्मोण हो गया तो यह मौजूदा विधान के अनुसार ही काय 
करेगी | इसलिये गवर्नर-ज़नरल द्वारा नियन्त्रण के अधिकार को न प्रयोग करने पर 
राज़ी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता किन्तु इसका प्रयोग अकारण नहीं होगा । 

(४) यह पूर्णरूप से भारतीय कोंसिल होगी । केवल वाइसराय तथा कमान्डर-इन 
चीफ़ विदेशी होंगे। (पहली बार अथ तथा गृह सदस्य भारतीय होंगे। ह 

(६) पर-राष्ट्र सम्बन्धी विभाग भी भारतीय सदस्य के हाथ सौंप दिया जायगा। 
कौंसिल के सदस्यों को बाइसराय राजनीतिक नेताओं से परामश लेकर चुनेगा और 
उनके नियुक्त के लिये बादशाह की स्वीकृति आवश्यक होगी । 

(७) हिन्दोस्तान में अंग्रेज़ी व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिये अंग्रेज़ी हाई 
कमिश्नर की नियुक्ति की जायगी | 

(०) ये प्रस्ताव केवल्न ब्रिटिश भारतवर्ष के लिये थे और इनसे देशी राजाओं तथा 
अंग्रेज़ी राजा के प्रतिनिधि के सम्बन्ध में कोई परिवत्तन नहीं हो सकता था । 


शिमला-सम्मेलन, जून-जुलाई, ४५ 

वाइसराय द्वारा इस प्रकार आसम्त्रित किये गये मेताओं का शिमला में सम्मेक्षन 
हुआ। यद्यपि यह स्पष्ट हो गया था कि कोंसिल में भारतीय सदस्यों का अनुपात ४०: 
सबणोे हिन्दू, ४०% मुसलमान और २०४ दूसरे अल्पसंख्यकों का होगा लेकिन शिमला- 
सम्मेलन में विभिन्न दलों द्वारा कोइ सममोता नहीं प्राप्त ही सका। इसका कारण यह था 
कि एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में कांग्रेस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उसे सबण 
हिन्दू, सिख, ईसाई तथा दल्षित वर्गों के साथ सुसक़्मान नामज़द करने का भी. 
अधिकार है। मुसलिम लीग इस्र बात के किये तैयार न थी। इसका दावा था 
कि यह मुसलमातों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है और इसके अक्ञावा किसी संस्था को 
मुसज्षमान सदस्य नामज़द करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। मुसलिस लीग 
की कार्यकारिणी ने ताडे घेषेल से इस बात का आश्वासन चाहा कि कार्यकारिणी 
कोंसिल् में सभी मुसलमान सदम्य मुस्तिक्षम क्ीग द्वारा नामज्ञद्‌ किये गये कोग होंगे। 
यह आश्वासन न पाने पर क्ञीग ने अपने उम्मीदवारों का नाम देने से इनकार कर 
दिया । वाइसराय ने सम्मेलन को असफल समझकर विघरटित कर दिया । 


क्लोज़र गिल्लोटिन ओर कंगारू पर एक टिप्पणी 


१८८० में इंगलेण्ड की पालिंमेन्ट में आयरलेण्ड के होमरूल की समस्या पर 
इसके समर्थन करने वालों ने पारलिमेन्ट के कार्य में बाधा डालने का निश्चय कर लिया | 
डिबेट की सीमा के बाहर भी वे अपना भाषण जारी रखते थे और इस शभ्रकार उनका 
कार्य समय नष्ट करना मात्र हो गया था। प्रधान मनन्‍्त्री के सुझाव पर इस नीति का 
मुऊाबला करने के लिये नये नियम बनायेंगे और इस प्रकार 'क्ोजर! (0]08776) की 
प्रणाज्ञी चली । 


(१) 'साधारण क्लोज़र का प्रस्ताव किसी सदस्व के भाषण के मध्य में या उसके 
अन्त में रक्खा जा सकता है। यह कहद्दा जाता है कि अब ( विचार की जाने वाज्ली ) 
समस्या पर बोट लिया जाय | अगर स्पीकर यह नहीं कहता की प्रस्ताव सभा के 
नियम के विरुद्ध है या इससे अल्पसंख्यकों के अधिकार पर चोट पहुँचती है तो 
प्रस्तुत समस्या पर बग्मैर डिबेट के वोट ले लिया जाता है। अगर बहुसंख्यक दल अपनी 
स्वीकृति देता है तो उस प्रस्ताव पर डिबेट समाप्त हो जाता है। हाइन बे, 'कम्पेरेटिव 
मेजर योरोपियंन गवरनमेन्ट्स,” पृष्ठ २४८। 


(२) अगर किसी भ्रस्ताव पर काफ़ी अर्स तक डिबेट हो चुका है और स्पीकर को 
यह सम्तोष हो जाता है कि इतना पर्याप्त है तो बह सभा के बहुस्ंख्यकों को डिबेट 
समाप्त करने की इजाज़ध दे देता है| इसर प्रकार बाधा डालने वाली नीति की सम्भावना 
जाती रहती हे । 


किक. 


(३) बाद में "0]08प/6 एज 00778&7007987 की प्रथा निकाल्ली गई। 
इससे बिल कौ कई अंशों में विभाजित कर दिया जाता है ओर प्रत्येक अंश पर 
/गिल्लोटिन! गिराने के पहले कुछ न कुछ डिबेट द्वो जाता है। इससे यद्द नहीं द्ोता कि 
'डिबेट का. समय समाप्त हो जाय और बिल का महत्वपूर्ण अंश बिना डिबेट के दी 
क़ानून बन जाय | हे 

पृष्ठ २४८ पर हाइनवर्ग ने इन तरीकों की व्याख्या इस प्रकार की है: 

“गिल्लोटिन प्रणाली में किसी प्रस्ताव पर डिबेट के लियें कुछ समय निश्चित कर 
दिया जाता है । जब यह समय समाप्त हो जाता है तो डिबेट भी बन्द द्वो जाता है चाहे. 
बिल के सभी अंशों पर डिवेट हुआ हो या नहीं | इंगलैण्ड में १८६३ ई० में गिलोटिन 
प्रणाली में कुछ परिंबतेन हुआ और “(0876 ७ए 60ग्रा087/067/8* की प्रथा 
चली । इस प्रथा में बिल के' विभिन्न अं शों के लिये या इसकी अवस्थाओं के लिये 
समय निश्चित किया जाता है। विरोधी पक्त को बोलने का अवसर दिया जाता है 
किन्तु निश्चित समय के समाप्त हो जाने पर बिल के दूसरे अंश पर डिबेट होता है 


१४८ शासन-यन्त्र 


ओर इस प्रकार एक-एक अंश करके पूरा बिल पास किया जाता है | समय मन्त्रिमकल 
द्वारा ही निश्चित किया जाता है और यही क्‍लोज़र के लिये प्रस्ताव भी रखता है । 

८४9) “इससे भी आधुनिक विकास “कंगारू! की प्रथा के रूप में हुईं है | इस प्रकार 
के 'कछोज़र! से स्पीकर ब्रिल की डिबेट करने योग्य घाराओं को चुन लेता है भौर इस 
प्रकार सभा ( कंगारू की भाँति ) छलाँग मारती हुई बिक्त के महत्वपूर्ण अंशों पर विवाद 
कर सकती है। इस प्रक्मार बिल तभी पास होता है जब बहख करने योग्य आवश्यक 
धाराओं पर डिबेट हू! जाता है ।” 

--सपेन्सर, गवनमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स एब्रोंड, पृष्ठ ७१-७२ 


हाइनबर्ग ने पुनः पृष्ठ २४८ में इसे इस प्रकार सममाया है। “कंगारू या 
'संशोधनों के चुनाव? की प्रणाली से स्पीकर को इस बात का अवसर मिल्नता है कि वह 
प्रस्तावित संशोधनों में से उनको चुन सके जो सभा के सम्मुख डिबेट के लिये पेश किये 
जायेंगे । इसके लिये किसी मन्त्री को यह कहना पड़ता दे कि इतनी धारायें या सतरें 
बिल्न के अंश है और केवल उन्हीं संशोधनों पर वादबिवाद होगा जिसे स्पीकर इस योग्य 
समम कर चुनता है |! 


यारहवाँ अध्याय 
काययकारिणी 


कार्यकारिणी और श्रबन्धक 


यदि व्यवस्थापिका राज्य का क्लानून-निर्मौणक अंग हैं. तो कार्यकारिणी क्ानूनों 
को कार्यान्वित करने वाली शक्ति है। परन्तु कानूनों को लागू करना सरल काय नहीं 
है। सर्वेश्रथम उच्च राज्याधिकारी और मंत्रियों. की आवश्यकता होती हैं जो अनुसरण 
की जाने वाली नीति निधोरित करते हैं और फिर यह देखते हैं कि वह नीति पूर्ण 
रूप से कार्यान्बित की जा रही है या नहीं। परन्तु कौन इस नीति को कार्य-रूप में 
परिणित करेगा ९ निःसन्देह यह कार्य निश्न अधिकारी क्कक और छोटे-मोदे कर्मचारी 
करेंगे जो ऊपर से आदेश श्राप्त करते हैं । इस प्रकार वे राज्याधिकारी और मंत्री अथवा 
विभागों के प्रधान ज्ञो आदेश देते और पथशप्रदश्शन करते हैँ वास्तव में मिलकर कार्य 
कारिणी कहलाते हैं और जो आदेशों को पात्न करते हैं ओर कायरूप में परिणित 
करते हैं बे मिलकर प्रबन्धक" (6 07778678007), सिविल सबबिस (0ंएशा। 
8077700) अथवा नोकरशाही (8प79०8प०7४०५) कहलाते हैं। साधारणतः 
कार्यकारिणी शब्द का प्रयोग सदेब उच्च राज्याधिरियों और निम्न राब्याधिकारियों 
दोनों के लिये किया जाता रहा है। परन्तु हमारे काल में इनके प्रथरीकरण पर 
जयादा ओर दिया जा रहा है। इसका कारण यद्द है कि आधुनिक राज्य स्वयं एक 
विस्तृत संगठन दो गया दे और प्रबन्धक-यंत्र इतना जटिल और महत्वपूर्ण हो गया 
है कि पूर्णरूप से ध्रमकने के लिये इसके स्वभाव और इसकी कार्यप्रणाली के पूर्ण 


ज्ञान की आवश्यकता है । 
कार्य-कारिशियों के रूप 


* आधुनिक कार्यकारिणियों पर विभिन्न दृष्टिकोशों से विचार किया गया हैः-- 
सब प्रथम, इनके नामधारी और वास्तविक रूप दिखाये गये हैं। नामधारी 
कार्यकारिणी का तात्परय उस्र सत्ता से है जो स्वयं कुंछ आदेश नहीं दे सकती वरन्‌ 
उसके नाम पर सब काम होते हैं। जैसे इंगलैड में प्रत्येक काम राजा के नाम पर होता 
है वह स्वयं कोई कार्य नहीं करता। इसका अथ हुआ कि राजा शासन का प्रधान 
नाम का है देश की वास्तविक कार्य-कारिणी मंत्रि-मंडज् है जिल्लका नेता प्रधार मंत्री 
होता दै। यही दशा जापान सम्राट की दै। बह भो शासन का नाममात्र का प्रधान है । 


१--नीति निर्धारित करने वाली कार्य-कारिणी को मेरियट लास्‍्कों तथा अन्य लेखक 
राजनीतिक कार्यकारिणी करते हैं और प्रबन्धक अंश को स्थायी का्यकारिणी कहते हैं। 


शांसन-य॑त्र 


दूसरे इनके एकात्मक (97286) ओर बहाात्मक (?]0४०७)) के रूपों पु 
विचार किया गया है। एकात्मक कार्यकारिणी का तात्पय उस सत्ता से है जिसके 
अधिकार विभाजित न होकर एक व्यक्ति में केद्वित हों। इस भाँति अफगानिस्तान का 





राजा ज़ाहिरशाह और अरब का राजा इब्न सझद एकात्मक कायकारिणी के रूप हैं। ' 


इसी प्रकार अभरीका के संयुक्त राज्य का अध्यक्ष अपने कार्यों के लिये पूर्ण उत्तरदायी 
है ओर वह राष्ट्र का प्रधान है। उसके मंत्री उसके स्वामी नहीं है, बे उसऊे सेवक 
हैं। उनकी नियुक्ति वही करता है और वे उसके सामने उत्तरदायी हैं। हमारे देश में 


भी गबनेर-जनरल एकात्मक कार्यकारिणी का रूप है क्‍योंकि वह इस देश में सवशक्तिम 


है और भारतवर्ष की रक्षा और सुशासन का उत्तरदायित्व भी उसी पर है। उपरोक्त 
उदाहरण हमारे समय की तीन प्रक्कार की कार्यकारिणियों को प्रकट करते हैं। वे 
पैतृक, निर्वाचत और मनोनीत हैं। उपरोक्त राजे पेतक आधार पर अपनी सत्ता का 
उपयोग करते हैं; अमरी झा का अ्रध्यक्ष निब्रोचित प्रधान है और भारत वर्ष का गवनर- 
जनरल अंग्रेजी पार्लिमेंट द्वारा भनोनीत अथवा नियुक्त क्रिया जाता है। परन्तु रबय॑ 
इंगलेंड में कुछ दूसरी द्वी परिस्थिति हूँ । वहाँ की कार्य4ारिणी बह्नात्मक है क्योंकि उत्तर- 
दायित्व किसी एक व्यक्ति पर केन्द्रित नहीं है, यह पन्द्रह से लेकर बोस मंत्रियों में 
विभक्त दे । यह निःसन्देद्द सत्य है कि वे सब प्रघान मंत्री के नेतृत्व में काम करते 
हैं और शासन कार के लिये संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं परन्तु तथ्य तो यह है कि 
सत्ता कई व्यक्तियों में बंटी हुई हे। स्विटर्जरलेंड में बह्लास्मक अथवा मंडल्वात्मक* 
(079) 07 00]02०20०) कायकारिणी वास्तनिक अ्रथ में है । वहाँ पर समाना 
घिकारी स्रात सदस्यों की संघ समिति! हे । इन सदस्यों में से एक प्रति वष स्त्रिटज़रलेड 
का अध्यक्ष निवोचित होता है । इस प्रकार स्विप्त अध्यक्ष का स्थान अपने सहकारियों 
में झूँचा छह है। बह अधिक से अधिक समकक्षियों में प्रथम है। इससे अधिक वह 
कुछ नहीं 





सर वारेन फ़िशर कहते हैं कि 'नीति-निर्णरण मंत्रियों का कार्य है। और एक बार 
जब नीति निर्धारित कर दी जाती है तो इसमीति को कार्यान्वित करना सिविलसबेंन्ट का 
कत्तंब्य हो जाता है |? ; 


१--वेब-दम्पति ने अपनौ पुस्तक एकान्स्‍्टीव्य शन फॉर दि सोशलिस्ट कामनवेल्थ 
श्रॉव ग्रेटव्रिटेन' में ([00009]९-७5०८ए०९४९ 07 0 7४7०7४५४ ?. 82) की एक तजवीज्ञ पेश की 
है जो राष्ट्रीय समा के राजनीतिक श्रौर सामाजिकदो पालिमेंगो में विभाजन के पक्ष में है । 


राजनीतिक पाक़िमेंट कार्यकारिणी प्रधान मंत्री के नेतत्व में एक मंत्रिमंडल होगा | 
इसमें एक परराष्ट्र मंत्री, एक उपनिवेश मंत्री और एक न्याय मंत्री होगा (भ्ू० ११२)। इस 
भाँति इसका विस्तार कम द्ोगा क्योंकि सामाजिक और श्रार्थिक विधय सामाजिक पािमेंट 
के हाथ में चले जायेंगे (ए० ११६)। यह्द मत्रिमंडल संयुक्त रूप से राजनीतिक पार्लिमेंट के 
सामने उत्तरदायी रददेगा (६० ११७) | 


ज्जल्क 


डर 


$ तौसर इसके सभात्मक (?87)97॥07॥879) और अखमात्मक' या अनिवा- 
रणीय अथवा नियत (7४07-]287]8707687ए 07 [77-0000990]0 07[ 7५560) 
रूपों पर भी विचार किया गया है। पहले रूप में इंगलेंड की मंत्रिमंडल प्रणाली है। 
यदि यह कामन-सभा का विश्वास खो देती है तो इसके स्थान पर विरोधी दुल संत्रि- 
मंडल बनाता है। अथोत कायकारिणी निवारणीय है। परन्तु नियत कार्यकारिणी बह 
है जो वस्तुतः पैठक है अथवा निर्वाचित है परन्तु जिसको व्यवस्थाविका नहीं हटा 
सकती”। इस भाँति उपरोक्त उदाहरणों में अफगानिस्तान और अरब के राजे पेंतक 
आधार पर नियत कार्यकारिणी हैं और अमरीका का अध्यक्ष निर्बाचन-सिद्धान्ल पर 
नियत काथकारिणी है। ज्ञब वह एक बार चार वर्ष के लिये निर्वाचित हो जाता है 
तो अमरीकी कांग्रेस उसको नहीं हटा सकती। उसके मंत्रियों को भी पदतल्याग करने 
पर वाध्य नहीं किया जा सकता क्‍यों वही उनकी नियुक्ति करता है और बे उसी के 
सामने उत्त रदायी होते हैं व्यवस्थापिका के संमुख नहीं | इन उदाहरणों के श्रतिरिष्त 
हम अपने समय में नियत कायकारिणियों के अन्य उदाहरण दे सकते हैं। सन्‌ १६१६ 
से पूर्व जमन सम्राट पेटक सिद्धान्त के अनुसार नियत कार्यकारिणी था। परन्तु खब्‌ 
१६१६ के 'वीमर विधान? में मंत्रिमंडल्ात्मक 5त्तरदायित्व की व्यवस्था की गई थी 
जिससे शासन का रूप सभात्मक दो गया था। ट्विटलर के आने से फिर शासन के 





१--पूर्ण व्याख्या के लिये कृपया डाइसीकृत लॉ श्राव्‌ कान्सस्‍टीय यूशन्‌, प्रष्ठ ४८०-४८१ 
( टिप्पणी ३ ) पढ़िये । 

सामाजिक पालिमेंट की कार्यकारिणीय मंत्रिमंडल के लिये संयुक्त-उत्तरदायित्व की 
अवश्यकता नहीं है (४० ११६)। इसका कार्यस्थायी समितियों (58748 (00फप्रं(६९९४) 
के द्वारा सरलता से हो जायेगा जैसे कि म्युनिसपिलटियों में होता है (४० ११६७) वे शअ्रपना- 
अपना सभापति चुनेंगी और न एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के काय॑ के लिये उत्तर दायी 
होंगी। ये समितियाँ अर्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खाब, तथा अ्रन्य विकासशील उचद्यीगों 
की होंगी | सामाजिक और श्राथिक अनुसंधान की भी समितियाँ होंगी। इनके अ्रतिरिक्त एक 
“साधारण विषय समिति” होगी | 

१--भारतवर्ष के लिये सुमाये हुये कार्यकारिणी के विभिन्न, रूपों के ज्ञान के लिये 
निम्नलिखित लेख “दि इन्डियन जन॑ल श्रॉवू पॉलिटिकला साइंस में पढ़ियेः-- 

(क) 'डा० ई० आ्राशीर्वादम्‌ कंत--कोयलिशन ओर कम्पोज़िट केबिनट्स! (जूलाई- 
सितम्बर १६४२) 

(ख) प्रो० एस० पारदशनी कृत दि टाइप श्रॉव्‌ इक्जीक्यूटिव सूटेड ठु इन्डियाज कांस्ट- 
व्थशनल डिब्हलपमेंट” (जूलाई-सितम्बर, १६४२) ह 

(ग) प्रो० वी० के० ननन्‍्दन मेनन कृत “कम्पोज़िट इक्ज्क्यूट्विज्ञ-फॉरिन एक्सपीरियन्स 
एज्ड इन्डियन कन्डीशन्स” (जूलाई-सितम्बर, १६४२) 

(घ) प्रो० वी० एस० राम राथा श्री० एल० पी० चोधरी कृत “ए सजेशन फ्लॉर वर्कबल 
इक्ज़ीक्यूटिव्ज़ इन इन्डिया” (जूलाई-सिकम्बर १६४३) 


शैेशण है हे शासलून्यन्प 


रूप में परिवर्तन हुआ | तानाशाही की स्थापना हुई और कार्यकारिणी का रूप पूरण 
असभात्मक अथवा नियत हो गया। इटली में भी मुसालिनी सभात्मक कारयेकारि 
की कार्यप्रणाली को पूर्णरूप से उलठने में सम हुआ | ड्यूस तानाशाही की स्थापना 
में सफल हुआ और इस श्रकार इटली में भी नियत कायकारिणी हो गई । टर्की में 
कमाल अतातुक एक नियत कार्यकारिणी स्थापित करने में सफल हुआ था और जैसा 
स्ट्रांग महोदय का कथन है “यहाँ विचित्र परिस्थिति है | यहाँ के अध्यक्ष के ह्वाथ में 
जनतंत्र मंत्रिमंडल, सभा, और सभा के बहुमत की चार अध्यक्षतायें रद्दती हैं। 
आधुनिक काल में ऐसा विधान कहीं भी नहीं है । 
नामधारी कायकारिणी 

अब हम संक्षेप में इन कार्यकारिणियों के वर्तमान रूपों पर विचार और उनको 

विवेचना करेगे | 





१, अंग्रेजी राजा 

सिद्धान्त रूप में अंग्रेज़ी राजा अब भो राष्ट्र का अधिप्नाता है। ग्लेडस्टन का 
कथन है कि इंगलेंड में राजा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक; सामाजिक ढाँचे का;शिखर 
कानूनों का निर्माता; चचे का प्रधान शासक; न्याय का स्रोत; प्रतिष्ठा का अकेला उद्गम 
ओर सेमिक, नाविक तथा नागरिक सेवाश्यों का अधिकारी है। राजा विशाज़ सम्पत्ति का 
स्वामी होता है, क्वानून की दृष्टि से राज्य का सारा राजस्व उसको मित्नता है और वही 
उसका अधिकारी होता है; वह मंत्रियों की नियुक्ति करता तथा उत्तको अक्षग करता है, 
सन्धियाँ करता है, अपराध छमा करता है, युद्ध-घोषणा करता है, सुलह करता है, 
पार्तिमेंट को बुज्ञाता और भंग करता है।' परन्तु व्यवद्दार रूप में उसके अधिकार बहुत 
सीमित हैं क्योंकि राज्य का सारा कार्य उसके मंत्री करते हैं और बे उसके प्रति धत्तर- 
दायी न होकर अंग्रेज़ी पालिमेंट के प्रति होते हैं।" इसीलिये कहा जाता है कि “अंग्रेजी 
राजा राज करता है शासन नहीं करता ।” यह भी कहा गया है कि अंग्रेज़ी “राजा से कोई 
त्रुटि नहीं हो सकती ।! इसका भी यही अथ है कि राजा के सभी कार्यों के लिये मंत्री 
उत्तरदायी ठद्दराये जायेंगे और कोई भी मंत्री राजा की आज्ञा के प्रीक्ष शरण नहीं ले. 
सकता | अन्त में यह भी कहा गया है कि 'ताज की कभी मृत्यु नहीं द्ोती।! इसका यह 
अथ है कि वेयक्तिक रूप में राजा की मृत्यु हो सकती है परम्तु ताज” संस्था के रूप में 
सदेव बना रहता है । ताज से वात्पय राजायुक्त पालिमेंट से है। इससे इस कथन का 
भी अथ स्पष्ट हो जाता है कि राजा की सृत्यु हो गई है, राजा चिरजीबी दो” अथोत्‌ जैसे 
ही एक राजा की मृत्यु होती दे पालिमेंट तुरन्त ही दूसरे को राजा बनाती है । 


अंग्रेजी राजा के अधिकार 


 आब यदि राजा का कोई वास्तविक अधिकार नहीं है तो वया उसका कोई 
. अधिकार नहीं है ९ एक महान्‌ अंग्रेज़ी लेखक बेज्मॉट मद्दोद्य का कथन है कि अंग्रेज़ी 


१--कपया मुनरो क्ष्त दि गवर्न्मेंद्स श्रॉक्न यूरोप”, ० १ ३-१४ भी पढ़िये ॥॒ 





ग्यारहवाँ अध्याय द ३४५३ 


ड्ः ४! 


जाके अब भी तीन अधिकार हैं--'मंत्रणा देने का अधिकार, उत्साहित करने का 
अधिकार और चेतावनी देने का अधिकार । विक्टोरिया, एडबर्ड सप्तम और जार पंचम 
ने इन अधिकारों का प्रयोग सफलतापूर्वक करके वैधानिक एकतंत्र के अस्तित्व की उपयो- 
गिता सिद्ध की है। लोवेज् का कहना है कि “यदि अब शासन-त्षेत्र के अन्तर्गत राजा राज्य- 
जजञयान की गतिदायिनी शक्ति नहीं रही तो वह शैल्न-बाहु है जो पाल का आधार है और 
इस प्रकार यह जलयान का केवल उपयोगी ही अंग नहीं वरन्‌ एक आवश्यक अंग है / 


२, जापान का सम्राट 


जापान में भी नामधारी कायकारिणी कम उपयोगी नहों है। सिद्धान्त में ज्ञापानी 
सम्राट के अधिकारों की सूची उतनी ही विशाल है जितनी की इंगल्लेंड में अंग्रेज़ी सम्राट 
: की । शायद पहली दूसरी से बड़ी है। परन्तु व्यवहार में राज्य संबंधी सभी क़ानून, 
राजाज्ञाओं ओर शाही घोषणाओं में राज्य-मंत्रो के हस्ताक्षर आवश्यक है। मंत्री राजा 
को राज्यनीति के सभी प्रश्नों पर परापशे देते हैं और वे उस परामर्श के लिये उसी के 
प्रति उत्तरदायी द्वोते हैं. क्योंकि अभी पूर्ण्रूप से इस सिद्धान्त की स्थापना नहीं हुई 
है कि वे जापान की व्यवस्थापिका 'राजकीय डाइट! के प्रति उत्तरदायी हैं । 


३, इटली का राजा 


इटली में १६४४ ई० तक भी वैधानिक राजत्व कोई उपयोगो संस्था नहीं रही । 
क्योंकि फ्रासिस्तवाद के उत्कष से सारी शक्ति मुसोक्िनी के हाथ में चली गई थी। इसके 
परिणाम-रवरूप तानाशाह राज्य-जलंयान की मुख्य गतिवाद्ििनी शक्ति हो गया था। 
परन्तु मुसोलिनी के पतन से, जिसमें राजा का भी हाथ था फ़ान्तिस्तवाद तो समाप्त हो 
गया है किन्तु राजा का वास्तविक रथान अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। क्‍ 


४. फ्रान्सीसी अध्यक्ष (सन्‌ १६३६ से पूब) 

» अन्त में, जमेनी से पराजित होने के पूर्व के फ्रान्स का भी उदाहरण ले सकते हैं । 
सन्‌ १८७० के बाद फ्रान्स में राजत्व की संस्था समाप्त हो गई थी और “दृतीय जनतंत्र! 
ते सात वर्ष के लिये अपना अध्यक्ष चुनना आरम्भ कर दिया था।" परन्तु यह अध्यक्ष 
विधान मेँ वास्तविक शक्ति नहीं था क्‍योंकि उसकी सभी कारवाइयों पर मंत्री का मी हस्ता- 
क्र आवश्यक था। सर हेनरी मेन का कथन है कि 'कोई ऐसा जीवित कार्यकतो 
नहीं है जिसकी अवस्था फ्रान्सीसी अध्यक्ष से अधिक शोचनीय है। फ्रान्स के 
पुराने राज्ञा राज करते थे और शासन भी करते थे। एम० थिये महोदय के अनुशार 
बेघानिक राजा राज करता हे शासन नहीं। संयुक्त राज्य का अध्यक्ष शासन करता 
है राज नहीं। फ्रान्सीसी अध्यक्ष न तो राज करता है ओर न शाघप्तन ।' यहाँ तह कि 
फ्रान्सीसियों ने स्वयं कहा है कि उनका अध्यक्ष 'लौह-पिंजर में बन्दी” “मन्दिर में गूँगी 





१--इस श्रध्याय के अन्त में दी हुई 'एकतंत्र की श्राशा पर आधारित फ्रान्सीसी विधान 
एक टिप्पणी” को पढ़िये। 


शैशहे शासन-यब्त्र 


मुर्तिश, 'केवल एक कठपुतली' के समान है। वह “शशकों का पीछा करता है शार 
नहीं * इसी तरह के अन्य शब्दों का भ्रयोग किया है । 


नामधारी कार्यकारिणी के पश्चात्‌ अब हम एकास्मक कारयकारिणी पर विचार 
कर सकते हैं | इसके तीन वदाहरण दिये जा चुके है। वे हैं पेतुक, निवोचित, मनोनीत। 
सदैव से यह घारणा रही है कि शासन के कार्यकारिणी अंग में निर्णेय-शीघ्रता और 
उद्देश्य एकाग्रता होनी चाहिए। इसका यह अथ्थे है कि क्लानून-निर्माण के लिये लोगों की 
एक विशाल सभा की आवश्यकता पड़ती है क्‍यों कि उन्हें श्रस्ताव रखने पड़ते हैं, उन पर 
वाद-विकाद करना पड़ता है, मंत्रणा करवी पड़ती है और आल्लोचना करनी पड़ती है। 
तत्पश्चात्‌ प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद किसी एक निर्णय पर 
पहुँचना पड़ता है । परन्तु कार्यकारिणी में एक विशाल जन-संख्या का समावेश करना 
असम्भव है क्‍योंकि इसका कार्य कारयान्वित करना ओर लागू करना है । अतः इसमें 
एकता, शीघ्रता, गोपन और निर्णय ऐसे गुण आवश्यक है। हेमिल्टन महोदय ने लिखा 
था कि कार्यकारिणी की क्रियाशीलता सुशासन की परिभाषा का प्रधान अंश है। वाद्य 
आक्रमणों से राष्ट्र की रक्षा करने के लिये यह आवश्यक वो हे ही, क्ानूनों को मल्ली-भाँति 
लागू करने, बहुधा न्याय में बाघा पहुँचाने वाले जबरदस्त तथा अनियमित गुट्टों से 
सम्पत्ति-रक्षा करने, अवसरवादिता ओर महत्वाकांज्ञा, दलबन्दी, अराजकता के आक्रमणों 
से स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये भी कम्त आबश्यक नहीं हे |? यह क्रियाशीलता, शक्ति 
ओर गति शापघन में तब तक नहीं आ सकती जब तक यह विभिन्न व्यक्तियों में विभत्त 
रहेगी । ओर इस विभाजन के परिणाम-स्वरूप अनुत्तरदायित्व का जन्म होगा । शक्ति के 
केवल एक ही व्यक्ति में केन्द्रित द्वोने से शासन में सुचारुता, निर्णय में ज्षिप्रत ओर 
नवीन परिस्थितियों की माँगों को पूर्ण करने में शीघ्रता सम्भव हो सकती है । इसीलिये 
यह कहा गया है कि कार्यका रिणी को फ्रायशीलता के मुख्य अंश एकता, अवधि, इसको 
सद्दायता की उचित व्यवस्था तथा शक्तिशाली अधिकार हैं । 


बेत्नास्मक कार्यका रण के गश -दोष द 

विभक्त अथवा बह्वात्मक कार्यकारिणी की अपेक्षा एकात्मक कायकारिशी अधिक 

पसन्द को गई है। बह्ात्मक कार्य कारिणी क पक्ष में यद्द सत्य दी कद्दा गया है कि इसमें 
विभिन्न सदस्य एक दूसरे के लिये नियंत्रण-स्वरूप हैं जिससे देश कठोर-तन्त्र अथवा 
तानाशाही से बचा रहता है। इसके अतिरिक्त एक मस्तिष्क की अ्रपेक्षा बहुत से मस्तिष्क 
सदेव ह्वितकर रहे हैं क्योंकि सदस्य एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकते है। परन्तु 
इसके ये सब गुण केवल सैद्धान्तिक तक पर आधारित हैं क्योंकि कायकारिणी की प्रधान 
विशेषतायें निशुयःशीघ्रता और उद्देश्यकता समानाधिकारियों के मध्य प्राप्त द्ोनी अश्व- 
स्मव हैं। इस सम्बन्ध में नेपोलियन के कथन का समर्थन करना पड़ेगा कि “दो अच्छे 











१-'& ए9ए807097 7 87 7707 08280, * & 77069 7008 70 & 9०2०008,” 0०7 & 76796 
( तृपययए,' &00 079 'ज्र0 008868 एढ००॥8-09प॥ १008 70 807०ए77 कातदे 80 ०7. 


रयारहवाँ अध्याय ३४४ 





'श्रेनापतियों की अपेक्षा एक बुरा सेनापति श्रेष्ठ तर हो जाता है ।! इसका यह अमिप्राय है 
कि दो सेनापति एक दूसरे पर प्रतिबन्ध का कार्य नहीं कर सकते; मतभेद, विभक्त 
उत्तरदायित्व, निणेय-शून्यता तथा छिद्वान्वेषण से वे पूरे युद्ध-विधान को व्य्थ कर देते 
हैं। ऐसा दी लीकॉक महोदय का विचार है। उत्का कथन है कि 'ऐघ्ा प्रतीत होता है कि 
बहात्मक कायकारिणों अथवा प्रधान शासनात्मक जत्ता से युक्त जन-मंडल के विरुद्ध, 
जिसमें किसी को भी दूसरे अधिक अधिकार नहीं प्राप्त हें, धारणा बन गई है। ऐसा 
संगठन केवल संयुक्तनिशंय पर ही काम कर सकता है। आरम्भ में तो ऐसा ज्ञात होता 
है कि इस श्र॒णाली से परिपक्व निर्णय का लाभ प्रास होगा और सदरूुय एक दुसरे पर 
नियन्त्रण रक्खेंगे जिससे उनमें से कोई भी ज्यादती न कर सकेगा | परन्तु इस ज्ञाभ की 
७, पेन्ना अवश्यम्भावी हानि संकट-काल में मतभेद ओर विचार-वेषम्य के कारण होगी। 
वारतव में बह्ाात्मक कार्यकारिणी तब तक काय नहीं कर सकती जब तक कार्य और 
कर्तव्यों को सदस्यों में अलग-अरहूग विभक्त न कर दिया जाये। उदाहरण-स्वरूप 
'सावजनिक रक्षा समिति! ( (0णा॑)06० ० ?ए०४० 89009 जो ग्यारह 
सदस्यों की एक संयुक्त कायक्रारिणी थी और सन्‌ १७६३-६४ के “आतंक काल! में 
फ्रान्स की शासक थी, यही योजना थी । इतिहास में बह्तत्मक कार्यकारिणियों के बहुत 
से उदाहरण* मिलते हैं जैसे स्पाटो में दध राजा तथ| रोम में कांसल | परन्तु अनुभव 
शासन की इस योजना के बविल्कुज्ञ विरुद्ध रहा हे | 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि साधारणुतः न तो तिद्धान्त रूप में ओर न व्यवहार 
रूप में ही बहत्मक कायकारिणी को समथन मिला है । जहाँ कहीं भी इसका ग्रयोग 
किया गया है ओर इसमें कमी मिली है वहाँ अन्त में एकात्मक कायकारिणी ही का 
उपयोग किया गया है। अतः हम अब पूवऋथित विभिन्न एक्रात्मक कार्यकारिणियों के 
पक्त ओर विपक्ष में विस्तरपूर्वेक विचार करेंगे । 

(अ ) पदक कार्यकारिणी 

पेतृक कारयकारिशियों के सम्बन्ध में इसने केवल अफ्रग्रानिस्तान ओर अरब के 
राजाशझों की ओर संकेत किया था क्योंकि वे अब भी अपने देशों में पूण रूप से स्वतन्त्र 
हैं। परन्तु इसका यह अथ नहीं है कि अंग्रेज़ो ओर जापानी सम्राट पेतक राजा नहीं हें । 
बास्तब में अंग्रेज़्ो रानत्व, गृहयुद्धोत्तर घटनाओं के बावजूद भी इंगलंड में एक 
अविच्छिन्न संस्था रहा है.। इस प्रकार वर्तमान प्राचीन राजत्वों में अंग्रेज़ी राजत्व एक 
है। जापान में तो सम्राट शाश्वत काल से चले आ।े वाले वंश का है। इस्रीलिये उस्रका 
व्यक्तित्व पवित्र और निर्दोष भाना जाता है । 

महायुद्ध के पश्चात्‌ राजत्वों का अन्त 

सन्‌ १६१४-१८ के युद्ध के पश्चात्‌ संसार के बहुत से राजत्व समाप्त कर दिये गये 
थे। न केवल जमेंनी में कैसर-शास्नन ओर आर्ट्रिया-हंगरी में दैब्सवर्ग-शासन का अन्त 
.. २--बहात्मक कार्यक्रारियो का दूसरा उदाहरण शमी फ्रांस की निर्देशिका? 
(076०८०४ ० ९.६ए००८०.४:ए४ 7४०००) थी जिसमें पाँच सदस्य ये ( १७६५४ ) । 


88६ शांसन-यंन्त्र 


कर दिया गया अपितु टर्की का सुल्तान भी इस्लाम के महान खलीफ़ा-पद्‌ से दे 
दिया गया था। स्वयं खिलाफ़त की संस्था का ही अन्त कर दिया गया। इनवे 
अतिरिक्त सन्‌ १६२० ६० और सन्‌ १६३० ई० के बीच बहुत से अन्य राजत्वों को भ॑ 
ऐसे ही भाग्य का शिकार द्वोना पड़ा था।" 


अंग्रेज़ी राजतव्व बनाये रखने के कारण 


परन्तु यह एक अनोखी बात है कि ऐसो महान घटनाओं के होते हुये भी 
अंग्रेज़ी राजत्व को जनता का समथन प्राप्त है। इसके निम्नलिखित कारण हैं ।* 

(१ ) अंग्रेज्ञ स्वभावतः रूढ़िवादी प्रकृति के द्वोते हैं। वे शने:-शनेः परिवतेन 
करते हैं। राजत्व की समाप्ति का अर्थ होगा भूत से एकाएक सम्बन्ध-विच्छेद | यद्द काय 
पूर्ण रूप से उनके स्वभाव के विरुद्ध पड़ेगा । परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि 
राजत्य को समाप्त करने के विषय पर कभी सोचा भी नहीं गया। प्रसिद्ध अंग्रेजी 
न्‍्यायविद्‌ बेन्थम ने इसको समाप्त कर देने के पक्ष में लिखा था। परन्तु ऐसे आक्रमण 
आअपवादस्वरूप थे किसी राजनेंतिक सिद्धान्त अथवा आन्दोलन के रूप में नहीं। अतः 
अंग्रेज़ी राजत्व इतने दीघ काल तक अक्षत रहा है । 


(२ ) अंग्रेज़ी इतिहास के आरम्भ काज़् से राज्य का प्रत्येक कार्य राजा के नाम 
पर होता आया दै। इस काय ने राजा के प्रति राजभक्ति को जन्म दिया है। इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वास्तव में राजा से कोई त्रुटि नहीं हो सकती 
क्योंकि सभी भयप्रद्‌ अधिकार उससे छीन लिये गये हैं। 


(३) सन्‌ १६८८ की राष्यक्रान्ति के बाद से वेघानिक राजत्व का व्यावद्दारिक 
परिणाम इससे लाभ ही के पक्ष में रहा इसके विरुद्ध नहीं । विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम 
ओऔर जाजे पंचम के शास्रनों ने यहू खिद्ध किया है कि राजा ओर रानी राष्य के 
राजनेतिक मामलों में हितकर प्रभाव डालते हैं। 


(४ ) राजा साम्राष्य का प्रधान समझा जाता है। वह राजकीय शक्ति का केन्द्र 
है। वह विकीण देशों और जातियों को जोड़ने वाली कड़ी है। 'वेल्स-राजकुमार” अथवा 
राजवंश के किसी अन्य सदस्य के अम्ण से एकता की कड़ी और दृढ़ होती है ।* 


१--सन्‌ १६३६-४५ के युद्ध-काल में डेनमार्क, बेल्जियम, नारे, अल्वानिया, 
यगोस्लाविया ओर ग्रीस के भी राजत्वों का पतन किसी न किसी प्रकार हुआ था ( श्र्थात्‌ था 
तो राजाओं ने जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण किया था या इंगलेंड'ः जाकर शरण ली थी )। 
इस प्रकार सम्भव है कि इनमें से कुछ राजा अपने सिंहासन न पा सके क्योंकि या तो उनके 
हम का विरोध किया जा रहा है या जनतन्त्रों की घोषणा करने के चिन्द्र दिखाई 
दे रहे हैं | 
द रे २--अ्रधिक विवरण के लिये मुनरों कृत दि गवन्मेंट्स ऑफ़ यूरोप! ० ४४-४८ . 
देखिि। 
कृपया लास्की कृत “दि पालिमेंटरी गवन्मेंट इन इंगलैंड” प्ृ० ३८८-२६५ भी पढ़िये । 
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.. (४) देश के समारोहों और उत्सवों में भाग लेने के कारण बह समाज्ञ का भी 
प्रधान है । 

( ६ ) यदि राजत्व समाप्त भी कर दिया जाता है तो किसी न किसी को अध्यक्ष 
बनाना ही पड़ेगा और उसका निवोचन समय-समय पर करना पढ़ेगा। इस प्रकार 
मुख्य कायकर्ता की विशेषता दल्लपरांमुखता समाप्त हो जायेगी । 

(७ ) एक खरकार के पदच्युत होते ही राजा कभी-कभी तब तक शासन की 
व्यवस्था करता है जब तक दूसरी सरकार पदस्थ नहीं हो ज्ञाती। इस प्रकार वह 
शासन-प्रबन्ध की अविछिन्नता क्रायम रखता है। 

(८०>चूकि अंग्रेज़ी राजा से सभी वास्तविक अधिकार छीन लिये गये हैं 
इसलिये राजस्व को समाप्त कर देने से अंग्रेजों को कुछ लाभ तो होगा नहीं। तब वे 
ऐसी संस्था को क्‍यों समाप्त करें जो कई प्रकार से लाभदायक ही है हानिकर नहीं ? 

(६ ) जेश्वा कि बेज्मॉट ने कहा है राजा “विधान के प्रतिष्ठित अंश का आधार 
है।! बह एक ऐसा स्पष्ट व्यक्तित्व है जो सरकार के प्रति अद्धा को जन्म देता है। ऐसा 
जनतन्त्रात्मक संस्था पों के किस्ती रूप में सम्भव नहीं | 'राजतन्त्र ऐसा शासन है जिसमें 
राष्ट्र का ध्यान एक ऐसे व्यक्ति पर केन्द्रित रहता है जो सरस कार्ये करता है, जनतन्त्र 
ऐसा शासन है जिसमें ध्यान ऐसे बहुत से व्यक्तियों में विभक्त रहता है जो नीरस काये 
करते हैं 

( १० ) राजत्व शासन और धम के बन्धन को दृद करता है। यह भावनाओं को 
रुचता है क्योंकि साधारण जनता राज्ञा को समझती और उसका सम्प्रान करती है 
ओर उसीका दामन पकड़े रहती है । इस प्रकार राजा के व्यक्तित्व में किस्री राष्ट्र के 
निवोचित प्रधान की अपेज्ञा अधिक गौरव रहता है । क्‍ 

(.११ ) राजत्व इसलिये भी अमूल्य है क्‍योंकि यह समाज के प्रधानत्व के लिये 
प्रतिस्पद्धिता को स्थान नहीं देता । 'इस्रका कारये गुप्त रहता है; यह हमारे शासक्रों को 


परिवर्तित होने का अवश्वर देता है परन्तु ध्यान रहित लोगों को मालूम नहीं 
होता । क्‍ 


हू स्वेच्छाचारी पेठुक राजत्व के विरुद आपत्तियाँ 

बहरहाल अंग्रेजी राजत्व को क्रायम रखने के चाहे जो कारण रहे हों आज तो 
प्रवृत्ति इस संस्था के विरुद्ध है | विशेषकर जब यह स्वेच्छाचारी हो | लीकोंक का कथन 
है कि 'पैतूक शासन वाह्म रूप में ऐसा ही बेतुका जान पड़ता है जैसे एक पेतृक गणितश्ञ 
अथवा पेतुक राजकवि! । 

इसलिये पैतृक स्वेच्छाचारी राजा के विरुद्ध आपत्ति की गई है' । क्‍योंकि 
सब प्रथम, जैसा कि रूखो का कथन है कि भ्रत्येह्त शासन पतनोन्म्रुख रहता है और जैसा 
कि हम प्रजातंन्त्रात्मयक शासन में देखते हैँ बहुत से शास्रकों की अपेक्षा एक राजा के 
पतित होने की अधिक सम्भावना दे । 
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१--एकतन्त्र के दोषों को कृपया इस पुस्तक के दूधरे अध्याय में भी देखिये । 


१ 4 शासनं-यनत्र 


दूसरे, एक योग्य और कुशल शासक के उत्तराधिकारी का भी योग्य होन/ 
आवश्यक नहीं है। इतिहास इसका साक्षी है । 

... तीसरे, एक स्वेच्छाचारी राजा, बिना किसी परिणाम की चिन्ता के, केवल्न भयंकर 
अत्याचार ही नहीं कर सकंता, वह अपनी सनकों और शौक़ों से राज्य को भी नष्ट कर 
सकता है | 
अन्त में, उत्तराधिकार भी निरापद नहीं हो सकता। क्‍योंकि या तो मरणास्नन्न 
राजा को देख कर दरबार में पड़यन्त्र आरम्भ हो सकते हैं अथवा उत्तराधिकार-युद्ध 
छिड़ सकता है। झतः यह तक कि पैठकसिद्धान्त में अविच्छिन्नता और स्थिरता निह्वित 


हैं, ग़लत है । 
वेधानिक पढक राजत्व के गुण 

परन्तु स्वेच्छाचारी पैठकू राजत्वों के विरुद्ध की गई आपत्तियाँ मदत्वशून्य हो 
जाती हैं जब वे वेधानिक राजत्वों के विरुद्ध लागू की जाती हैं। इस दशा में हमें पेठक 
सिद्धान्त की विशेषताये' स्पष्ट हो जाती हैं । 

सर्वेप्रथम, यद्द सत्य है कि पेतृुक राजत्व राष्ट्र को खमय-प्मय पर होने वाले 
निर्बाचनों से मुक्त रखता दै। और इस प्रकार निर्वाचनों के हंगामों तथा उसकी 
परेशानियों और उद्विग्नताञों से राष्ट्र की रक्षा करता दे । 

दुसरे, यद्द शासन-प्रबन्ध में अविच्छिन्नता और स्थिरता अवश्य क्रायम रखता 
है। क्‍योंकि जैसे ही एक राजा की स॒त्यु हो जाती है दूसरा राजा तुरन्त द्वी बिना क्रान्ति, 
गृह-युद्ध अथवा शासन-कार्य की अस्तव्यस्तता के डर के स्रिद्दासनारूढ़ द्वोता है । 

.. चौथे, 'यद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि परम्परायें, जो दीघकालगत राजत्व 
से सम्बन्धित रहती हैं, शासन के वास्तविक प्रधानों में उत्तरदायित्व और गौरव को 
जन्म देती हैं जिसका परिणाम भच्छा होता है । 

(१ 
( ख़ ) निवाचित एकात्मक कायकारिणी 
एकात्मक कार्यकारिणी के एक रूप पेतृक राजत्व पर विचार करने के पश्चात्‌ 
अब हम निवोाधित एकात्मक कार्यकारिणी का अध्ययन करेंगे। हमने शासन के 
निर्वाचित प्रधान के रूप में केवल अमरीकी अध्यक्ष का उदाहरण दिया था। यहाँ हम 
इस प्रश्न की विस्तृत विवेचन करेगे क्योंकि आधुनिक शाप्तन के प्रधान को निब्रोचित 
करने की तीन प्रणात्रियाँ हें । 
सबप्रथम, जनता द्वारा प्रत्यक्ष-निबोचन की प्रणाली है। यह प्रशाली विशेषत: 
इस समय पेरू, ब्राजील ऐसे दक्षिणी अमरीका के कुछ राष्यों में ्रचक्षित है। प्रत्येक 
जनतन्त्र-राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा निवोचित होता है। 
दूसरे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली है । यद््‌ प्रणाज्ञी अमरीकी संयक्त राब्य 
और फ़िनलेड में प्रचलित है। अपरोकी संयुक्त रब्+ में अध्यक्ष एक निर्वाचक-मंडल 
द्वारा निबोचित दोता है। इसमें प्रत्येक सदस्थ॒-राज्य के उतने ही प्रतिनिधि रहते हैं 
जितने कि दब राज्य के कांग्रेतन में रहते हैं। ऐश्वों दी *णालो फ़िनकैंड में भं| प्रचत्षि त दे। 


गे 
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तीसरे, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन की प्रणाली है। फ्रान्स के पतन हे पूर्व 
( १६३६ ) फ्रान्सीसी अध्यक्ष 'राष्ट्रीय सभा? ( व्यवस्थापिका ) के द्वारा निवीचित किया 
जाता था। स्विट्जरलेंड में आज भी अध्यक्ष 'संघ-समिति' के सात सदस्यों में से 
'संघ-सभा? के द्वारा निवाचित किया जाता है।! 

अब हम इन प्रणालियों के पक्ष और विपक्ष में उपस्थित किये गये तकों पर 
बिचार करेंगे । 

ए 
घुख्य कार्यकर्ताओं का प्रत्यक्ष निर्वाचन 

मुख्य कार्यकर्ताओं के भ्रत्यज्ष निबाचन की प्रणा्ञी के पक्ष में यह तक उपस्थित 
किया गया है कि ऐसा निवाचन लोकप्रिय और भ्रजञातंत्रात्मक शासन की आधुनिक 
धारणाओं के अनुरूप हे ओर इस प्रकार इसके कारण लोगों की दिल्लचर्पी अपने 
शासन में बनी रहती है। यह विचार, कि राज्य के स्वेप्रधान पदाधिकार का निर्वाचन 
उन्हीं के द्वारा होगा, उनको सावजनिक मामलों में भाग लेने को उत्साहित करता रहता 
है| इसका वह श्र्थ हुआ कि जनता को अध्यक्ष-संबंधी प्रत्येक निर्वाचन से राजनैतिक 
शिक्षा मिलती रहती है और वह स्वतंत्र राष्ट्र की देसियत से अपने उत्तरदायित्व के 
प्रति सजग रहती है । 

परन्तु इस प्रणाली में वास्तविक गुणों की अपेक्षा दोष अधिक है। 

(१) यह विचार, कि प्रधान कार्यकर्ता का निर्वाचन राजनैतिक दिलचरपी पैदा 
करता, है, तके पूण नहीं है। यह द्लिचररी व्यवस्थापिक्ाओं के निबौचनों से बनी रहती 
है। सच तो यह है कि इस्र प्रकार के निर्वाचन से सारे देश में व्यर्थ राजनैतिक हंगामा 
ओर गड़बड़ी पेदा हो जातो है। शान्ति भंग हो जाती है, और जनता में भावेश फैल 
जाता है। ऋभी-कभी तो शक्तिप्राप्ति करने के लिये संघर्षे छिड़ जाता है जिससे नागरिक्‌- 
स्वतंत्रता संकट में पड़ जातो है । 

(२) विशाल जन-समूह प्रतिद्वन्दी उम्मीदवारों की योग्यताओं से सरलतापूर्वक 
परिचित नहीं द्वो सकते । दूसरे दज् संगठन अपने-अपने श्रचारों से उनको अपने अभाव 
में भी ला सकते हैं | इस्र श्रकार योग्य उम्मीदवार पराजित किये जा सकते हैं ओर मूल 
« निर्वाचित हो सकते हैं । 

* (३) ऐसे निवाचन-काल में जो दत्-वेमनस्य उत्पन्न हो जाता है वह उसी समय 
समाप्त नहीं हो जाता | यह निरन्तर देश में विषमता स्थापित किये रहता है। इससे 
रष्ट दे कि दृल-वेमनस्य और षड़यंत्र सदैव बने हो रहते हैं और जैसे ही दूसरा 
निवाचन समीप आता है दुल अपना प्रचार कार्य आरस्भ कर देते हैं । इस प्रकार दृल- 
वैमनस्य, गुटबन्दी जोश, उबाल, और नेतागिरी राष्ट्र को विभाजित किये रहते हैं । यह 
सब सावंजनिक हित को दृष्टि में रख कर नहीं किया जाता वरन इसका आधार 
महत्वांत्षा, व्यक्तिगत उत्कष और बल प्रदशन होता है । 

(४) चूँकि अध्यक्ष का निबाचन थोड़े-थोड़े समय के पश्चात्‌ होता रहता है 
इसलिये केवल प्रतिद्वन्दों दल ही सदेव प्रस्तुत श्रश्न पर लड़ने के लिये तैयार नहीं रहते 
वरन अलग द्वोने वाला अध्यक्ष ओर उश्चका दुल्ल भी निबोचकों तथा दूसरे प्रभावशाली 


३६० शासन-यन्त्र 


व्यक्तियों को अपनी ओर किये रखने में कोई कोर-कसर नहीं उठा रखते | इससे स्पष्ठ ' 
है कि शासन में पक्षपात ,किया जाता है, अपने व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्त 
किया जाता दै तथा उनको सहायता दी जाती है। ऐसे कार्य का कोई अन्त नहीं । इसके 
परिणाम-स्वरूप अपने व्यक्तिगत अथवा वल् के द्वित के सामने शासन सुयोग्य हाथों में 
नहीं रहने पाता | इस अथे में अध्यक्ष का पूर्ण काय-काल भग्मिम निज चनाथे प्रचार में 
बीतता है क्योंकि यदि वह जनता को प्रसन्न किये रहता है तो आने वाले निर्वाचन में 
उसकी सफलता प्‌्ण-रूप से सम्भव रहती है । 


मुख्य कायकर्ता का अप्रत्यक्ष निर्वाचन 


प्र्यत्त के इननिवोचन दोषों के कारण यह स्रोचा गया था कि अच्छा तो यह होगा 
कि मुख्य कायकतो का निर्बाचन कुछ चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा हो । इसलिये अमरीका 
में निवोचक-मंडल बनाना आरम्भ किया गया था परन्तु व्यवहार में ये प्रतिनिधि भी 
दज्ञ के दही आधार पर निर्वाचित होते हैं। इसलिये वे भी अ्रपने दक्ष के उम्मीदवारों 
को द्वी मत देते हैं। इस प्रकार यद्यपि यद्द अ्प्रयत्ष अणाली राष्ट्र को देशव्यापी हंगामे से 
बचा लेती हे किन्तु यह स्वेश्रष्ठ उम्मीदवार को चुनने में श्रसफल रही है। क्योंकि 
प्रतिनिधि' चुनाव में अपने विवेक से काम नहीं लेते, वे केवल अपने दलों दी आज्ञा का 
पाज्नन करते हें । 


मुख्य कायकर्ता का व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन 


व्यवस्थापिका द्वारा निवोचन को भी पसन्द क्रिया गया था क्‍योंकि इस्रमें भी 
अप्रत्यक्ष निवाचन का सिद्धान्त निहित है। इससे भी देश निर्वाचन के हंगामे से मुक्त 
रह सकता है और राष्ट्र के सर्वेश्रेष्ठ प्रतिनिधि देश के उच्च पदों के लिये अत्यन्त सुयोग्य 
व्यक्तियों को निवाचित कर सकते है । परन्तु इसके व्यावह!रिक पहलू से निबाचन के 
दोष स्पष्ट द्वो गये हैं। इस प्रणात्री में स्वयं व्यवस्थापिका में दक्लों के प्रचार के कारण 
तनातनी भर्यंकर रूप धारण कर लेती है और साधारण निर्वाचन के सारे दोष आ 
जाते हैं। फिर भी व्यवस्थापिका का यह उभार अल्पमात्रा में होता है. और हम इससे 
मुक्त भी नहीं रह सकते यदि निबोचन को प्रजातंत्र का आधार रहना है । इस प्रणाली के 
विरु७ सबसे बड़ी आपत्ति इस दृष्टिकोण से की गई है कि शक्तिशाली उम्मीदवार 
व्यवस्थापिका के अपने समथेकों को सुविधायें देने का वचन दे सकता है। इसका अथे 
यह हुआ कि व्यवस्थापिका कार्येकारिणी के हाथ की पुतल्ली हो जायेगी। परन्तु इसके 
बविपरोत एक अशक्त उम्मीद व्यवस्थापिका के हाथ का खिलौना दो जायेगा और 
कारयकारिणी की पूरी स्वतंत्रता समाप्त हो जायेगी । 


आधुनिक प्रवृत्ति 


बहरहाल आधुनिक राष्यों में प्रत्यक्ष ओर अभ्रस्यक्ष निर्वाचन की अपेक्षा ठ्यथ- 
स्थापिका भ (निवोचन को अधिक समथन प्राप्त हुआ है। सन्‌ (६९४-१८ के युद्ध के 
पश्चातू लवनिमित राज्यों-जेकोस्क्षोबाकिया, आर्ट्रिया और पौलेंड ने इसको अपना लिया 
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' था और सन्‌ १६३६ में जर्मनी द्वारा पदद्लिव होने से पूर्व तक यह प्रणाली संतोष प्रद्‌ 


रही थी। अब ये राज्य मुक्त हो गये हैं ओर हमें यह देखना है कि ये किस प्रकार अपने 
वेधानिक जीवन या राजनैतिक प्रशालो को पुर्नेंसंगठित करते हैं । 


( ग ) मनोनीत कार्यकारिणी क्‍ 
एकात्मक कार्यकारिणों का तीसरा रूप, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनो- 
नीत कायकारिणी है। यह्‌ रूप विशेषक्र बड़े राभ्यों के अवीन देशों में पाया ज्ञाता है। 
भारत के गबनर जनरल का उदाहरण पहले दिया जा चुका है। इसी प्रकार भारत के 
विभिन्न प्रान्तों के गवनेर भी अंगभेजी सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और कोरिया 
का गवर्नर जनरल भी जापानी सम्राट और “इस्पीरियज्ञ डाइट! द्वारा नियुक्त किया ज्ञाता 
है। इन नियुक्तियों से पत। चलता है कि इन उच्च तथा उत्तरदायित्व पूर्ण स्थानों के लिये 
व्यक्ति अनियमित ढंग से नहीं चुन लिये जाते हैं। उनके चुनावों का आधार उनकी 
. थोग्यतायें और पद्‌ के लिये आवश्वक उनकी विशेष कुशलता हूँ । उनकी नियुक्ति के लिये 
उनके देशसेवा के कार्यों क। रूची उनको शासनात्मक विशेष योग्यता तथा उनकी प्रतिभा 
पर पूर्ण बिचार किया जाता है। यह सत्य है कि कभी-कभी सुविधा प्रदान करने और 
पक्षपात करने के दोषों का आरोप मनोनीत करने के सिद्धान्त के विरुद्ध किया जाता है। 
बहुधा ऐसा भी द्ोता दे किए# दल के द्वितोय श्रेणो के लोग दूसरे दलों के ग्रतिभावान तथा 
प्रथम श्रेणी के लोगों के मुकाबिले नियुक्त कर दिये जाते है । परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिये कि इस बुराई का दूर करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। निबोचन का 
सिद्धान्त, यद्दां तक कि योग्यता-परीक्षा भी इन पढ़ों के लिये अधिक अच्छे उम्मीदवार 
नहीं दे सकती । 
प्ुख्य कार्यकर्ता का कार्यकाल... | 
मुख्य कायकतो का नियुक्ति को विभिन्न प्रणाल्वियों के गुणों और दोषों के विवेचन 
के पश्चात्‌ अब हम उश्षके काय्ये-काल ओर पुननियुक्ति के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। 
इस दृष्टिकोण से पेतूक कार्यक्रारिणों पर विचार द्वी नहीं हो सकता क्योंकि जो व्यक्ति 
' सिंहासनारूदू द्ोता हे बह साधारणुत: अपनी मत्यु तक सिंहाखन पर रहता हे यदि वह 
आन्तरिक क्रान्ति से सिंद्दा प्न-च्युत नहीं कर दिया ज्ञाता जैध्ा कि अफगानिस्तान के राजा 
अमानुल्ज्ा, दर्की के सुल्तान इत्यांद्‌ के साथ हुआ था अथवा बह रवयं हर 
अथवा स्वेच्छानुसार थिंद्ासन छाड्ता है जेता क इरान के रज़ाशाह पहलवी तथा इंगलेंड 
के एडबर्ड अष्टम ने किया था। इस अकार पेदुक राजा का कार्यकाल आजीवन रहता 
ओर वह उसकी मझत्यु पर दी समाप्त होता है । 
परन्तु, जैसा कि पदले कद्दा जा चुका है, आजोवन काय काल्न नित्रोचित अथवा 
मनोनीत प्रधानों के संबंध में ठचत नहीं समझता गया है । अमरीकी संयुक्त राज्य के बहुत 
से राष्यों में गवनेर दू। वष के लिये निर्वाचित किये जाते है और स्विटजरलेंड का अध्यक्ष 
'संघ-समिति के सदस्यों में से जो स्वय' तोन बर्षे के लिये निवाचित किये जाते हैं, एक वर्ष 
के लिये निर्वाचित किया जाता है। अभरीहो संयुक्त राज्य का अध्यक्ष चार वें के 
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लिये निर्वाचित होता है और भारत।के गवर्नर जनरल्ल की नियुक्त पाँच बे के लिये होती' 
है। पेरू का अध्यक्ष पाँच बे के किये, चिल्ली और अर्जेनटाइना के "अध्यक्ष छः बे के 
लिये; सन्‌ १६३६-४५ के युद्ध के पूर्व फ्रान्ख तथा हिटलर के उत्कषे से पर्व जनतंत्रास्मक 
जमती के अध्यक्ष सात बे के लिये निर्वाचित होते थे। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो 
जाता है कि विभिन्न राज्यों के प्रधान-कार्यकर्ता एक वर्ष से लेकर सात व्षे तक की 
अवधि के लिये निर्वाचित ( अथवा मनोमीत ) किये गये हैं । इसका अथे यह हुआ कि 
कुछ राज्यों में अल्प अवधि और कुछ में दीघे अवधि पसन्द की गई है । 
अल्प अवधि के गुण तथा दोष 
जहाँ तक अल्प अवधि का प्रश्न है इसका यह गुण बताया गया है कि इससे राष्ट्र 
स्वेच्छारिता से बचाया जा सकता हैं। इसका कारण यह है कि निवोचित प्रधान एक वे 
अथवा दो वर्ष के पश्चात्‌ बदलता रहेगा इसलिये वह इतना प्रभाव नहीं स्थापित कर 
सकेगा जिससे कि वह सम्पूर्ण शक्ति दस्तगत कर ले, या तानाशाह बन जाये अथवा पैतृक 
एकतंत्र स्थापित कर सके। इस अणाली में जनता भी काफ़ो जागरूक रहेगी ओर प्रत्येक वर्ष 
अथवा दो वर्ष के बाद लोगों का इस बात की चेतावनी मिक्षती रहेगी कि राज्य सत्ता 
उन्हों के हाथ में है । परन्तु अल्प अर्वाध में बड़े दं।ष भी दे । प्रत्येक अध्यक्ष-निर्वाचन- 
काल में हर एक अथवा दूसरे वष के पश्चात्‌ दृश में निर्वाचन-दीड़ का बोलबाल़ा 
रहेगा, देश में तनातनी और अस्त-व्यस्तता फेल्लेगो । इस प्रकार देश की स्थिरता भमेक्षे 
में पड़ जायेगी। अध्यक्ष को भी अपनी शासन-कुशलता सिद्ध करने का पर्णं अवसर नहीं 
मिलेगा । एक-दो वर्ष तो उस्ते अपने कार्यों झौर कतेज्यों को सममने में जंगेंगे भोर जैसे 
ही बह अपना काय सममने लगेगा उसको पदू-त्याग करने पर बाध्य द्वोना पड़ेगा । 
इसका परिणाम द्वोगा अनुत्त रदायित्व, अयोग्यता, और अकुशलता क्योंकि शासन-नीति 
में अविच्छिन्नतत] का अभाव रहेगा 
क्‍ दीघे अवधि के गुण और दोष 
दोघ अवधि के संबंध में यह कहा गया ६ के इसस स्वस्थ ओर परिपक्व अमुभव 
प्राप्त करने का अवसर मिलता दे क्योंकि पद्सथ उयक्ति यह समझता है कि उस्रका कार्य- 
काल सुरक्षित रहेगा क्योंकि उसको कम से कम्त एक ही दो वर्ष के पश्चात तो पदु-त्याग 
नहीं करना पड़ेगा। उसको हृढ़ नोति का अनुसरण करने आर हितकर कानून पास 
करने का अवसर मिलता है। वह प्रयत्न करता हूं कि उस्रके कार्यों का फल्न उसके काय - 
काल ही में प्राप्त हो जाये। इसका अथ यह हुआ कि दोघे अर्वाघ में अध्यक्ष को अपनी 
योग्यता का श्रद्शन और देश-सेवा करने का काफ़ो अवसर मिक्षता है । इसक अतिरिक्त 
निवोचनों की संख्या कम द्वोने से देश निर्बाचन दौड़ के दोष से मुक्त रहता है। जिसके 
परिणास स्वरूप दृह्ल-वेषम्य देश ज्यापी अस्तव्यस्तता, पढ़यन्त्र और तनातनों काक्री सात्रा 
में कम हो जाते दे । परन्तु इन अच्छाइया के साथ-साथ दोघ अवधि ले भय भो रद्दता 
है। बह यद्द कि इसमें शाक्त का केन्द्रव कर लेने आर पूरों शासन को बल्ात दृस्तगव 
कर लेने की आशंका रदतो है। इस भ्रकार इससे केवल तानाशाद्वी का. ही जन्म नहीं दरों 
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सकता वरन्‌ जनता को प्रभावित करके पदस्थ व्यक्ति अपने को सन्नाट निवाचित क्रा 
सकता है (नेपोलियन ने ऐसा ही किया था)। हमारे समय ही में हिंटलर ऐसे तानाशाहों 
ने जनता के मतों द्वारा अपने को आजीवन पदस्थ कराने में सफल हुये थे। इससे यह 
प्रकट होता है कि एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति केबल एकतंत्र द्वी स्थापित 
करने में सफल नहीं हो सकता, जनता के लिये उसके दास हो जाने और उसी की आज्ञा- 
नुसार चलने की भी सम्भावना रहती है। 


अतः सर्वोत्तम मागे तो यही जान पढ़ता है कि प्रधान कार्यकर्ता की अवधि न तो 
अत्यन्त अल्प होनी चाहिये और न अत्यन्त दीघे ही। साधारणत: चार-पाँच वर्ष 
. की अवधि उचित समझी गई है क्‍योंकि इसमें अल्प और दी्घ अवधि दोनों के दोषों 
का अभाव रहता है और दोनों के गुण उचित मात्रा में आ जाते हैं। 


पुनर्निवाचन 


इन अह्प और दीघे अवधियों से संबंधित पुनर्नियुक्ति का प्रश्न है। जो लोग 
अल्प अवधि के पत्त में हैं उनका कहना है कि पुनर्निवाचन की व्यवस्था हो जाने से बास्त- 
विक योग्य व्यक्ति को हर दूसरे-तीसरे वर्ष जनता के सामने अपनी योग्यता को प्रभाणित 
करने का अवसर मिलता है। इसके परिणाम-स्वरूप नीति में केवल अविच्छिन्नता ही 
नहीं आती है अपितु स्वतंत्र राष्ट्र को राब्य के सर्थोच्च अंग की पर्यालोचना करने का भी 
मौका मिलता है। इस प्रकार एक ओर जहाँ इससे उत्तरदायित्व को स्थान मिलता है 
ओर अध्यक्ष नियंत्रित रहता है वहाँ दूसरी ओर जनता अपने क्तेथ्यों के श्रति सदैव 
सजग ओर सावधान रहती है। परन्तु जो दीघ अवधि जैसे छः-सात वर्ष के पक्त में हैं 
वे साधारणतः पूर्व कथित कारणों से ही पुनर्निर्वाचन के पक्ष में नहीं हैं यद्यपि वे 
र्वीकार करते हें कि देश एक मद्दान नेता को सेवाओं स्रे ऐसे समय में वंचित 
हो जाता है जब कि वह अपने परिपक्व अनुभव के कारण विशेष रूप से अपने 
पद के पूर्ण योग्य होता है। अमरीका में अध्यक्ष चार वर्ष के लिये निबौचित किया जाता 
, दे परन्तु पुनर्तिवोचन की रोक के लिये कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। अतः अध्यक्ष दो 
अवधियों के लिये चुने जाते थे और यह त्रथा द्वो गई थी कि कोई अध्यक्ष तीसरी बार न 
चुना जाये | परन्तु यह प्रथा भी हमारे द्वी समय में टूट गयी है क्‍योंकि स्वर्गीय अध्यक्ष 
रूज़वेल्ट चौथी बार भी चुने गये थे। सन्‌ १६३६ ई० से पू् फ्रांस में अध्यक्ष 
पुनर्निवाचन के लिये खड़ा हो सकता था । परन्तु मैक्सिको के विधान ऐसे और भी विधान 
हैं जिनमें स्पष्ट रूप से पु्निबोचन की मनाही हे । इसका कारण यह है कि पुनर्निवाचन 
की आशा उम्मोद्वार की आँखों के सामने नाचती रहती है ओर लोक भ्रियता प्राप्त करने 
के लिये वह तरह-तरह की चालें चलता दे । सस्ती लोकप्रियता की यह चाह केवल 
शासन-कोशल को द्टी द्वानि नहीं पहुँचाती वरन्‌ अन्य योग्य उम्मीदवारों के खड़े होने में 
वाधा पहुँचाती है। इसीलिये जहां कहीं भी एक ही अवधि को स्वीकार किया गया है 
उस्रका कारण यह रहा हे कि यह महत्वाझंंज्षी व्यक्तियों को लोकभ्रिय द्वोने 'के लिये 
चालें चक्षने से रोकती हैं। इससे देश- की प्रधान -विभूति. अपने कार्य में सतंत्र 


लक 
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रहती है क्‍योंकि लोगों को प्रसन्न करके उसे अपने भविष्य के लिये कुछ आशा 
नहीं करनी है । 
इस भाँति नामधारी और एकात्मक कार्येकारिशियों का विस्तारपूवेक अध्ययन कर 
के पश्चात्‌ अब सभात्मक अथवा संत्रि-मंडलात्मक काय कारिणी पर विचार करना 
रह जाता है। 


आंधुनिक राज्य की कार्यकारिणी 
प्रो० लास्की ने कहा है कि आधुनिक राज्य की काय कारिणी के तीन पज्ष हैं ।* 
सब प्रथम यह व्यवस्थापिका सभा के बहुमत दल की एक समिति के रूप में उसकी राय 
से काय करती है । दूसरे, यह प्रबन्धात्मक संगठन के रूप में कानूनों को लागू करती है । 
ओर तीसरे, यह शासनात्मक साधन के रूप में जनता के प्रत्यक्ष सम्पके में रहती है । 


राजनेतिक कार्यकारिणी के रूप में मंत्रिमंडल 

बहुमत की सभ्निति के रूप में श्र्थात्‌ राजनैतिक रूप में इसके मुख्य तीन कर्तव्य 
हैं। सर्वप्रथम, यद्द नीति निर्धारित करती है और मंत्री साधारणत: बहुमत दल के सदस्य 
द्ोते हैं । यदि व्यवस्थपिका उनकी नीति को स्वीकार कर लेती है अर्थात उनके बिल्लों को 
पास कर देती दे तो ऐसी दशा में उश्का दूसरा कार्या यद्ध द्वोता है कि वह देखे कि उसकी 
नीति अधीन अधिकारियों द्वारा क्रार्यान्विव की जा रही है। तीसरे, इसका यह भी 
काय है कि वह देखे कि विभिन्न विभागों में संघर्ष नहीं होता है भोर बे पारस्परिक 
सहयोग से काय करते है। 


अंग्रेज़ी ओर अमरीकी प्रणालियाँ 

हम पहले ही अंग्रेज़ी और अमरीकी शास्रन-प्रणाक्षियों के अन्तर पर विचार कर 
चुके हैं। अमरीकी श्रणाल्री में अध्यक्ष एक स्थायी ओर वास्वाविक कार्य कर्ता है। बही 
अपने मंत्रियों को नियुक्त करता है और वे अपने विभागों के कार्यों के किये उस्री के प्रात 
उत्तरदायी रहते हैं। अंग्रेजी अणाज्षी में राजा नामघारी कार्य कर्ता रहता है. परन्तु 
उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारिणी है और यह राजा के प्रति उत्तरदाया न 
होकर व्यवस्थापिका के प्राव रहता है। प्रधान मंत्री अपने सहकारियों को स्वयं चुभवा है 
ओर ज्ोक-सभा अर्थात्‌ कामन-सभा में उनका नेतृत्व अहण करता है। इस प्रकार प्रधान 
भन्त्री राजा ओर मंत्रि-मंडल का संयोजक है | यह ठीक है। कहा गया है कि वह मंत्रिमंडल 
रूपी मेहराब का शित्ाघार है। बह चार प्रकार का प्रधान है ।* वह कारय कारिणी 
(मंत्रिमंडल) का सभापति होता है; कामन-सभा का नेता हं।ता है; अप्रत्यक्ष रूप सर 





१--लास्की--ए ग्रेमर श्रॉकफ़ पॉलिटिक्स, प० ३४६ 

२--अधान मंत्री के कर्तव्यों के विस्तत श्रध्ययन के लिये राम्ज़े भ्योर कृत 'द्वाउ ब्रिटेन 
इज गवन्ड ११, जेनिंग्स कृत “दि केबिनेट सिस्टम! तथा लास्की कृत ,'दि पार्क्षिमिंटरी गवर्न्‍्भोंट इन 
इंगलेड' के अतिरिक्त वांग्टेह यू झृत दि इंगलिश केविनेट सिस्टम! पृष्ठ ८६३-१४२ अवश्य देखिये | 


की 


ग्यारहवों अध्याय... ४६४; 


'राजनैतिक सत्ता-निर्वाचक-मंडल का मनोमीत प्रधान होता है* और बह राजा का एक . 
विशेष बिश्वास प्राप्त परामशेंदाता होता है । अत: स्िडनी लो ने यह ठीक ही कहा है कि 
कामन-सभा में स्थायी ओर दृढ़ बहुमत प्राप्त होने के कारण प्रधान मंत्री को अमरीकी 
अध्यक्ष से भी अधिक अधिकार प्राप्त हैं । 


मंत्रिमंडल का निर्माण - 

अंग्रेजी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या चार-पाँच से. लेकर बाईस तक रही है। 
यह अन्तिम संख्या सन्‌ १६१४-१८ के युद्ध-काल में हो गई थी। उस युद्ध-काल में 
लायड ज्ञाज ने यह निश्चय किया था कि चार-पाँच सहकारियों का युद्ध-प्रत्रिमंडल बनाया 
जाय» जो केवल युद्ध-नीति ही पर विचार करे | उसने अन्य विभागों का साधारण शासन- 
प्रबन्ध दूसरे मंत्रियों के सुपुदें कर दिया था| लास्की नीति ओर शासन-प्रवन्ध को अलग- 
अलग रखने के पक्ष में नहीं है। शासन की गहराइयों और उसकी प्रणाली को 
जाने बगैर मंत्री अपना कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकते क्योंकि सम्पूर्ण जानकारी 
प्राप्त करने के लिये वे सिविल शासन-विभाग के श्राश्रित रहेंगे ।* जैसा कि रास्जे-म्योर 
ने संकेत किया है इसका यह अथथ हुआ कि बास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल से नोकरशाही 
अथवा मंत्रिकायौज्य के कमेचारियों के हाथ में चली जायेगी । वह मंत्रियों की संख्या 
भी अधिक नहीं चाहता है। उसका कहना है कि दृध-बारदद मंत्री इस कार्य के लिये 
अत्युत्तम हैं। अधिक संख्या द्वोने से मंत्रि-मंडल के अन्द्र छोटा मंत्रि-मंडल पेदा 
हो जाता है जो अपने निर्णय के सामने दूसरों की बातों पर विचार नहीं करता। 
दूसरी ओर यदि मंत्रियों की संख्या अधिक द्वोगी तो इसका अथे होगा मंत्रिमंडत्र 
के कार्य का विस्तार | इसके परिणाम-स्वरूप नीति में सामझ्॒स्थ असम्भव हो जायेगा 
ओर प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का अनियंत्रित प्रधान द्वो जायेगा। - 


१०-डा० फ्राइनर ज़ोरदार शब्दों में कहते हैं कि निम्नलिखित सुविधायें न होतीं 
तो अंग्रेजी मंत्रिमंडल प्रणाली सफता पूर्वक कार्य न कर सकती | _ 

(क) विशेषज्ञों द्वार सुविधा...(२) सिविल पदाधिकारियों की पक्षपात शुन्यता तथा. 
गुमनामी; यदि ये हर सरकार के साथ बदलते रहें तो अव्ययस्था को छोड़ कर दूसरा 
परिणाम नहीं होगा । क्‍ 

(२) मंत्रिमंडल के कार्य का मंत्रि-कार्यालय द्वारा संगठन। उब्‌ १६१३ से पहले मंत्रि- . 
मंडल को बैठक बिना किसी अजेए्डा के होती थी और कार्यवाहियों का विवरण भी नहीं 
लिपिबद्ध किया जाता था । अब ये दोष नहीं रह गये हैं । है 

(३) नीति के विकास में विशेषज्ञों से प्रात्त सहायता। स्थायी पदाधिकारी सदेव इसको. 
दक्ष परामर्श देते हें । व | कि 

(ख) दलों से प्रात सुविधायें,....(४) कॉक्‍्स के द्वारा के का अ्रचुशासन । प्राची- 
नवादी दल” में रुढ़िवादियों या जिन्जर दल का जन्‍म हो गया हैंजो मंत्रिमंडल को सच्ची 
प्राचीनवादी परम्परा के अनुसार गति देता है । 


३ 
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१६६ शासन-यम्त्र 


राज्य के विभाग 


प्रत्येक देश में मंत्रिमंडलका कार्य साधारणतः विभिन्न विभागों में विभाजित रहता 
। वे लगभग ये हैं--(१) परराष्ट्र-विभाग, (२) ग्रह-वि भाग, (३) युद्ध-विभाग, (४) 
न्याय-विभाग (५) क्रानू: “विभाग, (६) अथे-विभाग, (७) भूमि-आय-विभागं, (८) कृषि- 
विभाग (६) उद्योग-विभाग (१ ०) अ्रम-विभाग, (११) निर्माण-विभाग, (१२) स्वास्थ्य- 
स्च्छृुता-विभाग, (१३) शिक्षा-विभाग। ताधारणत: मंत्रिमंडल का एक मंत्री एक या 
एक से अधिक विभागों का प्रधान होता है। अंग्रेज़ी प्रणाली में सब्र मंत्री सामूहिक रूप 
से व्यवस्थापिका के सामने उत्तरदायी होते हैं। लास्की का विचार है कि प्रधान मंत्री 
के ऊपर किसी विभाग का भार नहीं डालना चाहिये यद्यपि उसको शासन-प्रबन्ध की 
रूप-रेखा से परिचित रकखा जा सकता हे । 


फायकारिणी के कर्तव्य 


मंत्रिमंडल प्रणाली के संबंध में विभागों की इस गणना से अप्रत्यक्ष रूप से 
सम्पूर्ण काय कारिशी का वास्तविक कर्तव्य भी स्पष्ट हो जाता है। इतल कतेंब्य को या 
तो वास्तविक कार्यकर्ता अध्यक्ष अपने मंत्रियों की सहायता से करवा है अथवा मंत्रि- 
मंडल करता है। कार्यकारिणियों के निर्माण की विभिन्नता से उनके कर्तव्य में अन्तर 
नहीं आता । इस कतंव्य को स्पष्ट करते हुये सिजविक महोदय कहते हैं कि 'शासनात्म क 
कतेव्य में बे स्रभी कार्य आने चाहिये जो विदेशी राष्ट्रों के संबंध में (विशेषतः र/ब्य 
की सेनाओं का संगठन और संचालन) राष्ट्र के द्वितों की रक्षा के किये आवश्यक हें; 
वे सब कार्य जो पूर्णरूप से न्‍्थायात्मक नहीं है और राष्ट्र के सदस्यों को एक दूसरे 
को हानि पहुँचाने से रोकने के लिये, अथवा सार्वजनिक हितों के लिये तथा सावजनिक 
भलाई के लिये उनका सहयोग प्राप्त करने के लिये उस सीमा तक आवश्यक दे जहाँ 
तक इसको राष्ट्र की इच्छा पर छोड़ देना ठीक न हीं है; अन्त में, इसमें वे सब उ्योग 
आते है जिनको, राष्ट्र के घन तथा साधनों को उपयोग में लाने क लिये सार्वजनिक 
अधिकार में रखना ज़रूरी है तथा राज्य अथवा इसके सदस्यों को ऐसा साभान देने के 
” जो व्यक्तिगत उद्योग और स्वतंत्र बिनिमय से पूर्ण सम्भव नहीं, आवश्यक है। 
इपकी यह अथ हुआ कि कार्यकारिणों का क्रतैंड्य जल, थल आंर वायु-सेनायें 
रखकर केबल देश की रक्षा करना तथा अन्तरोष्ट्रीय समसयों को सुलमाना, तथा 
पुत्नीत और जेल की व्यवस्था करके आन्तरिक शान्ति ही स्थापित रखना नहीं है ।. 
वरन्‌ इसको राष्ट्र के आधथिक.. और ओद्योगिक जीवन का भी संगठन करना पड़ता है। 





.._. (१) विरोध-पक्त के नेताओं से निर्मित “छाया-मंत्रिमंडल” का अ्रविच्छिन्त श्रस्तित्व 
१, ४० ६८७-६६२ देखिये । 5 हे हे 


*याहरवाँ ध्ध्याय ३६७ 


'गानेर! ने इन कतैव्यों का निम्नलिखित (!शीषेकों में वर्गीकरण करके इनको और भी 
स्पष्ट कर दिया हे; | है 

(६) परराष्ट्रात्मक कर्तेव्य-जिसका संबंध विदेशी मामलों, सन्धि, राजदूतों 
की नियुक्ति इत्यादि से रहता है । 

(३) ग्रबन्धात्मक--जिसका संबंध क्वानूनों कों लागू करने और निम्न कोटि के 
पदाधिकारियों की नियुक्ति से रहता है । 

(३) सेनिक कतंव्य--जिसका संबंध स्थल, जल तथा सेनाओं के संगठन तथा 
शान्ति और युद्ध की समस्याओं से रहता है । 

(४) न्यायात्मक कर्तेव्य--जिसका संबंध अपराध क्षमा करने के अधिकार से 
रहता है । 

(४) क्रानून निर्मोणात्मक कतेव्य--ज्िसका संबंध केवल मसविदा तैयार करने 
तथा उस्रको उपस्थित करने से द्वी नहीं रहता वरन्‌ आर्डिनेन्स पास करने तथा विभाग- 
संबंधी नियम बनाने से भी रहता है। पास्र किये हुये क्रानून को अस्वीकृत कर देने 
का अधिकार भी इस शीषेक में आता है । 


कार्यकारिणी के न्‍्यायत्मक और कानून निर्माणात्मक अधिकारों के उदाहरण 


इनमें से प्रथम तीन के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। चौथे और पाँचवें 
की भारतीय उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जब भारत का गवनेर-जनरल् 
जेल की सज़ा अथवा सृत्य-दंड पाये हुये अपराधियों को क्षमा करता है तब वह 
न्यायात्मक अधिकार का उपयोग करता है ।* जब वह विशेष परिस्थि(तयों के लिये, 
जिनमें देश के साधारण क़ानून का उपयोग नहीं हो सकता, आडिनेंस पास करता है तब 
क्ानून-निमोणात्मक आधिकार का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त इसी अधिकार 
के अन्तर्गत भारतीय व्यबस्थापिका द्वारा कोई बिल न पास्र होन पर भा वह अपनों 
स्वीकृति देकर उस्र बिल को क्लानून का रूप दे खकता है। ऐसे न्‍्यायात्मक आर क़ानून- 
निर्मोणात्मक अधिकारों का उपयोग खभो प्रधान कायकतोा किसी न किसी श्वरीभा -तक 
फरते है (इसी कारण शक्ति-विभाजन के श्िद्धान्त के आलोचकों का कहना है कि मानव- 
समस्याओं का पूर्ण विभाजन असम्भव दे ओर एक विभाग दूसरे बिभाग से अवश्य 
संबंधित रहता है) । 

अब तक इन कायकारिणो के विभिन्न पक्षों-इसकी चुनाव-प्रणाल्ी, इसकी अवधि - 
तथा इसके काय तथा खंगठन पर विचार कर चुक हैं। परन्तु इस अवस्था तक हमने 
इसके केवल उस भाग का अध्ययन किया दे जिसका काय नांति को निर्धारित करके 


जन्नत नीति तन नलणन-+ वनन_नक 


(--गानंर--पॉलिटिकल साइंस एल्ड गवन्मेंट, ध४8 ७०५. 
२--गवनरजनरल ने इस अधिकार का उपयोग श्रभी दाल दी में किया था। उसने 


श्रष्टी-चिमूर के बन्दियों के अपराध को क्षमा करके मृत्यु-दंड से बचाया | (अगस्त, १६४५) 


7 :4० द शासने-यनत्रे . 


हक 


उसको कार्यान्वित करना है। अतः हम अब संक्षेप में हा क्रि किस प्रकार अधीने 
पदाधिकारी ऊपर से प्राप्त आदेशों का पालन करते हैं. अथात्‌ हम यह देखेंगे कि 
किस प्रकार राज्य-प्रबन्ध चलाया जाता है । 


नोसिखियों हरा श्लासन 


सब प्रथम यह स्मरण रखने योग्य बात दे कि अंग्रेज्ञी मंत्रिमंडल प्रणाली में मंत्री 
साधारणतः ऐसे व्यक्ति द्ोते हैं जो उस काय क॑ विशेषज्ञ नहीं हाते जं उनके सुपुदं 
किया जाता है। इसका अथे यह हुआ कि अंग्रेज़ो श्रणाला म॑ शास्तन-प्रबन्ध नौसिखियों 
द्वारा होता है।' और जहाँ कहीं भी इस प्रणाज्ञी का उपयाग किया गया है, स्वभावतः 
यह विशेषता आ ही जाती है। उदाहरणु-स्वरूप भारतवष में भी शिक्षा-मन्नो ऐसा हो 
स्रकता दे जो पहले वकालत करता रहा हो झोर क्ांप-मंत्री ऐसा हो सकता दे ज्ञा कि 
किसो गरच्य भाषा का अध्यापक रहा हद । फिर सा वे अपने को सफक्ष शासक सिद्ध 
कर सकते हैं। इस ममेल्ते का रहरय यह है कि मंत्री ऋतु-पक्तियों की भावति द्वात है भा 
राजनेतिक जलवायु के परिवतन के साथ जात जात रत है। अथात्‌ उनका उत्थान-पतन 
दृश की राजनेतिक विचारधारा के ज्वार-भादा पर निभेर हैं। परन्तु राज्य-अ्रन्ध 
आ।वच्छिन्न रूप से स्थायो अधिकारियां क कारण चलता रहता है । 


(--यह विचारणीय है कि वर्तमान काल में सरकार के कर्तव्य इतने विस्तृत ह। गये 
हैं कि कोई भी मंत्री प्रत्येक बात को जानकार। नहीं रख सकता है । 'भ्रत;, यय्यपि मंत्रा को अ्रपने 
विभाग की नीति को निर्धारित करना चाहिये, वह साधारणत; अपने उप-सचिव श्रौर नीचे के 
कमचारियों से परामर्श लेकर काम करता दे। श्सीलिय राम्ज़े म्योर तथा श्रन्य लेखका का कईना 
है कि यदि गत शत्ताब्दयों म॑ शक्ति कामन-समभा से मंत्रिमंडल में चली गई थ।, तो हमारे समय म॑ 

हू मंत्रिमंडल से सिविल संविस के हाथ जा रही है। स्पेन्सर महांदय का कथन है कि “पालिमंट 
में पूछे जाने बाले प्रश्नां की संख्या, राज्य-अजन्धात्मक निर्णयों का ज्ञेव दोध' काय दो गया है 
काई भी व्यक्ति, ऊपरी शान प्रात करने के अ्रतिरिक्त, विभागां के अहुरंख्यक कार्यो को नहीं समझ 
सकता है। श्राज का आादश स्थायी उप सचिव असाधारण व्याफ़त द्वाता है किन्तु ऐसे मतुष्यां को 
बहुत कमी हे । मंत्री को दशा तो ओर बुरो दे । परिहिधांत ऐस। है कि वह शाक्त-द्ीन या अपने 
मातद्तों के श्रधीन दत। चला जा रहा है | वे द्वी पालिमंटीय प्रश्नों के उत्तर तैयार करते ई और 
वह सर्वशता के झूठे प्रदर्शन के साथ उन प्रश्नों का उत्तर देता है | वे ही असंख्य राज्य-प्रबन्धा 
त्मक निर्ण॑यों को प्रस्तुत करते हैँ जा उसीकेविमाग का कायें ह्वाता है,..,....अफ्रत का प्रदर्शनकार 
. नौकर शाह, जिसके हाथ में सत्ता रइती दे ओर जिसके द्वाथ में यह रहनो भी चाहिये पा“्लिमेंठी 

प्रश्न और मंत्री के उत्तरदायित्व से नियंत्रित नहं रहता है। (मागयवश कमो-कभी दो जाता 
है)। उसका भरुकाव श्रनुत्तरदायी स्वच्छाचारिता को आर रहता है | उसके ऊपर केवल श्र 


प्रजातन्त्रात्मक निथत्रण रहता दे और यह भी श्रप्रत्यज्ञ शोर दूर अधिक रहता है?---गवरम्मेंट एन्ड 
पॉलिटिक्स एूंज्रॉड, घू० ५६-५७ 


ग्यारहवाँ अध्याय ... झ६ 


स्थायी अधिकारी श्रथवा सिविल सर्विस 


स्थायी अधिकारी राजनेतिक दलों के उत्थान और पतन के साथ नहीं आते जाते। 
चाहे जो दल शासन की बागडोर संभाले हो ओर चाहे जो उसकी राजनेतिक धारणा 
हो वे अपना काय करते रहते हैं ओर विश्वासपूर्वक अपने प्रधानों की आज्ञा पालन करते 
| इसका अर्थ यह हुआ कि वे दल्लबन्दी से परे होते हैं। उनका काय मंत्रियों द्वारा 
निर्धारित नीति को कार्योन्वित करना है। वे दल्बन्दी से दूर रह कर स्थायी अधिकारी 
तो होते ही हैं। इसके अतिरिक्त वे नौसिखिये नहीं होते | वे अपने काय में विशेषज्ञता 
प्राप्त किये रहते हैं और इसीलिये मंत्रियों को उनकी राय पर विश्वास करना पड़ता 
है। अन्त में उन्हें केवल पक्तपातशून्य और विशेषज्ञ ही नहीं होना पड़ता, उनका अज्ञात 
रहना आवश्यक हे।' उन्हें अपना काय चुपचाप अज्ञात रूप से करना पढ़ता है। 
बाहर उन्हें कोई नहीं जानता | इस प्रकार विभिन्न शाज्य-विभागों के एक उदाहरण 
प्वरूप विज्ञ डॉक्टर शिक्षा-मंत्री हो सकता है परन्तु 'सावंजनिक शिक्षा-संबालक' 
(डायरेक्टर ऑफ़ पब्छिक इन्सट्रकशशन) और उसके प्रधान अफ़सर ऐसे नहीं हो 
सकते । उनको शिक्षा-विज्ञान तथा शिक्षा-कल्ना दोनों में दक्ष होना आवश्यक है। इन 
पदों पर ऐसे व्यक्तियों को होना चाहिये जिनका सम्पर्क शिक्षा की समस्याओं, प्रयोग और 
अबन्ध से सदेष रहा हो । इसी प्रकार स्वास्थ्य तथा रवच्छुता-मंत्री भी एक बकील दो 
सकता है परन्तु 'सावजनिक स्वास्थ्य संचाज्कः (डायरेक्टर ऑफ पब्लिक द्वेलथ) अथवा 
अस्पतालों के प्रधान निरीक्षक! (इन्सपेक्टर-जनरल) और उस्रके अधीन कमचारी मंडल 
के लिये चिकित्सा-ज्ञन आवश्यक है। इससे यह प्रकट होता है कि शासन-प्रबन्ध के लिये 
विशेषज्ञता एक आवश्यक योग्यता है परन्तु नीति-निर्धारण में ऐसा नहीं है। अतः यह 
ठीक ही कहा गया है कि “पाल्िमेंटीय काय कारिणी स्थायी सिविल सर्विस की सहायता 
के बिना अव्यावहारिक होगी! 


सिविल सर्विस का महत्व 
यह बात केवल सभात्मक शासन के ही संबंध में सत्य नहीं है। शासन के किसी 
भी रूप का काय. सिविल सबिस के बिना नहीं चल सकता | डा० फ़ाइनर का कहना है 
कि आधुनिक राज्य में इसका काय केवल शासन-काय में सुचारुता ही लाना नहीं हे 
वस्तुतः इसके बिना शासन-काय असंभव हो जायेगा । ख्रिविल सर्विस स्थायी दक्ष तथ 
वेतन पाने वाले पदाधिकारियों का व्यवस्रायात्मक संगठन है ।* 


आधनिक राज्य की प्रकृति 
विज्ञान, यातायात तथा उद्योग में उन्नति होने के कारण राज्य ने स्वय' एक विशाल 
संगठन का रूप घारण कर लिया है। इसका अथ यह नहीं है कि प्रारम्भिक काल में 





१--कृपया जेनिंग्सकृत ब्रिटिश कान्स्‍्टीव्यू शन! पृ० १४४; ओर मेरियट कृत दि 
मेकेनिज्म ऑफ़ दि मॉडन स्टेट, जि० २; ४० १२०-१२१ देखिये। 
२--फ्राइनर--दि थियरी एड प्रैक्टिस ऑफ़ साडन गवन्मंठस अध्याय २७, ४० ११६५ 
हज. 


है. 


३७० शासन-यन्त 


राज्य के पास कोई काय " ही नहीं था। इससे हमारा केवल यह तात्पय दे कि जहाँ तक , 
इसके काय के विशतार, एज्दीर.ढा, जटिलता और विशालता का संबंध है वहाँ तक यह 
गतशाब्दियों के प्रत्येक राज्य से अधि क्रायशोल ओर जटिल है। इसका विस्तार 
शायद्‌ ही मनुष्य के भौतिक तथा नतिक अग्ल्लों को किप्रो मी शाखा को अछूता छोड़ता 
हो। इसका प्रमाण सड़कें, नालियाँ, इमारतें और वे आश्वय जनक कार्य हैं. जिससे 
समाज का आवश्यक बीड्धिक विश हे सके, अद्याचारियों झीर यच्चालित यात्ों 
से शारीरिक रक्षा हो सके तथा घातक बेक्टीरिया से व्यक्तियों का बचाव दो सके | हज़ारों 
वार्षिक नियम और आदेश तथा आधुनिक राब्यों की वर्तेमान विस्तृत काय-योजना इस 
बात की द्योतक है कि किस प्रकार राज्य प्रत्येक व्यक्ति पर केन्द्रित द्वोता है और उसके 
प्रत्येक विचार को अपने अस्तित्व के असख्य तागों बाले बद्न में बुनता है....राज्य प्रत्येक 
स्थान पर है, शायद ही यह कोई स्थान रिक्त छोड़ता है! ।९ 


आधुनिक राज्य और प्रारम्भिक राज्य में अन्तर 


इस प्रकार आधुनिक राज्य केवल विस्तार श्रीर क्षेत्र ही में भारम्भिक राष्य से 
भिन्न नहीं है बरन प्रणाली ओर भरक्रिया में भी भिन्न है| प्रारम्सिक राज्य का काय फेवल 
क़ानून, आदेश, घोषणा ओर तियम जारी कर देना था। अब अआधुनिक राध्य विचार 
करता है, नियंत्रण करता है और अपने आदेशों को स्थायी अफसरों द्वारा कार्यान्वित 
करता है। पहले जहाँ राज्य का कार्य केवज्ञ घोषणा आरी कर देना था वहाँ आज़ 
वह उस [का के लिये एक अधिकारी नियुक्त करता है। अन्तर संगठन का है 
उद्देश्य का अन्तर तो थोड़ा सा है। इससे प्रकट होता है कि वास्तविक शासन-प्रबन्ध- 
राजनेतिक शक्ति का एक व्यक्ति से लेकर सम्पूर्ण जनता पर पूर्ण रूप से कार्यान्ब्ित 
करने का काय सिवितज्ञ सविस के द्वारा किया जाता है जनता, पालिमेंट अथवा मंत्रिमंडल 
के द्वारा नहीं । बेबर महोदय का भी कहना है कि “आधुनिक रष्य में शासन-कार्य न तो 
पालिमेंटीय बाद-विवादों से चलता है और न राजकीय घोषणाओं से यह कार्य तो 
अनियाय रूप से सिविज्ञ सर्विस के हाथों से दैनिक राज्य-प)्रबन्ध में होता है” 


विभाग-संगठन पर ज्ञास्फी के पाँव सिद्धान्त ै 


लारकी 'के अनुसार यह अधिक अश्रच्छा होता क्रि विभागों का संगठन पाँच 
स्पष्ट सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता* | 


स्व प्रथम, जैत्ा कि हम पहले कह चुके हैं एक मंत्री होना चाहिये जो विभाग 
काय के लिये व्यवस्थाएिड्ञ के सामने उच्चरदायी हो। 





१--काइनर--दि थियरी एन्ड प्रेक्टिसस श्रॉक्न मॉडन गवरन्मेंट्स, अध्याय २७, ९० 
११६३, द 


२--लास्की--ए. ग्रेमर श्रॉफ़ ,पॉलिटिक्स, पू७ ३७७०-०७ १ 


ग्यारहवाँ अध्याय ३७४ 


दूसरे, प्रत्येक विभाग में आर्थिक नियत्रण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये । 
इससे उसका तात्पयय है कि एक ऐसे अधिकारी (आर्थिक सलाहकार के समान) की 
नियुक्ति होनी चाहिये जो विभाग के द्वारा व्यय किये जाने वाले घन के लिये उत्तरदायी 
हों ओर विभाग के प्रस्तावित व्यय का व्योरा रक्खे । 

तीसरे प्रत्येक मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका के सदस्यों की एक ऐसी समिति की 
आवश्यकता है जिसके संपके में वह संगठित रूप से रह सके। 

चौथे, विभागों के परस्पर सहयोग के लिये एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिये । 

अन्त में अनुसन्धान ओर खोज के लिये विशेष व्यवस्था होनी चाहिये।. 

शासन के विभागों के वर्तमान संगठन में सुधार करने के लिये ये बहुत उन्तम 
डप हैं। भारतवर्ष में तो ऋषि, उद्योग इल्रदि में अनुसंधान करने की व्यवस्था हो 
गई हे । 


सिविल सर्विस के सुधार के लिये लास्की के सुझाव 


लासकी ने केबल विभागों में छुधार करने के ही सुझाव नहीं रक्खे हें। उसने 
सिविल सबिस में सुधार करने के सुझाव भी उपस्थित किये हैं ।* 

उसका कथन है कि सरकारी नौकरियाँ दो किस्मों में विभाजित की ज्ञा सकती हैं । 
पहल्ली वे हैं जिनका काय दक्षतात्मकर है और दूसरी वे जिनका काय. रचनात्मक है। 
पहले प्रकार की नौकारियों का काम केवल पत्न-व्यवहार, क्रार्म-पूर्ति और हिसाब-किताब 
रखना है । दूसरे प्रकार की नोकरियों का काय नीति-निर्धारण, अनुसंधान तथा निर्णय 
करना है। इन्हीं नोकरियों में सुधार की आवश्यकता है जिससे वे समाज की अधिक 
भलाई कर सके। द 

स्व प्रथम, यह काय “सार्वजनिक परामशंदान्नी समितियों को” उनके सम्पर्क 
में लाने से ठीक हो सकता है क्‍योंकि तब अधिकारी को अपनी योग्यता और अपने 
अनुभव को अधिक विस्तृत योग्यता [तथा जानकारी के सम्मुख परखने को बाध्य 
होना“ पड़ेगा। वह आकफ्रिस की रिपोर्टों से निर्णय निकालना कम कर ढेगा, वह 
व्यवसायियों, व्यापार-संधियों, डाक्टरों तथा अध्यापकों के सम्पक से अपनी नीति 
निधोरित करेगा । 


दूसरे, सिविल सर्विस को केवल व्यवस्राय द्वी नहीं होना चाहिये उसको विद्वत्ता- 
व्यवसाय होना चाहिये। अधिकारियों को शास्ननात्मक संगठन के संबंध में अपनी राय 
लिखने और प्रकाशित करने तथा उपयक्त खुधारों की योजनाय उपस्थित करने की 
व्यवस्था होनी चाहिये। उसके परिणाम-स्वरूप शासन-प्रबन्ध में उत्तमता आयेगी 
क्योंकि अधिकारों अपने व्यावहारिक अनुभव से सुझाव रखेगा । 





१--ला स्क्ी--ए भ्रेमर श्रॉफ़ पॉलिटिक्स, ४० ३६६-४०४, 


शक 


१७० शासन॑-्यम्त्र 


तीसरे, अधिरियों के लिये अवकाश काल! निश्चित कर देना उचित है जिससे 
उनको अम्नण, अनुसन्धान इत्यादि का अवसर सिल्ले । उनका अत्येक वर्ष फ़ाइलों के पृष्ठ 
उलटते और काग्रज-पत्रों ही में व्यस्त रहते बीतता है। वे वारुतबिकताओं से दूर रहते 
हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनके मस्तिष्क की ताज़गी और शक्ति क्षीण हो जाती हैं | अतः 
कार्या और स्थान का परिवर्तेन उनकी प्रथम आवश्यकता है । 

चौधे आजकाल की अपेक्षा सरकारी नोकरियों ओर विश्वविद्यालयों में और 
अधिक आंगिक संबंध होना चाहिये। शासन-प्रबन्ध की समस्यञओों पर राजनीति-विज्ञान 
के आधार पर पूर्ण रूप से विचार करने के लिये विश्वविद्याज्षय सर्वोत्तम स्थान हैं। 
यहाँ मष्तिष्क पक्षपात-शुन्य रददेगा क्‍योंकि विद्या-विशारदों के सम्पक से अधिकारी 
बुद्धि और तक को अपना पथअद्शंक बनाये गे। 

अन्त में, अधिकारियों का काय-काल कम कर दिया जाना चाहिये क्योंकि 
अधिकारीगण एक वर्ग का रूप प्रहण कर लेते है और प्राचीन परिपाटी के अनुगामी 
होने के कारण नवीनता के पक्त में नहीं रहते । 


ढा० वेणीप्रसाद की सुधार-योजना 

लासकी के अतिरिक्त सारतवर्षे में भी स्वर्गीय डा० वेणीप्रसाद ने भी कार्यकारिणी 
के कार्यों के संगठन के किये बहुत से सुझाव" उपस्थित किये थे | उनका कहना था कि 
आधुनिक शासन के उत्तरदायित्वों की संख्या तथा उनका भार अधिक द्वो जाने से काय 
कारिणी के ढाँ चे में सुधार करना आवश्यक है । 

सर्व प्रथम, मंत्रियों का कार्य केवल विभागों को सुचारु रूप से चलाना दी नहीं 
है, उनको नियमित रूप से नीति ओर सुधारों पर भी विचार करना चाहिये | मंत्रिमंडल 
को दो अंगों में विभक्त किया जा सकता है । एक को वेभागिक निय त्रण-काय से मुक्त 
करके शासन-प्रबन्धात्मक समस्याओं पर विस्तृत रूप ल्रे विचार करने का काय सौंप 
दिया जाना चाहिये । 

दुसरे, मंत्रिमंडल को 'योजना-सर्मिति! से संबंधित रहना चाहिये। इस समिति 
में विशेषज्ञ और व्यावसायिक संधो के मनोनीत स्रदृस्य रदेंगे। इसका कार्य आर्थिक 
उ्यवस्था पर विचार करना, समय-समय पर योजनाये' तथा अपने कार्य की रिपोर्ट 
उपस्थित करना तथा वार्षिक बजट पर परामशं देना द्वोगा । 

तीसरे, एक 'राष्ट्रीय पूजी बोड! की स्थापना की जानी चाहिये जिसका कार्य कृषि 
ओर. उद्योग-योजनाओं को ऋण देकर तथा हिस्से खरीद कर सहायता करना रहे । ऐसे 
ही बोर आयात-नियोत कर, रेलवे तथा यातायात के साधनों, तथा जंगत्न इत्यादि के 
लिये भी स्पापित किये जाने चाहिये | इनसे राजनेतिक कार्येकारिणी-विभाग, तथा स्थायी 


अधिकारियों को ऐसे काये के बोक से छुटकारा मिल्न जायगा जिन्रुके किये वे योग्य 
नहीं होते । 


१०-केणीप्रसाद--दि डेमोक्रे टिक प्रोसेस, ० २५६-२६३ 


: न कप 
ग्याराबहां अंध्याय ३७३ 


चोथे, शासनात्मक कत्तेव्यों के प्रतिपल्ष विस्तृत होने वाले ज्षेत्र का अथे हे राजनैतिक 
नियंत्रण के प्रत्येक स्थान पर नौकरशाही का बोलबाला। और बैभागिक लिखा-पढ़ी 
. कार्यवाहियों से व्यथ में काय में विल्षम्ब लगने की सम्भावना रद्दती है। अतः 
नोकरशाही के दोषों को दूर करना आवश्यक है। यह काये योग्यता परीक्षाओं की 
प्रणाली को विस्तृत करने से अधिक सरलता से हो सकता है क्‍योंकि निसंदेह यह 
शासन-प्रबन्ध को प्रजातंन्रात्मक बना देगा । इसी की वजह से शासन-कऊाय में सुचारुता 
आई है, स्रष्टाचार तथा पक्षपात॑ कम हो गये हैं, खाबजनिक जोवन का स्तर ऊँचा हो गया 
है और शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। इस प्रकार योग्यता परीक्षाओं के द्वारा नियुक्त 
किये हुये प्रतिभाशीज् व्यक्तियों को आफिस के देनिक नीरस वातावरण से बचाना 
चाहिये | उनको अध्ययन तथा विचार करने का; उनको स्रोपे गये हुये विषयों पर अनु- 
सनन्‍्धान करने का अवसर मिलना चाहिए। उनको एक नियमित शासन प्रबन्धात्मक य॒त्र 
का सहयोग मिलना चाहिये जो नवीन आवश्यकताओं के अनुसार शासन भ्रबन्ध को 
आगे बढ़ाता रहे । द 

अन्त में ऐसी विभिन्न 'परामशदात्री समितियों?" की व्यवस्था होनी चाहिये 
जिनमें विशेषज्ञ और सावंजनिक व्यक्ति हों। इनका संबंध शासन-विभागों अथवा 
उनकी नीचे से लेकर ऊपर तक की शाखाओं स होना चाहिये । इन समितियों का काय 
सरकारी नौकरियों और लोकमत में आंगिक संबन्ध स्थापित करना, विचारों और 
सुझावों को प्रदण करना, तथा लोकमत को शिक्षित करने का आवश्यक कार्य करना 
होगा । इस प्रकार अधिकारी और विशेषज्ञ एक दूसरे के तथा जनता के परामश दाता 
हो जायेंगे। ये 'विचारक-संगठन” व्यवस्थापिकाओं और मंत्रिमंडलों की अ्रृत्ति को 
स्वेच्छाचारिणी दोने से तथा आधिकारियों को जीवन-शुून्य यंत्र होने से रोकेगे। 


इंगलेंड में सिविल सर्विस का विकास ु 


शासन-विभागों और सिविल्ञ सर्िसों में सुधार करने के आवश्यक सुमावों 
पर विचार करने के पश्चात्‌ अब दम इंगलेंड की सिविल खर्विस के विकास का अरध्ययन 
कर सकते हैं। आरम्भ में इस देश में सभी पदों को पूर्ति निजी नियुक्ति के सिद्धान्त पर 
की जातो थी क्‍योंकि उस समय क्र्कों ओर अधीन अधिकारियों को इतनी अधिक 
संख्या में आवश्यकता नहीं पड़ती थी । इश्का कारण यह था कि शासन का कर्तव्य केबल 


एक बहा १ाात। पोएापरीके.. िफलतत (कु ।804६/॥02५%॥३॥0०5#/१%३४४०४ +884423/0:0 /500:05%/३१५/॥४- 


१-लास्की इस प्रकार की परामश्शदात्री समितियों का निम्नलिखित कर्तव्य 
बताते हैं:--- | 

(क) प्रस्तुत बिलों के संबंध में पूर्व परामश । 

(ख) साधारण शासन-प्रबन्ध प्रणाली में परामर्श | 

(ग) सुम्ाव उपस्थित करना । 

(घ) टेकनोकल विषयों पर विंशेष परामश्श देना । 

....विशेष विवरण के लिये (ए ग्रेमर श्रॉफ़ पॉलिटिक्स! छ० ३८०-ह३े८रे देखिये | 





नर 


३७४७ शांसन-य॑त्र 


१) गृह तथा उपनिवेश-विभाग सहित परराष्ट्र-विभाग, (२) रक्ञा-विभाग, (३) राजसब 
है) न्‍्यायघीशों की नियुक्ति तथा (५) डाक-विभाग तक ही सीमित थे | सिविज्ञ स्विस 
का सामाजिक तथा आर्थिक मामलों में कोई नियंत्रण नहीं था। सब्‌ १८३२ ६० के पश्चात्त्‌ 
थे कार्य विस्तृत होने लगे और नये स्थापित किये गये विभागों तथा श्राफ्रिस्रों के कार्य 


सम्पादन के लिये और अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ी | 
राम्ज़े म्योर कथित श्ासन-प्रबन्ध के विकास की तीन अवस्थायें 


आर 


इंगलेंड के शासन-अ्बन्ध के विकास में राम्ज़े म्योर* ने तीन अवस्थायें 
बतलाई हैं :-- 

(१) पहली अवस्था सन्‌ १८१२ में आरम्भ द्वोकर सन्‌ १८४४ तक रहती है। 
बसे तो फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति के युद्ध-काल में ही एक नये युद्ध तथा उपनिवेश मंत्री की 
नियुक्ति हों गई थी परन्तु सन्‌ १८३२ के सुधार-क्ानून के साथ-साथ साम्राजिक और 
आर्थिक असुविधाओं को दूर करने के लिये सन्‌ १८३३ का 'फ़ेक्टरी क्ानुन', खब्‌ १८३४ 
का द्रिद्र क्रानन', सन्‌ १८४८ का 'सावेजनिक स्वास्थ्य कानून! इत्यादि पास हुये। 
इसके परिणाम स्वरूप नत्रीन सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के 
लिये श्रधिक व्यक्तियों की आवश्यकता हुई । इस प्रकार नोकरशाह्दी का जन्म हुआ | 
इस्ट इंडिया कम्पनी की नियुरक्तियों के लिये लाड मॉल सन्‌ १८३३ ६० में योग्थता-परीक्षा 
के सिद्धान्त की स्थापना पहले ही कर चुका था। सन्‌ १८५३ ३० में टू बेलियन-रिपोर्ट ने 
यह सिफ्कारिश की कि निजी नियुक्ति का सिद्धान्त समाप्त कर दिया जाये और सिवित्त 
सर्विस के लिये योग्यता परीक्षा को व्यवस्था की जाय । 


(२) दूसरी अवस्था सन्‌ १८४४ में सिविल्ल सर्विस कमीशन की स्थापना से आरमस्भ 
होकर सन्‌ (६६०६ तक रहती है। इस काल में नियुक्तियाँ योग्यता-परीक्षा के सिद्धान्त 
पर होने लगीं। जैसा कि ल्ास्की” का कथन है सिविज्न सर्विस का आधुनिक रूप सन्‌ 
१८७० से आरम्भ हुआ । नये विभागों अथवा बो्ों जैसे स्थानीय शासन-बोडे (१८७१), 
कृषि तथा मछली बोर्ड (१८८६), तथा सम्‌ १८७१ के शिक्षा-क्वानन के अनुसार शिक्षा- 
बोर्ड (१८६६) की भी स्थापना हुई । व्यापार-बो्ड नये उद्योगों का नियंत्रण करने कगा ' 
और परराष्ट्र-विभाग में वाह्य देशों से व्यापार को देख-भाल के लिये आक्रिस जोड़ दिये 
गये। यहाँ तक कि फ्रेक्टरी क़ानून और भोजन तथा पेय-क्रानुन भी पास हुये। इस 
प्रकार उन्नीसवीं शत्ताब्दी के उत्तराद्ध में राज्य के कार्यों में वृद्धि होने से शासन-प्रबन्ध की 
सभी शाखाओं में सिविल सर्विस्त की और भी वृद्धि हुई । 


(३) तीसरी अवस्था सन्‌ १६०६ से आरम्भ होती है जिसका क्रम अभी चल रहा 
है । इस काल में शासनात्मक नियंत्रण में असीमित बृद्धि हुईं। उद्योगों की बृद्धि से 
मजदूरी की द्र पर नियंत्रण रखने के लिये, व्यावहारिक विवादों में समझौता कराने 


१--राम्ज्ञे म्योर--द्वाउ ब्रिटेन इज़ गवन्ड” १, अध्याय २, | कृपया मेरियट कृत “दि 
मेकेनिजिस्म ऑफ़ दि मॉडन स्टेट”, जिन्द २, पष्ट ११०-१२१ पढ़िये । 





| 
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तथा निर्णय देने के लिये, बृद्धों की सामाजिक इन्श्योरेन्स के लिये, बेकारी की समस्यायों 
पर विचार करने के लिये तथा ऐसी ही योजनाओं के लिये “व्यापार-बोडे? की स्थापना 
हुईं । एक सड़क-बोड बना और देलीफ़ोन-ब्यवस्था भी राज्य ने अपने द्वाथ में त्ी। 
इसलिये इन सब के प्रबन्ध के लिये और लोग नौकर रक्खे गये । सन्‌ १६१२-१४ में 
राजकीय कमीशन ने रिपोर्ट को कि योग्यता-परीक्षा का सिद्धान्त ख़ब सफल हुआ है। 
इसके बाद सन्‌ १६१४-९८ का युद्ध आया। इसके परिणाम-स्वरूप सारे राष्ट्र का केवल 
भोजन ही नहीं सीमित किया गया और केवल कोयला, रूईे, लकड़ी तथा कृषि 
उत्पादन का नियंत्रण ही नहीं किया गया वरन्‌ यांत्रिक उद्योग मंत्री तथा जल-व्यापार 
भी समुद्र-विभाग के अधीन किये गये। युद्ध के बाद खानों, स्वास्थ्य, यातायात तथा 
अम के मंत्रियों की नियुक्तियाँ की गई! । इस भ्रकार ऐसे व्यक्तियों की एक बड़ी 
संख्या में नियुक्तियाँ हुई! जिनका कार्य केवल शासन-प्रबन्ध था। सन्‌ १६३६-४५ के 
युद्ध में इमने देखा हे कि किस प्रकार सिवित्ञ नौक रों की संख्या बढ़ी है और किस प्रकार 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शासकीय निय॑त्रण हो गया है । 


संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शासनात्मक कार्यों की वृद्धि से सैकड़ों नये संगठनों 
का जन्म हुआ और केवल रसद्‌ ,सूचना तथा ब्रॉडकारिंटग, आर्थिक-युद्ध, वायु- 
उत्पादन ऐसे विभागों की स्थापना ओर बोर्डो', कमी शरनों, कारपोरेशनों, कम्पनियों तथा 
सम्मितियों की संख्या में ही बढ़ती नहीं हुईं है वरन्‌ इनके काय-सम्पादन के लिये सिविल 
नोकरों, जैसे इक्ज़ीक्यूटिव अफ़सरों, एकाउन्टेन्टों, सेक्रेटरियों, इंजीनियरों, सुपरिन्‍्दे- 
न्डेन्टों, कल्का, ट|इपिस्टों, पोटेरों, और संदेश-वाहकों इत्यादि की संख्या में भी पर्याप्त 
मात्रा में वृद्धि हुई है* । 

अमरीकी संयुक्त राज्य 

इसी प्रकार हम अमरीकी संयुक्त-राज्य की सिविज्ा-सर्विस के विकास के सम्बन्ध 
में भी कुछ कह सकते हैं। यहाँ भी आरम्भ में निजी तौर पर नियुक्तियाँ होती थीं। 
अध्यक्ष जैक्सन के काय-काल में सन्‌ १८२६ में पुराने कर्मचारियों को निकाल कर खुले 
रूप में अध्यक्ष के राजनेतिक अनुगामियों को नियुक्त किया जाने लगा था। इसके 
: परिणाम स्वरूप अन्याय बहुत बढ़ा और शासन-प्रबन्ध से सुचारुता लोप हो गई। 
इसीलिये सिविल्ष सर्विस में सुधार करने के लिये आन्दोलन आरम्भ हुआ। सन्‌ 
१८८३ ई० में सिविल सर्विस क़ानून पास हुआ। इस सुधार क़ानून के निम्नलिखित ' 
सिद्धान्त थे : द 

(१) सिविल्ल सावस राजनीति से अलग रकखी जायेगी। 

(२) सिविल-सर्विस की नियुक्तियाँ योग्यता परीक्षाओं के आधार पर द्वोंगी । 

(३) ऐसी परीक्षाओं के लिये तीन कमिश्नर नियम बनायें गे। 

इंगलेंड और अमरीका की सिविल्ञ सर्विस्रों के इस विकास स्रे यह अब स्पष्ट हो 
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१--जेनिंग्स--ब्रिगिश कान्स्टीव्यू शन, ४० ११४-११६ 


रैक ६ शासन-यन्त्र 


जाता है कि निज्ञी नियुक्तियों के स्थान पर नियुक्तियाँ योग्यता-परीक्षा के आधार. 
पर होने लगी हैं। भारतवर्ष में भी यही प्रणाली प्रचलित है। यहाँ पब्लिक -सर्बिस 
कमीशन शासन की सभो नियुक्तियों के लिये योग्यता-परीक्षाओं का प्रबन्ध करते हैं और 
उम्प्तीदवार योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं; पक्ष-अहण, सामाजिक स्थान अथवा 
प्रभाव के कारण नहीं । 


इंगलेंढ में सिषिल सर्विस के विकास के परिणाम 


परन्तु इंगलेंड की सिविल सर्विस ( यह नौकरशाह्वी भी कह्दी जाती है ) के इस 
विकास ने एक बड़ी भारी आशंका को जन्म दिया है। लाड हेवट ने इसको “नवीन 
. निरंकुशता' कहा है। राम्ज़ म्योर का तो विचार है कि यह मंत्रिपदीय उत्तरदायित्व की 
ओट में शक्ति शाली हुई है और अब भी हो रही है तथा इसकी छाया मंत्रिमंडल पर 
पड़ चुकी है । उसका कथन है कि राज्य के तीन कार्यों शासन-प्रबन्ध, क्रानून-निर्माण और 
आर्थिक मामलों में यही मुख्य चालक आओऔरर नियंत्रण शक्ति है। एलिन महोदय ने इसे 
नौकरशाही की विज्ञय कहा है। शासन-प्रबन्ध के सम्बन्ध में मान कीजिये शिक्षा-मंत्री 
से पालिमेंट में एक भ्रश्न पूछा गया। चूँकि बह नौसिखिया है ैसलिए प्रश्न का उत्तर 
उसके विभाग के स्थायी अधिकारी देंगे जो स्थभावत: अपने काय के विशेषज्ञ हैं| मंत्री 
को एक लिखा उत्तर दे दिया जायेगा और वह उसे पालिमेंट में पढ़ देगा। इसका अथे 
यह हुआ कि वह ग्रामोफ़ोन की साँति है। इसके अतिरिक्त यदि वह कोई भाषण देना 
चाइता है तो (स » भी सामग्री ढू ढ़ता है और जिसे अधिकारी वर्ग ही उपस्थित करते हैं 
झब यदि पालमेंट उसकी नीति पर आपत्ति करती है तो उसके कार्यों और भाषणों का 
उत्तरदायित्व उसी के ऊपर रहेगा विभाग के ऊपर नहीं । इस प्रकार राम्ज़े भ्योर का ते 
है कि सिविक्ष नौकर मंत्रियों के साघन होने के स्थान पर उनके स्वामी हो गये हैं और 
विभाग के कार्य के उत्तरदायित्व से बचकर बड़े शक्तिशाली हो गये हैं । क्रानून-निर्मा' में 
भी हम देखते हैं कि सिवित्ष अधिकारी बिलों का केबल मसविदा द्वी नहीं तेयार करते 
बरना उनका स्वरूप-निर्माण भी करते हैं। इतना ही नहीं है। अधिकृत क्ानुन-निर्माण के 
सम्बन्ध में, जिसके लिये पालिमेंट मंत्रियों को अपने आदेशों और नियमों द्वारा क्रानून 
बना देने का भार सोंप देती है, हम देखते हैं. कि स्थायी अधिकारी ही वास्तविक क़ानून 
निर्माता और संकलनकर्ता होते हैं। अन्त में, राजम्ब के सम्बन्ध में भी आयव्यय का 
अनुमान विभाग ही तैयार करता है। अथमंत्री तो उसको व्यवस्थापिका द्वारा केवल् पास 
करवाता है। संक्षेप में, सिविल अधिकारी सभी विभागों में सर्वेसबों हो गये हैं और मंत्री 
उनके हाथ की कठपुतली बन गये हैं, उनका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं रह गया है । 


लासकी का दश्कोश 


: परन्तु सिविज्ञ अधिकारीवर्ग की शक्ति के सम्बन्ध में 'राग्ज़े म्योर के इस विचार 
को लास्की' नहीं स्वीकार करता है। सर्वप्रथम, उसका कथन है कि नकारात्मक राज्य 


१--लास्की--दि पार्लिमेंटरी गवरन्मेंट इन इंगलैंड, अध्याय-सिविल-सर्बिस 
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के ग्रतिकूल क्रियात्मक राज्य की धारणा के लिये क्‍लककों ओर अन्य निम्न अधिकारियों 
की एक बड़ी संख्या आवश्यक है। मंत्री कैत्रल नीति ही निर्धारित कर सकते हैं, वे 
प्रत्येक बात की देख-भात तो नहीं कर सकते | 


दूसरे, यह कहना अनुचित है कि स्थायी अधिकारी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये 
जबरदस्ती करते हैं। वास्तव में शक्ति, प्रभाव और स्वतंत्रता योग्यता के अनुगामी हैं 
और वे विश्वविद्यालय के अत्यन्त योग्य व्यक्ति होते हैं. जो खुलो भ्रतियोगिता-परीक्षा के 
पश्चात्‌ सिविल सर्विस में प्रवेश करते हैं। योग्यता के साथःसाथ वे अपने काय में 
विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं इसलिये मंत्रियों के पास अपनी रायें रख कर वे किसी विशेष 
नीति अथवा कार्य-प्रणाल्ी के परिश्यामों पर प्रकाश डालते हैं | वे जबरदस्ती अपने आदेश 
नहीं मनवाते हैं * । ' 


तीसरे, यद्द कददना भी गज्षत है कि मंत्री उनके हाथ के केवल क०पुतले होते है। 
एक शक्तिशाली मंत्री अपने विभाग की नीति स्वर्य दृढ़ता से निधोरित करता है । 


अधिकृत क़ानूब-जिमाण और प्रबन्धातः्ऊ क़ानून के विरुद्ध भी लासकी कुछ 
नहीं कहता है । पार्लिमेंट के पास इतना समय नहीं रहता कि वह सभी बिलों की प्रत्येक 
बात का निरीक्षण करें। अतः क्ानून-निस्शेण का कार्य साँप देने से पार्लिमेंट का वह 
बहुमूल्य समय बच जाता है जो अन्य मद्टित्वपूर्ण बिल पास करने में लगाया जा सकता 
है। बिलों की छान-बीन करने तथा उनका निरीक्षण करने के लिये एक स्थायी समिति 
को नियुक्त कर देने से यह कठिनता दूर हो जायेगी। कार्यकारिणी को (१०७४ं- 
प्कलं०! अधिकार देने में मी वह कोई द्वानि नहीं देखता। उसका कथन है कि 
एक अध्यापक और संचालक-छमिति के मध्य झगड़ा हो जाने पर न्यायालय की अपेक्षा 
शिक्षा-बोडे सर्वोत्तम निर्शायक तो होगा ही, यह न्‍्यायालाय को काय-भार से दबने से 
भी बचा लेगा। 


इस प्रकार लास्की पार्लिमेंट और न्यायालयों के अधिकारों को कम करके क्लानून- 
- निर्माण के कुछ भार को कम चारियों पर सोंप देने के काय को आशंका की दृष्टि से नहीं 
देखता है.। उसकी दृष्टि में अधिकारों के इस इस्तान्तरण से उनका उपयोग ओर उत्तम ढंग 
से होता है ।सन्‌ १६२२ में उसने भी अपनी पुस्तक “दि डिव्दलपमेंट झॉँक़ सिविल्ष सर्विस! 
में लिखा था कि पार्शिमेंट मंत्री के हाथ का खिलौना है और मंत्री स्थायी अधिकारीवर्ग 
के हाथ का। परन्तु उसका यह विचार अब बदल्त गया है जैसा कि हमने अभी ऊपर 
देखा है। इसमें सन्देह नहीं है कि स्थायी अधिकारीवर्ग की विजय घोषित करना 
अतिशयोक्ति है। परन्तु, हमको यह भी नहीं भूल जाना चाहिये कि इसने द्रतगति से 
शक्ति और प्रभाव प्राप्त कर लिया है। हु 


॥॥कसलसहरेका परत तक आ$४५४९०५०१ के 





१--जोड महोदय का भी ऐसा द्वी कथन है कि “विशेषज्ञ को परामश देना चाहिये 
आदेश नहीं। वास्तव में विशेषश् को राय देने के लिये तैयार रहना चाहिये लेने के लिये नहीं! | 
धंफ हि 
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डेजद शासन-यन्त्र हि 

अन्त में, जैसा कि जेनिंग्स' का कथन है कि, जो प्रश्न पूछे जाते हैं या 
पूछे जा सकते हैं उनके महत्व की उपेज्ञा नहीं करनी चाहिये। मंत्री को परेशानी से 
बचाने के लिये स्थायी अधिकारी उसको सहायता पहुँचाने का भरसक श्रयत्न करते हैं। 
इस प्रकार बेभागिक नीति सिविल अधिकारियों का सामुद्दिक अनुभव हं।ती है; बे मंत्री 
के विरुद्ध कोई नौकरशाही षहयंत्र नहीं करते | 


इतना होते हुये भी हमको इस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये कि जहाँ कहीं 


भी ४ हब शक्ति और प्रभाव प्राप्त कर लेता है इसमें निम्न लिखित दोष अबश्य आ 
जाते है ।* 


(१) यह प्रथा और कार्य-परिपाटी पर आवश्यकता से अधिक ज़ोर देती है। 
प्र्यक्ष काय-सम्पादन की अपेक्षा यह कार्य विधि और फ्राइलों को अधिक महत्व देने 
लगती है। यह प्राचीन चलन को छोड़ना ही नहीं चाहती है। इसका यह अथे हुआ 
कि अधिकारियों की विचार-शक्ति क्ञोण हो जाती है । प्रनकी रचनात्मक शक्ति ओर 
मौल्तिकता का हास द्वोने लगता है। इसके परिणाम-स्वरूप उनके व्यक्तित्व पर भी 
बुरा प्रभाव पढ़ता है । 


(२) चूँकि इसमें अधिकारीगण अपने-अपने कार्य के विशेषज्ञ दोते हैं इसलिए 
उनमें अपनी शक्ति बढ़ाने और अपने महत्व का प्रदर्शन करने की प्रबूक्ति आ जाती है । 


इसके परिणाम स्वरूप उनका दृष्टिकोण संकीण हो जाता है और वे नौसिखियों को घृणा 
की दृष्टि से देखने लगते हैं । 


(३) शासनकाय विभागों और वर्गों में बट जाने से अन्तंविभागीय तथा अस्तें- 
वर्गीय इष्या और कलह दोने लगती हैं । इस प्रकार इस विभाजन से कार्य में सहयोग 
नहीं उत्पन्न हो सकता | इसके परिणाम स्वरूप आवश्यकता से अधिक काम के होने, 
दूसरे के अधिकारों पर हस्तक्षेप करने, एक काम दुबारा द्वो जाने, श्रतियोगिता की 
भावना आने तथा असहयोग उत्पन्न होने के दोष आ जाते हैं ।१ 


(४) सिविल पदाधिकारीगण अपने को एक विशेषाधिकारी वर्ग समभने क्षगते 


हैं। इसका उदाहरण तो हमें भारतवर्ष ही में मिलता है जहाँ हम उनकी नोकरशाही 
भावना की निन्‍्दा करने से नहीं चुकते । 


१--जैनिंग्स--दि ब्रिटिश कान्स्टीव्य शन, ४०-१३४ | सिविल सर्विस के (क) सूचना 
एकत्रीकरण, (ख) वेभागिक नीति तथा (ग) शासन-नीति संबंधी कर्तव्यों के लिये पृष्ठ १२७-१२६ 
भी देखिये । 

२--इस संबंध में राम्ज़े म्योर कृत 'हाउ ब्रिठेन इज़ गवन्हं ! पृष्ठ ७१-७७ तथा स्पेन्सर 
कृत “गवन्मेंट एन्ड पॉलिटिक्स एज्रॉड,? पृष्ठ २०१-२०२ अवश्य पढ़िये । 


३. विशेष अध्ययन के लिये जेनिंग्स कृत 'दि ब्रिटिश कान्स्टीव्यू शन, ४० १६७- 
१७१ देखिये | 


ग्यारहवाँ अध्योय ३७६. 

५ (४) जितना ही विशाल प्रबन्धात्मक करम्मचारी-मंडल होगा उतनी ही अधिक 
कम चारी-सँंघ स्थापित होने की सम्भावना रहेगी। इस प्रकार वे अपनी मतन्शक्ति द्वारा 
निबाचनों पर सरलता से प्रभाव डाल सकते हैं । इ 

(६) अधिकारी अहंकारी और अशिष्ट भी हो जाते हैं। अतः वे बहुधा दुव्यवहार 
करने लगते हैं ।* 

(७) वेभागिक सिद्धान्तों पर आवश्यकता से अधिक ज़ोर देने के कारण कोई 
काम तो होता नहीं, उत्तरदायित्व अवश्य ऊपर की ओर खिस्का दिया जाता है। इसमें 
काग्ज़ का घोड़ा दौड़ता है ओर अनुत्तरदायित्व के बादल छाये रहते हैं । 

५ (८) अन्त में अतिशय केन्द्रीकरण का सदेव यह तात्पय होता दे कि सोचने का 
काय केवल प्रधान दह्वी कर सकता है। यह विभाग के प्रधान का एकाधिकार सा दो 
जाता है। इससे स्पष्ट है कि 'छोरों पर रक्ताभाव रहता है ओर मरितष्क में अचेतनता 
अथवा रक्ताधिक्य? | 

१. डा» फ्राइनर ने किसी श्रशात जमन लेखक के अधिकारी-तंत्र संबंधी दस आदेशों 
को उद्धत किया हैः--- 

(१) मेरे अतिरिक्त तुम्दारे अ्रन्य देवता नहीं हैं | जो इस धर्म-सिद्धान्त को नहीं मानते वे 
श्रधमी श्रोर नास्तिक हैं । 

(२) मेरी श्रत्रु व्यात्मकता पर विश्वास करो और दास की भाँति इसे स्वीकार करो 
क्योंकि मुझसे कभी त्रूटि नहीं द्वोती; मैं स्वयं निणय कर सकता हूँ, केवल मुझी को निर्णय 
करने का अ्रधिकार है । क्‍ 

(३) मेरे कथन को काओे नहीं। यदि ऐसा! करते हो तो तुम्हें श्रपने वेतन से हाथ. 
धोना पड़ेगा । 

(४) तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी क्योंकि में द्वी वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखता हूँ 

(५) आचार संबंधी गुप्त रिपोर्टे को स्मरण रकक्‍्खो । 

(६) तुमको कोई भी नहीं जानेगा। मैं ही उपाषि और पग्रशंसामत्रों की सिफारिश 
करता हूँ । द 

(७) मेरी निन्‍दा करने में आनन्द मत लो | 

(८) मेरे प्रति विश्वास रक्खो ओर सच्चे रहो। मैं ही तुमको अ्रन्य नौकरी दिला 
सकता हूँ । । द 
(६) मेरा सम्मान करो और मुझे घोखा मत दो। मैं ही प्रतिष्ठा-गद की सिक्रारिश 
करता हूँ ॥ े की 

(१०) तुम सदेव मुझे प्रसन्न करते हुये दिखलाई पड़ो क्योंकि सेवा-कार्य के उपलक्ष में 


दिये जाने वाले घन को व्यय करने का अधिकार मुझको को हे । व 
...दि थियरी एम्ड प्रैक्टिस ऑफ़ मान गव्मद्स, ६० १२१४ 
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सिविल सर्विस का संगठन 


इस प्रकार इंगलेंड और अमरीका में सिव्रित्ष सर्विस के विकास तथा इंगल्लैंड में 
इसके विकास के परिशाओ्ों पर विचार कर लने के पश्चात्‌ हम संक्षेप में सित्रिज्ञ सर्विस 
के दूसरे पहलुओं पर भी विचार कर सकते हैं । प्रत्येक देश में सिविल सर्विस का विभाजन 
केवल केन्द्रीय ओर प्रान्तीय रूपों में ही नहीं किया गया है. जेसा कि हम भारतवपष्‌ में 
भारतीय सिविल सर्विस तथा प्रान्तीय सिविज्ञ सर्विस पाते हैं; वरन्‌ वह दूसरी क्षिस्मों 
में भी विभाजित की गई है जैसे उद्यचकोटीय, निम्नकोटीय, तथा क्कके वर्ग इत्यादि | ये सब 
क्रिस्में सभी विभागों में पाई जाती हैं। विभागों के कार्यों का संगठन मंत्रि-कार्यालयों, 
जिला-कायोलयों तथा उनकी शाखाओं के द्वारा किय। जाता है । उच्चकोटि की नियुक्तियाँ 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है साधारणतः प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा होती हैं । 
भारतबष में नयी दिल्ली में कमंचारी चुनाव-परीक्षाओं की व्यवस्था होती है । निम्न कोटि 
की नियुक्तियाँ भी वैभागिक परीक्षाओं द्वारा होती हैं। मनोनीत अथवा निज्ञी 
नियुक्तियाँ केवल चपरासियों दृफ़्तरियों, अरदलियों इत्यादि की ही हो सकती दै । 


सिविल सर्विस के आधारभूत सिद्धान्त 


सिविल्ञ सर्विस के संगठन के पश्चात्‌ हम अ्रब यह जानने का भी प्रयत्ञ कर सकते 
हैं कि किन सिद्धान्तों के आधार पर इनका संगठन किया.जाता है । ढा० फ्राइनर * ने खास 
तौर से इस पहलू पर विचार क्रिया दे । उसने निम्नलिखित विशेषतार्ये पाई हेँ-- 
१. फ़ाइनर--दि थियरी एन्ड प्रेक्टिस ऑफ़ माडने गवर्न्मेट्स, जिल्‍द २, ५० ११७४: 
११८२ । इसके श्रतिरिक्त फ्राइनर कथित सिविल्ल सर्विस की सुचाझता के लिये चौदद श्रावश्यक 
बातों को दूसरी जिल्द के प४ ११६८ में देखिये और सिविल श्रपिकारियों के लिये उसके द्वारा 
कह्दे हुये निम्न लिखित आदेशों को भी दूसरी ही जिल्द के पष्ठ १३७४-७६ में देखिये । 


(१) सावधानी पूवक कतव्य-पालन; द 
(२) सच्चाई, परिश्रम और स्वार्थ-त्याग; ;े 
(३) ठीक समय पर काम करना : 


(४) साधारण समय से अधिक देर तक काम करने के लिये कहा जाने पर अधिक 
वेतन की माँग रकखे बिना आशापालन कर काम करना; 


(५) सच्चा रहना श्रौर विभाग की भलाई के लिये सभी महत्वपूर्ण बातों को बतलाना; 
(६) अपने ऊँचे अ्रधिकारियों के प्रति सम्मान रखना; 

(७) जुआबाज़ी तथा ब्यसनों से दूर रहकर नैतिकता की कोटि तक पहुँचना; 

(८) अपनी बेइज्ज़ती से सतक॑ रइना नहीं तो नौकरी को लोग नीची निगाह से देखेंगे; 
(६) कोई दूसरी नोकरी न करना ओर दलबन्दी से परे रहना; 

(१०) और बैभागिक मामलों को गुप्त रखना | 


श्यारहवाँ अध्याय ,.. हैपर 

(१) जब हम देखते है कि आज राज्य का नियंत्रण-क्षेत्र सममौतों की सरकारी 
रजिस्ट्री से लेकर, मूल्य-नि्णय और उद्योग-प्रबन्ध तक हैं, सड़क के सफ़ाई-कार्य से 
लेकर बीमार नागरिक के अनिवार्य एक्रान्तीऋरण तक है तो हम यह सममते हैं 
कि राज्य इन कामों को निजञ्ञी प्रयह्नों या देखभाल में नहीं छोड़ देता क्योंकि 
सावजनिक हित अत्यधिक आवश्यक है और राज्य की अविच्छिन्नता तथा अस्तित्व 
के लिये यह आवश्यक है | इसका यह अर्थ हुआ कि सरकारी नौकरियों में स्थायित्त 
ओर अविच्छिन्नता अवश्य रहनी चाहिए | 

(२) राज्य के उद्देश्यों में आवश्यकता और सा्ेजनिक हित के अतिरिक्त एक 
ओर बात है। राज्य को एकाधिकार प्राप्त है प्रसन्तु वह लाभ-बूद्धि की चिन्ता नहीं 
करता। यद्द अपने आाहकों के साथ एक सा व्यवहार रखता है और वह इतना मूल्य नहीं 
लेता जितना उसे बाज़ार में म्रिज्ञष सकता है। मौलिक रूप से सरकारी भौकरियों का 
कतेव्य यह है. कि उन सभी के लिये आवश्यक सेवाओं की व्यापक व्यवस्था करना, 
जो इनकी आवश्यकता रखते देँ। यहाँ मूल्य का निर्णय प्रतियोगिता -हारा नहीं 
किया जाता है । | 

(४) सिविल सबिल का काय क्षेत्र कानून द्वारा सीमित रहता है। यह सीमित 
इस अथ में रहता है कि सिविल अधिकारी सावेजनिक हित के लिये जो चाहें वह कर 
भी नहीं सकते। वे निश्चित की हुई सीमा के बाहर नहीं जा सकते और यदि 
उल्लंघन करते है तो दंड के भागी होते हें । 

(४) सिविल सर्विस अवेयक्तिक होती है| इसका संबंध परिस्थितियों की वास्त- 
विकता तथा जन-सम्पक की अपेक्षा फ़ाइल से अधिक रहता है । क्‍ 

(६) चू कि सिविल अधिकारी जन-सेवक होते हैं इसलिये प्रत्येक अवसर पर 
उनसे जवाबतलब किया जा सकता है। अतः उनको गत परिपाटी के अनुसार चलना 
पड़ता है। यह्दी कारण है कि वे शीघ्र निर्णय नहीं कर पाते। जनता की यह जवाब 
तल्नबी शासन-प्रबंध की भ्रत्येक शाखा से संबंधित हे । 

(७) सिविल सर्विसों का संगठन क्रमिक सोपानों में किया जाता है । इसमें बहुत 
' से स्थान रहते हैं। उनके कतेव्य होते हैं। और इन्हीं दोनों के अनुसार वेतन नियत 
रहते हैं । इस प्रकार अधिकारियों और क्ककों की बहुत सी श्रेणियाँ रहती हैं । 

(८) जहाँ तक नागरिकों का संबंध है सिविल अधिकारी उनके प्रत्यक्ष शासक होते 
दें। वे देखते हैं कि क़ानूनों का पालन किया जा रहा है। बाध्य करने की इस प्रवृत्ति 
से लोग उनसे घृणा करने लगते हैं और थे अप्रिय हो जाते हैं । | 


(६) सिविल सबविस को कठोरता की भावना से मुक्त रहनी चाहिये। उन्हें ,रों, 
उत्तम तथा दया-भावना से युक्त होना चाहिये । आधुनिक राज्य आदशे स्वामी 
बनने का प्रयत्न करता हे और लोग सरकारी नोकरी अधिक पसन्द करते हैं क्‍योंकि 
इसमें स्थायित्व रहता द्वे। न सहकारी और न प्रधान अधिकारी ह्वी एक दूसरे की 
अथवा अपने मातहतों की बुराई करते हैं। अनुशासन-दूंड बहुत कम प्रयोग में लाया 


शैघ्पके शॉसन-य॑म्त्न 


जाता है और नौकरी से लोग निकाले भी बहुत कम जाते हैं। इस प्रकार एक बार सर॑- 
कारी नौकरी मित्ष जाने पर हमेशा क्रायम रहती है । 

(१०) सिविज्ञ अधिकारियों के जनता की प्रशंसा अथवा दोषारोपण की चिन्ता 
किये बिना पक्षपातशून्य द्योकर मंत्रियों तथा मंत्रिस उक्त की नीति को कार्योन्बित करना 
चाहिये। चकि सरकारी नीति का पालन उनके लिये अनिवाय है, अत: उन्हें इसका 
सहायक होना चाहिये। इसका तात्पर्य यह है कि अज्ञात रहना' ओर पक्षपातरद्वित 
रहना भी सिविल सर्विस की विशेषतायें हैं। चाहे बरसात हो चाहे गर्मी, चाहे करों में 
वृद्धि हो चाहे कमी, चाहे प्राचीन अधिकार छीन लिये जाय॑ चाहे उनमें बुद्धि हो, सिविल 
अधिकारी कभी चिन्ता नहीं करते । वे राब्य-कोष से वेतन पाते है और विशेष रूप से 
निर्मित अपने सुरक्षित विभागों के एकान्त कमरों में अधिल्‍्िछ्नन्न, अज्ञात रूप से भ्रशंस्रा 
से दूर रहकर अपना काम करते हें । 


सारांश 


संक्तेप में हम कह सकते हे कि सर्विस की विशेषताओं का आधार राष्ट्र को 
महत्वपूर्ण आवंश्यकतायं हैं। उनका संगठन लाभ के लिये नहीं किया ज्ञाता । उनको 
सबके स्राथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिये; उन्हें निधोरित सीमा के अन्दर ही काम 
करना चाहिये; उन्हें अवैयक्तिक रूप से कार्य-सम्पादन करना चाहिये; अपने कार्यों 
शोर निणयों के लिये 5प्तरदायी होना चाहिये; उनका खंगठन सोपानों भोर वर्गों में 
होना चाहिये; उन्हें क्रानून के सनवाने के किये लोगों को विवश करना पड़ता है भत: के 
अग्रिय होते हैं; उनमें कठाश्ता की भावना नहीं रहती और प्रधाद अधिकारी तथा 
मातहत साधारणतः एक दूसरे की बुराई नहीं करते ओर भनुशासन-दंड तथा बरखास्तगी 
बहुत कम काम में लाये जाते हें; अन्त में अधिकारी अपना कार्य पक्षपातशुन्य होकर 
तथा बिना किसी व्यक्तिगत प्रशंसा की इच्छा से करते हैं । 


१--बेब्दरिज मद्दोदय के शब्दों में सिविल श्रधिकारी को दरिद्वता, ग्रशातवास तथां 
आशापालन की तेहरी प्रतिशा करनी पड़ती है । 


एकतंत्र की आशा पर आधारित 
फ्रान्सीसी शासन-विधान पर एक टिप्पणी 


शासन-प्रबन्ध का केन्द्रीकरण 

यह कहा गया है कि सन १८७१-७४ का फ्रान्सोीसी विधान (जो सन्‌ १६३६ तक 
रहा) एकतंत्र की आशा पर आधारित था। यह कथन एक अर्थ में सत्य है क्‍योंकि 
बहुत सी क्रान्तियों के होने और जनतंत्र राज्यों की स्थापना होने पर भी शासन-प्रबन्ध 
केंद्रित ही रहा और स्थानीय स्वायत्त शासन के कोई चिन्ह द्वी नहीं दिखलाई पड़े । इस 
प्रकार राजा के आने से स्वायत्त शासन की जनतंत्रात्मक संस्थाओं में पूर्ण परिवतेन की 
आवश्यकता नहीं पड़ी, केन्द्र में केवल शासन के रूप का नाम एकतंत्र से जनतंत्र कर देने 
से काम बन गया | इसको हम सरलता से समझ सकते हैं यदि हम इस बात पर ध्यान 
दें कि आधुनिक काल के श्ररम्भ में रिचलू (ह7000॥००) और मैज्ञरिन ()(४०६7४॥) 
ने शासन-प्रबन्ध को इतना केन्द्रित कर दिया था कि लुई चौदहवें ने निभय होकर घोषित 
किया #ि "में राज्य हूँ?। जब १८८६ ३० में फ्रान्सीसी क्रान्ति आरम्भ हुईं उस समय तक 
स्टेटस जनरल (तत्कालीन व्यवस्थापिका) सन्‌ १६१४ से नहीं बुलाई गई थी। न 
प्रतिनधि-संस्थाओं का कोइ चिन्ह था ओर न स्थानीय स्वायत्त शासन ही का । क्रान्ति 
ने अभिजात-बर्ग के विशेषधिकारों को भी समाप्त कर दिया। और जब नैपोलियन 
बोनापाटे ने शासन-संगठन किया तो उसने इसको ओर केन्द्रित कर दिया और प्रीफ़ेक्ट 
जो प्रान्तीय शासक कहलाते थे, केन्द्रीय सरकार के केवल नोकर मात्र रह गये। 


द्वितीय ओर तृतीय जनतंत्र राज्य 

सन्‌ १८१४ ६० में नेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ बोरबोन वंश को फिर राज्या- 
घिकार मिला । परन्तु सन्‌ १८३० ई० में फिर क्रान्ति हुई और ओरलियेन्स वंश का लुई 
फ्रिल्तिप ऋन्‍्छीसियों का राजा हुआ । सन्‌ १८४८ की क्रान्ति से उसको भी सिंद्दासनध्युत 
कर दिया गया। परन्तु तुरन्त ही लुई नेपोलियन ने अपने को फ्रान्स का सम्राट निबाचित 
करा लिया । उसने सन्‌ १८७० तक राज किया। उसी वर्ष जम नी ने फ्रान्स को पराजित 
किया और उसको भी सिंहासन छोड़ना पड़ा । फ्रान्स तीसरी बार जनतंत्र राष्य घोषित 
कर दिया गया । 


एकतंत्रवांदयों में मतमेद्‌ 
इस समय नई व्यवस्थापिका सभा में निस्संदेह एकतंत्रवादियों का बहुमत था 
परन्तु वे एकाएक एकतंत्र की स्थापना के पक्ष में नहीं थे क्योंकि अभी जमेनी और फ्रान्स 
के सन्धिपत्न पर हस्ताक्षर होना बाक़ी था। वे नहीं चाइते थे कि राजवंश एक अपमानपूरण 
सन्धि पर हस्ताक्षर करके अपने को नीचे गिरा दे । इसलिये थिवे (060) का जनवंत्र 


१८४ ग्यारहवाँ अध्याय 


का प्रधान चुने जाने में कोई कठिनाई न हुई। उन्होंने जनतंत्र शब्दू के श्रयोग में भी कोई - 
आपत्ति नहीं की । केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था। सत्र एकर्त क्रवादियों में एकमत नहीं 
था | कुछ बोरबोन वंशीय काउन्ट डि केम्बड; कुछ ओलियेस बंशीय काउन्ट ऑक 
पेरिस और कुछ लुई नेपोलियन के पुत्र के पक्ष में थे । यह सत्य है कि सन १८७१३ में 
थिये को निकालने के लिये सब मिल्ल गये थे परन्तु उनमें सहयोग न स्थापित हो सका | 
इसके परिणाम स्वरूप जरतंत्रवादियों की शक्ति बढ़ गई और जब सभ १८७४ में नया 
विधान ४४ गया तो “अध्यक्ष! की उपाधि केवल एक मत की अधिकता से स्वीकार 
कर ली गई | 


शासन-परिवत न का प्रसत्न 


थिये के पश्चात्‌ मेकमोहन ()(७0779])07) जनतंत्र का अध्यक्ष हुआ । वह 
बोनापाटबादी सैनिक था परन्तु बोरबोन बंश के पक्ष में था। इसलिये यह आशा को 
जाती थी कि बहू राजनैतिक मटके (१00७ 0!०१७/) से एकतंत्र की स्थापना कर देगा । 
उसने प्रतिनिधि-सवन को भंग कर दिया । परन्तु निवाचन में जनतंत्रवादी ही बहुमत में 
आये इसलिये वह भी बलात शासन-सत्ता हस्तगत करने में असफल रहा और उसने 
पदू-ल्याग कर विया। जब सन्‌ १८८७ में जनरज्ञ बुन्तेन्नर (४७07४) 30पो७7807) 
आया तो उसने राजनीतिक मटके के लिये प्रयत्ल किया परन्तु उसको अपनी जीवन-रक्षा 
के लिये भगना पड़ा । 





अवसर की ताक 


इससे अब स्पष्ट हो गया कि आरम्प से यही आशा की जाती थी कि जनत॑भ एक 
अस्थायी घटना है और शअ्रन्त में एकतंत्र की स्थापना होगी। यही कारण था कि सस्‌ 
१८७४ की सभा में एकतंत्रवादी अध्यक्षा के सप्तवर्षीय काय-छाल को मान गये थे और 
उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया था कि वह कितनी द्वी बार निवोचित किया जा सकता 
है क्‍योंकि उनका विश्वास था कि किसी उचित अवसर पर वे अध्यक्ष को राजाया 
सम्राट बना देंगे। उनके लिये भाग्य ही का विषय था कि जनतंत्र में भी शासन-प्रवन्‍्घ 
केन्द्रित ही रहा | अतः उन्हें स्वायत्त-शासन की संस्थाओं को समाप्त करने का प्रयत्न नहीं 
करना पड़ा । जिस वस्तु के लिये वे प्रयत्नशील थे वह था सर्वोच्च पदाधिकारी के नाम में 
परिवतन | वे अध्यक्ष के स्थान पर राजा नाम चाहते थे । 


बारहवाँ अध्याय 
न्यायकारियां 


न्यायकारिणी का स्थान भोर महत्व 


ब्राइस का कथन दे कि “न्याय व्यवस्था की कार्यक्षमता की अपेक्षा शासन की 
उत्तमता सद्ध करने की कोई अन्य उचित कसौटी नहीं है क्‍योंकि किसी भी वस्तु 
का एक साधारण नागरिक के हित और उसकी सुरक्षा से इतता गहरा संबंध नहीं हे 
जितना कि उसकी इस भावना का कि उसके साथ एक उचित न्याय तुरन्त ही किया 
जायेगा। क़ानून का सम्मान तभो द्वोता है जब यह निर्दोष के लिये ढाल के समान 
ओर भ्रत्येक नागरिक के अधिकार के लिये एक पक्षपात शुन्य अभिभावक की भाँति हो । 
कानून सभी के लिये नैतिकता का मूल्य निधौरित करता है और फिर यह प्रत्येक 
व्यक्ति के हृदय में ऐसे मूल्य को कायम रखता है। परन्तु यदि कानन न्याय विरुद्ध 
लागू किया गया तब तो कानन का इडह॑श्य हं| सारा जाता है। और यदि यह 
शिथिलता अथवा सनक में लागू किया जाता है तो एक रूपता की गारंटी भंग हो 
जाती है क्‍योंकि दंड की कठोरता की अपेक्षा दंड पाने की सम्भावना से अपराध 
कम होते हैं। यदि अंधकार में न्‍्याय-दीपक बुक जाय तो आप उस अन्धकार की 
घोरता की कल्पना कर सकते हैं।" इसी प्रकार मेजबिक महोदय शासन-संगठन में 
न्यायकारिणी के महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहते है कि 'राजनैतिक विधान में न्‍्याय- 
कारिणी का महत्व विशाल होने की अपेक्षा गम्भीर है । एक ओर तो शासन के 
रूपों और परिवतेनों की साधारण चर्चाश्रों में न्‍्याय-अंग बहुधा दृष्टि से परे हो जाता 
है; दूसरी ओर राजनेतिक विकास में राष्ट्र का स्थान निश्चित करने के लिये क्रानून- 
विद्त न्याय पद्धति के अनुसार दो व्यक्तिगत नागरिकों के मध्य तथा व्यक्तिगत 
' नागरिकों और शासन के सध्य न्याय को कार्योन्वित करने की माज्ना की अपेक्षा कोई 
दूसरी शुद्ध कसौटी नहीं है ।* 


नागरिक दथा न्यायकारिशी 


इन कथनों से यह स्पष्ट है कि साधारणतः सभी देशों में लोग व्यवस्थापिका 
तथा कार्यकारिणी के निमौण तथा खंगठन में अपनी शक्ति केन्द्रित करते हैं और जान 
में अथवा अनजान में न्‍्यायकारिणी तथा उसकी काय-प्रणल्ली की वपेज्ञा फरते हैं। 
परन्तु फिर भी, जैसा कि समेरियट का कथन है 'शासन के सभी कार्यों में झनिवायेतः 
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१८६३ शासन-यंत्र 


हि 


इसका अत्यन्त गहरा संबंध व्यक्तिगत नागरिक के खाथ है। कानुन-निर्भाणक यंत्र 
चाहे कितना ही विशद्‌ हो, क्रितना ही इसका उत्पादन वेज्ञानिक हो, कितना ही पूर्ण 
काय कारिणी का संगठन हो, फिर भी नागरिक का जीक्षन बिषम हो सकता है ; 
उसका शरीर और उच्तकी सम्पत्ति दोनों असुरक्षित रहेंगे यदि न्‍्याय-अणाक्ी में कोई 
दोष है, न्याय को कार्यों न्वत करने में विज्ग्व लगता हैं अथवा क्रानन की व्याख्या में 
कोई पक्षपात या गोल्न-माल द्वोता है। जैसा कि बेकन मद्दोद्य का युक्तिपूर्णं कथन 
है 'क़ाननों की यातना से अधिक बुरी दूसरी यातना नहीं है? ।* 


सभ्यता की कसोटी के रूप में न्यायकारिणी 

परन्तु केवल व्यक्तिगत नागरिक की ख्तंत्रवा को दृष्ट से द्वी न्‍्यायकारिणो 
महत्वपूर्ण नहीं है। यह एक राष्ट्र की सम्यता की कसौटों समझो गई दै। आधुनिक 
काल में जहाँ -जहाँ भी यूरोपीय राज्यों को प्रादेशिकेतर अधि कार मिल्ते थे जैसे कि मिस्र, 
टर्की, चीन और जापान में, वहाँ उनको उन अधिकारों को छोड़ने में अत्यन्त कठिनाई 
का सामना करना पड़ा है क्‍योंकि इन देशों की न्याय पद्धतियाँ आधुनिक न्याय-विज्ञान 
के उनच्चत सिद्धान्तों पर आधारित नहीं हैं । उन्होंने जापान में इन अधिकारों को तभी 
छोड़ा जब जापानी न्याय-प्रशाली और क्रानून आधुनिक न्‍्याय-विशज्ञान के अनुसार 
परिवर्तित कर लिये गये थे। उन्होंने अब चीन में भी इन अधिकारों को छोड़ दिया है 
क्योंकि चीन की न्याय प्रणाली में आवश्यक सघार कर विये गये हैं। इसका यह 
झर्थ है कि आधुनिक सभ्य जीवन में न्याय की श्रकरति, साधन और उसकी अ्रणालियाँ 
एक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में ऊंचे उठाते अथवा नीचे गिराते है । कारकी भी 
यही आशय प्रकट करते हुये कहता है “रपष्टतः वे व्यक्ति जिनका कत्तेठ्य न्यायालयों में 
न्‍्य,य करना दै, पह विधि जिसके अनुसार उन्हें काय करना दे, वे भ्रणालियाँ जिनके 
अनुसार उन्हें चुना जाना है, वे शर्तें जिनके आधार पर वे शक्ति प्रहए किये रहेंगे, ये 
त्तथा अन्य, तत्संबंधी अश्न राजनीतिक दुशेन के भोतर निदित ६ । जब हस यह्‌ जानना चाहते 
हे कि एक राय की न्‍्याय-पद्धात क्या है तो हम इसके द्वारा धर्दशित इसको नें।तक अ्रर्ञत्त 
को एक स्रीमा तक सही समझ सकते हे! ।* 


न्‍्यायकारियणी के कार्य 
हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार व्यवस्थापिका क्रानून बनाती है ओर 
कार्यकारिणी उसको लागू करती है। न्यायकारिणी का कार्य क्रानून की व्याख्या करना 
है क्रानून बनाना नहीं। यदि इसको क्रानून बन।ने का अधिकार भित्त जाये तो यह 
व्यवस्थापिका के अधिकारों मे हस्तक्षेप करने क्गेगी। और इस प्रकार इसे क्रानून बनाने 
तथा उसकी व्याख्या करने का अधिकार हो ज्ञायेगा। इसके फलस्वरूप, जैसा कि 
मॉन्‍्टेस्क्यू का कथन है, भयंकर अत्याचार द्वोगा | ब्लेकरट न भी इसी कथन की पुष्टि 
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करते हुये कहता है कि यदि न्यायात्मक शक्ति को क्लानून-निर्माणक शक्ति से जोड़ 
दिया जायगा तो नागरिकीं का जीवन, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति स्वेच्छा।चारी न्यायाधीशों 
के हाथों में हो जायेंगे जिनके निणंयों के आधार उनकी अपनी इच्छायें होंगी कानून के 
कोंई मुल-सिद्धान्त नहीं । 


कॉनुन-निर्माणक के रूर्प में न्यायकारिणी 


इसका यह अथ हुआ कि शासन के विभिन्न अंगों के मध्य शक्ति-विभाजन 
होना चाहिये। परन्तु जैसा कि हम इूली पुस्तक के छठवें ध्रध्याय में देख चुके 
हैं पूर्ण, शक्ति-विभाजन असम्भव है अतः व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी तथा न्याय- 
कारिणी तीनों शक्तियाँ एक सीमा तक एक दूसरे का काय करेंगी। जहाँ तक न्याय- 
कारिणी का संबंध है इसका वास्तविक काय क़ानून की व्याख्या और उसकी घोषणा 
करना होगा। परन्तु यद्द सम्भव है कि इसके निशुयों तथा खोजों से नया कानून बन 
जाय। लीकॉक का कथन है कि व्यावहारिक रूप में सययात्मक निणंय केवल घोषणात्मक 
होने की अपेक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उनमें निरमौणात्मक तत्व रहता है और बे 
तत्कालीन क्रानून को उसकी विशद्‌ व्याख्या करके विस्तृत कर देते हैँ । क्‍योंकि किसी भी 
क़ानून की व्यवस्थायें इतनी विस्तृत नहीं रहती हैँ कि इसके अनुसार सभी परिस्थितियों 
में विचार सम्भव हो । अगर किसी विषय में क्रानून चुप हो तो ऐसी अबस्था में न्‍्याया- 
घीश का यह कतंव्य द्ोता है कि वह क्रानून का युक्ति पूर्ण अथ निकाले इस अथे 
को साधारण नेतिकता और जन-नीति के खिद्धान्तों के अनुरूप होना चाहिए। 
इंगलेंड आर अमरीकी संयुष्त राज्य ऐसे देशों में यह सिद्ध।न्त अन्तिम सीमा तक 
पहुँचा दिया ज्ञाता है । वहाँ जो निशंय एक बार कर दिये जाते हैं वे भविष्य के निर्णायों 
के लिये दृष्टान्त का काम करते हैं| यद्यपि ऐसे दृष्टांतों को मानना पूर्ण रूप से अनिवाय 
नहीं होता परन्तु जहाँ परिस्थितियों में स्राम्य पाया जाता है बद्ाँ उनका समर्थन किया 
जाता है। इस प्रकार न्याय-प्रणाल्ी क्रानून-निर्माण का पुरक दो जाती है और वर्तमान 
क़ानून का एक बहुत बढ़ा अंश न्यायाधीशों छढारा बनाया हुआ कहा जाता है ।?' 
गिल्क्राइस्ट भी इस मत का समर्थन करता है जब वद्द कहता है कि न्यायाधीश प्रारम्भिक 
रूप में फ्रानून की व्याख्या करने वाला होता है। फिर भी कोई कानून जब बनाया जाता 
है, तो यह आशा नहीं की जा सकती कि यह अपने क्षेत्र में आने वात़ी सभी सम्भावी 
परिस्थितियों के किये पर्याप्त होगा। बहुधा न्यायाधीशों को ऐसे मामलों में निर्णय 
देना पड़ता है. जिनमें कोई स्पष्ट क्रानून लागू नहीं हो सकता। ऐसे मामले न्याय 
तथा साधारण ज्ञान के आधार पर तय किये जाते हैं। इस प्रकार ये हे बनते हें । 
उन्हीं दृष्टान्तों के अनुसार दुसरे न्‍्यायाघीश ऐसे मामलों में निणय देते है। इस प्रकार 
न्यायाधीश क्ानून-मि्माता और क़ानून की व्याख्या करने वाले दोनों दो जाते है? ।९ 
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कैद ह शासन-यंत्र 


अमरीका और इंगलेंद में दाशन्तिक कानून 

परन्तु राज्य के न्‍्याय-अंगं का कार्य वर्तेम्रा कानूनों की केंबल उयार्या करना 
दी नहीं है। वे मुक्दर्मों को तय करके कानून भी बनाते हैं। ओर यह क्वानून हाष्टान्तिक 
क़ानून ((2080-]8 9) कहलाता है। यह निसन्देद्द सत्य है कि न्यायाधीश के समक्ष 
चपस्थित क़ानून की प्रकृति से उसका कोई संबंध नहीं रहता । चाहे वह अच्छा हो अथवा 
बुरा, नेंतिक हो अथवा अनैतिक। उसका कर्तव्य तो +वल उस क़ानून के आधार पर 
न्याय करना है जो है, न कि ऐसे क़ानून के आधार पर जिसे होना चाहिये। परन्तु 
जब न्यायाधीश के समक्ष आने वाला कोई प्रश्न क्रानून की पहुँच के बाहर रहता है 
अथवा उसके संबंध में क्रानून कुछ नहीं कददता तो उसका यह कार्य नहीं है कि वह हाथ 
समेट कर बेठ जाये । उसको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी पड़ती है; उसे अपनी बुद्धि और 
विवेक्र से उस विशेष प्रश्न को सुलमाना पड़ता है। ऐसी ही परिस्थितियों के संबंध में 
अमरीका के न्याथाधिकारी होम्स महोदय .(उ४80४0० 07768) का कथन है कि 
“न्यायाधीश क्रानून-नि्मोण करते हैं और उन्हें करना भी चाहिये |! डाइसी ने झ्से 
न्यायाधीशों की वास्तविक क्ानून-निर्माणक शक्ति कहा है । 

फॉस 

परन्तु दाष्टातिक क्रानून बनाने की यह अथा व्यापक नहीं है। श्रो० र्ट्रांगका कहना 
दे कि फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों में “न्यायाधीशों को हाष्टरॉतिक क्रानून बनाने से 
स्पष्ट रूप से मना किया गया है ।? उन्हें साधारणत: व्यवस्थापिका-निर्धित फ़ानूस का 
अनुसरण करना पढ़ता है। जहाँ कोई मामला ऐसे क्रानून की पहुँच के अन्दर 
नहीं आता वहाँ न्यायाधीश निणेय तो दे देता है परन्तु यह भविष्य में आने बाले मामक्षों 
पर किसी तरह भी क्ञागू किया जाने के लिये वाध्य नहीं हैं। अमरीका और इंगकझैंड में 
यह भविष्य के लिये एक अच्छा क्वानून समम्या जायेगा । 


न्यायकारिशी के भन्य पाँच कार्य 

म्यायकारिणी के काय क्रानून की व्याख्या करने और हाष्टातिक क़ानून बनाने के 
बाद ही नहीं समाप्त हो जाते। न्यायाधीशों को अधिकार निश्चित करके उनको तय . 
करना पड़ता है; अपराधों के लिये दंड देना पड़ता है, न्याय को कार्यान्वित करनी पड़ता 
है, निरपराधियों की स्वत्वापदरण तथा बल र्कार से रक्षा भी करनी पड़ती है । बिलोबी 
का कथन है कि साधारण लोगों की समम में विवादों का निपटारा करने के अतिरिक्त 
न्यायालय कुछ नहीं करते । परन्तु यह अत्यन्त अमपूणे घारणा है। यदि कोई गहराई 
में जाये तो पता चलेगा कि न्यायाक्षय विवादों का निपशारा करते समय किसी विशेष 
मंगड़े को तय करने के अतिरिक्त बहुत से अन्य मद्दस्वपूर्णों कार्य करते हैं। विश्लेषण 


से प्रकट द्वोता है कि वे ये कार्य करते है; (१) तथ्यों को स्लोज करके उनको निश्चित 
करना, (२) निश्चत किये हुये तथ्यों में कऊ।नून लागू करना, (३) क्रानून को निश्चित 
४७७७७॥७॥७॥७॥७॥॥/॥/एएएए 0... न अं अमशनिविनिलीलीर 


१--सांग--मॉड्न कान्स्टीट्य शन्‌, पृ« २३२ 
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: करना तथा उसकी ठ्यारुया करना (४) क़ानून पर के आघात तथा स्वत्वापहरण को रोकनाए 
तथा (४) सम्पत्ति का प्रबन्ध करना |" 


इस प्रकार सर्वप्रथम तथ्यों की खोज्ञ सें वे पत्तों से प्रमाण उपस्थित करने के 
लिये कहते हैं। वे साक्षियों को सुनते हैं आर सभी तत्संबंधी आवश्यक लेखों तथा 
प्रमाण-पत्रों को देखते हैं और तब सारे मामले की सच्चाई जानते का प्रयत्न करते हैं । 

दूसरे, सच्चाई मालूम कर लेने के पश्चात्‌ वे क्रानून को लागू करते हैं और अपना 
निशुय देते हैं । 


तीसरे, बहुत से मामलों में ऐसा भी हो सकता है और बहुधा होता भी - है कि 
ज्ञात क़ानून की पहुँच के भीतर सभी परिस्थितियाँ नहीं आरती | अतः क़ानून नहीं लागू 
है। सकता। ऐसी अवस्था में, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, न्यायाधीश मामलों को 
तय करने मे अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करते हैं। कभी-कभी तो उन्हें तत्संबंधी 
कानूनों के वास्तविक अर्थ को निश्चित करना पड़ता है और इस भ्रकार उन्‍हें अपना 
परामशॉत्मक विचार अरकट करना पड़ता है। क्‍ 

चौथे, ऐसे आदेश निकालना पड़ता है जिनके द्वारा वे एक पक्ष को, अथवा पक्षों 

को मामले को आगे बढ़ाने से उश्ष समय तक के लिये रोक देते हैं जब तक कि बे 
(न्यायाधीश) उस्र पर पूरी खोज कर के विचार न करलें। यदि ऐसे आदेशों की उपेक्षा 
की जाती है तो उस पक्ष को जो इनका पालन नहीं करता, न्यायालय की भान-हानि के 
अपराध में दंड दिया जाता है । 


अन्त में कभी-कभी न्यायालयों को सम्पत्ति के प्रबन्ध का भार लेना पढ़ता है। 
वे प्रबन्धक नियुक्त कर देते हैं। क्योंकि यदि किसी पक्ष के ह/थ में वह सम्पति रहती है 
तो वह उसका अनुचित उपयोग करेगा। द 


संक्षेप में हम कह सकते हैं कि न्यायाधीशों का काथ मामज्ञों की छान-बीन 
करना तथ्यों को निश्चित करना, मामले को तय करना, क़ानून निश्चित करके लागू 
करना और अपना नि्ुय देना है । 


शक 


न्यायकारिणी का एक दूसरा कार्य 


परन्तु इतने ही से न्‍्यायकारिणी के काय समाप्त नहीं हो जाते हैं । प्रतीत तो 
ऐसा द्ोता है कि न्यायाधीशों का काय एक व्यक्ति तथा नागरिक समुदायों के मध्य 
पेदा होने वाले कगड़ों को तय करना है । परन्तु उन्हें नागरिकों और राज्य के मध्य पैदा 
होने वाले विवादों को भी तय करना पढ़ता है | इसका यह अथ है कि न्यायाधीशों को 
काय कारिणी* और व्यवस्थापिका के कार्यों के औचित्य पर भी विचार करना पड़ता है 


१--विलोबी--गवर्न्मेट्स ऑफर मॉडर्न स्टेट्स, पृ० ४०४ 
२--पऐसेही बिचार के लिये लास्की कृत ए. भ्ेमर श्रॉफ़ पालिटिक्स, 0० २६४ पढ़िये 
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और बहुधा उन्हें घोषित करना पढ़ता है कि इनके काय अवेधानिक हैं अथवा उनके 
अधिकार-क्षेत्र से परे हैं । | 
न्‍्यायकारिशी और व्यवस्थपिका का संबंध 


जैसा कि हम देख चुके हैं व्यवस्थापिका साधारणुतः क्वानन बनाती है, काय- 
कारिणी उप्तको लागू करती है और न्यायकरारिणी उसकी व्याख्या करती है । परन्तु 
व्यावद्ारि% रूप में ये तीनों अंग एक दूसरे के आश्रित होते हैं । यह सच है कि 
ठ्यवस्थापिका और काय कारिणी ने दाशनिकों तथा राजनंतिज्ञों का ध्यान 
अधिक आऊकृष्ट किया है और साधारणतः न्यायकारिणी की उपेज्ञा की गई है। परन्तु 
इससे यह- कदांपि न समझना चाहिए कि यद्द शासन का सत्रसे कम महत्वपूर्ण अंग है। 
वास्तव में यह व्यक्तिगत स्वातंत्य की अभिभाविका और सरुषयं विधान की रक्षिका है। 
टाफट मद्दोद्य (]'७70) का कथन है कि 'काय कारिणी और व्यवस्थापिकरा लोगों के 
बहुमत की प्रतिनिधि-द्वस्थाये होती है जो उनका निर्वाचन विधान की स्लीमाओं के अन्द्र 
शासन-काय का निर्देशन करने के लिये करते हैं. ...... परन्तु इस भर्थं में न्‍्याय- 
कारिणी प्रतिनिधि-संस्था नहीं द्वोती चाहे वह मनोनीत हो अथवा निर्वाचित | जिस 
समय से यह अपना काय आरम्भ करती है इसका कतंक्य सामने आये हुये कानुन 
को लागू करना रहता है। इसकः काय अपनी इच्छानुसार व्यवस्थापिक्ना द्वारा 
बनाये गये वेध कानूनों की केवल व्याख्या करना ओर उनको कार्यान््रित करना द्वी नहीं 
है बरन जब व्यवस्थापिका विधान द्वारा निर्धारित अपनी सीमाओं का उलंघन करता 
है तो शासन के न्याय-अंग का यह कार्य रहता है कि बह बुनियादी तथा वैधानिक क्रानुन 
द्वारा उस्रके आक्रामक कानन को रह घोषित कर दें। इस प्रकार व्यवस्थापिकरा के 
संबंध में इसका यह कर्तव्य है कि यह देखे कि व्यवस्थापिका विधान द्वारा निर्धारित 
सीमाओं के अख्र ही काम करे। परन्तु एसा उन्हीं देशों में सम्भव है जहाँ लिखित 
विधान पाये जाते हैं. और व्यवस्थापिका के अधिकार विधान में निश्चित कर दिये गये 
हैँ जैसा कि अमरीकी संयुक्त राज्य में है। संघ राज्यों में न्‍्वायकारिणो विधान के 
अभिभावक का भी काय करतो है जहां किहलैइसे केन्द्रीय शासन और खद्रय राज्यों के 
शासनों के मष्य उत्पन्न होने वाले झंगढ़ों को तय करना पड़ता है| जैक्षा कि आप 
पहले देख चुके हैं. इसको पारिभाषिक रूप से न्‍्यायकारिणी की प्रधानता कहते हैं | 
परन्तु एकात्मक राज्यां सें व्यवस्थापिक्रा का ही बालबाला रहता है। इस प्रकार 
इंगलेंड में पालिंमेंट की सत्ता स्वतंत्र है और उसके द्वारा बनाये हुये क्राननों का न्यायालय 
अवेधानिक नहीं घोषित कर सकते | परन्तु वे प्रान्तीय सभाओों ऐसी संस्थाओं के 
के भी कानना को नाजायज्ञ करार दे सकता है जो देश के क्ानन के विरुद्ध 
जाते हैं । 


न्‍्यायकारिणी ओर कारयकारिणी का संबंध 


इसी भ्रकार न्यायकारिणी का काय कारिणो से भी संबंध है । जैश्ा कि आप 
अभी अगले पृष्ठों में देखेंगे । न्‍्य।यकारिणी को आलोचना से क।य कारिणी सुन्यवत्ि | 


इथाए॥भकलाए/ 
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बनी रहती है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत स्वातंत्य सुरक्षित रहता है । यह सच 
है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ काय +रिणी ही करती है परन्तु इसका यद्द अर्थ नहीं 
हैँ कि ये उसके सेवक हैं। चूँकि जब तक उनका आचार शुद्ध रहता है उनका पद सुरक्षित 
रहता है इसलिये बे स्वतंत्रतापूबक और इमसानदारी से अपना काय कर सकते हैं। परन्तु 
न्यायकारिणी का काय काय कारिणी के कार्यों की ब्य्थे आत्ोचना नहीं होना चाहिये । 
इसका कांय क़ानून की व्याख्या करनी है और इसको इस अधिकार के बाहर न 
जाना चाहिये । इसी. प्रकार यह भो स्मरण रखना चाहिये कि प्रबन्धक अधिकारी 
न्‍्यायात्मक काय न करने पावे जैसे मारतबंष में जदाँ ज़िल्लाघीश (7)800000 )(७९278- 
076०) न्‍्यायात्मक काय भी करता है। भारतीय प्रेस भारतीय सिर्विल सार्वेस में से 
न्यायाधीशों की नियुक्तियों के विरुद्ध ठोक ही आन्दोलन कर रहा है, परन्तु देश के 
प्रधान को अपराध क्षमा करने का अधिकार देना उचित है. क्‍योंकि ऐसी परिश्थितियाँ 
आ सकत॑ हैं अथवा ऐसे तथ्य प्रकाश में आ सकते हैं जब कि क्षमा-प्रदान करना 
आवश्यक तथा उचित हो जाता है। 


न्यायाधीशों की ऋानूनी योग्यता 


जहाँ तक व्यवस्थापिका और काय कारिणी का संबंध है साधारणुत: विभिन्न 
योग्यता वाले तथा विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति चुन लिये जाते हें । 
परन्तु उनमें विशेषज्ञता नद्दीं पाई जाती जिससे वे अपने काय के किये अधिक 
उपयुक्त हो सके। परन्तु न्यायकारिणी की दूसरी द्वी बात है । हम किसी व्यक्ति को 
न्यायाधीश के रूप में तब तक नहीं निर्वाचित अथवा नियुक्त कर सकते जब तक वह 
क़ानून की पूर्ण शिक्षा न पाये हो और न्‍्याय-विज्ञान के सैद्धान्तिक ओर व्यावद्यारिक 
पक्षों का विशारद न हो | इसका अथ यह हुआ कि न्याय का काय बह्दी लोग कर सकते 
हैं. जो अपना जीवन क़ानून के अध्ययन में गुजार चुकें हैं ओर कानून को जानने 
और उसकी व्याख्या करने को योग्यता प्राप्त कर चुके हैं । 


| नियुक्तिप्र णालियाँ 


आधुनिक राष्यों में न्यायाधीशों को नियुक्त करने को विभिन्न प्रणात्रियां श्रचल्नित 
हैं । या वो जनता न्यायाधीशों को श्रत्यज्ष निवांचन द्वारा निवोचित करती दे या 
व्यवस्थापिका निर्वाचित करती है अथवा काय कारिणी मनोनीत अथवा नियुक्त करता 
है । भत्यक्ष निर्वाचन द्वारा न्यायाधीशों को नियुक्त करने की प्रणाली अमरीका के संयुक्त 
राज्य के बहुत से राज्यों में अब भी श्रचलित दे। व्यवस्थापिका द्वारा न्‍्यायाधाश 
निर्वाचित करने की श्रणाली संयुक्त राध्य के चा राज्यों में तो हे दी, स्विटजरत्नड सें 
भी संघ-न्यायालय के न्यायाधीश वद्दों की संघ-सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हे । 


4 ऋपशअ#ए५/+शशक्षपा परकोशा मक्‍ाभामधयाक, 


१, प्रधान के छमा-प्रदान के अ्रधिकार के पक की तीन दल्लीलों के लिये लास्‍को कृत 
(प्‌ ग्रैमर श्रॉव पलिटिक्स १० ६०१ पढ़िये। 


१६.२ शासन- यंत्र 


नियुक्त करने की प्रणाली का अनुसरण संसार के बहुत से द्वेशों में किया जाता है। 
इंगलेंड में न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ ला चेंसलर करता है और अमरीकी संयुक्त 
राष्य सें अध्यक्ष (सेनेट की स्वीकृति के साथ) । 


सावजनिक निर्वाचन द्वारा नियुक्ति की आलोचना 


इन प्रणालियों में जनता द्वारा निब्रोचित करने क्री भणाली सबसे बुरी सममी 
गई है। क्‍योंकि यह कहा जाता है कि स्व प्रथम, साधारण जनता प्रतियोगी उम्मोद्‌- 
वारों की वास्तविक योग्यताओं से परिचित नहीं द्वो सकती। वह उसी को निबोचित 
करेगी जिसने विभिन्न उपायों से अपने को लोकप्रिय बना लिया है। इसका यह अथे 
है कि अयोग्यता घर कर जायेगी और नन्‍्याय-विभाग की उत्तमत्ता की प्रवृत्ति समाप्त 
हो जायेगी क्‍योंकि निम्न कोटि के ठ्यक्ति अपने को निवोचित करा लेंगे । 


दूसरे न्यायाधीशों का निवोचन भी राजनेतिक दल बन्दी के आधार पर होने 
लगेगा। इस प्रकार पक्षपात ऐसी बुराइयाँ जो दत्बन्दी की ; सहचरी हैं न्‍्याय- 
विभाग में भी आ जायेंगी। स्यायाधीश अपनी विचार तथा आचार स्वतंत्रता कायम ने 
रख सकेगा क्योंकि कि वह जानता है कि उसका पद्स्‍्थ रहना ओऔर पुन: निर्वाचित 
किया जाना एक राजनेतिक दल के अधीन है ९ ऐसा न्यायाधोश अवश्य द्वी अ्रशक्त 
होगा ओर कभी भी पक्षपात-शुन्य नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट है कि निर्वोचन 
न्यायाधीश की शक्ति, विद्वत्ता भावरणशीलता, ईमानदारी, निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता 
की समाप्त कर देना है । 


तीसरे, निर्वाचन द्वारा न्यायाधीशों को चुनने की प्रणाज्ञी में एक और भी दोष 
है | व्यवस्थापिका के निव चन-काल में उम्मीदवार और राजनेतिक दल अपनी-अपनी 
योग्यतायें तथा अपने कार्य-क्रम जनता के सामने रखते हैं | परन्तु न्‍्यायात्मक निर्वाचन 
में किस प्रकार आचरणशील तथा महान उहेश्य वाले व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं ९ थे 
इसको प्रतिष्ठा के विरुद्ध ओर घृणित सममेंगे और इस प्रकार निर्वाचन के लिये खड़े 
दही नहीं धोंगे । इश्का यह तात्पय है कि शासन को ऐसे सुयोग्य ओर महान व्यक्तियों 
से हाथ धोना पड़ेगा जो न्याय के हित में अत्यन्त आवश्यक होते हैं । 


व्यव स्थापिका दांरा निर्वाचन-नियुक्ति की भालोचना 


व्यवस्थापि का द्वारा निर्वाचन-नियुक्ति को भी साधारणत: कई कारणों से समर्थन 
नहीं मिला । स्व प्रथम, यदि न्यायाधीश की नियुक्ति का आधार उसकी क़ानूनी योग्यता 
है तो व्यवस्थापिका द्वारा निवाचन से सु्योग्य व्यक्ति की नियुक्ति सम्भव नहीं है । 
यह सच है कि जब्र व्यवस्थापिका द्वारा निवाचन होगा तो इतनी गड़बड़ी और अव्यवस्था 
की गु'जायश नहीं रहेगी जितनी कि साधारण निबौचन में सम्भव है । 

दुसरे, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन में राजनेतिक दल्लों का दबाव पड़ेगा । इस 
प्रकार उम्सोदवार अपनी क़रानूनी दक्षता अथवा न्‍्याय-विशारदता की अपेक्षा दल- 
राजनीति के आधार पर अधिक चुने जाय'। « 


बारहवां अध्याय ३९३ 


तीसरे, व्यवस्थापिका द्वारा निबाचन होने स्रे तो यह आवश्यक भ्रतीत होता है 
कि न्यायाधीश इसके सामने अपनी अधीनता अनुभव करेंगे। इसका परिणाम यह होगा 
कि न्यायकारिणी की स्वतंत्रता को एक कठिन परीक्षा वा सामना करना पड़ेगा । इसके 
अतिरिक्त इस स्वतन्त्रता के खो जाने की सम्भावना भी रहेगी । 

यद्यपि न्यायाधीशों को निवोचित करने की इस भ्रणाल्री में इतने बड़े दोष नहीं 
हैं ज्ञितने कि प्रत्यक्ष-निवौचन में दिखलाई पड़ते हैं. फिर भी यद्द उपयुक्त नहीं है क्‍योंकि 
इससे काययकारिणी की सुयोग्यता मारी जायेगी । इसमें न केवल बास्तविकयोग्य उम्मीदवारों 
के समक्ष निम्नकोटि के व्यक्तियों के ही निवाचित दो जाने की सम्भावना हैं, वरन 
इसकी पूरी व्यवस्था उन व्यक्तियों में अयोग्यता, अशक्ति यहाँ तक कि अधीनता ला देगी 
जिनके लिये अधिक से अधिक इमानदारी, आचरणशीलता और बिचार-स्वात॑ज्य की 
आवश्यकता होती है । 

कार्यकारिणी द्वारा नियुक्ति की आहोचना 

यद्यपि कार्यकारिणी द्वारा नियुक्ति की जाने का सिद्धान्त साधारणतः अधिकतर 
आधुनिक राज्यों में पाया जाता है परन्तु यद्द भी सवथा निर्दोष नहीं है । यह कहा गया 
है कि इंगलेंड में लाडे चेंघलर ढारा ओर पफ्रांध में (१६३६ से पूर्व) न्‍्याय-मंत्री द्वारा की 
हुई नियुक्ति में भी दूल् का श्रभाव हो सकता है क्‍योंकि आखिरकार मंत्रि-मंडल् के ये 
पदाधिकारी किसी न किसी दल्न के सदस्य तो रद्दते ही हें। वे वास्तव में योग्य और 
प्रसिद्ध व्यक्तियों को छोड़कर अपने पक्ष के लोगों को नियुक्त कर सकते हैं | परन्तु और 
प्रणालियों की अपेक्षा बेईेमानी की इसमें कम सम्भावना है। अमरीकी विधान में यह 
ठयवस्था की गई है कि अध्यक्ष के द्वारा की गई नियुक्तियों (जैसे प्रधान न्यायात्रय के 
न्यायाधीश) के लिये सेनेट की स्वीकृति आवश्यक है। इसका यह अथ हुआ कि यदि 
अध्यक्ष पक्तपात अथवा अन्याय करता है तो सेनेट के सामने वह नहीं चल पांता। 
परन्तु व्यावद्दारिक रूप में यदि अध्यक्ष और सेनेट एक दी राजनेतिक दृत्न के होते दे 
तो बे ,जिने नियुक्तियों को करेंगे उनमें दल की छाप अवश्य लगी रहेगी | 


लासकी की सुझाव 

ऐसे दोषों को दूर करने के लिये लास्‍क़ी ने कुछ उत्तम सुकाव रक्खे हैं। उसकी 
राय है कि न्याय-मंत्रियों अथवा अध्यक्ष को न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ न्यायाधीशों 
की एक ऐसी स्थायी-समिति की सिफ़ारिश पर करनी चाहिये जिसमें उनके काय के 
त्षमी पत्तों का प्रतिनिधित्व हो ।" ऐसा इसलिये होना चाहिये क्‍योंकि वकीलों को 
जितना बे जानते हैं उतना बहुत कम ब्यक्ति जानते हैं। उनके लिये राजनैतिक प्रतिष्ठा से 
प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है। उनका पद ऐसा है कि वे ऐसे योग्य व्यक्ति को 
चुनेंगे जो न्‍्याय-कार्य में सफल होगा । उनके चुनाव में इस बात की गारंटी रहेगी कि 
जितनी भी नियुक्तियाँ होंगी उनका आधार पद्‌ की आवश्यकताय ही होंगी । 


१--लास्की--ए. ग्रैमर ऑफर पॉलिटिक्स, ४० ४४८ 
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भारतीय प्रणाली 


इस प्रकार यदि इस दृष्टिकोश से देखा जाय तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय 
नियुक्ति-पद्धति कायकारिणी द्वारा अपनी इच्छानुसार मनोनीत करने की प्रणाली से 
उप्तम है। क्योंकि यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ प्रधान नशायाज्ञय (छ्लांडी 
0007) के प्रधान न्यायाधीश (ज्ञास्की द्वारा सुकाई हुई स्थायी-सम्तिति की अनुपस्थिति 
में) की सिफ़ारिश के आधार पर सम्नाट करता है । 


न्यायाधीशों की अवधि 


न्यायाधीशों के चुनाव के पश्चात्‌ दूसरा मदृत्वपूण विषय उनकी अवधि है। 
यदि न्यायाधीश अल्प-अवधि (मान लो दो, तीन अथव। चार वर्ष) के लिये निबाचित 
किये जाते हैं तो इसका यह अथ यह होगा कि निरेचन-पद्धति के दाषों को और 
प्रोत्साहन मिलेगा। न्यायाधीश न्याय न करके लोकप्रिय बनने का प्रयज्ष करेंगे। क्‍यों 
कि सदैव उनकी आँखों के सामने पुनिर्वांचन नाचता रहेगा । इससे केवल न्यायकारिंणी 
की ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर ही आघात नहीं होगा वरन्‌ न्‍्यायाघीश भी निडर और 
स्वतंत्र नहीं रह सकगे। जब बे निर्वाचन,करने व।ली जनता का मत अपनी ओर करने 
का प्रयत्न करेंगे तो वे स्रभावत: षडयंत्रों ओर दलबन्दी में भाग लेंगे जिसके परिणा9प्र- 
स्वरूप उनके निर्णय पक्षपातपू्ण और असंगत होगे। इसी प्रकार यदि न्यायाघीशों 
को दी्ध भबधि के लिये (मान लीजिये बीस वर्ष अथवा ज़िन्दगी भर के लिये) निवी- 
चित किया जायेगा तो एक बुरे ओर अपष्ट न्यायाधीश को निकालने में बहुत अधिक 
ठ्यावहारिक कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी । ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिये एक अनुपयुक्त 
व्यक्ति का रखना असगंत दोगा। 


आसुचरित्र अपधि 


इसीलिये आधुमिक समय में न्‍्याय(!घीश तब तक के लिये नियुक्त किये जाते हैं 
जब तक उनका चरित्र ठीक रहता है। इससे उनका कायकाल सुरक्षित हो जाता है 
ओर उन्हें स्वतंत्र निणंय देने का अबसर मिलता है। इसभऊ अतिरिक्त इससे आजीवन 
अबधि और अल्प अवधि के दोषों से छुटकारा मिल जाता है । देमिल्टन महद्दोेद्दय का 
कथन दे कि “न्यायाधीश के पद में स्थित रहने के लिये सुचरित्रतवा की माप निसंदेह 
शासन-प्रणाज्ञी की आधुनिक बहुमृल्य विशेषताओं में से एक है। एकतंत्र में तो राजा 
की स्वेच्छाचारिता को रोकने का यह अच्छा साधन है, जनतंत्र में प्रतिनिधि सभा की 
मनमानियों ओर अधिकारापदरण को रोकने के लिये भी उतना ही लाभदायक प्रतिब्रम्ध 
है; किसी भी प्रकार के शासन में यह क्वानून-संबंधी हृदता, इमानदारी और निष्पक्षता 
स्थापित करने का सर्वोत्तम उप|य है। वर्तमान समय में इस भोर भी ध्यान गया है कि 
जिस प्रकार पहले निरंकुश राजाओं की इच्छानुसार न्यायाधीश अल्लग कर दिये जाते 
थे बेसे अब नहीं निकाले जाने चाहिये। अमरीका में उनको ऋआंमग्रेस के हारा अभियोग 
चुज्ञाये जाने पर निकाला जाता है और इंगलेंड में भा राजा किस्री न्‍्यायाथीश को तभी 


आओ 
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अल्लग करता है जब पालिमेंट की दोनों सप्रायें उम्र रहेश्य से प्राथना करती हैं। ल।( ... 

का विचार है कि एक्सभात्मक उ्यवस्थापिकरा वाले देश में यदि दोतिहाई घद्स्य 
उनको अलग करने में एकमत हैं. तो कायकारिणी को चाहिये कि इन्हें निकाल दे। 
अमरीका के कुत्ध राज्यों में जन-रत के आधार पर भो न्यायाधीश निकाले जाने लगे 
हैं। इस प्रकार निकालने की प्रणाली को पारिभाषिक रूप में वापसी” कहा जाता है। 
परन्तु यह पद्धति भी बुरी सममो गई दे क्योंकि यह एक शक्तिशाज्ञी और स्वतंत्र 
न्यायाधीश के विरुद्ध पड़ती दे। 


ल्यायाधीयोों का वेवन 


न्यायाधीशों को निकालने की भ्रणाली में इस प्रतिबंध अथात्‌ अबधि के स्थायित्व 
के अतिरिक्त ब्राइस का कथन हे कि न्यायाधीश की योग्यता तथा .बिद्वत्ता और नन्‍्याय*« 
ग्रियता तथा स्वातंत्य पद्‌ के उज्जवल भविष्य के आश्रित हैं। अल्प वेतन वाली न्‍्याय- 
कारिणी न तो योग्य और प्रख्यात व्यक्तियों की आकृष्ट कर सक्रेगी ओर न अपनी 
प्रतिष्ठा दी पर्ण॑रूप से क्रायम रख सकेगा। इसीलिये ल्स्की न्यायाधीश के क्षिये कँचे 
वेतन! की शिफ्रारिश करता दे जिससे उसका सामाजिक स्थान तथा रहन-सहन विश्वास 
उत्पन्न कर सके और वकील-बर्ग के वाशतबिक याग्य तथा उपयुक्त ठर्याक्तयों को आकर्षित 
कर सके । ध्विटञ्धरलेंड और फ्रान्स में न्यायाधीशों का वेतन कम रहा है। परन्तु भारत- 
बषें में न्यायाधीशों का वेतन काफ़ी ऊंचा है और उनका पद्‌ निश्चय रूप से योग्य 
वकीलों को आक्रष्ट करता, है, सम्मान तथा विश्वासत्न उत्पन्न करता हे ओर घूसखोरी 
ऐसी बुराइयों की ओर क्रुकने से रोकता है। 


स्यायाधीज्ों का अवकाश-गअहण 


आजीवन अथवा आपसुचरित्र अवधि की समस्या के साथ अवकाश अदृण करने 
का प्रश्न भी बंधा हुआ है।द्वी सकता है कि न्यायाधीश सुचरित्र द्वो परन्तु फिर भी 
बह बुढ़ापा, निर्बेक्चत अथवा रोग के कारण व्यथ्थ द्वो| सकता है। प्रत्येक देश में एक 
विशेष आयु प्राप्त कर लेने पर अवकाश अरहण करने की अनुभति हे और जब तक वह 
उयक्ति जीवित रहता है, उसको पेंशन मिल्ञती रहती दे। भारत 4 में अबकाश ग्रहण 
करने की आयु साधारणतः साठ वे निश्चित करदा गई हे ९९ 


स्वतंत्र न्यायकारिणी के साधन 


संक्षेप में हम कद्दू सकते हें कि उपरोक्त व्यवस्थाओं--काय कारिणो द्वारा न्‍्याया- 
धीशों की नियुक्ति, आसुचरित्र अवधि, उच्च वेतन तथा उनके अबकाशम्रहण करने की 
व्यवस्था से स्वतंत्र तथा भ्रतिष्ठित न्यायकारिणी को स्थापना द्वी सकेगी क्योंकि न्याया- 


"० 222000७0७0७४७४७४७४७४४७४90 


।परयप#ान्‍रतमंअभ०० अकाल /०+ मेक 


१, लास्की श्रपनी पुस्तक 'ए ग्रैमर आॉव हे पॉलिटिक्स के प्रृष्ट ४६६ में कहता है कि 
अवकाश ग्रहण करने कीआयु सत्तर वर्ष दोनी चाहिये । विद्यार्थी उसकी दलील को स्वयं पढ़ 
सकते हैं। 





३६६ शसन-पयंत्र 


घीश अपने कर्तड्य का पालन निभय होकर अपनी योग्यताबु सार ,हैमानदारी तथा सच्चाई 
के साथ करेंगे। विलोबी का भी यह विचार है कि एक स्वतंत्र न्‍्यायकारिणी की स्थापना 
तभी दो सकेगी जब न्यायाधीशों के चुनाव में उनके राजनैतिक संबंधों पर विचार नहीं 
क्रियाजायेगा, जब वे एक बार चुन लिये जायेंगे तो उनके क.य “की अवधि दीघे, अजीबन 
अथवा आसउुचरित्र रहेगी ; जत्र कि काय कारिणी उनकों निकाज्ष नहीं सकेगी बरस 
व्यवस्थापिका की दोनों सभाओं द्वारा उनके कुचरित्र के विरुक्ष अभियोग चलाने 
पर अथवा उनके भाथना करने पर निकाला जायेगा तथा उनके कार्य-काल्न में उनका 
वेतन अथवा भत्ता कम नहीं किया जाबेगा' । 


न्याय संगठन के सिद्ध।न्त 


न्यायाधीशों को विशेषता तथा उनके गुणों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ अब हम 

न्‍्याय-संगठन के सिद्धान्त पर भी बिचार कर सकते हैं । 
सिषिल भोर फ्रोजदारी न्यायालय 

सब प्रथम, जहाँ तक कानन का संबंध है यह साधारणतः दो भागों में बँटा हुआ 
है । पहला सिंविल्ल क़ानून है और दूसरा फ्रौजदारी क्रानन । इसीलिये न्‍्यायाज्षयों का 
संगठन भी सिविल न्यायालयों और फ्रौजदारी न्यायालयों में किया गया है। परन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं हे कि राजस्व-न्यायालय, सैनिक न्यायालय, सामुद्रिक न्‍्यायात्षय 
तथा अबन्धात्मक न्यायालय द्ोते ही नहीं | इन न्यायालयों की स्थापना विशेष समस्यात्रों 
के संबंध में की जाती है।कोनर्‌ड गिल ((0077070 (५3]]) का कथन हैं. कि “लगभग 
सारा फानून चाहे साधारण हो अथवा बेघ, फ्रोजदारी तथा सिविल बर्गों के अन्दृर 
आ जाता है। सारे कानून जो व्यक्तियों के आपसी मशड़ों को तय करने के निर्मित 
हे ते है सिविल शाखा के अस्तंगत भाजात हूँ | खिबिल और फ्रौजदारी मामले भिन्न-भिन्न 
रूप से चलाये जाते है, भिन्न-भिन्न न्यायात्षयों भें २क्‍ख जाते है और भिन्न-भिन्न नियमों 
के अनुसार तय किये जाते है। इनमें मुख्य अन्तर यद्द है कि पहले प्रकार के मामले 
में एक अकेला ज्यक्ति जो वादी कहलाता हूँ उक्ष क्षति को पूर्ति के लिये प्रयत्न करता है 
जिसके संबंध में उत्तका दवा हूं कि दूसरे व्यक्ति प्रतिवादी ने पहुँचाई दे । परन्तु <दूधरे 
प्रकार के मामले में जनता की ओर स भमियांग चलाया जाता है । इस आधार पर कि 
झभियोगी व्यक्ति ने कानून के विरुद्ध काय किया है, ओर चूं कि कानन जनता के द्वित 
के लिये बनाया गया है इस/त्वये उसने जन-हित के विरुद्ध क्राम किया है! | इस प्रकार 
उदाहरण स्वरूप यदि एक व्यक्ति जिसने मेरे साथ क्रिस्वी विशेष बस्तु के बेचने के लिये 
सममोदा किया है, सममोते को तोड़ दृता है तो वह मेरी सि्रिल्न क्षति करता है भर में 
क्षति पूति के लिये सिंबल न्यायाक्षय में मामला उपाध्यित करूँगा। परन्तु यदि एक 
व्यक्ति किसी दूसरे की घड़ी चुराता हैँ अथवा क़तल करने का अय्न करता दे तो दोनों 








१, , विलोबी--गवन्मेट ऑँव भॉडन स्टेट, प० ४३४ 
२, कोनरड गिल--गवन्मेंट एन्ड पीपुल, ६० १४२ 
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'दिशाओं में पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी | इसलिये नहीं कि उस्त व्यक्ति की जो,घड़ी 

का मालिक हे, क्षति पूर्ति को जायेगी क्‍योंकि उसको व्यक्तिगत हानि पहुँचाई गई है, परन्तु 
इसलिये कि पूरे समाज के विरुद्ध अपराध किया गया है। ये अपराध केवल व्यक्ति के 
विरुद्ध न द्ोकर सावज्ञनिक जीवन तथा कानून और शान्ति के विरुद्ध होंते हैं । अतः ऐसे 
मामलों में वह व्यक्ति जिसका अपराध किया गया है अभियोग नहीं चलायेगा और 
न उसकी क्षति पूर्ति ही की जायेगी बरन्‌ रुबय॑ राज्य अभियोग चल्ञायेगा। यदि घड़ी 
मिल्न जाती है तो वह मालिक को अवश्य लौटा दी जायेगी किन्तु फिर भी चोर को दंड 
दिया जायेगा क्योंकि उसने सम्पूर्ण समाज के विरुद्ध अपराध किया है। अतः ऐसे 
मामलों को फ्रोजदारी न्यायालय ही तय करेंगे | 


भारतवष में सिविल ओर फ़ौजदारी न्यायालय 


यह सच है कि भारतवष में 'राजस्व-बोडे, (११०४०॥०७० 09708) राजस्व- 
संबंधी मामले तय करते हैं । परन्तु सम्पूर्ण क़ानून सबिल और फ्रौजदारी क्कानूनों में 
विभक्त है | सिवित्र पक्ष में ज़िज्ञा न्यायाधीशों (॥/807700 तप१8&०98) के न्यायालय 
तथा छोटे न्यायाधीशों तथा मुन्सिक्रों के न्यायालय हैं । फ्रौजदारी पक्त में सेशन तथा 
श्रतिरिक्त कम (8888075 870 &00707079] 7५१४2०७) भौर मैजिस्ट्रेटों के 
न्यायालय है । 


॥ 


न्यायकारिणी का क्रमिक संगठन 


न्‍्य।यात्ञयों के इस प्रिविज्ञ ओर फ़ोजदारी विभाजन के अ्रतिरिक्त, न्याय-प्रवन्ध 
की दृष्टि से ज्याय।ज्यों का एक क्रमिक संगठन किया गया है | उस्रका रूप नीचे से ऊपर 
जाती हुई सीढ़ी के समाव है । इस सोपानवत्‌ व्यवस्था का आधारभूत पिद्धान्त यह 
है कि निम्न न्यायाज्ष्यों से उश्च न्यायालयों में श्रपीलें होती हैं । और उच्च न्यायाज्ञ्यों को 
निम्न न्यायात्ञयों के निर्णोयों को संशोधित करने, बदलने तथा अरबीकृत करने का 
अधिकार रहता है । इसका यह तात्पय है कि प्रत्येक राज्य में एक प्रधान न्य|या्षय 
होता दे जिसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और उसका निणंय अन्तिम होता हे । 


भारतवर्ष में न्‍्याय-संगठन 
भारतवर्ष में भी न्यायालयों का संगठन क्रमिक है। सिविल पन्ष में सबसे 
छोटे मुन्सिफ्रों के विभिन्न श्रेणी के न्यायाज्ञय होते है । इनसे अपील ज़िला भ्यायाधीशों 
के पास ज्ञाती हैं। और उनके पास से प्रधान न्यायालय (रा) 0007४) जाती है। 
इसी प्रकार फ्रौजदारी पक्त में सबधे छोटे प्रथम, द्वितीय तथा ढुतीय भ्रेणी के मैजिस्ट्र दों 
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१०-६दि इंडियन जर्नल श्रॉव्‌ पॉलिटिकल साइंस के जूलाई-सितम्बर, १६४२ के 

श्रंक में श्री अखिल चन्द्र मेत्रा कृत लेख। पोजीशन श्ॉँवू फ्रेंडरल कोर्ट इन दि कॉन्सस्‍्टीव्यूशनल 

सिस्टम 'श्रॉवू इश्डिया? तथा श्रप्रैल-जुन, १६४३ के अ्रंक में डां० बूलचन्द कृत लेख (दि वर्किंग 
आवबू दि इन्डियन फ्रेंडरल को” पढ़िये। 


शैहण , - शापमने-यंत्र 


के न्‍्यायात्षय होते हैं उनके यहाँ से सेशन-न्यायालय में अ्पोक्ष ज्ञाती है और फिर बहाँ से 
प्रधान न्यायालय में । हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय नई दिएली स्थित संघ-न्यायालय* 
है और वह प्रान्तीय प्रधान न्‍्यायाज्ञयों को अपील सुनता है। परन्तु चू कि भारतवर्ष 
अंग्रेज़ी साम्राज्य का एक भाग है अतः भारत संघ-न्यायालय से प्रियी-कोंसिल की न्‍्यायं- 
समिति के समच्त अपील रक्‍खी जा सकती है। फिर भी जहाँ तक भारतवर्ष का संबंध 
है देश में सबसे बढ़ा न्‍्यायाज्षय संघ-ब्यायालय ही है । 

न्यायाधीशों की विशेषताओं ओर न्‍्याय-संगठन के सिद्धान्तों की सममक लेने के 
बाद अब हम न्याय-प्रणाली की आवश्यकताओं का अध्ययन कर सकते हैं । कोनरड 
गिल के अनुखार वे (क) न्यायाधीशों की खतंत्रता, (तर) सभी के लिये समान क़ानून 
ओर (ग) पंचों की स्वतंत्रता है । ' 


(क) न्यायाधीशों की स्थतंत्रता ह 
न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के विषय में हम पहले ही चुनाव-म्रणाली के संबंध में 

कह चुके हैं। अब दम इस विषय पर ऐतिद्यासिक दृष्टि से प्रकाश डालेंगे। आरम्म् 
में सभी देशों में न्याय का संबंध राजा के अधिकारों और विशेषाधिकारों से 
रहा दै और राजा ही सम्पूर्ण देश में शातति क्रायम रखता था । मुर्क्षित्त राष्यों सें काज़ी 
न्याय करते थे और उनकी नियुक्ति राजा करता था । इंगलेंड में वो न्‍्यायाघीश राजा 
के सेवक सममे जाते थे। अतः कई बार विशेषकर स्टुश्रट काल में वे न्याय के स्लोत होने 
की अपेक्षा राजा की रवेच्छुचारिता के साधन बन गये थे। यह श्षच है कि राजा जान 
ने 'महास्वतंत्रतापन्र' (७870० (09768) के अनुसार निरंकुशता से शासन न करने 
का बचन दिया था। इस अधिकार-पत्र की शक्त थो कि कोइ भी व्यक्ति देश की 
कानूनी कारंबाई के बिता न तो गिरक््तार किया जायेगा न जेल भेजा जायेगा, न 
अनागरिक बनाया जायेगा, न देश से निराज्ञा जायेगा और न किश्ली प्रकार उप्तको क्षति 
पहुँचायी जायेगी, न किसी को ग्रुज्ञाम बनाया जायगा और न किसी के न्याय प्राप्त करने के 
अधिकार को छीना जायेगा और न न्याय करने में देरी द्वी की जायेगी। फिर भी इन 
सिद्धान्तों को पूर्णरझूप से उपयोग में नहीं ज्ञाय/ गया। यही कारण था कि अधिकार बिल . 
(१७५८६) और उत्तराधिकार कानून (१७० २) की आवश्यकता व्यक्ति के शासन के स्थान 
पर क़ानून के शासन की स्थापना के लिये हुईं। उत्तराधिकार क़ानूत के अनुसार न्याया- 
घीशों की नियुक्ति श्राजीबन होने लगी कर उतको निश्चित वेतन मिलने लगे। इस प्रकार 
न्यायाधीशों की कार्य-अवधि राजा की रवेच्छाचारिता से स्वतंत्र हो ग३। इस प्रकार 
यह सिद्धान्त बन गया कि न्यायालय शासन के दृश्तक्षेप्र से मुक्त रक्खे जाय॑ंगे। इसका 
परिणाम यह हुआ कि न्याय निध्पक्ष दोने लगा तथा न्यायाघोश अपने कारये में स्वतंत्र 
टोने लगे। 


न्यायकारिणी के लिये शक्ति तथा रढ़ता की आवश्यकता 


' परन्तु इतना द्वी पयोप्त नहीं है कि न्‍्यायक्रारिणोी कार्यकारणी का खिल्लोना न ही । 
नन्‍्यायकारिणी की स्वतंत्रता का यद्द भी अथे है कि यद्द इतनी शक्तिशाक्ष दो कि व्यक्तिगत 


बारहबों अध्याय ३६६ 


स्वतंत्रता की रक्षा कर सके और कायकारिणी की कुचेष्टाओं को रोक सके | लास्‍्की 
के अनुसार कार्यकारिणी पर आँख रखना न्यायाघोश का कत्तंव्यहै। उसको ध्यान रखना 
चाहिये कि कायकारिणी अपने अधिकारों की व्याख्या ऐसी न करले कि अपने में एक 
नवीनता ला दे और नागरिकों के साथ असम व्यवहार करने क्गें। इसलिये इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिये न्‍्यायात्ञयों को कार्यकारिणी के कार्यों की जाँच करने का 
अधिकार होना चाहिये और न्‍्यायकारिणी के निर्णय कार्यकारिणी पर अनिवायतः 
लागू होने चाहिये जब तक कि व्यवस्थापिका स्वयं दूसरी व्यवस्था न चाहे ।* 


न्यायकारिणी की प्रधानता 


परन्तु यद्द स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि न्यायक्रारिणी की स्वतंत्रता और 
महत्व तथा न्यायकारिणी की प्रधानता एक हो बस्तुये हैं। यद्यपि इस सिद्धान्त में न्‍्याय- 
कारिणी का कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका के स्वतंत्र रहना आ.जाता है। परन्तु जैसा 
कि दम अमरीकी संयुक्त राज्य में पाते हैं, इसमें और अधिक बातें शामिल हैं। इसका 
कारण यह दै। जैसा कि हम पहले देख चुके है, प्रत्येक संघराज्य में (उसी प्रकार 
अमरीकी संयुक्त राज्य में) संघ-शासन ओर राज्य शासनों के मध्य अधिकार विभाजन 
रहता है और दोनों अपने-अपने क्षेत्रों के अन्द्र कार्य करते हैं। इस :प्रछार संघ- 
शासन और राज्य-शासन में कोई भी सब प्रधान शक्ति नहीं कद्दी जा सकती दे। अतः 
राज्यसत्ता तो विधान में सन्निद्दित हे। इस प्रकार यदि संघ तथा राज्य शासनों के 
मध्य कोई मंगड़ा उत्पन्न होता है तो 'प्रधानन्यायाज्ञय (87970770 (0007५) के सामने 
मामला तय कराने के लिये रक्खा जाता है। इसी प्रकार विशेषकर अमरीका में, 
व्यवस्थापिका कार्यकारिणी तथा न्‍्यायक्रारिणी का संगठन शाक्ति विभानन के सिद्धान्त 
के रूप में किया गया है । इस प्रकार शासन की ये तीनों शक्तियाँ स्वतंत्र का्ये करती हैं । 
यह कार्य न्यायकारिणी का होता है कि वह देखे कि कार्यकारिणी ओर व्यवस्था- 
पिका विधान द्वारा निश्चित की हुई सीमा का उल्लंघन तो नहीं करती। इससे स्पष्ट 
है कि न्‍्यायकारिणी की प्रधानता के सिद्धान्त में विधान की रक्ता सर्वप्रथम तथा पूर्ण 
रूप से आ जाती है। इस अथेमें यह न्यायकारिणी का अधिकार और कतेंव्य दोनों 
है कि घह ऐसे क्रानून को नाजायज्ञ अथवा अवेधानिक घोषित कर दे जो विधान की 
आत्मा के विरुद्ध पड़ते हैँ । इस अमरीकी प्रणाज्ञी की उपयोगिता देमिल्टन महोंद्य के 
कथन से सिद्ध द्वो जाती है जब वे कहते हैं कि (विधान एक बुनियादी क्रानून है और 
उसको बुनियादी क्रानून मानना भी चाहिये। अतः इसकी ,तथा व्यवस्थापिका के बताये हुये 
किसी विशेष क्रानून की व्याख्या करना न्‍्यायकारिणी का अधिकार है । यदि दोनों में कोई 
विरोध उत्पन्न होता है कि किसे माना जाय या किसका ओवित्य स्वीकार किया जा + अथवा 
किसे प्रथम स्थान दिया ज्ञाथ तो व्यवस्थापिका के क्रानून को अपेक्षा विधान को प्रथम 


कक 2०, 





१--लास्की--ए ग्रेमर श्रॉयू पॉलिटिक्स, ० २६५। अधिक जानकारी के लिये परु० 
८४-८६ पढ़े जा सकते हैं | द द 


8०० शाखन-यंत्र 


स्थान मित्नना चाहिये अथौत्‌ जनता के एजन्टों के स्थान पर र्त्रयं जनता का मत स्वीकार 
किया जाना चाहिये........परन्तु यह घिद्धान्त व्यवस्थापिका की अपेक्षा न्‍्यायकारिणी की 
अष्ठता नहीं स्वीकार करता। यह फेबल यही मानता है कि जलता की शक्ति दोनों 
से श्रेष्ठ है। इस अकार जहाँ व्यवस्थापिक्ा द्वारा निर्मित क़ानून जनता द्वारा निर्मित 
विधान के विरोधी दिखाई दें धहाँन्‍याय।घीशों को विधान द्वारा अनुशासित होना 
चाहिये । उनके निर्णयों के आधार बुनियादी क़ानून होने चाहिये रोंर बुनियादी नहीं? । 


अमरीकी संयुक्त राज्य में न्‍्यायकारिशी की प्रधानता 

गानेर का कथन दे कि अमरीकी संयुक्त राब्य में धान न्यायालय? कांग्रेस के 
तिरपन कानूनों को, पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से, और तीन सो से अधिक राब्य 
कानूनों को अवेधाननक घोषित कर चुकी है। हमारे ही समय में उस्ती न्यायालय 
ने सन्‌ १६१५ और सन्‌ १६३६ में स्वर्गीय अध्यक्ष रूजवेक्ट के 'राष्ट्रीय औद्योगिक 
पुनरुद्धार क़ानून (७४079) १06प08009' 0०007०7५४ 0.00) भोर “नये 
सममोते! (४०७ )68) ' के 'कृषि सामंजस्थ क़ानून! को अवेधघानिक तथा अनियमित 
घोषित किया था | 


न्वायकारिणी की प्रधानता पर लासफी का दृष्टिकोण 


अमरीकी दृष्टिकोणीय न्‍्यायकारिणी की ग्रधानता के अतिरिक्त प्रो० लास्क्री ने 
न्‍्यायकारिणी की प्रधानता के प्रयोग की आवश्यकता पर एक दूसरे ही रूप से जोर 
दिया है। फ्रांस में, जेसा कि अगल्ले प्ृष्ठों से स्पष्ट हो जायेगा, साधारण क्रानून के 
अतिरिक्त एक प्रबन्धात्मक क्रानून है। अतः वहाँ साधारण न्यायालयों के अतिरिक्त 
प्रबन्धात्मक न्यायालय भी हैं । राण्याधिकारियों के सभी मुक़द्सें साधारण न्यायालयों के 
सामने नहीं जाते । वे केवल प्रबन्धात्मक न्यायालयों के खामने उपस्थित किये जाते हैं 
और फ्रान्स में 'राज्य परिषद्‌? का निर्णय अन्तिम माना जाता है। फ्रांधीसी प्रणाली 
को आदशे मानकर अथवा शासन के कार्यों में एक्त विशाल बकूृद्धि होने के कारण वतेमान 
काल में यह प्रवृत्ति हो गई है कि न्‍्यायात्मक अधिकार शासन के विभागों को भी ध्ॉप 
दिये गये हैं। लास्क्ी कार्यकारिणी को इस प्रकार अधिकार सॉपने हा विरोध नागरिक 
स्वतंत्रता के आधार पर करता है। उसका कहना है कि 'मेरा यह तक रहा है कि राज्य 
को अपने एजेन्टों के कार्यों के लिये उद्ी प्रकार उत्तरदायी रहना चाहिये मिस्र प्रकार 
एक साधारण नागरिक रहता है | मेरी यद भी दलील है कि जहाँ सुविधावश क्रिश्वी 
विभाग को न्यायात्मक अधिकर सॉपे जायेंगे वहाँ उसके साघनों तथा उसको कार्य-प्रणाली 
की जाँच न्यायालय कर सकेंगे। और उनको उसके निर्णयों को उल्लट देने का अधिकार 
रद्देगा यदि वे यह अनुभव करेंगे कि निशय पूरी जाँच के वाद नहीं दिया गया। यहाँ 
जाँच का अर्थ तथ्यों को खोज-बीन से नहीं बिक उनके अनुसन्धान की प्रणा्ी से है । 
जब तक इस प्रकार की न्यायकारिणी की प्रधानता नहीं क्रायम रकखी जाती तब तक 


कक सु कलप»«पस» पल) करन+ कक कराना +कनन«» ८] उप ली "मन लक र मकान ताप जम तक भ कमान ऊ असम कल कप सीरमलसपअ+५ ०१२२ +_ कर अ न 








१--ग[नर--पोलिटि+ल सांइस एन्ड गवस्मेंट, प्रृू० ७५५४ 
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बारहवाँ अध्याय भृ०१ 


काय कारिणी के सम्मुख एक साधारण नागरिक के अधिकार सुरक्षित न रह सकेंगे। 


नागरिक उन लोगों के विरुद्ध अपने अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ रहेगा जो 


है 


वेभागक क़ानूनों का सहारा लेते हैं! । 


सब के लिये एक सा क्रानुन 

इस प्रकार न्‍्यायकारिणी की स्वतंत्रता ओर प्रधानता के अर्थ का अध्ययन करने 
के पश्चात्‌ श्रब हम स्व के लिये एक सा क्लानून! के अंथ पर विचार कर सकते हैं। 
स्पष्टता के लिये दम इंगलेंड से आरम्भ करेंगे। कोनरडगिल का कथन है कि “सत्रहवीं 
शताब्दी में न्‍्यायाघोश, विशेषकर नये न्यायालयों में जैसे कि “नक्षत्न-भवन” में राजा 
ओर उसके मंत्रियों के अनुकूल निर्णय देने के लिये क्रनून की चिन्ता नहीं करते थे। 
अगर यही क्रम बिना किसी पअतिबस्ध के रहने दिया! गया होता तो मंत्रियों और उनझे 
अधिकारियों के आदेश न्यायालयों को मानने पड़ते । इम्तक परिणाम-स्वरूप विभागों के 
अपने-अपने क़ानून होने लगते और इनमें पाल्िमंट का कुछ भी हाथ न रहता.। सम्भव 
था कि इस अकार के वेभागिक क्लानून का ज्ञार और बढ़ता और नये न्यांयाज्ञय ऐसे 
मुक़्द्मों को अपने द्वाथों में लेते जिनमें बभाग या राश्याधिकारी फंसे होते | इस प्रकार 
देश का साधारण क्रानून केवल क्षाघारण नागरिकों पर ज्ञागू होता और राज्याधिकारो अपने 
दी न्यायालयों में अपने द्वो द्वारा बनाये हुये क्रानना के आधार पर अपने मुक़दमों का 
फ्रैसला कराते! ।९ इसका यह अर्थ है कि इंगलेंड में भी दो प्रकार के क्राननों का जन्म 
दे।ता : पहला साधारण क्रानून जो नागरिक पर लागू होता है और दूसरा प्रवन्धात्मक 
क्रानून जो केवल राज्याधिकारंयों पर लागू द्वोता। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। 
मंत्रियां को राजा को आड़ लेने से मना किया गया, यहाँ तक कि उन पर अभियोग भी 
चत्नाया गया। अन्त में राजा को भ। अपनी इच्छानुसार शाखन न करके पाकिंमेंट 
द्वारा (नमित और पास किये गये क्रानून के अनुसार शास्रन करने के लिये बाध्य होना 
पड़ा | इस प्रक्नार इंगलेंड में उ्य क्त-शाप्षन के स्थान पर क्रानून-श/सन की स्थापना हुई थी । 


क्ानून-शासन के अर्थ पर ढाइसी का विचार | 
क्ानून-शासन के अथे का आधुनिक कात्त में सर्वे्रथम डाइसोी१ ने पूर्ण रूप से 
विश्लेषण नकया था । 


१--लास्की--ए प्रेमर आॉव्‌ पॉलिटिक्स, प० ५४५०-५१ । इसके साथ-साथ पृ०४४४- 
४४५ भी देखिये । |॒ 
२०*कोनरड गिल--गवरन्मेंट एन्ड पीपुल, ए० १४४-१५६ । ह 
१०डाइसी--ला श्रोव्‌ दि कान्सस्‍्टेब्यशन, ४० झडडचडपा-5)ए)। तथा अध्योय 
४ । वेड वाले ढाइसी के संस्करण (१६३६) में क्रानून-शासन को पूर्ण .विवेचना मिलती हे। 
प्रत्येक विद्यार्थी को इसे स्वयं पढुना चाहिये । क्‍ 
लास्की क्वानूऩ-शासन के श्र्य का श्रपने ढंग से स्पष्ट करते हुये कहता हद कि “क्लानुन 
इसलिये नहीं धते कि उनका ऐश श्रर्थ निकाल! जाय जेसा कि तत्कालीन मंत्रिमंडल चाहता 


2१ 


धरे शांसन-अयंश्र 


(१) सबवे प्रथम उसका कहना है कि 'क्रानून शासन # यह अथे दै कि उच्च समथ 
तक किसी ठयक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता, आर्थिक या शरीरिक यातना नहीं दी जा 
सकती, जब तक कि उसके विरुद्ध देश के न्यायालयों के सामने साधा रण क्रानूती तोर से 
क्रिसी क़ानन को तोड़ने का अपराध पूर्ण रूप से सिद्ध न हो जाय। इस प्रकार क्वानन- 
शासन राज्याधिकारियों के निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन से भिन्न है! । 

(२) दूसरे, 'केवल यही नहीं कि कोई भी व्यक्ति कानून से बाहर नहीं है बरन्‌ 
यह भी कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका जो भी पद या पदवी दे, राज्य के साधारण 
क्ानन के अन्द्र दे और साधारण न्यायालयों के क्षेत्र के अन्तेगत है। इंगल्लेंड में क्रानूनी 
समता या सभी वर्गों की साधारश न्यायालयों द्वारा क्षगाये हुये एक ही क़ानून के 
अधीन होने की घारणा अन्तिम सीमा तक पहुँच चुकी है। प्रधान मत्री से क्षेकर 
कान्स्टेबिल अथवा कर वसूल करने वाले कर्मचारी तक अत्येक गैर क्रानूनी काम 
करने के लिए उस्री प्रकार दण्डनीय है जिस प्रकार एक दूसरा नागरिक। एस कितने 
उदाहरण मिलते हैं जब कि राष्याधिकारियों को 'अपने पद सर कानूनी अधिकार को 
उल्लघन करके काम करने के लिए न्यायालयों के सामने उपास्थित किया गया था भौर 
उनको, अपमे वर्याक्तगत रूप में, या तो दंड भोगना पड़ा या ज्षतिपूर्ति करनी पढ़ी थी ।, 

(३) तीसरे, पवधान क्रानून-शासन से थ्याप्त रहता है क्‍यों कि विधान ७ 
सामान्य सिद्धान्त (उदाइरण स्वरूप व्यक्तिगत र्वातंत्य का अधिकार अथवा साथंजनिक 
सभा करने का अधिकार) इमको न्‍्यायाक्तक निणुयों के आधार पर श्राप्त हुये हैं। 
स्यायाज्ञयों के सामने आये हुये मुक्कद्मा के द्वारा दी साधारण कोगों के आंधकार 
निश्चित द्वोते हैं. । परन्तु बहुत से विदेशी बिघानों क अनुसार जो संरक्षण व्यक्तियों को 
प्राप्त रहता दे वह या तो विधान के सामान्य सिद्धान्तों का परिणाम होता हैँ या ऐसा 
प्रतीत द्ोता है । 

डाइसी द्वारा उपस्थित किये गये क्ानून-शासन के तीन अर्थां का संजप में इस 
प्रकार कद सकते हैं : (क) बिना मुकदमा चक्षाय अथवा कारण दिखाये +ई व्यक्त 
बंदी नहीं बनाया जा सकता; (ख) कोई भीव्याक्त क्रानूब से पर नहां ६ भीर 
क़ानून सब छोटे-बड़े, निधेन-घनवान, अधिकारी अथवा साधारणा नागरिक पर एक तरह . 
लागू होगा और (ग) व्याक्त के अधिकार लिखित बधानों के परिणाम नहीं ६, बे 
विधान के साधन है क्योंकि उनका आधार (75४० ७४ है । इसस अकट हाता है 
कि अंग्रेज़ी बिधान निर्मित नहीं हुआ है, इसका विकास हुआ है। इसकी न्‍्यायाघोशों 
ने बनाया है ओर इस पर न्यायाधीश निमित कानून को छाप है। 


मु; २(.क+4+ <०३,,काउह: शा 


है। कुछ ऐसे स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा पालिमेंट की इच्छा का पता लगाया नाता है जो परिणाम के 
किसी मो प्रत्यक्ष प्रभाव से मुक्त रहते हैं शरीर जिनके निर्णय में दोष 'कालोन श्रयुभव रहता है 
जिसके द्वारा वद्‌ इच्छा मालूम की जा सकती है| यही वह क्रानून-शासन है जिसको अंग्रेज 
लगभग दो सी वर्ष तक अ्रपनी स्वतंत्रता को रच्षा के लिये अमूल्य समभते रहे हूँ-..-दि पालिमेंटरी 
गवेस्मेंट इन इंगढेंड, १० ३६० 





बार्‌हवों अध्याय ४० है 


' पुरोप और ग्रबन्धात्मक कानून क्‍ 

दा यूरोप में क्रानून-शासत के इस सिद्धान्त का श्रचार नहीं है। बहाँ कार्य- 
कारिणी को विस्तृत स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश अधिकार प्राप्त हैं। फ्रांस में तो 
साधारण क्रानून से भिन्न प्रबन्धात्मझ क़ानून का विकास हुआ दै। स्वय' डाइसी का 
कहना है कि ऋध में 'राब्याधिकारी जिनमें राजा के सभी कर्मचारी शआ जाते हैं जब 
तक अपने पद्‌ की देसियत से काम करते हैं, एक सीमा तक देश के क़ानून से मुक्त हैं 
या रहे हैं, साधारण न्यायात्रयों से रक्षित रहे हैं और कभी-कभी तो उन पर केबल 
सरकारी विभागों द्वारा बनाये हुये कानून हो लागू हुये हैं। इसका यह अथे हुआ दि 
अधिकारियों के मुक्दर्मे साधारण क़ानून द्वारा साधारण न्यायालयों में नहीं तश्र 
किये जाते, यहद्दधां तक कि उनका अपना प्रबन्धात्मक क़ानून, प्रबन्धात्मक न्यायालय और 
मुकदमे तय करने के लिये प्रबन्धात्म # अधि रारी होते हैं । 


प्रबन्धात्मक कानून का वास्तविक रूप 

अब दस यहद्द प्रश्न कर सकते है कि प्रसन्धात्मक कानुन का वास्तविक रूप क्‍या 

है | यह विषय बहुत ही विवादप्रस्‍्त दो गया दे आर इसकी ग़ज्ञत व्याख्या करने का 
उत्तरदायित्व डाइसी पर है। जेसा कि हम अ्रभी देश चुके हैं उत्का विचार है कि 
प्रथन्‍्धात्मक क्लानून ऐसे नियम है जो राश्याधिकारियों को, नागरिकों के विरुद्ध काम 
करने पर, बचाने के किये होते है? । परन्तु वास्तव में ये राज्य के विशद्ध न्याय प्राप्त करने 
के साधन दें। डाइसी के दृष्टिकोण का श्रधार ऑकाक (&४०००) को परिभाषा है । 
उच्चके अतुसार प्रबन्धात्मक क्रानू न शघन-पवन्ध ओर साधारण नागरिक के संबंधों को 
नियाभत करता है, परन्तु आलेन, वाथलेमो, पोंट, फ्लोेनर ओर मेयर ऐसे आधुनिक 
लेखक फ्रांस ओर जमंनो में प्रबन्धात्मक फ़ानूव फो अ्रणालो का अध्ययन करने के पश्वात, 
इस निष्कृष पर पहुँचे कि ऑक्राक की परिभाषा अरपष्ट और ग्रल्नत थी | इस्तलिये दम 
उन कुछ परिभाषाओं पर बिचार कर खऊते हैं जिन्हें आधुनिक विद्धन ठीक कहते हैं। 
(१) वार्थलेमो का कथन दे कि क्रानून को क्ञागू ऋरने को, न्‍्याय विभाग को 
छोड़कर जितनो भो सांवसें दें बे अवन्घात्मक सर्बिसें कहलाता हैं । प्वन्धात्मक क़ानून 
उन छिद्धास्वों का योग है जिम्चके आधार पर वे काये करती हैं। यह सावजनिक क़ानून 
की जिसमें बैधानिक कानून, फ्रोजदारी क्रानुव और अन्तरीष्टीय क्रानून भाते है, एक शा्रा 
है । वैधानिक क्रानूव द्में राज्य के राजनीतिक-संगठन, राश्याधिकारियों के भेद, वे 
नियम जिनके अनखार पदाधिकारियों का नाम करण किया जाता है जो कि शासन के 
क्रानन बताने तथा उनका लागू करने के कार्ये को करते हैं इन सब का ज्ञान प्राप्त कराता 
दै। परवन्धात्मक क्रानून शासनात्मक यन्त्र की कार्य प्रणाली का विवेचन करता दै। 
किस प्रकार यंत्र का निर्माण होता दै, यह वैधानि क्रानुव बताता है। कैसे यह कार्य 


3.2 री ०७७७७४५७७५७ 


५-कृपया डा० बूलचन्द कृत लेख 'दि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स इन इंगलैंड, “दि 
इंडियन जनंल अबू पॉलिटिल साइंस (अवद्ूूबर-दिसम्बर १६४०) में पढ़िये । 
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करता है, किस प्रकार इसका प्रत्येक अंग चलता है, यह:अबस्धात्मक क्रानन का 
विषय है? । ॥॒ 

(२! प्रो० गुड़नाऊ इसकी परिभाषा देते हुये कहते हैं कि यह सावेजनिक क़ानून 
का वह भाग है जो संगठन निधौरित करता है, प्रजस्थात्मक अधिकारियों की कार्य- 
क्षमता को निश्चित करता है और अधिकारक्रमण के लिये प्रतिकार करता दे । 

(३) मेयर का कहना है कि अ्रबन्धात्मक क्वानून बढ विशेष क्रानून है जो शासन 
और इसके सम्पर्क में आये हुये शासित के मध्य श्षम्पन्ध स्थिर करता है । 

(४) सर्ट्रांग इसको और अधिक रपष्ट कर देता है । उसके अलुसार प्रबन्धात्मक 
क्रानून उन नियमों का संग्रह है जो शास्नन शक्ति का संबन्ध नागरिकों के साथ 
निधोरित करता है, और राज्याधिकारियों के अधिकारों “के संबंध में नागरिकों के 
झधिकार तथा कतंव्यों और इन अधिकारों तथा कतेब्यों का कायौन्बित करने की 
प्रयाज्ञी को निश्चित करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि फ्रान्स में सावेजनिक 
ओर व्यक्तिगत कानूनों में अन्तर है ओर क्रानून के विभागन का अभाव न्‍्यायकारि'ी 
पर यह पढ़ता है कि साधारण न्यायाकज्षय उन मुक्रद्मों को नहीं तय कर खकते जो 
शासन के कार्यक्रारिणों विभाग से उत्पन्न होते हैँ, चादे इनका संबंध राष्याधिकरारियों 
के अधिकारों तथा कर्तव्यों पे हो चाहे क्रिसो नागरिक के इस अधिकारियों के संबंध 
में झधिकार और कर्तेब्य से? ।" 


शासनप्रबन्ध के विरुद्ध क्रानूनी म्रतिकार 
इन परिभाषाओं से यह रपष्ट हो जाता दे कि अन्‍न्‍्वात्मक क्रानून केवक्ष अबंधा- 
स्मक बो्ें और मंत्रियों की न्यायात्मक कारेबाई ही नदी है और न केवक्ष नियमों के 
रूप में विभागों द्वारा बनाया हुआ क़ानून ही है। यह शासन-भ्रबन्‍्ध के विरुद्ध कुछ क्रानूनी 
प्रतिकारों की मी व्यवस्था करता दे । जैसा के बाथलेम्मी का कददना है प्रबन्धात्मक न्याय 
साधारण न्यायात्रयों के न्याय का विज्छिनाकरख नहीं है। यह पक न्याय का साधन 
है जिसके ढारा कायकारिणी राज्याधिकारियां में क्रानून क प्रति स्म्मान पैदा करती है। 
प्रबन्धात्मक न्‍्यायात्रयों ने यह आंधिकार न्वायकारंणा से नहीं पाया है । वे क्राननों की - 
क्ायू करने के साधनों का एक रूप है । अधिक स्पष्टवा के लय यह कहा जा सकता है कि 
प्रबन्धात्मक न्‍्यायाज्ञयों का संबंध कायकारिएक के निणुंयों स्व बैश्वा ही हूँ जेसा कि 
झपीक्ष के न्यायात्रयों का निम्न स्यायात्षयों के निशुया से | 
विवाद-न्यायाज्षय 
परन्तु यह्‌ भी सोचना ग़लत है कि सभी मामक्ष जिनमें राज्यघिकारी फ्स रहते 
हैं प्रबंधात्मक न्यायाक्ष्यों के सामने पेश किये जाते हैं। फ्रास्स्न में वियादू-न्यायालय? 
(एप्र००७४) ० 0070॥0) द्वारा वे मामले जिनसें राजकम् चारी स्वयं उत्तर- 


/>वन्‍्कब्कनततवाजका3०। भा पापा कप 


१०-स्टांग>-मॉडन कान्‍्स्टीग्यूशन्स, ६०२६६ 
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दायी रहता है और, जिनका फ्रेंसला साधारण न्यायालयों में होता है तथा ऐसे मामले 
जो प्रबंधात्मक त्रुटि के परिणाम स्वरूप हैं अतः पूरा प्रबंध-यंत्र उत्तरदायी रहता है और 
इनका फ्रेंसला प्रबंधात्मक न्यायाक्षयों में होता है, प्रथक किये जाते हैं। लेफ्ेरियर 
(4,906777676) ने इस व्यक्तिगत तथा भ्रबन्धात्मक दोषों की परिभाषा इस प्रकार दी 
हैः प्रवन्धात्मक अपराध, दोषपूर कार्य-परणाली, ग्रलत आदेश देने, अदेश को सममने 
में ग़लती करने, तथा उसको अस्तावधानी से पाज्नन करने का परिणाम है, परन्तु फिर भी 
यहाँ क्तंड्य कर ने की भावना निहित रहती है। व्यक्तिगत अपराध जु्, घोखाबादी 
तथा गम्भीर त्रुटि करने में होता हे, यदाँ कार्य की कठिनाइयों और खतरों की अपेक्षा 
कम चारी की व्यक्तिगत दुष्करामनायें ही दिखाई देती हैं / 


वाश्तविक सत्य  एलेब का विचार 


इस जांच-पड़ताल का परिणाम यह हुआ है कि एलेन को कहना पड़ा है कि 'गत 
शताब्दी में फ्रान्सीसी प्रबन्धात्मक क़ानून का विकास अधिकारीवर्ग की अपेक्षा प्रजा 
के पत्त में अधिक हुआ दे ।" आज इंगलेंड की अपेक्षा फ्रान्स में रा्य के अपराधों के 
विरुद्ध न्याय अधिक सरलता, शीघ्रता से तथा अत्यधिक सस्ते में प्राप्त दो जाता है? | 
यह वैधानिकवादियों का सूत्र तथा फ्ान्सीसी प्रजातंत्र का सहारा दो गया है कि राज्य ' 
परिषद्‌ (000०७) ० 50909) जनता और नौऋरशाद्वी के मध्य एक महान 
रक्षा-भित्ति है |! 


राज्य परिषद्‌ पर बांर्थलेमी का विचार 

एलेन के अतिरिक्त और भी दूसरे लेखक दें जिन्द्रोंने राज्य परिषद्‌ (१६३६-४४ 
के युद्ध से पहले) के इस उत्तम काय की प्रशंसा की है। बार्थलेमी इसको न केवत्न 'शान्ति 
तथा कानून का प्रधान प्रन्‍न्धात्मक न्यायालय आर व्यक्ति के खवातंत्य और अधिकार 
का भद्दान रक्षक कहता है, उसका यह भी कथन है कि “नागरिकों में इस महान 
प्बन्धात्मक न्यायालय के हृढ़ न्याय के प्रति विश्वास हैं और,उनकी यह दृढ़ धारणा है 
कि राज्य परिषदू राज्य के अपराधों के संबंध में सर्वेश्रेष्ठ निर्णायक दे / वह यद्द भी कहता 
है कि (राज्य परिषद्‌ विशेषज्ञ फे रूप में सरकार को परामशे देती है और शासन-प्रबन्ध को 
।नुयमित करने में सहायता देती हैं। यह महयव संस्था फ्रान्सीसी प्रवन्धात्मक यंत्र का 


१--लास्की का भी कहना है कि ऋ(्स के प्रबन्धात्मक न्यायालयों ने, इस देश 
इंगलैणड की तुलना में कार्यकारिणी की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध नागरिकों को काफ़ी संरक्षण 
प्रदान किये हैं? |--दि पाक्िमेंद्री गवन्मेंट इन 'इंगलेंढ, प० ३३४ (इस कथन का संबंध 
१६३६-४५ के युद्ध के पूर्व के फ्रांस से है) 

२--एलेन--ब्युरो क्रसी ट्राइम्फ्रेन्ट, ० २०३ 

ई० एम० सेट---गवर्मेट एन्ड पॉलिटक्स श्रॉफ़ क्रान्स, प० ३८२, तथा 


फ़्नर--- दि थियरी एन्ड़' प्रेक्टिस आफ मॉड्न गवन्मेंट्स, जिन्द २, श्रध्याय ३६, 
भी देखिये | रा 
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एक महत्त्वपूर्ण अंग है। यह क्रानूनी सलाहकारों और विशेषज्ञों की एक परिषद्‌ है जो 
साधारण शासन-प्रबन्ध के महत्त्वपूर्ण समस्याओं ,के संबंध में सरकार की सहायता 
करती है । यह स्वयं कुछ नहीं निर्णय करती | यह जनतंत्र के अध्यक्ष के साथ स्राथ काम 
करती है। यह विवेक, अनुभव झौर शासन-प्रबन्ध के विज्ञान की प्रतिमूर्ति है। जब 
सरकार को निर्वाचन क्षेत्र के हितों ओर दल्लों तथा राजनेतिक घारणाओं के दबाव से 
मुक्त, पक्षपातशुल्य तथा ज्ञानपूर्ण राय की आवश्यकता पड़ती हे तो बह इसी ख्ंस्था स 
परामश करती है। राज्य परिषद्‌ सरकार का एक उपकरण है जो कार्येज्षमता, 
परम्परा तथा स्थायित्व के अधीन रहने बाले दूसरे उपकरणों की भांति, फ्रान्खोस्री 
शासन-प्रवन्ध के ढाँचे को एक में कसे रही दे ; यथपि इसका कार्यक्षेत्र पृष्ठभूमि 
रहती है और स्राधारण जनता उत्तको नहीं देख सकती। थे तो केवल ऊपरी 
अव्यवस्था, असंतुलन, अस्थायित्व और भ्रज्ञातंत्र की असफक्षता ही देखते है |!" 


राज्य-परिषद्‌ पर प्लुमरों के विचार 

इसी प्रकार मुनरो भी राज्य-परिषद्‌ (१६३६-४४ के युद्ध से पूर्व) की विशेषता का 
उल्लेख करता है।कि 'राज्य-परिषद्‌ बहुत मानी में एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह आडिनेस- 
निर्माण में परामशंदात्री का कारयये करती है और भ्षन्धात्मक विवादों की अन्तिम 
निर्णायक शक्ति है। यह जनतंत्र का सर्वेप्रधान प्रबन्धात्मक न्‍्यायात्य दे। इसके 
अतिरिक्त यह क्वानूनी सक्नाइकारों भौर विशेषज्ञों की एक सभा हैँ जिससे सरकार 
अपनी समस्याओं के दत्त के संबंध में इस परे परामर्श कर सकती है । यहे शास्न-प्रवन्ध 
के विज्ञान में विवेक, अनुभव ओर पक्षपातशुस्यता की प्रतिमूर्ति है । इस प्रकार यह्द 
प्रजातंत्र के विषों के किये प्रतिकार-स्वरूप है। फ्रान्सीसो राज्य-परिपद्‌ को बढ़े 
आदर की दृष्टि से देखते हैं। यद्ू उसके जिये उचित भा दे क्योंकि इसके खद्दर्यों में 
ऐसी कार्ये-च्मता पाई जाती है जो शायद द्वो फ्रिप्ती देश को खावंजनिक संस्थाओं 
में पाई जाती हो। अपने कार्य से यह फ्रान्धोत्तों शाक्षन को टढ़ स्वायिस्र प्रदान 
करती है! । 

इन स्रब कथनों से यह स्पष्ट दे कि राज्य-परिषद्‌ को, जो १६३६-४५ के युद्ध से 
पूर्व फ्रान्स की सर्वोच्च प्रबन्धात्मक न्‍्यायाज्ञय था, फ्रान्सीखी तथा विदेशी दोनों प्रकार 
के आकोचकों ने व्यक्तिगत स्वातंत्य की रक्ा-भित्ति माना है, अभन्थात्मक अत्याचार 
का दुर्ग नहीं । ्ि 
दाहसी का परिक्षोधित विचार 
बाद में स्वयं डाइसी ने ऋन्‍्छीसी प्रतन्धात्मक क़ानून की स्वच्छाचारी श्रकृति के 


संबंध में अपनी राय एक सात्रा तक बदल द। थी। सन्‌ १६१४ में उसने कहा था कि 
समाजवादी विचारों के प्रभाव तथा इंगल्नेंढ तक में न्‍्यायाधिकार। की राय. विभागों की 


.. १३--जोज्लेक्त वार्थलेमी--दी गवर्मेंट श्रॉफ़ ,कान्स, जे० बी० मॉरिस द्वारा श्रनूदित, 
ह० १९४१२६, १३० तथां १६० 
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सोंपने से, इंगलेड का क़ानून राज्याधिकारियों के हाथ में चल्ना जा रहा है और फ्रन्घ का 
प्रबन्धात्मक क़ानून प्रतिब्षे न्‍्यायकारिणी के हाथ में चल्ना जा रहा हे । उसने तीन रूपों 
में ईंगलेंड में क्रानून के शासन के भ्रति उपेक्षा देखी थी। अथम, वर्तेमान क्लानुन-निमाण 
में, दूसरे कुछ जनश्रेण्षियों में क्रानन और न्यायाधीशों के प्रति अविश्वास में तथा 
तीसरे, सामाजिक अथवा राजनीतिक उद्नेश्यों की पूर्ति करने के क्षिये ग़्रेर-क्रान॒नी साधनों 
को प्रयोग में लाने की प्रवृत्ति में । इनमें से अन्तिम दो इस अवस्था में उरलेखनीय नहीं 
है। परन्तु अ्रथम महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे तिये यह्‌ ज्ञानना आवश्यक है कि किस 
प्रकार बतेमान क्रानून-नि्मोण ने इंग्ेंढ में क्रानन के शासन को क्षति पहुँचाई है ।* 
मेटलेंढ को भविथ्य वाणी 

यह्यपि डाइसी ने यह स्वीकार छिया था कि १६वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में क्रानन- 
निमौण अधिक खामूहिक होता जा रहा है परन्तु बह इसके महत्व को पूर्ण 
रूप से समझ नहीं खका । जेज्ा कि ल्लास्की का * कहना है बह इस पर भी क्रानन के 
शास्रन की उम्र धारणा को अपनाये हुये था जो राक्ष्य की कारंबाई की अपेक्षा व्याक्तेगत 
अधिकारों के दर्शन का परिश्याम आा। मेटलेंड का अनुशीक्षन सत्य के अधिक 
निकट था जब उसम्रने १८८६ में लिखा [के परम्परागत बकीक की बिधान-संर्बंधी 
घारणा वास्तबिकता भौर क्रानून के प्रति बहुत अश्नत्य हं। गई दे! ।_ राजा के अधिकारों 
का प्रयोग उसके मंत्री! वो करन इं। क्षगे भें, एक बड़ी ख्रीमा तक इंगदांड का शासन भी 
कभी 'रानीयुक्त स्लरमात कभी कांषाध्यकज्ष कभी राज्य मंत्री कमी इस्र बोडे को कभी उस 
ओोढें को.......' क्रानन निमोण का आंधकार देकर किया जाने कगाथा। “यह नया 
आन्दोलन खब्‌ १८१२ स्रे भारम्भ हुआ; समितियों, बोध, केन्द्रीय तथा स्थानीय छोटे-बढ़े, 
ऊँचे-नी थे राब्या,घिकारिओं द्वारा, जा आधुनिक क्रानुना द्वारा प्रा्त अधिकारों का उपभोग 
कर रहे हैं, शासिव दवोकर इस काक्। बढ़ मात्रा मे एक आंधकुत राष्ट्र दो रदे हें ।* 

पालिमेंट पर कार्य-भार ओर अधिकार-इस्तान्वरश ६. 

मेटकैंड को यह भांवष्यवाणा पृ रूप स्रे सह्दा उतर हद । पाक्षिमेंट का कार्य भार 
ते बढ़ ही गया है, साथ-साथ यद्द ख़था साम्राश्ििक तथा प्रबनस्धात्मक करा नून-निर्माण की 
दख-भाक्षा भी पूर्णरूप सन नहीं कर सकती आर इसलिये यह काक्री अस्ने स अधोन 
सर्मातयों, बोडों, |बसागों इत्यादि का अधिकार इस्तान्तारंत करता चक्की आ रद्दी है ।! 

अधिकार-विकेन्द्रोकारण या इस्तान्तरण के कारण 

इस आंधकार-बिकेन्द्रीकरण या हस्तान्तरण के कारणा का 'सान्त्रयाधिकार 
समिति" (0०फ्रापां48स्‍०० ०7 ऐैप्णा80978 70७७7) ने पूर्ण रूप से निम्नश्रकार 
स्पष्ट कर दिया है :-- | 


4 ता॥6 करता तरमंपत बह + कहर आओ सकते ९/०४/ कार कत४ तेल) +आति ५९१४१ भक्त विकार ल न. 


१--मुनरो--गवनमेंट्स आफ यूरोप, (० ४१३१। अधिक अध्ययम के लिये ० ४२ ३-र४ 
तथा ४५४४-४८ देखिये | द 
२--कास्की--दि पालिमेंट्री गवन्मेंट इन इंगलेंड, पृू० ३४५४ 


छण्दे शासने-थंत्रे 


(१) पार्तिमेंट के पास समय की बड़ी कमी दे अतः इसके सामने उपस्थित 
होने वाले सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक बिल्लों पर यह पूर्ण रूप से विचार नहीं 
कर पाती । इसलिए इसको केवल क़ानून के भौतिक सिद्धान्तों पर ही विचार करने देना 
चाहिये और तत्संबंधी छोठे बिल पारकिंमेंट में विशद्‌ विचार के लिये नहीं सोंपे जाने 
चाहिये । 

(२) आधुनिक कानून-निर्माण में दिन ब दिन विशेषज्ञवा-की आवश्यकता पड़ रही 
है। तब कैसे ऐसे मामक्ञों पर पार्तिमेंट में वादविवाद ही सकता है ! अतः बिल्लों में 
केवल मोदे सिद्धान्त ही रकक्‍खे जा सकते हैँ बिल्कुज्ञ विशेषज्ञता से पंबंधित छोटी- 
छोटी बातें नहीं | 


(३) सुघार की तमाम जटिल योजनाशों में सभी अप्रद्याशित घटनाओं तथा 
स्थानीय परि|स्थतियों को, जिनके लिये व्यवस्था तथा प्रबन्धक यंत्र का समावेश करना 
अत्यावश्यक है, पहले से ज्ञान लेना बहुत कठिन है। पाणिमिंठ के सामने उपस्थित किये 
जाने बात बिलों में इन व्यवस्थाओं को कैसे स्थान दिया ज्ञा सकता है ? ऐसी 
कठिनाइयाँ राष्ट्रीय रुवास्थ्य-रक्षा क्रान॒नों तथा व्यापार बोड़ों इत्यादि की स्थापना में 
उपस्थित द्वोती हैं । 

(४) दस्तान्तरण प्रणाली प्रतिपक्ष परिवत्तित द्वनेवाज्ी सभ्यता में नयी परिस्थितियों 
के किये भी बहुत लाभदायक है क्‍्य।कि कानून में संशाधन का आवश्यकता नहीं रहेगी । 


(५) अ्रधिकार-दस्तान्तरण से श्रयोग भो सम्भव द्वो जाते है।इस प्रकार अनुभव 
ज्ञान से लाभ उठाने का अवसर मिलता है, जेसे कि नगर-निर्माण॒-याजना में । 


(६) आधुनिक राज्य में बहुत स अवसर ऐसे आत है. जब यकरायक क्रानुन- 
निर्माण की आवश्यकता पढ़ती ६ । अतः यद्ध उांचत हा नहीं बल्कि आवश्यक है. [# 
इस्तान्तरित-क्रानुन संकट टाक्षने के लिय आम्न द्वा जायें, जैक्ष क युद्ध-काल में जब कि 
देश-रक्षा-क़ानुव के भनुसार कारबाई को जाता है । 


(७) अन्त में, माइम-दैरिसन के शब्दों मे ( मन्‍्व्याविकार समिति द्वारा दिये गये 
कारणों के अतिरिक्त ) बहुत स॒ मोक्रां पर बर्तनों का मसबिदा तैयार करने के ल्षिये 
बहुत कम समय रद्दता देँ ओर उनका आंन्‍्चम रूप, जब उनका दानों ध्रभायें पास कर 
देता हैं, असन्वोषजञनक रहता है ।' अतः क्रानूनबय (चियमर तथा आदृश क्रानूनों क॑ ऊपर 
दो जात हैं क्योंकि वे अपेक्षाकृप काकफ्नो समय दकर तेयार किये जाते है, और इसी लिये 
उनमें विषय का बिशद्‌, निश्चित तथा श्यष्ट रूप से प्रतिपादन रदता है । 


१--मेटलैंड--- कान्स्‍्टीव्यू शनल दिस्ट्री झॉफ्र इंगलैंड, ४० ४०१ 

२--जेनिग्स--पार्लिमेट, ४० ४४३६-५७ डा० पोर्ट ने श्रथनी पुश्तक “एडमरनिस्टेरिव् 
सभा में पा्लिमेंटीप अधिकारों के इस्तान्तरण के ये कारण बतलाये हैं; (१) अत्म्बश्यकता 
(२) समय का अभाव (३) विशेषशता और (४) प्रयोग । 
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हस्तान्तरित कानून-निर्माण के झुख्य क्षेत्र 


एलेन के अनुसार वे क्षेत्र, जिनके लिये पालिमेंट ने अधीन क्रानन बनाने के 
अधिकार सरोंप दिये हैं, निम्नलिखित हैं :--- 

(१) श्रिवी कोंसिल को गौशाला के लिये प्रकाश और वायु के संबंध में आदेश 
अर नियम निकालने से लेकर अधोन प्रदेशों ओर उपनिवेशों तक के ज्ञिये क्ानन 
बनाने का अधिकार है। वे साधारणत: दो प्रकरर के होते हैं : पहला विशेषाधिकार पर 
आधारित, अतः पालिमेंट को क्रानून-निर्माणक शक्ति से स्वतंत्र ओर दूसरा पालिमेंटीय 
क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से हस्तान्तरित | विशेषाधिकार पर आधारित आदेशों, जैछे युद्ध- 
काल्न में व्यापार के नियमों पर न्यायालय विचार थो कर सकती हैं परन्तु उनका अधिक 
ख्यात्न करना पड़ता है। इसी भाँति दूसरे प्रकार के यानी समिति के आदेश कार्यकारिणों 
अथात्‌ सरकारी विभाग द्वारा बनाये हुये क्राननों को प्रकठ करते हैं। 


(२) तत्पश्चात्‌ “व्यावसायिक स्त्राज! आता है जो हमें प्रधान न्यायालय 
( 8097०776 00प्7/$ ) की नियम्म खमितियों ऐसी नियम बनाने वाली शक्तियों में 
मिलता हैं जो श्रीए सभी न्यायालयों की कार्य-प्र (ली पर पूर्ण नियंत्रण रखती है । यह 
ठीक है कि इत नियमों का अवश्य प्रचार दोना चाहिये ओर उनको संशोधित भी किया 
जा सकता है परन्तु वे पालिंमेंट के कार्य नहीं हें | वे वस्तुतः व्यवस्राय द्वारा व्यवसाय दी 
के लिये बनाये जाते हें । 


(३) खावजनिक स्वास्थ्य क्ानन ( १८७४५ ) म्युनिस्पत्ष कारपोरेशन क़ानून 

१८८र ) ओर स्वायत्त शासन क्रानन (१८८५), इत्यादि ऐसे बहुत से क्रानन पास हुये 

हैं जिनके द्वारा स्थानोय परकारों को स्वास्थ्य शानित्र तथा प्रबन्ध के लिये उपक्वानन बनाने 

के अधिकार मित्षे हैं | इस प्रकार रुथानोय श्वरकार के अधिकारी टीका, छूत की बीमारियों 

मकानों, गत्ियों तथा सड़कों की श्वक्ताई, निर्माण-योजना, अप्निक्रॉंड से बचाव, 
पुलिस, शिक्षा, आवागमन, स्मशान इग्मादि के लिये क्रानुन बना रहे हैं । 


“ (४) इन उपरोक्त समरिति-आदेशों के अतिरिक्त एक और अधिक प्रत्यक्ष कार्य- 
कारिणी या विभागीय क्रानन-निर्माएु है। पालिमेंट क्रानन को रूपरेखा द्वी को पास 
करती है और विभागों को इपे विस्तृत करने का अधिकार दे देतो है। इस समय 
साधारणत: क़ानन-निर्मोण का यही रूप है और विशेषकर इसी कारण से नयो स्वेच्छा 
चारिता, नौकरशाही को विजय इत्यादि ऐसी आवाजें, आ रही हैं। 


(५) अन्त में बहुत से कारप।रेशनों कम्पनियों ओर बोर्डों को अपने-अपने कार्य- 
क्षेत्रों में अधीनस्थ क्रानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है। साधारणतः इनका 
संबंध सावेजनिक उपयोगिता तथा सेवा से रहता है जैसे शिक्षा-बोड, व्यापार बोडे- 


0५५. ५ वा्राएतमाआ॥2॥का ३ /५॥/क्ाआ/करकनक) पा ५+५३ाक्१३ कक श्रतशत44 कान साए-/कल|रामा 6 कफ 'कएक़रीआाका दाराप३त हे" 


१--सी० के० एलेन--ला-इन दि मेकिंग, श्रध्याय ६ ।.विश्येष-लिवर ण के लिये जेनिग्स 
कृत पाल्िमेंट', श्रध्याय १३, पढ़िये । 
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इसके अतिरिक्त, कायवाहक आदेशों को निकालने की यह प्रणाली, जो समाज . 
स्वास्थ्य क्रानून (१८४२) से आरम्भ हुई थी, स्थानीय शासन-क्वानून (१६३३) ऐपे क्ाननों 
में अब भी पायी जाती है । इसने कार्यकारिणी को बहुत से अधिकार दे रक्खे हैं । काय- 
बाहक आदेश का अर्थ सरकारी विभाग द्वारा बनाये हुए आड्डिनेंख से है जो एक निश्चित 
अवधि के पश्चात क़ानून का रूप घारण कर लेता है। इस काल में इसको क्रानूनी रूप 
देने के लिये या तो पॉलिमेंट से प्रारथंना की जा सकती है या स्वयं पाक्िमेंट इसको पुष्टि 
कर देती है। अथोत्‌ इसको कायबाहुक-आदेश-पुष्टी करण कानून में सम्मिलित कर लिया 
जाता है। परन्तु व्यावह्यारिक रूप सें स्वर्य विभाग ही इसको पुष्ट करता है । इसी प्रकार 
कार्यवाहक नियमों ( कायबाहक आदेशों से भिन्न ) के संबंध में यद्यपि ऐसी व्यवस्था 
रहती है कि एक निश्चित खमय तक वे अकाय रहते हैं परन्तु आवश्यकता के कारण 
तुरंत ही उनको कायोन्वित किया जाता है । 


अधिकार दस्तान्तरणु के परिणाम 


उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट दे कि (१) जेसे-जैसे विभागों का शासन पर नियंत्रण 
बढ़ता जाता है बेसे वैसे पार्लिमेंट की शक्ति क्षोण होती जाती है; और समयाभाव के 
कारण पा»क्षिमेंट बहुत अंशों में अपने नियंत्रण के अधिकार को साँपती जाती है। कंबल 
इतना ही नहीं; (२) ऐसे अधिकार हस्तान्तरण से न्यायालयों का भी अधिकार-क्षेत्र कम 
हो गया है । जब अगर किसी विशेष क़ानून के अम्तंगत पास किये गये आदेशों तथा 
नियमों को भी पालिमेन्ट उतता ही शाक्तशात्ली करार दे देती हे जितना उस विशेष 
क़ानून को तो स्वभावतः म्यायकारिणी के अधिकार इस सम्बन्ध में कम द्वो जाते हैं। 
एलन का कहता है कि अधिकार-हस्तान्तरण का यहू रूप हस्तान्तरण से अधिक 
है--यह कार्यकारियी का केबल डेल्लीगेट ही नहीं बनाता, यह उसको प्रतिनिधि बना 
देतादे । हि 

आधकार-हरदान्तरण का भारब्प 

शज्यधिकारियों तथा सरकारी विभागों को न्‍्यायात्मक तथा अध-न्यायात्मक 
अधिकार देने की प्रणात्ञी, का आरम्म शिक्षा-क्वानून (१६२२), अथे-क्रानून (१६१०) 
तथा राष्ट्रीयबीसा-क्रानून (१६११ आर १६१३) से हो चुका था। इन क्रानूनां ने शिक्षा- 
अधिकारियों, बीमा कमिश्नरा तथा कस्कमिश्नरों को बहुत से न्‍्यायात्मक अधिकार दिये 
थे । सन १६११ के पार्लिमेंटीय कानून ने तो कामन्स सभा के सभापति को भी, यह 
कामन पास करके कि जो प्रमाण-पत्र वह देगा उसके विरुद्ध न्यायात्ञय नहीं जा सकते, 
कानून से परे कर दिया था। सब्‌ १६१४-१६ के युद्ध-काल्न में राष्ट्रीय आवश्यकताओं 
को देख कर सरकारी विभागों ने एक बड़ी संख्या में नियम निकाले थे ; पालिमेंट को 
देश-रदा-कानून (१६१४) तथा ज्तिपू्ति कानून पास करना पढ़ा था जिनके कारण 
शासन-क्षेत्र अधिक विस्तृत हो भथा था ओर इन कानूनों के विरुद्ध न्यायाक्षय में कोई 
शिकायत नहीं दो सकती थी। सच्‌ १६२१ के शिक्षा कानून ने शिक्षा-बोड को प्रारम्भिक 
ओर उच्च शिक्षा के विषय में आंन्तम निरणुय देने का अधिकार दे दिया था। ऐसे द्वी 


धर शासंन-यंत्र 


अधिकार सन्‌ १६२४ के निवास कानून द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को भी दिये गये थे | आज 
भी स्वास्थ्य मंत्री, शिक्ञा-बो्े, व्यापारबोड, यातायात मंत्री, रंलबे-द्र समिति इत्यादि 
अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में अन्तिम निर्णायक हैं। इसका अर्थ यह है कि इनके 
निणुयों के विरुद्ध साधारण न्यात्रालयों में अपील नहीं हो सकती।" यह शिक्षा 
और रवास्थ्य ही के संबंध में ही ऐसा नहीं हैं; दरिद्र क्रानून, राजमार्ग, पुलीस, लायसेंस 
देने ओर दर निश्चित करने के संबंध में मी ऐसा ही है | इस प्रकार स्थानीय सरकारों, 
बहुत सी स्वतंत्र संस्थाओं तथा सरकारी विभागों को केवल क़ानून निर्माण करने ही का 
अधिकार नहीं दे दिया गया हे बरन्‌ बहुत से अवसरों में उनको स्वयं अपना ही 


निणोयक बना दिया. गया है और साधारण नन्‍्यायात्यों का नियंत्रण बिलकुल ण्ठा 
दिया गया है। 


अबन्धात्मक न्यायालयों के दोष 
यह सच है कि इस प्रणाली से पार्लिमेंट का समय बच जाता है परन्तु इसमें 
सबसे बढ़ा दोष यह है कि इससे न्यायाज्ञ्यों की सत्ता का अन्त दो जांवा है" विभाग 
 निरंकुश और उत्तरदायित्वशूस्य हो जाते हैं। जब पालिमेंट क्रानन बनाती है तो बिल पर 
सार्वजनिक रूप में वाद-विषाद होता है ओर उसकी आजीचना का जाती है" परन्तु विभाग 
की व्यवस्थार्ये तो सरकारी अधिकारियों के कार्य हात हैं। अतः बेभागिक ्यायालेय भी 
गोपनीय ढंग से काय करते है आर उनके निणयों को अकाश में नहीं लाया जाता। 
के विरोधी पक्नों को अपनी अ्रपत्तियाँ प्रकट करने का मीका नहीं देते और उन्हें उस 
प्रमाण का भो पता नहीं चलता जिसके आधार पर निणंय दिया जाता है। उनकी कार्य 
बाहियों को भी संग्रद्दीत नहीं क्रिया जाता श्रोर निशुय दे के पश्चात उस्रकी भपीक्षु 
भी नहीं हो सकतो | यह काय ओर भी आर्पात्तजनक है क्‍यों कि यदि अपीक्ष का 
डर रहता तो निणयों में विवेक से काम लिया जाता और इस प्रकार अ्रविचारपूर्ण 
जल्दबाजी में दिये हुये तथा ग्त्नत निणंंव पर रोक लग आती ।* 
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१--राम्जे म्योर कृत पुस्तक! ह्वाउ ब्रिटेन इज़ गबन्ो के प० ६२ को मंत्री के कगड़े तथ 
करने के अधिकार के अ्रतिरिक्त उसको अ्रन्तिम निर्णशीयक शक्ति के लिये देखिये | 
“सी० के० एलेन--अ्युरोक्रे सी ट्राइम्फ्रेन्ट, प० ८ 


ब्तिन ने भी अपनी पुस्तक “जस्टिस एन्ड एटमिनिस्ट्रेंटिय ला? के परृ० २७५-२८८ 
में प्रधंधात्मक न्यायालयों के निम्न लिखित दोष दिखलाये हैं :--. 


(क) उनमें प्रकाशन का अभाव 
(ल) उनकी कार्यवाईयों में रहस्य तथा गोपन 


(ग) नियी त मामलों के संबंध में कारण मे देना अ्रथवा रिपोर्ट न प्रकाशित करमा 
(घ) बहुत से मामलों में सुनवाई ने होना 


(७) निययों के आधार बनने वाले प्रमाणों का ग्रशक्त तथा असन्तोषजनक होना | 


बारह वाँ अध्याय ४१३ 


दो सुधार 

फाय कारिणी के इस बढ़ते हुये हस्तक्षेप* को ही देखकर मागरि> की स्वतंत्रता 
की रक्षा के हेतु सुधार के दो सुझाव पेश किये गये हैं। पहला छम्काव यह है कि जहाँ 
प्रबन्धात्मक न्यायालय हें, वहाँ उनके स्वरूप को पूर्णतया न्‍्यायात्मक बना कर कार्य - 
कारिणी के नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिये । अर्थात्‌ विशेष मामलों के संबंध में उन 
मामलों के विशेषज्ञ न्यायाधीशों से युक्त न्यायाज्ञय स्थापित होने चाहिये। 

दूसरा सुझाव यद्ध हे कि कुछ दशाओं में प्रबन्धात्मक न्यायालय से ऊपर अपील 
करने की व्यवस्था अथवा मंत्री के निर्णय के विरुद्ध साधारण नन्‍्यायात्नयं में अपील करने 
की व्यवस्था होनी चाहिये ।* 


प्रबन्धात्मक कानून के विरुद्ध पुरानो आपकि न पूर्णतः सही है और न 
पूर्णतः गुलत 

'लब के लिये एक था क्रानून के वाद-विवाद से जिसमें क्वानून का शासन, तथा 
'प्रबन्धात्म% क्रानून का समावेश है, अब यह स्पष्ट दो जाता है कि इंगलेंड तथा फ्रान्ध् 
में सन्‌ १६३६-४५ के युद्ध के पद्चले नागरिक खतंत्रता का ध्यान तो बहुत रक्खा ज;ता 
था परन्तु शापतनन के कार्यों में वृद्धि हो जाने के कारण न्यायकारिंणी के अधिकार क्षेत्र 
पर आक्रमण हुआ है । प्रबन्धात्मक क्रानून तथा प्रबंधात्मक न्यायालय के विरुद्ध पुरानी 
आपत्ति, कि नागरिक के स्राथ इस प्रणाली में न्याय नहीं हो सकता क्‍योंकि यह सदैव 
राज्याधिकारी का पक्त लेगी, पूणरूप स ठाक नहीं दे क्‍योंकि जैसा कि दमने पहले प्रृष्ठों 
में देखा है फ्रान्े ने इसे ग़लत सिद्ध कर दिया है। परस्तु यह पूर्णतः ग्रलत भी नहीं है 
क्योकि जो अ्रबंधात्मक मामलों को दय करते है ( जैसे कि इंगकेंड में भी ) वे न्‍्याया- 
धिकार। नहीं हो । 

१९-डब्लु० ए० राब्तन अपनी पुस्तक “जस्टिस एहड एडमिनिस्ट्रे थ्वि ला! के प्रृष्ठ 
३२०३३ में कद्दता है कि १६वीं, २०वीं शताब्दी में शासन के कार्यों में वृद्धि, स्वास्थ्य सुरक्तितता 
तथा सारे राष्ट्र के सामान्य हित के लिये व्याक्तिगत श्रधिकारों, व्यवसाय-प्रासि, रहन-सहन 
तथा लोगों की प्राथमक आआवश्यकतायें पर नियत्रण होने के साथ-साथ साधारण न्यायालय 
में मुक्दमेबाज्ञी की महंगी, विशाल प्रणाली की अपेक्षा सामाजिक परिष्िथतियों के 
अनुकूल मामलों के तय करने की योजना की आवश्यकता महसूस हुई दे। इसमें संदेह नहीं 
कि इंगलंड में प्रबंधात्मक क्वाबून के पुनरुद्धार का सबसे बड़ा कारण. समाज के विरुद्ध नये 
प्रकार के अपराधों का जन्म, सामाजिक अधिकारों को नयी धारणा का विकास, सावंजनिक 
हित का तीब्रतर विचार तथा १६वीं शताब्दी के व्यक्तिगत अधिकारों की कमी में विश्वास है ।? 

इस प्रकार यह पूरा तक॑ लास्की के कथन प्रबंधात्मक क्रानृन आज के राज्य की प्रकृति 
में निहित है, इसका पूरक दे | 

२--लास्की के सुराश्नों के लिये उसकी पुस्तक दि पालिमेंदरी गवर्ममेंट इन इंगलेंड” 
पृ० श४८ देखिये | ह 


>++ शासन यंत्र 


प्रबन्धास्मक कानून के गुण 

बहर द्वाल जो लोग प्रबंधात्मक क्वानुन तथा प्रबंधात्मक न्यायालयों के पक्ष में 
हैं बे राब्सन के अनुसार, निम्नलिखित कारणों से इसको पसन्द करते है।* 

(१) मितव्ययिता और शीघ्रता जो उनके कार्यों में पाई जाती है । 

(२) विशेषता तथा अनुभव जो विशेष ज्षेत्रों में व्यायात्मक कार्य के जिये 
उपयोग में लाये जाते हैं ; 

(३) सहायता जो शासन-प्रबंध को सुचारू. रूप से चलाने के लिये प्राप्त हो 
जाती है ; 

(४) और योग्यता जो नये माप-दंड निश्चित करने तथा सामाजिक उन्नति की 
नीति को अग्नसर करने के लिये काम में लायी जाती है । 

न्यायकारिणी की स्वतंत्रता, तथा सभी के लिये एक सा क़ानून जिसमें क़ानून 
का शासन तथा प्रबंधात्मक कानून आ जाते हैं, पर विचार करने के पश्चात्‌ स्थाय- 
प्रणाल्षी की तीसरी विशेषता-न्याय पंचों को खतंत्रता पर कुछ कहना शेष रह जाता है। 


(ग) पंचग्रणाली 

फ्रांस में जनता के दृष्टिकोण से पंच न्याय गणाली को केवल परिहाप्त ही 
नहीं कहा गया, बल्कि 'बहुत बुरा परिहास कहा गया है क्‍योंकि, तथ्यप्तम्बंधी कठिन 
समस्यायों को निर्णय के लिये साधारण शिक्षा तथा बुद्धि वाले बारह मनुष्यों को सौंप 
देना बेतुकापव तथा अयोग्यता के सित्रा भौर कुछ नहीं है । इसमें दलगत पक्षपात भी 
स्थान प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु सत्य यह है कि न्याय श्रणात्षी न्याय करने का अच्छा 
खाधन दे क्योंकि फ्रोजदारी के मुक्करमे में कुछ दायित्वपूर्ण तथा पत्तपातशुन्य व्याक्ति 
दोनों पक्षों के प्रभाण लेते हैँ और वे न्यायाधीश के साथ-साथ यह निश्चय करते हैं कि 
क़ानून को भंग किया गया अथवा नहीं । एक स्वतंत्र तथा पक्षपात शून्य पंच कोई परिद्दास 
नहीं है वरन न्याय की गारंटी है | वे खुले मस्तिष्क से आते हैं. और न्यायकारिणी के 
पक्तुपात के पिरुद्ध निय त्रण का काय करते हैं। 


हि कि 


१--शब्सन --जश्टिस एंड' एडमिनिस्ट्रेटिव ला प्ृर० २६२-२७५ 
बिलोबी--दि गवर्मेंट श्रॉफ मॉडन स्टेट ० ३३२ 

ई० एम० सेट-»गवन्में ८ एन्ड पॉलिटिक्स ऑफ फ्राग्स, प० ३८२-१८२ 
लास्की--दि पालिमेटरी गवन्मे८ इन इंगलेंड, ए० १५१ और १४५ 





अध्याय १३ 
स्थानीय शासन 


राज्य का प्रादेशिक विभाजन 
राश्य के प्रादेशिक विभाजन के सम्बन्ध सें हम पढ़ चुके हैं। हमने यह भी देख 
लिया है कि किस प्रकार एकात्मक राष्यों का विभाजन केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों 
में होता है और संघीय राज्यों का संगठन संघ-सरकार तथा रियासतों या सदस्य राज्यों 
की सरकारों में होता है । इसके अलावा प्रत्येक राज्य को शासन-प्रबन्ध के लिये इससे 
भी छोटे भागों में बाँट दिया जाता है जैसे जिले, काउन्टी, नगर तथा कम्यून इत्यादि । 
शासन की इन्हीं छोटी इकाइयों को स्थानीय शासन का नाम दिया गया है। 


स्थानीय शांसन की आवश्यकता 


इस सम्बन्ध में सबसे पहला सबाल जो हम लोगों के सम्मुख उपस्थित होता 
है यह है कि आखिरकार 'स्थानीय शासन की आवश्यकता ही क्‍या है? ९ हमारा उत्तर 
यह है कि सबंप्रथम तो केन्द्रीय शासन द्वारा राज्य के सभी कार्यों का सम्पादन नहीं 
हो सकता क्‍योंकि न केवल आधुनिक राज्य क्षेत्र ओर विस्तार में बड़े हे वरन्‌ हमारी 
सम्यता भी अत्यन्त जटिल द्वोती जा रद्दी है। इसलिये कोई भी केन्द्रीय शासन शासन- 
प्रबन्ध के हर एक मद का निरीक्षण स्वयं नहीं कर सकता | कितने कार्य असंख्य स्थानीय 
अफ़सरों द्वारा किये जायंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि केन्द्रीय शास्तन राष्ट्रीय महत्व 
की समसस्‍यायों से ही लछदा है। इसके कर्मचारियों फे लिये सभी स्थानों की विशेष 
समस्यायों तथा आवश्यकताओं की देखभाल करना अस्रम्भव ही हे । रा 

दूसरे, यद्द भी देखा गया है कि अगर किसी देश की हुकूमत एक द्वी केन्द्र से 
की जाती है तो शासन कमचारियों का यन्त्र हो जाता है। इसका यह तात्पय हुआ 
कि पूर्णुरूप से केन्द्रीकरण द्ोजाने का परिणाम अफ़सरों का शासन होता है जो 
रवभावतः निरंकुश होता है और लोकमत की कोई परवाह नहीं करता। बड़े कुमंचारी 
प्रायः निश्चित कार्य-क्रम को ही ध्यान में रखते हैं, साबेजनिक भलाई को नहीं । 

तीसरे, केन्द्रीय शासन के कर्मचारी तथा राष्ट्रीय सभाओं के जनप्रतिनिधि सावे- 
जनिक समस्यायों में तो दिलचस्पी ले सकते हें किन्तु किसी छोटे गाँव या शहर की 
आवश्यकताओं में उनकी फोई दिलचस्पी: नहीं रहती । इस ५कार दिलचस्पी न होने के 
कारण स्थानीय समस्यायों की उपेक्षा द्ोगी चाद्दे बे स्थानीय दृष्टिकोण से कितने दी 
महत्वपूर्ण क्‍यों न हों । इसलिये रुथानीय संस्थाय ही स्थानीय समस्यायों को जोश तथा 
घुन के साथ सुलमावेंगी क्‍योंकि उनका इन समस्‍्यायों से व्यक्तिगत सम्पक रहता है जो 
किसी भी हालत में केन्द्रीय सरकार के कम चारियों को नहीं भाप्त दो सकता | 


४१६ ु स्थानीय शासन 


चौथे, केन्द्रीय सरकार के सदस्यों से यहू उम्मीद करना कि ये अपना समय 
ओर ध्यान स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति में देंगे उनसे अत्यधिक उम्मीद करना होगा । 
अगर ये ऐसा करते भी हैं तो वे अपने समय, बुद्धि तथा शक्ति को अनावश्यक चीज़ों में 
नष्ट करेंगे । इसके अलावा आवश्यक राष्ट्रीय समस्यायों को उन्हें छोड़ना भी पड़ेगा | 

पॉचवे, अगर सरकारी अफ्रसर किसी भाँति स्थानीय आवश्यकताओं के लिये 
पता ध्यान व समय दे भी सकते हैं तो स्थानीय ज़िन्दगी के लिए उनका सम्बन्ध हितकर 
न होगा। लोग अपनी समस्यायों में दिज्नचरपी लेना बन्द कर देंगे। बे यही उम्मीद करेंगे 
कि उनके सभी कार्य सरकारी अफ़सरों द्वारा कर दिये जाये । इससे उनको बुद्धि, साहस 
तथा शक्ति का विकास होना ही नहीं बन्द हो जायगा, उनमें से उत्तरदायित्व 
की भावना भी जाती रहेगी। सोचने तथा अनुभव प्राप्त करते का सभी उत्साह समाप्त 
हो जायगा और इससे आविष्कार सथा उपाय-विन्धन की शक्ति का भी हास होगा। 
कॉनरड गिल भी हमारे उपरोक्त कथन से सहमत हैं। “अगए क्रिसो नगर की कौंसिक 
कोई व्यावसयिक स्कूल कायम करती है या ट्राम्बे चलातो है तो इसके खद्स्यों तथा 
नगर के लोगों को इसका अभमिमान होता है और वे इसे सऊझल बनाने का प्रयक्ष करते 
हैं। किन्तु अगर केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें ऐसी संस्थाओं को कायम करने का हुक्‍्स 
दिया जाता है, उनसे कद्दा जाता है कि स्कूल अमुर स्थान पर खोला ज्ञायगा और उसमें 
ध्मुक विषय पढ़ाये जायेंगे, या उन्हें इस बात का आदेश दिया जाता है कि अमुक किस्म 
की गाड़ियां चलेंगी, अम्ुुक सड़कों से होकर जायंगी और इतना किराया लिया जायगा 
तो लोगों की दिलचरपी इन चीज़ों के प्रति कम हू। जाती है । इसलिये स्थानीय संस्था भा 
को अपनी इच्छानुसार काम करने की स्वतन्त्रता देकर ज्ागों का उत्साह दिया जा 
सकता है और उनकी शक्तियों का विकाप्त ही सकता है | इससे जाति को काफ़ी फ्रायदा 
होता है! | " 

छठवें, स्थानीय शासन्र से शास्तन-श्रवन्ध में शिवव्यॉयता आती है।यह 
इसलिये नहीं द्वोता कि केन्द्रीय सरकार के आफवरों शो संख्या कम हो जातो है परन 
इसलिये कि स्थानीय मामलों का द्ार्चा उन्हीं स्थानों द/रा अद। द्वोता है। इसलिये 
स्थानीय मामलों पर राष्ट्रीय कोष का पैसा नहीं श्षचे हाता दे । उसका प्रयोग राष्ट्रीय 
महत्व के मामलों पर होता है । 

सातवें, स्थानीय प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म देकर प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं में 
लोगों की रुचि कायम र4खी जाती है। इस प्रकार लोकप्रिय शासन क दृष्टिकोण से ये 
संस्थायें शिक्षाप्रद भी हैं। सेजविक ने भो इसी चीज़ पर जोर दिया है। उसके अनुसार 
अ्तिनिधि शासन की जो भी शिक्षाप्रद्‌ अच्छादयाँ हें वे स्थादीय संस्थाओं के विकास 
पर आधारित हैं 


06 70०५४०४१)।७ ने इसी चीज़ हे अधिक जोरदार शब्दों में कहा है ; 
उसका कथन है कि 'स्वतस्त्र राष्ट्रों की शॉक्त नागरिकों की स्थानीय सभाओ्रों पर करा. | 


करी अर अजडक 'प>क ३8 -०आ क्रत॥६/३+७ कर: उसका कैस फाजबक फपज बीगाक, 
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तेरहनों अध्याय ४१७ 


है । स्वाधीनता के लिये नगर सभाओं की वही अहमियत है जो विज्ञान के लिये 
प्राथमिक स्कूलों को; वे इसे सर्वे साधारण तक पहुँचाती हैं, उन्हें इसका उपयोग बताती 
हैं| एक राष्ट्र खतन्‍्त्र शाप्तन प्रणात्षी स्थापित कर सकता है किन्तु स्युनिसिपत्र संस्थाओं 
की भावना के बगेर स्वाधीनता की भावना असम्भव है? । 

अन्त में यहू भी कह। गया है कि स्थानीय संस्थाओं को शाखन की कुछ शक्ति 
बेकर शासन संगठन में शक्ति का संतुलन भी हो जाता है। ये संस्थायें सरकारी के- 
चारियों के खतादश्यर हस्तक्षेप को रोकती हैं और इस प्रद्गवर शासन के हस्तक्षेप का 
क्षेत्र सीमित हो ज्ञाता है । 


सारांश 

संक्षेप में हम कह सकते है कि स्थानीय शासन की प्रणात्ञी केवल इसीकलिये नहीं 
आवश्यक है कि केन्द्रीय शाप्रत का काम कम हो जाता है बल्कि इसलिये भी कि लोग 
स्वर्य अपनी आवश्य झताओं को सम्रक सकें | इस अभ में यह केवल शिक्षाभ्रद्‌ ही नहीं 
है, इससे लोगों में तात रे 60। की क॒लज्ञा में रुचि उत्पन्न द्वोती है ओर उन्हें इस बात का 
ज्ञान हो जाता है कि उनके पड़ोस" की उन्नति उन्हीं के ऊपर निर्भर है। इस्रसे यह भी 
स्पष्ट है कि विभिन्न स्थानों की विशेष आवश्यकता शों की पूर्ति बह्दीं के निवासियों द्वारा 
अच्छी तरह की जा सकती है। केन्द्रीय शासन एकता स्थापित करने का प्रयत्ष करेग। 
और इस प्रयत्न में विभिन्न स्थानों की अलग-अलग आवश्यक्ताशों की उपेक्षा हो सकती 
है | इसके आदेश तथा योज़नायें एक निश्चित सापदण्ड के अनुसार बाहर से आयेंगी; 
व लोगों को स्वाभाविक इच्छा के परिणाश-उरूप न होंगी | एक शब्द में स्थानीय शासन 
न केवल "केन्द्र की मूल और सीमाश्रों की रक्तदीचग को रोकता है, यह स्थानीय 
जीवन में नया रक्त भरता है. जिससे मस्तिष्क को काये करने में सहायता मित्नती है 
श्रोर रक्त का दौरा अच्छी तरह होने क्षगठा है ।!... 

किन्तु इसका यह अथ नहीं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी प्रकार का निरीक्षण 
नहीं होना चाहिए | केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से स्थानीय संस्थाओं के कार्यों पर कुछ 
नियन्त्रण या निरीक्षण रहना आवश्य# हे क्योंकि कुछ ऐसे विषय हैं ज्ञिनको समस्त 
देश में 'समान होना चाहिए जैसे शिक्षा का मानद्‌ण्ड देश भर में एक ही होना चाहिए । 
इसके अलावा कुछ विषय ऐसे भी हैं. जिन्हें सदैव स्थानीय संस्थाश्रों के बश के बाहर 
रहना चाहिए जैसे डाक तथा तार विभाग इत्यादि | इसका यह अथ हुआ कि सामाजिक 
ह्वित के लिये सभी सर्वोेसाधारण समस्यायों को तथा कर लगाने और माज्षगुज़ारी 
निश्चित करने और राष्ट्र के यातायात के साधन सम्बन्धी खभी मश्नल्ों को केन्द्रीय 
सरकार द्वारा ही निश्चित करना चाहिए | साधारण तोर से यह नियन्त्रण तथा निरीक्षण 
दो तरीकों से किया जाता है । 





१---कृपया लासकी की (ए आमर श्रॉफ़ पॉलिटिक्स! पृष्ठ ४११-१२ देखिये। इसमें श्राप- 
को विशेष अ्रावश्यकताओं की पूर्ति तथा पड़ोस की उन्नति में निवासियों को दिलचस्पी 
पर श्रच्छी टिप्पणी मिलेगी | | 


ध्श्द द स्थानीय शासन 


(१) समय-समय पर केन्द्रीय सरकार स्थानीय संस्थाओं को विभिन्न मसल्नों पर 
राय देकर और (२) कभी-कभी सरकारी इम्पपेक्टरों 'शाडिटरों तथा दूसरे अफ़मरों 
की रिपोट्ट द्वारा । 

लामी*शाशट और प्रान्त 

स्थानीय शासन की आवश्यकता तथा उसके महत्व के बारे में जान लेने के 
पश्चात्‌ हम रस शब्द का वास्तविक अथ जानने का प्रयत्न करेंगे। आधुनिक समय में 
इस शब्द का अमात्मक प्रयोग होने लगा है। अपने ही देश में हम पाते हैं कि इस शब्द 
का 'प्रान्तीय शासन! के शअ्थ' में ऋयोग किया ज्ञाता है। इस प्रकार केन्द्रीय. सरकार 
द्वारा कई अवसरों पर संयुक्त प्रान्त, पंजाब था दुसरे प्रान्तों के शासन के लिये स्थानीय 
शासन का श्रयोग किया गया है| किन्तु इस अध्याथ में हम इसका अध्ययन इस अर्थ 
में नहीं कर रहे हैं। रथानीय शासन से हमारा तात्यय उन छोटे क्षेत्रों के शासन से है 
जिनमें शासन प्रबन्ध की सुल्ञमता के फारण प्रान्तों को विभाजित किया ज्ञाता है। 


स्थानीय शासन ओर इथारीय स्वायत्त शान 
किन्तु इस शब्द का अथ इतना कहने से भो स्पष्ट नहीं होता। प्रायः स्थानीय 
शासन तथा स्थानीय स्वायत शासन में अन्तर दिखाया जाता है। भारतबषप म स्थानीय 
शासन के अन्तगेंत आन्तीय सरकार के वे सभी अफसर आ जाते है जो डिवीजन, 
ज़िला, तहसील, परगना और गाँव का शासन करते हैं। इस प्रकार कमिश्नर, कल्लक्टर, 
तहसीलदार, क्रानूनगो तथा गाँव का मुखिया सभी स्थानीय अफसर हैं| लेकिन स्थानीय 
स्वायत्त शासन में केवल्ल डिस्ट्रिक्ट बोडे तथा ग्युनिश्िपक् बोडे ही भात हैें। यहां देदात 

तथा नगर के मामलों की देख भाज जनता के प्रतिनिधियों द्वारा द्ोती है । 


स्थानीय शासन पर सेजविक तथा हेरिस के विचार 

भारतवर्ष में तो स्थानीय शासन तथा स्थानीय स्वायत्त शासल का अन्तर काफ़ी 
स्पष्ट हो गया है। किन्तु साधारण तोर पर इन शब्दों का प्रयाग अत्यन्त अमात्मक 
होता है । क्‍ ; हि 

इस प्रकार सेजविक स्पष्ट रूप से कदता है कि 'प्रदाताक राफ्यों में स्थायीय 
शासन उन गौण संस्थाओं को मिल्ला कर बनता दे जिन्हें अपने सीमित शामन-ज्षेत्र 
में नियम तथा प्रतिबन्ध लगाने का निश्चित अधिकार आप्त है। इस प्रकार केन्‍्द्रोय 
सरकार के स्थानीय अफ्रक्षर स्थानीय शासन के अन्तर्गत नहीं आते |? इसी प्रकार टैरिस 
ने स्थानीय स्वायत्त शासन क्वा प्रयोग दो विचारों को व्यक्त करने के किये किया है। 
इनमें से पहला यह है कि स्थानीय शासन को अपने क्ेत्र में सभी बाह्य नियन्त्रण से. 
स्वतन्त्र होना चाहिए। किन्तु इस अथ में पूर्ण स्थानीय स्वायत्त शासन पक श्रतिवाद 
मात्र होगा क्योंकि जिस संस्था को यह अधिकार प्राप्त होगा बह सर्वभ्धान होगी और 
इसलिये स्थानीय” नहीं रह सकती। इसलिये यहाँ प्रश्न यह है कि स्थानीय शासन 
को किस अंश में स्वतन्त्रता प्राप्त है--चाहे दूसरी स्थानीय संश्थाओं के सम्पन्ध में या 
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केन्द्रीय शासन के । इस सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि वाह्म नियन्त्रणों से केवल 
स्वतन्त्रता मात्र से ही स्वायच शासन के सिद्धान्त की पूति नहीं होती। इसके साथ 
दूसरी अरूरी चीज़ यह है कि शासन-प्रबन्ध में जाति के सभी लोग हिस्सा बटायें। 
लेकिन यहाँ भी प्रश्न मात्रा का दी हो सकता है। यद्यपि आज भी कहीं-कहीं सभी नागरिकों 
द्वारा प्रद्यज्ञ शासव का उद्दाहरण मिल्ञता है किन्तु आधुनिक राज्यों में अधिक जनसंख्या 
के कारण यह उसी सीमा तक सम्भव हो सकता है जितना रेफ़रेन्डम ऐसी प्रथाओं से 
प्राप्त है ।* अतः इन दोनों सेखकों के ऋथन से स्पष्ट हो ज्ञाता है कि स्थानीय शासन 
तथा स्थानीय स्वायत्त शासन का भेद बताना आसान काम नहीं । 


गिरक्राइस्ट का विचार 


गिल्क्राइस्ट ने इस अमर को भत्ती भाँति दिखल्लाया है। उसका कहना है कि 
स्थानीय शासन की सही परिभाषा देना असम्भव है। इसका वर्णन किया जा सकता है 
किन्तु परिभाषा नहीं | परिभाषा सीमाबद्ध होती है ओर हस स्थानीय शासन तथा केन्द्रीय 
शासन को प्रूथक नहीं कर सकते । 

यह कहने की अपेक्षा कि स्थानीय शासन क्या है यह कहना आसान है कि यह 
क्या नहीं है । केन्द्रीय शासन के स्थानीय अफ्रसर द्वारा शासन स्थानीय शासन नहीं है। 
न बंगाल की भाँति के शासन को ही स्थानीय शासन कह्द सकते हैं। प्रशा* और न्यूयाक 
की भाँति संघीय राज्यों की अन्नग-अल्लग रियाधतों को भी स्थानीय शासन नहीं कहा 
जा सकता । थे संघ राज्य के प्रान्त है जिनके अपने स्थानीय शासन द्वोते हैं। एक अथ 
में तो वे स्थानीय शासन कह्दे जा सकते हैं क्योंकि वे ऐसी गौण संस्थायें हैं जिन्हें अपने 
सीमित क्षेत्र में क्रान” बनामे का अधिकार प्राप्त है। किन्तु जहाँ स्थानीय शासनों का 
अध्तित्व केन्द्रीय शासन पर मिर्भेर द्वोता है वहाँ इन प्रान्तों को राज्य के विधान द्वारा 
निर्चत स्थान भिक्नता है और जिसमें केन्द्रीय शासन द्वारा किसी भाँति का परिवत्तन 
नहीं किया जा सकता ।* इसी लेखक का पुन कहना है कि “स्थानीय शासन्न को परिभाषा 
के अन्दर लाना असम्भव है। कुछ लोगों के अमुसार इसके अन्तर्गेत ( डिस्ट्रिक्ट तथा 
स्थुनिश्चिपत बेड की तरह का ) स्थानीय संस्थाय ही नहीं आती बल्कि केन्द्रीय शासन 
के स्थानीय कमेचारी भी आ जाते हैं | संघीय राज्यों में श्रान्तीय शासन को भी स्थानीय 
कह सकते हैं ।” भारतबर्ष में स्थानीय रस्वायत्त शासन' शब्द का बड़ा प्रचार हो गया है 
और इसका प्रयोग किताबों में स्थानीय शासन के लिये भी किया जा सकता है। इस 
प्रकार इसमें केन्द्रीय शासन को छोड़कर सभी प्रकार का शासन आ जाता है। 


| 


९ --दैरिस-.' लोकल गवर्नमेन्द्स इन मेनी लेण्डस! | 
२--ऐसा १६ १८ ई० के पूर्व के जर्मन साम्राज्य में था । 
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४१० ..._ स्थानीय शांसने 


भरितवर्ष में स्थानीय शासन तथा श्यादीय स्वयक्त शासन का अर्थ 


स्पष्ट हो गया कि उपरोक्त दोनों शब्दों का प्रयोग इतना अमात्मक हुआ है कि 
उनका वास्तविक अथ बताना आखान काम नहीं। इसलिये भारतजप के सम्बन्ध में 
उनके प्रचलित प्रयोग को हम फिर से दुहरातें हैं ।-- 

(अ) स्थानीय शांसन का प्रयोग ऋ7री-झली आन्‍्तीय सरक्षार के लिये भी होता 
किन्तु प्रायः इसका तात्पय प्रान्तीय सरकार के स्थानीय अक्रसरों से रहता है । 

(ब) स्थानीय स्वायत्त शासन का ताथय निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट तथा म्थुनि- 
सिपल बोडे के संगठन से होता है। इनमें अपनी देहाती तथा शहरी आवश्यकताओं! की 
पूर्ति के लिये जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन में द्विस्सा बँटाना आवश्यक रहता है । 

संक्षेप में स्थानीय शासन का प्रयोग शासनश्रृंखला की सबसे नीचे की कड़ी के 
लिये किया जाता है ओर स्थानीय स्वायत्त शासन का तापयय छउस्र शिक्षा से है जो 
जनता को स्वायत्त शासन की कला में दी जाती हे । 


स्थानीय शासन की आवश्यकता तथा उसके वास्तविक शअ्रथ पर विचार कर लेने 
के पश्चाव यह ज़रूरी हो जाता हे कि दम केन्द्रीय शातन तथा र्थानीय शासन के भेद 
को स्पष्ट करे । 

स्थानोय तथा केन्द्रीय श्रासन का भन्तर 

केन्द्रीय तथा स्थानीय शासन का अन्तर क्षेत्र तथा ज--संखझ्य के आधार पर नहीं 
है। भारतवर्ष ही में हम देखते हैं कि एक डिवीजन या जिले का चषेत्र ओर जन-संख्या 
राजपूताना को ल्ञाथा रियासत तथा मोनाकों के राज्य से कहीं ज्यादा द्वोती है। ज्ञाबा 
रियासत का ज्लेत्रफक्ञष केवज्ञ १६ बगें मील है ओर मोनाकी का तो केबल ८ वर्ग मील | 
इस प्रकार जेसा कि लीकॉक ने कहा है 'वास्ता-क अन्तर अंशत: उसकी बेधानिक स्थिति 
में और अंशत: उत्तके द्वारा किये गये लाब-मिझ् कार्यो में द्वाता है! ।* जहाँ तक 
वैधानिक रिथिति का प्रश्न है हम कह सकते दे कि साधारण वोरपर स्थानीय शासन केन्द्रीय 
शासन द्वारा निर्माण किया जाता है आर इसका अस्तित्व केद्रोय शाप्तन की इच्छा पर 
निभर है। न केवल डिविज्वन तथा ज़िल्लों का बनाना ओर विगाडना इसके हाथ भे है 
बल्कि यह स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विधान को भो वापस ले सकता हैँ । साते मनि 4 
कार्यों तथा कर्तव्यों के बारे में हम यद्द कह सकते हैं कि कुछ कारये ऐसे हैं जिनका 
सम्पादन केन्द्रीय शासन द्वारा दो द्लोना चाहिए । यह इसलिये जरूरी हे कि कुछ 
कार्यों में समता क्रायम रखना पड़ता है और कुछ राष्ट्रीय महत्व के होते हैं । इस प्रकार 
विदेशी नीति तथा रक्षा सम्बंधी काय केन्द्रीय शासन के जिसमे इसलिये होना चाहिए 
कि वे राष्ट्रीय महत्व के हें ओर मात्मों पर कर गाने का कार्या इसके द्वारा इसीलिये 
होना चाहिए कि इस सम्बंध में देश भर में समता होनी चाहिए । इसलिये स्थानीय 
संस्थाओं को केबल' ऐसे ही काय सौंपे जा सकते हैं जो स्थानीय और प्रादेशिक महत्व 
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के हों।ऐस्ले कार्यों में स्थानीय सड़कों तथा गलियों का बनवाना, रोशनी का प्रबंध 
करना, पावी तथा सफाई का प्रबंध करना और बाग़, अस्पताल, पुल, स्कूल का बनवाना . 
ओर उनका निरीक्षण करना इत्यादि, हें ।* 


स्यनिसिपल बोर्द के कत्त ब्य 


भारतव्षे सें इन सबकी देखभाल म्युनिसिपत्ष तथा डिस्ट्रिक्ट बो्डों द्वारा की 
जाती है। इसीलिये इनका सम्बंध स्थानीय स्वायत्त शासन से रहता है। बम्बई के 
स्थुनिसिपल कानून (१६०१) ने इन कर्तेब्यों को अनिवाय (00]89007४ए) तथा ऐच्छिक 
(4807/60079)) में बांदा था। यत्न, डी, अपसन ने इनकी अच्छी सूची तैयार की है 
जो निम्नलिखित है * :«+ 
अ, जनता की प्रत्यक्ष सेवा । 
१--सांकृतिक उन्नति के ज्लेत्र सें । 
(१) शिक्षा का प्रबन्ध करता | 
(२) पुस्वकात्मयों का श्रवधघ करना । 
(३) फला-का प्रब घ । 
(४) मनोब्रिनांद के साधनों का प्रब'घ । 
(४) बाग तथा उद्यात्रों का प्रबंध । 
२, सामाजिक तथा शारोरिक नियंत्रण के क्षेत्र में । 
(६) निर्घनों की देखभात्ष । 
(७) बीमारी को रेकना और इसका दूसन करना । 
(८) समाज विरोधी कार्यों को रोकना तथा उनका दमन करना | 
(६) आग को रोकना तथा बुम्माता । 
(१०) अपराधियों को ०ोक करना। 
(१९) नगर को उन्नति के लिये योजना बनाना । 
(१२) इमारतों पर नियन्‍्द्रणु रखना । 
(१३) गरवागमन पर निय्रन्त्रण रखना । 
६ सावमांतक भत्नाई के क्षेत्र में । 
(१४) पानी का अबन्ध करना । 
(१४) गर्मी, रोशनों तथा शक्ति का प्रबन्ध तथा निनन्‍्यत्रण 
(१६) मार्गों का प्रबन्ध करना । द 


१--डब्ल्यु० श्राई० जेनिंग्स “ब्रिटिश कान्स्टीट्यूशन! में लिंखते हैं ;--यह ठीक 

कहा गया है. कि श्राधुनिक सम्यता के आधार नाले और नालियाँ हं ; और स्थानीय संस्थाओं 

का कर्सव्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को परवाह करना ही नहीं है बढ़ शिक्षा, पुलिस, योजना 

इत्यादि की देखभाल करना भी, (४० ११६-११७) * 
२--अपसन--प्रे क्टिस ऑफ म्युनिसिपक्ष एडमिनिस्ट्रे शन, ६० ८६ 


8३8 रंधानीय शांसनें 


(१७) सार्वजनिक लोगों के आने-जाने का तथा सामान भेजने का अवन्ध करना * 
(१८) रही चीजों को इकट्ठा करना तथा उन्हें देखना । 
. (१६) गन्दा पानी तथा मल्षमृत्र को इकठ्ठा कराना ओर उसे नष्ट करना | 
ब अग्रद्मज्ञ या उपर के क्तेढ्य | 


(१) निवाचनों की देखभाल्न करना । 

(२) कानूनी राय तथा काय का प्रबन्ध । 

(३) कम चारियों का नियन्त्रण । 

(४) कर निधोरण करना । 

(५) आर्थिक मामलों की देखभाल करना, आर करना भर अर्थोपाजन के 
लिये योजना बनाना । 

(६) सावजनिक रूपया इकट्ठा करना, खचे करना ओर इस ही देखभाल रखना। 

(७) सामान तथा कमचारियों के भेजने का प्रबंध करना (अगर केन्द्रोकरण 
द्वोता हे) 

(८) सामान खरीदना । 

(६) सावजनिक सम्पत्ति को देखभाल रखना । 


स्थानीय स्वायश शासन की उत्पत्ति 


सानीय स्वायत्त शासन के कत्तंव्यों को देख केने के पश्चात हम इसकी उत्पत्ति 
पर भी ध्यान दे सकते है। कुछ्य लेखकों का मत है & इसकी उत्पत्ति प्रारम्भिक स्वाय'त 
शासन करने वाक्षी जातियों से हुआ है। ब्राइस ने भी इसी मत का समथन किया दै। 

'उप्तका कहना है :-- 

“लोकप्रिय शासन की शुरुआत सबसे पहले छोटे क्षेत्रों में--बेद्दात की जातियों 
ओर छोटे शहरों में हुई जहाँ केवल कुछ सहस्भन स्वतंत्र नागरिक थे। इसका आर म्थिक 
रूप सभाओं! का था जिसमें सभी स्वतंत्र व्यक्ति इकट्ठा होकर मामलों पर बाद्वियाद 
तथा विचार करते थे ओर यद्यवि मुख्य परिवार के अध्यक्षों का काफ़ी प्रभाव पड़ता 
था फिर भी यहाँ जनवाणी तथा जम्रजियार का भो कुछ असर (निर्णय प्राप्त करने. में) 
पढ़ता था। इन सभाओं से द्वी प्रकट द्वोता है कि भव मनुष्य बर्बरता से सम्य तथा 
संगठित समाज को शोर अग्रसर हो रहा था। बहुत स्थानों पर इन जातियों का शासन 
किसी राजा द्वारा किया जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर (जैसा कि आइसलेण्ड में) 
वे स्वतंत्र थीं। किन्तु प्रत्येक स्थान पर लोग स्वतंत्र विचार रखने तथा सार्वजनिक 
रहेश्य की प्राप्ति के ज्िये सहयोग देने के आदी हुए! ।* 


भारतपष में 
भारतवर्ष में भी हमें इप किस्म की स्वायत्त शासन वाली जापियाँ प्रारम्भ से द्दो 


आशा मान नमक जनशिलकि ली निलिललिलिक 


१--शाइस-माडन डिमोक्े सीज़! जिल्द १, प्रृष्ठ १४५ 


तेरहवाँ अध्याय * छ२३ 


भिलती हैं और हमारे प्राचीन गाँवों की स्ववन्त्रवा' तो लोक प्रसिद्ध है। ये समायें 
जिन्हें हम पंचायत कहते हैं) हमेशा बाह्य खतरे से रक्षा करने तथा आन्तरिक शाँति 
क्रायस करने का कार्य हमेशा करती थीं। इसके अलावा जाति के भू-सम्पत्ति सम्बन्धी 
मंगड़े भी पंचायतों द्वारा ही तय किये जाते थे | 


स्पायतत शासन लोकप्रिय शासन का परिणाम नहीं 

कालान्तर में इन्हीं छोटी जातियों के विकास तथा दूसरी जातियों के समागंम 
से राष्ट्रों का जन्म हुआ। अब सावेजनिक रज्ञा तथा आन्तरिक शान्ति क्रायम रखने का 
काये राध्यों द्वारा किया जाने लगा। इस प्रकार अब इन स्थानीय जातियों को केवल 
जमीन का प्रबन्ध तथा सार्वजनिक हित के अन्य कारये करने ही शेष रह गये | ब्राइस के 
अजुसार “इन्हीं छोटी जातियों को जिनका बर्णेन यहाँ किया गया है. प्रजातन्त्र का श्रोत 
कहद्द सकते हैं जो विकसित होकर कभी-कभी तो चट्टानों के ऊपर आ जाता था, कभी < 
उनकी श्रेणियों में समाप्त हो जाता था और कभी प्रृथ्वरी की सतह के नीचे प्रवाहित रहता 
था, फिर से अपनी पूरी शक्ति के साथ बाहर निकलने के इरादे से। इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि ल्लोकश्रिय शासन दुरनियाँ में कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत से देशों में तो 
यद्द मनुष्य की राजनीतिक भ्रबुत्ति के प्रकट होने का सबसे पहला रूप रहा है ।”९ इससे 
यह भी रपष्ट दो जाता दे कि 'शधुनिक स्थानीय स्वायत्त शासन कल्लोकत्रिय शासन के 
परि'शाम स्व॒रूप नहीं उत्पन्न हुए हैं। उनको तो इस किस्म के शासन का द्ेतु या आधार 
मानना चाहिए । 

अब हमारे सम्मुख प्रश्न यह उठता है कि इस शासन के गुण और दोष क्या हैं। 


स्थानीय श्वायच शासन के गुण 

सब प्रथम, यद्द कद्द! गया है कि छोटे क्षेत्रों में स्वायत्त शासन नागरिकों में उन 
गुणों को पैदा करता है जो उनकी रवतन्त्रता को बढ़ाने तथा उसे क्रायम रखने में अत्यन्त 
आवश्यक दोते हैं। ब्राइस के शब्दों में “यद्द नागरिकों में वह भावना पैदा करता है 
जिससे बे सावंजनिक मामल्नों में दिलचरपी लेते हैं और अपना व्यक्तिगत तथा साबे- 
जनिक कत्तेठ्य सममते हैं कि उन मामलों का प्रतिपादन ईमानदारी तथा ठिकाने से हो । 
झगर सड़कों की मरम्मत करना, गाँवों में सक्राई रखना, कांजी द्वाउस का श्रबन्ध करना, 
चरंगाहों की देखभात़ करना तथा सावेज्ञनिक जंगल से कठे हुए वृक्षों को गाँव वालों 
में बॉँटना स्थानीय संस्था के ही ज़िम्मे हैं तो गाँव के सभी ल्लोग इन कार्यों को 


५७७७७ ० 0 मी 


अंक में प्रो० यम० वेंकटारंगशया का “दि रीआर्गनाइज़ेशन ऑँफ लोकल सेलफ़ गवंमेन्ट शीर्षक 
का लेख पढ़िये | इसके अलावा जनवरी-मार्च १६४१ के अंक का उन्हीं का लेख जो “स्कोप 
श्रॉफ लोकल सेल्फ़ गवनमेन्ट”! नामक शीर्षक का है श्रोर १६४१ के श्रक्तूबर-द्सम्बर अंक में 
भ्रीयुत के० म० पुनश्या का (पार्ट, पॉलिसी एएड एडमिनिस्ट्रेशन इन लोकल बॉढीज्ञ” नामक 
देख पढ़ने योग्य हैं | 

२--आइस---मा्डन डिमोक़ सीज़! ज़िल्द १, परप्ठ १४७ 
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ठिकाने से करेंगे और उसमें दिलचस्पी छोंगे। भाक़स्य, स्वार्थपरता तथा सावजनिक 
समस्यायों के प्रति उदासीनता से सभी प्रजातन्व्रात्मक जातियों पर बुरा प्रभाव पड़ता 
है। जो सार्वजनिक भावनाओं द्वार भेरित द्ोना तथा गाँव के मामलों में सक्रिय तथा 
ईमानदार होना सीख लेता है वह एक बड़े देश के नागरिक का पहला पाठ सीखता हल 
यहीं सिद्धान्त नगर के बाहिंदों पर भी लागू होता दै। यहाँ अपने निरीक्षण से ही 
निर्वाचक को इस बात का पता नहीं चल सकता कि सावजनिक प्रबन्ध कैसा हों रहा 
है। उसे समाचार पन्नों तथा दूसरे योग्य साधनों द्वारा पता चलता दे कि नगर अध्यक्ष, 
उसके सलाहकार तथा कर्मचारी अपने कार्यों को मलो भाँति कर रहे हैं. या नहीं, वे 
नाजायज् फायदा वो नहीं उठा रहे हैं और कर देने वालों को अपने रुपये का लाभ मिल 
रहा है या नहीं। इस प्रकार निवौचन के अवसर पर उसे योग्य व्यक्तियों का पता चक्ष 
सकता है और वह अपने मत का उचित प्रयोग कर सकता है! ।" 


दुसरे, स्थानीय स्वायत्त-शासच प्रजातन्त्र की सफलता के लिये आवश्यक व्यावहा- 
रिक शिक्षा का सबसे अच्छा स्कूल है। इसीसे इसे प्रजातन्त्र की सफश्ता को कुभी 
भी कद्द सकते दें | इससे उप्त दावअधिक द्विंत की भावना पैदा होती है जो ना एइकों को 
सिल्ञाप, संयम तथा सामाजिक अटखम्बत की शिक्षा देती हे। पुतः ब्राइस ४! क शब्दों 
में 'स्थानीय संस्थायें लोगों को दूसरे के लिये ही कार्य करना नहीं लिखातीं बल्कि उन्हूँ 
दूसरों के साथ भी काय करना सिखाती हैं| उनसे साधारण ज्ञान, ताकिक बुद्धि, निर्णय 
शक्ति तथा मिक्षन की वृद्धि होती है। एक साथ कार्य करने के लिये लोगों की क्षममोौता 
तथा रियायत की अहमियत सीखनी पड़ती है । अस्येक व्यक्ति का अपने गुश प्रद्श न का 
अवसर मिक्षता है। इस प्रकार के शासन से ज्षोगों में दो अच्छी अआदूर्त पढ़ जाती हैं । 
एक तों बे सावंजनिक मामलों में बुद्धि तथा ज्ञान का मूल्य समझ जाते हैं. और दूसरे 
व्यक्तियों के बारे में उनके कार्यों पर राय कायम करना बातों पर नहीं............... भर्येक 
व्यक्ति को चाहे वह किसान हो अथवा मज़दूर दूकानदार एक साथ मिलकर काथ करना 
पड़ता है और उप्ते यह झाभास हो जाता है कि एक ज्षेत्र में उसे भी अपना निशुय करने 
तथा जाति फे लिये कार्य करने का अवसर मिलता है! |" 


.. तीसरे, स्थानीय स्वायत्त शासन से दूश्वरों के लिये, तथा उनके साथ कार्य करने 
की शिक्षा द्वी नहीं मिज़्ती बल्कि इप्त बात की भी शिक्षा मिल्ञती है सब के किये किस 
भाँति सबसे द्वितकर काय किया जाय। इसका यह तत्पय हुआ कि स्थानीय शासन में 
अयज्न तथा त्रुटि? प्रणाली द्वारा राजनीतिक शिक्षा ही नहीं दी जाती दे बल्कि इससे 
क्ञोग अपने उत्तरदायित्व को सममते हैं. और सार्वजनिक मामक्षों में ईमानदारी तथा 
क्तेडय की भावना की आवश्यकता समझने कगते हैं। इसप्ले शाप्तन में क्षोगीं की दचि 
बढ़ जाती है ओर इसके फत्-स्वरूप शासन भी भ्च्छा होने तगता है । 


१--आइस, 'मॉर्डन डिमोक सीजञ, जिल्द १, प्रष्ठ १४८-१४६ 
३--वही, पृष्ठ १४६ , 


तैरहवाँ अध्याय ४२४ 


चौथे, स्थानीय कार्यों में ज्ञोगों की रुचि उत्पन्न कर तथा उन्हें उनके सम्पादन 
में शिक्षा देकर ऐसे योग्य 'तथा अनुभवी नागरिक पैदा किये जाते हैं जो प्रान्त तथा देश के 
मामलों को संभाल सके | जैसा कि बक ने कहा है “अपने परगने तथा समाज के उस 
छोटे से हिस्से से मुहष्बत जिप्षमें हम रहते हैं उस शा खलत्न। को पहली कड़ो है जिससे हम 
अपने देश तथा मानव- जाति के प्रेम की ओर अग्नसर होते हैं ।? 


पॉँचवें, यह भी कहा जाता है कि चू'करि स्थानीय लोग अपनी आवश्यकताश्रों को 
भत्नी भांति सममते है इसलिये वे सबसे अच्छी तरह ही नहीं बलिक कम खर्च में भी 
उनकी पूर्ति करने का भ्रयत्न करेंगे । इस भाँति स्थानीय शासन से शासन प्रबन्ध में 
मितव्ययिता आयेगी और बेकार खर्चे सम।|प्र हो -जांयगा। लॉस्‍्की का भी यही आशय 
है, “अगर किसी चीज़ का उपयोग किसी विशेष ज़िक्के के फ्रायदे के लिये ही होता है 
तो उचित यददी है कि उप्तका खर्चे उसी ज़िल्ते वाले दें। अगर उनसे इप्चके लिये कर 
लिया जाता है तो स्वभावत: थे उप्त चीज़ के नियन्त्रण की माँग करेंगे | इससे इसकी 
सम्भावना रहती हे क्रि अपने द्वारा लगाये जाने वाक्षे कर को कम से कम करने के 
किये वे प्रबन्ध अच्छा करेंगे । ई 

अन्त में, जैसा कि पहले क॒ट्दा जा चुका है इससे सरकारी कम चारियों का 
शासन सम्बन्धी बोझ बहुत अंश तक कम दो जाता है। हमारी आधुनिक ज़िन्दगी इतनी 
जटिल हो गई है और दमारो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्यायों में इतनी 
पेचोद्गी आ गई है कि सरकारी अफसरों के लिये उनको भत्ती भांति समझना सम्भव 
नहीं । वे केवल साधारण नीति का विश्लेषण कर सकते हैं।" स्थानीय स्वायत्त शासन 
उन्हें बहुत सारे कार्यों से छुटकारा दे देता हे इस्रीलिये उन्हें इसका अवसर मिल जात 
है कि शेष कार्यो' को वे पुर रूप तथा ठिकाने से करे । 

संक्षेप में हम कह सकते हैँ कि स्थानीय स्वायत्त शासन नागरिकता का शिक्षा- 
स्थान है, अ्जातन्त्र का जम्म-स्थान है ओर निरंकुश शासन के मांग में खबसे बड़ी 
रोक है । इसके अत्लावा अपने मकान तथा पड़ोस को सुव्यवस्थित रखने की यद्द सब 

से अच्छी भणाली दे । 


हि स्थानीय स्वायतु शासन के दोष 


इन गुणों के साथ इस प्रणाली के कुछ दोष भी बताये गंये हैं । 

सब प्रथम, इस बात पर जोर दिया गया दूँ कि स्थानीय स्वायत्त शासन से 
लोगों का दृष्टिकोण संका हो जाता दे ओर आन्च तथा देश की बुढतू भक्ति को भावना 
के स्थान पर स्थानीय भक्ति को भावना बढ़ती दे। किन्तु अपने घर तथा पड़ीख का 
प्रंम स्वाभाविक दे । इस्नज़ये यह भावना ही बुरी तथा ॥* रपट नहीं हो 
सकती । दाँ इतना अवश्य है. कि इसे ल्लोगों के बृदत्‌ श्रेस तथा ऊंचे कत्तेव्यों के मार्गे 
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में बाधक नहीं होना चाहिए। इसी के लिये प्रान्तीयता की भावना घणा की दृष्टि से द 
देखी जाती है और इसीलिये स्थानीयता की भावना भी घणारुपव होती है आर उसकी 
कड़ी आतक्षोचना की जाती है । 


सरे, यह भी कहा गया है कि अगर स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति प्रान्तीय 
सरकार द्वारा को जाती है तो शासन अभ्न्‍्ध अच्छा होगा और इसमें खर्ना भी कम 
क्गेगा। कत्तेब्य न पालन करने पर अफसरों स जवाब तलबी हो सकती है। लेकिन 
स्थानीय संस्थार्थी को अधिकार देकर कम चारियों की संख्या दी नहीं बढ़ाई जाती और 
इस प्रकार शासन प्रबन्ध सें खचो ही नहीं बढ़ता वरन्‌ इसके परिशाम स्वरूप उत्तरदायित्व 
भी विभाजित दो जाता दै। इस प्रकार जहाँ थोड़े खर्चे में अच्छा प्रबन्ध हो सकता. 
है. अधिक खर्च में बुरा प्रतन्ध किया जाता है | इसके अल्लावा केन्द्रीय सरकार 
द्वारा चलाई गई देश भर में समान नीति स्थानीय संस्थाओं द्वारा रक्षाई गई असमान 
नीति की अपेक्षा *च्छी तथा कम खर्चीली होगी । विषमता में हमेशा ज्यादा 
ख्चों लगेगा। 


तीसरे, स्थानीय संस्था की अपेक्ता केस्द्रीय सरकार के पास समस्यायों के बारे 
में ज्ञान तथा सूचना प्राप्त करने के अच्छे तथा अधिक साधन होते हैं. और यह उनको 
अच्छी तरह संभाज्ष सकती है। स्थानीय संस्थाओं को अधिकार इस्तन्‍्तसण्वि कर देने 
पर केन्द्रीय नियन्त्रण नहीं हो सकता ओर केन्द्रीय कमंचारियों की सलाह का क्षाम 
नहीं उठाया जा सकता है । 

चौथे, विज्ञोवी' ने विशेष तौर पर ज़ोर दिया दे कि स्थानीय स्वायप्त शासन 
में एक स्वाभादिक कमज़ोरी है। स्थानीय निव्राचित अफ्रसरों पर सभी स्थानीय प्रभाव 
पड़ सकते हैं | प्रान्तीय तथा केन्द्रीय अक़सरों पर इतनी आसानी से प्रभाव नहीं डाला 
ज्ञा सकता | इन स्थानीय अफसरों का स्थानीय निर्वाचन होता दे इसकिये इन 
पर उन लोगों का प्रभाव आसानी से पड़ सकता है जिन्होंने निर्बायन में इनको सद्दायता 
की दे । इसका यद्‌ तात्पय हुआ कि स्थानीय अक्सर पत्षामुरागी हूंगे भौर उनसे 
उस न्यायपूर्ण व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती जो शासकां का सबसे प्रमुख गुण . 
होना चहिए । 


विलोबोी के सुझाव 


इन दोषों को दूर करने के लिये विज्ञोबो का सुमात्र है कि स्थानीय अफसरों 
की नियुक्ति राष्ट्रीय या प्रान्तीय सरकार द्वारा होनी चादिए। किन्तु प्रस्येक स्थान पर 
इनके साथ एक स्थानीय सलाटकारी समिति दोनो चाहिए | इस समिति का उत्तरदायित्व 
तथा कत्तंड्य द्ोगा कि स्थानीय अफसरों को जिले के काम में सलाह दे। अगर ये 
अफ़सर अपना काय ठीक से नहीं करते तो इस समिति का यह बात बढ़े अफसरों 
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की दृष्टि में लाना चाहिए ओर यह भी सुझकाना चाहिए कि उन अफ़सरों के विरुद्ध 
क्या काररवाईइ की जाय । अगर कहीं राज्य की तरफ से जिले की आवश्यकताओं पर 
उचित ध्यान नहीं दिया ज्ञाता तो इस समप्रिति का यह कत्तेंग्य होगा कि इसके विरुद्ध 
दरखत्रास्त दे । इस प्रकार सड़कों का बनवाना, स्कूलों का प्रबन्ध करता तथा 
अस्पताजों और दवालवानों के जिये पर्याप्त चने न मिलने पर केन्द्रोय सरकार से 
इसकी माँग करना स्थानाय सात का काम होगा। इस दशा में ऐसी संस्थाओं में ज़िले 
के सभी अच्छे मागरिक काम करने के लिये तत्पर रहेंगे। बहुत से योग्य तथा प्रमुख 
नागरिक जो आज़ की स्थानाय संस्थाओं में इसलिये नहीं शामिल होते कि इसमें 
उनको शासन-प्रबन्ध का उत्तरदायित्व लेना पड़ता है ओर इस्र प्रकार उत्तका समय 
नष्ट होता है इस प्रकार की सप्तिति में रहना पसन्द करेंगे। यह भी सम्भव हो सकता 
है कि आज की अपेक्षा इन सम्मितिओं द्वारा खाघारण नागरिकों की आवाज़ का शासन 
पर अधिक प्रभाव पड़े ।* 


मारतवष में स्थानीय स्वायत शासन की असफछता के कारण 

इन सुधारों को आवश्य+ता के बारे में प्रो० 'विज्ञोबी के लिखने का कारण 
अमेरिकन शाप्न-अखाली की स्थानीय शाप्षन स्ब्बन्धी श्रसफलता है। भारतबष्‌ में 
भी हम स्थानोय शासन की असफल पाते हैं। प्रतिवर्ष हम सुनते हैं कि कोई डिर्ट्रिक््ट 
बोड स्थगित क्रिया गया तो किली #ा प्रबन्ध भ्रान्तोय सरकार द्वारा ले लिया गया। हमारी 
पंचायतों को श्रथा भी सफलतापूर्वक नहीं चल्न पाती | इसऊ कारणों के लिये हमें 
दूर नहीं जाना है; 

सर्वप्रथम तो, हम अपने ज्ञोगों को नागरिकता के अधिकार तथा कत्तेव्य की 
शिक्षा देने में असम रहे हैं। मारे यहाँ का साधारण व्यक्ति अपने आसपास होने 
वाली घटनाओं के प्रति उदास्लीन रहता है । 

दूसरे, 'हम इतने सुस्त तथा काहिल हैं कि सक्रिय नागरिकता के उत्तरदायित्व 
को समम ही नहीं सकते । यहाँ तक के हमार ईशाक्षित मतदाता भी निवाचन के अवसर 
पर वाट पढ़ने के स्थान तक जाने का कष्ट नहीं उठाते। इसके अक्ञावा हमारी 
स्थानीय संस्थाओं के सदस्य भी सावंजनिक हित के कार्यों में कोई दिल्लचरुपी नहीं 
लेते । हमें अपने निजी स्वार्थ से ही मतलब रहता है और यदी इमारो शासन प्रणाली 
का सबसे बढ़ा दोष हें । 

तीसरे, हमारी सर्वेसाधारण जनता इतनी अशिक्षित है कि वद्द मत (बोट) के 
मूल्य को समझ द्वो नहीं सकती । अपने मत का प्रयोग करना उन $ लिये बोकक के समान 
हे । इस तरह अगर एक साधारण भारतीय को. यह दशा दे तो स्वायत्त शासन की 
स्थानीय संस्थायें किस भ्रकार सफलतापूवक काय कर सकती हैं ? 

सौथे, हमारा रि#क्षत वर्ग भो शासन के कार्यो में उतनी द्लिचस्पी नहीं के खक। 


कल आल न ल्फील चित ता» अर रमंबंंआ ७ | 
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है जितनी उसे उम्मीद को जाती हे।समावार पत्रों तथा सार्चअनिक खंभाओं में 
शासन की आल्लोचना करने में बह असफल रहा है। इस अकार सतक नागरिक के 
पत्तरदायित्व का भली भांति पालन नहीं हो सका है शोर शासन को ज्यावती, अ्रष्टता 


नागरिकता निर्मादझात्मक नहीं हा सकी है। स्थानीय शाक्षन को व्यापक असफलता का 
जिक्र करते हुए प्रो० लास्‍्की ने जो बाते कही हैँ सभी भारतवर्ष के सम्बन्ध में लागू 
होती हैं। उनका कहना है, “जाति भावना का आह्वान कदाचित ही किया गया है। 
किसी नगर का नागरिक होना साथारण सो बात समझो गई है, उसका महत्व भल्ञी 
भाँति नहीं समझा गया है, शरीर न नागरिकता निर्माद्यास्त्तके ही बनाई गई हू। सब- 
साधारण जनता का शासन के कार्या स कोई सम्बन्ध नहीं स्थापित क्रिया गया दे | 
शाला का प्रबन्ध वहों के अध्यक्ष तथा उस काये के जिये बनाई गई समिति का कार्य 
सममा जाता दे | वह कल्ला सो भेमी नागांरकों को सर्म्पात्त नहीं समझो जाती। नगर 
के शिशु-मृत्यु की गणना केवता स्वास्थ्य अफसर स सम्बन्धित चीज़ मानी जाती है 
साधारण नागरिक के ऊपर इसक। कोई प्रभाव दी नहीं पड़ता । हमें इस बात का प्रयत्न ' 
करना हे कि स्थानीय सफलता पर लोग जापान कर और फूजता पर ल्ेषजा ।!१ 
किन्तु 'अगर सारतवं५ से अब तक साय शाक्षत को सस्थार्य असफक्ष रही 

हैं वो यह आवश्यक नहों [% वे भविष्य में भा सकल नहीं हा सकती । अज्ञानता को दूर 
करने का अयल्नभ्रारम्प हो गया है भर प्राद शिक्षा तथा साक्षरता के प्रचाराध आनदू 

नकिये जा रहे है। पिमभिन्न प्रकार के झाव॑जान $ आर रट्ट्राय आन्दोजना के पक्ष 
स्वरूप राजतातिक समसयायां मे ल्वीगों को दुूचस्पी बढ़ रही है। इसके अक्षावा 
भारतीय समाचार पत्रा का वृद्धि तथा सावंजौोनक समुदाया और सभाओं ने भी 
लोगों में राजनीतिक भावना उत्पन्न को ६ै। अब साधारण शिक्षित व्यक्ति भी 
देश तथा स्थान के प्रांत अपने उत्तरदृदलय तथा कत्तव्य का समझने क्रगा है। इसका 
यह तात्पय हुआ कि आज हमार दृश में साक्रव तथा विभोशशील नागरिक की भावना 
उत्पन्न हो गई हैँ अर आशा का जाती है कि इसके परिणाम स्वरूप स्वायत-शाखन की 
संस्था्ों को सफल्न बनाने का रंचर्नोत्स७छ अयत्ल किया जाबंगा। 


शझाधनिक समय में स्थानोय स्वायच-णाधन का स्थान 


आधुनिक सामाजिक संगठन को जददलक्नता के कारण चिचारकों को 
शासन प्रबन्ध सम्बन्ध मामला पर साचन के किये वाध्य हंना पढ़ा। इसीलिये 
स्वायत्त-शासन की तरफ्र भी इन पिचारक। का ध्यान गया है। कुछ क्षोगों का मत है 
कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका द्वारा स्थानाय सासत्ञा में कैसी भी अकार का हस्तक्षेप उचित 
नहीं। दूसरे लोगों का यह कदना दूँ कि स्थानीय तथा राष्ट्रीय समस्याओं को प्रृधक 
करने बाली रेखा इतनी अस्पष्ट हू गई हूं [के स्थानीय मामा के किये भी व्यापक नीति 
केन्द्रीय सरकार द्वारा ही निर्धारित को जाना चाहिए । 


१--क्ॉसकी--ए, गरभर झॉफ पॉशिटिक्स' पृध्ध ४२७ 


ज्वॉत 





तेरह4ाँ खअष्याय । ७२६ 
। लास्की का मत 


इस प्रकार आधुनिक लेखकों में लास्की एह ऊे सह को स्वीकार करता है ।निम्नलिखित 
शब्दों में उसने अपने दृष्टि कोण का समथन किया है : 

“कोड भी शासन सुद्री भर आदमियों के हाथ में सभी मासक्षों पर नियन्त्रण रखने 
का अधिकार देने का प्रयत्न नहीं करता। केन्द्रीकरण विभिन्न प्रकार का हो सकता है 
किन्तु अब साधारण तार पर स्वीकार किया आ चुका है कि जब तक अधिकारों का 
विकिरण नहीं द्वोता तथा उत्तरदायित्व की विभ्तृत भावना पेदा नहीं की जादी योग्य 
शासन सम्भव नहीं। ऐसे व्यक्ति जो केवल दूसरों कीं इच्छा का पालन करते हैं उस 
प्रणाली में कोई दिलयस्पी नहों ले सकते जिसके वे स्वयं अंग हैं | यहूं इच्छ। काफ़ी अंश 
में तमी निमोशात्मक हो सकती है जब इसको निर्धारित करने में सभी का हाथ हो । 
बह स्थानीय संस्था जिसे ग़ज़्ती करने का अधिरार प्राप्त है, अधिक ल्ञामदायक कायें 
कर सकती हे बनिस्बत उसके जो केवल्त केन्द्रीय सरकार की आज्ञा का पाज्नन करती है । 
लेकिन यह आवश्यक है कि ग़ल्नती की जाने योग्य विषयों को चुन ल्षिया जाय | उदा- 
हरणाथे २ह पचित हो सकता है कि किसी नगर को यह अधिकार दे दिया जाय कि 
वहां के क्ोग यहू निश्चय कर सर्क कि म्युनिसिपलटो की तरफ़ से उनके लिये |बजली 
का प्रबन्ध द्वो या नहीं । किन्तु उन्हें यद निश्वय करने का अधिकार देना 
के वहाँ कोई शिक्षा प्रणाली हो या नहीं अनुचित द्वोगा । ऐसी हालत में पूर्ण रूप से 
स्थानीय रुचि और प्रभाव वाले रामल्ों में कन्द्राय सरकार का जितना कम हस्तक्षेप दो 
उतना द्वी अच्छा होगा । ऐसे मामरों में आवश्यकता सलाह, सूचना तथा. समालोचना 
की द्वीती है. आदेश की नहीं! ।* 


ढा० बेनी प्रसाद का इश्टिकोण क्‍ 
यह तो पहला मत हुआ। दूसरे मत का समथेन हमारे देश ही के स्वर्गीय डा० 

बेती असाद ने किया है। उनक॑ दृष्टिकोण से खमसस्‍्त देश की व्यापक नीति की रूप र॑खा 
कन्द्रीय सरकार द्वारा ह्वी निधोरित की जानी चाहिए। उनका यह्द विचार है कि आधु- 
निक समय में प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं का ह्वास इसलिये हो रहा दे कि प्रजातन्त्रात्मक 
सिद्धान्तों का प्रयोग जीणें-शीण शासन यत्त्र द्वारा किया जा रह। है । इसके अतिरिक्त यद्द 
शासन यन्त्र नवीन परि/स्थतियों के अनुकूल भी नहीं हो सका है । इसलिये नये शासन 
का निर्भाण चार सिद्धान्तों के आधार पर द्वोना चाहिए। 'सबेप्रथम, इसका निर्माण 
इस प्रकार द्वोना चाहिए कि यद्द अपनी सभी नंति के साथ विज्ञान का सम्बन्ध क्रायम 
रख सके । दूसरे, इसको अन्तराष्ट्रीय नियमों तथा सदयोग के उहं श्य के अधीन होते 
होते हुए भी इस योग्य हं।ना चाहिए कि अन्तेराष्ट्रीय या राष्ट्रीय योजनाथों का स्थानीय 
आवश्यकताओं के अनुकूल बना खक । तीसरे, इसे इस याग्य द्वाना चाहिए कि अपने 
की लगातार परिदरतित इन बाल्ली परिस्थितियों फे अनुकूज् रख सके । चोथे, इसे इस 


१--कॉस्की--(ए, मामर आफ पॉलिटिक्स! प४ ६०, ९१ 


8३० शांसन-यंत्र 


योग्य द्ोन। चाहिए कि यह बड़े पैमाने पर संगठन तथा व्यक्तित्व के विकास का 
राजनीति में सामझस्य स्थापित कर सके) । 

उनके अनुसार इन सिद्धान्तों ने स्थानीय स्वायत्त शासन के सूल्परांकल को ही बदल 
दिया है. और इस्रोलिये उन्‍होंने स्वायत्त-शासन के नये महत्व को निम्नलिखित शब्दों में 
व्यक्त किया है; 

आधुनिक, परिस्थिति में आवश्यकता बड़े पैमाने पर बनाई गई योजलायों की है । 
कानूनों का निमौण तथा शासन प्रबन्ध भी बड़े पैमाने पर ही होना चाहिए। स्थानीय 
संस्थाओं की संको्ों भावना से यह सम्भव नदों द्वों सकता। श्राज के युग में शिक्षा, 
सावेर्जानक त्वास्थ्य, यातायात, पुलिस तथा सामाजिक तथा आर्थिक समस्तायों से 
सम्बन्धित कोई भी मसला ऐसा नहीं है जिसका दल पूर्ण रूप से स्थानीय द्वी सके। 
आज का पड़ोस पेमाने तथा महत्व में काफ़ो बदल चुका है । इसका विस्तार बड़े व्यव- 
सायिक तथा सांस्कृतिक समुदायों में हो गया है । क्षेत्र में तो यह इतना विस्तृत हो गया 
है कि समस्त विश्व को आच्छादित कर लेता है। स्थानीय या राष्ट्रीय तथा अन्तंरा्ट्रं.य 
मामलों को प्रथक करने वाली रेखा इतनी अस्पष्ट हो गई है कि स्थानीय संस्थाओं का 
सखतन्‍त्र कार्य क्षेत्र निश्चित ही नहीं किया जा सकता। इस दशा में स्थानीय स्त्रतन्त्रता 
के गुणों को क्रायम रखने तथा इसमें ओर दूसरे विस्तृत हितों में सामझस्वय स्थापित 
करने का एक मान ढंग यही हूं। सकता दे कि व्यापक क़ानून केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्माण किये जायें आर स्थानोय संस्थाओं को उपॉनियमस बनाने ओर लागू करने का अधि- 
कार दे दिया जाय । व्यापक नीति की रूपरेखा राष्ट्राय या अन्तराष्ट्रीय व्यवस्थापिकाओं 
झथवा महासभाओं द्वारा निर्धारित की ज्ञानी चाहिए। यह नींत व्यवहार में निधोरित 
पिद्धान्तों के आधार पर स्थानीय संस्थाओं द्वारा लाई जा सकती है । इन्हें ऊपर से 
सक्ताहू तथा नेतृत्व ही नहीं मिलना चाहिए बरन्‌ स्थानीय तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों की भ्रप्ति 
के के उन्हें उत्साद् दिलाना चाहिए जिससे वे पारस्परिक सहयोग तथा सहद्दायता से 
कास ते।' 


१--बेनी प्रसाद---“डिमोक्र टिक प्रोसेस! पर २४६ 
३--बेनी प्रसाद--'द्िमोक़ टिक प्रोसेस,! पर २४६ 


अध्याय १५७ 
शासन के कत्तव्य या इसका चेत्र 


राज्य के हस्तक्षेप की सोमा 

शासन के संगठन का विस्तार पूरक अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ हम आधुनिक 
शासन के कत्तंढ्यों की ओर ध्यान देंगे। प्रारम्भ में ही हमें याद रखना चाहिए 
कि शासन के उचित क्षेत्र तथा राज्य द्वारा नियन्त्रण के सम्बन्ध में सभी लेखक एक 
मत नहीं हैं। कुछ का कद्दना है कि व्यक्तिगत मामल्ञों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप की एक 
सीमा है ओर नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में राज्य को तरफ़ से कोई हस्तक्षेप 
उचित नहीं। इसके बिपरीत दूसरे लेखक हें जो हमेशा से यही «ते आये हैं. कि ,सारे 
मामलों में राब्य का नियन्त्रण होना चाहिए। ऐसे लोगों का विश्वास दे कि इसी 
नियन्त्रण द्वारा सब की भत्नाई हो सकती दे। पहले विचार वाल्नों को व्यक्तिवादी कह्दा 
गया है क्योंकि वे व्यक्तियों की स्वतन्त्रता पर अधिक ज़ोर देते हैँ । दूसरे विचार बालों 
को समरध्टिवादी कहा गया है क्‍योंकि वे समष्टि या. समाज तथा राज्य के अधिकारों पर 
अधिक जोर देते हैं। अगले प्रृष्ठों में हम इन दो प्रतिकूल विचारधारओं का अध्ययन 
करेंगे। ये 4िचारघारायें आधुनिक राज्यों के कत्तव्यों को नहीं बतातीं। इनका सम्बन्ध 
फेवल शासन के उचित फत्तंव्यों से है यानी ये यह बतातीं हैं कि शासन को किन 
कर्तव्यों का पालन करना चाहिए । अतः सर्वेश्रथम हम आधुनिक शासनों के कत्तेव्यों की 
ओर ध्यान देंगे। 


शासन के कतत व्यों पर ब्राइस के विचार 

भ्राइस * के असुसार सभी सम्य देशों में शासन के निम्नलिखित प्राथमिक कत्तब्य 
हैं जिन्हें साधारण तौर पर लोगों ने स्वीकार कर लिया दे । 

(९) विदेशी आक्रमण से रक्षा करना यानी वाह्य सुरक्षा । 

(२) देश में शन्ति क्रायम रखना या हिंसा, ग्रहयुद्ध तथा विद्रोह को रोकना 
यानी आन्तरिक सुरक्षा । 

(३) न्याय क्रायम रखना और अपराधियों को दण्ड देना । ह 

(४) जाति के सावेजनिक मामलों का उचित प्रबन्ध करना ज्ञिसमें न्यूनतम 
डयय हो और अधिकतम सावंजनिक हित । 

(४) नागरिकों को जीविकोपाजन में सद्दायता देना । यहद्द व्यापार की उन्नति 
तथा व्यवस्तायों और उद्योगधन्धों को व्यवस्थित करके किया जा सकता है। इसके 
अत्लाबा शासन को ऐसे साधन उपस्थित करना चाहिए जिससे सभी नागरिकों को 
अपनी इच्छानुसार काम करने का अवसर मिले। किन्तु इस कार्य का सम्वाइन इस 
प्रकार होना चाहिए कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में बाधा न पड़े । अपने जीवन 
का ढंग चुनने के लिये उन्हें स्वतन्त्र रहना चाहिए । 


दे शासत-संत्र 


शासन के अनिवार्य तथा ऐच्छिक कच व्यों पर विश्सन के विचार 
शाक्षन के लक्ष्य तथा उद्देश्य पर आइस के उपरोक्त कथन में हमें संत्षेप में शासन के 
सभी कत्तेंब्य मित्ष जाते हैं। किन्तु विल्सत" ने इन कत्तेव्यों की और भो विशतृत जिवेधता 
की है| उसने शासन के कत्तव्यों को अनिवाय तथा ऐच्छिऋ* किस्मों में विभाजित 
किया दै। पहले किस्म में वे आवश्यक कत्तंव्य आते हैं जिन्‍्दें सभी शासनों को 
अनिवाय रूप से करना पढ़ता है। आम तौर से इनका सम्बन्ध सागरिडों के जीवन, 
स्वतन्त्रता तथा सर्म्पत्ति से रहता है। दूसरी किस्म में ऐसे कर्तव्य बाते हैँ. जिनका 
पात्षन करता या न करना शाखन की इच्छा पर निर्भर रहता है। इसका सम्बन्ध 
सामाजिक अस्तित्व के आधार से नहीं रहता। प्रचलित शब्दों में श्रनिवार्या कक्तंड्यों 
को बुशियादी कत्तेब्य कहा जा सकता है क्‍योंकि ये समाज ढी झूंखक्ा को दृढ़ रखते 
है और सामाजिक अस्तित्व के लिये अत्वश्यक हैं। ऐ्छुक कत्तंव्य सुबिधा के लिये 
दोते हैं और इनके अभाव में भी राज्य क्रायम रह सकता है। इस प्रकार शिक्षा, सड़क 
तथा रेज्ञ के श्रभाव से कोई दश पिछड़ा रह सकता है किन्तु यहां के राज्य का अस्तित्व 
क्ायम रहेगा। 
आअनिवाय कत्त व्य 
विश्सन के अजु ध्षार सभी राष्यों के निष्नल्षिश्वत अनिवार्य कत्तव्य हैं :--- 
(१) शान्ति क्रायम रखना तथा हिंसा श्रीर चोरी से लोगों के ओऔवन तथा सम्पत्ति 
को रक्षा का प्रबन्ध करना | 
(२) पति और पत्नी तथा माता-निता और बनरूचों के बीच क़ानूनी सम्बन्ध ध्थापित 
करना । 
(३) सम्पत्ति :खने तथा बेचने और हस्तान्तरित करने के अधिकारों को भिश्चित 
करना और ऋण चुकाने तथा जुमों के लिये जुरसाना अदा करने का नियम बनाना | 
(४) व्यक्तियों के बोच ठीके के अधिकारों को निश्चित करना । 
(४५) जुमे की व्याख्या करना और दृण्ड निश्चय करना । 
(६) सिविल मुक्द्मों में न्याय का प्रबन्ध करना | 
(७) नागरिकों के राजनीतिक कक्तेब्यों तथा विशेषाधि क्ारों और उसके पारस्परिक 
सम्बन्ध को निश्चय करना । 
(८) विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध रखना, वाद्य आक्रमण से देश की रघ्छा करना 
तथा देश के अन्तर्राष्ट्रीय द्वितों के उत्कृर्प का समुचित प्रबन्ध करना | 
ऐच्छिक कर्तव्य 
शासन के ऐब्श्रक कत्तेव्य विशखन के अनुछार इस प्रकार हैं :--. 


१--विल्सन---दि रटेट! प्रृष्ठ ४२, ४४ 
.. २--अ्रनिवार्य कर्तव्य को विज्लन' ने 0078॥076096 7००४४ और ऐश 
87७४६ 2"070007॥8 कहां हे | 
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ु (१) व्यापार, उद्योग, सिक्‍्क्रे, तौल, मापादि का नियन्त्रण करना और चु'गी 
तथा जद्दाज़ों के लिये नियम स्थिर करना | 

(ः) अमिक्रों फो ज्यवस्था करना । 

(३) रेल तथा अन्य यातायाव के साधनों का प्रबन्ध करना तथा दूसरे साधनों 
से देश की उन्नति करना । 

(४) डाक तथा तार विभाग का प्रबन्ध करना | 

(४) गेस का बनाना और वितरण करना तथा शहरों में पानी का प्रबन्ध करना | 

(६) सफ्राइ तथा खाब अनिक् स्वास्थ्य का ख्याल रखना, दृवा तथा डाक्टरों का 
प्रबन्धा करना | 

(७) शिक्षा का अबन्ध करना। 

(८) गरीबों तथा असहायों की देख भातल करना । 

(५) जंगलों की देख भाज करना | 

(१०) सद्यनिषेध सम्बन्धी क्रानून पास करना । 


शासन के अनिवार्य कर्राव्य और भारत सरकार 

अब हम इन अनिवाय कत्तेब्यों पर भारतवर्ष के सम्बन्ध में विचार करे जिससे 
देममें इस बात का पता चल जाय कि भारत सरकार जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को 
कहाँ तक निभाती है । 

(१) जहाँ तक पहले अनिवाय कत्तेव्य का सम्बन्ध है भारत सरकार ने दुसरे 
शासनों की भांति आन्तरिक सुरक्षा और जन तथा धन की रक्षा के लिये पूर्ण प्रबन्ध 
जिया है। जेल्न तथा पुल्निस विभाग इसीलिये क्रायम किये गये हैं। सभी प्रान्तों में 
पुलिस का संगठन किया गया दे । यद्यपि आज कल भारताोय पुल्नीख के क्रिस्म की 
कोई चीज़ नहीं है फिर भी बड़े पदों के लिये भारतीय पुलीस सर्विस है। पुलिस के 
अलावा गुप्तवर विभाग (सी० आई० डी० ) है जो शाश्वन को गुप्त तथा गम्भोर अपराधों 
का पता लगने में सद्दायता देता है । यह विभाग शान्ति तथा नियम क्रायम रखने के 
किये पुलिस विभाग का सहकारी है| इसके पश्चात जेल्लों का संगठन आता है। गिरफ्तार 
कर लेने के पश्चात अपराधों जेलों में बन्द किये जाते हैं। सरकार ने केन्द्रीय तथा 
जिला जेज्नों का +बन्ध किया है। इनका नियन्त्रण विभिन्न प्रान्तों द्वारा किया जाता है । 

(२) “पति पत्नी तथा माता-पिता ओर बच्चों के बीच कानूनी सम्बन्ध! स्थापित 
करने का तात्पया है कि शासन द्वारा विवाह के क़ानून बनाये जाने चाहिये तथा उन पर . 
नियन्त्रण रखना चाहिए | इसके अलावा उप्ते यह भी देखना चाहिए कि बच्चों के श्रति 
कोई अन्याय नहीं किया जाता। भारतबपे में भी शासन विवाह की पविन्नवा को क्रायम 
रखता है, तल्ञाक़ के लिये नियम बनाता है, श्री तथा पुरुष के सध्य नाजायज सम्बन्ध 
का रोकता है। इसी प्रकार शासन द्वारा बच्चों की भी अत्याचार तथा ऋरता से रक्षा को 
जाती है। शिशु-दृयाा के अपराध में लोगों की स्ज्ञा दी जाती है और पता की सम्पत्ति 
में बच्चों को अधिकार दिया जाता है | 
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(३) सम्पत्ति रखने तथा उसे बेचने ओ 
नियम बनाने का तात्यय है कि शाक्षत की भोर से इन कार्य 
हों । इन नियमों में ऋण सम्बन्धी क्रानुन भी भा जाते कार ने 
प्रकार की सम्पत्ति के अधिकार तथा दृ्तान्तरित करने के नियम बना रक्‍्खे ३ | आझुण 
'ुकाने के सम्बन्ध में भी क्रानून पास किये गये हैं । अपराधों के जुम में कभी-कभी सम्पत्ति 
ज़ज्त करती जाती है और अआण चकाने के लिये सम्पत्ति नोजाम भी कर दी जाती है । 

(४) “व्यक्तियों के बीच ठीक के अधिकारों फो न्श्वित करने का तात्पय है कि 
शासन केवल बेबाहिक कत्तंव्यों तथा अधिकारों पर ह्वी ध्यान नहीं देता | यह यह भी 
देखता है कि क्ोंग क्रानून के मुताबिक अपनी शर्तों का पाश्षन करते हैं। भारत सरकार ने 
भी इन कत्तेव्यों के पालन के लिये विस्तारपृबंक नियस बना रकखा है। इस सम्बन्ध में 
यह भी याद्‌ रखना चाहिए कि शासन की वरफ्र से इस बात की भी निगरानी रकखी 
जाती है कि लोग गोर क़ानूनी शर्तों" का पालन करने के लिये बाध्य न किये जाँय 

(४) 'जुर्म की व्याख्या तथा दृर्ड निश्चय! करने का वात्पर्य शासन द्वारा चोरी 
डकैती, खन, अपवाद तथा राजद्रोह इत्यादि जुर्मों की व्याख्या करने तथा अपराधियों को 
दण्ड देने से है। शासन यह भी निश्चित यरता है कि कौन सा अपराध किस जुमे # 
आता है और उसका क्‍या दण्ड होना चाहिए। भारत सरकार ने भी 'इशण्डियन पेनक्ष 
कोड” तथा 'कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर” द्वारा सभी जुर्मों की व्याख्या की हे अं 
आपराधियों को दण्ड देने का मियम निश्चित किया दे 

(६) (सिविल मुक्तदमों में न्‍्याय का प्रबन्ध करने! का तात्पय शासन द्वारा व्यक्तियों 
के सभी पारस्परिक मगढ़ों को तय करने से है। भारतब५ में भी शास्त्र की तरफ से 
“सिवित्ञ कोड” तथा 'कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर! का निर्माण हुआ है । सिविल मुक्वदमों 
का फ्रेसक्ञा इन्हीं के अनुसार होता है । क्‍ कु 

(७) नागरिकों के राजनैतिक कत्तेब्य, विशेषाधिकार तथा उनके पारस्परिक 
_ सम्बन्धों को निश्चय करने! का अथ है कि प्रत्येक शासन को शासितों के अधिकारों का _ 
उतना ही खयाल रखना पड़ता है जितना उसके प्रति उनके कष्तेठ्यों का। इस प्रकार शासन 
को मत प्रकट करने के लिये नियम बनाने पढ़ते हैं, ओर नागरिकों के विचार तथा 
भाषणा-स्वतन्त्रता ओर सावजनिक सभा करने के अधिकारों को स्वीकार करता पढ़ता 
है । इसके अलावा इसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि सभी नागरिक जाति 
के प्रति अपने कत्तेव्यों का पालन करते हैं, शान्ति क्रायम रखने में मदद देते हैं, शासन 
द्वारा ज्ञगाये गये करों फो अदा करते है और देश के क्वानूनों का उह्ल्ंघव नहीं करते 
भारतवर्ष के नागरिक भी अपने सताधिकार का प्रयोग करते ६ ओर उन्हें सावज निक सभा, 
 बाद-बविवाद तथा उपासना करने की स्वतंत्रता है| ले कने जब इन अधिकारों का दुरुपयों 
होने कगता है तो शान्ति क्रायम रखने के लिये शासन की तरफ्र स कारंवाई की जाती हे 
(८) अन्त में, विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध रखने तथा वाह्य श्राक़्मणु से देश की 
रक्षा करने का कत्तेंढ्य है । प्रस्येक शासन को समयानुसार दूसरे देशों के प्रति दोस्ती तथा _ 
. दुश्मनी की नीति निधोरित करनी पढ़ती है ओर इसी नीति के अनुसार उनसे सम्बन्ध 
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' रखना पड़ता है| इस प्िलसिल्े में राज्यों को सन्धि करनी पड़ती है, युद्ध घोषणा करनी 
पड़ती है ओर अन्त+द्ट्रीय सम्मेलनों में अाना प्रतिनिधि भेजना पड़ता है।देश की 
रक्षा के लिये जल, थल तथा हवाई ऐेलायें भी गखदी पड़ती हैं। भारत सरकार की भी 
झपनी विदेशी नीति है । इप्तने भी अफगानिस्तान के साथ सन्धि की है। १६३६-४५ 
की लड़ाई में भारत ने भी अठेन के साथ जमेंनी, इटछ्ी तथा जापान के विद्द्ध युद्ध 
घोषणा की थी। यहाँ भी जल्न, थत्न तथा दवा; सेनायें है। बाह्य देशों में यहाँ के राजदूत, 
एजेन्ट तथा अतिनिधि हैं | विभिन्न अम्द उष्ट्रीय सम्मेज्ञनों में भ।रत सरकार भी अपना 
प्रतिनिधि भेजती है | 


ऐच्छिक कत्त व्य तथा भारत सरकार 


इन अनिवाये कत्तंव्यों के अलाजा भारत सरकार ऐच्छिक कत्तेठ्यों का भी पालन 
करती है। इस प्रकार (१) भारत सरकार व्यवसाय तथा उद्याग पर नियन्त्रण रखतो है 
ओर दुसरे देशों से माल मेंगाने तथा देश से बाहर भेजने के सम्बन्ध सें नियम बनाती 
है। यह अपना सिक्का चजातो है ओर मन, सेर, छुटाक में इसने तोल भी निश्चित 
कर दि दे | इसके अलावा इसने करप्म्बन्धो नियम भी पाख किया है और जहाज 
के आने तथा जाने के किये भी क़ानून बना रक्‍खा है । 


(२) श्रमिकों की समस्या पर भी भारत सरकार ध्यान देती है। इसके लिये 
केन्द्रीय शासन में श्रम-विभाग द्वी नहीं है, भरानन्‍्तों में अधिकों की समसस्‍्यायों को सुज्षकाने 
के किये बड़े बढ़े अधिकारी भी नियुक्त है। इन्हें लेबर कमिश्नर कद्ठते हैं। श्रम-विभाग 
तथा ये अधिकारी श्रमिकों की व्यवस्था करते हैं, श्रम के घन्टे, रहने का प्रबन्ध, मजदूरी 
तथा कारखानों के कानूनों का नियन्त्रण करते हैं । 


(३) प्राचीन सड़कों की हिफ्राज़व तथा नये आने ज्ञाने के मार्गों का निर्माण भी 
भारत सरकार द्वारा किय्रा आता है। शासन को वरक् से चन्द्रगुप्त मोय तथा शेरशाह 
सूरी द्वारा बनवाई गई सड़कों को क्रायम द्वी नहीं रक्खा जाता बल्कि हज़ारों नई 
- स्थानीय तथा प्रान्तंय रादुके बनवाई गई हैं। शासन ने सारे देश में रेज्ों ओर सड़कों 
का जाक्ष बिछा दिया है जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को कम करके देश 
के एक किनारे के रहने वालों को दूसरे किनारे के लोगों से मिलने जुलने का अवसर 
दिया है। अब तो नागरिकों को हवाई जद्दाज़ द्वारा यात्रा करने की आखानी दी जाती 
है । इस प्रकार भारत के सभी प्रमुख शहर एक दूसरे से मिला दिये गये हैं और हम 
एक शहर से दूसरे शहर को कम वक्त में तथा आखानी से आ जा सकते हैं । 


(४) सभी आधुनिक सभ्य देशों में शासन डाक तथा तार का प्रबन्ध करता है । 
भारत सरकार का भी अपना डाफ तथा तार विभाग है । इसकी व्यवस्था केन्द्रीय खरकार 
द्वारा की जाती है। देश के सभा प्रभुख नगरों तथा क्र्र्बा में डाक तथा तार घर पाये 


जाते हैं । 


४१६ ... शासन यंत्र 


(४) इसके अलावा आज के सभी शाप्षन अन्य सार्वेजत्रिक कार्य भी करते है 
भारत सरकार का भी अपना सावंजनिक काय ( पबूलिक बक्से! ) विभाग है | प्रत्येक 
प्रान्त के भी अतग अलग विभाग हैं। ये विभाग सार्वजनिक सड़कों, पुल्लों तथा इमारतों 
का निर्माण तथा देख भाज्ञ करते हैं और झावपाशी के लिये नहरे कुएे तथा तालाब 
बसाते ओर उन्हें क्रायम रखते हैं । 


(६) भारत सरकार ने जनता के स्वास्थ्य को रक्षा के लिये सक्षाइ तथा स्वास्थ्य 
विभाग क्रायम किया है। इसकी तरक से सभी श्रमुख नगरों में अस्पताल तथा छोटे 
क़रबों में दवाखामे खोजे गये है । लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा वथा मरीजों की दवा करने 
के लिये सफ़ाई के अफसरों और डाक्टरों की नियुक्ति सरकार की तरक् से की जाती है। 


(५) जनता की शिक्षा का भी प्रबन्ध भारत सरकार करती है | इस काय के किये _ 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार में शिक्षा विभाग कायम किया है ओर सारे देश में १६ 


अब" लय तथा असंझ्य कालेज ओर स्कूल खोले गये है भौर कितने नये खोले 
जार क्‍ 





का 











(८) आधुनिक जमाने में शासन ग्ररीबों तथा असह्यायों की देख भाक्ष करता है 
इसके लिये दातव्यशालायें द्वी नहीं खोली जातीं, बल्कि शासन की तर+ से ऐसे उद्योगों 
का भी प्रबन्ध किया जाता है जहाँ ग़रोब जोग काय करके जीजविकोपा्जल कर सके। 
भारतवषे में बेहद्‌ ग़रीबी दे और इसारे उद्योग घन्धों का विक्राथ इतना नहीं हुआ है. 
कि सभी लोगों को काम करने का अवसर मिले। फिर भी यहाँ का शिक्षित बर्गें अपने 
. क्त्तेंब्यों के प्रति जागरूक हुआ है और अनाथ, विधवाओं, असहायों वा बूद्ों के. 

लिये अनाथालयों, विधवाआश्रमों तथा इस प्रकार की अन्य संध्थात्नों की स्थापना की 
जाने तंगी है। अन्धों तथा गु'गों बदरों के लिये ऐसी संस्थायें खोली जा रही हैं जहाँ बे 
कुछ काम करके अपनी रोज़ी कमा सकें | शासन भी जनता के प्रति अपने कत्तव्यों को . 
सममभने लगा है और ग्ररीय किसानों को सहायता करना आरम्भ कर दिया दै। किन्तु 
शाक्षन को ग्ररीबों तथा असहायों के लिये अभी अहुव कुछ करना है । आशा की जाती 
है कि लोकमत से प्रभावित होकर भारत सरकार भा अनाथालयों और विधवाश्षत्तों को. 
स्थापना करेगी--ओर गरीबों की सह्यता के लिये अन्य साधनों का प्रबन्ध करेंगी 


(६) आज के ज़माने में शासन की तरफ़ से जंगलों का भी प्रबन्ध किया जाता 
है । भारत सरकार का भी जंगल क्भाग दे । इसने ऐसे कालेजों तथा स्कूलों को स्थापना 
की है जहाँ इस विभाग के अफसरों को शिक्षा दी जाती हैँ । जंगक्नों को सुर्रा 
_ आरत सरकार की निश्चित नीति है। 


(१०) अन्त में मादक पदार्थों के नियम्प्रण का कत्ते ब्य आत 
सभी आधुनिक राज्यों द्वारा किया जाता है। भारतनष 




















में भी इस सामक्षे है | भी आास्वीय 
. सरकारों की निश्चित नीति है। १५३५ के क्रानून द्वारा स्थापित कॉमेस सरकारों ने 
... मदश्निषेषी क्लानूम पास करना प्रारम्भ कर दिया था । 
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क्‍ संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि भारत सरझार भी उत सभी अनिवार्य तथा 
ऐच्छिक क्तेव्यों का पाज्ञन कर रही है ज्ञिनका पालन आज के सभी पभ्य राष्यों में 
होता है । ह 

राज्य का लच्य तथा उदश्य 


आधुनिक राज्यों के विभिन्न कत्तेंठ्यों की जिस्तारपू्वेक व्याख्या कर लेने के 
पश्चात अब हम राज्य के लक्ष्य को ओर ध्यान देंगे। इस विषय पर राजनीतिक 
विचारकों का अलगञअलग मत है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं राज्य द्वारा 
हस्तक्षेप की सीमा के सम्बन्ध में दो राजनीतिक स्कूल हैं। व्यक्तिवादी व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता पर अधिक ज़ोर देते हैं और राज्य द्वारा नियन्त्रण पर कम। समष्ठिवादी: 
इसके विपरीत राज्य के अधिकारों की अधिक माँग करते हैं, व्यक्तियों की स्व॒तैन्त्रता 
की कम । इन दोनों स्कूलों के सतावल्लम्बियों को हम विभिन्न श्रेणी में बाँट सकते हैं । इस 
वर्गीकरण का आधार होगा इनका वह दृष्टिकोण जिससे वे राज्य द्वारा नागरिकों के 
जीबन में हस्तक्षेप को निर्श्चित करते हैं । 


अराजकतवावादी 


इस अकार व्यक्तिवादियों को परम व्यक्तिवादी या अरा जक॑वाबारी तथा साधारण 
व्यक्तिवादी में निमाजित किया जा सकता है। क्‍ 

अराजकतावादियों का कह्दना है कि राज्य न क्रेवल अनावश्यक है यह 
निश्चित रूप से ६निकारक भी है। यह किसी द्वालत में न्याय नहीं कहा जा सकता | 
इसलिये उनका कहना है कि राज्य को शाप्षन तथा इसके नियमों के साथ सप्नाप्त कर 
देना चाहिए क्योंकि यह दमन का साधन है ओर व्यक्ति के विकास के मां में 
बाघक दोता है। इन विचारकों का सत है कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होता 
चाहिए और उस पर किसी भी दूसरी शक्ति का शासन नहीं द्ोना चाहिए । ऐसे लेखकों 
के अनुसार अराजकता और अव्यवत्था के एक ही अथ नहीं होते । अराजकता का 
तात्पयें केवल शासन के अभाव से द्ोता है । इन लोगों का दृढ़ विश्वास हे कि श्रत्येक 
व्यक्त अपनी ताकिक शक्ति तथा आत्मा की सहायता से वही कारये करेगा जो उचित 
होगा। नागरिकों को अष्ट करने वाले राज्य का प्रभाव न रहते पर सभी पूर्ण स्वतन्त्र 
रहेंगे ओर उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास सम्भव दो सकेगा। राज्य के अभाव में 
व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी, वह अधिक खंयत रह ख्केंगा ओर डच्चके 
चरित्र का भी विकास द्वोगा। व्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता तथा शाघन के अभाव के बारे 
में स्टेनर, क्रोपों स्किन ढुकर, श्राउधान तथा टॉक्सटाय का यही सत है। भारतबष में 
मद्दात्मा गांधी ने भी टॉल्सटाय का अनुसरण करते हुए एक बार अराजकता के पक्ष में 
अपनो राय प्रकट की थी। किन्तु उन्होंने अपने इस विचार की व्याख्या नहीं 
की । इसलिये अराजकवावादी के रूप में मद्नात्म गांधी के विचारों को दस विस्तार- 
पूथक नहीं दे सकते । 


शेष शासन-्यश्र 
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साधारण व्यक्तिवादियों में ऐसे लेखक आते हैं जो राज्य तथा शासन को पूर्ण रूप 
से नहीं समाप्त करना चाहते परन्तु से णरिष्टकर बताते हुए भी आवश्यक समझते 
हैं। उनका भी कहना है कि राज्य द्वारा नियन्त्रण तथा व्यक्ति की स्वपन्त्रता का 
मेल नहीं खा सकता। इसीजिये वे उपक्ति तथा राज्य के पारसतरि 5 संघर्ष का जिक 
करते हें | इसका यह तात्पये है कि राज्य तथा व्यक्ति के अधिकारों में पारस्परिक संघषे 
चलता आ रहा है और राब्य के अधिकारों में वृद्धि होने पर व्यक्ति को स्वतन्त्रता में 
कमी द्वोना अवश्यम्भावी दे । 


० मिल का नेतिक व्यक्तिवाद 


जॉन रटुअठ मित्र, ऐडम स्मिथ तथा रपेन्सर ऐसे तीन लेखक हैं. जिन्दोंने सम- 
ठ्यक्तिबाद का समर्थन तीन विभिन्न दृष्टिकोशों से किया है। थे दृष्टिकोण नैतिक, 
आर्थिक तथा वेज्ञानिक हैं। मिल के नेतिक व्यक्तिवाद का ताल्पय है : 

(१) व्यक्ति को उस सीमा तक पूर्ण स्ववन्धता मिलनी चाहिए जहाँ तक वह 
दूसरों के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं करता। अगर उसके कार्य दूसरों के अधिकारों 
का उल्लंघन करने लगते हैं तो राज्य द्वारा व्यक्त के इस प्रकार क कार्य नियन्त्रित 
रहेंगे। इस प्रकार राज्य व्यक्ति को अमुचित कारय करने से बचायेगा । 


(२) उसे अपनी इच्छा, बुद्धि तथा शक्ति के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता 
मिलनी चाहिए । इससे व्यक्तियों की समनात्मक शक्ति का विकास द्वोता है। बह अपने 
कार्य में भरसक ताक़त लगायरेगा और नवीनता दिखायेया क्योंकि जिस कार्य की वह स्त्रय 
करना चाहेगा उसे सफलदागुब्क समाप्त करने का प्रथज्ञ भी करेंगा। राज्य फी और 
से किसी प्रकार का हस्तज्ञेप तथा उत्साह व्यक्तियों के स्वावज्स्वन को समाप्त कर 
घनके व्यक्तित्व के विकास में बाधा डाजेगा । वे भत्येक कार्य में राज्य की सद्दायता चाहेंगे । 


इस प्रकार राज्य की तरफ़ से अधिक हस्तक्षेप अनेतिक है क्योंकि इसका प्रश्नाव 
सर के नेतिक विकास पर पड़ता है ओर उनकी प्राकृतिक शक्तियों का ह्वाक्त हो 
जाता है । 


ऐडम स्मिय का आ्थिक व्यक्तिवाद 


ऐडम स्मिथ के आर्थिक व्यक्तिवाद्‌ को 'ल्ेसेफ़र! ([,8/9802 [9770) या स्वतस्त्र 
छोड़ देने की नीति भी कहा गया हे | इसका तात्पर्य है [# व्यक्तियों के परव्येक मामक्षे में 
राष्य को तरफ से हस्तक्षेप न होऋर उन्हें स्वतन्त्र छोड़ देना चादिए। पेडम धश्मिथ का 
कद्दना था कि सनुष्य अपने द्वितों को भज्ञी भाँति समझता दे और उन्हें प्राप्त करने का 
प्रयत्न करता है। इस प्रकार अगर वह पूंजीपति है तो अपने रुपयों को पेसे रोजगार 


चौद॒हवों अध्याय ७३६ 


. मैं लगायेगा जिसमें वह अधिक से अधिक धन पैदा कर सके; झगर वह मजदूर है तो 
केवल ऐसी जगह काप करने को तैयार होगा जहाँ उसे अधिक से अधिक मज़दूरी मिलती 
दो । इसलिये व्यक्तियों को सुख प्राप्त करने के लिये राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर देना 
चाहिए | राज्य की ओर से मजदूरी, झूल्य तथा किराये को नियमित नहीं रखना चाहिए 
ओर न बाज़ारों पर ही नियस्त्रण रखना चाहिए । आर्थिक जीवन में प्रत्येक वस्तु स्व॒तन्त्र 
प्रतियोगिता के ऊपर छोड़ देना चाहिए । पूति तथा माँग (8799]ए ७७० ]00977870) 
के नियम पर किसी भ्रकार का भी बन्धन न लगना चाहिए | इस प्रकार व्यवसाय स्व॒तन्त्र 
होने चाहिए और राज्य के स्व॑रक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। 


स्पेन्सर का वेज्ञानिक व्यक्तिवाद 

स्पेन्सर के वेज्ञानिक व्यक्तिवाद का अथे इस प्रकार है; प्रकृति में प्रत्येक स्थान पर 
अत्तित्व के लिये संघर्ष होता रहता है और इस संघष में केबल शक्तिशाली ल्ञोग ही जीवित 
रह सकते हैं | कमज़ोर लोग शक्तिशालियों के अधिकार द्वारा समाप्त कर दिये जाते हैं । 
इस प्रकार 'शक्तिशाली द्वी जीवित रह सकते हैं? व्यापक प्राकृतिक नियम बन जाता है 
जो दर जगद्द लागू होता दे । इसलिये साभाजिक जीवन में भी अनियन्त्रित प्रतियोगिता 
होनी चाहिए जिससे निरबंत लोग समाप्त हो जायें और शक्तिशाली ही शेष रहें । इसलिये 
राज्य द्वारा श्रतियोगिता पर कोई नियन्त्रण न लगना चाहिए और व्यक्तियों को पूर्ण॑रूप 
से स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिए । 


स्मिथ, मिल्ल तथा स्पेन्सर के भनुसार राज्य के कर्तव्य 

इन लेखकों के उपरोक्त विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि ये राज्य का उन्मूलन 
नहीं चाहते | ये केवक्ष राज्य के कार्यो' की सीमा निधौरित कर देना चाहते हैं। इसकिये 
इन्होने राज्य के कत्तेठ्यों को आवश्यक और अनावश्यक क़िस्मों में बाँटा है। आवश्यक 
किस्म के कत्तेब्यों पर ये तीनों एकमत हैं और इनके अनुसार राज्य को वाह्य तथा 
आन्तरिक खतरों से जाति की रघछ्छा करनी चाहिए और लोगों की जान व माल की 
हिफ्राज़त करना चाहिए । इसके लिये राज्य जल, थल्न तथा हवाई सेना रख सकता हैं, 
पुलिस तथा जेल्ों का संगठन कर सकता है और कानूनों का पालन कराने के लिये 
न्यायात्षयों का प्रबन्ध भी कर सकता है । 

(कन्तु राज्य के अनावश्यक कत्तेब्यों के बारे में तीनों लेखक एकमत नहीं हैं। 
मित्न तथा पड़म स्मिथ का विश्वास है कि राज्य द्वारा निबंलों तथा वृद्धों की रक्षा होनी 
चाहिए । यही नहीं, राज्य को प्लेग, मलेरिया, हैज़ा तथा झन्य संक्रामक रोगों से जाति 
की रक्षा करनी चाहिए | इसके लिये राश्य की ओर से सावंजनिक अस्पतालों का भ्वन्ध 
होना चाहिए और अन्य खैराती संस्थाओं का संगठन करना चाहिए। इनके विपरीत 
स्पंसर ग़राबों, बीमारों तथा अपाहिजों की सहायता का पूण रूप से विरोध करता हे । 
उसका कहना है कि राष्य का यह कार्य स्व॒तन्त्र प्रतियोगिता के मांग में बाघक होगा। 
इसका परिणाम यह होगा फि समाज में ऐसे लोग भी जीवित रहेंगे जो दूसरों के ऊपर 
भार-स्व॒रूप होंगें। चूँकि उनको जीवित रखना शक्तिशालियों के अधिकार के प्रति 


४४० शपसन-यक्ष 

अन्याय होगा इसलिये उनकी रक्षा करना अनुचित होगा । इसलिये राज्य की ओर से 
ग॑ गों, बहरों तथा अन्धों के लिये खेराती संस्थायें तथा 5०3 7 जिये श्रस्पतान्ष खोलना | 
ठीक नहीं । इतना ही नहीं, सेंसर राज्य की ओर से शिक्षा, सावजनिक कार्य, डाक ओर 
रतवे के प्रबन्ध का भी विरोबी है। इस सम्बन्ध में मिल भी उससे सहमते हे | भिज् 
का बिचार है कि ऐसे कार्यो' का संगठन तथा प्रशन्‍्ध लोगों को स्वर्य ही करना चाहिए। 
इससे जनता की शिक्षा तथा अनुभव में वृद्ध होगी। यही नहीं उनको बुद्धि तथा शक्ति का 
बिकास भी होगा तथा लोग स्वावलूम्बी हो सकेंगे। अगर इनका प्रबन्ध राज इरा हाने 
लगता है तो लोगों की स्वयं कार्य करने की प्राकृतिक भावता जाती रहती है और वे 
प्रत्येक कार्ये में राज्य की सहायता की आशा करने लगते हैं। अगर शिक्षा पर राज्य का 
पूरा अधिकार हो जायगा वो सभी नागरिकों को सरकार एक साँचे में ढालना चाहेभी। 
इसीलिये मिल्न की राय थी कि स्कूलों और कालेजों का संगठन तथा अबन्ध जनता द्वारा 
होना चाहिए। मिल के इस विचार से एडम् स्मिथ सहमत नहीं है। उसको राय है कि 
राब्य की ओर से ऐसी संस्थाओं को चलाया जा सकता है मो सावजलनिक हित की पूर्ति 
कर सके । 

समृह या संघ व्यक्तिवाद 


इन अराजकतागदियों तथा व्यक्तिकदियों के अतिरिक्त हमारे युग भ॑ राजनीतिक 
विचारकों का एक ऐसा भी रकूल है भो केवल व्यक्तियों की स्पवन्त्ता तथा उसके 
अधिकारों पर ही अधिक जोर न देकर समूह तथा संघ की स्वतस्त्रता और अभि ह॥रों 
की माँग करते हैं। इन लोगों को समूद्‌ या संघ व्यक्तिवादी कहा जाता है. और 
इनके सत को लोगों ने समूह व्यक्तिबाद कद्द। है। आज़ हमारा जीवन कितने ही 
संघों वथा समुदायों में संगठित दे और इन संघों तथा समुदायों का अस्तित्त प्रात: 
सुवतन्त्र रूप से राज्य की सद्दायता के बरेर है। इस अकार हुप देखते ॥ कि आध्य'ततिक 
उद्देश्यों को लेकर चर्च का भर्तित्व क्रायम किया गया दे। इसके राज्य ने नहीं बनाया 
है, वसने केवल इसको स्वीकृति मात्र दे दी है। इसलिये संघ उपियादियों का कथन 
है कि इस प्रकार के समुदायों का अपना अल्नग व्यक्तित्व होता है और राज्य को (नक्े 
जीवन तथा कार्यों पर नियन्त्रण लगागे का कोई अधिकार नहीं। किन्तु स्रमृह 
वर्याक्तवादी भी आपस में एकम्त नहीं हैं। फ्रिगप्त, होल तथा लाहका राज्य का भी 
इन्हीं समुदायों तथा संघों की भाँति एक समुदाय मानत हैं। उनके अनुसार राब्य तथा 
दूसरे समुदायों में कोई विशेष अन्तर नहीं और राज्य का दूसरें समुदायों का नियस्त्रण 
करने का कोई अधिकार नहीं । फ्रिगिस एक रुइतन्त्र राज्य में स्॒तन्त्र चच चाहता है, 
कोल व्यवसाय में रवायत्त शास्त्र को माँग करते हैं और जारी सभो समुदायों को 
स्वायत्त-शासन का अधिकार दिलाना चाहते हैं। इसके विपरीत जियक, में ७ आाइबर 
तथा बाकर का सत है। उनका कद्दना है कि राज्य समुवायों का समुदाय हैं इसाचये 
इसे इन विभिन्न समुदायों की देखभाल करने तथा उनमें सामाआत्य स्थापित करने 
का अधिकार प्राप्त दै। ये लेखक साधारण समूह-व्यक्तिवादी है आए इनके अनुप्तार 


चौद्ह॒वाँ अध्याय 
राण्य का अस्तित्व नि्णयकर्ता या सरपंच के रूप में आवश्यक है। जहाँ तक प्रत्ये५ 


समुदाय के सामाजिक जीवन का प्रश्न है इन लेखकों के अनुसार भी रन्हें पूर्ण -- 


स्वतन्त्रता मिज़्नो चाहिए। अतः स्पष्ट है कि समूह-व्यक्तिवाद़ियों के ये दोनों स्कूल 
समुदायों की स्वतन्त्रता तथा उश्षके अधिकारों फी साँग करते हैं। इनमें अन्तर केवल 
इतना ही दे कि एक स्कूल वाले समुदायों तथा समूहों को पूर्ण स्वतन्त्रता दिल्लाने के पक्ष 
में है ओर दूसरे स्कूल वाले केवज्ञ उसी अंश तक स्वतन्त्रता देने के पक्ष में हैं जहाँ तक 
क्षमुदायों के सामाजिक जोबन का सम्बन्ध है। । 

संक्षेप में हम कद्द सकते हैं कि व्यक्तिवादी तथा समूह-व्यक्तिवादी दोनों व्यक्तियों 
तथा समुूद्दों और समुदायों की स्वतन्त्रता तथा अधिकारों की माँग करते हैं और राज्य 
के हस्तक्षेप को सीमित करना चाहते हैं । 


व्यक्तिवाद के गुण 


अन्त में हम व्यक्तिबाद के गुणदोष पर भी विचार कर सकते हैं। प्रथम हम 

गुणों द्वी की लेंगे । 

१---हसका सबसे पहला गुण तो यह्द है कि इसने इश्त बात को पूर्णरूप से 
स्वीकार किया है कि स्वावलम्प्रन उन्नति का सबसे बड़ा आधार दे। परतस्त्रता तथा 
अनावश्यक नियन्त्रण से हमेशा स्वावत्ृग्बन की हत्या दोती है ओर क्ोग सुस्त 
तथा अपने कत्तंड्यों के अति उदास्ीन हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञोग सुरुत द्वी नहीं हो 
जाते बरस बे कोई काम ही नहीं करना चाहते । उनकी शक्तियों को लकबा मार जाता 
है और किसी भी कार्य में उनको व्क्षचस्पी नहीं रहती । उनके चरित्र का ह्ास होने 
लगता है और उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता । 

२--चू'कि यह मत व्यक्तियों की स्वतन्त्रता तथा उनके अधिकारों पर अधिक 
जोर देता है इसलिये राब्य उन्हें साधारण अस्थावर नहीं समझ सकता। व्यक्ति को 
केवज्ञ मशीन का पुजञो मात्र नहीं समझा जा खकता | उसे सामाजिक जीवन में जीवित 
ओर सहयोग देने बाशा सदस्य मानना पड़ता है। इस अकार सामाजिक तथा राज- 
* लीतिक जीवन में ठयक्तियों का मूल्य और महत्व बढ़ जाता है और वह राब्य के शाखन 
में बिज्ञीन नहीं हो जाता । क्‍ 

३---.उयों ही यह मत राज्य को आवश्यक किन्तु अद्वितकर स्वीकार करता है 
यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मत के समर्थन करने वाले क्षोग ब्यक्ति को राज्प्र के. 
अनावश्यक नियन्त्रण से बचावेंगे। राज्य की ओर से अधिक हस्तक्षेप तथा पिता-तुल्य 
व्यवहार व्यक्तियों के विकास में बाधक सिद्ध होता दे ओर उनकी मौलिक शक्तियों को 
कुचल देता हे। जिसके फतस्वरूप छोटे-छोठे मामज्ञों में भी वे अपना निणेय करने 

| र्‌ जाते । 
हे च कि व्यक्तिबुद्‌ राज्य द्वारा बहुत से कृप्तंव्य करने का विरोध करता हे 
इसलिये यदद राष्य को नौकरशाही का एक बहुत बड़ा यन्त्र होने स्रे बचाता है । 
४ई 


हा 


हर शासन-यम्त्र 


४-०-विचार, वाणी तथा कारये की स्वठन्‍्त्ता दे देने से नागरिक अपने कत्तेव्यों. 
के प्रति जागरूक हो जाते हैं. और शासन के अच्छे तथा बुरे कार्यों पर टीका-टिप्पणी 
करने योग्य रहते हैं। इससे शास्रम के कर्मचारी आलोचना की डर से अपने 
फ्तेठयों का पालन भक्ती भाँति करते हैं और ग्रेर-क्रानूनी तथा निरंकुश कार्य करने से 
द्विचकते हैं। इससे हुकूमत लोकमत के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन करती है। 
इसका तात्पय हुआ कि व्यक्तिवाद का परिणाम उत्तरदायों शास्तन द्वोगा । 


व्यक्तिवाद के दोष 


इन गुणों तथा अच्छाइयों के साथ व्यक्तिवाद के कुछ दोष भी हैं. जो इसने गम्भीर 
हैं कि उन पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। 

१->खबसे पहले तो अराजझतातादियों और चरम व्यक्तिवादियों का यह खयाल 
कि राण्य केवज्ष जबरदस्ती और बल-प्रयोग पर ही आधारित है और इसलिये «सका 
उन्मूलन कर देना चाहिए, ग्रल्त दे | वे इस बात को भूल्ष जाते हैं. कि राज्य सद्दायता 
तथा सामाजिक सुधार का भी साधन है। अगर कभी राज्य की ओर से व्यक्तियों के 
कार्यों पर नियन्त्रण० लगाया जाता दे तो भ्राय: ऐसे कार्य असामाजिक होते हैं और 
नियन्त्रपों का ज्गाना समाज के द्वित में आवश्यक हा जाता है। इस पकार राष्य समाज 
को अव्यवस्थित तथा असंगठित होने से बचाता ८ । 

२--चरम व्यक्तिवादियों का यह विचार कि सामाजिक जीवन से बल-प्रयोग हरा 
देने पर भी व्यक्तियों के स्वायत्त-शासन की स्थापना की जा सकती है ऐतिहासिक अन्नुन 
भवों तथा मानव सरवभाष दोनों के श्रतिकूक्त है। शक्तिशाली तथा नि्येज्ञों का पारस्परिक 
मेलमाव उतना ही असम्भव है जितना कि शेर ओर बकरे का सहृवास | अगर सामा- 


वास्तविक रूप में सामने आयेगा । 

३--अगर स्वाघधीनता तथा व्यक्तियों के स्वायत्त-शास्नन का यह अर्थ ल्षिया जाथ 
कि सब को मनमानी करने का अनियन्त्रित अधिकार मिज्षना चाहिए तो समाज पारस्परिक 
बिरोधी शक्तियों का युद्धक्षेत्न हो जायगा। अतः वास्तविक स्वतन्त्रता केबज्ष स्रीमित 
स्वतन्त्रता दी हो सकती है ओर सीमित स्वतन्त्रता का अर्थ हुआ कि व्यक्तियों के 
अधिकारों पर नियन्त्रण क्षगाया जाय । 

४--मानव रवभाव के गुणों के सम्बन्ध में चरम व्यक्तिवादियों तथा अराजकवा- 
वादियों का विचार अमपूर्ण है। वे ठ्यक्ति के अनुशासन तथा कच्तेंब्य की भावना में 
अधिक विश्वास रखते हैं। वास्तव में वह अराज<€ता जिसकी कि वे घारणा करते हैँ 
व्यवस्था होगी ओर ऐसे देश के रहने वाले सभी एक दुसरे के विरुद्ध निरन्तर युद्ध 
की अवस्था में रहेंगे। 

५--साधारण व्याक्तिवाद भी व्यक्ति के नेतृत्व तथा उसकी शक्ति में बहुत विश्वास 
करता है ओर यहद्द मनुष्यों के प्राकृतिक भेद को भूल जाता है। यद्द कहना कभी भी 
उचित नहीं दोग कि सभी मनुष्य इतने दूरदुर्शी हैं कि थे अपने ह्वित को भक्षी 


री 
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भाँति समझ सके । न तो सभी भलुष्यों में एक सी शक्ति होती है और न सभी में एक 
सी बुद्धि । इसलिये सम्भव है कुछ लोग स्वयं अपना सभी कार्य कर लें और किसी की 
सद्दायता की परवाह न करें, किन्तु सभो लोगों के बारे में यह धारणा रखना उचित 
ने होगा । 

६--ठ्यक्तिवादी आज के सामाजिक जीवन की जटिलता को भत्ती भाँति सममने 
की काशिश नहीं करते। हमार जीवन की समस्‍यायें इतनी जटिल द्वो गई हैं. कि प्रायः 
हममें से अत्यन्व ताम बुद्धि वाल के लिये भी शाक्षन की सह्ययता के बिना उनका सममना 
ओर सुलकाना असमभ्भव दे । 

७--मिल्ष का कथन है कि जितनी मात्रा में राज्य के हाथों शक्ति स॑बित होती 
है उतना द्वी व्यक्ति को स्वतन्त्रता का अपहर७ द्वोता जाता है । मिक्ञ मद्दोदय के इंस कश्न 
के अनुसार बव्र्याक्त ओर राज्य में एक प्रकार का बंपरील तथा विरोध रहता है । जैसा 
कि पहल कह्दा जा चुका है राज्य द्वार। फिये गये सभो नियन्त्रण अनावश्यक तथा अद्वित- 
कर नहीं होत। दे।नक जांवन स्वयं इसका साज्ञा है कि बहुधा व्याक्त तथा राष्य एक 
दूसरे क परिपूरक द्वाते हैं। वास्तव मे प्रगतिशाल सामाजिक तथा राजनातिक जीवन 
व्यक्त और राज्य का सदकारता पर ही निभंर है । 

प८-+एडम स्मिथ अपन अथ-शाक्षाय खांजों में व्यक्ति के निजो दितों पर अधिक 
ज़ोर दूत हैँ । मानव प्रक्धात पर यह हष्ट-राण केवक्ष अद्द का दो प्रधानवा देता है. भौर 
सामांजकऊता तथा मलुष्य की मानवांदतवादिता को अवदह्दज्ञना करता दे । मनुष्य के सारे 
कार्य स्वाथषश हूं नहीं द्वात | उस परस्वार्थे भा प्रेरित करण है। इसके अतिरिक्त 
व्यक्तियों की निरन्तर स्वायं तत्परता से संघ आंनवार्य है। भौर इस संघष मे कुछ 
थाड़े से हू साइसा और यांग्य व्याक्त सफका हा सकेगे। बहुत बढ़ा मानव जमुद्द अपनों 
अससयथेता का शिकार द्वागा ।जां थाड़ू से सफक्ष हागे पूजापांच बनकर एकार्थिपथय 
स्थापित करेंगे। 

६--प्रकृंति के जिस नियम का उद्ादरण देकर स्पेन्सर खुली प्रतियोगिता का 
प्रतिपादून करत हूं वह मानव समाज पर नहीं क्षाय॒ हं। सकता | यह कहना कि पशु-मगत 
की भाँति मनुष्या में भी प्रांतवयागिता के फत्न-त्वकूप कंवल शक्तिशालियों का हो जोने 
का अवसर सिल्ञना चाहुए उचित नहीं हे। मनुष्य ने प्राक्न॑ंतक शक्तियां पर विजय अआध् 
की दे ओर वह इश्वर-अदत अपना बुद्ध आर पक से अआक्ृणिक शाक्तियां छो आवश्यकता- 
नखार अपने पक्ष में ला सकता दे | इसके अलावा इस नयम के अनुधार कंवज्ञ शक्ति- 
शाज्ों ज्ञागां को हू जाने का अवजर ता अवश्य मिल्ञगा किन्जु शक्तिराज्षा हो श्रेष्ठ भो 
होंगे कद्दा नद्वां जा सकता। इंधरलिये इसमें सन्देद हे कि अनियन्त्रित भ्रतियोगिता के 
परिणाम-स्व॒रूप मानव समाज का विकाश्च अच्छाइ के लिये हो सकेगा। शक्ति के साथ 
शिव और सुर्दर के सदयाग में द्वा मानव खाज़ का कल्याण है ओर उध्॒द्रा 
विकास उचित रूप से दं। सकता दे । स्पेन्तर का यह कहना कि निर्बेत् तथा रोगियों को 
मरने दूना चादिए अमानांपक ६। इसपर अवात दाता है कि स्पेन्सर सद्दोद्य दया तथा 
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सहानुभूति की भावना को शानउ-स्वभाव से अलग कर देना चाहते हैं। बह मनुष्य को. 
रक्त तथा सांस का प्राणी न मान कर शुष्क काइठ का यन्त्र बनाना चाहते हैं । 

६०“समूइ व्यक्तिवादियों में से भी वे ज्लोग जो राज्य को केवज् दूसरे समुदायों - 
का स्थान देना चाहते हैं अराशकताव्रादियों से कम नहीं । ऐसा करते से भी समाज 
में उस्ची अराजकता का बोल बाला दोगा जो राब्य को बिल्कुल हटा देने के परिणाम 
स्वरूप आयेगी | इसलिये समूह व्यक्तिवरादिल। में ऐसे ज्ञाग जो राज्य को दूसरे समुदायों 
से अ्रेष्ठ स्वीकार करने को तैय्यार हैं अधिक सहो मालूम पड़ते हैं । 


समष्टिबादी लेखक 

व्यक्तिवादी लेखकों की विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन कर लेने के 
पश्चात्‌ अब हम समब्टिवादियों पर बिचार कर सकते हैं। ये लोग व्यक्ति की 
स्व॒तन्त्रता तथा शक्ति की अपेज्ञा समान और समष्टि की शक्ति पर अधिक ज़ोर देते हैं। 
इन लेखकों को भी विभिन्न वर्गों में विध्वाअित किया जा सकता है । क्‍ 

१०-समाजवादी लेखकों का कहना दे कि उत्पादन के साथनों का समाजीकरण 
होना चाहिए और विवरण तथा विनिमय पर & म्पूणु जाति के द्वित में राक्य का निय- 
नत्रण झावश्यक है। इनके अनुस्तार अभिक्रों को पू जापातियों तथा जमींदारोंके अशुत्व 
से मुक्त होता चाहिए भोर स््रीतथा पुरुषों के आथिक तथा सामाजक समानता के 
आधार पर सम्राज का संगठन होना चाहिए। समभअवादी तखकों से मत भेद अवश्य ' 
है और वे दो किस्मों में विभाजित किये जाते है । कुछ तो क्रास्ति की मदद से समाज- 
बादी व्यवस्था लाना चाहते हैं भौर उन्हें क्रान्तिकारी समा मंबादी कहते हूँ। दूसरे 
विकास के मार्ग को पसन्द करते हैं ओर उनके अनुसार सभा जषाव व्यवस्था धीरे 
धीरे कई अवस्थाओं से गुजर कर पालिमेन्टरी ढंथ से लाई जा सकती है। किन्तु यह 
अन्तर केवल मांगे का है। जहाँ तक लक्ष्य का अश्न हू दोनों समाज की उपरोक्त ब्यवस्था 
को लाना चाहते हैं। दोनों प्रकार के समाजवादं! राष्ट्र $ जीवन के सभी महत्वपूर्ण 
कार्यो पर राज्य के नियस्त्रण क॑ पक्ष में हैँ। उनका भुर्य उद्देश्य जीवन के आधिक 
पहलू पर राज्य का अधिकार तथा नियन्तण स्थापित करना हैं। के खुक्ो प्रतियोगिता 
तथा निजी व्यवस्राय के विरुद्ध हूँ क्योंकि उनका विश्वास ६ # इससे सम्पत्ति" केवत् 
मुट्ठी भर आदर्मियों के हाथ एकत्रित होने लगती है सके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद 
की स्थापना हो जाती है। इसलिये प्रत्येक किस्म के समाजवाद स्वतस्त्र व्यवसाय का 
विरोध करते हैं और व्यवसाय तथा उद्योग पर राब्य का संरक्षण तथा नियन्त्रण 
रखना चाहते है । वे पूं जोपतियों तथा जमोंदारों का उन्मूलन करक निजो स्वामित्व 
के स्थान पर राज्य को पत्येक वस्तु का र्वामों बनाना चाहत हैं। इस्सर स्पष्ट ह कि 
आशिक आन्दोक्नन के रूप मे खमाजजाद ऐडम स्मिथ के आथिक व्याक्तयाद के बिहकुक्ष 
बिपरीत है। समाजवाद के मुख कषेखका में फार्ल भाक्से का नाभ अधिक महत्वपूण हूं | 
वेज्ञानिक समाजबाद का तो कालेमाक्णे जस्मदाता हो था। इसक अत्ावा जमनां क॑ 
बनेस्टीन तथा इंगकैड के ध्विडनीबेब और बर्नाडशा तथा दूसरे फ्रबियन लैखकों को हम 
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उन समाजवादियों ,में रख सकते हैं ज्ञो शान्ति तथा प्रचार की मदद से समा बब।दों 
व्यवस्था लाना चाहते हैं । क्रान्तिकारी समाजबादियों में लेनिन, द्वाट्रकी तथा लगार डेल 
के नाम विशेष अहमियत रखते हैं । ह है 

२--दूखरी विचारधारा ज्ो राज्य को व्यक्ति की अपेज्ञा अधिक महत्व देती है 
आदशेवाद के नाम से प्रचलित है। इस बिचारघारा के प्रमुख लेखकों में हेगेल, बोसों- 
क्ब्ेट तथा झभीन का नाम विख्यात है। इनमें से प्रथम दो विचारकों की राजनीतिक 
विचारधारा मिल के व्यक्तिवाद के ठीक विपरीत है। अगर मिल्ल महोदय व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता तथा उसके अधिकारों पर अधिक ज़ोर देते हैं तो हेगेल तथा बोसाँक्वेट जाति 
के अधिकार को श्रेष्ठ मानते दें और व्यक्ति के केबल कत्तेव्यों पर ही जोर देते हैं | इनके 
अनुसार सामाजिक जीवन में अपने कत्तेठ्यों का पालन करने के अरत्ावा व्यक्ति की और दूसरा 
कोई काय नहीं दे । इन लेखकों के कथनालुखार राज्य ऐसी संस्था नहीं है जो बुरी होते 
हुए भी आवश्यक है | यह तो एक विशेष अच्छी संस्था है और व्यक्तियों के जीवन में 
दस्तजझ्लेप करके यह उनकी स्वतन्त्रता को किसी भी हालत में कम नहीं ऋरती। राज्य 
अपनी सहायता परे व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को वास्तविक बनाता है। अन्यथा यह 
स्वतन्त्रता कोरी कल्पना मात्र रह जाती | इसलिये अगर पिल्न के व्यक्तिवाद में राज्य तथा 
व्यक्ति में कोई स्थायी विरोध नहीं था तो हेगेल भर बोसॉक्वेट के आदशवाद्‌ में यहद 
बिलकुक्ष दी समाप्त हो जाता है और व्यक्ति सम्पूर्ण समाज का एक आवश्यक अबयब 
मात्र बन जाता है। जहाँ स्पेन्सर मनुष्य तथा राज्य और समूह तथा व्यक्ति के निरन्तर 
विराध ओर संघर्ष को बात करते हैं वहाँ ये लेखक राज्य तथा व्यक्ति को सामाजिक 
जीवन में एक कर देते है। इस श्रकार देगेल के अनुस्रार राष्ट्र के जीवन के सभी 
पद्लुओं पर राज्य की नियन्त्रण रखने का न केवल् अधिकार ही प्राप्त है वरन्‌ उसका 
यह क्तंव्य भी है । उनके अनुसार राज्य की तरफ़ से लोगों के सामाजिक, राजनीतिक 
तथा आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करना और इसकी उचित व्यवस्था करना पूर्णतया 
न्यायय है। प्रीन मद्दोद्य जनता के जीवन पर राज्य के इश्न पूर्ण नियन्त्रण के पक्ष में 
नहीं हैं । उनके अनुसार व्यक्तियों को साधारण तौर पर जीवन यापन करने और 
सुस्त से रहने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । राज्य को केवज्ञ अनिवायें शिक्षा तथा मद्य- 
निषेध ऐसे कार्यों को दी करना चाहिए। क्‍ 

३--व्यक्ति की अपेक्षा राब्य के अधिकारों का समर्थन करने वाले लोगों में 
तीक्षरी किस्म फ्रासिस्टों की है। यद् विचारधारा इस युद्ध के समाप्त होने तक जमेनी तथा 
इटली में ्रचल्नित थी ओर इद्विटलर तथा म्रुसोलिनी इस आन्दोलन के प्रमुख नेता थे । 
विचार तथा कार्य-प्रणाज्षी में फ़ासिज्म अभुत्व पर अधिक जार देता है। इस्रका विश्वास 
है कि ऊपर के क्षोगों का काम हुक्म देना दे और शेष जनता का कत्ते्य हे आज्ञा- 
पाक्षन । राष्य तथा शाखन को पूर्णोरूप स्रे निरंकुश दोना चाहिए और लोगों 
का अधिकार आशज्वञापातनन करने के कत्तंव्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। राष्य को 
राष्ट्र के जीबन के श्रभी कार्यों की व्यवस्था करने का अधिकार है भोर राज्य के 
इस्तच्षेप की कोई सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती | इससे स्पष्ट हे कि फ्रा्रिस्म 


फ् 
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धराजकताबाद तथा समूद्द व्यक्तिबाद का बिल्कुक्ष विरोधी ओर हेगेल् के आदशेबाद का 
फल्न-स्वरूप है । 


समष्टिवाद्‌ के गुण 

अब हम राज्य के अधिकार तथा उम्रके कार्यों पर विशेष जोर देने वाक्षी विचार- 
धाराओं के गुणों तथा दोषों पर विचार कर खकते हैं। प्रारम्भ में हम इनके गुणों पर 
हृष्टि-पात करंगे । 

स्व प्रथम ते। यह कद्दा जाता है कि समाज के झआ्रार्थिक जीवन पर नियन्त्रण 
करके समाजवाद आशिक समानता स्थापित करेगा । इस प्रकार मुट्ठो भर ज्षोगों के हाथ 
में राध्यू के धन तथा पूजी का केंन्द्रीकरण न हो सकेगा जिससे अमीर तथा ग़रोब का 
अन्तर सम्राप्त दो जायगा और विभिन्न वर्गों क संघर्ष से सरपज बचा रहेगा। 

दूसरे, खुल प्रतियागिता के नाम पर श्रमिकों के साथ बढ़ा अन्याय किया जाता है । 
आवश्यकता तथा दारोबो के कारण मजदूरों का कमर वेतन पर कास करने के जिये मजबूर 
द्वोना पड़ता हं। अगर वह एंसा नद्दीं करता ता बेकार रहता है. झोर पूरे परिवार का 
भूल स मरन को नागत आ जाता हूं। ख्म्राजवाद्‌ आंमका की सआदूरी बढ़ाकर, काम 
करने के घण्टों को नाश्चत करक तथा दूधर नियन्त्रणा द्वारा पक बढ़े मानव समूह को 
झमारों के अत्याचार से बचाता है । इस अकार समाजबादों व्यवध्या के अन्तगेत मत कबज 
साधारण मजदूर का जोवन-स्तर ऊंचा दूं। सकगा वबरन्‌ उन सभा लोगों को काय करने 
का अवसर मिक्षथा जा खुला अतियागिता के परिणशयाम-स्परूप बेकार बेठे रहे हं । 

तीसर, पुंजीपातया की तथाक्रॉयत पारस्पारेंक अतियोगिता के पारणामस्वरूप 
भी राष्ट्र का सम्पत्ति तथा हत्पादृत बर्तुए एक महत्वपूण परिमाण में नष्ट जाती 
है क्यों।+क खुश प्रतियोगिता को व्यवस्था भ॑ उत्पादन तथा आवश्यकता! स॑ कोई 
सामझरुय नहां स्थापित हवा पाता । 

चौथे, राब्य क कार्यक्षेत्र में बुद्धि ह जाने के फका-स्वरूप अच्छे सामाजिक नियम 
तथा क्रानूम जारो द्वाने क्षयत हैं। ब्याक्त कितना भी याग्य तथा बुद्धमान क्योंन हो 
सामाजिक कार्यों का सम्पादन करने के लय जिस याग्यता तथा अतसुभव का प्रयाग 
राज्य कर सकता दे वे ब्वाक्त का कदापि द्वासिल नहीं दवा सकते । 

पांचवें यह भी कहा गया ६ के सानव-जावन के सभा पहलुभर पर राज्य का 
नियन्त्रण स्थापित कर देन सत्र स्राधारण जन सहयांग तथा सहृकारता के खिद्धान्तों 
पर चलने त्ञगता है, मनुष्य संकीणं स्त्रार्थ क पर हा ज|वा हूँ आर बंद यह अनुभव 
करने लगता है कि उचश्चका जाचन स्राभाजिक जोीवन से अनिवार्य रूप सर सम्बन्धित है 
झोर सावेजनिक द्वित में दी उश्चका भा द्वित है । 


समश्िवांद के दोष 
_जद्दो] समष्टिबाद्‌ में उपरोक्त गुण है बहा इस विचारघार। के कुछ दोप भो ६ । 
५१) खब प्रथम तो सतुष्य किस काये को अक्ां भाँव तभों करेगा अब बश्च 
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यह पूर्ण विश्वास हो कि उसकी सफलता उस कार्य पर निर्भर है। अपने व्यबसाय 
तथा उद्योग में सफल्षता प्राप्त करने के लिये लोग अधिक से अधिक प्रयत्न करेंगे परन्तु 
सरकार के बेतनिक कम चारी इस प्रकार के कार्यों में समुचित रूप से निञ्जी दि्नचस्पी 
नहीं ले सकते । 

(२) देगेल तथा बोसॉक्बेट ने राष्य के कत्तंव्यों का जो व्यापक चित्र खींचा 
था और जिनका पाकन फ्रासिस्तवादी सरकारों द्वारा किया जाता है उसमें व्यक्ति के 
स्व॒तन्श्न विचार तथा कार्य के लिये कहीं स्थान नहीं रह जाता। साधारण जीवन इतना 
नियन्त्रित है। जाता है कि व्यक्ति के लिये अपनी मौलिकता, तथा कार्य-कुशलता दिखाने 
का अवख़र द्वी नहीं मिलता । विचार, वाक्‌ तथा काये स्वतन्त्रता का ज्ञोप हो जाता है 
ओर व्यक्ति निर्मीब यन्त्र का एक पुर्जा मात्र बन ज्ञाता है। इस प्रकार राज्य “इस दर्यापक 
नियन्त्रण के परिणाम-स्वरूप केवल अनुत्तरदायित्व तथा दमन का एक बढ़ा नौकरशाही 
यन्त्र बन जाता हैँ। इसके विपरीत राज्य से आशा की जाती है कि बह स्वतन्त्रता तथा 
सामाजिक सेवा का माध्यम होगा। द 

( ३) राष्य के कार्यों में इस वृद्धि का प्रभाव व्यक्ति के चरित्र पर भी पड़ता है। 
बह अत्येक काये में राज्य की सहायता की आशा करने लगता है और इस श्रकार राज्य 
की तरक्र से पिठृ-तुल्य व्यवहार के फलस्वरूप नागरिकों के ज्यक्तत्व का ह्वास हो जाता 
है। इसका ब्यावद्दारिक परिणाम यह होता है कि व्यक्ति स्व॒तन्त्र प्रयास नहीं कर 
पाता। राधष्य को साधारण मामलों में भी रास्ता दिखाना पढ़ता है। इससे राज्य का 
संगठन तथा निरीक्षण का कार्य कठिन द्वोजाता है और घूसख्रोरी भ्रष्टाचार तथा 
बेइमानी बढ़ जाती है। द 


दोनों विचारधाराओं का काल 


अस्त में हम इस बात पर भी ध्यान दे सकते में कि किस काल में किस विचार- 
घारा का अभाव रहा है । व्यक्तिवाद के प्िद्धान्त का जोर १६वीं शताब्दी कें उत्तराधे 
में अधिक रहा है । बाकेर का कथन है कि १८४८ से १८८० ई० के काल में व्यक्तिवादी 
सिद्धान्त का अधिक श्रभाव रहा । इस काल में साधारणशवतया लोगों का यद्द विश्वास था 
कि राज्य का काय कम से कम द्वोना चाहिए। प्राय: सभी राज्य इसी नीति का पाज़न भी 
करते थे | किन्तु १६७० ई० के पश्चात्‌ राज्य ने शिक्षा सम्बंधी अपने उत्तरदायित्व को 
अनुभव करना प्रारम्भ कर दिया था। १८८० ई० में तो ऑक्सफ्रोडे में भीन ने यह 
स्मझाना शुरू किया कि नागरिकों के स्व॒तन्त्र नेतिक विकास के सांग में आते वाक़ी 
कठिनाइयों को दूर करने में राज्य का उत्तरदायित्व दे समाजवादी विचारधारा ने भी जोर 
पकड़ना प्रारम्भ किया ओर राज्य कार्य के क्षेत्र को बढ़ाने में मदद दी । १८८० से १६१४ 
का काज तो निश्चय ही ऐसा समय था जब राष्य के कार्यों में पर्याप्त मानना में वृद्धि दो 
चुकी थी । जैसा कि बाकर का कद्दना दै १८६४ में प्रचक्षित मताबलम्बी द्वोने के किये 
आवश्यक था कि लोग राज्य को सन्देह की दृष्टि से देखते । १६१४ में खाघारण तथा लोग 
राय के कार्यों में बिश्वास रखने कंगे | 


राज्य-लक्ष्य या साधन 


कुछ विचारक राज्य को एक महान लक्ष्य की आप्ति में साधन सात्र मानते हें 
और कुछ उसे स्वयं लक्ष्य स्वीकार करते हैं। इस सम्बन्ध में हम विभिन्न विचारकों के 
मतों में तीन विभिन्न धारायें देखते हैं । 


राज्य साधन मात्र है 
मु जे में 
सर्वे प्रथम, जेसा कि हमने इस अध्याय में देखा है कुछ विचारकों क्वा मत है 
कि व्यक्ति का हित द्वी सभी सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं का आधार है। 'इस 
लिये राज्य व्यक्ति के इस हिल को भ्राप्त करने के लिये साधन मात्र है। अगर राज्य 
के अंग व्यक्ति के इस हित को पूरा करने में असमथ द्वोते हैं तथा व्यक्ति के हितों की 
रक्षा भक्नी भांति नहीं कर पाते तो आवश्यकतानुसार राज्य के अंगों तथा संस्थाओं को 
सुधारा अथवा समाप्त किया जा सकता है । इस प्रकार की विचारधारा वाले लेखकों को 
ब्यक्तिवादी कद्दा जाता है क्‍योंकि बे व्यक्ति के हित्ों और अधिकारों तथा उसकी स्व॒त- 
न्त्रता पर अधिक ज़ोर देते हैं। ये लेखक राज्य को ऐसी संस्था मानते हैं जो बुरी द्वोते हुए 
भी आवश्यक है | इसलिगे व्यक्तियों के माम क्षे में राण्य को कोई हस्तक्षेप न करना चाहिए। 
इसे केवल व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा अधिकारों को श्रयोग में लाने के साधन जुटाने का 
कार्य करना चाहिए। इस्रका यह अर्थ हुआ कि व्यक्ति ही एकमात्र राजनीतिक 
वास्तविकता है अतएब सारी राजनीतिक संस्थाओं को झ्मपना लक्ष्य व्यक्ति को ही दृष्टिगत 
रखते हुये, निधोरित करना चाहिये। इसीलिये ?70/, १(० १७४2० ने कहा है कि 
सामाजिक जीवन का क्क्ष्य समाज नहीं व्यक्ति है । 
समाजवादी लेखकों का मत ि 
राज्य को फेवल साधन के रूप में व्यक्तिवादी द्वी नहीं देखते । समाजवादी लेखक 
भी राण्य को साधन ही मानते हैं यद्यपि व्यक्तिवादियों को भाँति बे राज्य को बुरा नहीं 
मानते| उनके अनुसार राज्य भला तथा हितकर द्वोता है। व्यक्तियों की वास्तविक 
भज्ञाई तभी सम्भव द्वो सकती है जब राज्य ही सभी वस्तुओं का प्रवन्ध करना प्रारम्भ 
करवे | राज्य के नियन्त्रण तथा अ्रकु'श से सम्पत्ति तथा धन की असमानता ही नहीं 
समाप्त दो जायगो, मनण्य द्वारा मनष्य का शोषण भो बन्द्‌ हो जायगा। इश् 
अ्रथे में राजय-यन्त्र व्यक्तियों की स्वतन्त्रता तथा समानता को स्थापित करने के लिये 
अच्छा साधन दो सकता दे । 


अरिस्टाटेल राज्य को लद्दय मानता है 


एक मत ऐसा भी है जो राज्य को साधन मात्र न सानकर उसे लक्ष्य या 
साथ्य मानता है । अरिस्टाठेल का भी यहो विचार था| उससे राज्य को 
अं ज 


छु५० . , शासन-अथंत्र 


प्रकृति का पूर्ण रूप कहा था और उसके अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को राज्य के लिये ' 
बनाया है। इसीलिये मनुष्य के विकास के लिये आवश्यक है कि बह राज्य में रहे 
अन्यथा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास सम्भव नहीं | राज्य के बाहर या तो देवता 
रह सकते हैं या पशु | चूँकि राज्य प्राकृतिक प्रक्रिया का पूर्णंतम रूप है इसलिये 
यह केवल साधन मात्र न होकर स्वयं लक्ष्य है. और व्यक्तियों का यह क्तेंठ्य है कि वे 
इसके अन्तर्गत अपने स्थान का पता लगाकर सार्वजनिक जीवन के सुख तथा समृद्धि में 
योग दें । “जिस प्रकार किसी संख्या की सेवा उप्तके लद॒सस्‍्थ करते हैं. ठीक उसी प्रकार 
राज्य की सेवा वहाँ के व्यक्तियों द्वारा की जतो हे; राज्य व्यक्तियों की सेवा नहीं करता । 
व्यक्ति सम्पूर्ण का एक ऐसा अंग है जो कभी अलग नहीं छिया जा सकता। उसका 
जीवन तथा अस्तित्व राज्य के जीवन पर निभेर है । 
झादशवादियों का मत 

« आधुनिक युग, में आदशेबादी भी इस सम्बन्ध में अरिस्टाटेल के विचारों का ही 
समथन करते हैं। वे भी राज्य को सानव प्रकृति का सबसे पू्णं विकसित तथा योग्य 
रूप मानते हैं| व्यक्तियां का पूर्ण विकास आति ओर गाब्य के जोवन द्वारा ही सम्भव 
हो सकता है । में ढले के शब्दों में व्यक्तित का जाबन समाज के बिना उतना ही अमृत 
है जितना कि समाज का व्यक्ति के बिना। हैडा के श्रवनसार 'इस् निएय में हमारा 
वर्तमान जोवन द्वी नहीं आता बल्कि बे सभो आचीन वातावरण तथा पर स्थितियाँ भरा 
जाती हैं. जिनन्‍्दोंने हमारे जीवन को आज का रूप विया है। हममें से प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी जाति विशेषता का बाहुक है उधो प्रकार जैसे किफी चद्दान से काटा हुआ टुकड़ा 
'वट्टान की विशेतता का प्रतोक दवोता है. भर कसों गडढे को से खुदी हुई भिट्टा में स्थान 
विशेष के गुणों अवगुणों का समाषेश हाता है | हमारा शरीर भात्र ही नहीं, बरन्‌ हमारी 
प्रवृत्तियाँ, उठ्देग, भावनायें तथा अन्य मानखिक विशेषताओं ने भी इमारे वातावरण के 
विकास तथा सम्पर्क से प्रभावित द्वोकर अपना बत्तमाल रूप प्रहएण किया है। इस्र 
प्रकार आगर हस समात्र को दूसरी अश्छाएर्थों पर न ध्यान देंती केंबक्ष उपरोक्त 
प्रभाव के लिये इसके प्रति हमारा कत्तेद्य और उत्तरदायित्व अमुख दो जाता हैं ।* 


मैक्यावेली, ट्रीटस्के तथा फ्रासिस्तवादियों का मत 

अरिस्टाठेल ने राब्य को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया क्योंकि उसके 
अनुसार राज्य नेतिक तथा अच्छे जीवन का श्रेष्ठतम श्रतीक है। आदरशंव:दी लेखकों ने 
राष्य को सामाजिक नेतिकता की प्रतिमूति मान कर क्क्ष्य माना । किन्तु राज्य को सर्वे- 
सबो मानने का व्यावद्यारिक परिणाम नेतिकता के अक्षावा कुछ दूसरा ही हुआ । मैक्या- 
बेत्ी तथा द्वीदस्के ने राज्ज को शक्ति का सहयोगी +नाया औौ। बत्तेमान युग में फ्राध्िस्त- 
बाद ने भी राज्य को नेतिकता का दोक्ष्य न बनाकर पशुषत्ष का तध्ष्य बनाया। अत। 
मैक्याबेकी द्वारा राष्य को सत्य मानने . का तात्पयं यह हुआ कि राज्य को बढ़ाने 
तथा शक्तिशाली बनाने के किये उचित तथा अनुचित सभी साधनों का प्रयोग किया जा 
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. सकता दे । उसके अलुक्षार जिस प्रकार “बचें की बिशेषता विश्वास है और कुटुम्ब का 
प्रेम एसी प्रकार राज्य क। विशेषता शक्ति है।* इसी प्रकार फ्रासिस्तवाद के अनुसार 
भी राष्ट्र सर्वेच्चि “कल्पना! है जिसे जनता की दृष्टि में हमेशा सर्वोपरि स्थान सिलना 
चाहिए | इस प्रकार चू कि राज्य सामाजिक जीवन का अन्तिप्त लक्ष्य है इसलिये इसे 
लोगों के जीवन पर नियन्त्रण रखने का सम्पू्ं अधिकार है। व्यक्ति को राज्य के 
विरुद्ध कोई भी अधिकार श्राप्त नद्ों हैं उस केवल अपने कत्तेव्यों का पालन करना 
चाहिए । इससे र॒पष्ट है कि राज्य सलाम बक जीवन का सर्वेसवों है और व्यक्तियों को 
कत्तेंठय पावन के अतिरिक्त कोई दूघरा अधिकार नहीं । 


ब्लन्द्शली के बिचार 


तीसरा दृष्टिकोए ब्लन्ट्शज्ञों का है। उसके अनुसार उपरोक्त दोनों विचार- 
धाराभों में भांशिक रूप से सत्य विद्यमान है। इनमें दोष यही है कि ये सत्य के केवल 
एक पहलू को देखती हैं। 'शज्य क्क्ष्य हे या साधन प्रश्त हो इस एशंगीपन के 
लिये जिम्मेदार है। एक विचार से कोई वस्तु लक्ष्य है सकती है और दूसरे विचार से 
बही केवल साथन। चित्रकार अथवा दूकानदार के किये एक चित्र जीविका निवाह 
का केवज्ष साधन मात्र है। कस्तु वास्‍ध्तावक रूप से कक्षा की वस्तु कन्नाकार के लिये 
उसके सर्वोच्च अयाश्तों का क्क्षय है; यह उसको गहनतम अलनुभूतियाँ की अभि: 
व्यखना है, और ठश्षके आदर्शां का मुत। इक प्रकार यह रवर्य लक्ष्य दो जाती 
है | इसी तरह राज्य भी एक माने में तो इसके अन्तगेत रहने वाले व्यक्तियों के सुख 
तथा भक्षाई का साथन है भर दूक्षरे दृष्टिकोण से यद्द स्वयं लक्ष्य हो जाता है और 
इसके अन्तंगत रहने बासे व्यक्तियों का कत्तेठ्य हो जाता है कि बे इसकी सेवा करें। 
हेडो के शब्दों में व्यक्ति को इच्छाओं तथा मतों का सम्पूर्ण आत्म समपेण स्वस्थ 
सामाजिक जावनम के लिये दिव$र न दवागा | इसप्े निरंकुशत। में वृद्धि होती है ओर 
सामाजिक संगठन में यान्श्रक निर्जाबता आ जाता है। दानों दशाओं में ही बुद्धि का 
हास होता है ओर वास्तविक विकास तथा उन्नति का सागं अबरुद& हो हे है। पुनः 
यद्यपि यह सच दे कि राज्य की केबल साधन भान लेने से व्यांक्तगत स्वार्थेपरायण॒वा 
की बढ़ने का अवसर मिलता है, फिर भो उसे पूर्ण तथा लक्ष्य मान लेने पर शासन 
के विभिन्न अंगों में अनत्तरदायित्व की भावना बढ़ने लगतो द्वे जो उतनी ही खतर- 
नाक है जितनी व्यक्तिगत स्वार्थे परायणुता! । अतः अगर राज्य को व्यक्ति के द्वितों की . 
प्राप्ति के जिये साधन सान मान जिया जाय तो सह॒कारों यात्रों तथा सावंजनिक जाबव को 
उपेक्षा होगी ओर इश्क परिणाम स्वरूप राज्य का विघटन दो जाने की सम्भावना रहती 
है। इससे राज्य व्यक्तियों का असंगठित भोड़ू भात्र हो जाता है ओर ब्यॉक्तयों में 
अराजकता की भावनाओं का उद्रेक हो जाता है। इक्षके विपरोत राब्य को स्वयं" लक्य 
स्वीकार कर लेने से 'राष्ट्र में व्य/तक्त को महा को उपेज्ञाः होतो है. और उसकी खतन्‍्त्रता 
तथा भक्षाई खतरे में पढ़ जाती दे । इसका परिणाम यह दो सकता है कि राज्य का शक्ति 
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में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाय और वह सर्वशक्तिशाली बन जाय। राष्य के सबशक्ति . 
की यह भावना आसानी से निरंकुशता में परिशित हो सकती दे । 


मध्य मांगे 

इस प्रकार तीसरी विचारघारा मध्य मार्ग को अपनातो है। न वो यह व्यक्तियों 

के अधिकारों की वपेक्षा करती है और न राज्य की हो | इसकी घारणा है कि राब्य लक्ष्य 
तथा साधन दोनों है। और राज्य तथा व्यक्ति के श्रधिकारों में क्रिश्षा प्रकार का अनि- 
बाय विरोध नहीं है। इस विचारधारा के अनुसार राज्य तथा व्यक्तियों का सम्बन्ध 
ठीक उस्री प्रकार दे जिस भाँति दो या अधिक व्यक्ति पारस्परिक अधिकारों और 
कत्तठ्यों तथा उत्तरदायित्व भौर समान उद्देश्य के सूत्र से एक में बंधे रहते हैं। राज्य 
का अस्तित्व व्यक्तियों के हिंत के ज्ञिये उसी अंश तक क़रायम है जिस्न अंश तक व्यक्तियों 
का अस्तित्व सावजनिक जीवन के लगे है । राज्य 'पाररपरिक सहयोगी संस्था से 
उसी प्रकार श्रेष्ठ तथा उच्च है जिस श्रकार व्याक्ति यन्त्र के पुर्जे से। उसका अपना 
व्यक्तित्व होत। है। इसलिये वास्तविक स्थिति में तो राश्य तथा व्यक्ति का हित अभिन्न 
है और राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतन्त्रता में कोई विरोभाभास नहीं; ये एक 
दूक्षरे के पूरक दें। राज्य तथा व्यक्ति, सत्ता तथा स्वतन्त्रता के इस सम्बन्ध को हैडो ने 
बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किया है! “सत्ता तथा स्वतन्त्रता केन्द्राभिसारी (00707- 
9०89)) और केन्द्रापसारी (0०0077प&8]) प्राकृतिक शक्तियों की भांति है जो पृथ्वी 
को उसकी घुरी पर क्लायम रखती हैं। केन्द्राभिसारी शक्ति को प्रथक कर दिया जाय तो 
हम सब घोर अन्धकार की गतें में पहुँच जायंगे झोर सर्दी के मारे मर जायगे, केन्द्रा- 
पसारी शक्ति के अभाव में हम सूर्य में पहुँच कर भरम हो जायेगे। हमारा अर्विन्‍्व 
इन दोनों शक्तियों के उचित सम्तुलन पर निर्भर है। इसी समतुलन से हम अपने 
जीवन मांग पर आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार नागरिक के रूप में मनुष्य का जीवन 
स्वतन्त्रता तथा संशक्ति की शक्तियों के सन्तुक्ञन पर आधारित है। राध्य की वास्तविक 


घारणा से ही हमें इन अतिदवन्दी (किन्तु पूरक) शक्तियों के उचित सम्बन्ध का ब्लान 
हो सकता है ।”१ 


फ् 
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परिशिष्ट १ 
अंग्रेजी विधान की प्रमुख विशेषतायें 


१--अबाधित विकास;-- क्‍ 

इंगलैण्ड की संस्थायें निरन्तर विक्रसित द्ोतो आई हैं। इनके विकास का क्रम 
कभी नहीं टूटा । विदेशी विजय अथवा राष्ट्रीय संकट ने कभी भी वहाँ के संस्थाओं 
के विकास के सागे में महत्त्वपूर्ण बाधा नहीं डाली है और इनके परिणाम स्वरूप 
संस्थाओं के विकास में कोई गतिरोध नहीं उपस्थित हुआ है। गौरवपूर्ण क्रान्ति तथा. 
महान विद्रोह दी वहाँ के दो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय संकट थे किन्तु उन्होंने भी इंगलेंड की 
संस्थाओं के विकास म.गें को अवरुद्ध नहीं किया | यह विकास द्योता हो रहा और वहाँ 
का बिधान परम्परामों तथ। रीतियों की मदृद्‌ से विकसित होता गया। 
२--परिबत नश्ी लत(--- 

यह विधान अिखित तथा परिवतनशोक्त है इसक्षिये परिस्थितियों के अनुसार 
इसमें साधारण क़ानून पास करने के ढज्ञ द्वारा ही परिवतेन होता आया है। जैसा कि 
सिडनी को का कहना है “हमारा सरोकार किसी भ्रवन से नहीं जिसमें कि हम इधर- 
उधर एक कमरा या पक्ष जोड़ सके | हसारा सम्बन्ध तो जीवित पौधे से है जो बढ़ता और 
बदक्षता रदता है, जिश्षका विकास तथा ह|प्त होता रहता है।” शायद्‌ 06 ]0०(८७ 
४70 के इस कथन का कि इज्नलेंड में कोई विधान ही नहीं है, श्राधार अंग्रेज्ञो 
विधान के सिद्धान्तों की सरल परिव्तंनशीक्षता ही है। 0० १0००५४०४7]० के अनु- 
सार विध।न को निश्चित तथा लिखित होना चाहिए। 


३--न्यायपग्रियता तथा पक्षपात शुन्यता;-- 

अग्रेज्ञी विधाम का आधार जैसा कि प्राय: कहा जाता है मनुष्यों का शासन न 
होकर 'कानन का शासन? (२0॥० 07 !,8फ़) है। 'मद्दा स्वतन्त्रता पत्र! तथा “अधिकारों 
के बिल ने राजाओं के कठोर तथा स्वेच्छाचारी शास्रन का अन्त कर दिया । वैधानिक 
महत्व के कारण दी इन्हें अंग्रेज़ो विधान का धार्मिक ग्रन्थ कहा गया दै। इस्रके अलावा 
इज्जलें ड में क़ानन के सम्भुख प्रध।न मन्‍्त्री तथा साधारण किसान सें कोई अन्तर नहीं 
है| इससे स्पष्ट है कि क्रानून तथा न्याय सम्बन्धी मामलों में यहाँ का शासन दुसरे देशों 
की अपेक्षा अधिक न्‍्यायपूण्ण तथा पक्तपात शुन्य है । 


४--बविधान को काश्पनिकृता!--- 

अंग्रेज़ी विधान की काल्पनिक भी कहां यगा हे। इसका कारण यह दै कि यहाँ 
की बहुत स्री संध्थायें वास्तव में वेसी नहीं है जेसा कि वे प्रतीत द्योतो हैँ। राजा 
तथा मन्त्रि-मंडल के कत्तेब्य देखने में कुछ हें वास्तव में कुअ । इस्रीकिये कद्दा 
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गया है कि 'इज्नलेंड में कोई भी वस्तु बेसी नहीं है जैसा कि रह प्रतीत होती है या वैसी 
प्रतीत नहीं द्ोतो जैसा कि वह वास्तव में है।” इसी प्रकार राजा के सम्बस्थ में हम 
बेखते हैं कि सिद्धान्त में त। इक्॒ल्ेंड राजतन्त्र हैं देखने में वैधानिक या सीमित राजतम्त्र 
ओर बाध्तव में यह पू्ण प्रजातन्त्र है। इस प्रकार यहाँ सिद्धान्त और व्यवहार में बड़ा 
अन्तर है | यहाँ तक कि वहाँ का सन्त्रिमंडल साधारण रूप से श्रिवी कॉसिक को एक 
कमेटी मात्र है। इस अथ में सभी मन्त्री राजा करे कमेचारी है किन्तु उन्हें अपने सभी 
कार्यों के क्षिये स्वयं उत्तरदायी होना पड़ता है और वे राजा की भाज्ञा को आइ़ नहां 
ले सकते | इसके अलाव। चू कि वे फामन्स सभा में बहुमत दत्न का भ्रतिनिधित्व करते 
हैं इसलिये वे अपने कार्यों के लिये उस सभा में उत्तरदायी होते हैँ । इस अभे में वे राष्ट्र 
के कर्मेचारी <्वोते हैं | इस प्रकार मन्त्री लोग राजा वथा राष्ट्र दोनों के कमचारी हैं । 


परिशिष्ट २ 
अमरीकी विधान की विशेषत/यें 


अपनी पु/तक “एडवान्ध्ड सिविक्स! में एस० ० फोरमेन ने अमरीकी विधान 
की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है । ! है 


१, यह प्रजातन्त्रात्मक है | इसका निर्माण जनता द्वारा किया गया है और 
जनता स्वयं अपने ह्वित में इसका संचाज्नन भी करती है। * 


२, यद्द प्रतिनिधि प्रम्मातन्त्र दे । पूर्ण या प्र््ष प्रजातन्त्र तो केवल एक हीं 
दो जगहों पर पाया जाता है | बहुधा जनता अपने प्रतिनिधियों के शासन से सन्तुष्ट 
रहती है । इसी प्रकार का शासन शमेरिका में भी है जहाँ जनता द्वारा निवोचित 
प्रतिनिधि शासन संचालन का कार्य करते हैं । । 

३. विधान में शासन के विभिन्न अंगों की शक्ति का स्पष्ट रूप से विभाजन 
तथा प्रथक्करण कर दिया गया है ओर उनका पारस्परिक सम्बन्ध भी निश्चित है। _ 
क्रानन निर्माता के अपने विशेष कत्ते्य हैं और इसी प्रकार कार्यकारिणी तथा न्याय- 
समिति के | एक विभाग दूधरे पर रोक अवश्य लगा सकता है किन्तु नियन्त्रण नहीं रख 
सकता और न दूसरे विभाग की शक्ति को ही छीन सकता है । 

४, यह वेधानिक है | इसका यह अर्थ हुआ कि अमेरिका में सावजनिक 
कार्यों की कारंबाई तथा क़नून बनाने का क्रार्या पूबे निश्चित विधान की धाराओं के 
अमुसार ही हो सकता है । राज्य के अंश ककन विधान की रक्णा करने की शपथ लेते हैं 
ओर बहाँ की जनता का यद्द प्रमुख कप्तेठ्य है. कि वह विधान के प्रतिकूज्ष काय न करे । 

४, यह विधान संघीय है। देश के अहम मसल्नों का सम्बन्ध केद्रोय शासन 
से रहता है ओर राष्ट्रीय सावजनिक कार्यों का संचाज्ञन भी केद्रीय शासन द्वारा दी 
किया जाता है । स्थानीय महत्व रखने वाल्ले काय व्यक्तिगत राज्यों के ज़िम्मे है। 
अमेरिका का संयुक्त संघ तथा इसके राब्यों का सम्बन्ध विधान ने स्पष्ट रूप से 
निश्चित कर दिया है। केन्द्रीय शासन तथा विभिन्न राज्यों ने मिल्न कर ऐसे घंघ को _ 
जन्म दिया दे जिसका विधघटन कभी नहीं हो सकता और न अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र 
का अन्त ही हो सकता है । 

. ७. यद्द बिकेन्द्रित है | केन्द्र राब्य सत्ता सम्बन्धी खभी शक्तियों का स्नोव 
नहीं है । संघ तथा संघ के अन्तर्गेत विभिन्न राज्यों को अपने अपने क्षेत्र के अन्दर 
पर्यौप्त अधिकार अ्राप्त हैं । केन्द्र से सुदूर स्थानीय संस्थाओं को भी अपने यहाँ के 
मामक्षों की देख भाल करने के लिये काफ्री अधिकार मिले हुए हें । 

८, राजनीतिक दल्नों द्वारा ही विधान का संचालन होता दे । लोक मत का 
निर्युय राजनीतिक संस्थाओं के प्रयत्न से द्वोता हे और जिस दुल को जनता का 
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अधिक से अधिक मत प्राप्त होता है बही राजनीतिक शक्ति का वास्तबिक तथा सद्दी 
अधिकारी माना जाता है । ह 

४६. विधान ने यहाँ के निवासियों को सभी नागरिक अधिकार प्रदान किया है। 
अमेरिका निवासी सभी युगों के राजनीतिक उत्तराधिकारी है। उन्हें सामूदिक रूप से 
. अन्याय तथा निरंकुराता को रोकने के सभी साधन भाप्त हैं और व्यक्तिगत रूप से भी 
उन्हें सभी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मिले हुए है। समाज की सुरक्षा तथा 
द्वित के अनुकूल वे इन सभी अधिकारों का उपभोग कर सकते है। 

१०, इस विधान का आधार व्यक्तियों की कत्तंठय परायणतवा दै । प्रजातन्त्र की 
सफलता हमेशा नागरिकों के ऊपर निर्भर रहती दै। नागरिकों को दमेशा शासन के 
कार्यों पर निरीक्षण रखता चाहिए और अमेरिका में यद्द पर्याप्त मात्रा में पाया 
जाता है । 

११, फ्रोस्मेन द्वारा लिखी गई इन विशेषतापों के अलावा अमरीकी विधान 
में हम एक विशेषता और पाते हैं । यह है वहाँ की न्यायकारिणी की भघानता । 
झमरीका की व्यवस्थापिका श्रभा यानी वहाँ की कांमेस्त द्वारा पास किये गये कानूनों 
को वैधानिक अथवा अवेधानिक घोषित करने का पूर्ण अधिकार वहाँ के फेडरक्ष (संघ) 
न्यायालय को क्राप्त है । 





होमिनियन स्व॒शज्ञ 
दरहम रिपोर्ट 


ब्रिटिश साम्राज्य में सर्वप्रथम १८४० ६० में औपनिवेशिक स्वायत्त शासन या 
डोमिनियन स्त्रराश्य की ओर पहला क़दम उठाया गया। १८६३७ ३० में कनाडा के शासन 
विरोधी आन्दोलनों के फवस्वरूप १८४४० ३४ में लाडे डरहम वहाँ की स्थिति की घममतने 
के लिये इंगलैण्ड से भेजे गये । सारी परिश्थिति को भत्नी भाँति समझ कर वे इस 
परिणाम पर पहुँचे $ सुदूर के तपनिवेशों को ब्रिटिश साम्राब्य के अन्तर्गत रखने का ए% 
मात्र उपाय यह था कि उन उपनिवेशों को रवयं शासन करने की स्वतन्त्रता दे दी जाय। 
इसीक्षिये उन्होंने इस बात की सिफारिश की कि वैधालिक परिवत्तेन, विदेशी सम्बन्ध, 
विदेशी व्यापार तथा देश की रक्षा और जमीन तथा लोगों के बसने के मामलों के 
अलावा ओर सभी बातों में कनाडा वाकों को इस्र बात की स्वतन्त्रता दी जाये कि वे 
सपना शासन सबय॑ कर सके | इस प्रकार १८४६-०० ३० की डरहम रिपोर्ट औपनिवेशिक 
स्वाघीनता का महाधवतम्थता पत्र सिद्ध हुईे। १६७१-४७ के काल में कनाडा की कार्य- 
कारिणी वहाँ की व्यवस्थातरिका के सम्मुख उत्तरदायी हो गई और बाद में दूसरे उपनिवेशों 
में भी यह्‌ प्रथा क्रायम हुई । द 

१९१४-१८ के युद्ध काल में दोमिनियन स्वराज्य की प्रगति 

बिटिश शासन से इन उपनिवेशों के आन्तरिक सामलों में हस्तक्षेप करना तो बन्द 
ही कर दिया, इसके अलावा वाह्मय मामलों में भी इसने अधिक नियन्त्रण नहीं रक्‍्खा। 
अतः ब्रिटिश साम्राभ्य ने सहयोग की नीति को अपनाया। सावेत्ननिक समध्याओं पर 
पहले औपनिवेशिक सभाओं में विचार हो चुने के पश्चात्‌ तथाकथित साम्नाब्य की 
समां में विचार होने लगे। १६१७-१८ के युद्ध में सावज्ञनिक सुरक्षा के प्रश्नों पर 
विचार करने के लिये उपनिवेशों के प्रधान मस्त्री क्न्‍्दन बुलाये जाने लगे ओर शीघ्र 
ही यह झनुभव किया गया कि स्वशास्रित उपनिवेशों ने राष्ट्रों का रुधान प्रहण कर 
किया है। कत्ताडा के सर राजद बोर्देन ने कहां कि “हमारा कामनवेल्य एक प्रकार 
का राष्ट्र श्रंघ है. जो स्रावेजनिक निष्ठा तथा अन्‍्तराष्ट्रीय सम्बन्धों से बँधा है।ये 
सम्बन्ध अभी विकास की अवस्था में हैं ।' बोढत ने [70009) फ8० 0७७०76६ 
(97.9) क सदस्यों की समानता पर भी ज्ञोर दिया। इस मन्त्रिमंडल् कु प्रधान 
इंगहौण्ड का प्रधान मम्त्री था और उसने घोषित कर दिया था कि प्रत्येक औप- 
निवेशिक राष्ट्रों की स्तम्त्रता तथा स्वायत्त शासन पूर्ण था और यहाँ के प्रधान सन्त्रियों 
का उत्तरदायित्व अपने निर्वाचकों के प्रति था। इस्ती सन्त्रिमंडल्ञ के एक पस्ताव द्वारा 
इंगलेण्ड के प्रधान-मन्त्री ने यह स्वीकार किया कि उपनिवेशों के प्रधान उससे सीधा 

ध्धण न 
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सम्धन्ध रख सकते थे । पेरिस की शाख्ति-सभा में उपनिवेशों को प्रूथक प्रतिनिधित्व 
मिक्षा और अर्न्तराष्ट्रीय संघ के बन जाने पर प्रत्येक उपनिवेशों को स्वतस्त्र सदस्य 
होने का अधिकार भी मिक्षा | 

१६२६ की 7०००४०) (:०ँरि/९७१०७, 


१६२२ ० में आइरिश स्वतम्त्र राष्य की स्थापना के पश्वात्‌ तथा दक्षिणी 
अफ्रीका में १६२४ में हरज़ोग (4०7208) के प्रधान हो जाने पर यह प्रश्न भी उपस्थित 
हुआ कि उपनिवेशों की अंग्रेज़ी साम्राभ्य से प्रथक होने का अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं। 
अतः इस वेघानिक परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिये १६२३ में ॥7707क्‍9) (007- 
4070॥0० -मभे बैलफर कमेटो (39]7007 (00४0769) को जन्म दिय[। इस 

"कमेटी का कत्तेव्य उपनिवेशों तथा साम्राज्य के सम्बन्ध को रुपष्ट करना था ओर इसने 
उपनिवेशों की स्थिति को इस प्रकार रक्‍्खा ; 

४१ ७ए 879 00007000पफ8 6007 प्र॥608 छांधाए 6 8709) 
प्ए78, ०0508) 70 909॥08, 770 70 0७४५ 8प0070॥7॥७॥9७ ०79 ॥0 9७7)0॥07' 
क्‍0 809४ 798]000॥ 07 ॥060%7 तेणा08076 07 8४%७७) 879७7."98, 00 प्रष्ठी) 
पां॥०त 979 8 0077707 ७62 89700 0 0 070७7, 0॥0_ [70०।५४ 
88800786060. 388 770770078 04 000 उपं0४ं४॥  (00॥70795083॥॥ 0 
]७॥078-/' 

ब्रिटिश साम्राण्य के अन्तंगत वे ( उपतिवेश ) स्वतन्ज राष्ट्र हैं जो परस्पर समान 
हैं तथा अपने आन्तरिक अथवा वाह्य मामलों में किसो के अधीन नहीं हैं, यथपि वे 
सा्वेजनिक सम्राट की निष्ठा तथा ब्रिटिश कामनवेस्थ की सदस्यता से एक दूसरे से 
बंधे हुए हैं । 

इस कमेटी से प्रत्येक उपनिबेश के गवर्र जनरत् को स्थिति को भी स्पष्ट कर 
दिया। यह निश्चित पाया गया कि अंग्रेजों राष्ट्र संघ में सद्रस्‍यों को समानता के कारण 
यह आवश्यक है कि गवनेर जनरल को इंगल्लेण्ड के पाम्राट का प्रतिनिधि साना जाय 
जो अपने कत्तंव्यों के पान करने में उन्हीं अथिदारं का प्रयोग करेगा जिन्हें इंगतेए्ड 
का सम्राट करता है | अतः उपनिवेशा के गवनर जनरल इगक्कंण्ड के शासन तथा उसके 
किसी विभाग के प्रतिनिधि अथवा एजेन्ट न हाकर सीधे सम्राट के प्रतिनिधि हुए । ' 

१६२६ की कान्फ्रेंस ने निम्नजञखित दो भर्तां को स्वीकार कर उन्हें लिपिबद्ध किया : 

(१) किसी उपनिवेश के सम्बन्ध में अंग्रेज़ी पालिमेन्ट द्वारा ज्ञागू किया गया 
क़ानून उक्त ठपनिवेश की सम्प्रति से ही ल्ञागू हो सकता ६ । 

(२) विधान की धाराओं तथा अन्य विशेष घाराओं के रहते हुए भी यह 
निश्चित पाया गया कि अपने उपनिशेश से सम्भन्धित प्रत्येक मासले में उपनिवेश के 
शासन को अधिकार है कि रह अंग्रेजों सम्राट को परामर्श दे सके | 


१६३० की ]0एलाबा (207००९४०७ 


इसके अतिरिक्त १६२६ की [709609) (00767०706 की रिपोर्ट ने इस बात 
पर भी जोर दिया कि उपनवेशों के तत्कालोन शास्तन-प्रवन्ध व्यवस्थापिका तथा न्वाय- 
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कारिणी और इस बेधानिक स्थिति में सामझ्जध्य का अभाव था। अतः क्रॉनून-निर्माण 
के सम्बन्ध में इस कान्फ़ेंन्घ ने इस बात को सिफारिश की कि क़ानून के विशेषज्ञों की एक 
कमेटी नियुक्त की ज्ञाय | इस कमेटी का नाम ५007/90/9709 00 $76 0007७४07 
0 ॥20ए7700 ॥,620]9007 8०१ ०४१०७०७७०५ 50997708 ,02890४07!* 
रकखा गया। १६२६ ६० में ऋान्‍्फ्रेन्प की बैठ 5 हुई और इसने इस बात को सिक्कारिश 
की कि उपरोक्त बातों को इंगजें 5 की परक्षिमेन्द क्रामुब के रूप में घोषित कर दे । 

१६३० की 7000068] (007/07.09700 ने १६२६ की कान्फ्रेंस्स की रिपोर्ट को 
स्वीकार किया ओर ;१ दिसम्॥र का अंग्रेज्ञो पारक्षिमेन्ट ने भी वेष्ठमिन्श्टर की घारा के 
नाम का घोषणात्मक क़ानून पास क्िय। जिसने १६५६ से ३० ३० तक की 79078] 
()!0707०7086 के निणयों को कायोन्बित किया। 


वेश्टमिन्स्दर की पाश 


प्रस्तावना भाग में इस बात पर जोर दिया गया कि 'सम्राद ब्रिटिश कासनवेल्थ 
आाफ़ नेशन्स मे स्ततस्त्र सहवोग का प्रतोक है; चूँकि सम्राट के प्रति सावें- 
जनिक निष्ठा द्वारा विभिन्न उपनिवेश संयोग के सूत्र में बंधे हैं अतः इंगलेरड में सम्राट 
के उत्तराधिकार से सम्बन्धित क्रनूनों तथा वेघानिक परिस्थिति में परिवत्तेन काने के 
किये इंगक्ैश्ड फी पालिमेन्ट के साथ इन 'डोमिनियनों” की पारक्षिमेन्टों की राय भी 
आाजश्यफ है । 

/--डोसिनियन शब्द कनाडा, न्यूज़ीलेण्ड, दक्षिणी अफ्रीका तथा आइरिश 
स्व॒तन्त्र राज्य और ल्‍यूफाउन्डदौण्ड के लिये क्षागू दोता है। 

. २०--४१८६४ का (200079] ,9छ8 ४०॥0॥0ए 80 इस धारा के कार्यो- 
स्थित होने के पश्चात्‌ नहीं लागू दोगा ।” किसी भी उपनिवेश की पालिमेन्ट द्वारा पास 
किया गया क़ानून इस बिना पर कि वह इंगलेशड के क़ानून के प्रतिकूल है अवैधानिक न 
होगा। उपनिवेशों की पाल्मिन्ट को यह अधिकार होगा कि अपने यहाँ लागू द्ोने 
बाते इंगलेंग्ड की पारकिमेन्ट के कानून को रद्‌ कर दें। क्‍ ह 

- ३--इस घारा के पश्चात्‌ इंगलैण्ड की पाक्षिभेन्ट द्वारा पास किया गया क्लानून 
उपनिवैशों में नहीं लागू होगा। अगर कोई उपनिवेश इस बात की प्राथेना करता 
है तो अवश्य इंगकैण्ड की पा्िंमेन्ट का क्रानूव वहाँ लागू दो सकदा है लेकिन इस 
बात को उस क़ानून में भी रखना पड़ेगा कि ऐसा डोमिनियन की सम्भति तथा प्रार्थेना 
पर किया जा रहा है । 
गरैमिनियन की पाकिंगेन्ट को पूर्ण अधिकार है कि वे अति-प्रादेशिक प्रभाव 





रखने बाके कानूनों का निमोण कर सके । 

४--इस धारा ने डोमिनियन पाकिमेन्ट के अधिकारों की व्याख्या व्यापारी जहाज 
तथा जलपेना के सम्बस्ध में भी को और कनाडा, आस्ट्रे लिया, न्यूजजीलेण्ड तथा 
न्यूफाउडदीणड के विधानों पे सम्बन्धित कुछ (8७ए778 ०॥७७७०४' भी जोड़ दिया । 
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६-... अब उपनिवेश ((/0)009) शब्द का प्रयोग डोमिनियन के लिये नहीं 


किया जञायगा । 
टोमिनियन स्वराज का अर्थ 

डोमिनियन स्वराज के बिकास के सम्बन्ध में उपरोक्त बातों पर ध्यान देने के 
पश्चात्‌ हम यह कह खकते हैं कि डामिनियन स्वराज का निम्नलिखित तासपये है :-- 

(३) ब्रिटिश कामनवेल्थ की एकता का अतीक अब भी इंगलेर्ड का सम्राट है । 

(२) जरिटेन तथा उसकी डोमिनियन आपस्त में समान हैं और कोई दूसरे के 
अधघीम नहीं हैं।.. ५ 

(३) किसी डोमिनियन की प्राथना तथा सम्प्रति के बिना ब्रिटिश पालिसेन्ट कोई 
भी ऐसा क़ीनून नहीं पास कर सकती जो उस पर लागू हो | 

| (४) अगर किसी डोमिनियन पार्लिमेन्ट द्वारा पास किया गया क़ानून इंगलेण्ड के 
क़ानून के भ्रतिकूक्ष द्वोता हे तो वह इस भाधार पर नाजायज्ञ नहीं करार दिया जा सकता। 

(५) डोमिनियन पालिमेन्टों को अति प्रादेशिक प्रभाव रखने वाले क्रानूनों को 
पास करने का भी अधिकार है। इसके अज्ञाबा डोमिनियनों को अन्य देशों से अपना 
पृथक तथा रव॒तन्त्र दीद्य सम्बन्ध रखने का भी अधिकार है। आयरलेण्ड फ्रान्स से 
स्व॒तन्त्र दौत्य सम्बन्ध रखता है, कनाडा, अमेरिका, जापान (१६४३६ के पूव) तथा फ्रान्स 
(१६३६ ई० के पू्) से; दक्षिणी अफ्रीका हसेश्का, हालेस्ड तथा इंटज्ञी (१६३४ से 
पूरे) से अपना स्वतन्त्र सम्बन्ध रखता है । डोसिनियन द्वोव हुए हम देखते हैं कि भारत- 
वर्ष तथा पाकिस्तान ने भी विभिन्न देशों से अपना दौत्य सम्बन्ध स्थापित किया है । 

(६) होमिनियन का गवनर जनरल ब्रिटिश शासन का एजेस्ट नहीं दोता। वह 
इंगलेंड के सम्राट की भाँति दृल भावना से शुम्य काय कारिणी के प्रधान का स्थान म्रहण 
करता है | उसकी नियुक्ति ब्रिटिश पालिमेंट द्वारा न होकर डोमिनियन के प्रधान मंत्री 
की राय से होती है और उसके लिये अंगरेज़ होना आवश्यक नहीं। सर्वप्रथम 
आस्ट्रेलिया की डोमिनियन ने सर भाइजाकदर को जो आस्ट्र लियन थे १६३० में वहाँ 
का गवरनेरजनरत्ष नियुक्त किया । 

(७) आयरलेंड तथा दक्षिणी अमरीका ने तो कामनवेल्थ से प्रूथक होने के 
अधिकार की भी माँग की हैं यद्यपि अभी तक ब्रिटिश गवर्नेमेंट ने उसे स्पष्ट रूप से 
स्वीकार नहीं किया है । १६४२ के क्रिप्स प्ररताव ने भारतवर्ष तथा बजिठेन के मध्य एक 
सन्धि का प्रस्ताव रक्खा था और इसमें क्रिसी प्रकार की ऐसी शर्तें नहीं थी जिससे 
अन्य डोमिनियनों तथा भारतवष के सम्बन्ध पर ज़िटेन द्वारा कोई भ्रतिबन्ध लगाया 
जा सकता । इससे भारतवष न केवजल्न स्वंसत्ताघारी राज्य का स्थाम अहण करता 
बल्कि सर स्ट्रै फर्ड क्रिप्स के शब्दों में उसे ब्रिटिश कामनवेल्थ से 'पूथक होमे का 
अधिकार भी प्राप्त था! | यह स्वतन्त्र रूप से कामनवेल्थ के सद्रयों से अपना सम्बन्ध 
रख सकता था और इंगलेंढ से सम्बन्ध विच्छेद भी कर सकता था। कैबिमेट 
मिशन के भ्रस्ताव ने भी भारतबष को डोमिनियन रुबराज प्रदान किया और आज 
हम देखते हैं कि भारतवष ने विभिन्न देशों ्रे अपना स्वृतस्श् वौद्य सम्बन्ध स्थापित 





हा] 
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ह 3584२ जंक प्रश्ताव के अनुस्तार भारतवर्ष ब्रिटिश कामनवेल्थ से पृथर भी हो 

विधान में भारतवष के लिये स्व॒तन्त्र रिपयलिक? शब्द के प्रयोग से ही यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि नये विधान के कायौन्वित हो जाने के पश्चात्‌ भारतवर्ष ब्रिटिश 
कामनवबेल्थ के बाहर हो जायेगा। इस अथ द्वारा पैदा किये गये अर को समाप्त 
करने ही के लिये ड० अम्बेदकर ने विधान निर्मात्री सभा में एक संशोधन रकखः है 
जिसमें उन्होंने विधान में 'स्वतन्त्र रिपकलिक! के स्थान पर 'स्वतन्त्र राजप! शब्द के 
प्रयोग के लिये आग्रह किया है । 

(८) यह आवश्यक नहीं हे कि डोमिनियनों के उच्च न्यायात्र्यों से निशेय 
हो जाने पर सभी प्रकार के मुक़दसों की अपील प्रिवी कॉंसिल में दो सके | कुछ 
डोमिनियनों में उनके अपने सबोो उच न्यायालय हैं और वहाँ का निर्णय अन्तिम । 
माना जाता है। 

५ (६) अगर इंगलेंड किसी देश के विरुद्ध युद्ध घोषित करवा है तो उसका यह 
तात्पय नहीं कि डोमिसियनों ने भी उस देश के बिरुद्ध युद्ध घोषणा की है। प्रत्म॑क 
डेोमिनियन अत्ग युद्ध घोषणा करती है और अगर कोई डोमिनियन चाहे तो युद्ध 
से अलग भी रह सकती है। १६३६-४४ के युद्ध में समी ढोमिनियनों ने अलग-अलग 
युद्ध-घोषणा की और आयरलैंड अन्त तक युद्ध से अलग ही रहा। 

(६०) अगर किसी देश से इंगलेंड सन्धि करता है तो उस सम्धि की शर्दें 
डोमिनियनों पर उनकी सम्मति के बिना नहीं लागू हो सकतों | 

(११) १६३६-४५ ई० के युद्ध में जब जापान ने ब्रिटेन तथा अमेरिका के विदद्ध 
युद्ध-धोषण्य की तो आस्ट्रेलिया ने अमेरिका से अपना सीधा सम्बन्ध रखना प्रारम्भ 
कर दिया | इस * कार अपनी वाह्य नीति में भी डोमिनियनों को पूर्ण स्वतन्त्रता है। 

अन्त में हम कद सकते हैं कि 'डोमिनियन स्वराज! स्वतन्त्रता की छाया मात्र ही 
नहीं है, जैसा कि गांधी जी ने उम्मीद की थी इसमें 'वास्‍्तविक स्वतन्त्रता! विद्यमान है। 


परिशिष्ट ४ 
आस्ट्रेलिया तथा कनाडा के विधानों की तुलना 


(, आरस्ट्र लियन विधान अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान के आधार पर 
सिर्मित है। यहाँ मो संघ के केन्द्रीय शाखन को निश्चित अधिकार प्राप्त दें; शेष सभी 
अधिकार व्यक्तिगत रियालतों को दिये गये हैं। इसके विपरीत कनाडा में प्रान्त। या सूबों 
के अधिकार निश्चित हैं. और शेष सभी अधिकार संघ या केन्द्रीय शासन को प्राप्त हैं । 

ह २, आस्ट्रें किया के प्रतिनिधि सभा! (70088 ०7 ]8०07०8७7॥8&07०8 ) का 
निर्वाचन ३ वर्ष के लिये होता है, कनाडा के कामस्ख सभा (9008७ 07 (०॥॥77078) 
का ५ वर्ष के लिये। आस्ट्रेलिया में प्रतिनिधि सभा के साथ वहाँ की सेनेट का भी 
विघटन दो सकता है किन्तु कनाडा में सेनेट के सदस्यों की निधुक्ति जीवन परययन्त के 
लिये होतो है । इसके अज्ञाबा आटे लियन सेनेट में पद्ृस्‍्यों का नित्रोचन किया जाता है 
किन्तु कनाडा में सेनेट के सदृस्य नामज़द किये जाते है। आर्ट्रे क्षियत सेनेट में ध्षभी 
राण्यों का समान अ्रतिनिधित्द रहता दे किन्तु कमाडा में विशिज्व प्रान्तों के प्रतिनिषित्त 
में काफ़ी असमानता हे । 

३ आरस्टूेलियन पालिमेन्ट वहाँ के विधान को बदल स्रकती है किन्तु कनाडा 
की पार्लिमेन्ट को यह अधिकार नहीं प्राप्त है । 

४, आस्ट्रेलिया में अगर कोई वैधानिक परिवत्तन फ्रिया जाता है वो सूचना” 
( ]80/0707607 ) द्वारा जनता का मत के जिया जाता है। फताड। में 'सूचना! तथा 
सावें जनिक क्रानून-निर्माण के प्रत्यक्ष साधन नहीं है । 

४ आस्ट्रेलिया में रियासतों के गबनरों की नियुक्ति सम्राट द्वारा करी जातो है 
किस्तु कनाड। में आन्तों के लेफ्टीनेम्ट गवनेरों की नियुक्ति गबनर-जनरल तथा उसकी 
कोंसिल द्वारा होती है। इसी प्रकार आस्ट्रेलिया की रिय,सत्तां की व्यवस्थापिदाओं 
द्वारा पास किये हुए कानूनों को सम्राट ही रद्‌ कर सकता है किन्तु कनाडा के आन्‍्तीय 
व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा पास किये गये कानूनों को गवर्नर-जनरल अपनी कोंसिक्ष 
की राय से रद कर सकता है । 


परिशिष्ट ५ 
अमेश्किन तथा स्विस विधानों की तुलना 


१. यू० यस० ८० यानी संयुक्त अमेरिकन राष्ट्र संध की कार्यकारिणी का प्रमुख 
अमेरिकन प सिडेन्ट दोता है और वह अपने सन्त्रियों या सचिवों की नियुक्ति स्वयं 
करता है। ये मन्त्री उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्विव्ज रक्षेण्ड में जनता द्वारा प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से निवाचित कोई सी इस प्रकार का प्रमुख कार्यकत्तो नहीं दोता। 
वहाँ की संघ-कोसिल ही कार्यकारिणी का काय करती है और कोसिल के सातों मन्द्री « 
प्रतिबषे बारी-बारी से प्रेसिडेन्ट चुने जाते हैं | इससे स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ स्विट- 
जरलेण्ड का भेसिडेन्ट केवल सहकारियों में प्रथम होता है वहों अमेरिका का प्रेसिडेश्ट 
अन्य सबियों तथा मश्न्रियों में पमुख होता है । ये मस्त्री प्रेम्मिडिरट के सेवक होते हैं। 

२ अमेरिकन प्रेसिडेएट का निवौचन एक राष्ट्रीय महासभा या निवाचन क्षेत्र 
द्वारा किया जाता है। स्विटज़रलैण्ड की संघ कॉसिल का निवौचन संघ की अप्लेम्बती 
द्वारा द्ोता है । हि 

३, अमेरिकन सेनेट विश्व के दूसरे भवनों में सबसे अधिक शक्तिशाली दै। 
विदेशी राओं से सन्धि करने तथा संघ के अफसरों की नियुक्ति करने के अधिकारों में 
हमेशा भ्ेसिडेश्ट के साथ इसे भी अ्रधिकार मिले हैं। ध्विटज्षरलैर्ड की कोंसिल झाफू 
स्ठेट को इस प्रकार के कोई अधिकार नहीं प्राप्त हैं । ु मै 

४, संयुक्त अमेरिकन राष्ट्र में रिय/धर्तें केन्द्रोय शाध्न के अलावा दूसरे देशों से न 
सन्धि कर सकती हैं और स विदेशी सम्बन्ध ही रख सकती हैं। स्त्रिटजरलैण्ड की कुछ 
कैन्टनों का कुछ सीमा तक यह अधिशार मिला हुआ है। (सोवियत छूस के अ्रन्तसेत 
जातियों को भी यह अधिकार अब दे दिया गया है । 2 

४, अमेरिका में दल प्रणाली का विकाप्त क्वानृत् से प्रथक हुआ है और इससे 
अपने दोषों के साथ ए% यन्त्र का रूप प्रहण कर लिया दै। स्विटजरलैणड में अब भी 
वृक्ष अधिक शक्तिशाली नहीं हो पाये हैं । 

६ प्रत्यक्ष सावेजनिक-क्वानन निर्माण के साधन के रूप में सूचना, “जनादेश! 
तथा “वापसीः दोनों देशों में पाये जाते हैं | किन्तु विधान में संशोधन लाने के लिए इनका 
प्रयोग केषक् स्विटजरलैरड दी में होता दे । लि 

७ अमेरिका की सुप्रीमकोर्ट विधान के अविभावक का काय करती है| प्रेसिडेन्ट के 
बिशेष क्ाननों कथा व्यवस्थापिकाओं द्वारा पाक्ष किए गए किसी भी कानून को ब्नह्ट उनके 
अधिकार छेत्र के परे 0078 ध४768 घोषित कर सकती है। स्विटजरलैंएंड के फेडरल . 
कोर्ट को यह अधिकार नहीं मित्रा है। इससे यह घष्ट होता दे कि अमेरिकन विधान 
में स्थायकारिणी की प्रधानता स्वीकार की गई है किन्तु स्विटज्धरलेंड के विधान में नहों।_ 

८ भमेरिका में शक्ति विभाजन दे; स्विटजरलंढ़ में नहीं । 





परिशिष्ट ६ 
इंगलेणड के जुलाई १६४५ के व्यापक निर्वाचन की विवेचना 


.. १९, अप्रैज्ञ २७, १६३१ की जन-गणना के अलनुधार भेट ब्रिठेन" के निवासियों को 
कुल संख्या ४४,६१७,४४४ है 
०97686060900॥ 0०६ ॥998 726079॥6 (प्रव॑प७) #78४00०॥89) #&06 
928 के अनुसार पुरुषों तथा श्लित्रों को बोट देने का सप्तान अधिकार मिला और 
. मतदाता अथवा वोटर होने के लिये २१ वर्ष की अवस्था आवश्यक मानी गई । पियर, 
नावालिर, विदेशी, दिवात्िये, तथा पागक्ष मताधिकार से वब्यचत हैं। पाकिमेंट के 
स्थानों का वितरण पुनः हिया गया ओर अब ७०,००० जन संखझ्या को कामन्स सभा 
में एक सदस्य भेजने का अधिकार है। इस्र प्रकार १६३४५ ६० में इंगवैण्ड तथा वेह्स और 
स्काटलैण्ड में निर्वाचकों की संख्या* ( पुरुषों तथा स्त्रियों को मिल्ाकर ) इस प्रकार थी 
() इंगलैण्ड तथा बेल्स में २७, ३६४, ६२०; 
((7) स्काटलैरड में ... 9) १६७ पश८; 
कुषा ३०, ४५१६२, ४७८; 
इन संख्यायों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ४ करोड़ से अधिक जन संख्या में केबल 
१ करोड़ से कुछ अधिक व्यक्तियों को मताधिकार मिज्ञा था और १ करोड क्ोग पियर, 
नावाक्षिरा, द्वाक्षिया अथवा पागल्त होने के नाते सताधिकार से वशख्ित थे । 
अब इस व्यापक निर्बाचन में यह बात ध्यान देने योग्य है कि ३ करोड़ निबौ- 
चकों में २४,६५०,२१४ लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया | इससे इस बात का पता 
चक्षता है कि साधारण अंगरेज़ अपने यहाँ की राजनीति में कितनी विलचरपी लेता दै 
ओर अपने उत्तरदायित्व के प्रति कितना जागरूक है। 
२. अगर प्रत्येक दक्षों के पक्ष में दिये गये कुज्ञ मर्ता का उस वृत्ष द्वारा प्राप्त स्थानों 
से भाग किया जाय तो प्रत्येक सदस्य को औसत से निम्नलिखित अनुपात में वोट मिलते हैं।--- 





लेबर है 5११, ६४१, ४०१५-३६०-- ३०, ६१६ प्रति सवृश्य 
कन्जरवेबिव नू8, ०५६, ९३ +१६ ४८ ४६,४४४ ,, | ,, 
लिबरल ऊ रे, २२१, १४४५-८१७२०१,६४९२ ,,  ,, 
लिबरज्ञ नेशनल बम ७98, ऊपर45१४:८६४४,६६८ १... #$# 


१०-यहाँ पर उल्लिखित सभी संख्यायों का ब्राधार 7॥0 860॥0॥9॥78 १6४७7 
800४ 4944, 9, 2 9॥0 9, 6 है । 

२--इंगलेणडइ तथा वे के कुल निर्याचक्रों में १९,६१११,३१३९ पुरुष ये श्ौर 
१४,४८२,५८१ र्रियाँ । 

स्काटलैगड में १,४६८,९१६ पुरुष तथा १,६६६,२४२ स्त्रिपाँ | 


परिशिंष्ट क्‍ -.. एुदृ३ 


सन्त » नूबी६, शेश८न?० ८८०५ ॥ै ४६ ९९ १9 89 
नेशनक्ष ( नान-पार्टी ) २१३७, ७१८८-१८ १३७,७ १८ 9. # 
कामनवेल्थ ++१६१४; ७३०८-१८ १३७, ७३७० ॥ १9 
कस्युनिस्ट २२१०२, ७८०-#२ -: ४ १,३४० 9... 399 
स्वतन्त्र लेबर ४६, ६७६-३ ८ १५,५५६ 


8) हुए 
एक रूए-ब-निद्यचन क्षेत्र (8708]9 7707709७ 0078000670५) में सदस्यों 
को भाप्त मतों में कितनी समादुधातिक अश्वमानता रहती है इस द्ालिका पर ध्यान देने 
से स्पष्ट हो जाता है। अगर निवाचन की ग्रणाली में मतों को हस्तान्तरित करने का भी 
अवसर दिया जाता तो यह 5५०8 दूर हो सकता है। इस निवाचन में जैसा कि हम 
ऊपर की तालिका में देखते है स्वतन्त्र लेबर दत्त बड़ा भाग्यशाली रहा है झोर लिंवरल - 
दल उतना ही दुभोग्यशाली । 

(३) लेबर दल के पक्ष में ११,६४१,५०१ मत पढ़े हैँ और इस दल के ३६० सदस्य 
निर्वाचन में सफल हुए । 

शेष दलों के पक्त में १३,००८,७३३ मत पड़े किन्तु उन सब दलों के केवल २३७ 
मवृस्थ सफल हो सके | 

इसका यह अथ हुआ कि जहाँ तक निर्वाचकों के सत का सम्बन्ध है लेबर अथवा 
मजदूर दृह केवल अल्पसंख्यक नागरिकों का हो प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि आधे 
से अधिक निर्वाचक्ों ने अपना सत का श्रयोग अन्य दलों के पक्ष में किया है। किन्तु 
पा9क्षिमेंट के अन्‍्दर मजदूर दल स्पष्ट बहुमत में है। इसलिये मज़दूर,दत्ञ का प्रतिनिधित्व 
वास्तव में जितना होना चाहिए उससे अधिक है और अन्य दलों का कम । 

( इस सम्बन्ध में कृपया इस पुरुतक में दिये गये “निर्वाचक” के अध्याय में एक 
सदस्य-निर्वा चन क्षेत्र अथवा एक प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाज्ञी के दोषों को देखिये ; पृष्ठ 
४४० | ) 

४, राष्ट्रीय (नान पार्टी) को १३७,७(८ वोट प्राप्त हुए हैं और कामनवेल्थ पार्टी 
को १२४,७३० फिन्तु इन दो दलों के केवल एक-एक सदस्य ही पािमेन्ट में जा 
सके | इस प्रकार इन दलों का अतितिधित्व और भी कम हुआ है। अगर लेबर पार्टी 
के सदस्यों के पत्र में दिये गये मतों के औसत पर .ध्यान दिया जाय तो इन दोनों 
दलों को कम से कम प्रत्येक को ४ स्थान मिलना चाहिए था। ३ 

४. उपरोक्त दोनों दलों के मुकाबिले कम्युनिस्ट तथा स्व॒तन्त्र लेबर का प्रति- 
निधित्व भी अनुपात से अधिक हुआ है। इन दोनों दल्नों के पक्ष में १०२,७८० और 
४६,४७६ मात्र घोट पड़े किन्तु उन्हें क्रमशः रे तथा ३ स्थान मिले। यह भी ध्यान देने 
योग्य है. कि यद्यपि कम्युनिस्टों को सवतन्त्र लेबर के मुक्ताबिले दुगुने से अधिक मत 
प्राप्त हुए फिर भी कम्युनिस्टों को केवल दो स्थान मिल खके और स्वतन्त्र लेबर को 
तीन । समानुधातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली ; ऐसे दोषों से मुक्त है। ल़िबरज 
तथा राष्ट्रीय लिधरल दलों को श्राप्त मतों ओर स्थानों में भी दम यही विरोधाभास 
पाते हैं । क्षिबरतज्ञ दल्ल को २,.२२१,१४५ मत मिल्ते हें और राष्ट्रीय ल़िबरक़ को 





५६५९ शासन सत्र 


फ्रेवल ७७६७८ किन्तु हम देखते हें कि लिपरल दल को केवृज्ञ ११ स्थान प्राप्त हुए 
और राष्ट्रीय लिवर के १४। यह तुलना और भी आश्यय जनक हो जाती है अगर 
हम कन्जरवेटिव तथा लिवरल दलों का मुकाबिला करें| ६॥०४६,३१७२ सत शात्त करने पर 
कन्‍्मरवेटिव दल को १६५ स्थान मिल्ले हैं. और २,२२१,१४४ मत शाप्त करके लिबरल 
दल्ल को केवल ११ स्थान | इसके अलावा २,२२१,१४५ मत माप करके शिंवरक्ष दल को 
११ स्थान मिल जाते हैं और स्वतन्त्र सदस्यों को ४३६,१२८ मत भाप्त करने पर ही १० 
स्थान मिल जाते हैं । 
ही अब हम कुछ निर्वाचन क्षेत्र में पढ़े हुए मतों पर भी दृष्टिपात कर 
सकते है । 


() डम्बोटन शायर 


ल्षेवर दे श८, रैफरे 
कमग्जरवेटिव ४0 २७) १३३४ 
($7) कब्बरलेड (उत्तरी) 8 
लिबरलत कक २ २,०४३ 
कन्ज्रवेटिव हक ११,८५४ 
(7) आरथैम्पटन (पीटरबरो) 
लेबर हम २२,०५६ 
कन्ज़रघेटिव कक २१,४८४. * 
(ए) नारफॉक (दक्षिणी-पश्चिमी) 
क्तेबर क १५,०६९ 
कन्जरबेटिव की १४,० रेघ् 
(ए) एबरडीन और किनकैरडीन (पश्चिमी) 
कन्ज़रबेटिव हल १०,६१२ 
क्िवरल्ष हक १०,२६० 
(५१) 
विल्टशायर (घेसबरी) 
कन्ज़रवेटिव हर १०,६३२ 
लेबर ७४४ १०,९६० | 
लिबरक्ष का ६४२ | (१६ 


उपरोक्त तालिका में प्रथम पाँच निर्वाचन क्षेत्रों में पड़े हुए मर्तों पर दृष्टिपात करने से 
एक सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र के दोष स्पष्ट हो जाते हैं। इन निर्वाचन प्रत्नों में हम देखते 
हैं कि सफक्ष उम्मीदवारों का अपने विराधियों के मुकाबिले केवल थोड़े से अधिक 
वोट सिल्ते हैं । इस प्रकार निवोचकों की एक मदलखपुर्ण संख्या के मत तथा 
हितों का प्रतिनिधत्व ही नहीं हो पाता। छटें निर्वाचन क्षेत्र का कक्ष तो इस 
प्रशाज्षी को और भी दपपूर्ण साबित कर देता है.। इस निर्धाचन छोत्र में सफक 
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उम्मीदवार को फरैवज्ञ इतने ही मत मिले हैं जितना कि दोनों पराजित उस्प्तीदवारों को 
भिज्ना कर | इस प्रकार इम देखते हैं कि इस निवौचन क्षेत्र का सदस्य वहाँ के ४०१ 
लोगों का ही अतिनिधित्व करता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणात्ञी में बृहत 
निर्वाचन ज्षेत्रों के साथ यह विरोधाभास दूर किया जा सकता है। 

७. ऊपर के निर्वाचन क्षेत्रों में निवोचित सदस्य को बहुमत प्राप्त है या कम से 
कम विरोधी उम्मीदवारों के बराबर मत मिल्ले हें। निम्नलिखित निवावन क्षेत्रों में 
तो हम देखेंगे कि सफृज्ञ उम्प्रीदृवार को' श्रल्पमत द्वी प्राप्त है यानी उस्रके विरोधी 
उम्शीदवारों को पिज्ञा कर उस्रते भ्रधिकर मत भिल्ते हैं। इस प्रकार इन क्षेत्रों में 
बहुमत का प्रतिनिधित्व न होकर अह्पप्नत का प्रतिनिषित्व होता है । 


.() बेल्ेज़े 

कम्ज़रवेटिव ०. १७,४४८ 

स्वतन्त्र लेबर... १७,६४५) _. 

लेबर, कल ६,८७६ ; सह 
(0) शिक्रन 

लेबर (३ हे है ४,० हे! थी 

कन्ज़रवेटिव हर १०,४१४) _ 

लिबरल . छररेश व | २०,०९६ 
(7) एक्जीटर 

कन्जरबेटिव .«. १६,४२० 

तबर «०... १४२४५) __ 

लिबरज »«. ३१२९० २१,४६४ 
(09) सक़ोक पूर्वी है 

लिप्रल राष्ट्रीय. »«. ११,८६६ 

कन्त्षरवेटिव कक १०,६४०) _ 

तीषर हि ८,०८६ | बा 2 का 
(५) क्षीडस (उत्तरी) 

कन्जरवेटिव .०.. २९,८४५ 

लेबर ««.. २९,७२० ) की 

लिवरल घर प्प रे कट 
(५१) हृटक्रोर्ड 

कन्ञ्वरबेटिव ०... १६,७७७ 

लेबर «०. २७,१४५ 

क्िबरक्ष की के के हि #० ० ध्य्व ३५ १० १० 

स्व॒तन्न्न से १०,१०५ 


इस प्रकार की नित्राचनअणालो के दोषों के लिये कृपया इस पुस्तक का, अध्याथ ६ 
देखिये । 
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इटली की कारपोरेशुन प्रणाली 


यद्यपि अक्दूबर १६२१ में इटली के फ्रासिस्टवादिश्रों ने बचा के शासन सूत्र की 
अपने हाथ में ले लिया किन्तु फ्रासिप्ट शक्ति की पूर्ण स्थापना तथा विरोधियों को समाप्रि 
१६२४ के बाद ही हुई। १६२४५ ६० में फ्रासिष्ट योजनाओं के कुछ अंश वहाँ के क़ानून 
में प्रकट हुए। उनके सिद्धान्त थे (अ) विरोधियों को कुचलना, (ब) राष्ट्रीय शासन के दाथ 
में शक्ति को केन्द्री करण तथा (स) राष्ट्रीय शासन की सत्ता को मुसोलिनो के द्षाथों में 
केन्द्रोभूत करता । फासिस्ट दृ्त के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों की भरी भाँति दबा 
दिया गया और गुप्त संस्थाओं पर पास किये गये क्रानून द्वारा उनके खद्स्यों तथा कार्यो 
की निगरानी होने क्गी। कठोर प्रेस क्लानून ढारा समाचार पत्रों तथा प्रकाशनों 
पर भी शासन का अकुश स्थापित हो गया। सारे शासन भे से ऐसे कम चारियों की 
लिकाल दिया गया जो नये दुल्ल क विरोधी हैं। सकते थे । स्थानीय निर्वाचन को प्रथा 
समाप्त कर दी गई और स्थानीय संस्थाओं की शक्ति रोम के अधीन स्थारन!य अधिका यों 
. के हाथ में सांप दी गई । व्यवस्थापिका तथा का यकारिणी वं। सदी शक्तियां प्रधान भम्त्री 
' में केन्द्रीभुत दो गई और अब उसका पद्‌ शासन के अध्यक्ष का ही गया। पाकिमेश्ट क 
किसी भवन की कार्यवाही की सूची में उसक। आज्ञा के बिना किसी भी भरने का स्रमाबेश 
नहीं हो सकता था। मुसोलिनी तथा उसके सहकारियों का पूर्ण अधिकार मिक्ष गया । 
थे कानून की व्यवस्था की बदल सकते थ, अपनी आश्ञा ढञर। कानून बना सकते थे आर 
शासन संगठन की व्यवस्था तथा शासन के कर्तव्यों को निश्चत कर सकते थे। इंट 
का शासन कमजोर था; फरासिस्टवादी इस राष्ट्र क जीवन में सबेशक्तिशाज्ञा तथा अ्षान 
. बनाना चाहते थे । 

















आर्थिक बीबन के नियन्त्रण का आरम्भ 


राजनीतिक जीवन पर पुणाधिकार स्थापित कर तने के परचातू तथा 
: दबाने के लिये व्युक्षस्थापिका के अधिकारों को प्राप्त %र होने के बाद यद्ध निश्चय वि 
कि आशिक जीवन की भच्तित व्यवस्था कं भो जो .08802 ४870 के सिद्धान्त पर 
आध(रित थी, समाप्त किया जाय | अब झाधिक जीवन कं भी संगठित तथा नियब्श्ित 
करने का काय प्रारस्म हुआ । शक्तिशाज्षी द्वीन पर झुसालिनी ने बग संघष के विचार 
का परित्याग करके इस वात *र जार दुना शुरू किया 6 राष्ट्र ज॥ 








या गया 









ते की सभी भ्ोतिक तथा 
आध्याध्मक मान्यताओं का समन्वय हैँ । ४ त: य६ बयाक्त, बगें तथा समुदाया मे सब 
. अष्ठ है। उसने घोषित किया कि फ्रासि'्ठ सरकार रा््र के सभी आविक (दुर्ता का रच 
.. करेगी और श्रमिकों तथा मालिकों के बीच किसी आकार के संघष कं नहीं दंख सकते; 
. क्लासिस्ट सरकार इस बात का भी ख्याज् रकखेगी कि एक बगे कं। ह्वानि करके दुसरे बे 
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लाभ न कर सके | पूर्व फासिश्ट काल में श्रमिकों तथा मालिकों के संगठन स्थापित हो 
चुके थे और फ्रासिस्ट विजय के समय में सी उनका अस्तिश्व था । १६२८ ३० में फ़ासिस्ट 
मद्दासभा ने 'राष्ट्रीय का पोरेशनों? को जन्म दिया | दी गई परिभाषा के अनुसार ये एक 
. भकार के उद्योग तथा श्रम के प्रान्तीय संगठनों को मिल्ला कर बने हुए राष्ट्रीय संगठन 
थ । पहले तो इन फ़ाखिस्ट संगठनों से श्रमिक नहीं आकर्षित हुए। अधिकांश लोग 
समाजवादी अथवा कैथलिक लेबर यूनियनों से अपना सम्बन्ध क्रायम रक्खे रहे । इस- 
लिये फ्रासिस्ट सरकार ने लगातार ऐसे कार्यों का प्रयोग किया ज्ञिससे फासिस्ट संगठनों 
के अलावा शेष सभी अमिक संस्थाएँ समाप्त हो जाँय | नवम्बर ६६२४ में मालिकों ने 
यह स्वीकार किया कि फ्रासिस्ट श्रम संगठन श्रमिकों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्थायें थीं 
अत; श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार केवल्ञ उन्हीं संस्क्ाओं को प्राप्त 
था। प्रास्त में मुसोलिनी के पास राष्ट्र के आथिक जीदन पर नियम्त्रण स्थापित करते 
की कोइ विस्तृत योजना ने थी किन्तु मुल्क में ओद्योगिक शान्ति क्रायम्त रखने तथा 


का आर ताला जगाने! से आथिक जीवन की क्षति को रोकने के लिये वह 
यार था । 


कारपोरेशन प्रणाली की उत्पत्ति 


झतः घीरे-घीरे श्रम, उद्योग तथा कृषि के विरोधी दृष्टिकोणों द्वाप उत्पन्न हुई 
समस्थायों की वजह से स्पष्ट नीति का विकास हुआ । कारपोरेशन की व्यवस्था की 
वौस्तविक शुरूआत १६२६ और १६३७ में हुईं । अग्रेल ३, १६२६ के क्वानून, जुलाई 
१, १६२६ का आज्ञापत्र तथा अ्रप्रेज्ञ २९, १६२७ के लेबर चाटेर ने इस व्यवस्था को _ 
प्रारम्भ किया । | 

(६२६ के क्रानून ने श्रमिकों तथा मालिकों के संघ को स्वीकार किया और उनके 
पारस्परिक इकरार को आवश्यक तथा अनिवार्य किया। इसी क्रानून ने हृड़तात् तथा 
ताला लगाने? को भी बन्द किया और श्रमिकों के कंगढ़ों को तय करने के लिये श्रम 
न्यायालयों की व्यवस्था की | जुलाई १६२६ के आश्षापत्र ने कारपोरेशनों की नई मिनिस्ट्री 
स्थापित की और इसे मालिकों तथा भरमिकों के संघों में समन्वय स्थापित करने के लिये 
अधिकार द्या। उपरोक्त संघों का नाम कारपोरेशन हुआ ओर स्वयं मुसोलिनी कार- 
पोरेशनों का मन्त्री हुआ। ५ 

१६२७ के लेबर चाटर ने; जिसे प्रायः $)6 (00780प०7 00 8 76 
(0070078॥8 [॥8॥987 5006005 ( नवीन सहकारी इटली समांज का विधान ) 
कहा आता है, घोषित किया कि | 

(१) राष्ट्र ऐसा प्राणी है जिसका उह श्य, जीवन तथा साधन इसके अन्तंगत आने- 
बे व्याक्तयां तथा समुदायों से श्रेष्ठ है । फ्रासिस्ट राज्य मे राष्ट्र नेतिक, राजनीतिक तथा 

धिक एकता को प्राप्त करता है । ्ि क्‍ 

का मे रूपों में, मानसिक, व्यवसायिक अथवा शारीरिक, श्रम सामाजिक 
कर्तव्य हैं. जिसकी रक्षा राज्य द्वारा दोने। चाहिए | 


७८ शासन-यंत्र 


(३) राष्ट्र के दृष्टिकोण से उत्पादन की प्रक्रिया एकात्मक होती है ओर इसका 
हह श्य उत्पादन क (ने वालों की भक्ञाई तथा राष्ट्रीय शक्ति का विकास है । 


(४) उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय वत्पादून की भ्राप्ति के लिग्रे सबसे उत्तम तरीका 
यही है कि ठर्याक्तगत उद्योगों को सहायता दो जाय | फिल्तु विभिन्न उद्योगों के संगठन 
करने वालों को राज्य के प्रति उत्तरदायी दोना चाहिए क कि निजो उत्पादन भी बस्तुतः 
राष्ट्रीय काये है। आजश्यकता पढ़ते पर राज्य उत्पादन सें हस्तक्षेप कर सकता है और 
ठयक्तिगव उद्योगों का नियन्त्रण तथा निर्देश अपने द्वाथ में ले सकता है, उन पर 
अंकुरा लगा सकता है ओर उन्हें सहायता दे सकता हूं । 

(४) अन्त में, चाटर ने श्रम-न्याया लय, नौकरी के साधन तथा श्रमिकों की शिक्षा 
तथा उनके जींबन के बीसे के सम्बन्ध में समान सिद्धान्तों को नि्धोरित किया दे । 

भ्रम-संस्थाओं का क्त व्यानुसार पुनसंगठन 

प्रारम्भ में ते फ्रोप्तिस्ट राज्य ने नये प्गठन द्वारा मालिकों तथा अभिकोंके सम्बन्ध 
ही को नियन्त्रित किया । सर्वेप्रधम फ्रासिस्ट नियन्त्रण के अन्तगेंत मालिकों तथा अपिकों 
की संस्थाओं का पुनसंगठन हुआ | यद संगठन प्रणात्ना कत्तेव्यानुल्तार थी यद्यपि संगठन 
के च्षेत्र अब भी मोगोलिक- ऊम्यूत, आन्‍्त वथा राज्य, ही थे। उद्योग, कृषि, व्यापार, 
बेक व्यवस्था, आन्तरिक अल अथवा धल-बहन, और वाह्य हवाई अथवा सामुद्विक बहन 
से सम्बन्धित प्रूवक् प्रवक्त मालिका तथा अ्रप्तिर्कों के राष्ट्रीय संत स्थापित फिये 
गये । इस प्रकार उत्वादत के इन ६ विभागों के १२ संघ हुए । १३वां संघ ऊज्ाकार्रों तथी 
: दूसरे पेशेबरों का हुआ | इन संघों की सबसे छोटी इकाई स्थानीय सिन्‍्डीकेट थी। इस्र 
छिम्डीकेट को क़ानू। को अनुमति तब दी जाती थो जब एक प्रकार के उद्योग में काम 
करने वाल १० प्रतिशत श्रमिक इसके सदस्य ही जाते थे। इसी प्रकार मालक्षिकों की 
स्थानीय सिन्‍्डीकेट का भी क़ानून से स्वीकृत आप करते के किये आवश्यक था # पक 
प्रकार की उद्योग के माज़षिकों में से (० अपिशत इस सदस्य हू । प्रत्येझ् भीगालिक 
ज्षे४्र में एक्र प्रकार के उद्योग का केवल एक संगठन श्रम हीं का ही सकता था ओर एक 
ही मालिकों का। इन संगठनों के क्वानून से स्वोकझुत अधिकार झौर कत्तठय होते थे 
और इन्हें उच्त छेत्र के सभी श्रमिकों अथवा माजिकों को ओर से बोलने का अधिकार था। 
साक्षिकों वया श्रप्तिकों के इन संगठनों द्वारा सामुदायिक इक्तरार द्ोता था जिसमें कार 
के घन्दे, मजदूरी, अवकाश, तरक्की, सवा-चिकित्सा तथा बीसा इत्यादि का उल्लेख २हत। 
था। श्रप्तिकों को हृ्दताल तथा माक्िकों का ताजा लगाना! क्रानून विरुद्ध घाषित कर 
दिया गया। अगर माक्तिकों तथा श्रमिकों में किप्ती प्रकार का कगढ़ा खड़ा हुआ तो 
उसका फ्रेसज्ञा करने के लिये विशेष प्रकार के श्रम-न्यावाजयों की व्यवस्था थी । 

कारपोरेशन राज्य का भाधार 

उपरोक्त संगठन इस्र लिद्वास्त पर आधारित था कि अ्मिक्की तथ| सालिकी दोनों 
के द्वित इटकी के राज्य के हित के आधीन है । इस धिद्धाग्त को व्यवद्वार रूप में जाने के 
किये मिनिस्द्री आफ्र कारपोरेशन बनाई गई । इसका प्रमुल्ष कत्तेंब्य स्थानोय ल्विग्डों केटो 


परिशिष्ठ का ४७९ 


27702 20220: 
स्यायाबोशों को नियुक्ति शासन पा है ही री #कव४ पक, क4 कस 
नियम्त्रणु इसलिये नहीं था कि फ्रासिस्ट कक किन जी आर्थिक विन रह 
कक सकल सरकार उत्पादन के साधनों को राज्य की तरफ 

से चलाना चादती थो बल्कि इसलिये कि उस सप्रय को राजनीतिक स्रमस्या ही बैसी थी 
ओर उसका हल वहाँ की हुकूमत २०७४]0709) 997॥008)787 के तरीके पर करना 
चाहती थी। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है यहाँ तक कि सिनिस्ट्टी आफ कारपोरेशन 
की स्थापना भी श्रमिकों तथा मालिकों के पंघों में समन्वय स्थापित करने के हेतु को गई 
थी। व्यवहार में इस अज्स्‍्था में फ़रासिस्ट राज्य की नीति हस्तक्षेप” से कुछ ही आगे 
थी | अद्यपि श्रम -समस्या का हज्न फऋासिस्ट ढंग से हुआ परन्तु राष्ट्रीय उत्पादन के अहम 
मसले के सम्बन्ध में अभी तक कोई सुव्यवस्थित योजना न थी। कारपोरेशन की विकसित 
विचारघारा अभी तक प्रयोग में नहीं ल'्टे गई थी। किन्तु १६३०-३३ के विश्वव्यापक 
ओरथिक संकट के परिशाम स्वरूप इटली के बेक, उद्योग तथा व्यवसाय को राज्य की 
सहायता की आवश्यकता पड़ी । इन सब ने राग्य से आर्थिक सहायता ओर संरक्षण तथा 
मज़दूरों के वेतन में कमी की माँग की । अब मुसोलिनी ने यह निश्चय किया कि आर्थिक 
जीवन में भी राज्य को अधिक झुव्यवस्थित ढंग से हस्तक्षेप करना चाहिए | इस्र परिस्थिति 
से फारपारेशन राज्य का और विकास हुआ | १६३० ३० में काउंसिल आक्र_ कारपोरेशन 
की जिसकी रूपरेखा अस्पष्ट तोर पर १६६६ ही में तैय्यार दो गई थी, स्थापना हुई ओर 
४ फ्रवरी १६३४ ह० को पास किये गये एक क्रानून के अनुसार पूर्णरूप से कारपों- 
रेशनराज्य क़ायप हुआ। इस राज्य का रद शय अमिक्रों तथा मालिकों के सम्बन्ध का 
नियस्त्रण करने के अक्षाव। सभी प्रकार के उत्पादनों पर राब्य का अंकुश तथा अनुशा- 
सन स्थापित करना भी था। यह भ्रयास उत्पादन के स्राधनों को व्यक्तिगत अधिकारों 
तथा भ्वन्‍्ध के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रबन्ध के अन्तर्गत लाने की ओर था। इन कारपोरेशन 
सम्बन्धी सुधारों का उद्दे श्य ऐश्वी संस्थाओं को जन्म देना था जो उत्पादन के कार्यों को 
सामूद्दिक प्रयास तथा उत्तदायित्व के अनुकूल चला सके । 

इसी वर्ष ( १६३४ ) राष्ट्रीय संघों की संख्या तेरह से कम करके नो कर दी गई। 
इस समय से १६४४ में मुसोलिनी के पतन तऊ निम्नलिखित नो संघ कार्य करते रहे: 

९ खेतिहर मालिकों का स थ । 

२ खेतिहर श्रमिकों का संघ । 

8 औद्योगिक (मित्र) मालिकों का संघ । 

४ थोधोगिक (मिल) मजदूरों का संघ्र । 

४ व्यवसायिक मालिकों का संघ | 

६ व्यवसायिक श्रमिकों का संघ । 

७ बैंक तथा[बीमा कम्पनी कें किस्म की संस्थाओं के मालिकों का संघ । 

८ बैंक तथा वीमा कम्पनी के किप्म की संस्थाश्रं के श्रमिक्रों का संघ | 

६ कलाकारों तथा अन्य पेशेवर लोगों का संघ । 


प्‌ 54 050 0 कह । 


उपरोक्त सभी संघों तथा उनकी स्थानीय शाबदा भी को कानून की स्त्रोकृति प्राप्त 
थी। वे मालिकों तथा प्रसिक्रों को भ्रतिसिनित्य करते थे श्रौर इनको तरफ से साम्ु 
दायिक सममोते होते थे जो सभी मालिकों तथा अमिकों पर समान लागू हाते थे, चा 
वे संध के सदस्य हीं या नहीं। हड़वाक्ष तथा ताजा लगाता गैरफानुता दी गये ग्रीर 
श्रमिकों तथा साक्िकों के कगह्ढों का फैसला थातो भिनिस्धों आफ कारपोरेंदान द्वारा 


होने लगा या विशेष अ्रस-न्यायालयों द्वारा । 


५ 
संघों के कत्त व्य 
सभी स'घों के कत्तेंड्य समान थे जो निम्नलिखित हैं।-- 
५(१) क्लासिस्ट दत्त के सहयोग से अपनी प्रान्तीय तथा स्थानीय शाखा भों पर राज- 
स्ीतिक निरीक्षण रखना | 
(२) साथे ननिक हित के कार्यों तथा सेवाओं का संगठत करना और इन्हें 
चत्ताता | 
(३) इन संस्थाओं के आधिऋ प्रबन्ध का निरीक्षण करना | 
(४) आधिक सहायता, व्यवसायिक, नेतिक तथा राष्ट्रीय शिक्षा के लिये संस्थानों 
की चल्ताना । 
(४) अपने स'घ से सम्बन्ध रखने बाते ठयापक हितों तथा आधिक सम्धन्धों का 
नियन्त्रण करना भर सामूहिक समझोते करना । 


पंधों का विधान 


इन संघों के लिये समान विधान भी निश्चित था। इनके प्रमुख अंग निम्न- 
लिखित थे ; 
१. सभापति था मन्त्री, 
२. कोंसिल तथा 
३, डाशरेक्टरों का बोड । 
कोंसिल संघ! की प्रान्तीय तथा स्थानीय शाखाओं के सभापति या सन्श्रियाँ को 
मित्ला कर बनती थी | राष्ट्रीय संघ के सभापति या सन्त्रो तथा डाइरक्टरों का निबाचन 
कोंसिल द्वारा होता था| ये निवौचन साधारण तौर से ३ बप के लिये होत थे, परन्तु 
पुनेनिवा चन भी सम्भव था । कॉसिल की बे।क कमर से कमर बष में एक बार द्वोता 
ओर बो्े की वर्ष में कम से कमर अ बार | अधिकारियों को नियुक्ति सिनिस्टर आफ 
कारपोरेशन की स्वीकृति से ही सक्रती थी भर वह उन्हें हूटा। भी सकता था। जिस 
सप्तय इन संस्थाओं का फरालिष्टीकरणु हो रहा था इस शक्ति का प्रयाग बहुचा किया 
गया बाद में अधिकारियों का कार्यकाल काफ्रों साकतित रदने क्षगा | यद्यपि शासन 
की ओर से किसी समय हस्तक्षेप सम्भव था परन्तु यह उल्लेखनीय है कि ये संध्य 
बहुत अंश तक स्वतनन्‍्त्र तथा स्वशासित थीं। फ्रासिस्टवाद के प्रादुभाव के परचात इटली 
“निर्वाचन! का चिन्ह इन्हीं संस्थाओं में शोष रह गया ओर इन्हीं के अधिकारी अपने 
पद पर नीचे से आते थे । कारपोरेशन के किये प्रतिनिधियों का निबोचछआ इन्हीं 
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संस्थाओं द्वारा होता था और यही | प्रतिनिधित्व इस नये राज्य की, नागरिकता 
का आधार हुआ । प्रजातस्त्रवाद का यह अवशेष महत्वपूर्ण समझा जा सकता 
है। यद्यपि विर्वावनों का प्रबन्ध तथा संचालन प्रजातान्त्रिक ढंग से नहीं होता था। 


२२ कारपोरेशनों की स्थापना 


अग्रैल ३, १६२६ के क्रानून की धाराओं में यह आशा की गई थी कि देश में 
ऐसी कारपोरेशनों का जन्म होगा जो मालिकों तथा मजदूरों की प्रथक संस्थाओं 
को एक कर सकेंगी । परन्तु क्वानून की धारा में इस प्रकार की संस्था को स्थापित करने 
का कोई निर्देश न था। ऐसा १६३४ ई० में किया गया । किन्तु इस प्रकार की 
कारपोरेशनों की स्थापना के पूबे १६३० में स्थापित राष्ट्रीय कोंसिल आफ कारपोरेशन 
को झुपादन में एकता लाने का कारयें सौंपा गया । फरवरी ४,१६१४ के*का ् 
हाय! कापोरेशनों की स्थापना हुई जो विभिन्न २२ उद्योगों तथा व्यवसायों 5 
आधार पर थी। प्रत्येक कारपोरेशन के ऊपर एक कोंसिल होती थी जिसमें ओद्योगिक 
संर्भों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा फासिस्ट पार्टी . 
“के सदस्य रहते थे। प्रत्येक कारपोरेशन को इन्हीं कॉंसिल द्वारा निर्देश मिलता था। 
सबसे बड़ी कोसिल की सदस्य संख्या ६८ थी। इन कॉंसिलों में मालिकों तथा मजदूरों 
का समान प्रतिनिधित्व रहता था। शेष सदस्य जो मतभेद के अवसर पर संतुलन का 
कार्य करते थे पेशेवर, विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों में से होते थे | प्रत्येक कौंसिल में 
फासिस्ट पर्टी के तीन सदस्य रहते थे। प्रत्येक कॉसिल का अध्यक्ष मिनिस्टर आफ 
कारपोरेशन था ।व्यवद्वार में उक्त मन्जी के स्थान पर काययबाहक अध्यक्ष अत्येक 
कार्य करता था और औद्योगिक तथा व्यवसायिक संस्थाओं और शासंन के बीच 
सम्बन्ध कायम रखता था। इस अकार मुसोलिती को यह अवसर श्राप्त था कि वह 
किसी आकस्मिक संकट काल में इन संस्थाओं को अपना निर्देश दे सके। केन्द्रीय 
संघ्र के सदस्य होते हुए भी विभिन्न समुदाय सीमित रूप से स्वतन्त्र थे (कहने के 
लिये) | इन संधों का मुख्य कार्य मजदूरों की समस्‍्यायों तथा राष्ट्र के अन्य आर्थिक 
मामलों को सुलझाना था । कारपोरेशन मालिकों तथा मजदूरों के संघों में तादात्म्य 
स्थापित करते थे और राज्य की ओर से उत्पादन की प्रणाली को नियन्त्रित रखते थे। 


. मिनिस्ट्री ऑफ़ कारपोरेशन क्‍ 


कारपोरैशनों की इस व्यवस्था की स्वोपरि मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेशन थी जिसका 
अध्यक्ष स्वयं मुसोलिनी था। इसका काये समस्त राष्ट्र के आथिक जीवन पर नियन्त्रण 
रखना था। स्नेडर ने इस मिनिस्‍्ट्री के कार्यो' का संक्षिप्तीकरण इस प्रकार किया है;-- 
, (१) सिन्डीकेटों के विधान तथा अधिकारियों का निरीक्षण करना तथा उन्हें 
स्वीकृति प्रदान करना । ह हि 
(२) अनिवार्य कर जिससे इन संस्थाओं का कार्य चलता. था, निश्चित करना . 
तथा उसका वितरण करना | के ५ 
६० 


डे 
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(३) श्रम सम्बन्धी काननों के प्रस्तावों तथा सामूहिक सम भेतों का जग तथा 
अनुमोदन करना । 

(४) सामूहिक श्रम सम्बन्धी कगयों में भ््मक्ष रूप से हस्तक्षेप करना | 

(५) प्रत्येक कारपोरेशन की कॉसिल, केन्द्रीय कारपोरेटिय समिति तथा राष्ट्रीय 
कौंसिल आफ कारपोरेशन की अध्य जता करना और इसके कुछ सद्यों को नियक्त करना | 

(६) बेकारी, सामाजिक बीमा, सहकारी समितियों की देखभाल करना | 

: (४) उ योग तथा व्यवसाय की मिन्निस्ट्री के परम्परागत कार्यो' का सम्पादन करना 

जैसे फ्रेक्टरियों) खोनों, पेटेन्ट तथा स्वत्वाधिकार, व्यवसायिक सन्धियों, च॑ंगी, मापतोल 
इंतादि का निरीक्षण करना । क्‍ 

(८) शासन की नीति .तथा आशिक परिस्थिति के अनुसार डग्मोग व्यापारें को 
निर्देश देता तथा आवश्यकतानुसार डसे द्बाना । 


कारपोरेशनों का आर्थिक उद्द श्य 


कारप।रेशनों का संगठन इस उद्देश्य से किया गया था कि उत्पादन की सभ्के 
किस्मों तथा अवस्थाओं पर शासन का नियन्वणश स्थापित हो जाय । इस प्रकार नाज, 
फल, तरकारी, फूत, शराब, तेल, चीनी, पशु, लकड़ी, सूत, मशीन, रसायनिक, कागज, 
इसारतें, पानी, गंस, बिजली, लोहा, शीशा तथा बैंकों तथा बीमा कम्पनियों के सभी 
कार्यों और कला तथा व्यवसाय सभी पर इनका नियन्त्रण स्थापित हो गया। का सि लो 
के द्वारा थे उत्पादन के नियन्त्रण के लिये नियम बनाते थे ओर वस्तुओं का मूल्य और 
ओऔएद्योगिकों के लाभ को निश्चित करते थे | इसके अलावा ये परामर्श भी देते थे। 


कारपोरेशन राजनीतिक साधनों के रूप 


कारपोरेशन वास्तव तथा स्पष्ट रूप में राजनीतिक साधन थे जो राजनीनियों की 
अध्यक्षता में काये करते थे । प्रत्येक स्थान पर फ्रासिस्ट दुल का हाथ रहता था और पूरी 
प्रणाली इसके नेता मुसोलिनी द्वारा चलाई जाती थी । प्रत्येक कारपोरेशन की कौंसिल 
के सदस्यों की संख्या मुसोलिनी द्वारा निश्चित की जात, थी और बही इनकी नियक्ति 
भी करता था । सिद्धांत: वही इन कॉलिलों का अध्यक्ष भी होता था। मुसोलिनी ही 
कॉसिल की बेठकों का अजेएडा भो बनाता था और उसे यह निर्षय करने का अधिकार 
' भी था कि किन भीमलों पर कोंसिल की बेठकों में विचार किया जायगा। कौंसिलों के 
. निर्णय मुसोलिनी की स्वीकृति के पश्चात्‌ ही कार्यान्वित हो सकते थे। द 


कारपोरेशन को सिल 


_.... धुरकारी तौर पर कारपोरेशनों की घोषणा करने के समय यह्‌ निश्चय किया 
गया कि एक बृहत ऋारपोरेशन कोंसिल की स्थापना की जाय जिसमें कुल ८२३ सदस्य हों | 


इस बृहत्‌ कॉसिल के सदस्य विभिन्न २२ कारपोरेशनों की कौंसिलों में से आते थे ओर 
-यह परी कारपोरेशन प्रणाली की सबसे ऊपर की संस्थ। थी | यह व्यवस्थापिका तथा 











